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| ae त का वैज्ञानिक 

तक में विद्वान लेखक ने भारतीय ग्राथिक समस्याओं का वैज्ञानिक 3 
E विश्लेषण किया है, विभिन्न सरकारी व गौर-सरकारी पत्रः : 
| पत्रिका्रों की सहायता से आधुनिकतम सामग्री दी है तथा ` ६ 
' नवीनतम व ग्रधिकृत तथ्यों व आँकडो का प्रयोग किया 
. हे, जिससे. यह पुस्तक बी० 'कॉम० के विद्याथियो 

के लिये विशेष उपयोगी ह । 
२७/१ 
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ॐ भारतीय श्राथिक दशा एवं नियोजन में नवीनतम्‌ सूचनाओं और 


ग्रांकडों काही सर्वाधिक महत्व है। इस पुस्तक में सदा नवीनतम. 
आँकड़े एवम्‌ UA सूचनाएं भ्रधिकृत स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं । क 


इसी लिये प्रस्तुत पुस्तक भारत का श्राथिक विकास पर प्राप्त 
पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है । a 
% पुस्तक को नवीनतम सामग्री से युक्त रखने के हेतु लेखक ने पुस्तक oe 
का अन्तिम पृष्ठ छपते समय भी प्रकाशित नवीनतम सामग्री का 
समावेश - “छपते-छपते” शीर्षक के अन्तर्गत किया है जिससे 
विद्याथियों का और ग्रधिक हित हो सकेगा | 
पुस्तक में अनेक नये प्रश्न लिखे गये हैं और बहुत से अ्रनावश्यक 
प्रश्‍न प्रस्तुत संस्करण में से निकाल दिये गए हैं । 
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अधिकृत 
सामग्री के आधार पर पुस्तक में १९६६ तक के नवीनतम ग्रांकडे 
दिये गये हैं । ७७ 
औ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा एवमु योजना के प्रथम वर्ष 
का आलोचनात्मक अध्ययन दिया गया है । 
ॐ पंचवर्षीय योजनाश्रों से सम्बन्धित भ्रध्याय में विभिन्न राज्यों की 
* 


+ Æ 


पंचवर्षीय योजनाग्रों पर ग्रलग से प्रश्न दिए गए È |: 
विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाग्रों में भारतीय अर्थशास्त्र पर 
 पुछेगये प्रश्‍लों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है । 
A पुस्तक की विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
_ विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओ्रों को पुस्तक समान रूप ।: 
से उपयोगी सिद्ध हो सके । इस हेतु स्थानीय महत्व की योजनाश्रों | 
“की प्रगति की सविस्तार व्याख्या की गई है। | बु 
भाषा सरल तथा बोधगम्य है । हि 
क्षोपयोगी प्रश्‍न देने तथा भारतीय भ्रर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित | 
जानकारी देने के उद्देशय से इस पुस्तक का आकार हर 
गाता है, किन्तु = विद्यार्थी इस पुस्तक से लाभ उठा 
॥ का मुल ] त्य 
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(विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों की बी० ए० एवं बी० miao i 

परीक्षाश्रों के लिये स्वीकृत पाठ्यक्रम के ग्राधार पर एक 

सरल एवं आलोचनात्मक nega) = । 
एवं z यन) CS = 
E 
C 3 
३ 

` लेखक 3 

. Sto अवध किशोर सक्सेता एम० To i 

अध्यक्ष, अर्थं शास्त्र-विभाग | 

नानकचन्द (पोस्ट ग्रेजुएट) कालिज, मेरठ । 1 

भूतपुवं प्राध्यापक 
वी० एस० Tao Sto कॉलिज, कानपुर । 
रचयिता : अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, मुद्रा, बॅकिंग, विदेशी 

विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय तथा ae 

राजस्व, भारतीय HAMA, यातायात पा 

सिद्धान्त, एवम्‌ व्यवहार आदि । 4 

> 

भारत की विकासोन्मुख ग्रथं-व्यवस्था का नवीनतम आँकड़ों 
सहित एक विस्तृत एवं वेज्ञानिक aaa ie 

<a SRINATH BROTHERS. — 
5 : Publishers 8 Booksellers, _ 
< Fs प्रकाशक _ i GYANW 1, VARANASI: 
2 TARA प्रकाशन मन्दिर. z 
E (1. रामनगर, मेरठ (To So) 5 
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प्रथम संस्करण 
` द्वितीय संस्करण 
तृतीय संस्करण 
चतुर्थं संस्करण 
पंचम संस्करण 
षष्ठ संस्करण 
सप्तम्‌ संस्करण 
अष्टसु संस्करण 
नवम्‌ संस्करण 
दशम्‌ संस्करण 
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“भारतीय ग्रथशास्त्र” का दसवां संस्करण प्रस्तुत हे । मुझे हर्ष एवं सन्तोष 
| है कि पुस्तक को प्रतिवर्ष अधिकाधिक संख्या में छापा जाता है और इस तरह यह 
पाठकों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में सफल हुई है । 


पुस्तक के प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक अध्याय की विषय-सामग्री में स्थान-स्थान 
पर आवश्यकतानुसार फेर-वदल की गई है तथा जहाँ-तहाँ उपलब्ध हुये नये-नये तथ्यो का 
समावेश किया गया है । किसी भी भारतीय समस्या के वैज्ञानिक एवं तकंयुक्त विश्लेषण 
के लिये नवीनतम झाँकड़ों का श्रत्यधिक महत्व होता है बयोंकि इन्हीं के सैहारे किसी 
समस्या के वर्तमान रूप एवं इसकी आधुनिक प्रवृत्ति को सुचारू रूप से प्रर्दाशत किया 
जा सकता है । यही कारण है कि पुस्तक के प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक अध्याय में नवीनतम 
व अधिकारी तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इन तथ्यों व आँकड़ों के 
प्रमुख स्रोत विभिन्न सरकारी व गुर-सरकारी पत्र-पत्रिकायें हैं, जंसे-इण्डिया १ ९६५ 
(India 1965), इकोनोमिक टाइम्स (Economic Times), कामस (Commerce), 
रिजवं बेंक ऑफ़ इण्डिया बुलिटी (Reserve Bank of India Bulletin), रिपोर्ट 
ओन Beat एण्ड फ़ाईनेन्स (Report on Currency & Finance) आदि । पुस्तक के 
प्रस्तुत संस्करण को तैयार करते समय अमुक पत्र-पत्रिकाओं का बहुत ही उदारता से 
उपयोग किया गया है । पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर आँकड़ों'व तथ्यों को उद्धृत करते 
समय हमने अपनी सूचना के स्रोत का सन्दर्भ भी स्थान-स्थान पर दिया है ताकि पाठक, 
यदि आवश्यक समे, अमुक सन्दर्भ ग्रन्थों की सहायता से किसी समस्या का और भी 
अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकें । 


“भारतीय mimea” के प्रस्तुत संस्करण में जिन श्रध्यायों में आमुल 
परिवर्तेन एबं संशोधन किया गया है, वे इस प्रकार हैं--वन सम्पत्ति, खनिज सम्पत्ति, शक्ति 
के साधन तथा जल विद्युत्‌ प्रायोजनायें, जनसंख्या, कृषि की मुख्य फसलें, भमि-अधिकार, 
भुमि-सुधार तथा भूदान श्रान्दोलन, भारत में सहकारिता, भारत में कुटीर एवं लघुस्तरीय 
उद्योग, सूती बस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, 
कुछ अन्य उद्योग, जंसे-सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग 
श्रौर उनका प्रबन्ध, परिवहन का महत्व, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना श्रादि । : 

ada aiana के प्रस्तुत संस्करण में इतनी अधिक सामग्री का समावेश 

है कि इंस पुस्तक से बी० ए० व बी० कॉम० स्तर के विद्यार्थी पुणतया लाभान्वित 
होंगे । सच तो यह है कि पाठक एक छोटी-सी पुस्तक में इतनी अधिक अध्ययन | 
सामग्री व नवीनतम आँकड़े अन्यत्र प्राप्त करने में असफल होते है । 

मुके पूर्ण आशा हे कि पिछले संस्करणों की भाँति “भारतीय अर्थशास्त्र" का 
प्रस्तुत दसवां संस्करण भी पाठकों एवं प्राध्यापको को रुचिकर सिद्ध होगा । 


मिशन कम्पाउण्ड ES 
मेरठ (zo प्र०) "अवध किशोर सक्सेना _ 
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सरत MUU रुप में 
ग्रर्थशास्त्र पर सर्वप्रिय रचनायें 
१. adana के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) राजस्व सहित 
२. श्रर्थशास्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) 
३. अर्थशास्त्र करे सिद्धान्त (सागर व रविशंकर) बी० Wo द्वितीय व तृतीय i 
` वर्षेकेलिये 2 
४. AAMA के सिद्धान्त भाग १ (आगरा) बी० ए० प्रथम वर्ष 
५. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भाग २ (ग्रागरा) बी० ए० द्वितीय वर्ष 
___,६. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त--प्रथम वर्ष 
ओ (विक्रम, जीवा जी राव व इन्दौर संस्करण) 
७, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त- द्वितीय वर्ष 
` ` (विक्रम, जीवा जी राव व इन्दौर संस्करण) 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भाग १ (आगरा बी० कॉम० प्रथम वर्ष) 


AMA के सिद्धान्त भाग २ (आगरा dto कॉम द्वितीय वर्ष) 
भारतीय अर्थशास्त्र 
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SYLLABUSES 


AGRA UNIVERSITY, AGRA. B. A., Pt. I. 


Paper I1—Indian Economic Conditions and Planning. 


1. Natural Resources of India. Population—Number and 
Quality, Social and Religious Institutions. National Income. 


2. Economic Organisation of Indian Villages; Development of 
Agriculture in India. Principal Crops, Indian Food Production, 
Agricultural Holdings. Land Tenures in India including tenancy 
legislation in U, P. Agricultural Marketing, Agricultural Improvements 
including research. State and Agriculture in India 


3. Co-operation—Rural and Urban, Primary Co-operative 
Societies, Multi-purpose Co-operative Societies, Central. Banks and 
Provincial Co-operative Banks, Land Mortgage Banks, Co-operative 
Marketing, Sale and Purchase Societies : 

4. Industries in India—Major Industries like Iron and Steel 
Cotton, Coal, Sugar, Jute—their growth, finance management and 
present position. . Cottage Industries, methods to improve them. 
Sources of Power. Hydro-electric Works. State and Industries, Trade 
Unions in India. Labour Welfare and Efficiency in India. Factories 


Act of 1948 
5. Transport—Roads, Railways; Water and Air Transport 
Transport Co-ordination 


6. Economic Planning in India and Community Development 
and national Extension Services. 


Note :—It is necessary to emphasize that the study of Indian 


Economic Conditions should deal more with the main trends of Indian 


Economic, rather tha owith particnlara facts Vidyalaya Collection : दे 
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0: भारतीय अर्थशास्त्र 
| 

| ORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR 

| अ B.A., Pt. I. 

| Paper II—indian Economic Conditions. 

l. Basic Features of the Indian Economy—Natural Resources» 
Social Background, Population— Growth and distribution. National 
Income, Economic Planning, A comparative study of the Five Yeas 
Plans. 

2. Agriculture—Causes of its backwardness, Agricultural 
Holdings. Land Reforms. Co-operative and Collective Farming, 
Agricultural Marketing, Irrigation and Power, Community Projects an 
N. E. S., Agricultural Finance, Food Policy, Agriulctural Labour, The 
Problem_of Under-employment. 


3. Co-operative Movement—Growth, Progress and Structure. 
4, Industrial Structure—Brief history of Industrial Development 


Problems of Industrialization. Industrial Policy, Cottage and Smael 
Scale Industries and their Problems. 


5. Foreign Trade—Problems relating to India’s external trade, 
6. Industrial Labour—Trade Unionism in India, Conflict between 


labour and capital—Problems arising from it—State and Labour, 
Sosial Security and Welfare Measures. 


RAJASTHAN UNIVERSITY, JAIPUR 
Paper I—Indian Economy B. A. (3yr.) Pt. I. 


____ Note—Main Features of Indian Economy & its development since 
300 with particular reference to development since 1939. Study. of 

velopment from 1800 to 1939 will oily serve as the background for. 

the study of Indian Economic Problems after 1939. The treatment 

uld be lescriptive and the approach historical. 

Main Features of the Indian Economy—Physical Environment 
‘ources—Growth of Population—Social and Religious , 
nomic Transition in India. 

tural Economy—Agricultural Products of India— 
5 Supply. Agricultural Holdings— Agricultural 

nd other permanent improvements, Land ownership 
Tal Indebtedness, Co-operative Movement— 


a 
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4. Development of Transport and Means of Communications—Rail- 
ways and Roads, Shipping, Civil Aviation, 

5. Growth of Foreign Trade— Survey of Trade Agreements 

6. State in Relation to Indian Economy—(a) Agriculture, (b) In- 
dustry—Tariff Policy, (c) Economic Planning (An elementary treatment) 


VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN eee 
JEEWAJI-UNIVERSITY, GWALIOR . 
INDORE UNIVERSITY, INDORE 
B. A. Pt. IL. Examination, 
Paper I—Indian Economic Conditions and Planning. 


1. Basic features of . Indian Economy. Natural Resources of 
India, Forests and Minerals, Sources of Power. Population, Number 
and Quality of Population, Density, Religious and Social Institutions. 

2. Agriculture—Agriculture in India, Principal Crops. Irriga- 
tion, Cattle and Manure. Indian Food Problem. Agricultural 
Holdings, Land Tenures and Tenancy Legislation in M. P., Agricultural 
Marketing including Warehousing facilities, Agricultural Improvements 
including Research. State and Agriculture 
Farming 

3. Co-operation—Rural Indebtedness in India, Principles of Co- 
operation, Rural.and Urban Multi-purpose Co-operative Societies, 
Central Banks, State Co-operative Banks, Agricultural Credit and the 
Reserve Bank of India, Land Mortgage Banks, Co-operative Marketing, © z 
Salé and Purchase Societies 


4. Industries in India—\ron and Cotton, Coal, Sugar and Jute. 
Outlines of théir Growth and Management and present Position. 
Cottge Industries, Methods to improve Them. State Aid to Industries, _ 
Industrial Finance Corporation Trade Unions in India—Their = 
historical background and present position. ere 


5. Transport—Importance of Roads, Railways, Water at Air 
Transport in the economy of India 
6. _ Planning— Principles, Objectives, Public Outlay and Financial | 
Resources, General study of the first two Five Years 1915 910. 


Factual Study of the Third, Han Kanya Maha Vidyalaya Collection ps ABE 


in India, Co-operative 
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SAUGAR UNIVERSITY, SAUGAR 
8, A. Part. (2nd year) ‘Examination, 
; Indian Economics JIT Paper 
; Agriculture ४ Causes of rural indebtedness,! brief survey of impor- 
tant legislative measures against this evil. ,Sub-division and fragmenta- 
tion of holdings, consolidation of holdings with special reference to M.P. 
Land reforms with special reference to M. P.Rural finance. Co-operative 
societies, Short term and long term credit. The problem of rural finance. 
Problems of landless labour. Community projects, Major irrigation 
projects. 
Industries : A brief survey of the’ following Indian industries 
(i) Cotton (2) Iron and Steel (3) Sugar (4) Jute and (5) Coal, Problems 
of industrial finance in Indian. 
B. A. Part If (Final yr.) Examination 


rd ` Economics HI Paper 
Indian Economics 
PAPER III 
INDIAN ECONOMICS 


Currency and Banking—Developments in the history of Indian 
currency since 1950 Devaluation. International monetary found and 
International Bank of India, its functions and monetary control 


` Trade Foreign trade of India. Tends in India’s foreign .trade 
th special reference to planning in India 


ee ibour; A brief History of trade union movement in India. Main 
social security acts. 


AVISHANKER UNIVERSITY, RAIPUR 
B.A. Previous (2nd Year) Examination 


ditions— Basic Features of Indi 
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Causes and Remedies Agricultural Marketing in India—its Problems 
& their-Solution. Co-operative Farming. 4. Industries—Small Scale 
and Cottage Industries—their difficulties and methods of aid. 5. A 
brief survey of the following industries—Cotton, Iron & Steel Sugar, 
Coal. Industrial Finance—Sources, deficiencies Suggestion for 
Improvement.’ Unemployment Problem in India—Causes and remedies, 
Brief Survey of Trade Union Movement in India. 6. Indian Currency— 
Important development in the history of Indian Currency since 
1947. 7, Indian Banking—Important developments since 1947. 
Reserve Bank of India—its functions. 8. Indian Foreign Trade— 
Special emphasis on recent trends. 9. Indian Public Finance— 
Distribution of ‘sources of revenues between Union and States—Main 
Sources of revenue and expenditure of Union. State & Local 
Governments, with special reference to M. P. Public Debtof India. 


at Economic Planning in India—Our Five Year Plans—a critical 
tudy 


B. A, Final Examination Bit: 
Economics III Paper — a> 

Indian Economics 
1, Currency & Banking—Development in the history of Indian 
Currency Since 1950. Devaluation. International and Development 
Reserve Bank of India—its functions and monetary control. 
2. Trade—Foreign Trade of India. Trend’s in India’s Foreign Trade . 
with special reference to planning in India. 3. Labour—A brief ४ 
history of Trade union movement in India—Main Social Security Acts, — 


4. Planning— India’s Third Five Year Plane—Objectives, Priorities 
and Finance i A 
JABALPUR UNIVERSITY, JABALPUR २: २ मा 

B. A. Final Year Examination : ha 

Paper III ahd 


INDIAN ECONOMIC PROBLEMS 

1. Basic features of an under-developed. economy with special 
reference to India. 

2. Population—its growth. Quality of population—Vital 
Statistics. Family planning. 

3. National income in the post-independence period—comparison 
with other countries. 

4. Agriculture—Causes of low productivity and measures to 
improve agricultural yield. Agricultural finance. Marketing problems. . 
Food problem—productive and distributive aspects. Community Develop. ड 
ment and National Extension Service > ee z 

5. Industries—State and Industrial development 
finance. PFestritupiobdlenis खी वण ७४११७७१७४० 


MES SES et 
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Iron and Steel, Cotton, Jute and Sugar. 
-Role of foreign capital in India. Cottage and small-scale 
industries 
; 6. Co-operation—a brief history of the co-operative movement 
Types of co-operative societies. Multipurpose and service co-operatives 
and Collective farming. Place of co-operation in Indian planning. 
- >, 1.. Foreign Trade—Composition and direction, Balance of trade 
and Balance of payments. Recent trends in India’s foreign trade. 
र 8. Currency and Banking—Present monetary. system in India. 
India and I. M. F. Devaluation of the rupee and the probiem of the 
revaluation of the rupee, Prices in [India in the Plan period. Kole of 
the Reserve Bank of India in the money Market. I. B. R. D. १ 
9, .Public Finance; Growth of federal finance in India. The 
present position. Principal heads of revenue and expenditure of the 
Union and the State Government, Public debt in India. 
10. The Five Year Plans in outline 
NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR 
B. A. (Part 111) 
Planning and Indian Economic Problems 
; 1. Need, objectives and teachnique of Planning with special refe- 
‘rence to India. Broad features and working of the Ist and 2nd Five 
Years Plans, — 
Third Five Years Plan—Outline pas 
Basic Features of Indian Economy 
, (1) Natural resources 
(2) Population—Its distribution according to age, sex, occupation 


Problem of the growth of population. 
National Income—Its size and structure. 


on, Marketing, Supply of credit. Tenancy reforms, 
or Industries : र 
el Coal Jute Textiles, Sugar, Industrial policy 


a anette 
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2. Direction and Composition of India’s Foreign Trade, India’s 
Fiscal Policy. 
3. Public Finance in India : Various sources of revenue and 
expenditure of the States andthe Union Government, Public 
Debt in India 
JODHPUR UNIVERSITY, JODHPUR 
B. A. Pt. I Examination 
(a) Indian Economy 
The treatment shall be descriptive and comparative. 
. I, Indian Economy—Its main features. Natural Resources & 
their utilization. Population—Growth & food supply 
2. Agricultural Economy—Its main features. Importance of agri- 
culture in India, Causes of low yield. Sub-division and fragmentation 


of holdings. Agricultural Marketing, Different Types of Land Tenures 
Main features of recent Land Reforms in India—Development .of Co- 


operative Movement—present structure of Co-operative Movement. 

3. Industrial Economy—Its main features. Causes of slow deves 
lopment. Village and Cottage Industries. Major Large Scale Indus- 
tries—their development, probleins & present position. Growth of 
Trade Unions in India & a brief survey of important labour laws. 

4, Transport—Its importance, Railways, Roads. Water ways 
and Air Transport—Landmarks in their development, present position 
& possibilities for future development 

5. Foreign Trade— (e) Principal features of foreign trade of India, 


Trends in Foreign Trade since 1939. (d) Fiscal Policy—Discrminating | 


Protection Policy & New Fiscal Policy 


6. Currency & Banking— Main features of Currency system in 
India. Composition of money market in India. Indigenous Bankers 
& Modern Banks. Reserve Bank of India—its functions and working. 


7, Finance— Main sources of revenue of Central & State Govern- 


ment in India & items of expenditure of union & State Governments in 


India. 
8. Statistical organisation & sources of statistical data in India, 
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| 
UNIVERSITY OF BIHAR, MUZAFFARPUR, | 
Paper IIT | 

Indian Economic Problems न 


A general knowledge will be required of India’s natural 
resources and population, manufactures, industrial and commercial | 
organisation, transport, power, foreign trade, currency, banking, 
revenue system, labour problems and economical activities of the | 
Govt. including planning. | 


UNIVERSITY OF PATNA 
Paper III 


० K Indian Economic Problems 


> ` ‘The poverty of India and the Wealth of India—India’s 
tural resources—forests, minerals—Power resources and their 
lopment—State policy in these matters. 


_ The population problem and social organisation, 


blems and reorganisation of Indian agriculture in all its 
chnical, financial and organisational; the problems of 


ers and their problems with their recent — 
luding decline and problems of cottage 
f industrial development; State industrial 
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Economic planning in India and the Five-Year Plans; Econo- 
mic problems of Bihar, 

Report on fieldwork carrying; 20 marks ona topic to be 
fixed for each batch of students by the Head of the Department. 
The written portion will Carry: 80 Marks. 


UNIVERSITY OF BHAGALPUR 
Paper III ; 
Indian Economics 


Basic features of Indian Eeonomy, 
Population—Agriculture—Irrigation, Land Reforms, Food 
Problem, Rural Credit, ~ 
Industry—Industrial Policy—Large and Small Industries 
—Public Enterprises—Fiscal Policy. 
Foreign Capital, i द उ 
Industrial Relation—Trade Unions—Industrial Disputes 
—Social Security and Labour Welfare, 
Finance —Financial Resources—Taxes and Deficit Financing, 
Reserve Bank of India, Price Movement and 
Price Policy. 
Transport Development—Transport Policy, Transport Co- 
ordination. | 


UNIVERSITY OF MAGADH 
Paper III 


India’s Mineral and Power resources and their development, 
Population, Important large scale, and Cottage industries, Indust- 
tial Policy of Government. State Enterprises, Industrial Finance, 
Labour Problems and Recent Labour Legislation. Trade Union 
movement. India’s Foriegn Trade—Recent trends. Income and 
Expenditure of Union Government and Government of Bihar, 
Rail and Road Transport, Five Year Plans, 
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UNIVERSITY OF RANEHI 
B. A. 3rd Part II | 
Paper III % १ 

Indian Economic Problems 


The Paper shall include the following— 
Population—Growth of Population since 1921, Distribution 
a _ of Population according to density, sex-ratio and occupation. Over 
‘population and its remedies, Industrial Policy since 1948—Or- 
ganised Large Scale» Industries (Iron & Steel, Cotton, Jute & 
Sugar) —Important: Public Sector Industries. Industrial Finance & 
Management (Managing Agency System, Industrial Finance Cor- 
ms poration & Foreign Capital) Industrial Labour (Causes of Inefficie- 
ncy), Labour Legislation & Social Security since 1948, Trade 
Union Movement (growth since 1926). Causes of Weakness, 
ie, TE sent Problems & Their Solutions. Role of Transport in’ Plann- 
> ing, Pattern of Foreign Trade since 1947, Functions of Reserve . 
_ Bank of Inia, Objectives & Physical Targets of Five Year Plans. 


= 


` 
. 
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. विषय-सूची 
खरड : १ हु 
१. भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र ३-१० 
(Definition & Scope of Indian Economics) 
१ भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ-इसका क्षेत्र तथा महत्व 
२. भारत की अ्थे-व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें-इतनका देश की राष्ट्रीय आय 
पर प्रभाव 
२. भौगोलिक पृष्ठ-साम १०३८ 
(Geographical Background) 
३” भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ-भारत के आथिक विकास से इनका . 
सम्बन्ध 
४ “भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन लोग रहते है" 
५ भारत की खनिज सम्पत्ति--इसके विकास से सम्बन्धित भारत सरकार की 
नीति : 
६ भारत के शक्ति के साधन--जलविद्युत का महत्व 


. ७* भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनायें--सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में 


इनका महत्व 
८ भारत की अथं-व्यवस्था में वर्नो का महत्व-इनकी दशा सुधारने के 'उपाय : 
३. सामाजिक पृष्ठ-मूमि' ३८-४५ 
(Social Background) 
६ भारत के आथिक विकास में सामाजिक तथा धामिक वातावरण का प्रभाव 
१० जाति प्रथा के आथिक प्रभाव--गुण, दोष ८ 
११ संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के ग्रुण-दोष--वतंमात समय में इसके विघटन के 


मुख्य कारण f र ; 
४. भारतीय जनसंख्या - ४६-५६ 


(Indian Population) 
१२ भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी प्रगति 
१३ भारत में पेशे के अनुसार जनसंख्या का आथिक महत्व > 
१४ जनसंख्या के घनत्व का अर्थ--भारत के विभिक्न भागो में इसकी भिन्नता 
के कारण 


spe 


५, भारतीय Sit ५७-८१ 
(Indian Agriculture) ; उ 
१५ भारत की प्रमुख कृषि समस्यायें AS 
१६ भारतीय कृषि में सिचाई का महत्व--सिंचाई के विभिन्न साधन ` 
१७ भूमि के कटाव का अर्थ -भूमि के कटाव को रोक्ने के लिये प्रयत्न 
१८ ।पद्यु-समस्या' भारतीय कृषि की पहेली Ne 
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| १९ कृषि के यन्त्रीकरण की भारत के लिए उपयुक्तता 
“ २० . सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यक्रम 
| nS y _ ६, सुमि का उप-विभाजन तथा उप-खण्डन ८१-९६४ ह 
(Sub-Division & Fragmentation of Agricultural Holdings) 
| . २१ खेतों के विभाजन और टुकड़े-टुकड़े हो जाने के कारण और परिणाम 
| २२ उत्तर प्रदेश में भूमि उप-विभांजन तथा उप-विघटन की समस्या की सौमायें 
| २३ आथिक जोत का अथं 
“oe ७. कृषि-पदा्थो की fast &५-१०४ 
| í (Marketing of Agricultural Products) 
२४ भारतीय किसान की कंठिनाइयां--कृषि बिक्री प्रथा के दोष 
२५ भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सहकारी बिक्री प्रथा का महत्व 
८. खाद्-सभस्या तथा अकाल १०५-११८ 
. (Food Problem & Famines) 
E २६ भारत में प्रस्तुत खाद्य-संकट “सक 
i २७ अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा खाद्य स्थिति को नियन्त्रण में 
रखने के लिये भारत सरकार द्वारा गत वर्षों में उठाये गये कदम---अनाज 
जांच समिति की सिफारिश 
२० भारत में अवसर अकाल पड़ते रहने के कारण 
र ९. भु-स्वामित्व प्रणाली ११६-१४३ 
, .- . (Land Tenure System) 
i २९ भारत में भू-स्वामित्व प्रणालियाँ-अच्छी भू-स्वामित्व प्रणाली की विशेषता 
। २० जमीदारी उन्मुलन का किसान के आर्थिक जीवन पर प्रभाव--उत्तर प्रदेश 
| जमींदारी उन्मूलन तथा सुधार कानून की मुख्य विशेषतायें ॥ 
| ३१. जमीदारी उन्मूलन के बाद विभिन्न प्रकार के किसानों की स्थिति ` 
३२ भारत के विभिन्न राज्यों में भुमि सुधार तथा जमींदारी उन्मुलन से 
j सम्बन्धित प्रगति ae 
३३ भारत की मुख्य समस्या कृषि--सामन्तशाही प्रणाली का कृषि पर प्रभाव-- 
| ` कृषि की उन्नति में आधुनिक तरीकों का प्रयोग 
। ३४ भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में मत-- 
l , इसका भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव 
। २५ भारत की कृषि भूमि के पुनधितरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क 
क 


३६ बिहार में जमींदारी उन्मूलन प्रथा के कारण तथा प्रभाव _ 


- १०, ग्रामीण. ऋण-ग्रस्तता . | १४४-१ ५९ 
- (Rural Indebtedness) ; 


es wae Ji मीण i 1 ऋण मुख्य का रण--किस न की f 2 
इसका प्रभाव A आ a: $ स्थिति त पर र 
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३५ भारत में कृषि वित्त प्रबन्ध को विद्यमान एजेंसियों के कार्ये 
३& भूमि बन्धक वेको के संगठन और कार्य vat 2 
११. कृषि. सजदूर १५६-१६७" 
(Agricultural Labourer) नट 
| ४० ` भारतं में भूमिहीन किसानों को रोजगार दिलाने के उपाय 
! ४१ भूदान यज्ञ आन्दोलन | 
२. सहकारी खेती १६७-१७५ 
(Co-operative Farming) $ 
४२ सहकारी खेती से आशय--भारत में सहकारी खेती की मन्द प्रगति के 
कारण : 
> १३. सरकार की कृषि नीति १७५-१०१ 
(Agricultural Policy of Government) 
४३ भारत सरकार की वर्तमान कृषि सम्बन्धी नीति 
; १४. सहकारी आन्दोलन i . १८१-२१६ 
(Co-operative Movement) 
४४ १६०४ से आज तक के सहकारी आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास 
४५ भारत में सहकारी आन्दोलन की रूप-रेखा तथा संगठन 
४६ भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता 
E ४७ भारत में सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारण 
| ४८ भारत में सहकारी आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियां--पंचवर्षीय योजनाओं में, 
इनका महत्व 
४९ भारतीय कृषकों को ऋण देने में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बेंकों का 
r महत्व 
yo बहु-उद्देशीय सहकारी समिति को कार्य-प्रणाली 
५१ हमारी आथिक तथा सामाजिक समस्याओं का बहु-उद्देशीय सहकारी 
समितियों द्वारा समाधान 
| ५२ भारत में सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की वर्तमान स्थिति a 
| १५. बडे पंमाने के उद्योग | २२०-२६७ 
| (Large Scale Industries) et 
i ५३ स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत का औद्योगिक विकास 
` ` ५४ भारत में उद्योगों के विकासं की मन्द गति के कारण 
4 ५५ भारत में सावंजनिक.क्षेत्र के उद्योगों का विकास 
५६7 भारतीय लोहा वथा इस्पात उद्योग की स्थापना, विकास तथा वत मात 
- स्थिति. ' 
yoo भारत में सूती वस्त्र उद्योग को स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थितिं 
५८ भारतीय जुट उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति म लि ea 
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iv विषय-सूची 


भारतीय चीनी उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति 
भारत में कोयला उद्योग का विकास तथा वर्तमान स्थिति 
भारतीय सीमेंट उद्योग का त्रिकास तथा वर्तमान स्थिति 
भारत में कागज उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं उन्नति 
१६. औद्योगिक वित्त-व्यवस्या i | 
(Industrial Finance) = 
भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत र 
भारत के बित्त निगमों की प्रगति--भारतीय औद्योगिक वित्त प्रवन्ध मण्डल 
की कार्ये प्रणाली 
भारत के विदेशी पुँजी के प्रयोग के पक्ष तथा विपक्ष में तकं 
; १७. श्रौद्योगिक नीति २८०-२५४ 
(Industrial Policy) 
: भारत सरकार की औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण 
१८. कुटीर तथा लघु-स्तरीय उद्योग २८४-३०२ | ' 
(Cottage & Small Scale Industries) S 
विशाल, लघु तथा अन्य उद्योगों का वर्तमान परिस्थितियों में एक साथ 
विकास अनिवार्य है 
भारत के प्रमुख कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योग 
भारतीय अथं-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व 
भारत में कुटीर उद्योग घन्धों के पतन के मुख्य कारण 
पंचवर्षीय योजना में कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों का स्थान : 
१९. ओद्योगिक श्रम o ३०३-१३६ | 
brs (Industrial Labour) . t 
२ ओद्योगिक श्रम की मुख्य समस्यायें 


गिक श्रम की उत्पादकता कम होने के कारण 
हितकारी क 


कर्मचारी राज्य बीमा कानून 
गिक. श्रमिकों की मकानों की समस्या 


98 


| + 


| २२ 
२३५ राष्ट्रीय आय की परिभाषा--महत्व, आंकने की विभिन्न रीतियाँ 


MAGAMA 
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WIS : २ 


4 १. यातायात के साधन ३-३६ 
(Means of Transport) 


, भारतीय यातायात की मुख्य समस्यायें--इनका उचित समाधान 


भारतीय रेलों का विकास--रेलों के विकास का भारतीय कृषि तथा 
उद्योग-धन्धों पर प्रभाव 

भारत में सड़क यातायात का महत्व-पिछड़े रहने के कारंण-सड़क- 
यातायात की उन्नति के लिये यत्न i 
भारत में रेल तथा यातायात. के सामंजस्य की आवश्यकता 

निजी मोटर कम्पनियों की अपेक्षा सरकारी रोडवेज द्वारा सामान ले जाने 
के लाभ i 
भारतीय जहाजरानी का विकास (था वतमान स्थिति 

भारत में बन्दरगाहों की न्यूनता 

भारत में वायु परिवहन का. महत्त्व तथा. विकास 

भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बेलगाड़ी का: महत्व 


२. भारत सें ग्राथिक नियोजन. ३६-९० 
(Economic Planning in India) 
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषतायें 


भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य तथा विशेषतायें 
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजनाः की सफलता के लिये विदेशी सहायता 


' तथा घाटे की भर्थ-व्यवस्था का महत्व 


भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति 
तृतीय पंचवर्षीय योजना 
भारत में आथिक नियोजन के उद्देश्य 


“भारत की तृतीय और इससे पहली पंचवर्षीय योजनाओं को मुख्य 


विशेषताओं की तुलना 

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अच्तगंत उत्तर प्रदेश की प्रगति 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की प्रमुख योजनायें 
राजस्थान राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य बाते - 

भध्य प्रदेश की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजताओं की विशेषताय 
मध्य प्रदेश की तीसरी योजना 

भारत में ब्रेकारी को समस्या का स्वरूप तथा सीमायें 
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vi 3 
भारतीय चलन - 1 
१-- भारतीय मुद्रा प्रणाली E 

१९२५ तक भारतीय चलन का इतिहास, १९२७ से १९३९ तक के भारी) 

चलन का इतिहास, भारतीय चलन तथा विनिमय के इतिहास में दुसरे महायुद्ध काढ) 

होने वाले परिवर्तन, १६४६ में रुपए के अवमूल्यन के कारण, १९५६, १६५७ करित 
बॅक संशोधन अधिनियम, दशमिक मुद्रा प्रणाली । 

मुद्रा dfan, विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय । 

भारतीय बेकिंग 

१--भारतीय बेकिंग प्रणाली K 

भारतीय fat प्रणाली के मुख्य दोष, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता 

एवं दोष, भारत में बिल बाजार, भारतीय बं क्रिग में १९४७ के बाद होने वाले परिव्त 

भारत में व्यापारिक बेकिंग की वर्तमान स्थिति एवं दोप, भारतीय सम्मिलित पचो] 

बाले बकों की कमियाँ तथा कठिताइयाँ, भारत में ब्यापारिक बॅक के राष्ट्री यकरण a 

आवश्यकता, इम्पीरियल बेक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के कारण, रिजवे बेक आ 

इण्डिया की कार्य प्रणाली । १४४ ` 

१. भारतीय लोक-वित्त E 

(Indian Public Finance) 


१७ 


१--संघीय वित्त-व्यवस्था के निर्देशक सिद्धान्त | 
२--भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य a 
सरकारों के बीच आय के साधनों का बंटवारा A 
; ३ - भारतीय कर-प्रणाली की मुख्य विशेषतायें तथा दोष R 
_ `  ४--कर-जांच समिति की मुख्य सिफारिशों ny 
र भारतीय करप्रणाली के सम्बन्ध में प्रोफेसर काल्डर के मुख्य सुझाव १५ 


६--व्यय-कर 

७--भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की आय तथा 
व्यय की मुख्य मदें 

८--भारतीय राज्य सरकारों की आय एवं व्यय की मुख्य मर्दे 
€--भारतीय सावेजनिक ऋण का आकार तथा स्थिति 

____ १०--भारतीय स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त 

_ > ११--गांधीवादी अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषतायें 
 १र-सर्वोदय का उद्देश्य तथा सिद्धान्त 


| अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष... 
१" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विइव बैंक | 
मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य तथा काये, अन्तर्राष्ट्री 
“देन की बाकी का संतुलन प्राप्त करने में सहायक, विक 
रीय बक के कार्ये । |] ) 
` भारत aut विदेशी व्यापार 
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us ; प्रथम 
भारतीय अर्थशास्त्र 


ग्रथवा 


भारत का आर्थिक विकास 


है] परिभाषा तथा क्षेत्र, २. भौगोलिक पृष्ठ-भूमि, ३. सामाजिक प्रष्ठ-भूमि, 
ap ४. भारतीय जन-संख्या, ५. भारतीय कृषि, ६. भुमि का उप-विभाजन 
॥ तथा उप-खण्डन, ७. कृषि पदार्थों की बिक्री, ८. खाद्य समस्या तथा 

| अकाल, 8. भुःस्वामित्व प्रणाली, १०. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, 

११. कृषि-मजदुर, १२. सहकारी खेती, १३. सरकारको 
कृषि नीति, १४. सहकारी आन्दोलन, १५. बडे 
पेमाने के उद्योग, १६- औद्योगिक वित्त-व्यव- 
स्था, १७. औद्योगिक नीति, १८. कुटी र 
तथा agada उद्योग, 
१९. औद्योगिक श्रम । 
२७/१ 
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भारतीय ग्रर्थशास्त्र की 
9 परिभाषा तथा च्चेत्र 
è 


(DEFINITION AND SCOPE OF INDIAN ECONOMICS) 


m eee, 


EEmra त ~ 
१३न १- भारतीय अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र तथा 
महत्व पर प्रकाश डालिये । 
What do you understand by the term 


“Indian Economies ?:? 
Discuss fully its Scope and importance, 


भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition 
of Indian Economics) --'भारतीय अर्थशास्त्र' शब्द की व्याख्या कई प्रकार के 
श्रमात्मक रूपों में की जाती है जिससे इस विषय की ठीक प्रकार से परिभाषा करना 
कोई सरल कार्यं नहीं है । प्रायः इस शब्द के तीन प्रकार के अथं लगाए जाते हैस 

(१) भारतोय अर्थशास्त्र भारतीय mian विचारों का इतिहास है-- 
“भारतीय mimes आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक की भारतीय श्राथिक 
विचारधारा का इतिहास है” अथवा “प्राचीन काल से लेकर आज तक के भारतीय 
विचारको श्रौर शासकों के आथिक विचारों और आथिक पद्धतियों के इतिहास को ही 
भारतीय अर्थशास्त्र कहते हैं” अथवा “मारत के miar विचारों के इतिहास को ही 
भारतीय श्र्थंशास्त्र कहते हैं ।” उदाहरण के लिये शुक्र तथा कौंटिल्य से लेकर वर्तमान 
समय तक के भारतीय अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं के इतिहास को भारतीय अर्थ 
शास्त्र कहा जाना चाहिये । वास्तव में भारतीय अर्थशास्त्र का यह अर्थ सही नहीं है 
बयोंकि अभी तक इस प्रकार का कोई क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है और यदि हो 
भी तब उसे हम भारतीय अर्थशास्त्र न कहकर 'भारतीय-आथिक विचारधाराओं का 
इतिहास" (History of Indian Economic Thought) कहेंगे । 

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो का भारतीय संदर्भ सें लिरूपण--कुछ 
विद्वानों के मतानुसार भारतीय अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों _ 
का अध्ययन भारत की आथिक परिस्थितियों के संदुर्भ में किया जाता है। अर्थात्‌ अथ | 
शास्त्र के सिद्धान्तों को भारतीय परिस्थितियों पर लागू करते हुये जो अध्ययन किया : 
जाय उसे भारतीय अर्थशास्त्र कहते हैं । इस प्रकार “भारतीय mimea भारत की 
आथिक समस्याग्रों, उन पर प्रभाव डालने वाले कारणों तथा राष्ट्रीय हष्टिकोण से | 
उनको हल करने के उपायों का अध्ययन है ।” यह दृष्टिकोण पुर्ण रूप से सत्य नहीं है... 
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¥ भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र २७/१ 


क्योंकि जो भी सिद्धान्त अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित क्रिये जाते हैं वे कुछ विशेष 
परिस्थितियों में किन्हीं विशेष देशों पर तो लागु हो सकते हैं किन्तु सामान्य रूप से 
सभी देशों पर लागू नहीं हो सकते | प्रायः देखा गया है कि सिद्धान्त तथा व्यवहार 
में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिये रिकार्डों का लगान सिद्धान्त यदि एक देश 
की परिस्थितियों पर लागु हुआ तो यह आवश्यक नहीं है क्रि वह भारत अथवा जमंनी 
में भी उसी प्रकार लागु हो । इसी प्रकार मजदूरी का एक सिद्धान्त जो अब से १०० 
वर्ष पूर्व इंगलेंड में प्रतिपादित हुआ था, वह आज भी उसी प्रकार लागू होता रहे । कहने 
का तात्पर्यं यह है कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय संदर्भ में अध्ययन भारतीय 
अर्थशास्त्र नहीं माना जा सकता । 


(३) भारतीय अर्थशास्त्र नुतन एवं मौलिक mias सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करता है जो पुराने सिद्धान्तो से भिन्न है और पूर्णतया भारतीय 
है--इसका अर्थ यह हुआ कि भिन्न-भिन्न देशों के लिये भिन्न-भिन्न आथिक सिद्धान्त होने 
चाहियें। भारतीय अर्थशास्त्र मेएक नवीन प्रकार के सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता 
है जो पुरी तरह भारतीय होते हैं और पाश्चात्य सिद्धान्तों से भिन्न हुँ । दुसरे शब्दों में, 
“मारतीय अर्थशास्त्र एक बिल्कुल नवीन व मौलिक आथिक सिद्धान्तो का शास्त्र है जो 
कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित site पाश्‍चात्य अर्था रित्रयों हारा पोषित श्रर्थशास्त्र 
से सवंथा भिन्न है।” वास्तव में यह दृष्टिकोण पूर्णतया अनुचित है क्योंकि भारतीय 
अर्थशास्त्र किसी प्रकार के नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करता भौर न ही प्रचलित 
सिद्धान्तों का भारतीयकरण करता है। 


` अब प्रश्‍न यह उठता है कि भारतीय अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है और 


इसकी सरल परिभाषा क्या होनी चाहिये ? इस सम्बन्ध में १५९२ में माधव गोविद 
रानाडे ने दक्षिण कालेज पूना में भाषण देते हुये भारतीय अर्थशास्त्र के वास्तविक अर्थ 
पर प्रकाश डाला था और उस समथ भारत की आथिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये 

उन्होंने यह बताया कि भारतवर्ष का आथिक हित किस बात में है। रानाडे को सही 
अर्थो में भारतीय अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। बे पहले व्यक्ति थे जिन डने 
राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारतीय आधि i : 
यह बताया कि इंगलेंड के लिये हितकर सिद्ध होने वाली नीति भारत के लिये हितकर 
सिद्ध नही हो सकती क्योकि भारत की परिस्थितियां इंगलेंड से waar भिन्न हैं । े इसी 
प्रकार गोविंद रानाडे ने बताया कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त सब -देशों पर समान रूप से 
लागू नहीं होते, उदाहरणाथ योरोपीय देशों पर लागु होने वाले सिद्धान्तों का भारत 


पर भी पुर्णरूप से लागु होना आवश्यक नहीं है क्योंकि fas. B 2 
एक दसरे से भिन्न होती ह गक भिन्नभिन्न देशों की परिस्थितियां 


È य भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम भारत की आधिक समस्याओं, 
fy ना पर प्रभाव डालने वाले कारणों और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनको हल 


करने के उपायों गं 
RS या का अध्ययन करते हैं। दुसरे शब्द में भारतीय अथंक्षास्त्र की सरल 
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परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है- “राष्ट्रीय हष्टिकोण से भारत के श्राथिक 
जीवन के विकास, भारत कौ आथिक समस्याश्रों att उनको हल करने से सम्बन्धित 
किये गये उपाय भ्रौर योजनाग्रों का अध्ययन भारतीय भ्र्थशञासत्र कहलाता है।” इस 
प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र किन्ही नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन न करके एक प्रकार 
से व्यावहारिक अर्थशास्त्र का विश्लेषण करता है जो अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों 
पर आधारित है और जिसमें भारतीय परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विशेष 
महत्व है । “संक्षेप. में, “भारत के भूत, वर्तमान तथा भविष्य कौ आर्थिक स्थितियों के 
negan को ही भारतीय अर्थशास्त्र कहते Fv”? 
भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र ə 
(Scope of Indian Economics) 

भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा करते समय हमने देखा कि इसमें भारत को 
आथिक समस्याओं, उनके कारणों तथा उनके समाधान से सम्बन्धित किये गये प्रयत्नों 
का अध्ययन किया जाता है। भारतीय आथिक जीवन का विक्रास, उस पर प्रभाव 
डालने वाली बातें जैसे भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सामाजिक संस्थायें तथा 
जनसंख्या की समस्याओं आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय 
अर्थशास्त्र में हमारे आथिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार क्रिया जाता है। 
उदाहरणार्थं भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तगत भारतीय कृषि, उनकी समस्यायें एवं 
समाधान, भारतीय उद्योक, उनकी समस्याय एवं विकास, भारतीय श्रम, भारतीय 
याताथात के साधन, भारतीय देशी तथा विदेशी व्यापार, भारत की अथ-व्यवस्था, भूमि 
व्यवस्था, भारत सरकार की आथिक नीति और उसका देश के आथिक विकास पर 
प्रभाव तथा आथिक नियोजन इत्यादि के प्रश्नों पर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। - 

भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 
इसमें हम केवल वतंमान आथिक पमस्याओं का ही अध्ययन नहीं करते वरन्‌ भूतकालीन- 
आथिक स्थिति का अध्ययन भी करते हैं क्योंकि उसी से हमें वर्तमान समस्याओं के 
वास्तविक कारणों का पता चलता है और भविष्य के लिये इनके समाधान के उपाय 
खोज निकालने में सहायता मिलती है । कहने का तात्पर्यं यह है कि भारतीय अर्थशास्त्र 
में हम भुतकाल से शिक्षा ग्रहण करते हैं और भविष्य के लिये उपाय खोजते हैं। सारांश 
में, भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक और गहन है । इसका क्षेत्र काल व समय 
की सीमाओं से मर्यादित नहीं होता । इस शास्त्र में देश की आथिक व्यवस्था का 
सर्वागीण परीक्षण किया जाता है | इस तरह इस शास्त्र में भारत व भारतीयों के आथिक 
जीवन की हर एक समस्या का आथिक अध्ययन होता है । 


भारतीय अर्थशास्त्र के ग्रध्ययत्त का महत्व 
(Importance of Indian Economics) 


भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिये महत्व रखता है चाहे वह 
अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो अथवा राजनीतिक कार्यकर्त्ता अथवा व्यापारी । देश की वर्तमान | 
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स्थिति में यह परम आवश्यक हो गया है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
योग्यता के अनुसार देश के आथिक विकास में योग प्रदान करे और देश की आथिक 
समस्याओं को भली भांति समझे । भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य भारत की 
वतंमान आथिक समस्याओं की विवेचना करके उनके समाधान के उपाय प्रस्तुत करना 
है | देश की गरीबी दूर करने, लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने तथा सामाजिक 
समानता स्थापित करने के हेतु भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक भारतीय नागरिक 
के लिये उपयोगी है । देश का भविष्य इन्हीं समस्याओं के समाधान पर निर्भर RI 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना आवश्यक 
है । देश में इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें न कोई निर्धन हो, न 
कोई बेरोजगार हो, धन का वितरण समान हो और लोगों का रहन-सहन का. स्तर 
ऊंचा हो । यह एक जटिल कार्य है जिसे पुरा करने के लिये हमारी राष्ट्रीय सरकार 
पंजवर्षीय योजनाओं के द्वारा महान्‌ कार्य कर रही है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को 
मजबूत बनाने के लिये भारतीय अथं-व्यवस्था को मजबूत बनाना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि देश की आथिक उन्नति के लिये जरूरी है! 

जो व्यक्ति उद्योग धन्धों में अथवा व्यापार में लगे हुये हैं उनके लिये भी भारतीय 
अर्थशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है । मजदूरो की कार्य-क्षमता बढाने के लिये, 
वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये तथा देशी और विदेशी-व्यापार की समस्याओं 
को सुलझाने के लिये भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है । 

. जो व्यक्ति देश के आथिक तथा सामाजिक सुधारों के कार्य में लगे हुये हैं और 
देश के नेता कहलाते हैं उनके लिये भी भारतीय अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है । श्रमिकों 
की गन्दी बस्तियों में सफाई, नई मजदूर वस्तियों का निर्माण, मजदूरी के ढांचे में 
ल कानी Fl se तात पाव, श्रम झान्दोलन, श्रम 
पहले इस समस्या को भली प्रकार समभा जाय a it . ताका 
दिशा में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकत k टि i eee fame 
अध्ययन एक प्रकार से पथ-प्रदशंक का कार्यं = E TE Ba वा is 
eae sant ee E करता हे, यह देश के आथिक साधनों के 

नधनता को दूर करने में सहायक होता है, इसके 


“Se से देश का नव-निर्माण सम्भव होता है तथा इसकी सहायता से देश में आथिक 
वषमता और शोषण का अन्त किया जा सकता है । 


ae a २-भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताश्रों की व्याख्या 
जिर झर बतलाइये कि हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था का कम विकास कहां तक 

इन पर आधारित है। (आगरा १६५९) 
- ग्रथवा 


eee coe दस वर्षो में आथिक नियोजन द्वारा भारत की अर्थ-ब्य 
` शूल बातों में की अर्थ- 
हेल बाता मे होने वाले परिव्नों का विवेचन कोजिये | (र 
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ः अथवा 
भारत की अर्थव्यवस्था को प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये । 
इनका देश की राष्ट्रीय आय'पर क्या प्रभाव है ? (आगरा १६५३) 
Discuss the basic features of Indian economy and state to What 
extent these have been responsible for the slow growth of our national 
economy ? 
Or 
What are the basic features of Indian Economy ? What is their 
influence ०० the national income of India 
aa Or 
Discuss the changes brought about in the basic features of Indian 
economy as a result of economic planning during last ten years. 
इस समय भारतीय ग्रर्थव्यवस्था संक्रमण काल से होकर गुजर रही है । हमारे 
देश की अर्थव्यवस्था अर्धविकसित, पिछड़ी हुई तथा कृषि प्रधान है और निर्धनता बेकारी 
आर अधं-रोजगार इसके मूल तत्व हैं । संक्षेप में, भारतीय, अर्थे-व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 
निम्न प्रकार है-- 
(१) कृषि प्रधानता--भारतीय अथ॑-व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही 
है कि भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है । यहाँ की अधिकांश 
जनसंख्या WAY में रहती है और कृषि के द्वारा अपना पालन-पोषण करती है । अंग्रेजों 


के शासन काल में ग्राम तथा कुटीर उद्योग-धन्धों के पतन के कारण कृषि पर निर्भेरता | 


और अधिक बढ़ गई है l 

(२) प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य--भारत एक विशाल देश है जिसका 
भू क्षेत्रफल १२ ६ लाख वगंमील है । प्रकृति ने अनेक प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु 
भारत को उपहारस्वरूप प्रदान की है । फलतः यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई 
जाती है । इसी तरह देश में लगभग सभी प्रकार की खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में 
पाई जाती हैं जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना और विकास 
सम्भव है | 

(३) जनसंख्या की प्रधिकता तथा तीव्र गति से वृद्धि- सन्‌ १६६१ की 
जन-गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग ४३:५ करोड़ है तथा इसमें 
प्रतिवर्ष तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है । जन-गणना कमिश्नर के एक अनुमान के, 
अनुसार १९७६ तक भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग ६२:४ करोड हो जाएगी । 
स्पष्ट है कि इतनी तीव्र गति से बढ़ती हुई इतनी बडी जनसंख्या के लिये रोजगार की 
व्यवस्था करना बड़ा कठिन कार्य है । अभी तक आर्थिक विकास की गति जन-संख्या की 
बृद्धि की गति से कम रही है इसी लिये गरीबी, बेरोजगारी, नीचा रहन-सहन का स्तर 
तथा कम प्रति व्यक्ति आय की स्थिति आज भी देश के सामने है । पंचवर्षीय योजनाओं 
के द्वारा आथिक विकास की जो गति चल रही है वह जनसंख्या को देखते हुये पर्याप्त 
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नहीं है । जनसंख्या की अधिकता का श्रम की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव पडा है । 

(४) अथ-व्यवस्था का श्रसंतुलित विकास--यदि हम पेशे के अनुसार भार- 
तीय जनसंख्या के विभाजन का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि विभिन्‍न व्यवसायों 
में लगे हुये लोगों का अनुपात यह बताता है कि भारत में ७०% लोग खेती पर निर्भर 
हैं जबकि उद्योगों में काम करने वालों की संख्या १०% से भी कम है। यातायात, 


वाणिज्य तथा अन्य व्यवसायों में रोजगार पाने वालों का प्रतिशत और भी कम है। 


स्पष्ट है कि देश में उद्योग, यातायात तथा वाणिज्य के क्षेत्र में संतुलित रूप से विकसित 
नहीं हुआ है । j 
(५) यातायात तथा संवादवाहन के साधनों का अदिकसित होना-- 
भारत जैसे विशाल देश में जहाँ प्रधिकतर लोग ग्रामो में रहते हैं यातायात तथा संचार 
के साधनों का बहुत अधिक महत्व है । किन्तु दुर्भाग्यवश इनका पुरी तरह विकास नहीं 
हुआ है। देश के अनेक भाग ऐसे हैं जहाँ खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है 
किन्तु यातायात के साधनों के अभाव के कारण उन क्षेत्रों में उद्योग धन्धों की स्थापना 
नहीं हो सकी है । विशेष रूप से सइको तथा रेलों का अभाव उद्योग-धन्धो के स्थापित 
न हो सकने का मुख्य कारण है । महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलों के विक्रास की भी पूर्ण 
आवश्यकता है । अत: यातायात के साधनों की कमी के कारण देश का आथिक विकास 
नहीं हो सका । 

(६) औद्योगिक विकास की कमी--भारत में जितनी बड़ी मात्रा में खनिज 
पदार्थ तथा प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं उनको देखते हुये भारत में उद्योग-धन्धो का 
विकास सन्तोषजनक नहीं रहा है । बड़े उद्योगों का तो पतन हो ही गया है, साथ ही 
साथ भारत के प्राचीन महत्वपूर्ण कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का भी विनाश हो गया है । 
पिछले कुछ वर्षों से सरकार उनके पुननिर्माण पर जोर दे रही है। 

(७) भूमि तथा सम्पत्ति का असमान वितरण- देश में आथिक तथा 
सामाजिक असमानता स्पष्ट तथा व्यापक रूप में देखने को मिलती है। जहां एक ओर 
धनी वर्ग के लोग रहते हैं वहां दुसरी ओर भारी संख्या में शोषित-वर्ग भी विद्यमान है ! 
भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक हे । इस आथिक विषमता और शोषण 
ने सामाजिक व राजनैतिक असमानता तथा शोषण को भी जन्म दिया है । 
on (८) सामाजिक तथा धामिक संस्थाओं का प्रभाव--भारत में सामाजिक 

ये जसे जाति प्रथा ओर संयुक्त परिवार प्रणाली का देश की अर्थं -व्यवस्था पर 
WAIT प्रभाव है । लोगों के व्यवसाय तथा उनकी जीवन की विधि पर जाति प्रथा की 
pee त a है इसके अतिरिक्त घामिक विचारधारायें तथा सामाजिक 
टी मे es a8 3 भर्थ-व्यवस्था पर गहरा h प्रभाव है । अभी तक लोगों के 
ह दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हुआ है जो देश के आर्थिक 


` विकास के लिये परमावश्यक है । 


(६) देश में पुँजी के निर्माण को मंद गति--किसी भी देश का उ 


विकास बहुत कुछ इस बात पर भी 
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निर्माण हो तथा उसका विनियोग हो । पूजा का निर्माण उपभोग तथा बचत की मात्रा 
पर निर्भर होता है । गरीब देश होने के कारण भारत में राष्ट्रीय बचत की दर तथा पूँजी 
का संचय पर्याप्त मात्रा में नहीं होता । बेक तथा अन्य साख संस्थाओं का पूण रूप से 
विकास न होने के कारण भी पूँजी का निर्माण सन्तोषजनक उहीं है । जवकि अन्य देशों में 
स्थिति इसके बिल्कुल बिपरीत है । 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विश्ञेषताग्रों का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव 
जेसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का अभिप्राय देश में उत्पन्न होने वाली 
वस्तुग्रों तथा सेवाओं के वाषिक मूल्य से होता है। अर्थात्‌ एक वषं में वस्तुओं तथा 
सेवाओं का शुद्ध उत्पादन होता है उसके yaga को राष्ट्रीय आय कहते हैं । 
उपरोक्त विवेचन से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का सही अनुमान लगाया जा 
सकता है और उसी के आधार पर हम यह जानने का प्रयत्न कर सकते हैं कि इन 
विशेषताओं का भारत की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पडता है । सर्वप्रथम एक कृषि 
प्रधान देश होने के नाते भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि पदार्थों के 
उत्पादन पर निर्भर है । कृषि पदार्थो के निरन्तर gfe न होने के कारण भारत की 
राष्ट्रीय आय में जो वाषिक वृद्धि हो रही है उसकी दर अपेक्षाकृत बहुत कम है। जब 
तक उद्योगों का पुणे विकास नहीं होता भारत की राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो 
सकती । 
इसी प्रकार जन-संख्या की वृद्धि का भी भारत की राष्ट्रीय आय पर गहरा प्रभाब 
पड़ता है । कृषि-प्रधान देश होने के नाते बढ़ती हुई जन-सख्या के रोजगार की समस्या 
का समाधान नहीं हो सकता । यदि भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित होती अर्थात्‌ कृषि 
तथा उद्योग-धन्धों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके तो रोजगार की समस्या का 
भी समाधान हो सकता है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को गति को भी तीव्र किया जा 
सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलित भर्थव्यवस्था न होने के कारण MW 
की राष्ट्रीय आय कम है और उसमें वृद्धि करने के लिये संतुलित अर्थव्यवस्था का होना. 
परमावश्यक है । 
जो बात कृषि तथा उद्योग धन्धों के विषय में कही गई हे वही बात यातायात के 
साधनों के विषय में भी कही जा सकती है । किसी भी देश के आथिक विकास के लिये 
कृषि तथा उद्योग जितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उतना ही महत्वपूर्ण स्थान यातायात्र 
के साधनों का है । भारत के अधिकांश लोग ग्रामों में रहते हैं जहां आंधुनिक यातायात के 
साधनों का या तो पूर्ण अभाव है अथवा वे अविक्षित स्थिति में पाये जाते हूं । यह बाल्न 
विशेष रूप से सड़क-प्रातायात के विषय में कही जा सकती है । यातायात के साधनों के | 
अविकसित होने का भारत को राष्ट्रीय आय पर महत्वपुर्ण प्रभाव पडा हे । 
अन्त में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक 
समझा गया कि यदि भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि करनी है 
ठो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की इन विशेषताओं में मूल परिवलन करना होगा अर्थात्‌ जन- 
संख्या की वृद्धि की दर कम करना होगा ओर साथ ही साथ कृषि, उद्योग तथा यातामाब 
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के साधनों को विकसित करके एक संतुलित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। इसी 
उद्देश्य को सामने रखकर १६५१ में पंचवर्षीय योजनाओं को चालु किया गया है 1 इस 
समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है । इस योजना के द्वारा अग्र तक जो उन्नति 
हुई है वह्‌ संतोषजनक न होते हुये भी उत्साहवर्धक अवश्य है ओर आशा की जाती है कि 
भाने वाले वर्षो में निर्धारित लक्ष्य की पुति सम्भव हो सकेगी । 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक ad विकसित है तथा ` 
विकास के मार्ग पर प्रशस्त है । हमें यह पूर्ण आशा है कि देश में कार्यान्वित की जा 
रही पंचवर्षीय योजनायें देश की अर्थव्यवस्था को विकास की चरम सीमा तक पहुँचाने में 
सफल सिद्ध होंगी । यह अवश्य है कि इसके लिये समय, शक्ति, धन और जनसहयोग की 
बांछनीयता है। . § 


eae भोगोलिक goy. 


(GEOGRAPHICAL BACKGROUND) 


प्रश्न ३--भारत को भौगोलिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिये तथा 
यह बताइये कि भारत के आथिक विकास से इसका क्या सम्बन्ध है? 


Describe carefully the geographical environments of India and 


show how far it has influenced the economic development of the 
country ? 


3 प्रत्येक देश का आथिक विकास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों अर्थात्‌ प्राकृतिक 
साधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। भोगोलिक परिस्थितियों से हमारा अभिप्राय 
'देश की जलवायु, मिट्टी की बनावट, नदियां, पर्वत, वन सम्पत्ति, खनिज पदार्थ तथा 
समुद्रतट आदि से होता है। देश में कृषि, उद्योग, यातायात तथा रहन-सहन के स्तर पर 
इन भौगोलिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यही बात भारत के विषय में 
भी कही बा सकती है । प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थ -व्यवस्था यहां की भौगोलिक 
परिस्थितिय के अनुसार ही बदलती रहती है और आज भी देश में आथिक नियोजन का 
जो कायक्रम चल रहा है वह भारत के प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों 

_ _ पर ही आधारित है | र 
ers. प्राकृतिक स्थिति 
“० की (Physical Background) न 
= थि भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाडी 


पश्चिम में अरब सागर हु 
TORT सागर से घिरा हुआ है। पूर्व से पश्चिम लगभग २००० मील 
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लथा उत्तर से दक्षिण १८५० मील में फेला हुआ है तथा भारत का कुल क्षेत्रफल 
१२,६६,७ १६ वर्ग मील है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा 
देश है । इसकी भू-सीमायें ६४२५ मील तथा समुद्र तट ३५३५ मील लम्बा है । 

भारत के प्राकृतिक भाग -भारत को मुख्यतः चार प्राकृतिक भागों में बांटा 


- जा सकता है-(१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, (२) गंगा-सिन्ध का मंदान--,(३) दक्षिणी 


पठार तथा (४) पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतट । ` 

(१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश--भारत के उत्तर में पर्वतों की एक Wei है 
जो कई पहाड़ों, पठारों तथा घाटियों से मिलकर बनी है। इस पर्वतमाला को साघारण- 
तया हिमालय के नाम से पुकारते हैं जो भारत की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। 
यह उत्तरी सीमा लगभग १५०० मील लम्बी है तथा पहाड़ी क्षेत्र १५० से Yoo मील की 


' गहराई में फला हुआ है । उत्तरी पहाड़ी प्रदेश भारत की जलवायु तथा वर्षा को प्रभाविद्ध 


करता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में वन सम्पत्ति इससे प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त 
देश की अनेक प्रमुख नदियां इन्हीं पवंतों में से निकलती हैं जो सिंचाई के लिये जल प्रदान 
करती हुँ तथा .अन्य कई प्रकार से जिनका आर्थिक महत्व है | 

(२) गंगा का मेदान--यह वह भाग है जो कृषि के लिये देश में सबसे अधिक 
उपजाऊ माना जाता है। इसी भाग में जनसंख्या का घनत्व भी सबसे अधिक है । गंगा, 
जमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरा हुआ यह भाग पूरब से पश्चिम में लगभग १५०० 
मील लम्बा और १५० मील चौड़ा है। सिचाई की सुविधाओं के कारण यह भाग भारत 
के लिये सबसे अधिक आथिक महत्व रखता है । यहां पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधनों 
का विकास हुमा है ओर अनेक प्रकार के उद्योग-धच्वे स्थापित हो चुके हैं । र 

(३) दक्षिण का पठार--यह भाग दक्षिण भारत के नाम से पुकारा जाता हे 


तथा अरावली, विन्ध्याचल, सतपुड़ा आदि पहाड़ियां इसे गंगा-सिन्ध के मेंदान से पृथक्‌ 


करती हैं 1 दक्षिणी पठार एक ओर से पूर्वी घाट तथा दूसरी ओर से पश्चिमी घाट के बीच 
घिरा हुआ है । पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक तटवर्ती पट्टी है जो बडी 
उपजाऊ है । इसी प्रकार पूर्वी घाट और बंगाल की खाडी के बीच कुछ चौड़ी पट्टी है जो 
काफी उपजाऊ है । नवंदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी भादि नदियाँ इसमें से होकर 
बहती हैं । कृषि के अतिरिक्त यह भाग खनिज पदार्थों से भी भरपुर है और देश के लिभे 


- इसका बहुत अधिक भाथिक महत्व है | 


(४) समुद्रतटीय मैदान--भारत में दक्षिणी पठार और समुद्र के बीच पून 
और पश्चिम दोनों ओर जो क्षेत्र हैं उन्हें क्रमशः पूर्वी घाट भोर पश्चिमी घ.ट कहा जाता 
है । पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है । यह उत्तर में 


महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक ५०० मील लम्बा है। पश्चिमी घाटको ' 
अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है तथा इसकी चौडाई ५० से ८० मील तक है। देख 
के प्रसिद्ध बन्दरगाह इन्हीं तटों पर स्थित हैं तथा कपास, चाबल, चाय ओर नारि 


इस क्षेत्र की मुख्य. उपज हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


A] ही RS 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ 2 भौगोलिक पृष्ठभुमि २७/१ 


भारत की जलवायु--जलवायु की दृष्टि से चार प्रकार के मौसम पाये 
जाते हैं-- 

(i) सर्दी का मौसम (दिसम्बर से मार्च तक) 

(1) गर्मी का मौसम (अप्रैल से मई तक) 

(iii) वर्षा का मौसम (जुन से सितम्बर तक) 

(iv) दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का मौसम (अक्टूबर से नवम्बर तक) 

भारत में अधिक से अधिक गर्मी तथा सर्दी देखने को मिलती है । देश के कुछ 
भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है जबकि कुछ भागों में वाषिक वर्षा का औसत बहुत 
कम है वर्षा की स्थिति के अनुसार ही देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न प्रकार की फसलें 
उगाई जाती हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि भारत में लगभग सभी प्रकार की 
जलवायु पाई जाती है तथा विभिन्न प्रदेशों में मिट्टी की बनावट भिन्न होने के कारण 
सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। मानसून भारतीय जलवायु की एक मुख्य 
विशेषता है जिसका कृषि-उत्पादन से प्रत्यक्ष तथा गहरा सम्बन्ध है । 

खनिज सम्पत्ति--खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत एक धनी देश है, लगभग 
सभी प्रकार के खनिज पदाथ जिनमें कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज आदि 
शामिल हैं, भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। तांबा, सोना तथा कुछ ऐसे 
खनिज पदार्थ भी हैं जिनका भण्डार भारत में बहुत कम है | किन्तु आथिक महत्व के 
अधिकाँश खनिज पदार्थ भारत में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। अनेक देशों में महत्वपूर्ण 
खनिज सम्पत्ति अभी भी भू-गर्भ में छिपी पड़ी है जिसका पता लगाने के लिये खोज का 
कार्य चल रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ हमारी राष्ट्रीय सरकार ने खनिज 
पदार्थों के विकास-कार्य को विशेष महत्व दिया है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
पश्चिमी बंगाल, मेसूर तथा जम्मु और काश्मीर के प्रदेश खनिज सम्पत्ति के क्षेत्र में 
विशेष महत्व रखते हैं । 

वन सम्पत्ति--भारत में पर्याप्त मात्रा में, वन पाये जाते हैं जिनका प्राचीन- 
काल से ही विशेष आथिक महत्व रहा है। भारतीय वन कई प्रकार के हैं जो वर्षाको 
प्रभावित करते हैं। भूमि के कटाव को रोकते तथा महत्वपूर्ण बन पदार्थ प्रदात करते 
है । इपारती लकड़ी, लाख, गोंद तथा इस प्रकार की अनेक वस्तुर्ये वनों से प्राप्त होती 
हा बहुत से उद्योग वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं के आधार पर 
भारत की नदियाँ-भारत में बहुत-सी नदियाँ हैं जो सिचाई के अतिरिक्त 
बजली बनाने तथा जल-यातायात के साधन के रूप में प्रयोग में आती हैं। भारतीय 
नदियाँ मुख्य रूप से निम्न ४ श्रेणियों में बांटी जा सकती हँ 

O हिमालय से निकलने वाली नदियाँ । 
पनि 01) दक्षिण भारत की नदियाँ । 
` () तटवर्तीय नदियाँ । 

0) देश के मंदानों से निकलने तथा sat बहने वाली नदियाँ । 
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हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिनमें गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र आदि प्रसिद्ध 
हैं; मानसून के दिनों में बहुत अधिक पानी लेकर बहती हैं । बहुघा इनमें बाढ़ भी भा 
जाती है । बफ़ से ढके हुए पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में सारे साल पानी बहता 
रहता है । दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतया वर्षा के जल को लेकर बहती हें । इसलिये 
साल के विभिन्न भागों में उनमें पानी की मात्रा बहुत कम और अधिक पाई जाती है। 
azadi नदियाँ बहुत छोटी होती हैँ और इनमें पानी भी अधिक नहीं होता । यही बात 
अन्य नदियों के बारे में है जो प्रायः साल के कुछ महीनों में सूख जाती हैं । 

समुद्रतट--भारत के पास एक विस्तृत समुद्रतट है. जिसकी लम्बाई लगभग 
३५३५ मील है । जैसा कि हम जानते हैं भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है । 
इतने लम्बे समुद्रतट पर अनेक महत्वपूर्ण बन्दरगाह पाये जाते हैं यद्यपि प्राकृतिक बन्दर- 
गाहों की भारत में कमी है। इस विस्तृत समुद्रतट के कारण प्राचीन कालसे ही 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और अब भीहै। 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ बन्दरगाहों को आधुनिक ढंग से सुधारने, नये बन्दरगाहों 
को बनाने, विदेशी व्यापार को बनाने तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने की दिशा में 
देश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये Jl कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापटनम 
तथा कांडला भारत के प्रमुख बन्दरगाह हैं । 

भौगोलिक परिस्थितियों का आथिक जीवन पर प्रभाव-उपरोक्त विवेचन 
से हमने संक्षेप में भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में कुछ प्रारम्भिक जान 
प्राप्त किया । हमें वास्तव में देखना यह है कि भारत में रहने वालों के आथिक जीवन 
पर इन भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 
भारत का एक कृषि प्रधान देश होना इस बात का प्रमाण है कि यहां की मिट्टी को 
बनावट, वर्षा तथा जलवायु आदि कृषि के लिये मुख्य रूप से अनुकूल हैं । यद्यपि भारतीय 
कृषि का विकास आधुनिक ढंग से नहीं हो सका है किन्तु यह मानना पडेगा कि यदि इस 
दिशा में प्रयास किया जाय तो विशेष उन्नति हो सकती है। 

पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थो का पाया जाना इस बात का 
संकेत है कि भारत में एक मजबूत औद्योगिक अथं-व्यवस्था स्थापित होनी चाहिये । 
वैज्ञानिक प्रगति के अभाव. कै कारण तथा अन्य कई कारणों से भारत का ओद्योगिक 
विकास उस सीमा तक नहीं हो सका है जिस सीमा तक कुछ अन्य पश्चिमी देशों में हुआ 
है । किन्तु इसका दायित्व विदेशी सरकार की नीति तथा अन्य ऐसी बातों पर है जो 
अभी तक सरकार की शक्ति के बाहर थीं | अनेक विद्वान्‌ यह मत व्यक्त कर चुके हे कि 
प्राकृतिक साधनों के क्षेत्र में भारत एक धनी देश है किन्तु इनका पूर्ण विकास न हो सकने 
के कारण इस देश की जनता गरीब है । स्वतन्त्र भारत में आथिक विकास की योजनाओं 
पर विशेष महत्व दिया गया है और आशा की जाती है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं की 
सफलता के साथ-साथ लोगों के आथिक जीवन में भी सुधार होगा । 

देश के जिन भागों में वर्षा की कमी है वहाँ नहरों, बिजली के कुओं तथा 


_ सिंचाई के अन्य साधनों का विकास करके इस कमी को पूरा किया जा रहा है । दूसरी 
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ओर देश के जिन भागों में वर्षा की अधिकता के कारण बाढ़ से भारी क्षति होती है 
उनकी रोकथाम के उपाय भी किये जा रहे हैं। नदियों पर बड़े-बड़े ata बाँधकर ag- 
उद्देशीय नदी घाटी योजनायें चालु की गई हैं जिनका उद्देश्य नहरों द्वारा सिंचाई की 
व्यवस्था करना, बिजली उत्पन्न करना तथा बाढ़ की रोकथाम करना है। & 
प्रश्‍न ४--“भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन लोग रहते हैं ।” 
इस कथन को सत्यता पर प्रकाश डालिये । 

(आगरा १६६३, राजपुताना १९५१, विक्रम १६६५) 

“India is a rich country inhabited by poor.” Discuss the above 

statement. 

भारत एक विशाल देश है जो निर्धन होते हुये भी आथिक विकास के लिये सभी 
प्राकृतिक साधनों से उपयुक्त है । अतः इन प्राकृतिक साधनों का समुचित विकास न होने 
के कारण ही भारतीय निर्धन हैं और मुख्यतः खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते हैँ । 
भारत की जलवायु, भूतल की बनावट, पर्वत, वन, खनिज सम्पत्ति तथा वर्षा इत्यादि 
देश की कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिये पुरी तरह सहायक सिद्ध हो सकते हैं परन्तु 
दुर्भाग्यवश इन साधनों का विकास न हो सकने के कारण भारत इन साधनों के लाभों से 
वंचित है । प्रो) जथार और बेरी के शब्दों में, “प्रकृति ने उदारतापूर्वंक भारत को अपने 
उपहार दिये हैं परन्तु भारतवासी उनसे समुचित लाभ नहीं उठा सके हैं। प्राकृतिक 
विपुलता और मानव-निर्धनता की यह विषमता कैसी विडम्वना हे ।” निम्न विवरण से 
भारत में प्राकृतिक विपुलता एवं मानव-निर्धनता की स्पष्ट अभिव्यंजना होती है-- 

(१) मिट्टी-देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती 
है जो गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, जूट, तिलहुन, तम्बाकू तथा अन्य अमूल्य फसलों को 
लगाने के लिये उपयुक्त है । ये फसलें देश के विभिन्न भागों की fagt की बनावट, जलवायु 
को अनुकूलता, सिंचाई की सुविधाये तथा वर्षा आदि की अकुशलता के अनुसार उगाई 
जाती हैं। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां चावल की फसल अच्छी तरह 
उगाई जाती है । वास्तविक स्थिति यह है कि भारत में कुल भूमि के एक थोड़े से भाग 
पर ही खेती होती है, जिसके कारण भारत में खाद्य-समस्या विकट रूप धारण कर लेती 
है परन्तु इसका कारण प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं वरच्‌ उनका समुचित विकास 
न होना है। इसके अन्य कारण भी हैं जिनमें प्रमुख कारण यह है कि हम पूरी तरह 
इन प्राकृतिक साधनों को विकसित नहीं कर सके हैं । उदाहरणार्थ बाढ़ की रोक-थाम, 
भूमि के कटाव को रोकने की व्यवस्था, सिचाई की सुविधाओं आदि का पुरी तरह 
विकास न होना आदि अनेक कारण इस समस्या के लिये उत्तरदायी al इसके कई 
कारण हैं जिनका उल्लेख हम आगे चलकर करेगे | 

a सन भारत के प्राकृतिक साधनों में वनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है | 
a | कई अकार के वन पाये जाते हैं जिनसे बांस, चीड़, देवदार तथा आबनूस जैसी 
ः Ta तक व्या प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग इमारतों, रेलों के स्लीपर, फर्नीचर 
| “गाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण उद्योगों को कच्चा माल 
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वनों से प्राप्त होता है जैसे कागज उद्योग इत्यादि के लिये भारत के लगभग २८०००० 
वर्ग मील के क्षेत्रफल में वन पाये जाते हैं। भूतकाल में वन-सम्पत्ति के विकास की ओर 
समुचित ध्यान नहीं दिया गया जिससे कारण देश की वन-सम्पत्ति से प्राप्त हो सकने 
वाले असीमित लाभों से भारत वंचित रह गया । हषे का विषय है कि स्वतन्त्र भारत 
की सरकार वनों के विकास के लिये प्रयत्नशील होकर वनों के लाभों को प्राप्त करने के 
लिये चिन्तित है 1 

(३) खनिज पदार्थ-भारत के प्राकृतिक साधनों में खनिज-पदार्थों का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । प्रकृति ने भू-गर्भ में इतनी अधिक खनिज सम्पत्ति निहित कर adi 
है कि जो अगले कई सो वषं के लिये भारत की आथिक समृद्धि का आघार बनी रहेगी । 
नियोजन आयोग (Planning Commission) के मतानुसार “भारत की इस समय ज्ञात 
खनिज-सम्पदा यद्यपि किसी भी प्रकार के अक्षय (Inexhaustible) तो नहीं है, तथापि 
यहां देश के औद्योगिक विकास के हेतु आवश्यक खनिज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध 
है ।” भारत में लोहा, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, जिप्सम, बॉकसाइट, क्रोमाईट आदि 
बहुतायत के साथ मिलते हें । इसके अतिरिक्त तांबा, सीसा, खनिज, तेल आदि भी पाये 
जाते हैं । इतनी अधिक खनिज सम्पत्ति के होते हुये भी देश में उद्योग-धन्धों का समुचित 
विकास नहीं हो सका है । भूतकाल में यह खनिज-पदाथं मुख्य रूप से विदेशों को निर्यात 
किये जाते हैं जबकि इनका उपयोग देश के उद्योगों के लिये होना चाहिए था । जिस 
गति से इन खनिज-पदार्थो को खानों से निकाला गया उससे ऐसा भय उत्पन्न होने लगा 
था कि कुछ समय के बाद भारत की महत्वपूर्ण सम्पत्ति समाप्त न हो जाये। परन्तु 
राष्ट्रीय सरकार खनिज सम्पत्ति के विकास तथा इसके उचित उपयोग के [लये विशेष रूप 
से प्रयत्नशील है। 

(४) शक्ति के साधन-शक्ति के साधन के क्षेत्र में भी भारत विशेष रूप से 
भाग्यशाली है । लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल तथा जल-शक्ति यहां मुख्य रूप से उपलब्ध 
है । मिट्टी के तेल की भारत में कमी है इसलिये इसका प्रयोग कुछ सीमित ओर चुने हुये 
कार्यों के लिए किया जाता है। शेष कार्यों के लिए कोयला ओर जल-शक्ति का ही 


सहारा लेना पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि भारत की विभिन्न नदियों आदि से लगभग | 


४ करोड़ किलोवाट बिजली प्राप्त की जा सकती है । इससे यह स्पष्ट है कि अभी तक 


“ जल विद्युत शक्ति का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है । 


(५) नदियाँ-भारतीय नदियां जहां एक ओर जल विद्युत शक्ति प्रदात कर 
सकती हैं, वहां दुसरी ओर सिचाई के लिये उनसे नहरें निकाली जा सकती हैं जिससे देश 
की उस समस्त भूमि पर भी सेती हो सकती है जिस पर आजकल पानी की कमी के 


कारण खेती नहीं हो पाती और जो बंजर पड़ी हुई है अथवा जिन पर भली प्रकार खेती | 


नहीं होती ।. इसके अतिरिक्त नदियों तथा नहरों का प्रयोग जलमाग के रूप में भी हो 
सकता है जिसमें किश्तियां, स्टीमर तथा छोटे जहाज भी चलाये जा सकते हैं । 


क: 


° इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक साधनों की हष्टि से भारत एक धनवान देश ; a 


है परन्तु यहां निर्धन लोग रहते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वाषिक आय संसार के अन्य देशों 
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की तुलना में बहुत कम हैं । यहाँ के दो-तिहाई लोगों को पुरी तरह खाने को नहीं 
मिलता, भली प्रकार पहनने को नहीं मिलता और रहने के लिये मकानों की कमी है । 
भारी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, . जिनके रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है। इन 
सब बातों का एकमात्र कारण यह है कि देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित विकास 
नहीं हुआ है frat निम्नलिखित मुख्य कारण हैं-- 

प्राकृतिक साधनों का समुचित विकास न होने के कारण 

(१) प्राचीन उद्योग-धन्धों का पतन तथा जनसंख्या सें वृद्धि--भारत को 
स्वतन्त्रता प्राप्त किये केवल १७ वर्ष हुये हैं। इससे पूर्व एक लम्बे समय तक भारत अंग्रेजों 
का गुलाम रहा है । अंग्रेजों के राज्य काल में भारत के प्राचीन उद्योग-धन्धों का विनाश 
हो गया और उनके स्थान पर नये उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ इसी काल में 
देश की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई जिसका भार कृषि को उठाना पड़ा जिससे कृषि की । 
अवस्था बहुत अधिक बिगड़ गई ओर भारत एक निर्धन देश बन गया । 

(२) ब्रिटिश -सरकार की पक्षपातपुर्ण नौति--ब्रिटिश सरकार की नीति 
` सदैव पक्षपातपूर्ण रही । उन्होंने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि भारत का अधिक 
से अधिक शोषण किया जाये। भारत केवल कच्चे माल का उत्पादन करता रहे जिसके 
निर्यात से इङ्गलेंड के नवविकसित उद्योगों को कच्चा माल मिलता रहे । दूसरी ओर 
भारत के उद्योग-धन्धों का विकास न होने पाये जिससे भारत सदेव इद्धलेंड के बने हुये 
पक्के माल का एक स्थायी बाजार बना रहे । इस नीति का सबसे वड़ा परिणाम यह 
हुआ कि भारत का धन इङ्गलेंड को चला गया और भारत के प्राकृतिक साधनों का पूरी _ 
तरह विकास नहीं हो सका । कहने का तात्पयं यह है कि विदेशी सरकार ने इऱङ्गलेंड के 
हितों को अपने सामने रक्खा और भारत के हितों की अवहेलना की । 

(३) १९२३ की स्वतन्त्र व्यापार नीति--१९२३ तक भारत को स्वतन्त 
व्यापार की नीति अपनानी पड़ी जिसके कारण भारतीय उद्योग विदेशी प्रतियोगिता के 
कारणः्उँज्ञति नहीं कर सके । १६२३ के बाद भी विवेकात्मक संरक्षण (Discriminat- 
ing Protection) की जो नीति अपनाई गई उसका लाभ भारतीय उद्योगों को न होकर « 
इंगलोंड' के उद्योगों को ही हुआ। g 

(४) आथिक हितों के स्थान पर राजनीतिक हितों पर ध्यान--भारत में 
परिवहन के साधनों पर अधिक विकास देश के आथिक हितों को ध्यान में रखकर करने 
के बजाय राजनीतिक कारणों को ध्यान में रखकर किया गया । भारत में जो नहरें बनाई 
गईं उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक ही था । रेलों के अतिरिक्त सड़कें जो भारतीय 
-आथिक स्थिति को देखते हुये परम आवश्यक थीं, पुरी तरह विकसित नहीं की गईं । इससे 

देश के उद्योग-घन्धो तथा व्यापार की उन्नति पूरी तरह नहीं हो सकी । = 
ue i (५) पुँजीको कमी--भारत में पूँजी की सदव से कमी रही है । देश मैं रेले 
eae लिये. चे को स्थापना के लिए जो पूँजी लगाई गई, वह मुख्य रूप से 
et at ॥ पूँजी की कमी के कारण उद्योगो का विकास भली प्रकार नहीं हो 
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सका । बैंक, वीम, कम्पनी आदि साख-संस्थाओं का भारत में पूरी तरह विकास नहीं 
हुआ है । 

(६) उद्योगो का अभाव--किसी देश की औद्योगिक उन्नति के लिये आधार 
उद्योगों की स्थापना परम आवश्यक है क्योंकि मशीनों आदि के लिये विदेशों पर निर्भर 
रहकर देश की आथिक उन्नति नहीं हो सकती । भारत में इस प्रकार के उद्योगों के 
विकास पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया । ee 2 

(७) प्राचीन यन्त्र का प्रयौग- जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है उसमें उन्नति 
न होने का कारण यह है कि कृषि के तरीके पुराने रहे हैं। भारतीय किसान गरीब और 
अज्ञानी हँ । वे आधुनिक कृषि-यन्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते । उनके खेत छोटे हैं और 
अच्छे बीज का प्रयोग उनकी क्षमता के बाहर है । 

(८) कृषि पर भ्रनावश्यक जनसंख्या का अधिक भार. ग्राम उद्योगों के 
अभाव के कारण तथा वर्षा पर निर्भरता के कारण कृषि एक आधिक व्यवसाय रहा है 
और देश की जनता की गरीबी का प्रमुख कारण है | noe 

“ उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि भारत प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश है 
तथापि उन प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विकास होने के अभाव में भारतवासी निर्धन 
कहलाते हैं । हर्ष का विषय है कि स्वतन्त्रता के बाद के पिछले वर्षों में हमारी राष्ट्रीय 

_ सरकार ने देश के प्राकृतिक साधनों के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं जित्तका 
प्रमाण हमें भारत की प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से मिलता है । 8 
5 प्रश्न ५-भारत की खनिज सम्पत्ति का विवरण दीजिये । इसके विकास 
: सेक्षास्बन्धित भारत सरकार को नीति की विवेचना कीजिये । 
ae (आगरा १९६२, विक्रम १६६७) 
` -/: Describe the mineral resources of India and indicate government 
icin policy for its development. 
` आज का युग औद्योगिक युग है। देश के औद्योगीकरण, राष्ट्रीय समृद्धि तथा 
आर्थिकं शक्ति को बढ़ाने वाले साधनों में देश की खनिज सम्पत्ति का स्थान अत्यन्त ` 
| महत्वपूर्ण होता है । परिवहन एवं संचार, कृषि एवं उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यु,तथा 
| जनसाधारण के रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करने में देश की खनिज सम्पदा का 
विशेष भाग होता है । वर्तमान युग में प्रगतिशील देशों की ओद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति 
का.मुख्य कारण यही है कि उन देशों में खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । 
DO _ भारत के मुख्य खनिज पदार्थ--हमारे देश में उपलब्ध मुख्य खनिज पदार्थं 
« निम्न प्रकार है-- A 
| (१) कोयला--यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थं है जो भारत 
में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । कोयले के उत्पादन में भारत का सातवां स्थान है । 
उत्तम तथा अन्य प्रकार के कोयले का कुल भण्डार लगभग ६००० करोड़ टन अनुमानित 
किया जाता है । यह बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम 
तथा महाराष्ट्र-में मुख्य रूप से पाया जाता है । रानीगंज तथा झरिया इसके उत्पादन के | 
N 


| 

| 

i 
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; 

) | 

1 rod न उ 

i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
|] 


PS लड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८ भोगोलिक पृष्ठभूमि २७/२ 


मुख्य केन्द्र हैं । एक अनुमान के अनुसार भारत में कोयले की खानों में और उनके आस- 
पास ३,२०,००० से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। १६५१ में भारत में 
कोयले का उत्पादन केवल ३४४.३ लाख टन था जो १६६०-६१ में बढ़कर ५४६.२ लाख 
टन हो गया था । अनुमान लगाया गया है कि १६६५ में कोयले का उत्पादन बढ़कर 
Reo लाख टन तक पहुँच जायगा । भारत सरकार ने १९४६ में करिया के पास एक 
ईधन अनुसंधान केन्द्र (Indian Fuel Research Institute) की स्थापना की है 
जितका उद्देश्य कोयले की खानों की जाँच करना तथा उसके उत्पादन से सम्बन्धित 
अनुसंधान कार्य करना है । कोयला उद्योग के विकास के लिये एक कोयला बोर्ड (Coal 
Board) भी बानया गया है | 

(२) लिगनाइट (1.९॥।९)-कोयले के ही समान लिगनाइट का प्रयोग 
शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। जिन उद्योगों को बहुत अधिक ताप की 
आवश्यकता होती है उनमें कोयले की अपेक्षा लिगनाइट का ही प्रयोग किया जाता है। 
लिगनाइट मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ तथा काश्मीर में पाया जाता है | यद्यपि 
इसका मुख्य भंडार मद्रास राज्य के दक्षिण अरकाट जिले में निबेली नामक स्थान के. आस- 
पास १०० वर्ग मील के क्षेत्र में पाया जाता है । अनुमान है कि केवल इसी क्षेत्र में 
लिगनाइट का अनुमानित भंडार लगभग २० लाख टन है | 

(३) पेट्रोलियम (Petroleum)—gmit देश में data असम के तीन क्षेत्रों, 
डिगबोई, बप्पापुङ्ग और हंसापुङ्ग, में निकाला जाता है । इन क्षेत्रों के अतिरिक्त देश के 
अन्य भागों में तेल के कुओं की खोज पर विशेष ध्यान दिया है । पहली योजना की अवधि 
के अन्त तक सरकार ने एक संगठन स्थापित कर दिया था जिसने राजस्थान के जैसलमेर 
क्षेत्र में जाँच-पड्ताल का कार्य किया । दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग (Oil and Natural Gas Commission) को स्थापना हुई तथा खोज 
का कार्य तेजी के साथ किया गया । आयोग ने पहले पंजाब में फिर खंभात तथा असम 
को ब्रह्मपुत्र घाटी में खोज का कायं शुरू किया । यद्यपि पंजाब में कोई सफलता नहीं 
मिली किन्तु खंभात तथा अंकलेरवर क्षेत्र में कई कुओ से तेल प्राप्त हुआ है तथा भविष्य 
के लिये बड़ी आशा बंध गई है । तृतीय पचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रो के अतिरिक्त उत्तर 
प्रदेश में गंगा की घाटी में कई जगह खोज का कार्य प्रारम्भ किया गया है । 

(४) कच्चा लोहा (Iron 07०)--संसार में कच्चे लोहे के भण्डार की दृष्टि 
से भारत का एक महत्वपुर्ण स्थान है और लगभग एक-चौथाई भंडार भारत में ही पाया 
जाता है । एक अनुमान "के अनुसार भारत में कच्चे लोहे का कुल भंडार २१०० करोड़ 
| oe aby लगभग १,०० ° करोड़ टन है । हमारे देश का 
तथा गन्धक व फास्फोरस की ee ee a 

त कम होती है । बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मंसूर 
महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कच्चे लोहे के भंडार पाये जाते देश में.लोहे- 
इस्पात उद्योग क] पूणं विकास नहीं हो ee त a BES 
eee ak परे हा जाता भारत को लोहा अन्य देशों को निर्यात 

ee | कारखाने चालु हो जाने से देश में कच्चे लोहे की खपत 
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पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गई है। १६५० में कच्चे लोहें का कुल 
उत्पादन २& ७ लाख टन था जबकि १६६० में यह १०५'२ लाख टन हो गया था। 
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तृतोय-पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 
प्रतिवर्ष २ करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त जापान तया 
अन्य देशों से खनिज लोहे के निर्यात के जो समभौते किये गये हैं उसके अनुसार लगभग 
१ करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता केवल निर्यात के लिये होगी | यही कारण है कि 
तीसरी योजना में खनिज लोहे के उत्पादन का लक्ष्य रे करोड़ २० लाख टन रवखा 
> मे छोड़कर भारत 

(५) सैंगनीज (Manganese) Ända के उत्पादन में रुस को छोड़कर aS 
का संसार में दूसरा या तीसरा स्थान है । इसका प्रयोग कडा इस्पात, रासायनिक पदार्था, 
प्लासिक, वानिश, शुष्क वैद्री आदि बनाने में किया जाता है । चूंकि इस 1 m 
उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम : ack ० 
All Trades” पड़ गया है । भारत में कच्चे मैंगनीज के जो भंडार हैं उनमें अधिकांश 
मामूली श्रेणी का है। उच्च कोटि के कच्चे मैंगनीज का भंडार बहुत सीमित है । T 
आवश्यक समका गया है कि इस महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ के शोधन की व्यवस्था क 
जाय । इस सम्बन्ध में तीसरी योजना के अन्तगंत एक कार्य-क्रम तैयार किया है जिस पर 
५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है | भारत में लगभग ९८ करोड़ टन मैंगनीज के 
भंडार का अनुमान है जिसमें से लगभग दस करोड़ टन मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र 
में पाया जाता है । भारत से अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों को यह खनिज भारी 
मात्रा में निर्यात किया जाता है । दु 

(६ ) ऋ्ोमाइट (Chromite)—ag खनिज पदाथ मुख्यतया बिहार, उडीसा तथा 
मैसूर में पाया जाता है । इसके कुल भंडार का अनुमान लगभग १० लाख टन है। यह 
औद्योगिक इष्टि से एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
क्रोमाइट के नये भंडारों की व्यवस्था की गई है | 7 

(७) इलमेनाइट (menite) --इस खनिज के उत्पादन में भारत दिन प्रतिदिन 
प्रगति कर रहा है । यह सफेद रंग की धातु सीसे के स्थान पर प्रयोग हो सकती है | 
भारत में लगभग ३५०० लाख टन के इलमेनाइट के भंडार का अनुमान है जो मुख्यतया 
केरल राज्य तथा पूर्वी और प्रश्चिमी समुद्रतटों के रेत में पाया जाता ah । यद्यपि अभी तक 
देश में औद्योगिक कार्यों के लिये इसका विस्तृत रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है । किन्तु 
भविष्य में इसकी पूरी आशा है कि इस खनिज का समुचित विकास हो जायेगा 1 : 

(८) वाक्साइट (Bauxite)\—ag खनिज लगभग देश के सभी भागों में पाया 
जाता है वैसे इसके मुख्य केन्द्र बिहार, जम्मू, मद्रास तथा महाराष्ट्र हैं। भारत में इसका" 
कुल भंडार लगभग २५०० लाख टन है, जिसमें से ६४० लाख टन उत्तम श्रेणी का है 
और शेष निम्न श्रेणी का । इस खनिज का प्रयोग पंद्रोल साफ करने तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योगों और एल्यूमीनियम बनाने में किया जाता है । ` १ णी 

(६) मैंगनेसाइट (Magnesite)—ag खनिज आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मसूर, 
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राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि में पाया जाता है । एक अनुमान के अनुसार 
भारत में वाक्र्साइट का भंडार लगभग २८ करोड़ टन है जिसमें से लगभग ३:५ करोड़ 
बातसाइट उत्तम,कोटि का है | इसका प्रयोग सीमेंट, कागज, शीशा, रबड़ तथा SATE जहाज 
बनाने के उद्योगों में होता है । १६६० में इसका उत्पादन ३६६ हजार टन था I 

(१०) अभ्रक (M०३)—भारत में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों में इसका 
सत्रसे महत्वपुर्ण स्थान है । भारत संसार में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगभग 
८०% आवश्यकतां को पुरा करता है। भारत से जो अभ्रक निर्यात होती है उसका 
सबसे बड़ा भाग अमेरिका तथा इङ्गलेड को जाता है । इसकी अधिकांश खानें बिहार में | 
पाई जाती हैं । इसके वाद मद्रास तथा राजस्थान में इसकी खाने हैं। इसका प्रयोग मुख्य 
रूप से बिजली सम्बन्धी उद्योग में होता है । अभ्रक के नये भण्डारों की खोज के कार्य 
पर विशेष बल दिया जा रहा है । 


(११) जिप्सम (65०) जिप्सम गुजरात, मद्रास तथा राजस्थान में पाया | 
जाता है । हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में भी इसकी खानों का पता 
चला है। इस खनिज का प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंन्ट तथा रासायनिक खाद बनाने के 
उद्योगों में होता है । तीसरी पंच-वर्षीय योजना में २ १ लाख टन जिप्सम के उत्पादन का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 


(१२) गंधक (७१०7) _भारत में अधिक मात्रा में गंधक नहीं पाया जाता । 
इसके मुख्य भण्डार काश्मीर, बिहार, मेसुर तथा बम्बई में हैं । भारत की आवश्यकताओं 
को देखते हुये यह अपर्याप्त है । इसलिये इसे आयात करने को आवश्यकता पड़ती है । 
इसलिये नये भण्डारों की खोज का काम जारी है | - 

(१३) तांबा, सोसा, जिक तथा टिन (Copper, Lead, Zink and Tin)- 
अनेक धात्विक तथा अधात्विक उद्योगों में यह खनिज पदार्थ आधोरभूत खनिज के रूप में 
प्रयोग में आते हैं। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में इनके भण्डार बहुत ही कम 
हैं दुसरी ओर हमें अभी तक इस बात का सही ज्ञान भी नहीं है कि यह खनिज किन 
क्षेत्रों में पाये जाते हैं। सरकार इस दशा में खोजबीन के कार्य को विशेष महत्व दे 
wee | ee 
: (१४) सोना (Gold) -- सोना मेसूर राज्य में कोलार की खानों से प्राप्त होता 
है । संसार के कुल उत्पादन का केवल २५ भारत में उत्पन्न होता है । १६५६ में सरकार 

ने इन खानों काँ राष्ट्रीयकरण कर दिया । इसमें लगभग १२:६ लाख टन कच्चे सोने 
(Ores) के भण्डार का अनुमान है । भारत में सोना निकालने की उत्पादन लागत अन्य 
देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है । 

(१५) चुने का पत्थर (Lime Stone) -यह मुख्य रूप से सीमें 
पय ç सीमेंट बनाने तथा 
ण सामान से सम्बन्धित उद्योगों में प्रयोग किया जाता है । इसके मुख्य भण्डार 
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। कई नये क्षेत्रों में भी 
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खनिज पदार्थों का विकास तथा सरकार कीं नीति 
(Development of Mineral Resources and Policy of the Government) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूवं हमारे देश की खनिज सम्पदा का अनियमित एवम्‌ 
अनियोजित ढंग से शोषण किया गया । प्रायः खाने देश के लाभार्थं नहीं वरन्‌ पुर्णतया 
व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से खोदी जाती थीं । देश के खनिज पदार्थों को अधिकतर कच्चे 
ही रूप में निर्यात किया जाता रहा । इनके प्रसाधन (Pressing) , विधायन (Processing). 
तथा रचना (Fabrication) की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भारत में खनिज नीति का विकास हुआ जिसकी रूप-रेखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी 
गई है । इस नीति की निम्नलिखित विशेषतायें हैं 

(१) देश के खनिज साधनों का अनुमान लगाना तथा खोजबीन करना ताकि यह 
पता चल सके कि दंश में कौन-से खनिज कितनी मात्रा में कहां: पाये जाते हैं । 

(२) उचित ढंग से art खोदने-के कायं का - संचालन- करना जिससे प्रशिक्षित 
तकनीकी जानकार (Qualified Technical personnel) लगाये जायें इसी के साथ- 
साथ उत्तम श्रेणी के खनिज पदार्थों के अपव्यय को रोकना तथा केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति से खानों के पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था करना । 

(३) जो खनिज पदार्थ भारत में नहीं पाये जाते अथवा बहुत कम मात्रा में पाये 
जाते हैं उनके भण्डारों का पता लगाने के लिये विस्तृत रूप से छानबीन के कार्य की 
व्यवस्था करना | 


(४) निम्न श्रेणी के खनिज पदार्थों की सफाई आदि से सम्बन्धित अनुसंधान: 
कार्य की व्यवस्था करना । १ 


(x) निर्यात के हेतु खनिज पदार्थों को तैयार माल तथा अर्धे तैयार माल के रूप 
में परिवर्तित करना | 

(६) भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of mines) को अधिकार प्रदान 
करना कि वह खनिज पदार्थों के उत्पादन तथा व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करे । 

उपरोक्त नीति के आधार पर ही सरकार ने हितीय तथा तृतीय पंचवर्षोय 
योजनाओं में खनिज विकास की प्रायोजनायें तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त अनेक 
महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों को सावेजनिक क्षेत्र (Public sector) À ले लिया गया है। 
१६५६ के ओद्योगिक नीति प्रस्ताव (Industrial Policy Resoluation) के अन्तगंत 
कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, कच्चा मेगनीज, जिप्सम, गंधक, सोना 
तांबा, सीसा, जिक, टिन तथा अणु शक्ति से सम्बन्धित खनिज \अ) सूची (A Schedule) 
में रक्खे गये है अर्थात्‌ इनके विकास का उत्तरदायित्व सरकार के'ऊपर है । 

उपरोक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिये निम्नांकित राष्ट्रीय संस्थाओं को 
स्थापना की गई है-- 

(i) जियोलाजीकल सव श्रॉफ इण्डिया (Geological Survey of India)— 


ग्‌ 
बह्‌ सस्था १६ AR x स्थापित की यी थी । इसका काय ae CURA कर्ता नयी 


~ 
ej 


है तभी से इस कठिनाइयों को 
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खानों का पता लगाना तथा सम्बन्धित नक्शे तैयार करना है । गत वर्षो में इस संस्था 


का काफी विस्तार हुआ है । 
(ii) इन्डियन ब्युरो ऑफ साइन्स (Indian Bureau of Mines) यह 
संस्था अभी हाल में बनाई गई है । इसका कार्य खानो की जाँच करना, खान खोदने के 


तरीकों में सुधार करना तथा खानों के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों पर सरकार को 


परामश देना है । . 
017) राष्ट्रीय प्रयोगशालायें (National Laboratories) खनिज सम्बन्धी 


अनुसंधान के हेतु देश में कई अनुसंधानश्ालाओं की स्थापना की गई है । इनमें से fara- 


लिखित उल्लेखनीय है-- 
(अ) ईंधन अनुसंधान केन्द्र (The Fuel Research Institute) | 


(ब) राष्ट्रीय भूगर्भ प्रयोगशाला (National Metallurgical. Laboratory) । 
(स) केन्द्रीय ग्लास तथा केरेमिक अनुसंधान केन्द्र (The Central Glass & 


Creamic Research Institute) | 


(द) केन्द्रीय खनिज अनुसंघानशाला (The Central Mining Research 
Station) | 


इनके अतिरिक्त १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 


(The National Coal Development Corporation) तथा १९५६९ में राष्ट्रीय 


खनिज विकास निगम (National Mineral Deyelopment Corporation) की 


स्थापना की । 


इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप खनिज विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। 
` १९३९ में २२ करोड़ के मुल्य के खनिज निकाले गये थे जबकि १६६० में १९९ करोड़ 


रुपये के मुल्य के खनिज निकाले गये । तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय खनिज | 


सवक्षण के हेतु ५ कंरोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है तथा खनिज विकास कार्य-क्रम पर 
४०५ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा । 


खनिज पदार्थो के मन्द विकास के कारण 
(Causes of slow Development of Mineral Resources) 


ह जैसा कि उपरोक्त विवेचन में बताया गया है कि खनिज पदार्थों के आथिक महत्व 
को देखते हुये उनका समुचित विकास नहीं हुआ है । जिसके निम्नलिखित कारण — 
. (१) विदेशी सरकार की उदासीनता । 
(२) धन का अभाव । ३ ’ 
(३) तकनीकी ज्ञान तथा जानकारों की कमी । 
(४) आधुनिक साज-समान की कमी । 
(४) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां । 
हमारी सरकार ने जब से खनिज विः 
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कास के महत्व को पुरी तरह अनुभव किया 
देर करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी ज्ञान 


š 
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तथा साज-सामान प्राप्त करने के लिये कई देशों से सहायता प्राप्त की जा रही 
दूसरी ओर देश में तकनीकी जानकारों के प्रशिक्षण तथा साज-सामान के उत्पादन 
भी व्यवस्था की गई है । प्रतिवर्ष बहुत से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के हेतु अन्य देशों क 
भेजा जाता है तथा बिदेशी जानकारों को भारत बुलाया जाता है । विदेशी विनिमय की 
कठिनाइयां आज भी बाधा उपस्थित कर रही हैं किन्तु भविष्य में इनके दूर हो जाने की 
पुरी सम्भावना है । oa ८ 

प्रश्‍न ६- भारत में पाये जाने वाले शक्ति के साधनों का संक्षिप्त वणन 
कीजिये । जल-विद्युत के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डालिये । 

अथवा ee 

हमारे देश में जल विद्युत शक्ति को उन्नति के सस्बन्ध में म 
स्थिति क्या है ? देश में जल-विद्युत शक्ति बढ़ाने की कुछ हाल की हों योजनाअ 
पर प्रकाश डालिए । (आगरा १ ६६५) 

Describe briefly the available sources of power in India, with 
special reference to the importance of Water Power Resources. 

Or i 

What is the present position of our country in the matter of 
hydroelectric development ? Mention some schemes undertaken recently 
to develop hydroelectric power in the country. (Agra 1965) 

प्रत्येक देश की औद्योगिक, कृषि तथा परिवहन सम्बन्धी उन्नति के faa शक्ति 
की आवश्यकता होती है जो विभिन्न साधनों से प्राप्त की जाती है । मानव-शक्ति, पशु- 
शक्ति, वायु-शक्ति तथा इंधन की शक्ति का प्रयोग तो प्राचीन काल से ही होता आया 
है किन्तु कोयले की शक्ति, तेल की शक्ति तथा : बिजली आदि के महत्व का ज्ञान 
आधुनिक युग में ही हुआ । आजकल इन शक्तियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है 
क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगों आदि के संचालन के लिये अधिक शक्ति की आवश्यकता 
पड़ती है । 

ए (१) सानव शर्कित--भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और उसकी 

अधिकांश जनता कृषि प्रथा पर निभंर है। आज भी भारतीय कृषि मे मानव शक्ति 
प्रमुख है । इसके अतिरिक्त देश के कुटीर-उद्योग तथा अन्य छोटे-छोटे aa मानव-शक्ति 3 
से ही चलते हैं। भारत में मानव-शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। परन्तु खेद को 
विषय है कि हम इस अमुल्य शक्ति से समुचित लाभ नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि 
मानव शक्ति का बहुत बडा भाग बेरोजगारी के रूप में आज. भी अनुपयोगी हृष्टिगोचर 

“होता है । परन्तु आशा की जाती है कि यदि भविष्य में सब लोगों को रोज्यार दिया 

गया और पूरी तरह .मानव शक्ति का प्रयोग हुआ तो देश की आथिक उन्नति में कोई 
[शय नहीं है। .. : : 

संशय a पशु शक्ति- भारत में भारी = में पशु जेसे बेल, घोड़े, ऊंट इत्यादि 

कृषि, परिवहन तथा अन्य कार्यों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं और देश की वतमान्‌ 


२३ 
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अर्थ-व्यवस्था में इनका काफी महत्व है । अनुमानतः हमारे देश में समस्त संसार की पशु- 
सख्या का एक चौथाई भाग है । 

: (३) वायु शक्ति--यद्यपि युरोप में नीदरलेंड आदि देशों में वाय शक्ति 
| (Wind P0wer)-का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, परन्तु हमारे देश में वाय 
न्तिका उपयोग नहीं के बराबर है। यह अवश्य है कि कृषकों को अन्न से भूसा पृथक्‌ - 
। करने में इसी शबित पर निर्भर रहना पड़ता है । 2 
। SER (४) इंधन शक्ति--भारत में प्राचीन काल से बड़ी मात्रा में वन पाये जाते 
Ses है जनकी लकड़ी ओर लकड़ी का कोयला शक्ति के साधन के खूप में प्रयोग होता 
| se है । वनों के कट जाने से तथा शक्ति के अन्य साधनों के विकास हो जाने से इंधन 
| = Tal महत्व औद्योगिक क्षेत्र में कम हो गया है फिर भी घरों में खाना बनाने के 

उ तथा अन्य कुटीर उद्योगों में इँधन-शक्ति का प्रयोग आज भी होता है। ऐसी आशा 


की जाती है ति i ER 
HA है कि जल-विद्युत का पूर्ण व्रिकास हो जाने से इसका महत्व aga कम हो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


T (x) कोयला शक्ति--कोयले का प्रयोग शक्ति के साधन के रूप में विस्तृत 

होता है । विशेष रूप से W, अधिकांश कारखाने तथा भाप से चलने वाले 
ही कार्य करने है । tar कि हम जानते हैं कि 
कुल भण्डार का लगभग २/३ भाग काफी 
लने में काफी खर्चा पड़ता है क्योंकि खानों 
अभी भारत में उपलब्ध नहीं हैं । भारत में 
मं नहीं पाई जातीं जिसके कारण यात यात 


साधन रहेगा । भूरा कोयला अथ' ग 
fi 7 . . 
प्रयोग में आने लगा हे. q लिगनाइट (Lignite) भी शवित के साधन के 


(६) तेल शक्ति - बनिज तेल तथा उससे बनी हुई वस्तुये भी शक्ति के महत्व- 


कार, टेक, बसें, हवाई जहाज 


का कार्य चल रहा है | 
योजनाओं में बहुत 
तथा उपभोग का स्तर 


7 
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ET से विदेशी आयात के द्वारा ही पूरी करनी पड़ती है । तेल साफ करने के हेतु वर्मा 
शेल, काल CHT, असम तेल कम्पनी तथा स्टान बैंक द्वारा तेल शोधक कारखाने (Oil 
Refineries) स्थापित किए गए हैं | सावेजनिक क्षेत्र में तैल शोधक कारखाने गुहाटी, 
बरौनी तथा खम्भात में स्थापित क्रिए गए हैं । 

(७) जल शक्ति--भारत जंसे देश में शक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा जल 
विद्युत शक्ति का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि भारत की नदियाँ तथा झरने इसके 
विकास के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं । दुसरी ओर जल-विद्युत शक्ति सबसे उपयोगी 
मानी गई है। १९२५ में भारत में बिजली की उत्पादन क्षमता केवल १६२३४१ 
किलोवाट थी । बाद में सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ा और १६४५ में विजली 
की उत्पादन क्षमता में लगभग ५ गुनी वृद्धि हुई। १६४३ में यह क्षमता ६००४०२ 
किलोवाट हो गयी थी । स्वतन्त्रता प्राप्त-होने के पश्चात्‌ बिजली के उत्पादन को 
इतना अधिक महत्व दिया जाने लगा है कि कृषि के बाद इसको दूसरा स्थान दिया 
जा रहा है। १९६१ में यह उत्पादन-क्षमता ४५६३३०१ किलोवाट तक पहुंच गई थी । 

भारत सरकार ने विजली के विकास के हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग 

| (Central Water and Power Commission) क स्थापना की है। इस आयोग ने 

' छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि समस्त भारत में लगभय ४११ लाख 
किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की सम्भावना है । हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युत का 
उपभोग एक हासं पावर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलैण्ड, कनाडा ओर 
Ta में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग क्रमशः १००, Yoo / ६०० और ७०० हासे 

| पावर है। इसी प्रकार हमारे देश में अपेक्षाकृत प्रति व्यक्ति विद्युत सुजन (Per Capita 
Production of Electricity) भी बहुत कम है | .जबकि अमेरिका, कनाडा, नार्वे 

' और स्वीडन में प्रति व्यक्ति विद्युत सुजन क्रमशः २२०४, ३४४४, ३६६६ और २२०४ 

' किलोवाट है, तत्र हमारे देश में यह केवल १४:४ किलोवाट ही है 1 i 

| यद्यपि भारत में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों मै बिजलींचर enf 

i किये गये हैं किन्तु भविष्य मे बिजली के विस्तार का जो भी कार्यक्रम होगा बह मुख्य 

' रूप से सावंजनिक क्षेत्र में होगा । वर्तमान बिजलीषरों में जल शक्ति से चलने वाले 

| बिजली घर (Hydro-Electric Power Houses), भाप से चलने वाले बिजलीघर 

| (Thermal Power Station) तथा तेल की शक्ति से चलने वाले बिजली घर 

| शामिल हैं । 

| भारत के nias विकास में जल-विद्युत का महत्व 

i जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश का आथिक विकास वहां उपलब्ध शक्ति 

। के साधनों पर होता है । भारत की वर्तमान स्थिति यह है कि कोयला निकालने का 

| व्यय तथा यातायात की कठिनाइयों के कारण देश की बढ़ती हुई आवश्यकताये कोयले. 

। से पूरी नहीं की जा सकतीं । भारत का कृषि तथा औद्योगिक विकास बड़ी तीव्र गति से 

_ हो रहा है जिसके कारण शक्ति के साधनों की आबश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढती जा 

i रही हे । भारत में तेल की कमी के कारण भी चिशेष कठिनाह्यां उत्पन्न हो l गई हैं 


i | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसलिये पानी से ' बिजली पैदा करने का महत्व अधिक माना गया है। यह बिजली न 
केवल सस्ती है वरन्‌ सुगमतापूर्वक दूर-दूर के स्थानों तक ले जाईजा सकती है ओर 
विविध प्रकार के कार्यों के लिये इसका प्रयोग हो सकता है। भारत की अधिकांश नदियां 
ऐसी हैं जो पानी से बिजली बनाने के लिये उपयुक्त हें । इन नदियों पर बाँध लगाकर - 
बिजली उत्पन्न होती ही है साथ ही बाढ़ की रोकथाम भी होती है और सिंचाई की | 
सुविधाओं का विकास होता है । 3 | 

जल-विद्युत का आथिक महत्व केवल कृषि के लिये ही नहीं है वरन छोटे त्या 
बड़े पैमाने के उद्योगों, परिवहन के साधनों तथा घरेलू कार्यों के लिये भी इसका विशेष 
महत्व है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 

कृषि के लिये जल-विद्युत का महत्व 

भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से बिजली का महत्वपूर्ण स्थान हो 
सकता है । बिजली के कुर्‍्ये सिचाई के लिये पानी प्रदान करते हैं। अभी तक खेती 
मानसून पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा ठीक समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो गई 
तो खेती सुधर जाती है अन्यथा किसान को गम्भीर आथिक मुसीबतों का सामना करता 
पड़ता है। देश के विभिन्न भागों में नहरों का जाल बिछाना इतना सुगम नहीं है। 
बिजली के कुओं का खोदना इससे कहीं सुगम और सस्ता है । दक्षिणी पठार तथा कुछ | 
पहाड़ी भागों को छोड़कर शेष मैदानी क्षेत्रों में बिजली की सहायता से पिचाई की. 
सुविधायें प्रदान करके खेती की उपज को बढ़ाया जा सकता है | इसका सबसे बड़ा प्रभाव 
यह होगा कि किसान को वर्षा के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी ५ बिजली 
से खेती के यन्त्रीकरण में भी बड़ी सहायता मिलती है । बिजली से चलने वाली बहुत | 
सी ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है जिनसे मानव शक्ति तथा अणु शक्ति | 
दोनों की बचत होकर और इतका प्रयोग अन्य कार्य के लिये क्रिया जा सकता है। इस. 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बिजली भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में | 
क्रांतिकारी परिवतंन लाने में सहायक होगी । f 


उद्योगों के लिये महत्व--भारत के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर शेष मै 
उद्योगों का विकास शक्ति के साधनों की कमी के कारण अभी तक नहीं हो सका है। 
बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कुछ क्षेत्र, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य बहुत सें 
भाग ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है किन्तु शक्ति के अभाव भै 
उनका विकास नहीं हो सका है । चूँकि विद्युत शक्ति कम लागत-व्यय पर सरलता पूर्वकं 
दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकती है, इसलिए इसके बल पर उद्योगों का वैज्ञानिक एवं 
क्षेत्रीय स्थापना (Scientific and Regional Location) किया जा सकता है तथा. 
उनको विकेन्द्रित किया जा सकता है। बिजली का सबसे अधिक महत्व कुटीर तथां: 
घरेलू उद्योगों के लिए है। अभी तक अधिकांश कुटीर उद्योग बिना शक्ति के अथवा 
मनुष्य की हाथ-पेर की शक्ति से चलाये जाते हैं। अभी तक अधिकांश कुटीर उद्योगों 
के संचालन में शाकिनि का प्रयोग नहीं होता अर्थात्‌ ये कुटीर उद्योग मानव के हाय-पैरों 


ts 
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की शक्ति से संचलित होते हैं। शक्ति का प्रयोग न हो सकने के कारण एक ओर 
तो कार्यक्षमता कम होती है तथा दूसरी ओर इन कुटीर उद्योगों का पूर्ण विक स 
नहीं हो पाता । बिजली की सहायता से छोटे उद्योगों का विकास करके देश की 
तरेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है और कृषि पर से जनसंख्या के भार 
को कम किया जा सकता है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जहां छोटे कुटीर 
उद्योगों का विकास बिजली की सहायता से किया गया है और आज जापान संसार के 
उन्नतिशील देशों में गिना जाता हे । 
यातायात के साधनों के लिये व्यापार का महत्व - रेले भारत के परिवहन 
की प्रमुख साधन मानी जाती हैं। बम्बई आदि के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर शेष 
स्थानों में रेले कोयले से चलती हैं। रेलों के विकास के कार्यक्रम में विजली से चलने 
वाली रेलों के विकास का प्रश्न भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है । बिजली से चलने वाली 
रेलों में खर्चा कम बैठता है । जनता को सुविधा रहती है। इसकी कार्य-कुशलता भी 
अधिक होती है । भारत सरकार इस बात को पुरी तरह अनुभव करती है कि विजली के 
द्वारा रेलों के संचालन से कोयले की बचत होगी तथा रेलगाड़ियों की गति भी तीव्र की 
जा सकेगी । बड़े-बड़े नगरों की यातायात सम्बन्धी समस्याओं का समाधान बिजली की 
रेलों द्वारा सुगमतापूर्वंक हो सकता है । हमारी राष्ट्रीय सरकार इनके महत्व को दृष्टिगत 
कर इनके विकास के लिये पर्याप्त प्रयत्नशील है । 
सामान्य ग्राथिक जीवन में बिजली का महत्व-किसी भी देश के आथिक 
विकास का माप वहां के लोगों के रहन-सहन के स्तर से लगाया जा सकता है । बिजली 
के प्रयोग से हमारा सामान्य जीवन सुखी बन जाता है ओर हमारे रहन-सहन का स्तर 
भी ऊंचा उठता है । उदाहरण के लिये बिजली की रोशनी, पंखे, रेडियो, खाने पकाने के 
चुल्हे तथा अन्य बहुत-सी वम््तुयें हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में आती हैं। यह 
स्मरणीय है कि विद्युत शक्ति के उपयोग में लकड़ी अथवा कोयले द्वारा उत्पन्न घुएं या 
अन्य अस्वस्थकर प्रभावों से मुक्त रहा जा सकता है और इसलिए विद्युत को श्वेत 
कोयला (White Coal) भी कहा जा सकता है । § 
प्रश्न ७--भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनाओं का वर्णन कीजिये 
तथा सिचाई और बिजली के क्षेत्र में उनके महत्व का उल्लेख करते हुए भावी 
विकास के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। (विक्रम, १६६१) 
अथवा 
भारत की किन्हीं दो प्रधान सिचाई परियोजनाओं पर नोट लिखो । 
(रविशंकर : रायपुर १६६५) | 
Describe the principle River Valley Projects of India and discuss 
their importance from the point of view of Irrigation and Power. Also 
State the programmes of their future development. 
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भारत में नदी घाटी योजनाओं को आवश्यकता 
(Need for River Valley Projects in India) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतवषं निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है 
परन्तु दुर्भाग्यवश भारत की दो प्रमुख समस्याओं, निर्धनता तथा वेरोजगारी समाधान 
अभी शेष है । इन दोनों समस्याओं का मूल कारण पिछड़ी हुई कृषि अवस्था, सिचाई की 
अक्षुविधायें, उद्योग-धन्धों का अविकास तथा प्रकृति के प्रकोप (वाढू, अकाल) आदि R | 
भारत कृषि के लिये अधिकांशतः मानसूनों पर निभं र रहता है। अतः कृषि की उवेरता 
प्रायः निश्चित होती है । एक ओर तो पानी के अभाव के कारण बहुत-सी योग्य भूमि 
पर खेती नहीं हो पाती और दूरी ओर बहुत-सी नदियों के पानी पर नियन्त्रण न होने 
के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है, जिससे खेती को बहुत हानि होती है | वास्तविकता 
यह है कि भारत में जल सम्बन्धी साधन इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं कि उनका ठोक 
प्रकार से उपयोग करने से देश की खाद्य समस्या तथा औद्योगिक विकास सम्बन्धी 
समस्या आदि पर सुगमतापूर्वक नियन्त्रण किया जा सकता है। इन्हीं सब उद्देश्यों को 
ध्यान में रखकर हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अनेक नदी घाटी योजनायें बनाई हैं जिनकी 
सफलता पर ही देश का भविष्य निर्भर है। इन नदी घाटी योजनाओं को बहु-उद्देशीय 
योजनायें भी कहते हैं क्योंकि उनसे एक साथ कई आवश्यकताओं की पुति होती । 
„ ' अतएव नदी घाटी की वे योजनाएं जिनका उद्देश्य बहुमुखी विकास के कार्यक्रम को 

अपनाना हो, बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजनाएं कहलाती € 1” 
भारत को प्रमुख नदी घाटी योजनायें 

चेस्टर बाउल्स के शब्दों में, “भारत का मंद्र बाँध अपने प्रकार का सबसे बडा 
बाँध है, भाखड़ा सबसे अधिक ऊंचा व सीधा ग्रेबिटी बाँध है, हीराकुड अपने ढंग का. 
सर्वाधिक लम्बा बाँध है, चम्बल का जलाशय सबसे बड़ा है, नागार्जुन सागर विश्व का 
सबसे बड़ा पत्थर के काम का बाँध है, निचला भवानी बाँध सबसे बड़ा अकेला मिट्टी का 
कार्य हे तथा राजस्थानी नहर के समान विश्व में कोई दूसरी नहर नहीं है,” हमारे 
देश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं निम्न प्रकार हैँ— 

(१) भाखड़ा-नांगल योजना-यह भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से है 
जिसके अन्तर्गत शिवालिक की पहाड़ियों के बीच समस्त नदी पर ७४० फीट ऊंचा बाँध 
बाँधा जा रहा है जो अपने नमूने का संसार में सबसे ऊंचा बाँध होगा। ६५२ मील 
लम्त्री नहरें तथा २२०० मील लम्बी सहायक नहरें बनाई जायेंगी। इस योजना पर 
१६४६ में कायं प्रारम्भ हुआ था । इसके ५ अंग हैं अर्थात्‌ भाखड़ा डाम, नांगल डाम, 
. नांगल नहर, WYATT तथा कोटला बिजली घर ओर भाखड़ा नहर प्रणाली । प्रब तक 
Seal ।ल तथा कोटला बिजली घर बन कर तैयार हो 
a चुके हे । भाखडा बाँध का कार्य समाप्त हो चुका है । भाखडा नहर प्रणाली के अन्तर्गत 
बे एकड़ भूमि आती है' जिसमें से ५८६ लाख एकड़ भुमि खेती 

"य ९॥ सम्पूर्ण योजता के जगा, शे. लाए, १३ TRN. भूमि की प्रति 
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वर्षे सिचाई हो सवेगी और लगभग ३७ लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त मात्रा में पानी 
मिल सकेगा । सन्‌ १६६२--६३ में भाखड़ा नहरों से २३-५४ लाख एकड़ भूमि पूर्वी 
पंजाब ओर राजस्थान में सींची गई । राजस्थान में इस पानी के वितरण के हेतु एक 
हजार मील लम्त्री नहरों व रजबाहों का निर्माण किया गया है। भाखड़ाव गंगुवाल _ 
तथा कोटला विजली घर की उत्पादन क्षमता ६०४००० किलोवाट है | गंगुवाल 
बिजली घर में. २९ हजार किलोवाट की एक यूनिट को छोड़ कर शेष सभी चालू हो 
चुकी हैं । भाखडा बाँध के दाहिने किनारे पर रूस की सहायता से एक अन्य बिजली घर 
के निर्माण का कार्ये चल रहा है जिस पर लगभग २६ करोड़ रुपया व्यय होगा । इसमें 
पहले चार तथा बाद में पांच इकाइयां होंगी जिसमें प्रत्येक की क्षमता १२० लाख 
किलोवाट होगी । 

(२) बीस योजना (Beas Project)—ag योजना पंजाब तथा राजस्थान 
सरकार द्वारा मिलकर वनाई गई है। इस योजना के दो भाग होंगे (अ) बीस-सतलज 
शाखा (ब) बीस बाँध । प्रथम भाग में नदी का रुख मोड्ने के लिये एक बाँध, कई सुरंग, 
नहर तथा बिजली घर की स्थापना शामिल है । इससे लगभग १३ लाख एकड़ भुमि के 
क्षेत्रफल में सिचाई की व्यवस्था होगी तथा प्रति वर्ष ८ लाख एकड़ भूमि की पिचाई 
हो सकेगी । योजना का दूसरा भाग जो १९५९ में बनाया गया था उसमें फिर से संशोधन 
किया जा रहा है ताकि पंजाब तथा राजस्थान में ५० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की 
सुविधाओं का विस्तार किया जा सके । यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान नहर के लिये 
पानी जमा करने के उद्देश्य से बनाई गई है । इस पर एक बिजली घर बनाया जायेगा 
जिसको क्षमता २०० मेगावाट होगी । | : 

(३) दामोदर घाटी योजना--यह योजना दामोदर तथा इसकी सहायक 
नदियों के पानी पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना में जल 
एकत्र करने के हेतु चार बाँध बनाने की व्यवस्था की गई है । यह बाँध तिलिया, कोनार, 
मेथोन तथ। पंचेतहिल नामक स्थानों पर बनाये गये हैं जिनमें से प्रत्येक पर बिजलीघर 
होंगे जिनकी कुल क्षमता १:०४ लाख किलोवाट है । कोनार बांध पर कोई ब्रिजलीघर 
नहीं है । इसके अतिरिक्त बोकारो, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में तीन थर्मल बिजलीघर बनाने 
की योजना है जिनकी कुल क्षमता ६'२५ लाख किलोवाट है । दुर्गापुर मे सिचाई सम्बन्धी 

बांध, Tet तथा सहायक agl भी बनाई जायेंगी । तीसरी योजना में दो अतिरिक्त बाँध 
बनाये जायेंगे जिसमें से प्रत्येक की क्षमता १:२५ लाख किलोवाट होगी । इस प्रसार 
| दामोदर घाटी योजना के अन्तगैत बिजली की कुल उत्पादन-क्षमता ६:७६ लाख किलोवाट 
d होगी। तिलइया बांध १६५३ में, कोनार बांध १९५५ में तथा मेथोन बांध १९५७ मैं. 
' बनकर तयार हो गया है तथा पचेतहिल बांध जो मुख्य रूप से बांध की रोकथाम के लिये 
` बनाया गया है जो १६५६ में बनकर तैयार हो गया है । पश्चिमी बंगाल मैं दुर्गापुर 
` २०२७१ फुट लम्बा तथा ३८ फुट ऊँचा सिचाई बांध भी १९५५ में तैयार हो गया जो 
| पुर्ण विकसित होने पर ६७३ लाख एकड़ भूमि में सिचाई की सुविधा प्रदान करेगा । | 
i पश्चिमी किनारे वाली नहर में कलकत्ता व रानीगंज के बीच लगभग ८५ मील की दूरी | 
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तक यातायात की सुविधा प्रदान होगी । बोकारो थरमल बिजलीघर १६५३ में चालू हो 
गया था जिसकी क्षमता २:२५ लाख किलोवाट है । दुर्गापुर में ७५००० किलोवाट वाले 
बिजलीघर दो इकाइयों में से एक १६६० में चालु हो चुका है । चन्द्रपुर में १२५ लाख 
किलोवाट की क्षमता वाली दो इकाइयों पर काम चल रहा है और इनके शीघ्र पूरा होने 
की सम्भावना है दामोदर घाटी परियोजना के हेतु विश्व बेक से १८५ लाख डॉलर का 
ऋण प्राप्त किया गया है । 

(४) तुङ्गभद्रा योजना-यह योजना आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य के संयुक्त 

प्रयत्न से बनाई जा रही है। इसमें मलापुरम नामक स्थान पर तुङ्गभद्रा नदी पर 
७९४२ फीट लम्बा और १६२ फीट ऊँचा एक वांध बनाया गया है जिसका उद्घाटन 
१९५३ में हुआ था arg किनारे पर १२७ मील लम्बी एक नहर तथा बिजलीघर 
झर दायें किनारे पर १२२ मील लम्बी नहर बनाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 
२१७ मील लम्बी नहर और दो बिजलीघर भी इस योजना में शामिल हैं । योजना में 
१४६ वर्ग मील के क्षेत्रफल में एक बड़ी कील बनाई गई है और दोनों ओर की बड़ी 
नहरों से कुल मिलाकर २:३ लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी । मुख्य बांध में ६००० 
किलोवाट की क्षमता वाली दो इकाइयां तथा इतनी ही क्षमता की दो अन्य इकाइयाँ 
नहर वाले बिजलीघर में चालू कर दी गई हैं। ६००० किलोवाट की चार इकाइयों 
वाला एक बिजलीघर मुख्य बांध के नीचे बायें किनारे पर बनाया जायेगा । इस योजना 
से आंध्र प्रदेश में १:२० लाख एकड़ तथा मंसूर में १७७ लाख एकड़ भूमि में सिचाई 
होने लगी है । 
(५) कोसी योजना--इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम करना 
तथा सिचाई की सुविधायें प्रदान करना है। योजना की पहली इकाई के अन्तर्गत नैपाल 
राज्य में हनुमान नगर से तीन मील ऊपर एक बांध का निर्माण होगा । दूसरी इकाई में 
कोसी नदी के दोनों तरफ बाढ़ से रक्षा के लिये १५ मील लम्बे पुश्ते (Embankments) 
ब॑नाये जायेंगे। योजना की तीसरी इकाई में पूर्वी कोसी नहर का निर्माण करना है जो 
हनुमान नगर बांध से प्रारम्भ होगी और १४०५ लाख एकड़ भूमि की सिचाई करेगी । 
इस योजना पर कार्य चल रहा है और-नदी के दोनों ओर के पुश्ते (Embankments) 
बनकर लगभग पूरे हो चुके हैं। इस योजना पर ४५ करोड़ रुपये के व्यय का 
अनुमान हे । 

l (६) चम्बल योजना--इस योजना का प्रथम चरण राजस्थान तथा मध्य प्रदेश 
eo n किया गया है । इसमें गांधी सागर बांध, गांधी सागर बिजली- 
Pa : (Kotah Barrage) तथा इसके दोनों ओर नहरें बनाने का काम 

सम्मिलित है । गांधी सागर बांध से जो झील बनेगी उसमें ६८'५ लाख एकड़ फीट पानी 
जमा हो सकेगा और नहरों से ११ लाख एकड़ भूमि की सिचाई हो सके, 
अतिरिक्त योजना के | में ; यील RR 
"तिक्त योजना के प्रथम चरण में १० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी 
गाँधी सागर बांध तथा बिजलीघर बनकर तैयार हो चुका है और बि शली = , 
हौ गया' है । कोटा बांघ भी पूरा हो ग्या न ति 
— १222802 है भोर १७६७ से (सिल्लाई,के लिये पानी 
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` मिलने लगा है । योजना के दूसरे चरण पर काम शुरू हो गया है जिससे राणा प्रताप 


सागर वांध तथा बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है जिसके पुर्ण हो जाने पर इससे २ लाख 
एकड़ भूमि की सिचाई होने लगेगी और ६००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी | योजना 
के प्रथम चरण पर ६३:५६ करोड़ तथा दूसरे चरण पर १७:२१ करोड़ रुपया व्यय होने , 
का अनुमान है । 

(७) नागार्जुन सागर योजना--इस योजना के aaa आंध्र प्रदेश में 
हैदराकाद से लगभग १०० मील के फासले पर कृष्णा.नदी पर ३७९ फीट ऊँचा एक 
बांध बनाया जा रहा है जिसके बराबर में एक जलाशय होगा जिसमें ५४४ लाख एकड़ 
फुट पानी जमा हो सकेगा | इस जलाशय का क्षेत्रफल ७३:६६ वर्ग मील होगा । बांध के 
दोनों ओर नहरें निकाली जायेंगी जिनमें से एक की लम्बाई १३५ मील और दूसरी की 
लम्बाई १०८ मील होगी । इन दोनों नहरों से लगभग २०:६ लाख एकड़ भूमि की 


सिंचाई हो सकेगी जिसके फलस्वरूप ८ लाख टन अनाज का उत्पादन होगा | यह योजना * 


१६६८-६६ तक तैयार हो जायेगी । इस बांध पर १३९५३ करोड़ रुपये के व्यय का 


' अनुमान है। 


(८) भाद्रा योजना--मंसूर राज्य में भाद्रा नदी पर यह बहु-उद्देशीय योजना 


' बनाई जा रही है जिससे २:४५ लाख Une’ भुमि की सिचाई और ३३२०० किलोवाट 


ब्रिजलीं प्राप्त होगी । इस योजना पर ३३:५३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। 
(६) ककरापारा योजना--बम्बई सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना ताप्ती 


घाटी के विकास का प्रथम चरण है। सूरत से ५० मील ऊपर ककरापारा के निकट 
। पथरीले स्थान पर २०३० फीट लम्बा और ४५ फीट ऊँचा एक बांध १९५३ में बनकर 
तैयार हो चुका है। इस बाँध से सम्बन्धित नहरों की खुदाई का काम चल रहा है जिनके 


पूर्ण हो जाने पर लगभग ५'६२ लाख एकड़ भूमि की तिचाई हो सकेगी तथा सम्बन्धित 


| विद्युत-गृह से ४८ हजार किलोवाट विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकेगी । 


(१०) भयूराक्षी योजना यह योजना पश्चिमी बंगाल सरकार की एक प्रमुख 


' योजना है जो विशेष रूप से सिंचाई की योजना है । यद्यपि इससे बिजली का निर्माण 
भी होगा जो बंगाल के मुशिदाबाद तथा वीर-भूमि जिलों तथा संथाल परगना को 


i 


y 
g; 
4 


Pa 


& 


i 


| 
| 


बिजली प्रदान करायेगी । योजना का प्रथम चरण १६५१ में पूरा हो चुका है। १५५. 
फीट ऊँचा और २१७० फीट लम्बा एक अन्य बांध जिसे अब कनाडा बांध के नाम से 


| पुकारते हैं। यह १६५५ में पूरा हो गया जिसके दोनों ओर की नहरों से ७२ लाख 


एकड़ की सिचाई के लिये पानी मिलने लगा है। इस पर १६९११ करोड़ रुपया व्यय 
होने का अनुमान है । 

(११) हीराकुड योजना--उड़ीसा राज्य में महानदी के पानी पर नियन्त्रण 
करके इस योजना में ५'७ लाख एकड़ भूमि की सिचाई सम्बलपुर तथा बोलनगिरि 
नामक जिलों में हो सकेगी ओर १५:९५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई प्रति वर्षे कटक 
ओर पुरी जिलों में हो सकेगी । इस योजना का मुख्य बांध १५६४८ फीट लम्बा है जो 
संसार का सबसे लम्बा बांध है । मुख्य बांध के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी भीलें बनाई जायेंगी 
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जिनका क्षेत्रफल २८८ वर्ग मील होगा | इस योजना पर ७०'७८ करोड रुपया व्यय होने 
का अनुमान है । aia के किनारे जो बिजलीघर बनेगा उसकी उत्पादन क्षमता १२१३००० 
किलोवाट होगी । मुख्य बांध तथा भीलें बन चुकी हैं, नहरों का सम्पूर्ण जाल मार्च १६६० 
में पूरा हो चुका है और बिजलीघर की चारों मशीनें चालू हो गई हैं जिनसे १२३,००० 
किलोवाट बिजली उत्पन्न होने लगी जो आजकल हीराकुड में स्थित अलमोनियम के 
कारखाने, राजगंगपुर के सीमेंट के कारखाने तथा आस पास के कागज तथा कपड़े आदि 
के कारखानों को प्रदान की जा रही है। उड़ीसा राज्य के कई नगरों को भी यहीं से 
बिजली प्राप्त हो रही है। बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये हीराकुड योजना 
के द्वितीय चरण में चिपलिमा विजलीघर की योजना को १९५६ में स्वीकृति दे दी गई 
थी जिस पर २४००० किलोवाट की क्षमता वाले तीन उत्पादन यन्त्र लगाये जा रहे हैं 
तथा हीराकुड जल के मुख्य बिजलीघर में ३७५००० किलोवाट की क्षमता के दो उत्पादन 
यन्त्र और लगाये जा रहे हैं । यह कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है । 

(१२) कोयना योजना--इस योजना के प्रथम चरण में बम्बई राज्य में कोयना 
नदी पर २०८ फीट ऊँचा वांध बनाया जायेगा और एक सुरंग द्वारा नदी के पानी को 
ऐसे स्थान की ओर मोडा जायेया जहां से १५७० फीट ऊँचा करना बन सके । नीचे 
चार बिजलीघर जिनमें प्रत्येक से ६० हजार*किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी, बनाये 
ज येगे । इस योजना पर ३८-२८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है । यह कार्यक्रम 
भी लगभग पूरा हो चुका है । 

(१३) aagos योजना--यह योजना आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य ने 
संयुक्त रूप से चालू की है जिसमें मचकुण्ड नदी के पानी को रोककर बिजली बनाई 
जायेगी | १३४५० फीट लम्बा और १७:६ फीट ऊँचा एक बांध जालापत नामक स्थान पर 
वन चुका है और ५१ हजार किलोवाट बिजली बनाने वाली ३ इकाइयाँ चालु हो गई हैं 
और ३ अन्य इकाइयां चालू की गई हैं जिसमें से प्रत्येक की क्षमता २१२५० हजार 
किलोवाट है । 

(१४) राजस्थान नहर योजना--राजस्थान नहर योजना की स्वीकृति 
जोलाई १६१७ में दी गई थी । इस पर ६६:४७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । 
इसमें सतलज नदी पर एक बांध बांधकर एक बडी नहर निकालने की योजना है। इस 
नहर का ११० मील लम्बा भाग पंजाब राज्य में और २६१ मील राजस्थान में होगा। | 
इससे बीकानेर, जयसलमेर तथा श्री गंगानगर जिलों को सिंचाई का लाभ होगा। इस | 
योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है । पिछले कुछ दिनों से ऐसा विचार किया जा | 
रहा है कि td हर योजना को पूरा करने का | कार्य-भार पूर्ण STA भारत सरकार | 
अपने हाथ में ले ले । इससे यह कायं शीघ्रता से पूरा हो सकेगा । | 

oe o ARA ma योजना के सम्बन्ध-में भारत | 
= “ शामिल ई ¦ गंडक नदी पर २७४६ : x i nee aN = el | 
MS. iT ७४९ फुट लम्बा एक बांध बनाया जायेगा जिसमें रेल तथा | 
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सड़क पुल भी शामिल है । इससे १५००० किलोवाट बिजली का निर्माण होगा । इस पर 
कुल ५२ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है | 
१६) रिहन्द योजना--उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रिहन्द नदी पर एक 
बांध बनाया गया है जो ३०० फुट ऊँचा तथा ३०६५ फुट लम्बा है | यद्यपि रिहन्द बाँच 
योजना की रूपरेखा १९३९ में तैयार की जा चुकी थी और इस पर सन्‌ १९४७ से 
कार्यारम्भ भो कर दिया गया था, तथापि वित्तीय कठिनाइयो के कारण इस योजना पर 
११९५४ से ही नियमित रूप से कायं चल सका है । पानी जमा करने के लिये जो कील 
बनाई गई है उसका क्षेत्रफल १८० वर्ग मील है तथा उसमें ८६ लाख एकड़ फुट पानी 
जमा करने की व्यवस्था है। बिजलीघर जो इस योजना का एक भाग है, बन चुका है । 
इसकी अन्तिम क्षमता ३ लाख किलोवाट होगी । इस विजलीघर से पूर्वो उत्तर प्रदेश के 
औद्योगिक बिकास में सहायता मिलेगी तथा भलमूनियम उद्योग जो उसी क्षेत्र में स्थापित 
किया गया है, बिजली प्राप्त होगी । इस योजना से उत्तर प्रदेश में १४ लाख एकड़ 
भूमि तथा विहार में ५ लाख एकड़ भूमि में सिचाई होगी । इसके अतिरिक्त इस विद्युत 
शक्ति का उपयोग उत्तर प्रदेश के लघु एवं विशाल-स्तरीय उद्योगों ओर विशेषकर 
अलमूनियम उद्योग की उन्नति में हो सकेगा । 
पंचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति 

पंचवर्षीय योजनाओं-के अन्तर्गत सिचाई तथा विजली से सम्बन्धित नदी घाटी 
योजनाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है । प्रथम योजना के आरम्भ में बिजली की 
कुल स्थापित बिजली क्षमता २३ लाख किलोवाट थी । प्रथम योजना में ११ लाख 
२० हजार किलोवाट अर्थात्‌ ४९% की वृद्धि हुई । इस प्रकार दूसरी योजना में इस 
क्षमता में ६७% की वृद्धि हुई अर्थात्‌ २२ लाख so हजार किलोवाट की वृद्धि हुई। 
इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त में भारत में बिजली की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 
५७ लाख किलोवाट थी । प्रथम योजना के प्रारम्भ में बिजली प्रतिष्ठानों पर १५० 
करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह पूँजी १०१७ 
करोड़ रुपये हो गई । 

तीसरी योजना के अन्त तक भारत में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता को 
बढ़ाकर १ करोड़ ३४ लाख किलोवाट करने का लक्ष्य रक्खा गया है । योजना काल में 
सरकारी क्षेत्र में बिजली कार्यक्रम के लिये १०३६ करोड़ रुपये के व्यय को व्यवस्था तथा 
निजी क्षेत्र में ५० करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई है | इसमें पनबिजली, तापीय | 
बिजली तथा प्रमाणविक बिजली की प्रायोजनायें शामिल हैं । इस कार्यक्रम के लिये ३२० | 


` करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । १९६२ में इस हेतु भारत को 


अमरीका, विश्व बैंक तथा अन्य सूत्रों से बिजली के विकास हेतु अनेक ऋण प्राप्त हुये हैं 
तथा अनेक समभौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं । 
चौथी योजना के निर्धारित लक्ष्य 
केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग की योजना के अनुसार चतुर्थ योजना में बिजली 
का उत्पादन दुगता कर देना है । अतः इस आयोग की योजनानुसार १६७१ तक विद्युतः 
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उत्पादन २४,५०० Unrate हौ जानी चाहिये जबकि तृतीय योजना के अन्त तक विद्युत- 
उत्पादन क्षमता केवल १३,००० मेगावाट होने की आशा है। इस प्रकार १६७०-७१ 
तक बिजली का उत्पादन मांग से अधिक कर देने का लक्ष्य है क्योंकि एक सर्वेक्षण के 
अनुसार चतुर्थ योजना के अन्त तक बिजली की मांग केवल १८,००० मेगावाट हो 
जायेगी । @ 
प्रश्‍न ८--वन भारत को अर्थ-व्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी fag 
होते हैं ? भारत सरकार को वन-सम्बन्धी नीति क्या है ? 
(आगरा dto To १६६३-5, मगध बी० To १६६३-4) 
अथवा 
भारत को अथं-व्यवस्था में वनों का क्या महत्व है ? इनकी दशा सुधारने 
के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? 


अथवा 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--भारत में वनों से लाभ । (आगरा १६६५) 
In what ways do forest prove useful to the Indian Economy ? 
What is the forest policy of Indian Government ? 
Or 
| What is the importance of forests in the Economy of India ? सु 
What steps have been taken to improve their condition ? 
* Or 
Write short note on—Advantages of Forests in India, 
प्रत्येक देश में वनों का विशेष महत्व होता है । क्‍योंकि वन किसी देश विशेष की 
जलवायु तथा वर्षा को प्रभावित करते हैं। बाढ़ों, भूमि कटाव तथा रेगिस्तान प्रसार _ 
आदि समस्याओं के निदान करने में भी वनों का महत्व अपना विशेष 'स्थान रखता है । , 
वनों से हमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थं प्राप्त होते हैं जो आथिक दृष्टि से पर्याप्त 
उपयोगी हैं । 
भारत में वनों का फुल क्षेत्रफल ३,६५९३२ वर्ग मील है जो देश के कुल क्षेत्रफल 
का २२३५ है। समस्त वनों में से लगभग ५५% भाग ही व्यापार के योग्य है और 
शेष भाग कोई अधिक महत्व नहीं रखता। वास्तव में इतने विशाल देश के लिये 
` यह क्षेत्रफल बहुत कम है । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने गोग्य बात है कि 
पर्याप्त एवं सामयिक वर्षा तथा समशीतोष्ण जलवायु के हेतु देश के समस्त क्षेत्रफल के - 
एक-तिहाई भाग पर वन होने चाहियें तथा पहाड़ी स्थलों पर कम से कम ६०% और | | 
मंदानी क्षेत्रों में २०% भूमि पर वन होने चाहियें । इस प्रकार भारत में वनों का क्षेत्रफल ३ 
आवश्यकता से बहुत कम । फिर देश के विभिन्न भागों में वनों का वितरण भी असमान | 
>> gl भारत के दक्षिणी क्षेत्र में ४४%, पंजाब में ११%, उत्तर प्रदे % 
_ में ८५'५% तथा बिहार में १४% भक्ष PEN Te ये toya ई 
A CR o पशन पर वन हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण देश में असम और. 


ve 


मध्य प्रदेश को छोड़कर वनों का क्षेत्रफल आवश्यकता से कम है । 
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भारत में वनों को उपयोगिता--भारत में वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है । भारत 
जैसे विशाल देश में समय-समय पर भ्रश्नाभाव हो जाता है जिसका प्रमुख कारण कृषि का 
वर्षा पर निर्भर होना है । वर्षा का होना न होना आंशिक रूप से वनों पर निभंर है । 
अतः वनों का अभाव अच्छी वर्षा होने में बाधक है । यही नहीं वनों से प्राप्त होने वाले 
बहुमुल्य पदार्थों से बड़े-बड़े उद्योगों का संचालन किया जाता है । इसके अतिरिक्त वनों से 
फल, तेल, वनस्पति तथा लकड़ी इत्यादि वस्तुर्ये प्राप्त.होती हैं जो दिन प्रतिदिनं के कार्यों 
के लिये परम उपयोगी हैं । श्री चटरबक (Chaterbuck) के शब्दों में, “वन राष्ट्रीय 
सम्पदा है तथा सभ्यता को इनकी नितान्त अपेक्षा है। वे केवल ईंधन की लकड़ी ही 
प्रदान नहीं करते वरन्‌ एक बड़ी संख्या में कच्चा माल, चारा और राज्य के लिए 
आकस्मिक आय भी उत्पन्न करते हैं, परन्तु उनके परोक्ष लाभ इनसे भी ज्यादा 
महत्वपूर्ण हैं ।” (‘Forests are National assets and civilisation is an urgent 
need of them. Not only do they provide the supply of timber, produce 
a member of raw materials, and the fodder and incidentally give a 
revenue to the state, but their indirect advantages are more important.) 
वनों के लाभों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--0) प्रत्यक्ष लाभ, (ii) अप्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष लाभ । 

अप्रत्यक्ष लाभ--(१) वन हवा के वेग को रोकते हैं जो खेती के लिये हानि- 
कारण होती है तथा यह पशु पक्षियों तथा शिकार के जानवरों को आश्रय देते हैं । 

(२) वन विशेष परिस्थितियों में देश के स्वास्थ्य को बढ़ाकर देश को रक्षा में 
सहायता करते हैं। : Be s 

(३) यह प्रबल बाढौं को रोकने में सहायता देते हैं। नदियों में पानी के बहाव 
को निरन्तर बनाये रखते हैं तथा जल की पूति को पूर्णरूप से नियमित रखते हैं । 

(४) ये भूमि को कटाव से बचाते एवं उपज में वृद्धि करते हैं। 


(५) जलवायु को अच्छी बनाने में वन काफी सहायक सिद्ध होते हैं। यह वायु 


को नमी प्रदान कर वर्षा को भी प्रभावित करते हैं । a 
(६) इससे देश के सौंदये में बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्यं ही देश 
के सौंदर्यं को बढ़ा सकता है | 


प्रत्यक्ष लाभ- अप्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इनसे अनेक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त 


होते हैं जो भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं । ये निम्नलिखित हैँ 


(१) किसानों को मकान बनाते समय जो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है वह | 


जंगलों से ही प्राप्त होती है । जलाने के वास्ते भी लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है । 
(२) महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दियासलाई, कागज, लाख इत्यादि सभी वनों पर 


पूणंरूप से निर्भर रहते हैं। यदि सब वनों को नष्ट कर दिया जाय तो बड़े-बड़े उद्योग 


सब नष्ट हो जायेंगे | 


(३) वनों से गौंद, चमडा कमाने के लिए छाल, अनेक प्रकार के रंग तथा तारपीन 


का तेल बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। 
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(४) वनों से हमको महत्वपूर्ण औषधियां, जड़ी-बूटियां भी प्राप्त होती हैं जिनका 
हमारे जीवन से घनिष्ट सम्वन्ध रहता gI ? 

(५) वनों से जानवरों का पालन-पोषण होता है। इनके न होने सेदेशकी 
आथिक स्थिति खराव हो जाने का भय रहता है | 

वनों को उत्पादन के दो भागों में बांटा जा सकता है-- 

(१) बड़े उत्पादन--इस उत्पादन के अन्तर्गेत इमारती लकड़ी, लकड़ी के लठ्ठ, 
दियासलाई बनाने की लकड़ी तथा अन्य पदार्थ शामिल हैं। इमारती लकड़ी का प्रयोग 


रेल के डिब्बे, रेल के स्लीपर, फर्नीचर तथा कृषि से सम्बन्धित यन्त्रों के बनाने में किया || 


जाता है । साल, देवदार, सागौन तथा शीशम आदि इसकी मुख्य किस्मे हैं । 

(२) छोटे उत्पादन-- छोटे उत्पादनों के अन्तगंत राख, तारपीन का तेल, 
आवश्यक तेल (Essential), बांस, चमड़ा कमाने की सामग्री तथा जड़ी-बूटियां आदि 
आती हैं। दियासलाई का उद्योग पूर्णतया वनों पर निभेर है। कागज उद्योग के लिए 
भी बांस तथा सवॉई घास वनों से ही प्राप्त होती है। लाख के उत्पादन में भारत का 
सारे संसार में प्रमुख स्थान है । लाख विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हैदरावाद तथा असम 
के वनों से प्राप्त होती है। भारत में उत्पन्न होने वाली लाख का ७०% भाग केवल 
नागपुर के वनों से प्राप्त होता है । लाख देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं में से एक 
प्रमुख वस्तु है । इङ्गलेंड, अमरीका, जापान एवम्‌ जर्मनी इसके प्रमुख ग्राहक हैं। लाख 


का प्रयोग, ग्रामोफोन रिकार्ड, वानिश इन्शूलेटर आदि के बनाने में ही किया जाता है । ' 


यह कागज, साबुन एवं औषधियों के निर्माण में भी काम आती है । यह स्मरणीय है कि 
अन्य देशों की तुलना में भारत में वत की लकडी को खपत भी बहुत कभ है । हमारे देश 
में प्रति व्यक्ति वन की लकड़ी की खपत १"४ cu. ft. है, जत्रकि संयुक्त राज्य अमरीका 
में प्रति व्यक्ति वन की लकड़ी की खपत ५८ cu. ft. है । भारत में कुल वन-क्षेत्र में से 
केवल ५९% क्षेत्र ही व्यापारिक महत्व का है । 

भारत में वनों को श्राथिक स्थिति की आलोचना-दुर्भाग्य का विषय है 
कि सरकार की जो नीति भूतकाल में वनों के सम्बन्ध में रही है उसका बुरा प्रभाव पड़ा 
है । बहुत से उपयोगी वन किसी न किसी कारणवश काट दिये गये हैं। शेष का पूर्णरूप 
से प्रयोग नहीं हो सका है क्योंकि देश में सस्ते परिवहन की कमी है । जंगलों के अन्दर 
दूर तक जाकर उपयोगी पदार्थों का पता लगाना और उन्हें बाहर लाना कठिन काये है । 
काश्मीर की पहाड़ियों तथा हिमालय प्रदेश में बहुत काफी मात्रा में ऐसे वन पाये जाते हैँ 
जिनका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो सका है । परिवहन के साधनों की उपलब्धि तथा 
सड़कों के बनने से स्थिति कुछ सुधर सकती है । 


z 


पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जो अनुसन्धान किये हैं उनके परिणामस्वरूप बहुत | 


a os उद्योगों को जन्म frat है। देहरादुन में “वन अनुसन्धानशाला” इस क्षेत्र में 
हहल्वपूर्ण कार्यं कर रही है । कुछ समय पूर्व भारत में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 


पयोगिता बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया । 
eee CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आयोजन किया गया था जिस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले बहुत से देशों ने वनों की 


| 


< 
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भारत सरकार की वन नीति--भारत के आर्थिक विकास में वन एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसलिये सरकार का यह कत्तंव्य है कि एक ओर वनों को 
सुरक्षित रखते हुये उनके विनाश को रोके, दूसरी ओर इस प्रकार के वन लगाये जायें जो 
आथिक दृष्टि से देश के लिए उपयोगी हों । देश की पिछली सरकार वनों को आय का 
साधन मानकर वनों के विकास को लापरवाही के साथ देखती रही जिसके परिणाम भयंकर 
हुए । जब से सरकार का ध्यान वनों की उपयोगिता की ओर गया हे तब से प्रत्येक 
राज्य में वन-विभागो की स्थापना हो गई है और वनों की व्यवस्था उनकी सुरक्षा तथा 
उनका उपयोग इन विभागों के द्वारा होता है । शासन की दृष्टि से वन तीन भागों में 
बांटे गये हैं-- 

(१) सुरक्षित वन, (२) संरक्षित वन, (३) अरक्षित वन । १९४६-४७ में 
६५७७ वर्ग मौल जंगल सुरक्षित थे और ७८२५ वर्ग मील संरक्षित थे और शेष अरक्षत 
थे । अरक्षित वनों पर सरकार कोई नियन्त्रण नहीं रखती और न ही उन पर नवीनः 
वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है कि इमारती लकड़ी तथा इंधन पैदा करने वाले वन 
एक वर्ग में, पशुओं को चारा प्रदान करने वाले दुसरे वर्ग में और शेष तीसरे वर्ग में । 

१९४८ में सरकार ने जो नीति अपनाई थी उसमें वनों को चार भागों में बांटा 
था । (१) वे वन जिनकी सुरक्षा जलवायु व भौगोलिक कारणों से आवश्यक है, (२) वे 
वन जिनसे व्यापार के लिए मूल्यवान लकड़ी मिलती है । (३) घास के मंदान जोनाममात्र 
के वन हैं और जो पशुओं को घास प्रदान करते हैं। (४) छोटे-छोटे वन जिनसे अच्छे 
प्रकार की लकड़ी प्राप्त नहीं होती । यह नीति इस आधार पर बत्ती थी कि सरकार ' 
जनता के साधारण उपयोग के लिए वन सुरक्षित रखना चाहती थी और यह भी चाहती 
थी कि जलवायु तथा भौगोलिक कारणों से पर्याप्त क्षेत्र में वनों की रक्षा होती रहे । यद्यपि 
सरकार यह भी जानती थी कि वनों से सरकार की आय बढ़ सकती है । 

यह आवश्यक है कि वनों से प्राप्त होने वाली सरकारी आय में स्थिरता होनी . 
चाहिये और इस हृष्टि से वन नीति में निम्नलिखित बाते महत्वपूर्ण हैं-- 

१) स्थानीय उपभोक्ताओं को वंन के प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ उसके 
विनाश की अनुमति न दी जाय। (२) मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी 
मिलती रहे 1 (३) मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से भूमि की रक्षा के लिए वनों को साधन 
के रूप में प्रयोग किया जाय । (४) जिन उद्योगों में वन सामग्री का उपभोग होता है उन्हे 
प्रोत्साहन दिया जाय क्योंकि ऐसे उद्योगों के विकास से कुषि-भार कम हो जाता है । 

वनों से सम्बन्धित कुछ समस्याओं पर विचार करने के पश्चात्‌ कृषि आयोग ने 
निम्नलिखित सिफारिशें की थी--(१) प्रत्येक प्रान्त में वन उद्योग अधिकारी की नियुक्ति 
की जाये, जिसका मुख्य कार्य वनों से सम्बन्धित उद्योगों का विकास करना है । (२) वनों 
का पुनवेर्गीकरण होना चाहिए। (३) वन विभाग के आधीन वन क्षेत्रों का ग्रामीण 
समितियों अथवा पंचायतों को अधिकार दिया जाय । (४) वन विभाग तथा कृषि-विभाग 


में और अधिक सहयोग होता चाहिए तथा वन अधिकारियों को कृषि विद्यालयों में 


प्रारम्भिक शिक्षा दी जाय । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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उपरोक्त सम्भावनाओं को विचार में रखकर भारतीय टैरिफ बोर्ड ने सिफारिश 
की थी कि बांस की लुगदी से बनने वाले कागज के उद्योग को सरकारी संरक्षण मिलना 
चाहिए । 

पंचवर्षीय योजनाओं के mata वनों का विकास--प्रथम योजना में वनों 
के विकास के लिए ey करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । विकास काये-क्रमो में 
जिन चीजों पर अधिक बल दिया गया उनमें नये वन लगाना, वन यातायात में सुधार 
तथा प्रशासन व्यवस्था में सुधार शामिल ग्रे । देश में जिस प्रकार की लकड़ी की अधिक, 
आवश्यकता है उन पेड़ों को लगाने की विशेष व्यवस्था की गई। उदाहरण के लिये 
दियासलाई उद्योग के लिए लकड़ी के पेड़ आदि लगाये गये । वन अनुसन्धान के कार्य-क्रम 
को भी प्राथमिकता दी गई । 

दुसरी योजना में वन विकास प्रायोजन पर ६“३ करोड़ रुपये व्यय किए गए। 
प्रथम व द्वितीय योजना काल में ५५ हजार एकड़ भूमि में दियासलाई बनाने के उपयुक्त 
लकड़ी के वृक्ष लगाए गए तथा ३३० हजार एकड़ भूमि में इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाये 
गए । इस काल में लगभग १८ हजार वर्ग मील क्षेत्र का सीमांकन और सर्वेक्षण किया 
गया, वन क्षेत्रों में & हजार मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया और लगभग हीन 
अवस्था में पड़े हुए ४ लाख एकड़ वन-क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया । 

तीसरी योजना में वन विकास की योजनाओं के लिए ५१ करोड़ रुपए की 
ब्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तरगत ५०,००० एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, हिमालय प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में साल तथा चौड़ी 
पत्तियों वाले वन उगाना, दो लाख एकड़ भूमि पर मध्य प्रदेश, आसाम, केरल, मंसूर, 
आन्ध्न प्रदेश से सागवान वन ४३ लाख एकड़ भूमि पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
मद्रास तथा केरल तथा अन्य राज्यों में. शीघ्र उगने वाले विविध प्रकार के वन उगाने की 
योजना है । सड़कों तथा रेलों के क्रिनारे वन लगाने का कार्य पूर्वत चलता रहेगा । 
१० लाख एकड़ पिछड़े वनों को ठीक किया जायेगा । यही नहीं वन क्षेत्र के ३३ हजार 
वर्ग मील पर चकबन्दी की जायेगी । तृतीय योजना में १५००० मील पर वन संड़कें 
बनाने की योजना है । क. 


| Ý | सामाजिक qoyi 
; (SOCIAL BACKGROUND) 


eee a: आथिक विकास में सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण 9 
काक्या a | 
ह त ह ।माजिक संस्थाय कहां तक इसमें ,बाधक सिद्ध हुई 
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n अथवा 

सारत का आथिक विकास उसके सासाजिक वातावरण पर किस प्रकार 

निर्भर रहा है ? स्पष्ट कीजिये । (लखनऊ ४६, विक्रम ६०) 


In what manner do the important social and religious institutions 
help or hinder the economic progress of the people in India ? Give 
examples. 

Or 

How far the economic development of India has been conditioned 
by its social environment ? Discuss fully. 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके आर्थिक जीवन पर समाज की रचना, 
सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्म इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता 
है । प्राचीन समाज के संगठन के अनुसार ही देश की अथंव्यवस्था में परिवर्तन होता 
रहता है । सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का जितना गहरा सम्बन्ध भारत के आथिक 


-विकास से रहा है उतना शायद किसी अन्य देश का नहीं रहा है। आज भी भारतवासियों 


का आथिक जीवन बहुत कुछ यहां की धामिक - तथा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित 
है यद्यपि पुरानी परम्परायें और संगठन अब नये रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। भारत की 
आर्थिक समस्याओं का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यहाँ की सामाजिक और 
धामिक संस्थाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिये । प्राचीन समय से भारत के लोगों में 
इन संस्थाओं के प्रभाव के कारण एक विशेष प्रकार का आथिक दृष्टिकोण विकसित 
होता रहा जिसमें अध्यात्मिकता, सांसारिक सम्पदा के प्रति उदासीनता, परलोकवाद 
ग्राम व्यवस्था तश्रा कृषि प्रधानता, पंचायतों का महत्व, छोटे-छोटे उद्योगों की प्रधानता 
तथा आथिक क्षेत्र में धामिक भावनाओं की प्रधानता इसकी मुख्य विशेषताय रही हैं। 
भारत की धामिक और सामाजिक संस्थाओं में में निम्नलिखित संस्थाये आथिक इष्टि | 
से उल्लेखनीय हैँ-- 

(१) जाति प्रथा (Caste System) 

(२) संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली (Joint Family System) 

(३) उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance) 

(४) सामाजिक रीति-रिवाज (Social Customs) 

(५) पर्दा प्रथा (Purdah System) 

(६) स्त्री शिक्षा का अभाव (Lack of female Education) F 

(७) धार्मिक उत्सव तथा संस्कारों पर अपव्यय (Extravagant Religious — 
Customs and Rituals) 1 z 

(१) जाति प्रथा (Caste System)— mA प्रथा प्राचीन भारत की a- 
व्यवस्था का ही एक स्वरूप हे जो समय और परिस्थितियों के कारण बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गया है । वणंव्यवस्था में कायं के अनुसार जातियाँ बनी थीं। किन्तु धीरे-धीरे 
इन्होंने TASES तिरो मोरा उप्-न्यत्िपों5 SIV ASCs । यदि इम जाति _ 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४० @ ` सामाजिक पृष्ठभूमि २७/३ 


की परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह किसी विशेष व्यवसाय से 


सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कुटुम्बों al वह समूह है जो अपने को किसी वर्ण का अंग 
अथवा किसी प्रसिद्ध परवेज की सन्तान मानता है और उसके रीति-रिवाज तथा विवाह _ 


इत्यादि अपनी जाति की परम्पराओं के अनुसार होते हैं। मनुष्य के सामाजिक और 
आथिक जीवन पर जाति का कठोर बन्धन रहता है और सुगमता से उल्लंघन नहीं 
कर सकता | इम्पीरियल गजट ऑफ इण्डिया के अनुसार “उन कुटुम्बों का समुदाय 
जिनका एक नाम है, जो साधारणतया एक विश्येप प्रकार का धन्धा करते हैं तथा जिन 
का एक ही पुर्वज पुज्य देवता होता है, एक जाति कहलाती है ।” भारत में जातियों 
का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है-- (१) व्यावसायिक जातियां (यथा--नाई, 
धोबी, लुहार आदि), (२) आनुवंशिक जातियाँ (यथा--गुजर, जाट, मेव, चण्डाल 
आदि) । तथा (३) धामिक जातियां (यथा--सिक्ख, जैन आदि) । 

(२) संयुक्‍त कुटुस्ब प्रणाली (Joint Family System)—agth परिवार 
प्रथा का हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान एवं महत्व है । इसके अन्तर्गत परिवार के 
सब व्यक्ति पीढ़ियों तक एक ही कुटुम्ब में रहते हैं तथा उनका खान-पान भी. सम्मिलित 
रूप में होता है । यदि कोई व्यक्ति कुटुम्ब से अलग रहता है तो उसको बुरा सामा 
जाता है । कुटुम्ब को देखभाल का भार परिवार के सबसे वृद्ध मनुष्य पर रहता है। 
कुटुम्ब के सब व्यक्ति अपनी आय उसी व्यक्ति को देते है । इससे आपस में प्रेम एवं 
सहकारिता की भावना का विकास होता है। आधुनिक युग में संयुक्त कुटुम्त्र प्रणाली 
का विघटन होने लगा है । अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ तथा पाश्चात्य व्यक्ति- 
वादी विचारधारा के प्रभाव के कारण लोग संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली प्रथा को धीरे-धीरे 
छोड़ने लगे हैं । यद्यपि संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली प्रथा में आथिक तथा सामाजिक हृष्टि से 
अनेक गुण पाये जाते हैं । किन्तु आधुनिक युग में उनका महत्व बहुत कम हो गया है। 
का अभाव रहता 2, प्रत्येक a को ae ee L = È गि 
में वृद्धि होती है और परिवार के थोड़े pee oe joe ba 

a एर के थाइ से कमाने वालों को शेष न कमाने वालों के पोषण 
का भार उठाना पड़ता है । 


(३) उत्तराधिकार का नियम (Law of Inheritance) सुक्त कुटुम्ब है 


प्रणाली का उत्तराधिकार के नियम से घनिष्ट सम्बन्ध 

जीवन पर गहरा प्रभाव है । हमारे देश मे. उत्तराधिकार : roa e 

जो बंगाल में प्रचलित है, इसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद लड़के सम्पत्ति के स्वामी 
: होते हैं । सम्पत्ति का बटवारा भाइयों में होता है । सम्पत्ति का क्रय-विक्रय परिवार के 

मुखिया की इच्छानुसार होता है । इस नियम के अनुसार स्त्रियों को उत्तका हक नहीं 

दु? मिलता । दुसरे प्रकार का नियम बंगाल को छोड़कर समस्त, भारत में चित 


जिसके अनुसार पिता के होते हुये सम्पत्ति पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। 


af रिवार का मुखिया समपि को देखा ज्न। करत हैगव्सवस्यो-्की०६५छुँभुसार सम्पत्ति का 


x 


SP पिके तिल न का लाह6 0 
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बंटबारा हो सकता है । हिन्दु एवं मुसलमान दोनों ही समाजों में सम्पत्ति का विभाजन _ 
होता है, जिसका प्रभाव देश के आधिक विकास पर पड़ता है । अभी पिछले कुछ वर्षों 
में सरकार ने उत्तराधिकार के कानुंन को नये सिरे से बताया जिसके अनुसार हिन्दु 
परिवारों में पुत्रों के साथ-साथ पुत्रियों को भी पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त 
हो गये हैं । इसका स्त्रियों की आथिक दशा पर गहरा प्रभाव होगा । 
उत्तराधिकार के नियम का सबसे/बड़ा आधिक प्रभाव यह है कि वमनस्यता का 
उदय नहीं हो पाता क्योंकि -छोटे-बड़े सबको अपना भाग सुगमता से मिल जाता है। 
इससे समाज में पूँजीवाद को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता और सब पूर्ण रूप से स्वावलम्बी 
बन जाते हैं । इसका मुख्य दोष यह है कि पूँजी के बंटवारे से कोई भी सदस्य बड़ा कार्य 
नहीं कर पाता क्योंकि पूँजी को एकत्रित करना एक समस्या हो जाती है । इससे मुकदमे- 
बाजी को भी प्रोत्साहन मिलता. है तथा खेत छोटे-छोटे हो जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक 
ढंग से खेती न हो सकने के कारण पैदावार बहुत कम हो जाती है और देश की 
स्थिति खराव हो जाती है । खा 
(४) सामाजिक रीति-रिवाज (Social Customs)—sar कि हम जानते 
हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही लोगों का आधिक जीवन यहां की धामिक तथा सामा- 
जिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है । भारत के लोगों के जीवन में जन्म से मृत्यु तक 
सामाजिक रीति-रिवाजों की प्रधानता देखने को मिलती है । मनुष्य अपना व्यवसाय 
चुनने के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है । उसे वही काम करना पड़ता है जिसकी 
सामाजिक रीति-रिवाज अनुमति देते हैं । लोगों का रहन-सहन, खान-पान, शादी-विवाह 
तथा अन्य बातें इन्हीं रीति-रिवाजों पर आधारित होती हैं । इन रीति-रिवाजो के 
कारण लोगों को फिजूलखर्ची करनी पड़ती है जो भारत जैसे निर्धन देश के लोगों के 
लिये अहितकर है किन्तु सामाजिक रीति-रिवाजों के यह बंधन इतने कठोर हैं कि मनुष्य 
उनकी अवहेलना नहीं कर सकता । इन बुराइया को कानून के द्वारा दुर नहीं किया जा 
सकता । श्रीमती वीरा ऐन्सटे के शब्दों में “धामिक प्रवृत्ति चाहे किसी भी विशेष 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, भारतीय जीवन के हरएक क्षेत्र में व्याप्त है । यह दुरुह रूढ़ि- 
चादिता व अंधविश्वास को जम्म देती है तथा हरएक नवीनता का चाहे वह : कितनी ही. 
जागृत और उदार क्यों न हो, तकंहीन विरोध करती है। पाश्चात्य देशों की अपेक्षा l 
भारत में सामाजिक व आथिक उन्नति के हेतु धामिक विरोध को नष्ट करना अधिक | 
कठिन है, क्योंकि यहाँ वर्तमान धामिक्र विश्वास तथा उससे उत्पन्न हुआ विशेष _ 
सामाजिक संगठन इस उद्देश्य में बाधक हे ।' ae 
(x) पर्दा प्रथा (Purdah System)—aafa पर्दा प्रथा का महत्व तथा रिवाज | 
प्रतिदिन कम होता जा रहा है किन्तु आज भी हमारे आधिक जीवन पर इसका TET 
प्रभाव है । पर्दा प्रथा कब और कैसे प्रारम्भ हुई इसके विषय में विस्तारपूर्वक E 
की आवश्यकता यहां नहीं है । हमें केवल इतना जान लेना चाहिये कि भारत में स्त्रियों की _ 
अल्प आयु में मृत्यु तथा दुर्बल स्वास्थ्य आदि का मुख्य कारण पर्दा छ RI 
प्रभाव पैदा होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है तथा बड़े होकर ये म 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रमिक नहीं बन पाते और उनकी कार्थ-कुशलता कम होती है । दुसरी al पुरुषों के 

साथ स्त्रियां स्वतन्त्रतापूर्वंक उद्योग-धन्धों में, कृषि में अथवा अन्य व्यवसाय में कार्य 

नहीं कर पातीं । इस प्रकार देश की जन-शक्ति का समुचित रूप से आथिक उपयोग 
` नहीं हो पाता । : 

(६) स्त्री शिक्षा का अभाव (Lack of Female ए6020800०0)--वेसे तो 
भारत में शिक्षा का अभाव केवल स्त्रियों में ही नहीं वरन्‌ पुरुषों में भी पाया जाता है 
क्योंकि अभी तक शिक्षा का प्रतिशत विस्तार अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है | 
शिक्षा का अभाव भारत के आथिक विकास में सदैव से एक बड़ी बाधा रही है और 
आज भी है किन्तु स्त्री शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से शोचनीय है। शिक्षा के आथिक 
महत्व से हम सभी भली प्रकार परिचित हैं | अशिक्षा के कारण स्त्रियां सामाजिक रीति- 
रिवाज तथा शोषण का शिकार बनी हुई हैं और उन्हें पुरुषों की दासता में रहना पड़ता 

कहे क्योंकि वे आथिक दृष्टि से पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर होती हैं । अशिक्षित स्त्रियां 
अपने बच्चों के पालन-पोषण तथा मानसिक विकास में कोई विशेष सहयोग नहीं दे 
पातीं । इसका असर यह होता है कि देश में अच्छे तथा कुशल श्रमिक तथा कार्यकर्त्ता 
उत्पन्न नहीं हो पाते । सीमान्त का विषय है कि स्वतन्त्र भारत में सरकार स्त्री शिक्षा 
के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है । 

(७) धामिक उत्सव तथा संस्कार (Religious Customs and Rituals)— 
सामाजिक रीति-रिवाजों के धामिक संस्कारों तथा उत्सवों का हमारे भाथिक जीवन पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है । धार्मिक संस्कारों में विभिन्न त्यौहार, उत्सव आदि सम्मिलित 
होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मनाने पड़ते Fl वर्ष भर प्रायः इन उत्सवों तथा संस्कारों 
का सिलसिला चलता रहता है । भारत के लोग चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, 
या वे किसी भी धमं के मानने वाले हों इन उत्सवों और संस्कारों के प्रति बड़ी श्रद्धा 
के भाव रखते हैं ओर इन्हें मनाते समय अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने में संकोच 
नहीं करते चूंकि देश के अधिकांश लोग गरीब हैं । इन संस्कारों के कारण उनकी गरीबी 
और ऋणग्रस्तता कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती जाती है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतवासियो के आथिक जीवन पर सामाजिक 
तथा धामिक संस्थाओं का गहरा प्रभाव रहा है और एक प्रकार से वे हमारे आथिक 
विकास में बाधक सिद्ध हुई हैं। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ सरकार ने शिक्षा के प्रसार 
के द्वारा, कानुन बनाकर तथा सामाजिक सुधार हेतु अनेक प्रकार के कदम उठाये हैं । | 
उत्तराधिकार कानून, विवाहे सम्बन्धी कानून में सुधार, अस्पृश्यता निवारण कानून तथा 

_ इसी प्रकार के अन्य कदम उठाये गये हैं जिनके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की दिशा 
में आशाजनक प्रगति देखने को मिलती है । @ 
he चद या ते. tie प्रभावों की व्याख्या कीजिये | इसके 
IR । कया जाति प्रथा को बनाये रखना आपके 
ie बिचार में उचित है! . (लखनऊ १६५६, झागरा १९५४) 
Fos Discuss therevononme-Wonsequenad ay yer? SA lection. 
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out its merits and demerits. Do you see any justification in its conti- 
nuance and present ? 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके आथिक जीवन पर समाज की रचना, 
सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्म इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता 
है । प्राचीन समाज के संगठन के अनुसार ही देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तेन होता 
रहता है। सामाजिक और घामिक संस्थाओं का जितना गहरा सम्बन्ध भारत के 
आथिक विकास से हो रहा है उतना शायद किसी अन्य देश का रहा हो । आज भी 
भारतवासियों . का आथिक जीवन बहुत कुछ यहां की धामिक संस्थाओं से प्रभावित है 
यद्यपि पुरानी परम्पराएँ और संगठन अब एक नये रूप में उत्पन्न हो रहे हैं । भारत 
की आथिक समस्याओं का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यहां की सामाजिक 
और धामिक प्रथाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिये । प्राचीन समय से भारत के लोगों 
में इन संस्थाओं के प्रभाव के कारण एक विशेष प्रकार का धामिक दृष्टिकोण 
विकसित होता रहता है जिसमें आध्यात्मिकता, सांसारिक सम्पदा के प्रति उदासीनता, 
परलोकवाद, ग्राम व्यवस्था तथा कृषि प्रधानता, पंचायतों का महत्व, छोटे-छोटे उद्योगों 
की प्रधानता तथा आथिक क्षेत्र में धामिक भावनाओं की प्रधानता इसकी मुख्य 
विशेषतायें रही हैं। भारत की धामिक और सामाजिक संस्थाओं में निम्नलिखितं 
संस्थायें आथिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं-- 
जाति प्रथा (Caste ७१३९॥)--जाति प्रथा प्राचीन भारत को वर्ण 
व्यवस्था का ही एक स्वरूप है जो समय और परिस्थितियों के कारण बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गया है। वणे व्यवस्था में कार्य के अनुसार जातियाँ बनी थीं और श्रम विभाजन 
इसका मुख्य आधार था। प्रारम्भ में केवल चार जातिया बनी थीं किन्तु धीरे-धीरे 
इन्होंने असंख्य जातियों ओर उपजातियों का रूप धारण कर लिया | यदि हुम जाति 
की परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह किसी विशेष व्यवसाय से 
सम्बन्धित व्यक्ति तथा कुटुम्बो का वह समूह है जो अपने को किसी वणे का अंग अथवा 
किसी प्रसिद्ध पूर्वज की सन्तान मानता है ओर उसके रीति-रिवाज तथा विवाह इत्यादि 
अपनी जाति की परम्पराओं के अनुसार होते हैं। मनुष्य के सामाजिक और आथिक 
जीवन पर जाति का कठोर बन्धन रहता है और वह सुगमता से उसका उल्लंघन नहीं 
कर सकता | भारत में जातियों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है-- 
6) व्यावसायिक जातियां (यथा--ताई, धोबी, कुम्हार आदि), Gi) आनुवंशिक जातियां 
(यथा- गुजर, जाट, मेव, चाण्डाल आदि), (iii) धाभिक जातियां (यथा- सिक्ख, जेन, 
कबीरपंथी आदि) | 
- जाति प्रथा के लाघ (Advantages of Caste System)—जाति व्यवस्था ; 
से हमको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनके कारण ही हम अपनी उच्तति भली प्रकार 
एवं सुगमता से कर सकते हैं । नीचे हम इन लाभों पर प्रकाश डालेंगे :-- र हक 
(१) भ्रम-विभाजन को प्रोत्साहन--जाति प्रथा ने ही श्रम विभाजन को | 
प्रोत्साहित किया और इसकी प्रगति में सहायक सिद्ध हुई । जाति-प्रथा से पेतृत्व व्यवसाय | 
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की पूर्ण रक्षा होती रहती है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह निकलता है कि श्रम stk कार्य 
कुशलता में वृद्धि होती रहती है । यही कारण हे कि भारतवर्ष में कुटीर उद्योग धन्धो का 
इतना अधिक महत्व है । , oe > 

(२) कार्य-क्षमता में वृद्धि-प्राचीन समय में जव शिक्षा संस्थाओं का पूर्ण- 
तया विकास न हो पाया था तब बचपन से ही मानव अपने घर का काम सीखता था. 
और उसमें निपुण हो जाता था । इससे यह लाभ होता था कि उसकी कार्य-क्षमता 
बढ़ती थी । 

(३) पेतृक व्यवसाय की ख्याति--पंतृक व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय में 
वृद्धि होती है । इससे कुठुम्ब के व्यवसाय अथवा शिल्प की ख्याति उसकी व्यावसायिक 
उन्नति में सहायक होती है | 

(४) व्यवसाय चुनते की निश्चितता--जाति प्रथा के कारण ही प्रत्येक 
व्यक्ति का धन्धा उससे जन्म से ही निश्चित रहता था। उसके अधिक सोचने को 

आवश्यकता नहीं होती थी तथा बड़ा होकर वह अपने धन्धों की safe में लग 
जाता था | 

(५) प्रत्येक व्यक्ति पर निधन्त्रण--जाति प्रथा के कारण कोई भी व्यक्ति 
बुरा काम करते हुये डरता था क्‍योंकि उसको यह भय था कि कहीं जाति से निकाल न 
दिया जाये । 

(६) कल्याणकारी कार्य--जातियाँ मध्यकालीन यूरोप के शिल्प-संघों अथवा 
वर्तमान श्रमिक संघों के समान सुरक्षात्मक एवं कल्याणकारी कार्य करती रही हैं। 

एक विद्वान के शः्रों में, “एक हिन्दू के लिए उसका जाति-संगठन ही उसकी क्लब, 
उसका श्रमिक संघ, उसी हितकारिणी समिति तथा उसकी जन-हितेषी सभा सब 
कुछ है। 

(७) सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक अक्षुण्णता--जथार और बेरी के 
शब्दों में, “सम्भवतया जाति व्यवस्था ने हिन्दू समाज को स्वयं अक्षुण्ण बने रहकर राज- 
नैतिक आक्रमणों के आघातों को सहने की शक्ति दी है ।” 

जाति प्रथा के दोष (Disadvantages of Caste System)—aqara काल 
में जातियो में उपजातियो का जन्म हो जाने से जाति प्रथा का रूप दोषयुक्त हो गया है । 
जाति प्रथा के मुख्य दोप निम्न प्रकार हैं :-- : 

(१) राजनीतिक एकता का विनाश--इससे राजनीतिक एकता का विनाश 
होता है । भारत में इतनी अधिक जातियां पाई जाती हैं कि देश की राजनैतिक व्यवस्था 
तथा सामाजिक संगठन में जाति प्रथा के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
उदाहरण के लिये हम देखते हैं जब कभी विधान सभा, लोक सभा, अथवा ग्राम पंचायत 
य कोई चुनाव होता है तो उसमें जातीयता के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और 
र के स्थान पर शत्रुता की भावना उत्पन्न होती है । कहने का तात्पर्य यह 
दे र जाति प्रथा भारत के आधिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास में एक बहुत 
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के शब्दों में, “जब तक भारत में णाति-व्यवस्था विद्यमान है, तव तक न तो समाजवाद | 
की स्थापना की जा सकती है और न साम्यवाद की ही।” > 

(२) श्रम को कार्य-कुशलता तथा गतिशीलता में कमी--जाति प्रथा का 
दूसरा दोष यह है कि इसके कारण श्रम की कुशलता में उन्नति नहीं हो पाती । मनुष्य 
जाति के अनुकूल कार्य करता है, उससे अधिक या कम कार्य करने तथा उन्नति करने 
की भावना उसमें उत्पन्न नहीं हो पाती । दुसरी ओर मनुष्य अपने व्यवसाय को छोड़कर 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी दुसरे व्यवसाय को अपनाने में अपने को असमर्थ पाता है क्योंकि 
जाति प्रथा के कारण अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण विभिन्न जाति 
के लोगों के बीच परस्पर भगड़े पदा हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि समाज 
में विभिन्न जातियों का समान स्तर नहीं है। कुछ जातियां अपने को कुछ श्रेष्ठ मानती 
हैं और यह सहन नहीं कर सकती कि निम्न जाति का कोई व्यक्ति उनके व्यवसाय में 
शामिल हो । छोटे-बड़े का भेद तथा ऊंच-तीच की भावना के कारण ही अनेक कठिनाइयां 
उत्पन्न हो रही हैं । 

(३) श्रम संघ आन्दोलन के विकास में बाधा--जाति प्रथा का सबसे बडा 
दोष यह है कि इसके कारण श्रमिक तथा किसानों में परस्पर भाई-चारे की भावना 
उत्पन्न नहीं हो पाती । हम जानते हैं कि किसी मिल में काम करने वाले सभी मजदूर 

. एक बराबर हैं । उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिये । यदि वे मिलकर 
एक मजबूत श्रम संघ बनाते हैं तो उससे उनके उचित अधिकारों की रक्षा हो सकती है 
झौर उनकी उन्नति में सहायता मिल सकती है। जाति प्रथा के कारण वे न मीन 
की भावना तथा छोटे-बड़े के भेद को भूल नहीं पाते और उनमें भाई-चारे की भावना 
उत्पन्न नहीं हो पाती । भारत में श्रम संघ आन्दोलन की मंद प्रगति का यह एक प्रमुख 
कारण रहा है । ; 

(४) श्रम शक्ति का विकास--भारत में जाति प्रथा के कारण कुछ ऐसी 
दोषपूर्ण धारणा बन गई है कि शारीरिक परिश्रम निम्न कोटि का काम है जो उच्च 
जाति के लोग नहीं कर सकते क्योंकि इससे हानि होती है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
ऊंची जाति के लोग भूखों मरना पसन्द करते हैं किन्तु अपनी जाति प्रथा के प्रतिकूल 
व्यवसाय करना पसन्द नहीं करते इससे देश की श्रम शक्ति का विनाश होता है तथा 
उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। 

(५) सामाजिक रीति-रिवाजों पर फिजुलबर्चो-प्रत्येक जाति की कुछ 
अपनी परम्पराय होती हैं जिनके अनुसार हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। जन्म-मरण | 
संस्कार विवाह तथा अन्य बहुत-सी प्रथायें इन्हीं रीति-रिवाजों के अनुसार मनानी पड़ती 
हैं जिनके कारण अनावश्यक रूप से धन व्यय किया जाता है सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन 
के शब्दो मे, “जाति प्रथा जो सामाजिक पतन को रोक्ने के हेतु प्रारम्भ की गईथी 

। दुर्भाग्यवश आज सामाजिक उन्नति में बाधक हो गई है ।” ँ 

ः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जाति प्रथा के गणों की अपेक्ष। अधिक | 

हैं और वे इतने गम्भीर हैं कि उतके कारण देश की ae में बाधा p Se 
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यदि भारत को अन्य देशों की भांति विकास के पथ पर अग्रसर होना है तो इस जाति 
प्रथा को सबसे पहले समाप्त करना होगा । आधुनिक युग में संसार शिक्षा तथा विज्ञान 
के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस जाति प्रथा को 
बनाए रखते की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सरकार ने स्थिति को भली 
प्रकार समभकर समाज सुधार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं | अस्पृश्यता 
को दूर करने के लिये कानुनी कार्यवाही की गई है। शिक्षा के विस्तार पर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों में भेद-भाव की भावना समाप्त हो और राष्ट्रीय 
एकता की भावना को प्रोत्साहन मिले । यद्यपि कुछ बातों में स्थिति पहले से कुछ सुधर गई 
है किन्तु जाति प्रथा को समाप्त करने का कार्य आज भी बड़ा y जटिल, प्रतीत होता है । 
हजारों वर्षे सेचली भा रही इस व्यवस्था को समाप्त करने में अभी काफी समय 
लगेगा । छि 
प्रश्‍न ११--संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के गुण तथा दोषों पर प्रकाश 
डालिये । वर्तमान समय में इसके विघटन के मुख्य कारणों को व्याख्या कीजिए । 
: (उत्कल १९५६) 


) Discuss the economic advantages and disadvantages of the joint 


family system. What forces have, in recent times, tended to break-up 
the system ? 

“वैयक्तिक परिवार प्रथा के विपरीत संयुक्त परिवार प्रथा के अन्तर्गत एक परिवार 
में अनेक परिवार सम्मिलित रूप से रहते हैं, परिवार का वयोवृद्ध ही परिवार का 
संचालनकर्ता तथा नियन्त्रणकर्त्ता होता है,” समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्त “हर एक 
से उसकी शक्ति के अनुसार काम कराया जाए तथा हर एक को उसकी आवश्यकतानुसार 
दिया जाए” (From everyone according to his capacity and to every- 
one according to his need), का इम प्रथा के अन्तर्गत भली प्रकार से पालन 
होता है । 

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के गुण--संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली में पाये जाने वाले 
गुणों में निम्नलिखित गुण महत्वपुण हैं-- 


(१) सहयोग को भावना -संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है टू 


कि इससे परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहयोग तथा एकता की भावना बनी रहती 


है । जब लोग एक साथ रहते हैं, खाते-पीते हैं तथा शादी-विवाह में सम्मिलित होते हैं 
तो उनमें प्रेम तथा अपनेपन की भावना बनी रहती है और वे अच्छे नागरिक के कत्तंव्यों 


को भली प्रकार निभाने में सफल होते हैं । यदि लोग व्यक्तिवादी हो जायें तथा अलग- 
अलग रहें तो यह भावना उत्पन्न नहीं हो सकती । 


(२) पेतृक सम्पत्ति को सुरक्षा-संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के कारण पैतृक | 
सम्पत्ति एक aw के बाद दुसरी पीढ़ी में चली जाती है तथा उसका विनाश नहीं होता | | 
प्रत्येक पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ वृद्धि करने का प्रयत्न करती है । पैतृक सम्पत्ति के प्रति 
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लोगों में sree की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे उसे बेचना पसन्द नहीं करते । 
इससे विशेष रूप से किसानों को लाभ होता है क्योंकि खेतों के टुकड़े होने से बच 
जाते हैं। ' ; 

(३) व्यय में किफायत--जब पूरे परिवार का व्यय एक व्यक्ति के हाथ से 
होता है तथा सारे कार्य सम्मिलित रूप से होते हैं तो उसमें बडी किफायत रहती है । 
जिस प्रकार बड़े पेमाने के उत्पादन में अनेक प्रकार की बचतें उपलब्ध होती हैं, छोटे 
पैमाने की उत्पत्ति में प्राप्त नहीं हो सकतीं उसी प्रकार संयुक्त कुटुम्ब में व्यय करते समय 
अनेक प्रकार की किफायतें होती हैं जो व्यक्तिगत परिवार के लिये सम्भव नहीं हैं । 

(४) सदस्यों को . योग्यतानुसार कार्य--संयुक्त कुटुम्त्र प्रणाली में प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ कार्य कर सकता है। एक प्रकार से श्रम 
का विभाजन हो जाता है और जो व्यक्ति जिस काम के योग्य है उससे वही काम लिया 
जाता है ताकि उसकी योग्यता का सही उपयोग हो सके । 

(५) स्त्रियों तथा श्रयोग्य व्यक्तियों का पालन- संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली में 
यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग कार्य करें । स्त्रियां, बच्चे, बुढ़े, रोगी तथा अन्य 
अयोग्य व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते उनका पालन-पोषण आसानी से हो जाता है। 
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का भार परिवार को ही उठाना पड़ता है चाहे वह कुछ काम 
करे या न करे। इसी में परिवार की प्रतिष्ठा मानी जाती है। 

(६) पारिवारिक प्रतिष्ठा--डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्दों में, “संयुक्त 
परिवार प्रणाली ने जो कि प्रेम और सहयोग पर आधारित है” देश में सामाजिक 
सहकारिता की दृष्टि से उस आशिक व्यवस्था का निर्माण किया है जो कि पश्चिम की 
स्वार्थी तथा एकांकी प्रधान व्यवस्था से भिक्न तथा उत्तम है।” 

संयुक्त Hera प्रणाली के दोष-आधुनिक युग में आथिक उन्नति, शिक्षा 
तथा विज्ञान के विकास के साथ-साथ संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का महत्व दिन प्रतिदिन कमः 
होता जा रहा है। इसकी हानियां निम्नलिखित हैँ-- . 

(१) भ्रम को गतिशीलता का हृास--इसका मुख्य दोष यह है कि श्रम की - 
इस प्रथा में श्रम की गतिशीलता का हास होता है क्योंकि पारिवारिक सदस्य समान 
रूप से अपने कत्तंव्यों के प्रति सजग नहीं होते । 

(२) प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान naar नहीं--इससे व्यक्ति को 
भपनी उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता । परिवार के लोग इसके विकास में बाधा 
उत्पन्न करते हैं। इसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती। 

(३) निर्धनता में बुद्धि--इस प्रणाली से यह भी हानि है कि परिवार के सब 
व्यक्ति कायं नहीं करते तथा इससे समाज निर्धनता की ओर जाता है क्योंकि व्यय प्रधिक 
और भाय कम होती है । त: 

(४) व्यक्तिगत साहस की भावना का अस्त-संयुक्त परिवार प्रथाके | 
अन्तर्गत व्यक्तियों में साहस और जोखिम उठाने की भावना का अभ्युदय नहीं हो पाता | 


. जिससे देश के आथिक विकास में अवरुद्धता आती है । 
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(x) बाल विधाह- संयुक्त परिवार प्रथा ही बाल-विवाह की कुत्सित प्रथा के | 
लिये पूर्णतः उत्तरदायी है जिसके फलस्वरूप जनसख्या में अधिक वृद्धि होती है । 

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के विघटन के कारण--जैसा कि ऊपर कहा गया है | 
आधुनिक युग में संयुक्त कुटुम्व प्रणाली का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। | 
जाति प्रथा के साथ-साथ संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का भी विघटन हो रहा है । इस विघटन | 
के अनेक कारण हैं जिसमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

() शिक्षा का प्रसार- शिक्षा के प्रसार तथा भौतिकवादी विचारों के कारण _ 
लोगों के अपने पराए का भेद-भाव अधिक बढ़ गया है तथा सम्पत्ति के विवाद को लेकर 
आपसी झगड़े तथा मुकदमेवाजी का विस्तार हो गया और संयुक्त परिवार प्रणाली का _ 
विघटन होने लगा है । 

(ii) पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव--जब से भारत अंग्रेजी शासन में आया | 
तभी से विदेशी सभ्यता का भारतवासियों पर प्रभाव पड़ते लगा और उनमें इस प्रथा के ' 
प्रति उदासीनता उत्पन्न होती गई । . | 

(ii) पाश्चात्य न्याय प्रणाली का प्रशाव--विदेशी शासन काल में भारत में | 
जो न्याय प्रणाली लागु की गई वह संयुक्त agra प्रणाली प्रथा के लिये घातक सिद्ध | 
हुई | उत्तराधिकार के नियम तथा अन्य कारणों का इस प्रथा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। | 

(iy) बड़े नगरों का विकास--आधुनिक काल में बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों की | 
स्थापना हुई तथा जनसंख्या की ग्रामों से नगरों में आकर वसने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रहौ ` 
है । इसका संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के विघटन पर गहरा प्रभाव पड़ा हुँ | | 

(ष) यातायात के साधनों का विकास--भारत में रेल तथा यातायात के ' 
बिकास के द्वारा श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है और इसका संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली ' 
प्रथा के विघटन पर प्रभाव पड़ा है। अव लोग परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जाकर | 
काम करने पर संकोच नहीं करते और नही इसे अब बुरा समझा जाता हे । i 

(vi) औद्योगिक विकास--औद्योगिक .विकास के कारण अव संयुक्त कुटुम्ब | 
प्रणाली का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि औद्योगिक नगरों में परिवार के सभी सदस्य एक र 
साथ नहीं रह सकते और सबको एक जगह काम नहीं मिल सकता गांव में रह कर 
तथा कुटीर उद्योगों के द्वारा परिवार का एक साथ रहना सम्भव था किन्तु अब स्थिति | 
बदलती जा रही हे । “ | 


~ 
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प्रश्‍न १२--आपके विचार में जन-संख्या को मुख्य समस्या क्या है ? 
si (आगरा १९५६) 


अथवा ' 
श्रापके विचार में भारत में जन-संख्या की अधिकता किस प्रकार है ? 
क्या श्राप जन-संख्या के नियन्त्रण को राय देते हैं? . ` (आगरा १६५६) 
| अथवा | 


क्या भारत में जन-संख्या को अधिकता है? यदि है तो आप उपचार 
के लिये क्ष्या उपाय सुझाते हैं ? (आगरा १६५७, दिल्ली १६५०, ५१, ५२, पंजाब | 
१९३५, ३९, ४६, ५३, कलकत्ता १९३६, Yo, ४४, लखनऊ १९५०, सागर १६६१, 
विक्रम १६६१, राजस्थान १६६१, बिहार १६६१ A) 
oa FR अथवा 

१९२१ कें पश्चात्‌ भारत में जन-संख्या की तेजी से वृद्धि के कारण 
समझाइये ओर भारत के लिये एक faang जन-संख्या नीति के सुझाव 
दीजिये । , | ee: (विक्रम १६६५) 

| अथवा 


भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा: उसकी प्रगतिका 


पूर्णतया विवेचन कोजिये। ` | (आगरा १६६४) 
What in your opinion is the main problem of Indian population ? 
6, 


How in your opinion is India over-populated ? Do you advocate ` 


population control ? 
क or a 
Is India over populated ? What measures do you suggest to 
solve the problem ? ey $; 
re द Or | : ह: 


in India. - 


को 


Or 


ee: ie sane 
Discuss fully the need for and the progress of family planning 


Account for the rapid increase in population in India since 1921 क = 


and suggest a rational population ‘policy for India. (Vikran 1965) | > 


~ 
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भारत की कुल संख्या (जम्मू तथा काश्मीर राज्य को मिलाकर) १६६१ की _ 
जनगणना के अनुसार ४३:६ करोड़ के लगभग है । १८८१ से १६२१ तक के काल में _ 
भारत की जन-संख्या में १ करोड़ २० लाख की वृद्धि हुई जवकि १६२१ और ५१ के | 
बीच १० करोड़ ६० लाख की वृद्धि हुई । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि १६२१ से पूवे | 
भारत की जन-संख्या की वृद्धि की दर तीव्र नहीं थी किन्तु १६९१ के बाद से भारत की | 
जन-संख्या में बड़ी तीब्र गति से वृद्धि हुई है। १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत | 
की जनःसंख्या लगभग,.४३:९ करोड़ हो... गई । विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतकी | 
'जन-संख्या १६७१ में ४७ करोड़ और १६८१ में ५२ करोड़ हो जायेगी । तृतीय पंचवर्षीय | 
योजना के निर्धारण के सम्वन्ध में भारत सरकार की केन्द्रीय सांख्यिकीय Fat (Central | 
Statistical Organization) के नवीनतम अनुमानो के अनुसार भारत में जन-संख्या की | 
वृद्धि की दर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुमान से कहीं अधिक है । अतएव अथंशास्त्रियो 
के सम्मुब सदैव यह प्रश्‍न उपस्थित रहता है कि क्या भारत में जनाधिक्य है ? इस 
सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचारधारायें प्रचलित हैं अर्थात (अ) निराशावादी 
विचारधारा और (ब) यथाथवादी विचारधारा । | 
(a) निराशावादी विचारधारा (Alarmist ४।९४)-यह्‌ विचारधारा | 
माल्थस (Malthus) के अनुयायियों की है। जिनके अनुसार भारत अतिवासित देश है| 
इसलिये यहां माल्थस का जन-संख्या का सिद्धान्त पूर्ण रूप से लागू होता है । यह लोग | 
अपने मत के पक्ष में यह तकं पेश करते हैं कि भारत में खाद्यान्न की कमी है । प्रतिवर्ष | 
यहां बाढ़ तथा बीमारियों का प्रकोप रहता है। देश में भारी संख्या में लोग बेरोजगार | 
हैं और सामान्य तौर पर लोगों का रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है। यह सब बातें 
इस बात का प्रमाण हैं कि भारत में जन-संख्या की अधिकता है । भारत में जो वर्तमान 
खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है उसका एक कारण यह भी है कि भारत की जन-संख्या जिस | 
तीब्र गति से बढ़ रही है उसके अनुसार देश में अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है रौर | | 
भारी मात्रा में विदेशों से आयात करने के बाद में देश में अनाज को कमी है तथा | 
वस्तुओं के मुल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । यद्यपि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय . 
योजनाओं में क़्षि उत्पादन को प्रमुख स्थान दिया गया है, फिर भी कृषि उत्पादन की | 
वृद्धि को जन-संख्या की वृद्धि ने बेकार कर दिया है । 3 
(ब) यथार्थवादी विचारधारा (Realist View)—ea विचारधारा के | 
अनुमार भारत में जन-संख्या की अधिकता नहीं है वरन्‌ भारत वर्तमान से दुगुनी जन- | 
सख्या का पालन-पोषण करने में समर्थ है। वास्तविक समस्या देश के प्राकृतिक साधनों 
Bos न हे की है जो जन-संख्या की अधिकता, देश की निर्धनता, बेरोज- 
ew को कमी का मुख्य कारण है । यदि कृषि की उन्नति शीघ्र की जाय तथा 
We आर बड़े पमाने के उद्योगों की स्थापना हो तब देश की गरीबी दूर होकर प्रति 
as = आय T सकती है ओर लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सकता है । 
इततहास साक्षी है कि जिन देशों ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की है वहाँ जन-संख्या कं 
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वृद्धि की दर स्वयं कम हो गई है । उदाहरणार्थ, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस 
इत्यादि । 
भारत में जन-संख्या की मुख्य समस्या- यद्यपि हम जानते हैं कि भारतवर्ष 
वतमान जन-संख्या से दुगुनी जन-संख्या का पालन-पोषण करने में समर्थ है, तब भी यह 
निविवाद सत्य है कि जन-संख्या की वृद्धि की वर्तमान दर बहुत अधिक है । भारत में 
जनाधिक्य की समस्या की पुष्टि अकाल आयोग के इन शब्दों से होती है-- औद्योगिक 
. एवं कृषि साधनों के विकास की वर्तमान स्थिति की तुलना में भारत में अतिवाद है । 
खाद्य-आयात, भूमि के आकार में कमी तथा खेतों का विखण्डन, भूमिहीन श्रमिकों को ' 
संख्या में वृद्धि, अधिकांश जनता की दीघे-स्थाई गरीबी, देश के समस्त ओद्योगिक एवं 
कृषि साधनों तथा कुल सम्पत्ति में वृद्धि होने पर भी जनता को अपर्याप्त एबं अपोष्टिक 
भोजन मिलना आदि, ये सब बांते जनाधिक्य की स्थिति की सूचक हैं । 
जन-संख्या को समस्या को हल करने के उपाय 
(१) देश का ग्रौद्योगोकरम-सवंप्रथम आवश्यकता इस बात को है कि कृषि 
: पर से जन-संख्था का भार कम किया जाय । इसके लिये कुटीर उद्योगों को स्थापना 
तथा बड़े-बड़े उद्योग घन्धों की स्थापना परमावश्यक है । इससे अधिक लोगों को रोजगार 
मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और भविष्य में जन-संख्या की दर में स्त्राभांविक रूप 
में कमी होगी । 
(२) कृषि की उच्चति-खेतों की चकब्रन्दी, सहकारी कृषि की व्यवस्था, 
वैज्ञानिक कृषि यन्त्रों का ब्यापक प्रयोग, अच्छी खाद व बीज को व्यवस्था, सिंचाई को 
 सुविधायें तथा कृषि के प्रति कृषक के हष्टिकोण में मूल परिवर्तन भादि उपाय करने से 
कृषि उतांदन में वृद्धि की जा सकती है जिससे देश की जन-संख्या के लिये पर्याप्त मात्रा 
में खाद्य-सामग्री उपलब्ध की जा सकेगी । इन सब बातों का व्यापक परिणाम यह होगा 
कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और देश की जन-संख्या के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य- 
सामग्री उपलब्ध हो सकेगी । 


(३) परिवार नियोजत- जनगणना कमिश्नर के शब्दों में, “यदि हम अकाल | 


मृत्यु नहीं चाहते तो हमें अकाल जन्म से भी अभीष्ट नहीं होना चाहिये i” अतएव 
जनाधिक्य की समस्या को सुलझाने की दिशा में परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
है जिसके aata गर्भ निषेध (Contraceptives) द्वारा संतति-निरोध किया जाता है | 
(४) स्त्री शिक्षा-डा० अलक घोष ने यह सुझाव दिया है कि माध्यमिक 
कक्षा की लड़कियों को यौन-शिक्षा, विवाह सम्बन्धी बातों, बाल निदेशक तथा परिवार 
नियोजन की शिक्षा देने की ब्यवस्था करनी चाहिये । एक लेखक के शब्दों में, “भारत 
में जन-संख्या की समस्या गणित की साधारण समस्या नहीं है वरन्‌ एक उलभी हुई 
सामाजिक समस्या है जो कि नागरिकों के रीति-रिवाज, परम्परा और सामाजिक मनोवृत्ति 


एवं विचारधारा से प्रभावित होती है 1” 6 
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प्रश्‍न १३- भारत में पेशे के अनुसार जनसंख्या के विभाजन ह | 
महत्व पर प्रकाश डालिये। ग्रामीण ag रोजगार को हूर करने wi 
बताइये। (आंगरा ५५, दिल्ली ५६, बम्बई ५७, पंजाब ६१, राजपुताना ५१, ४६ 
पटना ६१)। ' | me डी 
a अथवा. | Eo 
ओ यह कहना कहां तक. उचित है कि हमारा आर्थिक पिछडेपन का मुख्य 
ERU पेशे के अनुसार जनसंख्या का ग्रसमान विभाजन है । इसे ठीक करने के 
लिए क्या उपायं किये जा रहे हैं। (गुजरात १६५८) 
Discuss the economic significance of occupational distribution of 
population in ‘India. Suggest the remedies to remove rural under: 
employment. . Bets st 
Is it correct to say that occupational the maldistr ibution of 
population in India is the main reason for an economic . backwardness 
Examine .the measures that are being taken to improve the situation, 
किसी देश में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण आथिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण | 
होता है तथा यह देश की अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप को चित्रित करता है । आज 
` उद्योग-प्रधान युग Hag देश अविकसित समझा जाता है जिसकी जनसंख्या का एक | 
बडा भाग कृषि-व्यवसाय पर आश्रित होता है। १६५१ की गणना के अनुसार भारतमै 
` ६६८% व्यक्ति कृषि पर आधारित थे, १०'२ प्रतिशत खान तथा उद्योगों पर तथा ` 
` २२:६ प्रतिशत व्यापार, यातायात आदि अन्य कार्यो में लगे हुए थे । उद्योगों में काम 
करने वालों में से केवल ६०% बड़े उद्योगों में काम करते थे ओर शेष कुटीर तथा ल 
स्तर वाले उद्योगों में काम करते थे। १६६१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न पेशों मै 
लगे हुये लोगों को ६ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसा क्रि अग्रांकित तालिकां 
_  सेस्पष्ट है।  . : रः "३ 
` ` . [तोट_-अग्रलिखित तालिका में पेशे के अनुसार विभाजित जनसंख्या को कुल 
कःयंशील जनसंख्या के प्रतिशत के .रूप में दिखाया गया है। १९०१ तथा १६३१मे 
उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ रक्खा गया था किन्तु १६६१ 'में उन्हें अलग 
दिखाया है । हम देखते हें कि. आज भी भारत की अधिकाँश जनसंख्या खेती पर 
1 भारत में कृषक तथा कृषि - पर लगे श्रमिकों का. प्रतिशत ६९-५ है-1 दुसरे 
खेती ६९५ प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करती है । १६५१ की जनगणना 
[र यह प्रतिशत ६६:०५ था । स्पष्ट है कि स्थिति में कोई विशेष सुधार 
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घरेलू उद्योग — | — | ६४ 
अन्य बड़े उद्योग Jez ? १०७ परि | ४२ 
भवन निर्माण ७८ ४७: र? 
वाणिज्य तथा व्यापार ६०१ ५६ 5 55६ 
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कम होता गया है तथा शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई है । यह एक उत्साहः 
वधक बात है, यद्यपि इस परिवर्तन की गति बहुत धीरो हैँ। जैसी कि निम्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट है-_ ` ` . Af tah E oe 


| ` प्रतिशत 
ळा आ वत ae 
वर्ष ग्रामीण . |. agt 

१६२१ | anf | i ap ११४ 
१६३१ =e 5७९ . : १२०१ 
१६४१ age ८६१. |; १३९ 
१९५९१ | ८२७ MR CF! 
a ९६१ ८४२ `` i < yoa 


5 


उक्त तालिकाओं से भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वर्गीकरण से सम्बन्धित 
कुछ सामान्य निष्कर्ष इस प्रकार निकलते हैं--(1) भारतीय जनता का व्यवसाय कृषि ey 
Gi) औद्योगिक क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, (1) भारतीय अर्थव्यवस्था असंतुलित 
है, (iv) देश में प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है तथा (४) देश में अधिकांश जनता 
Tat में रहती है ॥ ६ 
भारत में जनसंख्या के दोषपुणं. ब्यावसायिक वितरण को ठीक करने के हेतु 

प्रो, वाडिया और ware ने अपनी पुस्तक “Our Economic Problems” में यह | 
सुझाव दिया है कि लघुस्तरीय, मध्यम-स्तरीय एवं क्रुटीर उद्योगों का विकेस्द्रित पद्धति 
at विकास किया जाना. चाहिए। इसके विपरीत dts. वी.० Ro: आर” वी० राव 
का यह. मत है कि भारत की कृषि जनसंख्या को 'गेरन्कृषि व्यवसायों ` में भेजना 
अव्यावहारिक एवमु अनुपयुक्त है तथा भविष्य में व्यावसायिक वितरण को ठीक करने के | 
हेतु कृषि में ही रोजगार के अधिक साधन जुटाये जाने चाहिये । र 


ग्राभीण अर्धराजग भारत में 
गो जगार को दु र्‌ करने के पयरत (जहाँ एक ओर 
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बैरौजगार व्यक्तियों की संख्या विशाल है वहां दूसरी ओर अधिकतर कृषक ऐसे भी हैं जो 
वर्ष में तीन-चार महीने कार्य न मिलने के कारण बेकार रहते हैं । इसका प्रमुख कारण 

` खेती का वर्षा पर निर्भर रहना, कृषि करने की प्राचीन रीति, उद्योगों की कमी तथा 
जनसंख्या की अधिकता आदि हैं कृष्णमाचारी जांच समिति के अनुसार लगभग ८८ % a 
किसान साल के ८ महीनों में बेकार रहते हँ । यदि हमारे देश में खेती के साथ डेरी- | 
फार्म, मुर्गी पालने का उद्योग, रेशम के कीड़े पालना, मधुमवखी पालना, FI सहायक 
ee अपनाये जायें तो किसान साल भर काम में लगे रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
निम्नलिखित अन्य उपचार भी हो सकते हैं-- 

( १) कृषि में सुधार करना- खेती को जीवन-निर्वाह का एक साधन न मान- 
कर एक व्यापारिक व्यवसाय माना जाय। चकबन्दी के द्वारा बड़े आकार के खेतों में 
आधुनिक ढंग से सिचाई की सुविधाओं का विस्तार करके तथा अच्छी खाद और अच्छा 
बीज. डालकर खेती की जाय । 

(२) फसलों को हेर-फेर से बोना-खेती के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन 
किये जायें जिसमें फसलों की हेरा-फेरी तथा उनका आयोजन भी शामिल हो जिससे 
सारे साल कोई न कोई फसल पैदा की जा सके और भूमि की उर्वरा शक्ति पर बुरा 
प्रभाव न पड़े । 

(३) कुटीर उद्योगों का विकास--कृषि पर से जनसंख्या का भार कम क्रिया 

जाए अर्थात्‌ इस प्रकार के कुटीर उद्योग विकसित किए जायें जिनमें ग्रामीण जनता को 
खेती से हटाकर खपाया जा सके । | 

(x) सहकारी खेती को प्रोत्साहन - वर्तमान कृषि प्रणाली के स्थान पर 
सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । किसान के पास इतने छोटे आकार के | 
खेत होते हैं कि वे व्यक्तिगत खेती के द्वारा अधिक उपज नहीं कर सकते । सहकारी खेती _ 

ही इस समस्या का एकमात्र उपाय है । : 
उपरोक्त सभी उपचारों से ग्रामीण बेरोजगारी तथा अधं-वेरोजगारी की समस्या | 
को पूरी तरह हल किया जा सकता है । छ 
` प्रशन १४- जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समभते हैं? भारत के _ 
` विभिन्न भागों में यह भिन्न बयों है ? जु 
(आगरा १६३२, ३६, राजपुताना ५६, पंजाब ३८) 


tt IO NT 


’ he 
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1 different parts of the country ? 
ख्या के घनत्व का अर्थ--'“किसी क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मील निवासित | 
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राज्यो में जनसंख्या का घनत्व समान नहीं है । कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व बहुत 
अधिक है और कुछ राज्यों में बहुत कम जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-- 


` 


राज्य क्षेत्रफल वर्ग मील जनसंख्या (१६६१) | घनत्व प्रति मील 
बंगाल? ३३९२८ ३४९६७७३४ १०३१ 
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जनसंख्या के घनत्व की. भिन्नता के कारण 
(१) मिट्टी की बनावट- जिन स्थानों की मिट्टी उपजाऊ है वहां जनसंख्या 


का घनत्व अधिक है i पर्वतीय स्थान. पठार तथा रेगिस्तान आदि में जनसंख्या का | 


घनत्व कम होता है । राजस्थान तथा उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व की भिन्नता 
का यह भी एक प्रमुख कारण है । 

(२) भूमि की उर्वरा शक्ति--जिन स्थानों की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और 
कृषि के लिये उपयुक्त है वहां जनसख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है । उदाहरण के 
लिये गंगा, यमुना के मैदान में दुमट मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है और 
कृषि की सुगमता के कारण यहां जन-संख्या का घनत्व अधिक है । | 

(३) वर्षा--भारत कृषि प्रधान देश है । भारतीय कृषी में वर्षा का बहुत अधिक 


महत्व है । वास्तव में वर्षा खेती की जान है । जिन स्थानों में पर्याप्त वर्षा होती हे 
वहां जन-संख्या का घनत्व उन स्थानों से अधिक है जहां वर्षा नहीं होती अथवा कम 


होती है l ; 


(४) सिचाई के साधन--वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिये सिचाई की | 
सुविधाओं का होना अति आवश्यक है । सिचाई के लिये नहरें, कुओं, तालाबों का प्रयोग | 
क्रिया जाता है । भारत के सभी भागों में समान रप से सिचाई की सुविधायें हैं। वहा. 


जन-संख्या का SA भ्री॥ प्र Had. एव Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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` = (५) जलवायु -जलत्रायु का भी जन-संख्या के घनत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता 
हैं। स्वास्थ्य के लिये हानिकारक जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रायः जन-संख्या का घनत्व कम 
हुआ करता है। उदाइरणार्थ, उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में तथा असम में मलेरिया 
“अधिक फैलने के कारण जन संख्या का घनत्व प्रायः न्यून है । 

(६) यातायात के साधन--यातायात के साधनों से सम्पन्न क्षेत्रों में जन-संख्या 
का घनत्व प्रायः अधिक रहता है क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तथा 
व्यापार का विक्रास होकर आथिक उन्नति होती है । उत्तर-प्रदेश तथा बंगाल क्षेत्रों में 
यातायात के साधनों . का . विकास होने के कारण ही जन-संख्या का घनत्व अधिक 
रहता है । ; ५ 

(७) राजनीतिक कारण--राजनी तिक दृष्टि से सुरक्षित देशों में जनसंख्या का 
घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके विपरीत शीघ्र.उलटफेर होने बाले देशों में 
जनःसख्या का घनत्व कम होता है । उदाहरणार्थ, पाकिस्तान बनने के समय उत्तर-प्रदेश, 

* दिल्ली आदि में शरणाथियों के आने से जन-सख्या का घनत्व बढ़ गया हे । 
. (5) सुरक्षा-प्रायः यह देखा गया है कि जो प्रान्त सुरक्षित होते हैं उनमें 
अपक्षाकृत जनसंख्या का घनत्व प्राय: अधिक रहता है । नगरों में दिन-प्रतिदिन जन-संख्या 
की वृद्धि का एक कारण सुरक्षा भी है। ग्रामीण अधिकतर निर्धन होते हैं परन्तु 
सोमाग्यवश यदि कुछ धनवान व्यक्ति गांव में रहते हैं तो उन्हें प्रत्येक समय चोरी, डाके 
. आदि का भय रहता है । अतः इसी प्रकार बहुत से पर्वतीय अथवा जंगली प्रान्त सुरक्षित 
न होने के कारण या तो आबाद नहीं हो पाते और आवाद होते भी हैं तो वहां की 
जन-सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होती है। . | A 
ओ (९) औद्योगिक उच्चति- ओद्योगिक दृष्टि से उन्नति प्राप्त क्षेत्रों की जनसंख्या 
% ह atara अधिक होती है क्योंकि रोजगार प्राप्त करने आदि की gfe से ऐसे क्षेत्रों में _ 
' हैरदुरसे मनुष्य आकर बस जाया करते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक नगरों की. 
जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है । | 4 
(१०) धार्मिक कारण--कभी-केभी धामिक हृष्टि से भी मनुष्य धामिक स्थानों 
सि जाते हैं। चूंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है और इसीलिये भारतवासियों का | 
धार्मिक स्थानों पर आकषित होना स्वाभाविक है । | 
ae १) व्यापार--जो क्षेत्र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र होते हैं उनमें जन-संख्या का | 
Meise अधिक होता है । दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि नगर भारत के 
र्कि केन्द्र हैँ जिसके कारण इन नगरों में जन-सख्या का घनत्व काफी 
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मारतीय कृषि 


(INDIAN AGRICULTURE) 


त Eee 
प्रश्‍न १५-भारत को प्रमुख कृषि समस्याओं का उल्लेख कोजिये ओर 
उनके समाधान क उपाय बतलाइये । र T 


(आगरा १९४६, ६२, लखनऊ ४६, इलाहाबाद ५४, ६०, पटना ५२, ६१७ 
पंजाव, ५१, ४९, ४६, सागर ६१) 


अथवा 
भारत में खेती को कम उपज के कारणों का विवेचन कोजिए और सुधार 
के सुझाव दीजिए । (विक्रम १६६५) 


Discuss the main problems of Indian Agriculture and suggest 
remedies for their solution. 


Or 


Discuss the Causes responsible for low yield agriculture in India 
and suggest improvements. (Vikram 1965) 


भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग ७०% लोग कृषि उद्योग पर निभर | 
हूँ । राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार भारत की कुल राष्ट्रीय आय का ४६६% BIT ' 
तथा पशु-पालन से प्राप्त होता है । आवश्यक खाद्य पदार्थो के अतिरिक्त कृषि के द्वारा 
ऐसी अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता है जो अन्य उद्योगों में. कच्चे माल के रूप में 
प्रयोग की जाती हैं। निःसंदेह आथिक जीवन में कृषि का स्थान और महत्व सबसे 
ऊपर है | विशाल जन-संख्या वाले भारत देश में कृषि प्रधानता ही यहाँ की अर्थव्यवस्था 
की मुख्य विशेषता है । किन्तु कृषि के महत्व को देखते हुये कृषि का विकास अन्य देशों 
की तुलना से बहुत कम हुआ है । भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार प्रति एकड़ 
न्यूनोत्पादन, दोषपूण कृषिःप्रणाली तथा सगठन के कारण कृषि एक अलाभकारी उद्यम 
AAA जीवनयापन का एक ढंग मात्र रह गई है । भारत के पूव में कृषि सलाहकार डा० 
' बलाउस्टन (Dr. Clouston) के शब्दों में,“भारत में हमारी पिछड़ी हुई जातियां तो हैं 
ही हमारे पिछड़े हुए व्यवसाय भी. हैं और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें से एक है |” 
(In India we have our depressed classes, we have two our 
depressed industries and agriculture unfortunately is one of them) | _ 


वर्तमान कृषि की मुख्य ससस्याये 
(१) प्राचीन दोषपूर्ण कृषि-पद्धति-हमारे देश. में प्राचीन ढंग से खेती का 


ही उपज के कम होने का मुख्य कारण हे । उत्पादन करने . 
होना दि FAs Public 0 ee Kanya गे Vidyalaya नु करने की प्रणाली प्राय दोः 


~ 
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होती हैं--0) गहरी खेती करने की प्रणाली (1) विस्तृत खेती करने की प्रणाली । 
दुर्माग्यवश भारत इन दोनों प्रणालियों में से कोई भी नहीं अपना रहा है क्योंकि आथिक 
समस्या के कारण एक ओर तो नवीनतम geal को न जुटाने के कारण गहरी खेती | 
करने में असमर्थ है तथा दूसरी श्रोर जन-संख्या की समस्या के कारण विस्तृत खेती होनी 
भी असम्भव है । विदेशों के कृषकों ने नवीनतम साधनों के बल पर कृषि की कार्य-क्षमता | 
बढ़ा ली है। ‘le कृषक आज भी उसी स्थिति में है । 

-(२) खेतों का छोटा तथा छिटका होना--भारतवषं में जन-संख्या की वृद्धि 
के कारण अधिकतर जन-संख्या कृषि पर निर्भर है । परिणामस्वरूप प्रत्येक किसान की 
भूमि बंटते-बंटते बहुत कम रह गई है । यह थोड़ी सी भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में इधर- 
उधर बिखरी ई हैं । खेतों के छोटे होने के मुख्य कारण जन-संख्या में वृद्धि, उद्योग-धन्धों 
की उन्नति में बाधा, व्यक्तिगत विचारों की उत्पत्ति, संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का अन्त 
ua की मुत्यु के बाद जमीन का उसके वारिसों में विभाजन आदि है। उक्त 
ae zN कीट 2 गये हैं fen सुविधायें जुटाना तो दूर रहा हल 

: वैज्ञा ग से खेती 
गर कम होती है। जानिक ढग से खंती न हो सकने के कारण व्यय अधिक 
लो (३) पशुओं की समस्या--भारतीय कृषि में पशुओं का. विशेष स्थान है क्योंकि 
ag ae से खेती की जाती है, कुओं से जल खींचा जाता है, अनाज हर मंडियों 
नमे ! Ee सहायता ली जाती है परन्तु इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है । वे 
> gag बुर : नस्ल के हें । उनको पेट-भर भोजन नहीं मिलता तथा उनकी देखभाल 
Be H से नहीं हो पाती । इन सब कारणों से पशु शीघ्र बीमार होते हैं और बीमार 
अवस्था में उनसे काम लिया जाने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः 
पशु ae की एक महत्वपूर्ण समस्या है । tS 
, ४) खाद की कमी--एक भूमि पर लगातार कृषि करने से उसकी उरा 
= e i se होता है जिसको पुरा करने के लिये खाद की आवश्यकता पड़ती है । 
खाद और A क गट नसे गोवर अनुष्यों का मलमुत्र, कम्पोस्ट, खली, रासायतिक 
0) हे a ae परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय कृषि में कम मात्रा में खाद डाली जाती 
में प्रयोग क 8 गोबर की ही होती है । भारतीय कृषक गोबर को ईंधन के 
ar a करता RI अधिकतर तिलहन बाहर भेजे जाने के कारण खली की खाद 
oe ही मात्रा में हो पाता है । डाक्टर बोयलकर ने एक बार कहा था कि 
) सिंचाई IL ce करना भारत की उवंरा-शक्ति का निर्यात करना है ।” | 
करने > ae साधनों में कमी -- सिंचाई के साधनों का अभाव कृषिको | 
° लय महत्वपूर्ण कारण है । भारतीय कृषि वर्षा पर निभं i 
1 अनियमित रूप से होने के कारण कृषि भर है जो 
और र अजीरिया के शब्दों में... षि के लिये अधिक लाभकर नहीं है | 
से बहत बाद ; E 
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असमान वितरण के कारण अकाल के दृश्य उपस्थित होते है? | 

(६) उत्तम बीजों का अभाव--निर्धनता के कारण एक तो कृषक अच्छे टीज 
का प्रयोग करने में असफल हैं और दूसरी ओर महाजन पर निर्भर रहने के कारण उसके 
द्वारा दिये गये बुरे बीजों को ही प्रयोग कर पाता है । अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं होने से . 
फसल अच्छी नहीं होती । 

(७) यातायात की सुविधायें--भारत में यातायात की कमी के कारण किसानों 
को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । कच्ची सड़क होने के कारण बरसात में दलदल से 

तनी खराब हो जाती है कि विवश होकर किसान गांव के महाजन के आधीन रहता है । 

बाहरी संसार से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता | अतः किसान को अपनी फसल का 
उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता । दु 

(८) कृषकों का ऋण-ग्रस्त होना - भारतीय कृषक सदंव ऋण के भार से 
दबा रहता है। इस ऋण के कई कारण है जैसे--पैतृक ऋण, किसानों को गरीवी 
उद्योग की कमी, फिजूलखर्ची, मुकदमेत्राजी, लगान की बुरी प्रथा आदि ॥ इस क रण 
कृषक में अधिक उत्पन्न करने की इच्छा और उत्साह नहीं रहता | 

(£) क्रय-विक्रय को असुविधा - भारतीय किसान अज्ञानी है । अतः किसानों 
की अज्ञानता का लाभ व्यापारी उठाते हैं । क्रय-विक्रय में दलाली का इतना अधिक हाथ 
है कि वे किसान से मनमाना लाभ उठाते हैं। एक ओर तो कृषक अधिक उत्पादना ही 
नहीं कर पाता और दुसरी ओर यदि कुछ उपज उसे बेचने का सौभाग्य प्राप्त होता भी है. 
तत्र आढ़तियों के कपटपूर्ण व्यवहार से उसको उपज का पूर्ण मुल्य नहीं मिल पाता । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कृषि के उत्पादन तथा बिक्री के ढंग बहुत दोषपूण होते _ 
हैं । कृषक को अपनी उपज का पूरा मुल्य नहीं मिल पाता । इस कारण अधिक उत्पादन 
करने में वह निरुत्साह हो जाता g | | 

(१०) पुँजी का अभाव--भारतीय कृषक की निर्धनता कृषि के विकास में 3 
सबसे अधिक बाधक है । साथ ही यह भी सत्य है कि कृषक के निर्धन होने का सबसे. 
बड़ा कारण कृषि की हीनावस्था है । वस्तुतः दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है । कृषक उन्नति _ 
करना चाहते हुये भी धन के अभाव में उन्नति नहीं कर पाते । l 

(११) प्रकृति का प्रकोप--भारत में प्रकृति प्रकोप का जोर रहता है । एक 
ओर कभी समय पर वर्षा नहों होती ओर दूसरी ओर सूखा पड़ जाने की स्थिति उत्पन्न « 
हो जाती है । कभी अधिक वर्षा से खेती बर्बाद हो जाती है। भारत में बाढ़ का प्र घोव : 
भी प्रतिवर्ष होता ही रहता है । इसके अतिरिक्त वेज्ञानिक ढंग से खेती त करने के कारण 
किसान की बहुत सी फसल कीड़ों तथा पौधों की बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती है 
जिससे उसे भारी हानि उठानी पड़ती है । : 


(१२) लगान तथा मालगुजारी प्रथा--भूमि की व्यवस्था इतनी खरब है 
fe कृषि में उन्नति होना यदि असम्भव नहीं तो कठिन काय तो अवश्य है | जमींदारी 
प्रथा में किसानों की दशा बड़ी शोचनीय थी क्योंकि जमींदार मनमाना लग.न वसूल करते 


ग्रे । इस दोष qi व्यवस्था ने सदा शोषण, अत्याचार, भू-स्वामिय' तथा आथिक दासता 
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को ही जन्म दिया है । भूमि सुधार कानून पास होने के वाद भी समस्या का पुरी तरह 
हल नहीं हुआ है | : i 
(१३) ग्राम उद्योग की कमी--भारतीय कृषि की एक समस्या ग्रामीण श्रमिकों. 
की है । ग्रामीण ga का पतन होने के कारण ग्रामीण श्रमिक बिना काम अधिकतर समय | 
व्यतीत करता है । जिसके कारण निर्धनता का प्रकोप बढ़ता है । े 
(१४) विदेशी सरकार--उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त विदेशी सरकार की 
उदासीनता एवं अकर्मण्यता, कृषि प्रशिक्षण का अभाव, कृषि अनुसंधान का अभाव आदि 
के कारण भी हमारी कृषि इतनी बुरी अवस्था में रही 1 
5 इन समस्याश्रों के समाधान के उपाय 
भारत की बढ़ती हुई जन-संख्या को ध्यान में रखते हुये कहा जो सकता है कि 
भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की सबसे अधिक आवश्यकता है । इस लक्ष्य पर 
पहुंचने के लिये १९४७-५२ में “अधिक अन्न उपजाओ? योजना चालू की गई जिसके 
अन्तर्गत १६४६-५० में ६९३१७ और १६५०-५१ में १ १७,४२५ नये कुओं का निर्माण 
और पुराने कुओं की मरम्मत हुई । १९५१-५२ में २३०००० एकड़ भूमि का उपादेय- 
करण केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन द्वारा किया गया | इन्हीं वर्षों में २०९१६४ टन. रासायनिक 
खाद का वितरण किया गया । इसके अतिरिक्त ३ ३७२०१२ टन उत्तम बीजों का वितरण 
भी गाँवों में किया गया. । * 
१९५१ में कृषि नियोजन द्वारा कृषि की स्थिति में उन्नति करने का प्रयत्न किया 
या कृषि नियोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित वातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। | 
` प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना, पौधों क्रे रोगों पर नियन्त्रण, पशुओं की दशा में सुधार, वेकार | 
भूमि का उपादेयकरण, परिवहन की सुविधाओं को प्रदान करना, खाद, कम्पोस्ट और 
Ee रासायनिक खादों का प्रयोग, उत्तम बीज की पुति, सहकारी समितियों का संगठन, खेतों 
= को चकबन्दी, सिचाई के सांधनों का विकास, फलों और सब्जी के उत्पादन सें वृद्धि तथा 
` “कुटीर उद्योग-धेधों के विकास इत्यादि हुँ | 
. प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय योजना आयोग ने सबसे अधिक महत्व कृषि 
सामुहिक विकास के कार्यो को दिया था और इन्हीं चीजों को प्राथमिकता दी थी 
श में कच्चे माल की उत्पत्ति में वृद्धि हो । कृपि और सामुहिक विकास पर ३६१ 
पर १६० करोड़, बहुउद्देशीय योजनाओं पर ३६६ करोड, वे वल जलशक्ति | 
२७ करोड़ रुपया व्यय किया गया । इन सब योजनाओं का तात्पर्य | 
उत्पादन में वृद्धि । योजनाओं की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में | 
"ग als स्थापित किया गया जिससे भूमि को कटने से बचाया गया 1 नये वन 
; स्थिति को ठीक कन्ने के लियें कुटीर उद्योगों का विशेष eara दिया 
Tet प्रादेशीय सरकार ने १२ ; 
गी के चारे एवं उ 
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आयोजनाओं में उत्तम स्वास्थ्य वाले पशुओं के स्वामियो को पुरस्कार दिए जाने की | 
व्यवस्था की गई 1 खाद की समस्याओं के समाधान के लिये शिदरी (विहार) में एक 
उद्योगशाला स्थापित की गई । 
द्वितीय योजना में कृषि के विकास के लिये ३४१ करोड़ रुपए, अन्य कृषि नियोजन 
के लिये १७० करोड़ रुपये, पशु सुधार के लिये ५६ करोड़ रुपये, सिचाई की सुविधा के “ 
लिये ३८१ करोड़ रुपए, सहकारिता के लिये ४० करोड़ रुपए और बाढ़ नियन्त्रण के लिये 
१०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वष 
अर्थात्‌ १६५६-५७ में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है | अनाज का उत्पादन गत 
वर्ष की अपेक्षा ५:२% बढ़ा है और १६५३-५४ के उत्पादन के बराबर हो गया है जो 
अधिकतम, अर्थात्‌, ६८७ लाख टन था । १६५५-५६ की तुलना में इस वष कपास 
गन्ता तथा तिलहन के उत्पादन में भी क्रमशः १८%), १३ तथा ६% की वृद्धि हुई है । 
कृषि उत्पादन का सूचक यन्त्र (Index Number) , जो १६५५-५६. में ११६९ था वह 
१६५६-५७ में बढ़कर १२३ हो. गया । १६५७-५८ में यह सूचक अंक घटकर ११४६ : 
ह गया था किन्तु १९५८-५६ में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा सुचक अंक 
१३१० तक पहुँच गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिचाई तथा सामुदायिक 
विकास के लिये जो कार्यक्रम शामिल किए गये हैं उन पर कुल व्यय १७१८ करोड़ होगा 
जवकि दूसरी योजना में यह.अनुमानित व्यय ६५० करोड़ रुपए था | कृषि तथा सामु- 
afas विकास पर दसरी योजना में ५३० करोड़ रुपया अर्थात्‌ ११% व्यय किया जबकि | 
तीसरी योजनां में १०६८ BAS रुपए की व्यवस्था की गई है जों कुल व्यय का १४% 
है । इन कार्यक्रमों का लक्ष्ये यह है कि आगामी ५ वर्षो में कृषि उत्पादन की वृद्धि की 
गति लगभग दुगनी हो जाये । खाद्यान्नो का उत्पादन ३०९% तथा अन्य फसलों का उत्पा- 
दन ३१%, बढ़ने की आशा हैं। भ'रतीय कृषिं को एक लाभकारी व्यवसाय से लाभकारी 
व्यवसाय में बदलने के हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते है-- 
(१) सिंचाई के साधनों का विकास । 
(२) बंजर तथा बेकार भूमि को खेती योग्य बनाना । 
-(३) अच्छी तथा रासायनिक खाद का वितरणं । 
` (४) अच्छे बीज के वितरण की व्यवस्था । ; ee 
(x) ग्रांमीण उद्योगों का विकास। . .. व 
(६) सहकारी खेती को प्रोत्साहन । . l 72 ret 
(७) भूमि चकबन्दी। , : A 
(=) कृषि साख की व्यवस्था में सुधार | eR, | 
(£) लगान तथा मालगुजारी प्रथा में सुधार | प ली 
(१०) कृषि बिक्री प्रथा में सुधार । 
(११) फसल प्रतियोगिता । 
(१२) जनसंख्या की वृद्धि पर रोक । 
(१३) कृषि में नवीन यन्त्रों का प्रयोग । 


+ 
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(१४) पशुओं की दशा में सुधार । 

(१५) Gaal को रोगों और कीटाणुओं से बचाव । 

(१६) भुमि-सं रक्षण । 

(१७) डेरी फार्मिग का विकास । । 

वैसे तो उपरोक्त सभी उपाय खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये आवश्यक हैं किन्तु 
सबसे अधिक महत्व सिचाई के साधनों के विकास को दिया जाना चाहिये । इसके बाद 
रासायनिक खाद का वितरण तथा भूमि सुधार कानुन तथा सहकारी खेती को मिलना 
चाहिये । वर्तमान खाद्य संकट को देखते हुये चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास 
का जो कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिंचाई को ही 
दिया गया है तथा अल्प सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है जो कम समय 
में पूरी हो सकेंगी । खाद के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु कारखाने लगाने के प्रश्न पर 
भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । खि 


प्रश्न १६-भारतीय कृषि में सिचाई का क्या महत्व है ? भारत में 
पिचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? इनके विकास के लिये सरकार द्वारा क्या 
उपाय किए जा रहे हैं? 
(आगरा १९४६, ४८, ३८, ३२, लखनऊ, ४८, ४७, पटना ५२) 
What is the importance of irrigation to Jndian Agriculture ? 
What are the various means of irrigation used in India ? What steps 
have been taken by the government to develop them ? 
भारतीय कृषि में सिचाई का महत्ब-भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 
अनादिकाल से ही किसान कृषि के लिये वर्षा पर निर्भर रहा है । हमारे देश में मरु-भूमि 
तथा अर्धमरु-भूमि क्षेत्र कुल भूमि के अनुपात से अधिक होने के कारण हमारे कृषि उद्योग 
के लिये सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है । राष्ट्रीय समृद्धि के दृष्टिकोण से भी सिचाई 
का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि खाद्यान्न भौर उद्योगों के लिये कच्चा समान कृषि से 
ही प्राप्त होता है । वर्षा से ही भारत में पानी की अधिकांश आवश्यकता की पुति होती 
ओ- है । अतः हमारी कृषि वर्षा की दया पर पूर्णतया निर्भर है । भारत के आथिक जीवन 
_ में सिंचाई का इतना अधिक महत्व होते हुये हमें आवश्यकता इस बात की है. कि सिंचाई 
की उपयुक्त सुविधाओं के विकास द्वारा पानी में प्राकृतिक साधनों का इस ढंग से नियंत्रण 3 
. और उपयोग किया जाय कि कृषि की उत्पादन प्रणाली में चिर वांछित रूप से स्थिता | 
. लाई जा सके और देश का विकास अपने परिश्रम के पुरस्कार के प्रति पूर्ण रूप से | 
निश्चित हो सके । सर चाल्सं ट्रीवैलियन (Sir Charles Trevilliyan) के मतानुसार, . 
में सिचाई ही सब कुछ है। पानी का मुल्य भूमि से अधिक है क्योंकि भूमि में | 
देने से उत्पादन छः गुने से अधिक बढ़ जाता है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति | 
१ डा० बीरा एन्सटे (Vera Anstey) के शब्दों में” यदि मानसून 
तो भारतीय कषि-उद्योग में तालाबन्दी हो जाती है । वस्तुतः यह एक | 
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ऐमी आपत्ति है जिसका निराकरण करने के हेतु बड़े aa, परिश्रम और दूरदशिता 
की आवश्यकता है ।'” ; 

सिचाई के विभिन्न साधन- भारतवर्ष में मिचाई के लिये भिन्न-भिन्न साधन 
काम में लाये जाते हैं क्योंकि देश के विभिन्‍न भागों में प्राकृतिक दशा भिन्न-भन्न पाई 
जाती है । उदाहरणार्थ उत्तरी भारत में विशेषतया नहरों और कुओं से तथा दक्षिण में 
तालाबों से अधिकतर सिचाई की जाती है । कुल सिचाई वाली भूमि की ५०% नहर, २०% 


HA, १० तालाब, २०% अन्य साधनों द्वारा सिचाई करते हैं । अतः अब हम नीचे 
प्रत्येक साधन का विस्तारपूर्वक वर्णन करेगे । 


सिचाई के | | | a 
: D १९६०-६१ १९६१-६२,१६६२-६३.१६६३-६४/१६६४५ ६६ योजन 


१. सिचाई के | १२०९ | १२८१ |. १४२७ | १६३४ | २३१६ २६४७ 
उपलब्ध Eel | 
साधन | 9 

२. जिनका ८५६ | ९४० | १०६० | १३०८ | १८६० २२७७ 
प्रयोग ह | 
किया गया | 

३. प्रतिशत ७१% | ७:% | ७४% | ८०% | ८०% ७५% 


नोट--योजना आयोग “तीसरी योजना के मध्यकालीन मुल्यांकन नवम्बर १६६३ 
से प्राप्त । 


(१) कुर्ये-कुओं का सिचाई में बडा महत्व है । भारत Ta देश की जहाँ कृषि _ 


छोटे पैमाने पर दूर-दूर बिखरे हुये खेतों पर निर्धन कृषकों द्वारा -की जाती है और जहां 
नहरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहां प्राचीन काल से ही कुओं द्वारा सिचाई होती 


आई है । कुयें दो प्रकार के होते है--कच्चे और पक्के । हमारे देश में कुओं की संख्या | | 
अधिक है क्योंकि यह कम घन से बन सकते हैं और इसमें किसी वंज्ञानिक ज्ञानको | 


आवश्यकता नहीं होती । कुओं से सिचाई अधिकतर उत्तरी भारत में होती है । बम्बई मे भय 


भी सिंचाई का यह एक प्रमुख साधन है । देश के कुछ भागों में तो पानी बहुत नीचा है । 
अतः कुओं से मिचाई करना अधिक लाभदायक नहीं होता । कुछ अन्य भागों में भूमि 


पथरीली होने से कुये सरलता से नहीं खोदे जा सकते । इसी कारण दक्षिणी भारत में a 


कुओं की संख्या बहुत कम है । अनुमानतः हमारे देश में २५ लाख कुरे हैं जिनमें लगभग 


“१०० करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है। कुआँ खोदना व्यक्तिगत कार्य है और उसके 


निर्माण के लिये तकावी ऋण देकर तथा उससे सुधारी गई भूमि पर कोई अतिरिक्त. ; 


कर न लगाकर सरकार भी उसे प्रोत्साहित करती है । जिन स्थानो पर व्यक्तिगत जोत S 


बहुत छोटी हैं वहाँ सरकारी समितियां कुयं खोद सकती हैं । आजकल जांच आयोग ने 


यह सुझाव पेश किया है कि सरकार को भूमि के नीचे पानी के सम्बन्ध में पुरी जान- . 
“कारी प्राप्त कर प्रकाशित करना चाहिये और कुयें खोदने के बारे में ग्रामीणों को सलाह | 


देने के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये । 
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नलकूप (Tube Weli) व॑ज्ञानिक युग में नलकूप.का महत्व सिचाई क्षेत्र में 

बहुत अधिक है । पक्के कुओं से बिजली द्वारा पानी ऊपर उठाया जाता है जिससे एक 
घण्टे में ३३ हजार गेलन पानी खिचता है । इससे लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिचाई 
“हो सकती है । इन क्रुओं से सिंचाई करने में लाभ हैं ज॑से--(अ) इनके बनाने में केवल 
एक बार ही व्येय करना पड़ता हैं, (ब) इनकी देख-रेख में बहुत कम व्यय होता है । 
(स) कुओं का पानी नहरों के पानी से अधिक लाभकारी होता है । (द) प्रत्येक कृषक 

` को पोनी की आवश्यकतानुसार नाप कर दिया जाता है जिससे उसे पानी के लिये न तो 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है और न ही उनके खेतों में वेकार पानी भरा रहता है । हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने १६४८ में वियुत्‌-कूपों के विषय में दो अमरीकी विशेषज्ञों को सलाह 
के लिये बुलाया था । उत्तर-प्रदेश में गंगाधारी विद्युतू-कूप योजना के अन्तर्गत १७०० 
- कुओं का निर्माण हो चुका. है । पंजाब, बिहार में भी इस प्रकार के कुओं के निर्माण 
की कई योजनायें बनाई जा चुकी हैं। सन्‌ १९४५ के अन्त तक २२5६ नलकूप भारत- 
अमरीका टेक्नीकल सहकारी कायं-क्रम में, € नलकूप 'अधिक अन्न उपजाओ? आन्दोलन 
के aana व २४४३ नल राज्यों की योजनाओं के अन्तगंत बनाये जा चुके हैं । तृतीय 
योजना में मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उत्तर-प्रदेश प्रान्तों में १,८२८८ नल- 
त कूपः लगाने का लक्ष्य निर्धारित fear गया था ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में 
J कुओ द्वारा पिचाई के पर्याप्त प्रयत्न किये जा रहे हैं । अतः आवश्यकता इस बात की 
है कि राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों साधनों द्वारा कुओं की संख्या में वृद्धि की जाये और 
साधन को प्रोत्साहन दिया जाय । " * जो 

o R) तालाब--प्राचीत कांल से तालाब भारतीय कृषि व्यवस्था के विशेष अंग 
रहे हैं | पंजाब को छोड़कर लगभग समस्त भागों में तालाब पाये जाते हैं । तालाबों की 


, सबसे अधिक संख्या मद्रास में पाई जाती है। तालाबों का प्रयोग प्रायः उन स्थानों 


में होता है जहाँ पर FAT या नहंरों से सिचाई की व्यवस्था नहीं है। तालाबों से पिचाई 
। का मुख्य केन्द्र दक्षिणी; राजपुताना, दक्षिणी भारत, मध्य भारत, हैदराबाद तथा मंसूर 
हैं। आन्ध्र प्रदेश ओर मद्रास में लगभग ३५ हजार तालाब हैं जिनसे लगभग ३० लाख 
। एकड़ भूमि सींची जाती हैं । तालाब. कच्चे-पकक्रे तथा प्राकृतिक एवं मनुष्य-निमित होते हैं 
“भारत में अधिकाँश तालाब या तो सहकारी स्वामित्व में है अथवा. स्थानीय संस्थाओं 
के स्वामित्व-में । आधुनिक युग में बहुत से तालाब नष्ट हो गये हैं इसीलिये अब हमारी 
सरकार उनके निर्माण एवं मरम्मत पर विशेष ध्यान दे रही है। परन्तु आवश्यकता यह ४ 
“है कि जहाँ नहुरों या अन्य. बड़े सिचाई के साधनों का उपयोग नहीं हो सकता वहाँ 
5 किसान ओर सरकार के सहयोगःसे अधिक तालाबों की व्यवस्था की जाय | इसके अतिः __ 
रिक्त सरकार को चाहिये कि-वह कानून द्वाराः भी पुराने पिचाई के साधनों की रक्षा 
आदि की व्यवस्था करे । MFO जम 
e 502०: (8). नहरें--नहरों का भी भारत में मचाई के क्षेत्र में विशेष महत्व है । भारत 
` के कुले सिचित क्षेत्रःका अनुमानतः ४१, प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। 
उ Reserve Bank of India Bulletin, March 1963, dg) राणा Bulletin, March 1963, page 337. न 
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इनके द्वारा अधिक दुरी तक अधिक मात्रा मै और अधिक सुविधा के साथ सिंचाई के 
लिये पानी मिलता है । सभी नहरें राज्य द्वारा निमित और प्रबन्धिक हँ । पंजाब, 
उत्तर-प्रदेश, बंगाल, विहार, मद्रास, मंसूर, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि 
क्षेत्रों में नहरों से सिचाई की जाती है । नहरें प्रायः दो प्रकार की होती हैं-- 
(१) बारहमासी, (२) बाढ़ निरोधक | प्रथम प्रकार की नहरें साल भर पानी से भरी 
रहती हैं क्योंकि ये नहरें उन नदियों से निकाली गई हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती 
हैं और जिनमें साल भर पानी भरा रहता है जैसे, गगा और यमुना की नहरें। दुसरी 
प्रकार की नहरों में वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आने पर ही पानी आता है। नदियों में 
ata बाँधकर पानी जमा कर लिया जाता है और बाद में नहरों में छोड़ दिया जाता है। | 
बारहमासी नहरों के निर्माण में बाढ़ निरोधक नहरों की अपेक्षा बहुत अधिक व्यय करना 
पड़ता है, लेकिन इन नहरों से लाभ अधिक है क्योंकि वर्षा न होने पर भी इन नहरों में 
पानी रहता है जबकि बाढ़ निरोधक नदियों का पानी सुख जाता है । वित्तीय दृष्टिकोण | 
से नहरों को उत्पादक एवं अनुत्पादक दो वर्गों में wear जाता है तथा स्वामित्व की क 
दृष्टि से नहरों को व्यक्तिगत और सावंजनिक दो वर्गों में war जाता है । क 
नहरों से सिचाई करने में कुछ हानियां भी हैं, जैसे--नहरों द्वारा सिचित भूमि में | 
पानी एक ही स्थान पर भरा रहता है और दलदल बन जाता है जिससे मच्छर आदि | | 
कोटाणुओं का जन्म होता है । इससे सिंचाई करने में पानी भी नष्ट होता है । इसके 
अतिरिक्त सिचाई के कारण भूमि में क्षार फेल जाता है जिससे भूमि की उवराशक्ति 
नष्ट हो जाती है । किन्तु यह कोई ऐसी समस्या नहीं है क्रि इसका समाधान न हो aa 
पक्की नहरों के निर्माण से इस समस्या का समाधान हो जायेगा । न्य 
सिचाई के उक्त साधनों के महत्व एवं गुण-दोषों के विवेचन के बाद यह नहीं 
कहा जा सकता कि इनमें से सिचाई का सर्वोत्तम साधन कौनसा है। यदि एक ओर 
व्यक्तिगत साधन के रूप में कुओं का बहुत महत्व है, तो दुसरी ओर देश में पूरे वर्ष. 


बहने वालो नदियों की उपलब्धता के कारण नहरों के बढ़ाने के हेतु क्षेत्र व्यापक है i 
Na 


इसी तरह दक्षिणी भारत में तालाबों का विशेष महत्व है । अतएव देश में कृषि व्यवसाय 
के महत्व की दृष्टि से राजकीय एवं व्यक्तिगत रूप में सिचाई के सभी तरह के साधनों 
का विकास अपेक्षित है । 

स्वतन्त्रता के उपरान्त सिचाई के साधनों की प्रगति--स्वतन्वता के बाद 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया । भारत इस समय खाद्य समस्या 
का सामना कर रहा था । विभिन्न सरकारों ने अल्पकालीन व दीघंकालीन योजनाओं x ४ 
का निर्माण किया, किन्तु पूँजी की कमी टेक्नीकल शिक्षा तथा नई मशीनों का अभाव _ 
इस कार्य में रोडा अटकाये रहा । १10 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १७० छोटी-बडी योजनाय आरम्भ की गईं A É 


बढ़ जाने से ५० AUT रुपया इन योजनाओं के लिये और स्वीकृत किया गया । उपरोक्त 
बोजनाओं के पूर' डो जाने से लगभग ८० ५: लाख एकंड अधिक सिचाई होगी और 
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| लगभग १० लाख किलोवाट विद्युत्‌ अधिक उत्पन्न हो सकेगी । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
| के अन्तर्गत जो बड़ी तथा छोटी योजनायें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं--(१) दामोदर 
| घाटी योजना, (२) कोसी योजना, (३) हीराकुड योजना, (४) नवंदा ताप्ती योजना, 
| (५) रिहन्द योजना, (६) तुङ्गभद्रा योजना, (७) मोर नदी, (८) रामपद सागर, 
| (६) भाखड़ा और नांगल योजना तथा (१०) राजस्थान की चम्बल योजना । इन 
| योजनाओं के द्वारा सिंचाई और उद्योग के लिये केवल जल-शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी 
वरन्‌ इससे बाढ़ नियन्त्रण, मलेरिया निवारण, जलमार्ग, उपजाऊ भूमि की वृद्धि और 
मछली पालने के उद्योग में भी वृद्धि होगी । 
पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिचाई के साधनों को उन्नति-भारत _ 
को पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों के विकास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है । योजनाओं की सफलता कृषि उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर है और 
कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये अन्य बातों के साथ-साथ सिचाई के साधनों का विकास 
परम आवश्यक है । 
देश में सिचाई के साधनों की क्षमता का अनुमान नदियों के जल तथो भूमि के | 
तल के आधार पर लगाया जाता है। १६५० के एक अनुमान के अनुसार भारत में | 
नदियों के जल में १३५६ मिलियन एकड़ फुट पानी की क्षमता है जिसमें से केवल 
४५० मिलियन एकड़ फुट पानी ही सिचाई के कामों के लिये उपलब्ध हो सकता है । 
. भूमि के नीचे पाये जाने वाले जल का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । सिचाई 
की जो योजनायें चालू की गई हैं, उन्हें बड़ी, मध्यम तथा छोटी योजनाओं को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया गथा है । जिन योजनाओं पर १० लाख रुपये तक व्यय होने 
का अनुमान है उन्हें छोटी तथा जिन पर १० लाख से ५ करोड़ रुपये तक व्यय होने का 
अनुमान है उन्हें मध्यम और ५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाली योजनाओं को बड़ी 
योजनाओं में शामिल किया गया है। इस प्रकार बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की समस्त 
योजनाओं से लगभग १०० मिलियन एकड़ भूमि तथा छोटी योजनाओं से जिनमें तालाब, 
बिजली के कुयें तथा अन्य ga आदि शामिल हैं, लगभग ७५ मिलियन एकड़ भूमि की 
सिचाई का अनुमान लगाया गया है। इस तरह स्पष्ट है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक देश ने सिचाई के इतने साधन उपलब्ध हो जावेंगे जिनसे कुल मिलाकर 
२६४७ लाख एकड़ भूमि को पानी मिल सकेगा तथा २२७७ लाख एकड़ भूमि पर 


वास्तव में सिचाई हो सकेगी । चौथी योजना में इन सुविधाओं का विस्तार करने का _ 
विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा है । @ 


न प्रश्न १७--भूमि के कटाव से आप क्या समझते हैं ? भमि के कटाव को | 
७ रोक्ने के लिये वथा प्रयत्न किये गये हैं ? ee Aces १६६१-5) | 


BN: What do you understand by soil erosion ? Fi 
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Kis oe pee येत की कृषि का मुख्य आधार भूमि होती है। अत. कृषि के लिग. 
तक BIAS करना अनुचित है । मानव-जीवन के प्रारम्भिक दिनों से ही. 
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जब से उसे कृषि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, भूमि के कटाव की समस्या प्रमुख तथा 
महत्वपूर्ण रही है । प्रकृति ने हमारी भूमि के उर्वरा भाग पर कुछ इंचों की गहराई तक 
इस प्रकार की मिट्टी दी है जिसमें उत्पादन afaq बहुत होती है । इम उत्पादन शत्रित में 
रसायन धरती के पोषक-तत्व तथा प्राकृतिक उत्पादन सम्मिलित रहते हैं जिनके नष्ट हो 
जाने से उत्पादन में ५०% कमी हो जाने का भय रहता है। मिट्टी के कटाव में हवा 
एवं पानी का बहुत अधिक हाथ रहता है जो एक जगह से उवंरा मिट्टी को लेकर दूसरी 
जगह फेंक देते हैं। इसके कारण उस खेत की उत्पादन शक्ति बहुत कम हो जाती है।' 
संक्षेप में, “जल और वायु की क्रियाओं द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह के बह जाने या उड़ 
जाने अथवा गड्ढे आदि बन जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में जो हास होता है, वह 
भूमि-क्षरण या भूमि का कटाव कहलाता है ।” 

भूमि के कटाव के कारण--योजना आयोग के अनुसार “वनों का विनाश, 
पशुओं द्वारा अबाधित चराई के फलस्वरूप वनस्पति के रक्षा-कवच का नाश, लकड़ी 
व इंधन के लिये वृक्षों की अत्यधिक कटाई तथा खेती के स्थानान्तरण के हेतु जंगलों की 
. सफाई आदि भूमि-क्षरण के कारण हैं ।” 

(१) प्राकृतिक शवितयाँ जिनके कारण मुमि क्षरण होता है-पानी और 
: हवा दो प्रमुख दुश्मन ऐसे हैं जो भुमि के ऊपरी बहुमूल्य भाग को नष्ट कर देते हैं । 
पानी ऊपर से तेजी के साथ बहकर आता है और धरती की सतह को धोकर अपने साथ 


भुमि के बहुमूल्य पदार्थों को बहाकर ले जाता है । जहाँ की भूमि ढालू और वर्षा अधिक oe 


होती है वहां पानी का बहाव तीब्र होने के कारण भूमि में नालियां और गड्डे पड़ जाते. 
हुँ । अतः यदि इस क्रिया को न रोका जाय तब कुछ ही समय में भूमि कृषि के लिये 
वेकार हो जायेगी । इस दुष्परिणाम का शिकार आसाम, उड़ीसा, आन्ध्र, छोटा नागपुर 
तथा मध्य प्रदेश तो हुये ही हैं साथ ही साथ इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा 
. है.। दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह विनाश बहुत अधिक है। बंगाल और आसाम 
में जहां ७६ इंच से २०० इंच तक वर्षा होती है वहां जंगल के कट जाने तथा भूमि की 
जोत को जल्दी-जल्दी बदलने से भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती जा रही है । इसी 
प्रकार दरार वाली भूमि का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ३० लाख एकड़ तथा राजस्थान, 
विन्ध्य प्रदेश, बम्बई, सौराष्ट्र आदि में ३० से ५० लाख एकड़ के बीच है। पानी के 
अतिरिक्त हवा भी भूमि को हानिप्रद सिद्ध होती है । यदि भुमि का ऊपरी भाग शिथिल 
है तो हवा सहज ही उसका मूल तत्व उड़ा ले जाती है, इससे भूमि को स्थायी हानि 


पहुंचती है । समुद्र के किनारे हवा के कारण ही मरुस्थल देश के आन्तरिक भाग की ओर 
बढ़ रहा है। 


(२) मानवीय उपकरण--भूमि के कटने में मानव का काफी हाथ रहता है। | 
वह अपने कुछ गलत कार्यो से भूमि के लिये प्रकृति प्रदत्त सुरक्षात्मक प्रभाव को निर्बेल _ 


बना देता है जो भु-क्षरण में सहायक होते हैं। वे कायं निम्नलिखित है-- 
(अ) पशुओं द्वारा भूमि को अन्धाधुन्ध चराई-प्रायः पशुओं को खुला 


छोड़ दिया जाता है जिससे वे भूमि की घास और हरियाली को इतना चर लेते हैं कि 
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दि (४) बहते हुये पानी को रोकना--बहते हुये पानी की मात्रा और zal 
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भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्लास हो जाता R | 4 & a eee 

(ब) घास पात का आवरण उठाना--यह कार्य अधिकतर भुमि को जोत में 
लाने तथा लापरवाही के साथ उस पर व्यापक खेती करने के लिये किया : जाता है। 
प्रकृति के सुरक्षात्मक आवरण से वंचित यह भूमि सहज ही भू-क्षरण का शिकार बन 
जाती है । प्रायः सभी राप्ट्रों की उन्नति और प्रगति के लिये मानव की जल्दवाजी और 
लापरवाही भू-क्षरण में सहायक होती है । १ ee | 

(स) agi को कटाई--जनसंख्या के अधिक तीव्रता से ; बढ्ने पर अधिका- 
धिक भूमि पर खेती की आवश्यकता पड़ी और मानव ने वन सम्पत्ति को नष्ट करना 
प्रारम्भ किया । वर्तमान की भांति वनों का विकास होते रहने से भूमि की sau शक्ति 
कम हो जायेगी । “es की.» 

(द) garg का दोषपूर्ण तरीका-भारत में जुताई के दोपपूर्ण तरीके से 
भुमि से करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया 
है कि भारतवर्ष की लगभग दो करोड़ एकड़ भूमि कटने के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई। _ 
लगभग १० लाख एकड़ भूमि को अभी ठीक बनाना है । इसलिये इस प्रकोप का रोकना | 
अति आवश्यक है । 

मिट्टी के कटाव को रोकने फे उपाय 

इस दुष्परिणाम को रोकने के लिये सर्वप्रथम प्राकृतिक aadi पर नियन्त्रण 
करना है और मनुष्य के कार्यों की उचित देखभाल भी करनी आवश्यक है। भू-क्षरण 
के चूँकि अनेक और व्यापक पहलू हैं इसलिये इस कटाव की जिम्मेदारी राज्य पर होनी | 
चाहिये । कटाव को निम्नलिखित ढंगों से रोका जा सकता है-- K 

(१) वृक्षारोपण और चराई पर नियन्त्रण--वनों के फिर निर्माण करने से 
बहाव का वेग कम हो जाता है । मिट्टी का ढीलापन कम हो जाता है और नदियों की 
बाढ़ का वेग कम हो जाता है । पत्तियां भूमि पर गिरकर भुमि की सतह को सुरक्षित 
कर देती हैं । भूमि पर चराई के दुष्परिणाम की समस्या अत्यन्त जटिल है । अतः जंगलों 
में पशुओं का चरना पूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिये और किसानों को सलाह देनी 
चाहिये कि वे वर्षा ऋतु में घास को काटकर रख लें । ऊपर भूमि पर चारा पैदा करने 
की योजना सें चारे की समस्या का समाधान हो जायेगा । $ 

(२) वैज्ञानिक तरीके--जोते हुये क्षेत्रों के रक्षात्मक आवरण को बनाये रखते | 
के लिये और उनके विकास के लिये फसल बोने में वैज्ञानिक तरीके जैसे फसल का हेर- 
फेर, सुनियोजित पलिदर (Fallowing) आदि काम में लाया जाना वां छनीय होगा | कुछ | 
फसलें जसै मूंगफली तथा जमीन पर फंलने वाली अन्य फसलें भुमि को अधिक सुरक्षित | | 
रखती हें । अतः जहां इसका प्रकोप अधिक है वहां ऐसी खेती करनी चाहिये । सु 
. (३) Re बाँधना--पानी के वेग को रोकने के लिये Ng बांधना, पहाड़ियों तथा . 
ऊंची भुमि पर पतली खेती तथा मैदान और चौरस क्षेत्र में टेढ़ी-मेढ़ी खेती की पद्धति | 
अपनाने से भी इस समस्या का समाधान आसानी से हो जायेगा | 
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में कमी करना भी आवश्यक है अर्थात्‌ बहते हुये पानी को जमा करने के लिये तालाबों 
का निर्माण करना चाहिये । 


(x) उचित कृषि पद्धति-योजना आयोग (Planning Commission) के 
मतानुसार, “समोच्च खेती (Contour Farming), समोच्च रेखाओं पर पट्टी गर खेती 
(Strip Cultivation), सीढ़ीनुमा खेत, अवरोध मेंढ, गडे बन्द करना आदि मिट्टी-रक्षण 
तरीकों से भूमि के विनाश को रोकने में पर्याप्त सहायता मिलती है।” 

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत मुसि के कटाव को रोकने के उपाय 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के हेतु केवल १६० करोड रुपये की 
व्यवस्था की गई थी। यह रकम समस्या के आकार को देखते हुए बहुत कम थी किन्तु 
इससे सही दिशा में सरकार की नीति की नींव रखी गई। एक केन्द्रीय भू-रक्षण बोर्ड 
(Central Soil Conservation Board) की स्थापना की गई जिसका कार्य भू-रक्षण 
के क्षेत्र में अनुसंधान काये की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा राज्य 
सरकारों द्वारा चालू की गई भू-रक्षण प्रायोजनाओं में सहायता देना है । जोधपुर में 
रेगिस्तानी वन अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की गई है । दुसरी पंचवर्षीय योजना मैं 
भ्रु-क्षरण कार्यक्रम के लिये १८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। २० लाख एकड भुमि 
में कन्टूर बन्द (Contour bunding) तथा gat लगाकर भूमि के कटाव को रोकने की 
व्यवस्था की गई। एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण (All India soil Conservation 
and Land use Survey) चालू किया गया । प्रथम तथा दूसरी पचवर्षीय योजनाओं में 
जो भो कार्ये हुआ उसकी प्रगति मन्द रही । महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां कुछ ` 
उल्लेखनीय प्रगति हुई । मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में भी थोड़ा-बहुंत कार्य 
हुआ किन्तु शेष राज्यों में कोई प्रगति नहीं हो सकी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस 
कार्य के लिये ७२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । - देश की संकटकालीन स्थिति को 
देखते हुए भु-रक्षण के लक्ष्य में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई ह | १६६२-६३ में देश 
. में २०१ भूमि रक्षण योजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा कायं किया जा रहा था तथा 

१६ योजनाय केन्द्रीय सरकार द्वारा चल रही थीं। अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि 
प्रयोग सर्वेक्षण (All India Soil and Land use Survey Scheme) के अन्तर्गत 
जनवरी १६६३ तक १६'६१ लाख एकड़ भुमि पर सवक्षण का कार्य पूरा हो चुका था । 
कमंचारियों के प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है © 

प्रश्‍न १८-- पशु समस्या भारतीय कृषि की पहेली है।' इस कथन की 
सत्यता पर प्रकाश डालिये । (आगरा बी० कॉम० १९६१, आगरा १९५२) 
‘Cattle problem is the curse of Indian agriculture’, 
statement. 

भारत में कृषि के छोटे पेमाने पर होने के कारण यहाँ की अर्थ-व्यवस्था में पशुओं 
का बड़ा महत्त है । वस्तुतः किसी भी कृषि प्रधान देश में पशु अपना विशेष महत्व रखते 
हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग १००० करोड़ रुपयों की प्राप्ति पशुओं द्वारा 
होती है । दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का भारत में जो बहुत अधिक प्रयोग किया 
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जाता है वह इन पशुओं से ही प्राप्त होता है । पशु संख्या की दृष्टि से संसार के १/४ | 
पशु केवल भारत में रहते हें । सन्‌ १६६१ की पशु-गणना के अनुसार भारत में कुल 
मिलाकर ३३'६५ करोड़ पशु हैं जिनमें से १७:७५ करोड़ गाय-बैल हैं, ५११ करोड़ भेस _ 
हैं; ४:०३ करोड़ भेडे हैं, ६:०८ करोड़ बकरियाँ हैं, “१३ करोड़ घोड़े और ट्ट हैं तथा | 
-७३ करोड़ अन्य पशु हैं, सन्‌ १९५६ से लेकर १६६१ तक देश की पशु-संख्या में ३ करोड़ | 
की वृद्धि हुई है, यहाँ की सम्पूर्ण कृषि बेलों पर निर्भर है । वैलो द्वारा खेत को जोता | 
जाता है, इसके अतिरिक्त कुर्ये से पानी निकालना, बोके ढोना, कोल्ह चलाने आदि के 
लिये पशु शक्ति ही प्रमुख साधन है | ऐसी स्थिति में पशुओं की अवस्था का असंतोषजनक | 
होना उनकी सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था को प्रभावित करता है । i 
पशुओं को समस्या | 
हमारे देश में पशुओं की दशा बहुत शोचनीय है । वे शक्तिहीन हड्डियों के ढांचे | 
में उलभे हुये हँ । उनमें न तो फुर्ती ही है और न काम करने की शक्ति ही । इस प्रकार _ 
के बैल न तो खेतों की अच्छी जुताई कर सकते हैं और न ही अन्य कृषि-कार्य ठीक ढंग | 
से कर सकते हैं । भारतीय गायें श्रौर भैसें शक्तिहीन होने के कारण कम दूध दे पातीं 
हैं । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ५८० लाख गाय ६४० करोड़ गलन से भी अधिक दूध देती _ 
हैं जबकि भारत में इतना ही दूध २१५० गाय देती हैं । 4. 
पशु उपयोगिता समिति का कहना है कि भारत की पशु-सम्पत्ति में ६०%तो | 
पशु केवल भारस्वरूप हैं जो कृषक की दरिद्रता को बढ़ाने में सहायक हें । बेकार पशुओं | 
की संख्या प्रत्येक राज्य में लगभग एक सी है, परन्तु दक्षिणी भारत एवं चावल उत्पन्न 
करते वाले प्रदेशों में पशुओं की संख्या अन्य राज्यों के अनुपात में बहुत है । वेकार पशुओं | 
की सं था से ग्रामीणों को काफी आथिक हानि उठानी पड़ती है । यह पशु लकड़ी के छोटे 
से हल द्वारा भूमि की ऊपर की पतं को केवल खुरच भर देते हैं और उतनी ही गहरी 
भूमि पर शताब्दियों से उत्पादन किया जा रहा है। इसी से उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट | 
हो गई है । हमारे देश के जानवरों की गिरी हुई दशा के निम्न कारण हें । 3 
| (१) चारे कौ कमी -हमारे देश में पशुओं के कमजोर होने का एक ga 
कारण चारे की कमी है । उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता पर दिन भर काम में जुटा | | 
रहना पड़ता हे । प्राचीन समय से प्रत्येक गांव के ग्रपने चारागाह होते थे जिनके क 
उन्हें सदेव चारा मिलता रहता था परन्तु जनसंख्या के बढ़ने से चारागाहो पर खेती होने | 
-लगी है । इससे अब चारे की समस्या एक गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। वष 
काल में तो पशुओं को कुछ चारा प्राप्त भी हो जाता है किन्तु ग्रीष्म-काल में घास के 
सूख जाने से चारे की समस्या और गम्भीर रूप धारण कर लेती है। एक ओर तो चारे . 
का उत्पादन नहीं हो पाता और दूसरी ओर निर्धनता के कारण उसे खरीदा भी नहीं जा 
सकता | ऐसी स्थिति में पशुओं की बड़ी दुदंशा होती है और उनका स्वास्थ्य दयनीय हो 
जाता है। कोटिंग महोदय का कहना है कि ' भारत के लोगों को सीखने के लिये शायद 
ही इतना कोई महत्वपूर्ण पाठ होगा जितना कि चारे की फसल उगाना, उसे उचित ख्प 
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डे जानवरों की मृत्यु भूख से होती हे । 9 
(२) पशुओं को खराब नस्ल--नस्ल का खराब होना जानवरों की दूसरी 
गम्भीर समस्या है । हमारे देश में पशुओं की नस्ल बहुत खराब है जितका मुख्य कारण 
यह है कि गाँव के लोग अच्छे सांडों और dal की ओर ध्यान नहीं देते । वे अपने पशुओं 
को गाँव या शहर कहीं ले जाकर रोगी तथा अस्वस्थ सांडों अथवा day से गाय और 
भेस का गर्भाधान कराते हैं जिसके कारण उनके द्वारा अस्वस्थ और वीमार बच्चे Tar 
होते हैं । १ 
(३) पशुओं के रोग--हमारे देश के अधिकांश जानवर विभिन्न रोगों से ग्रस्त 
हैं क्योंकि उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । उनके पीने का पानी और 
रहने की जगह गन्दी होती हैं । पशु-सम्पत्ति के विनाश का मुख्य कारण यह है कि 
भारतीय गांवों में पशुओं की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और अधिकांश ब्यक्ति 
“भाड़-फूंक” या घरेलू दवाइयों के सहारे पर ही रहते हैं । 
इन समस्याओं के समाधान के उपाय 
जानवरों की उपरोक्त तीनों समस्याओं को सुलभाना हमारे देश के लिये 
परमावश्यक है क्योंकि पशुओं पर सारे देश की कृषि निर्भर है। अतः समस्याओं के 
समाधान के उपायों का हम नीचे वर्णन करंगे। | 
चारे की कमी को दूर करने के उपाय- यह समस्या दो प्रकार से हल की 
जा सकती है । प्रथम उपाय चरागाहों के बढ़ाने से सम्बन्धित है और दुसरा उपाय चारे 
के उत्पादन से सम्बन्धित है । नन-संख्या के बढ़ने से प्रथम उपाय को तो काम में नहीं 
लाया जा सकता क्योंकि खाद्य समस्या भी एक गम्भीर समस्या है । दूसरा उपाय 
प्रयोगात्मक है । रक्षित जंगलों में से केवल घास काटने की आज्ञा दे दी जाय । यदि 
जानवरों को उनमें छोड़ दिया जाय तो वनों को हानि होगी । गाँव के आस पाप की 
भुमि जो खेती के प्रयोग में नहीं आती वहां घास और चारा बोया जाय । कृषकों को 
घास काटकर उसका साइलेज (Silage) बना लेना चाहिये । घाम को गड्ढे में भरकर 
रख देना चाहिये इससे घास के आवश्यक तत्व नष्ट नहीं होते । जहां पर साल में एक 
फपल बोई जाती है वहां कृषकों को क्लोत्रर नाम की घास उगाना चाहिये । यह 
घास बिना परिश्रम के शीघ्र ही काटने योग्य हो जाती है । इससे चारे के साय-साथ 
उंवंरा-शक्ति भी बढ़ेगी । आस्ट्रेलियन चरी भी बोई जाती है जो शीघ्रता से बढ़ती है । 
इसके अतिरिक्त लुप्पीन नामक पौधा, फ्रांसीसी जई, स्काटलेड जई, तथा बरसीम घास 
को भी खेतों में सुगमता से बोया जा सकता है । ये उर्वरा शक्ति को नष्ट नहीं करतीं । 
अन्वेषण शालाओं को ऐसी घासों का पता लगाना चाहिसे जिससे जानवरों का दूध बढ़े । 
जानवरों के भोजन में खली का बहुत महत्व है । भारत में खली का उत्पादन बहुत कम 
है । अतः इसको बढ़ाना अति आवश्यक है । 
नस्ल सुधारने के उपाय--नस्ल सुवारने के लिये यह अति आवश्यक है कि 
बीमार, बूढ़े तथा अशक्त सांडों को समाप्त कर दिया जाय । इससे चारे की समस्या का 
कुछ समाधान होगा । इसके साथ ही गाँव में अच्छे सांडों को ही छोड़ा जाय । भारतीय 
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कृषि कमीशन ने बताया कि भारत में लगभग Yo लाख अच्छे सांडो को कमो है। 
भारतीय कृषि भनुसंधान समिति ने अच्छे सांडों की कुछ नस्लो का पता लगा लिया है 
हमारे देश में कई सरकारी फार्म हैं जहां उत्तम सांड तैयार होते हैं 'जिनकी संख्या 
प्रतिवर्ष ७५० है । इस समय कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन कराकर भी नस्लें सुधारने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकारों ने एक पशु-सरकार एक्ट पास 
किया है जिससे बेकार सांडों को नपुसक किया जाता है । नस्ल सुधार के लिये पंचवर्षीय . 
योजना में ६०० ऐसे प्रमुख ग्राम केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है। ३-४ गांवों 
में एक प्रमुख ग्राम केन्द्र होगा । इन केन्द्रों में पशुओं की नस्ल, दुग्धोत्पादन आदि का 
विशेष ध्यान रक्खा जायेगा । इसके अतिरिक्त १५० कृत्रिम प्रजनन केन्द्र भी खोलने की 
व्यवस्था की गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२०० प्रमुख ग्राम केन्द्र तथा ३०० 
कृत्रिम प्रजनन केन्द्र खोलने की योजना है । 
रोगों को दूर करने के उपाय--रोगों से बचाने के लिये यह अति आवश्यक 
है कि गांव में पशु-चिकित्सालय हों । इनके अभाव से जानवरों का ठीक उपचार नहीं हो 
पाता और वे मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस समय देश में २००० पशु अस्पताल Fi 
| पर इनमें कुशल डाक्टरों की बहुत कमी है । कुछ ऐसे चलते-फिरते अस्पताल भी होने 
चाहिये । सरकार को अस्पताल का निर्माण शहरों में नहीं गांवों में कराना चाह्यि॥ 
पोकिनी बीमारी सबसे भयानक छूत की बीमारी है । ऐसे जानवरों को टीका लगवा | 
देना चाहिये जिससे इसका प्रभाव कम हो जाय । भारत ने इस क्षेत्र में काफी प्रयास _ 
किया है पर विशेष सफलता नहीं मिली है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में हर विकास क्षेत्र 
में कम से कम एक पशु-चिकित्सालय खोलने की योजना है । | 
पंचवर्षोय योजनाश्रों के अन्तर्गत पशु-विकास--पशुओं के सम्बन्ध में भारत 
सरकार ने जिस नीति का निर्धारण किया है उसका उद्देश्य दूध देने वाले पशुओं की | 
नस्ल में सुधार करना प्रमुख है । इसी के साथ-साथ बँलों की नस्ल में सुधार तथा लाचार | 
पशुओं की उचित व्यवस्था करना भौ है। संक्षेप में, पशुओं की दशा को सुधारने की 
दिशा में केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं 
(१) आधार ग्रास योजना (Key Village ऽ८॥९०९)-यह योजना प्रथम | 
पंचवर्षीय योजना के कायं काल में शुरू हुई थी । इसका उद्देश्य भारतीय पशुओं की दूध | 
देने की क्षमता में वृद्धि करना ,है | इसके अन्तर्गत नस्ल सुधार केन्द्रों की स्थापना, उचित 
चारे की व्यवस्था करना, पशु रोगों की रोक थाम आदि के कार्यक्रम शामिल हैं । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में सारे देश में ५५५ आधार ग्राम इकाइयां तथा १४६ कृत्रिम गर्भाधान 
केन्द्र स्थापित किये गये थे । दूसरी योजना में १९६ नए केन्द्र ग्राम खण्ड स्थापित किए 
तथा प्रथम योजनाकाल में स्थापित ११४ केन्द्र ग्राम खण्डों का विकास किया गया । सन्‌ | 
१६६२-६३ में २१ केन्द्र ग्राम खण्डो का विस्तार किया गया । à 
= (2) गञशाला विकास योजना (Gaushala Development Scheme)— 
इस योजना का उद्देश्य देश में गउशालाओं का उपयोग पशु गर्भाधान केन्द्र तथा दूध 
उत्पादन केन्द्रों के रूप में प्रयोग करना है । द्वितीय योजनाकाल में २४६ गौशालाओं 
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को विकास के हेतु चुनम गया । सन्‌ १६६१-६२ और १६६२-६३ में इस उद्देश्य के निमित्त 
क्रमशः २२ और ३१ अतिरिक्त गौशालाओ को चुना गया । 

(३) गऊसदन योजना (Gosadan Scheme)—za योजना का उद्देश्य बूढ़े 
तथा बेकार पशुओं को अलग करके ऐसे स्थानों पर रखना है जहाँ उनकी उचित देख- 
भाल हो सके तथा चारे की व्यवस्था हो सकेः। जो पशु मर जाते हैं उनकी खाल तथा 
हड्डियों आदि की वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग की व्यवस्था की जाय | प्रथम योजना में २५ 
गोसदन स्थापित किये गए । द्वितीय योजनाकाल में ३४ गोसदन स्थापित किए गए। _ 
सन्‌ १६६२-६३ में दो अन्य गोसदन स्थापित किए गए हैं । 

(४) चारा विकास योजना (Feed & Fodder Development Sch- 
शा€)--इस योजना के अन्तगंत ग्रामो में चारे को उपजाने के तरीकों का प्रदशन करने 
वाले फार्मो की स्थापना, पशुओं की खुराक से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर 
अनुसंधान कार्यं, चारे की पौध बांटने की व्यवस्था आदि का कार्यक्रम शामिल है। यह 
योजना ११ राज्यों में चालू की गई है । 

(५) बछड़े पालने की योजना (Calf Rearing Scheme)—ea कार्यक्रम 
का उद्देश्य दूध बस्तियों में दूध देने वाली गऊओं से अच्छी नस्ल के बछड़ों को अलग 
करके खरीदना तथा सहकारी पशु-नस्ल सुधार संस्थाओं आदि को बिना मूल्य के देना 
है। १६६२-६३ में २४०६ aye इस योजना के अन्तरगत हरिगघाटा तथा आरे दूध बस्ती 
को दिए गये । 

(६) जंगली तथा आवारा पशुओं को पकड़ने को योजना (Stary & 
Wild Cattle Catching Scheme)—यह योजना पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
जम्बू तथा काश्मीर ओर दिल्ली राज्यों में चालू है। जो पशु इस प्रकार पकड़े जाते हैं 
उनमें से काम के योग्य पशु गर्भाधान केन्द्रों को भेज दिये जाते हैं और बेकार पशु गऊ- 
सदन को दे दिये जाते हैं । इस योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर १६६२ तक पशु He 
के रूप में पकड़े जाने वाले कुल पशुओं की संख्या १६३७१ थी। 

(७) पशु चिकित्सा कालिज -तृतीय योजना में दो पशु चिकित्सा कालिज 
खोले जायेंगे, जिनमें ७०,००० पशु पालकों को प्रशिक्षित करने की योजना है । B 

प्रश्न १९-कृषि का यन्त्रीकरण भारत के लिए कहाँ तक उपयुक्त है ? 
विवेचना कीजिए । (राजस्थान १६५०, दिल्ली १९५४, कलकत्ता, १६५५, १६५१) 

अथवा 

भारत में कृषि विकास A यन्त्रीकरण सम्भावनाओं की विवेचना 
कीजिए । क्या श्राप सोचते हैं कि भारत में कृषि की आधारभूत समस्या केवल 
यन्त्रीकरण है ? 

(पटना, बी० To १९६०, पंजाब, बी० To १६६३, दिल्ली १६६२). 

How far Mechanization of agriculture is suitable for India ? 

Discuss fully. 1 २2 >... 


\ 


` 
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Or 

Discucs the technological possibilities of agricultural develop- 
ment in India, Do you think that the basic problem of Indian Agricul- 
tural in merely technica] ? 

कृषि यन्त्रीकरण का ग्रथ 
(Meaning of Mechanization) 

“कृषि के यन्त्रीकरण का अभिप्राय कुछ कृषिःकार्यो को जो कि प्रायः पशुओं 
या मनुष्यों या दोनों के ही द्वारा किए जते हैं, उपयुक्त मशीनों की सहायता से करने 
की विधि से है।” sto भट्टाचाय के -मतानुसार यांत्रिक कृषि का अर्थ भूमि सम्बन्धी 
कार्यो में जिन्हें प्रायः बैलों, घोड़ों अथवा अन्य पशुओं की सहायता से अथवा मानवीय 
श्रम द्वारा अथवा पशु-श्रम एवं मानव-श्रम दोनों के द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति 
का प्रयोग करने से है । 

भारत में कृषि का यन्त्रोकरण 
(Mechanization in India) 

अनादि काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में प्राचीन समयसे | 
ही साधारण यन्त्र जैसे हल इत्यादि और बैल तथा मानवशक्ति के सहयोग से खेती होती | 
भाई है और आज भी हो रही है । जहां अन्य देशों में विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ 
कृषि का यन्त्रीकरण कर दिया गया है वहां भारत अपनी प्राचीन परम्परा का अनुसरण 
करता रहा है। भारत में खेती के यन्त्रीकरण- का प्रश्‍न उत्पन्न होने का मुख्य कारण | 
अन्य देशों की. अपेक्षा प्रति एकड़ उपज का बहुत कम होना है। देश में आये दिन | 
खाद्य संकट बना रहता है । कम उपज के बहुत से कारण हैं जिनमे से एक यह भी है l 
कि भारतीय किसान अज्ञानी है और आजभी उन्हीं पुराने तरीकों से खेती करता है i 
जिनका आज के वैज्ञानिक युग में महत्व नहीं रहा । संसार बहुत आगे निकल गंया है | | 
और हम आज भी १५० वर्षे पहले की दुनिया में रह रहे हैं। जब तक आधुनिक 
वज्ञानिक ढंग से यन्त्रीकरण के आधार पर खेती नहीं की जावेगी भारत की खाद्य समस्या 2 
हल नहीं हो सकती । चीन जैसे देश में भारत की अपेक्षा कम कृषि भूमि है किन्तु वहां 
को उपज भारत से चार पांच गुनी अधिक है । इस बात मैं किसी को कोई संदेह नहीं 
हो सकता कि कृषि का यन्त्रीकरण भारत के लिये हितकर और आवश्यक है । किन्तु 
जहा तक वतमान परिस्थिति में कृषि के यन्त्रीकरण का प्रश्न है इसके निर्णय के लिये 


है जिसमें से ७०% से भी भधिक लोग अपनी जीविका खेती के 

कृषि के यन्त्रीकरण से भारत की अधिकांश जन-संख्या बेकार हो 
लोगों ve लिये रोजगार के अन्य साधन विकसित नहीं होते 
_ यत्त्रीकरण भारत में बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो सकता । 


सहारे प्राप्त करते हैं । 
जावेगी | जब तक्र इन 
उस समय तक खेती का 
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(२) श्रम को अधिकता--अथंशास्त्री उत्पत्ति के तीन प्रमुख साधन मानते 
हैं--भूमि, श्रम तथा पूँजी । ये तीनों एक दुसरे के स्थान पर कुछ सीमा तक प्रतिस्वापित 
हो सकते हें । यदि श्रम की कमी हो अथवा पुँजी सस्ती हो तो श्रम के स्थान पर मशीनों 

- का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि अन्य देशों ने खेती का यन्त्रीकरण करके किया 
है । हमारे यहां पूँजी की कमी है और श्रम की अधिकता है और श्रम पुंजी की अपेक्षा 
सस्ता है इसलिए यहां समस्या पूँजी के स्थान पर श्रम के प्रयोग करने की है । भारत में 
कृषि के यन्त्रीकरण के परिणाम विपरीत सिद्ध होने का भय है | 

उपरोक्त विवेचना का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत सदेव गरीब 
तथा पिछड़ा हुआ ही रहेगा तथा विज्ञान ने जो सुविधायें प्रदान की हैं उनका लाभ नहीं 
उठा सकता | धीरे-धीरे कुछ सीमित क्षेत्रों में कृषि का यन्त्रीकरण किया जा सकता है। 
शेष के लिये हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक, देश में औद्योगीकरण द्वारा 
सारी जनता के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध होकर पूँजी की कमी दुर न हो जाये | 
अभी तक तो भारत में पूँजीगत aega बाहर से ही मंगानी पड़ती हैं क्योंकि भारत के पास 
पर्याप्त साधन नहीं हैं । | 

यन्त्रीकरण को प्रमुख बाधा 
(Limitations of Mechanization) 

(१) खेती के यन्त्रोकरण की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि भारत में खेती का 
आकार बहुत छोटा है । छोटे आकार के खेतों पर भारी यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता । 
यदि सामाजिक समानता के आधार पर भूमि का पुनः वितरण कर दिया -जाय तो खेतों 
का आकार भौर भी छोटा हो जायेगा | यह कठिनाई उस समय तक दूर हो सकती है 
जब ग्राम की सारी भूमि पर सहकारी खेती की जाय। 

(२) खेती के यन्त्रीकरण से बेरोजगारी की समस्या ओर भी जटिल हो जाने का 
भय है । वस्तुतः हमारे देश में कृषि के यन्त्रीकरण द्वारा श्रम को बचत की आवश्यकता 
नहीं वरन्‌ श्रम-परक कार्यो को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा डॉसन 
ने कहा है, “मशीनें उसी देश में उपयोगी सिद्ध होंगी जहाँ पर मशीनें सस्ती हैं तथा 
उनकी तुलना में श्रम महंगा श्रौर ठीक काम में न आने वाला है ।” 

(३) हमारी कृषि व्यवस्था में पशुओं का विशेष महत्व है । वे अनेक प्रकार के 
कार्यो के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। कृषि के यन्त्रीकरण से फालतू पशुओं की समस्या 
उत्पन्न होगी । 

(४) कृषि के यन्त्रीकरण के लिये व्यापक सिचाई. को सुविधाओं का होना भी 
परम आवश्यक है । अनिश्चित मानसून वर्षा वाले देस में यन्त्रीकरण के पुरे लाभ नहीं 
उठाये जा सकते । | 

(५) यन्त्रीकरण के लिये देश में आवश्यक मशीनों का निर्माण, सस्ती बिजली 
तेल तथा लोहा और इस्पात की आवश्यकता होती है । भारत में इनकी भारी कमी है । 

(६) भारत में जो भी कृषि यन्त्र प्रयोग में लाये जा रहे हैं वे विदेशों से आयात 
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किये गये हैं । उनको हूट-फूट तथा मरम्मत आदि की पूरी सुविधाये भारत में उपलब्ध 
नहीं हैं। इनका खर्चा इतना अधिक है कि साधारण किसान इनके प्रयोग से लाभ नहीं 
उठा सकता । 

(७) भारतीय किसान की अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण इन मशीनों तथा 
यन्त्रों का प्रयोग उनके लिये सम्भव नहीं है । भारतीय किसान प्राचीन यन्त्रों के प्रयोग के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं जानना चाहता । 

खेती के यन्त्रीकरण की सम्भावना 
(Future Possibilities) 

वर्तमान हालत में खेती का निराकरण केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलता- 
पुवं $ हो सकता है-- भि 

(१) बंजर तथा बेकार भूमि में यन्त्रीकरण सम्भव--बंजर तथा बेकार भूमि 
को खेती योग्य बनाने के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है । केन्द्रीय तथा 
राज्य ट्रेक्टर संगठनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है । द्वितीय पचवर्षीय योजना 
में केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था (Central tractor organisation) ने १२ लाख एकड़ बेकार 
भूमि कृषि योग्य बनाई तथा तृतीय योजना में अब तक इस संस्था द्वारा ७ लाख एकड़ 
बेकार भूमि को कृषि - योग्य बनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के तराई तथा गंगा के 
क्षेत्रों में जंगल ग्रादि साफ करके बड़े-बड़े फार्म बनाये गये हैं जिन पर यन्त्रों की सहायता 
से कृषि होती है । 

(२) कम आबादी वाते क्षेत्रों सें यन्त्रीकरण सम्भव--मध्य प्रदेश, राजस्थान 
तथा अन्य कम आबादी वाले क्षेत्रों में जहां काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध है और सिचाई 
को सुविधाओं का विकास हो चुका है वहाँ खेती का यन्त्रीकरण किया जा सकता है | 

(३) चकबन्दी बाले क्षेत्रों में यन्त्रीकरण सम्भव -जिन क्षेत्रों में सेती की 
चकबन्दी हो चुकी है और सहकारी सेती को प्रोत्साहन मिल रहा है वहाँ यन्त्रीकरण 
सुगमतापूर्वक हो सकता है। _ 

निष्कर्ष (Conclusion) —sar कि हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत में कृषि के 
यन्त्रीकरण में अनेक बाधाये हैं किन्तु इनका सामना करते हुये भारत को कृषि का यन्त्री- 
करण करना है । ऐसा किये बिना कम उपज, गरीबी, रहन-सहन का नीचा स्तर तथा 
बेरोजगारी आदि समस्यायें दुर नहीं हो सकतीं । प्रारम्भ में भारत को छोटे कृषि यन्त्रो 


का निर्माण करना चाहिए जिनमें छोटे ट्रेटर आदि शामिल हें । देश में ट्रॅक्टर केन्द्रों 
को स्थापना की जाय जिनमें किसानों को उनके प्रयोग की शिक्षा दी जाय । इस समय 


इस प्रकार का एक केन्द्र भोपाल में स्थापित हो चुका है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
ऐवा एक अन्य केन्द्र स्थापित होने की आशा है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे 
किसानों को किराये पर मशीनों आदि की सेवा प्राप्त हो सके और इसके लिए उन्हे 


अधिक ब्यय न करना पड़े । @ 
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प्रश्‍न २०--भारत में सामुदायिक विकास योजनाओ तथा राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्डो की प्रगति पर प्रकाश डालिये। 

(रायपुर १९६५, राजपुताना १९५५, सागर १६६१, विक्रम १६६१, आगरा १६६२, 
१६६४) 
अथवा 

सामुदायिक विकास योजनाओं के दर्या कार्यक्रम हैं? (आगरा १९६५) 

Throw some light on the progress of Community Projects and 
National Extension Service Blocks in India 

Or 
What are the functions of the Community Development Projects ? 
(Agra 1965) 
सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य भारतीय ग्रामो में रहने वाली जनता 
के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक विकास में सहायता प्रदान करना है। ५ जनवरी १६५२ 
को भारत तथा अमरीका के बीच जो टेक्नीकल सहयोग समझौता हुआ था उसके 
अन्तर्गत सामुदायिक विकास की योजनाओं पर अमरीका तथा भारत के परस्पर सहयोग 
से प्रयत्न करने का निश्चय किया गया और इस समभौते के उपरान्त अमरीका द्वारा 
५ करोड़ डालर तथा भारत द्वारा ५० करोड़ रुपए इन योजनाओं को सफल बनाते के 
हेतु व्यय करने का निश्चय किया गया । २ अक्टूबर १६५२ को ५५ सामुदायिक विकास 
योजनायें प्रारम्भ की गई । प्रत्येक योजना का क्षेत्रफल लगभग ५०० वर्ग मील तथा 
जनसंख्या लगभग २ लाख है और इसमें ३०० गांव सम्मिलित किए जाते हैं। एक 
सामुदायिक विकास योजना को तीन विकास खण्डों में बाँट दिया जाता है । इस प्रकार 
एक विकास खण्ड में लगभग १०० गाँव और ओसत जनसख्या ५०,००० से ७०,००० 
तक होती है । अप्रैल १९५८ से पूर्व इस योजना के तीन अलग-अलग चरण होते थे परन्तु 
नई प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक खण्ड में पांच वर्ष भरपूर विकास कार्य पूरा हो चुकने के 
बाद दूसरा चरण आरम्भ होता है तथा उससे अगले ५ वर्ष तक कम व्यय किया जाता 
है । पहला चरण आरम्भ होने से पूवं, प्रत्येक खण्ड को “पुवं विस्तार अवस्था” में से 
गुजरना पड़ता है जिससे कार्यक्रम को कृषि विकास तक सीमित रवखा जाता है । 

१६५६ में विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार विकास कार्यो 
का उत्तरदायित्व, साधन तथा नियन्त्रण जनता की संस्थाओं को सौंप दिया हे । इस 
प्रकार आन्ध्र प्रदेश, आसाम, मंसूर, मद्रास, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में बिना 
स्तर पर, जिला परिषदों तथा विक्रास खण्ड के स्तर पर पंचायत समितियों और ग्राम 
स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना कर दी गई है जो विकास कार्यक्रम के लिए 
उत्तरदायी होगी । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में भी आवश्यक कदम उठाये जा 
रहे हैं और बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में इसे कार्यरूप देने के लिए विशेष समितियाँ 
नियुक्त की गई हैं। इस कार्यक्रम की सफलता की आधारशिला पंचायत, सहकारी 
समिति तथा ग्राम विद्यालय नांमक संस्थाओं पर होगी ; पंचायत सम्पूण कार्यक्रम के लिए 
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उत्तरदायी होगी, सहकारी समिति आथिक क्षेत्र में कार्य करेगी तथा विद्यालय को शिक्षा, 
मनोरंजन तथा सांस्कृतिक विकास का केन्द्र बनाया जायेगा । 

सामुदायिक विकास योजना द्वारा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण 
करना है और ग्रामीण जीवन के लगभग सभी अज्भों का सामुहिक रूप से विकास करना 
है। जो कार्ये सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आते हैं उनका विवरण इस 
प्रकार है-- 

(१) कृषि से सम्बन्धित कार्य--इस कार्य के अन्तर्गत बेकार पड़ी भूमि को 
खेती योग्य बनाना, उत्तम बीज, खाद की व्यवस्था, तालाब, नहरों, कुओं आदि की 
सहायता से पिचाई की सुविधायें उपलब्ध करना, फल और सब्जियाँ बढ़ाता, यान्त्रिक 
सलाह प्रदान करना, उत्तम एवम्‌ नवीन औजारों की व्यवस्था करना तथा बिक्की की 
सुविधायें प्रदान करना, भूमि-क्षरण रोकना, सहकारी समितियों की स्थापना करना आदि 
कार्य सामुदायिक विकास योजना के अन्तगंत आते हैं । 

(२) यातायात को सुविधायें प्रदान करने का कार्थ-विकास योजना में इसं 
बात का प्रयत्न किया जाता है कि एक गांव दूसरे गांव से सड़क द्वारा मिला दिया जाय, 
इन सड़कों का निर्माण ग्रामीणों के श्रम की सहायता से हो रहा है। यह छोटी-छोटी 
सड़कें जो गांवों में बनाई जाती हैं किसी बड़ी सड़क से जोड़ दी जाती हैं जो पत्थर द्वारा 
बनाई जाती हैं । 

(३) शिक्षा प्रसार-इसके अन्तरगत प्रारम्भिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक 
शिक्षा ओर काम करने वालों की शिक्षाका भी प्रबन्ध किया जाता है तथा ग्रामीण 
कारीगरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जाते हैं । 

(४) स्वास्थ्य रक्षा--कृपकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के हेतु उनके 
स्वास्थ्य में सुधार करना भति आवश्यक है, अतः आयोग ने प्रत्येक योजना क्षेत्र में तीन 
प्राथमिक चिकित्सा इकाइयों का आयोजन किया है। इकाई का अस्पताल सारे क्षेत्र में 
घुमता हे । बीमारी को रोकने के लिये गाँव की सफाई, मलेरिया, हैजा, चेचक, क्षय 
नियन्त्रण और पानी की सप्लाई पर विशेष बल दिया जाता है । 

(५) सहायक धन्धे-जो कृषक खेती में लगे हुए हैं वे भी वर्ष के अधिकांश 
महीनों में लगभग बिना काम के रहते हैं तब शेष मजदूरों के बेकार रहने की बात तो 
दुर रही । इनकी बेकारी दूर करना योजना का विशेष अंग है । 

(६) भवन-निर्साश कार्य--इस बात की व्यवस्था योजना में की गई है कि 
अच्छे घर बनाने की कला, सीमेंट, इंट आदि की व्यवस्था, पार्क व चौड़ी गलियों के 

निर्माण कार्य की ब्यवस्था की जाय l 
a (s) प्रशिक्षण -कमंचारियों के प्रशिक्षण के लिए ३० केन्द्र स्थापित किये गये 
हैं। प्रत्येक में ७० व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। 
i (८) समाज कल्याण---ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ मनोरंजन के साधनो का काफी 
त ॥ अतः योजना आयोग ने क्षेत्र मे बसने वाले व्यक्तियो के लिए मेले, प्रदशिनी 
थि अबन्ध, सेल-कुद, फिल्मों द्वारा समाज शिक्षा का 


दा CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha भुऱ्या किया है, ये कायं उनके ु 
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समाज कल्याण में काफी सहायक fag हुए हैं। 
सामुदायिक विकास आन्दोलन के कार्यकर्ता ग्रामीण जनता के सामने अपना 
कार्यक्रम इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- (1) हरएक ग्रामीण परिवार को गाँव के विकास 
तु यथा-सम्भव श्रमदान या धनट!न अवश्य देना चाहिए, (ii) गाँव में हरएक काम 
सहकारिता एवम्‌ सहयोग के आधार पर किया जाना चाहिए तथा (iii) हरएक कृषक 
परिवार को अपनी खेती अथवा सहायक उद्योग के- विकास के हेतु आवश्यक योजना 
बनाकर तदानुसार काम करना चाहिए । ४ 
सामुदायिक विकास योजना को प्रगति--जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, 
सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम २ अक्टूबर १६५२ को ५५ विकास योजनाओं 
से प्रारम्भिक किया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात्‌ ३१ माचे 
१६५६ तक लगभग भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या को ‡ भाग इन योजनाओं के 
अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था | सामुदायिक विकास योजनाओं के साथ ही साथ २ मकटूबर 
१६५३ से लगभग समान उद्देश्य रखने वाली कुछ अन्य योजनायें चालू की गई । इन्हें 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के नाम से पुकारते हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कुल मिलाकर १२०० विकास खण्ड, ७०० 
सामुदायिक विकास तथा ५०० राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अन्तगंत चालू करने का लक्ष्य 
THAT गया था और इस पर ५२:४ करोड़ रुपया व्यय विया गया । हषे का विषय है कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के यह लक्ष्य पुरी तरह प्राप्त कर लिए गये भोर देश की लगभग 
छ ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गई | 
दिसम्बर १६६० के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३११० प्रथम तथा द्वितीय 
चरण वाले विकास खण्ड स्थापित किए जा चुके थे । इनमें से लगभग ३:६८ लाख गाँवों 
तथा २०:४ करोड़ की जनसंख्या सम्मिलित हो चुकी थी । सम्पूर्ण देश को ५२२४ विकास 
खण्डों में विभाजित किया गया है जो अक्टूबर १६६३ तक सम्पूणं देश में लागू हो 
जायेंगे । 
सामुदायिक विकास योजनाश्रों को वित्त व्यवस्था--इन योजनाओं के लिए 
धन जनता तथा सरकार दोनों के सहयोग से प्रदान होता है । प्रत्येक विकास क्षेत्र में 
जनता से द्रव्य, श्रम तथा वस्तुओं के रूप में स्वेच्छा से साधन प्राप्त होते हैं। जो धन 
सरकार की ओर से व्यय किया जाता है उसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारे मिलकर 
देती हैं । केन्द्रीय सरकार का व्यय कुल व्यय के आधे के बराबर होता है जबकि उसकी 
अधिकतम सीमा ६ करोड़ रुपए प्रतिशत तक हो सकती हे । इस कार्यक्रम के लिए 
अमरीका से जो सहायता मिलती रही है उसका प्रयोग विदेशों से आवश्यक सामान 
आयात करने के लिए क्रिया जाता है। १९५२-५३ से १६५७-५८ तक १४९०४ मिलियन 
डालर की विदेशी सहाग्रता प्राप्त की गई जिसमें से १ दिसम्बर १६५७ तक ११९५० 


मिलियन डालसं के मूल्य का सामान अमरीका से मंगाकर राज्य सरवारों को बाँटा जा. 


चुका है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 


२३५०७ करोइ रुपये व्यय किए जा चुके हैं त्था तृतीय योजना काल में इस प्र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


८० Digitized by Arya Samaj Se CRE Ai and eGangotri 


३३४०७ करोड़ रुपए खरचं किए जाने की व्यवस्था की गई है । 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम को सफलता--आगरा विश्वविद्यालय के 
भूतपूव उपकुलपति (Ho fto भटनागर) पछिको प में, “सामुदायिक परियोजनाओं का 


१. कृषि-- l 
उन्नत बीज का वितरण (म 
रासायनिक खाद का वितरण 
रमायनिक कीटाणु नाशक द्रव (मन) 
उन्नत औजारो का वितरण (संख्या) 
कृषि प्रदर्शन (संख्या) 
कम्पोस्ट खाद के गड्ढे (संख्या) 

२. पशुपालन 
उन्नत पशुओं का वितरण (संख्या) 
उन्नत पक्षियों का वितरण (संख्या) 
बिया किये गये पशु (संख्या) 
३. ग्रास तथा लघु उद्योग 
भम्बर चर्खा स्थापना (संख्या) 
ईटों के भट्टे चालू किये गये (संख्या) 
सिलाई की मशीनों का वितरण (संख्या) 
उन्नत घानी की स्थापना (संख्या) 
मधु मक्खी के छत्तो की स्थापना (संख्या) 
४. समाज शिक्षा-- 
प्रौढ शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना (संख्या) 
.वाचनालय . तथा पुस्तकालयों की स्थापना 
(संख्या) 
५. स्त्री सुधार कार्य-क्रस-- 
हिला समितियों की स्थापना (संख्या) 
स्त्री शिविर जो लगाये गये (संख्या) 
६. स्वास्थ्य तथा सफाई-- 
ग्राम शौचालयो की स्थापना - (संख्या) 


` पक्की नालियों का निर्माण (गज) 
खडंजों का निर्माण (वर्ग गज) 
पीने के पानी के कुए (संघ्या) 
पीने के पानी के पुराने कुओं की सफाई 
(संख्या) 
७. यातायात-- 


नई कच्ची सड़कों का निर्माण (मील) 


वतमान कच्ची सड़कों की मरम्मत (मील) 
पुलियों का निर्माण 


(संख्या 
_ द. विविध-- ) 
विकास ९ 


| 
| 
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आदश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसके अन्तर्गत-जनता और.सरकार 
उद्देश्य की आपूर्ति के हेतु सहकारिता से कार्य करेंगी ।” जनवरी १६६४ के अन्त तक 
प्रथम, द्वितीय और द्वितीयोत्तर " अवस्थाओं में ४८७७ विकास quel की स्थापना की जा 
चुकी है जिनके अन्तगंत लगभग ५:६६ लाख गांव और -४०९३३ करोड़ जन-संख्या आती 
है । इस समय ३१८ पुर्व विस्तार खण्ड भी क्रार्यशील थे । सारांश रूप में सम्पूर्ण भारत 
को ५२२३ खण्डों में विभाजित किया गया था और इनमें से ९१७५ खण्डों की स्थापना 
की जा चुकी है तथा शेष २८ खण्ड सीमान्त समायोजन के हेतु छोड दिये गये हैं । पृष्ठ 
८० पर दी गई तालिका सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा १९६०-६१ और १६६१-६२ 
में प्राप्त लक्ष्यों का उल्लेख है-- 
सामुदायिक विकास में जन सहयोग--जनता के सक्रिय सहयोग के बिना 
सामुदायिक विंकास कार्य-क्रम का सफल होना असम्भव है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
भन्तगत इन परियोजनाओं पर किए गए कुल व्यय का ६०% भाग जनता के सहयोग के 
रूप H प्राप्त हुआ था प्रारम्भ से लेकर ३१ मार्च १९६२ तक भूमि, धन तथा श्रमदान 
के रूप में जनता से जो योग प्राप्त हुआ है उसका कुल मूल्य १११६० करोड़ रुपये है 
जो कुल व्यय का लगभग ४० प्रतिशत है । सरकार द्वारा इस कार्य-क्रम पर २८१२१ 
करोड़ रुपये व्यय किये गये । 
 कमंचारियों का प्रशिक्षण--सामुदायिक विकास को ana बनाने के लिये 
काफी बड़ी सख्या में शिक्षित कमंचारियों की आवश्यकता होती है । इस बात को ध्यान 
में रखते हुए देश में ९८ प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर ग्राम सेवकों (Village level 
Workers) को प्रारीक्षित किया जाता है। कृषि की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये ७८ 
प्रारम्भिक कृषि स्कूल तथा १८ कृषक उद्योगशालायें स्थापित की गई हैं । ग्राम सेविकाओं 
के लिये ४६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं । अन्य उच्च कमंचारियों के लिये पृथक केन्द्रों की व्यवस्था 
है। इस प्रकार शिक्षित कार्यकत्ताओं के द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम को स्थायी रूप से 


विकसित करने में सहायता मिलेगी] . | eee ही. 
J मूमि का उप-विमाजनं तथा sisa, 
हर (SUB-DIVISION AND FRAGMENTATION - 


OF AGRICULTURAL HOLDING 5) 


प्रश्‍न २१--खेतों के विभाजन और टुकड़े-ठुकड़े हो जाने के कारणों और 
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अथवा 
भारतीय कृषि के पिछड़े होने तथा किसान की गरीबी का एक मुख्य - 
कारण भूमि का अनन्त उप-विभाजन तथा उप-खंडन है। इस कथन पर 
निम्नलिखित दो शीर्षको पर विचार कीजिये | 
(क) इसके दुष्परिणाम, (ख) समाधान के लिये किये गये उपचार । 
i (आगरा १६४४) 
What are the causes of the sub-division and fragmentation of 
agricultural holdings in India ? Point out their evil effects and show — 
what effect have been made to check this evil ? 
Or 
One of the main reasons of the backwardness of Indian Agri- | 
culture and the poverty of the cultivation is the endless sub-division — 
and fragmentation of the lend. Discuss this statement under the follow- _. 
ing two headings—(a) Its evil effects, (0) Step taken to solve the 
problem. 
` भारतवर्ष की निधंनता के मुख्य कारणों में से उप-विभाजन और उप-खंडन भी 
एक महत्वपूर्ण कारण है । इस समस्या के समाधान पर ही देश का कल्याण निहित है। 
स्वतन्त्रता के बाद हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है । इस सम्बन्ध में | 
'सरया सहकारी आयोजन समिति” ने लिखा था “अलाभकारी खेत कृषि उत्पादन वृद्धि 
में सबसे बड़ी बाधा है ।” भारत के लिये खेतों का छोटा होना ही मुख्य समस्या नहीं चि 
वरन्‌ इसी से सम्बन्धित दुसरी समस्या खेतों के feat होने की है जिसका अर्थ यह है कि 
किसान के कई छोटे-छोटे खेत एक दूसरे से काफी दुरी पर स्थित होते हैं। इस तरह | 
अनुत्पादक एवं अलाभकारी कृषि जोतों की दो समस्थायें हैं। एक तो खेतों का आकार | 
छोटा होते जाना और दुसरे किसान के सभी खेत एक चक में न होकर दुर-दुर फैलते 
जानां अथ.तु कृषि जोतों का उप-विभाजन और उप-खण्डन (Sub-division and | 
Fragmentation of Agricultural Holdings.) 
सुमि-विभाजन और विघटन का भ्रर्थ 
र; “कृषि-जोतों के उप-विभाजन से अभिप्राय किसान की मृत्यु के बाद उसकी भूमि | 
का उत्तराधिकारियों में छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना अथवा किसान द्वारा अपने | 
` जीवनकाल में भूमि का कुछ भाग बेच देने अथवा दान या उपहार में दे देने से है। 
दुसरी ओर कृषि-जोतों के विखण्डन से अभिप्रायः: किसान की समस्त भूमि एक स्थान पर 
या एक चके में न होकर अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में पृथक-पृथक अर्थात्‌ गांव के समस्त 
बिखरी होने से है ।” CMS cs a ड 
Pe _ उप-विभाजन और. विघटन के कारण es 
के छोटे-छोटे और छिटके होने के निम्नलिखित कारण हैं-- ' | 
पत्ति के कानून भूमि का छोटे-छोटे दुकडों में होने का 
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कारण भारत में उत्तराधिकारी नियम है । यह नियम हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
जातियो में प्रचलित है । अतः किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त सब उत्तराधिकारियों में 
भूमि T बांटने की प्रथा चली आ रही है । जिसके अन्तर्गत प्रत्येक उत्तराधिकारी 
प्रत्येक खेत में भाग लेना चाहता है, परिणामस्वरूप विभाजन एवं खण्डन होता है । 

(२) कृषि पर जन-संख्या की वृद्धि का aren शताब्दी : के अन्त में 
भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जा रही है, परिणाम स्वरूप 
उत्तराधिकारियों की संख्या भी बढ़ना स्वाभाविक ही हैं । दूसरी ओर देश के कुटीर 
उद्योगों के विनाश से बढ़ी हुई जन-संख्या के लिये केवल कृषि पर ही निर्भर रहना पडता 

| है जिससे खेती पर “जन-सर्या का भार बढ़ रहा है और परिणामस्वरूप खेतों के gre 
होते चले जा रहे हैं। e 
(३) कृषकों को अज्ञानता--भारतीय कृषक भूमि के उप-विभाजन और उपः 

~ खण्डन की बुराइयो से अनभिज्ञ हैं जिसके कारण वे भूमि का बंटवारा निःसंकोच स्वीकार 
कर लेते हैं। दुसरी ओर चकब्नन्दी के लिये वे आसानी से तैयार भी नहीं होते हैं जब 

तक कि कानूनन दबाव न डाला जाय । ि 

(४) संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन और व्यक्तिगत भावना का 
विकास--संयुक्त परिवार प्रथा के समाप्त होने से भी उप-विभाजन ओर उप-खण्डन को 
प्रोत्साहन मिला । दूसरी ओर व्यक्तिगत भावना ने जोर पकड़ा। अतः परिणाम यह 
हुआ कि प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से में छोटे-छोटे खेतों के टुकड़े आये जो अलग-अलग 
जगह पर स्थित हैं । श्री जाथर और बैरी के मतानुसार, “इस प्रकार बंटवारे का प्रमुख | 
कारण कृषक परिवार में भाइयों की पारस्परिक घोर ईर्ष्या है जिसको सामने रखकर | 
एक भाई दुसरे भाई को लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं देता । वे वृक्षों की शाखा पर. 
स्थित मधु के od तक के हिस्से के लिये लड़ते हैं। वे वृक्षों के फ्लो और शाखाओं के 


लिये ही नहीं वरंनु उसकी छाया तक के लिये. सिर फुटव्वल करते हुए देखे जाते है ।” ` 
(५) कुटीर उद्योगों का पतन- विदेशी आयात के कारण देश के कुटीर 


उद्योगों का पतन हो गया । कुटीर उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को फिर भूमि पर आश्रित 
होना पड़ा । इस प्रकार भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की वृद्धि से उप-विभाजन और उप- 
खण्डन को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक था । FE कमी eee 

(६) खेत के प्रति प्रेम-प्रत्येक ग्रामीण को भूमि से विशेष प्रकार का स्नेह 
एवं ममता होती है। अतः वह छोटे से छोटे ठुकड़े को भी अपने भाइयों पर छोड़ना. 
नहीं चाहता । ` ( 


- (७) उद्योगों का विकास--भारत की . जन-संख्या तीब्रता ८ से बढ़ी है. जबकि | _ 
उद्योगों का विकासः बपेक्षाक्ृत कम हुआ है,. जिसके कारण समस्त. जनसंख्या को रोजगार | a 


नहीं मिलता m उन्हें मजबूर होकर खेतों का सहारा लेता पड़ता है। . ' 


| (८) गांव के महाजत--गांव के महाजन भी भूमि में उप-विभाजन व विवि न >! 
के लिये न्यूनाधिक रूप से अवश्य ही उत्तरदायी है । ये महाजन ग्रामीणों को ऊँचे ब्याज. 
पर रुपया उधार देते हैं परन्तु निर्धन'कृषक ऊचे ब्याज सहित उस धन को लौटाने में 
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असमर्थं रहते हैं । परिणामस्वरूप . महाजन क्रषकों - की भूमि को लेकर उस ऋण:को १ 
चुकाते हैं।. अतः इस प्रकार जब महाजन विभिन्न कृषकों से विभिन्न स्थानों पर भूमि. 
प्राप्त करते हैं और वे इस तरह से भूमि के उप-विभाजन एवम्‌ विघटन को प्रोत्साहन | 
देते n 
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| ३ 
| (e) जाति प्रथा--जाति: प्रथा देश की भूमि: के उप-विभाजेन्‌ व॒;विघटन के | 
| लिये भी उत्तरदायी है । जाति प्रथा के आधार ' पर.ब्रहुत से. झगड़े . आदि होते रहते हैँ 
जिसके कारण, बहुत-सी'. भुमि का -मुक्रदमेबाजी में बंटवारा हो. जाता. है;. और कुछ व्यय 
की पुति के लिये. बेचनी पड़ती 2.1. इसके अतिरिक्त sro aasta सिह का मत है कि 
| ae जातियों का जीवन स्तर उच्च जातियों के जीवन स्तर की अपेक्षा अत्यन्त नीचा | 
| ता है | 4 
(१०) भूमि का प्रत्येक भाग लेने. को इच्छा--प्रत्येक व्यक्ति बंटवारे की. 
प्रत्येक भूमि अथवा खेत में से अपना भाग लेना पसन्द करता है अर्थात्‌ कृषक यह नहीं. 
सोचता कि एक कृषक एक खेत ले ले तो दूसरा कृषक दूसरा । इसका परिणाम खेतों का 
उप-विभाजन ही होता है । i 
(११) जलवायु को अनिश्चितता--भारत की जलवायु एक दूसरे प्रदेश की. 
जलवायु से भिन्न होती है । दूसरे शब्दों में उदाहरणार्थ यदि एक स्थान की भूमि उपजाऊ 
है तब दूसरे स्थान की कम उपजाऊ | इस कारण कृषक अच्छी और बुरी भूमि का भाग 
सब जगह से चाहता है। | 
(१२) भूमि का परती छोड़ना--कुछ विशेष कारणों से. भूमि को टुऊडों में 
रखना आवश्यक हो जाता है | उदाहरणार्थं, भूमि की sau शक्ति. को बढ़ाने के विचार 
से son या तो भूमि को विश्राम करने के विचार से परती छोड़ देता है या वह फस 
ACHE कर बोकर उपजाऊ शक्ति स्थिर रखना चाहता है । 
(१३) पिचाई की सुविधा -देश में सिंचाई की. सुविधायें सर्वत्र समान त. 
रहने के कारण उर्वरा शक्ति भिन्त-भिन्न पाई जाती है । इक्षलिये कृषक प्रत्येक :भ्रुमि 
भाग चाहता 
उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भारतीय कृषक फसलों को विभिन्न खेतों में उसकी 
उवेरा शक्ति तथा स्थिति के अनुसार वोना चाहता है तथा फसलों के हेर-फेर के सम्त्रन्ध 
तथा सिचाई आदि की सुविधा के अनुसार कृषक उप-विभाजन एवं उप-खण्डन को है 


| _ उप-विभाजन और उप-खंडन से हानियाँ 
ike लाभों के अतिरिक्त भारतीय कृषक को उप-विभाजन्न ua उप-खण्ड 
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ऊंचा हो जाता है जबकि उसके व्यय में कमी नहीं हो पाती | इसंके अतिरिक्त समय 
एवं शक्ति का भी विनाश होता है क्‍योंकि उसके खेत दूर-दूर वे छोटे-छोटे srt के कारण 
उसे बल, हल एवं औजार इधर-उधर ले जाने में काफी समय एवं शक्ति को नष्ट करना 
पड्ता है । 

(३) असुरक्षा--इससे खेती की सुरक्षा भी नहीं हो पाती क्योंकि खेतों के दूर 
होने से वह सब में ब्राढ़ अ'दि बनाने में असमर्थ होता है जिसके परिणामस्वरूप -गाँव कें 
जानवरों से वह अपने खेतों की रक्षा नहीं कर. पाता और'यदि वह . इस: प्रकारःका कोई 
प्रबन्ध भी कर पाता है तो उसकी बहुत-मी जमीन ऐसे काम में निकल जातीःहै । :: - 

(४) सिंचाई की सुविधा -खेतों के छोटे-छोटे टुकडों में व्यापकः Gal 
बिखरे रहने के कारण प्रत्येक खेत पर सिचाई की सुविधा पहुंचाना. कठिन कायं है ओर 
दूर-दूर के प्रत्येक खेत में कु ओं का खोदना भी नितान्त. अप्रम्भव होता है। 762 येड: 

(५) अस्थायो सुधार--खेतों के तितर-बितर होने के कारण- कृषक उसमें 
स्थायी सुधार भी नहीं कर सकता । आधुनिक युग में 'खेतों. का. आकारू इतना कम हो: ' 
गया है कि उभमें बेल भी आसानी से घुम नहीं सकता । तब कृषक के लिये नवीन मशीनों 
कां प्रयोग केसे सम्भव हो सकती है। as 

(६) कृवि व्यवसाय अलाभकारी--सर जान रसैल के शब्दों में, Sat का 
उप-विभाजन और उा-खण्डन सर्वाधिक हानिकारक समस्या है जितके फनस्वरूप कृषि 
एक अलांभकारी व्यवसाय अथवा जीवनयापन का एक ढंगमात्र बन गई है। जब तक इस 
समस्या का समाधान नहीं क्रिया जायेगा तब तक कृषि विकास की गति अत्यन्त 
धीमी रहेगी 1” 

(७) मुकदमेबाजी में वद्धि--इस समस्या के कारण भारतीय गाँवों में झगडे 
बहुत बढ़ गये हैं । इस बात से इन्कार नहीं किया जा-सकता कि मुकेदमे राजी हमारी ग्रामीण 
अथ-प्रणाली का एक प्रधान रोग है । किसानों में समय-समय पर भूमि, सम्पत्ति, सीमा 
तथा पानी आदि पर वैमनस्य बढ़ जाता है । यह सभी बुराइयां भूमि के उपःविभाजन | 
एवं उप-खण्डन में विद्यमान हैं जिसके कारण प्रतिद्व्द्रिता, फौजदारी, मुकदमेंबाजी एवं 
ईर्ष्या-द्रेष को आश्रय मिलता है। यदि भूमि-व्यवस्था में इन सघर्षो को अवसर न मिले 
तो काफी बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति बचाई जा सकती है । 

(८) खाद का नष्ट होता--भारत भें खेतों के छोटे एवं दूर-दूर होने से बड़ी 
मात्रा में खाद नष्ट हो जाती है। यदि उसके खेत एक स्थान पर हों तो वह अधने 
जानवरों को खेतों पर ही रखे जिससे वह अधिक खाद कां प्रयोग सुगमता “से कर सकता 
है । “परन्तु उसको अपने घर से खाद खेतों पर ले जानी पड़ती है जिससे बहुत सारी 
खाद नष्ट हो जाती है. और जिसका सीधा प्रभाव भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है। | 

(£) प्रति एकड़ पैदावार कमं--भूमि को कुछ समय के लिये खाली छोड़ देने R 
से उसकी उवेरा शक्ति बनी रहती है । परन्तु क्रिसान निर्धनता के कारण ऐसा करने | $ 
में असमर्थ है जिसका प्रभाव यह होता है कि उसकी भूमि की प्रति एकड़ पैदावार कम 
हो: जाती है । i = 
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(१०) पुंजी का संग्रह नहीं होना-छोटी जोत के कारण पूँजी का संग्रह 
नहीं हो पाता जिसके परिणामस्वरूप अति वृष्टि अनावृष्टि तथा मूल्य वृद्धि आदिका 
सामना करने के लिये किसान न तो अन्न संग्रह कर पाता है और न कृषि की उन्नति 
के लिये उसके पास पर्याप्त पूंजी ही रहने पाती है । 


3 लॉ ११) किसानों की ऋणग्रस्तता में सहायक--राधाक्रमल मुकर्जी के शब्दों l 
, “किन्हीं सीमाओं तक कृषि की अक्षमता का मूल कारण किसानों की अज्ञानता लापर- 
वाही अथवा कम करने की अनिच्छा की तुलना में खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्ति- 


करण एवं उनका विखण्डीकरण अधिक है । इस तरह की जोतें किसानों के लिए पर्याप्त 
काम नहीं देतीं और किसान वर्ष के बड़े भाग में बेकार बना रहता है । कृषि-ऋण ग्रस्तता 


जोतों का उपविभाजन का कारण और परिणाम है और कभी-कभी उदासीनता और ऋण- 
ग्ररतता दोनों को एक साथ जन्म देता हे 


अन्त में हम डा० मन के शब्दों में संक्षेप में कह सकते हैं कि “उप-विभाजन व 
उप-खण्डन साहस की भावना नष्ट कर देता है श्रम की अपार हानि करता है। मेंडो के | 
कारण बहुत-सी भूमि नष्ट हो जाती है, जोत की गहरी कमाई जितनी की जानी चाहिये 
नहीं हो पाती तथा अन्य लोगों को जिनके पास अधिक पूँजी है, अच्छी कृषि सम्पत्ति ह 


खरीदकर कृषक बनने से रोकता है । 


समस्या का उपचार- भुमि के उप-विभाजन तथा उप-खण्डन की समस्याका. 
सबसे सरल और महत्वपूर्ण उपचार भूमि की चकबन्दी तो है हो, साथ ही भविष्य में | 
भूमि का उप-विभाजन आथिक जोत से कम न होने पाये, पर भी ध्यान रखना 21 
१६१२ से अब तक इस दशा में अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें से कुछ आंशिक रूप से 
सफल भी हुए हैं । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया 
जा रहा है । इस समस्या के उपचार के जो संभावित तरीके हो सकते हैं उनका अध्ययन | 


गैर फिर उसमें भूमि के समान सम्मिलित | 
व्यवस्था की जाये । भारत के वतंमान आथिक ढांचे में यह 


H 


[य सुगम प्रतीत नहीं होता । एक तरीका यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत भू-सम्पत्ति | 


w 


किसान स्वेच्छा से एकत्रित करके उसमें सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था 
इसमें व्यक्तिगत coe भी बनी रहेगी और उद्देश्य की पुति भी हो जायेगी । 
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और इस दिशा में सरकार द्वारा प्रयत्न 


i जिस अकार इटली में सरकार ने धन देकर सभी पुरानी भूमियों 
तका निर्माण ee रीति भारत में भी अपनाई जा सकती है 
इतने अधिक धन की आवश्यकता होगी कि सरकार संभवतया निकट 


2 
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भविष्य में इतना धन उपलब्ध नहीं कर सके । दूसरे इससे अन्य कई समस्‍यायें भी उत्पन्न 
हो सकती हैं 1 

(२) आथिक जोतों की रक्षा--जो जोत इतने बड़े हैं कि उन्हें आथिक जोत 
कहा जा सके अथवा जिनका निर्माण चकब्रन्दी के बाद हो, उनकी रक्षा पुन: उप-विभाजन 
एव पुन: उप-खण्डन से होनी चाहिये । ऐसा करने के लिये या तो उत्तराधिकारी के 
तियमो में सुधार किये जायें और भूमि के बंटवारे को रोका जाये य। इस प्रकार की 
कानुनी व्यवस्था की जाये कि एक न्युनतम सीमा से कम. मात्रा की भूमि का. विभाजन 
कानुनन अवंध हो ag उपाय अधिक सुगम है और विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की 
व्यवस्था की गई अयवा की जा रही है यह स्पष्ट है कि यदि आथिक जोतों को रक्षा 
नहीं की गई तो समस्या कभी हल नहीं होगी ।.. ..... 

(३) चकबन्दो:--शाही कृषि आयोग के शब्दों में, “भारतीय.कृषि,के उपविभाजन 
एव उप-खण्डन. की एकमात्र समाधान ' चकबन्दी (Consolidation of Holdings) 
ही है। इस पद्धति के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों के स्थान पर एक चक बुना दिया जाता 
है अथवा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के कुछ चक बना दिये जाते हैं 1” 

चकबन्दी भ्रोर उसको प्रगति 

भूमि की चकबन्दी का कार्य सहकारी समितियो की सहायता से प्रथम १९२०-२१ 
में पंजाब प्रान्त में शुरू किया .गया था । १६२६ में पंजाब सरकार ने चकबन्दी कानून 
पास किया जिसके अनुसार चकबन्दी को अनिवार्य कर दिया गया । पंजाब ने तो इस कार्य 
में सफलता प्राप्त की, उसे देखकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य-प्रदेश तथा अन्य 
राज्यों ने भी इस दिशा में प्रयत्न किये और सहकारी चकबन्दी समितियों का निर्माण 
किग्रा । चकत्रन्दी के कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिग्रे आजकल इस बात पर जोर 
दिया जा रहा है कि सरकार कानून द्वारा अनिवार्य रूप से अपने विशिष्ट कर्मचारियों 


की सहायता से इस कार्य को करे । चकबन्दी के कार्य में जो कठिनाइयां उत्पन्न होतो है > 


वह इस प्रकार हैं-- : 
(१) भूमि की भिन्नता--वर्षा; स्थिति, मिट्टी की बनावट, उपजाऊपन तथा 
सिचाई की सुविधाओं की efe A सब भूमि एक समान नहीं होती ate कोई व्यक्ति 


करते । ; ee: 
(२) किसानों का विरोध-अभी तक किसान इतने अशिक्षित हैं कि वे चकबन्दी. 


अपने अच्छे खेत को छोड़कर दूसरे चक में घटिया किस्म की भूमि लेना पसन्द नहीं _ 


के लाभों को नहीं समझते और इस कार्य में सरकार को सहयोग देने के स्थात पर 


उसका विरोध करने में पीछे नहीं रहते पिछले कुछ वर्षों में किसानों की ओर से थोडा | 
बहुत सहयोग सरकार को चकबन्दी के कार्य में मिलने लगा है और चकबन्दी का कायं | 


कुछ राज्यों में तीब्र गति से चल रहा है। 


(३) भुमि के स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्ड को त्रुटियां-जमींदार प्रथा के दिनों : eg = 


से पटवारी आदि के जो कागजात चले आ रहे हैं उनमें भूमि के स्वामित्व से सम्बधी 
अनेक गलतियां हैं और उनके खाते पूर्ण नहीं हैं। इन कागजात में आवश्यक सुधार | 
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किये बिना चकबन्दी का कार्य सुगमता से सम्पन्न नहीं हो सकता | E 
` `` fafaa राज्यों में चकबन्दी को दक्षा में हुई प्रगति--प्रथम तथा द्वितीय 
पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि की चकबन्दी के प्रश्‍न पर विशेष महत्व दिया गया है 
कृषि उत्पादन में वृद्धि की समस्या के तात्कालिक महत्व को देखते हुये चकबन्दी के कार्य 
को alter समाप्त करने की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। योजना आयोग ने 
सिफारिश की हैं कि यह कार्य सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार के कार्य-क्रमों के | 
अन्तरगत किया जाय । इस कायं के लिये पर्याप्त आथिक सहायता तथा परामर्श केन्द्रीय 
सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया जा रहा है। E 
. प्रारम्भ में चकबन्दी का कार्य सहकारी समितियों के द्वारा स्वच्छापुवंक किया | 
गया किन्तु उसकी प्रगति मन्द रही । बाद में सरकार द्वारा कुछ दवाव से कार्य किया 
गया । १६४७ में बम्बई राज्य ने चकबन्दी सम्त्रन्धी एक योजना बनाई । उसक्रे पश्चातु 
१६४७ में पंजाब “तथा TH, १६५१ में उड़ीसा, १६५३ में उत्तर प्रदेश तथा हिमाचलः 
प्रदेश, १६५४ में राजस्थान, १६५५ में पश्चिमी बंगाल तथा १९५६ में बिहार और 
हैदराबाद सरकारों के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया) 


(लाख एकड़) 4 
राज्य क्षेत्रफल Ze 
y बम्बई ` २१ ote 
मध्य-प्रदेश RE “i 
पंजाब BG 
क क$ RR 
उत्तर-प्रदश és 
ie प्रथम तथा द्वितीय योजनओं में चकबन्दी के कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया 
a गया है । योजना आयोग ने सिफारिश की है कि सामुदायिक्र विकास कार्य-क्रम वाले 


क्षेत्रों में चकबन्दी के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये | गत वर्षो में योजन 
` ने चकबन्दी के कार्य में प्रयोग किये गये विभिन्न तरीकों का विस्तृत अनुसंधान किया । 
ताकि अब तक जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके । प्रथम 

` पचवर्षीय योजना के कार्य-क्रम में विभिन्न राज्यों में चकबन्दी द्वारा जो सफलता प्राप्त 
_ की है उसका अनुमान उपरोक्त तालिका से लगाया जा सकता है | oa 
; i Bagh पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ एकड़ भुमि से अधिक पर चकबन्दी क 
किया जा चुका था | तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी ३ करोड़ एकड़ भूमि की च 
का लक्ष्य ला गया है । इसमें से ६६ लाख एकड़ भूमि पर चकबन्दी हो चुकी है। 
न्न a में चकबन्दी का जो कार्य ate तक हो चुका है उसका संक्षिप्त विवर 


1 आयोग 


य राज्यों में चकबन्दी का कार्य बहुत * मन्द गति से चल रहा है । यहां ो 
=i चकबन्दी की व्यवस्था की गई है । इन राज्यों में आंध्र प्रदेश 


ल हैं। इन राज्य सरकारों को चाहिये कि उत्तराधिकाः 
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१ zd ड भाम 
न्ना चकबन्दी (लाख एकड़ भूमि) 


१३ माचे १६६२ तक 
RSS © SECT न नल नकल नमन लिन 


पंजाब _ १७५१ 
उत्तर-प्रदेश ७४९१ 
मध्य-प्रदेश ४०"९ 
राजस्थान २६१ 
महाराष्ट्र १६९५ 
गुजरात ७७ 


में परिवतंन करके तथा अन्य उपायों द्वारा चकबन्दी की. बाधाओं को समाप्त करके इस 
दिशा -में उचित कदम उठ.यें । चकबन्दी के बिना कृषि की उन्नति तथा उत्पादन में वृद्धि 
सम्भव नहीं है । सरकारी खेती की सफलता भी चकबन्दी पर ही निर्भर है । क्त 


प्रश्‍न २२ - उत्तर प्रदेश के भुमि उप-विभाजन तथा उप-विघटन को 
समस्या की alata और स्वरूप क्या हैं ? इसके उपचार के लिये क्या प्रयत्न 
किए गए हैं तथा चकबन्दी का किसान की झ्राथिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा ? 
| (लबनऊ १९४८) 
What is the nature and extent of sub-division and fragmentation of 
holdings in U, P. ? What steps have been taken to solve the problem ? 
What will be the influence of consolidation on the economic condition of 
agriculturist ? 
उत्तर प्रदेश में भूमि के उप-विभाजन तथा उप-खण्डन को ससस्या-- 
भारत -के अन्य राज्यों की भांति उत्तर-प्रदेश में भी भूमि के उप-विभाजन तथा उप-खण्डन 
की. समस्या विशाल रूप धारण क्रिये हुये है । उत्तर प्रदेश में भी इस समस्या के लगभग 
वे ही कारण हैं जो - अन्य राज्यों में हैं और जिनका उल्लेख हम एक अन्य प्रश्न में उत्तर 
देते समय कर चुके है । १६४० में उत्तर प्रदेश जमींदारी-उन्मुलन कमेटी ने अपनी 'रिपोटे 
में कहा है कि उत्तर-प्रदेश में प्रति किसान औसत जोत का आकार ३ ३६ एकड़ है जो 
आधिक जोत की. दृष्टि से बहुत कम है। अखिल भारतीय कृषि मजदूर जांच समिति के 
अनुसार कुल क्षेत्रफलका ८३४ प्रतिशत भाग २५ एकड़ से कम के जोतों के रूप में | 
पाया जाता è और शेष भाग ८० एकड़ से अधिक के जोतों के रूप. में है। योजना 
आयोग' के अनुसार ८७:१ प्रतिशत क्षेत्रफल २५ एकड़ से कम के जोतों के रूप में हे और 
शेष २५ एकड़ से अधिक के आकार के जोतों के रूप में है। इन दोनों साधनों से हमें 
जो आंकड़े उपलब्ध हुये हैं उनसे यह बात स्पष्ट है कि उत्तरप्रदेश की अधिकाँश भूमि 
में जोत, आथिक जोत नहीं कहे जा सक्ने । एक दूसरी गणना के अनुसार इस राज्य में 
२१ प्रतिशत किसानों के पास ५ एक्रड़ से भी कम भूमि है तथा ३८ प्रतिशत किंमानो के 
पास भूमि की मात्रा एक एकड़ से भी कम है । 
उपचार के लिये किये गये प्रयत्न a: 
सहकारी समितियों द्वारा तथा स्वेच्छा से चकबन्दी का कार्यं संतोषजनक प्रगति 
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नहीं कर सका । १९३५ में उत्तर-प्रदेश सरकार ने चकबन्दी सम्बन्धी एक कानून पास 
किया था । जिस पर कुछ कारणवश कोई कार्य नहीं हो सका । चकबन्दी के कायं में 
सबसे बड़ी बाधा जमींदारी प्रथा की थी, जिसके उन्मूलन के बिना चकबन्दी का कारय | 
हो सकना लगभग असम्भव था । स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उत्तर-प्रदेश सरकार ने 
सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और उसके पश्चात्‌ १९५३ में उत्तर प्रदेश 
चकबन्दी कानुन (U. P. Consolidation of holdings Act) पास किया जो सरकार a 
द्वारा नियुक्त चकबन्दी समिति के सुझावों पर आधारित था । यह कान्नुन पंजाब चकबन्दी 
कानून से मिलता जुलता है क्योंकि पंजाब में चकबन्दी के कार्यों में जो अनुभव प्राप्त हुये 3 
और जो सफलताये मिलीं उनसे उत्तर-प्रदेश सरकार ने भी प्रेरणा ली । इस कानून के 
अनुसार भूमि के टुकड़ों का ऐसा व्यौरा तैयार किया जाता है जिसमें भूमि की किस्म, | 
उसका क्षेत्र पिछले बन्दोबरत के अनुसार, लगान की दर तथा लगान का विवरण होता र 

है । इस प्रकार प्रत्येक किसान की भूमि उसकी किस्म, लगान, फसल, क्षेत्रफल आदि का 
ब्यौरा भी तैयार किया जाता है । इसके पश्चात्‌ भूमि की किस्म तथा सिंचाई आदि की 
सुविधाओ के अनुसार भुमि के चक बनाए जाते हैं और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि 
के बदले में ऐसे चक में भूमि दी जाती है जहां उसके अधिकांश खेत स्थित हों। यदि 
भूमि कौ किस्म की भिन्नता के कारण उसके मूल्य में कुछ भिन्नता होती है और किसी | 

| किसान को बढ़िया भूमि के स्थान पर घटिया भूमि मिलती है तो उसे इसका मुआवजा 
दिया जाता है साथ ही उसे अपनी भूमि के वृक्षों, कुओं तथा मकानों का भी मुआवजा 
मिलता है । चकबन्दी का जो व्यौरा तैयार किया जाता है उस पर किसान आपत्ति कर 
सकता है जिन पर मुकदमे के बाद जो अन्तिम फैसला होता है उसी के अनुसार अन्तिम | 
रूप से चकबन्दी का ब्यौरा तैयार करके चकबन्दी योजना लागु कर दी जाती है भौर | 
किसान अपनी नई भूमि के स्वामी बन जाते हैं । चकबन्दी की योजना के कारण कोई 
मुकदमा दीवानी अदालत में दायर नहीं किया जा सकता । चकबन्दी के लिए ४ रुपये | 
प्रति एकड़ का व्यय निश्चय किया गया जो उन किसानों से लिया जाता है जिनकी भूमि | 
की चकबन्दी की जा रही है । प्रारम्भ में चकबन्दी का कायं केवल जिलों की एक-एक 
। तहसील में चालु किया गया था और इसकी सफलता के बाद धीरे-धीरे अन्य जिलों 
में चालू किया जा रहा है। सरकार का विचार सारे राज्य में इस कार्य को ५ वर्ष के | 
अन्दर समाप्त'कर देने का है। किन्तु प्रशिक्षित तथा अनुभवशील अफसरों तथा | si 
` कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ बाधायें उपस्थित हो रही हैं। ३१ मार्च, १६५६ 
'तक उत्तर प्रदेश के २०४४ गांवों में चकबन्दी हो चुकी थी, ४२८ गांवों में चक ग्रंतिम | 
रूप से बनाए जा चुके थे तथा १२०८५ गांवों में यह योजना चालु थी । ३१ माच | 
t तक उत्तर प्रदेश में ७४:१ लाख एकड़ भूमि को चकबन्दी को जा चुकी थी। _ 
य विभिन्न जिलों की लगभग ४२ तहसीलों - में कार्य चल रहा है। चकबन्दी के | 
कुल १८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। यु० पी० सरकार के नियोजन 
अलबट मेयर ने लिखा है कि, “चकबन्दी कार्यों के हेतु किए जाने वा 
करेला अनुभव हुम कि एक अति महत्वपुर्ण जोर लगभग कं 
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कारी कायं सम्पन्न किया जा रहा है और उन्नाव में मुझे यह अनुभव हुआ कि नए कर्मे- 
चारियों की संख्या देखते हुए यह कायं बडी अच्छी भांति हो रहा है 1” 
. चकबन्दी का किसानों की श्राथिक स्थिति पर प्रभाव 

किसानों की आथिक स्थिति के सुधार में तथा भारतीय कृषि की स्थायी उन्नति 
के मार्ग में दो बड़ी बाधायें थीं--(१) जमींदारी प्रथा (२) भुमि का उप-विभाजन तथा 
खण्डन | उत्तर-प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके किसान को आथिक, सामाजिक 
तथा नैतिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी और उन्नति के मार्ग पर बढ्ने के नए अवसर उन्हें | 
प्राप्त हो गये । दूसरी बाधा भूमि के उप-विभाजन तथा उप-खण्डन की थी जिसका उपचार 
चकबन्दी के द्वारा किया जा रहा है तथा जिसका परिणाम यह होगा कि राजकीय ग्राम 
मर्थं व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगे । adsan वह सभी दोष दुर हो जायेगे जो 
भूमि उप-विभाजन और भूमि उप-खण्डन के द्वारा हो गये थे और जिनका उल्लेख हम 
एक अन्य प्रश्‍न के उत्तर में लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी 
जिससे किसान की आथिक दशा में समुचित सुधार होगा और उसके रहन-सहन का स्तर 
ऊँचा उठ सकेगा । आधुनिक ढंग के वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से खेती करने का कार्य 
सुगम हो जायेगा । देश की पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार... 
का जो कार्य शुरू किया गया है। उसका पूरा-पूरा लाभ किसान को प्राप्त हो सकेगा। . 
सिचाई की सुविधायें, अच्छी खाद, अच्छा बीज तथा साख की व्यवस्था से किसान अपनी 
उपज को बढ़ाने में सफल होगा क्योंकि अब उसकी भूमि के छोटे होने तथा बिखरे रहते | ; 
की समस्या नहीं रह जायेगी । ` = 

सरकारी ढंग की खेती को प्रोत्साहन देने में तथा ग्राम-प्रबन्ध एवं पंचायत राज 
को भावी ग्राम अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य मानकर जो उन्नति देश करना चाहता है उस 
ध्येय को पाने में विशेष सहायता मिलेगी । इस प्रकार भारतीय किसान के आथिक 
तथा सामाजिक जीवन पर चकबन्दी और भूमि सुधार का महत्वपूंणं प्रभाव पडेगा | 


प्रश्‍न २३--आर्थिक जोत से श्राप क्या समझते हैं? भारत सें आथिक 
जोत के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिये ? 
(विक्रम १६६२, पटना १६५१, राजस्थान ५२, ५६) O 
What is an economic Holding ? What measures should be taken 

in India to create economic holdings ? 
आथिक जोत BT AA न 
आथिक जोत से हमारा अभिप्राय भूमि के उस खण्ड से है जिसका आकार बहुत 
छोटा न हो और जिसका स्वामी उस भूमि पर उचित ढंग से खेती कर सके) आथिक 
जोत की परिभाषा करते हुए डा० कोटिग्स ने लिखा है कि, “आथिक जोत वह इकाई ह 
जो कि कृषि की लागत सम्बन्धी आवश्यक व्यय को निकालकर एक किसान तथा उस 
परिवार को gagis जीवन-निर्वाह्‌ करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे ।” 
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Sro मान के शब्दों में, “आधिक जोत की इकाई वह है जो कि एक औसत आकार के | i 
परिवार को संतोषप्रद न्यूनतम स्तर प्रदान कर सके ।”” * ; 
खेत के क्रिस आकार को आर्थिक जोत माना जा सकता है, यह कई बातों पर 
निर्भर हे । उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ढंग की खेती के लिये जिसमें सव काम मशीनों से 
होता है, जोत का आकार कम से कम २०० WHE होना चाहिये । पुराने ढंग की खेती के | 
जिये ७ एकड़ से २५ एकड़ की भूमि को आथिक जोत कहा जा सकता है । इसी प्रकार | 
कृषि का-संगठन सहकारिता के आधार पर अथवा सामूहिक ढंग से किया जाता है क्योंकि 
जिः i ' बड़े आकार की जोत होगी उतना ही अधिक आथिक लःभ होगा । यदि व्यक्तिगत 
रूप सें खेती की जाये तो एक परिवार को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने को १५ या 
२० एकड़ भूमि भी पर्याप्त है। कुछ राज्यों में तो ५ से १० एकड़ भूमि तकको भी | 
ना जोत कहा जा सकता है । “कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया हैकि | 
, आ र ' जोत इतनी अवश्य होनी चाहिए कि उससे उचित जीवन-सतर प्राप्त हो सके और | 
एक सधारण आधार वाले परिवार को पुरा रोजगार मिल. सके । इस रिपोर्ट में आथिक 
आधार की अपेक्षा सामाजिक आधार पर छोटी जोत की सिफारिश की गई है जिसको 
) आधारभूत जोत कहा गया है और इस बात का सुझाव दिया गया है कि बहुउद्देशीय 
सहकारी समितियों की सहायता से व्यक्तिगत खेती को प्रोत्साहन दिया जाये | ड 
उक्त कमेटी की राय में भूमि की जोत की एक उच्चतम सीमा भी निश्चित 
होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े आकार की जोत, पुंजीवादी अर्थ-व्यदरथा की प्रतीक 
जिससे शोषण बढ़ता है, सामाजिक न्याय नहीं होता, अन्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं। 
इसलिए कमेटी का सुझाव है कि भूमि की उच्चतम जोत का आकार आथिक जोत के आकार 
से तीन गुने से अधिक होना चाहिए । जमीदारी उन्मूलन कानुन में भी जोत के अधिकतम . 
आकार को निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है | भूमि सुधार कमेटी द्वारा किसी | 
परिवार के लिये जोत काः क्षेत्रफल इस प्रकार का बताया गया है कि जिससे प्रतिवर्ष 
. १६०० रुपये के औसत मूल्य का उत्पादन हो सके अथवा परिवारों की मजदूरी खर्च 
सहित १२०० रुपये वाषिक तक होती XE । i E 
: aias जोत का निर्माण eats 
आथिफ जोत के-निर्माण-करने के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे 
री का उल्लेख . हम ऊपर कर चुके हैं जो कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी द्वारा प्रस्तुत | 
ये गये हें । योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर-जोर दिया-है | 
' सारे देश में कृषि भूमि के लिये जोत.- की एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाये | 
देश परु लागू 'हो । - व्यक्तिगत जोतों की अपेक्षा पारिवारिक जोतों का निर्माण | 
“जितका आकार आर्थिक हो और ५ व्यक्तियों के एक औसत परिवार के : 
भारत सरकार ने १६३६ में एक: आदेश जारी किया जिसके द्वारा विभिन्न 
जाने वाले भुमि के जोतों की गणना बी जा रही है । इस गणना के बाद 
आंकडे तया अन्य सामग्री उपलब्ध होगी, उसके अ धार पर 
के ' न्यूनतम सीमा तथा उच्चतम सीम 
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निर्धारित करने में सफल होगी और इस सम्बन्धः में आवश्यक कानुन पास किया जा 
संकेगा ।. . x ey दि 
यह स्पष्ट है कि स्वेच्छापूवेक आर्थिक जोतों का निर्माण नहीं किया जा संकेता | 
साथ ही सब राज्यों के-लिए एक समान आकार के जोतों को आथिक जोत घोषित नहीं 
किया जा सकता | सरकार को यह देखना होगा कि क्रिस राज्यः में कौन-कौन सी मुख्य 
फसलें उत्पन्न होती हैं तथा. उनके लिए: कितनी भूमि की जोत उचित है तथा सिचाई की 
सुविधायें fra सीमा तक और किस रूप में :उपलब्ध है. तथो.उपजाऊपन की -हृष्टि से 
भूमि किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए बंजर जमीन जिसमें सिंचाई की पर्याप्त 
व्यवस्था न हो, बड़े आकार की भूमि को आथिक जोत कहा जायेगा किन्तु सिचाई की 
सुविधाओं और उपजाऊ भूमि के छोटे आकार के जोत भी आथिक जोत हो सकते g | 
` आर्थिक जोत में निर्माण के लिए स्वेच्छापूर्वक तथा कानून के द्वारा a 
कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों में इस दिशा में काफी प्रगति भी 
हुई है । एक बार छोटे-छोटे खेतों को समाप्त करके बड़े आंकार के जोतों का निर्माण हो 
जाने के पश्चात्‌ सरकार को यह सोचना होगा कि आथिक आधार पर किसी किसान 
तथा उसके परिवार के पास कम से कम और अधिक से अधिक कितनी भूमि का होना 
आवश्यक है। जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि होगी वह सरकार द्वारा 


“gad लेकर भूमि-हीन लोगों में बांट दी जायेगी । भूदान आन्दोलन से भी इसे कार्य में 


काफी सहायता मिली है । जिन लोगों के पास आथिक जोत से कम भूमि है उन्हें पोर 
अधिक भूमि देने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे एक परिवार का सुगमतापुवक 
जीविकोपाजंन हो सके । a 

हम इस बात का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं कि प्रथम पं चवर्षीय योजना में इस 
बात का प्रयत्न Prat गया है कि कोई व्यक्ति अथवा परिवार और अधिक भूमि प्राप्त न 
कर पाये । कुछ राज्यों ने वतमान भूमि की अधिकृतम सीमा निर्धारित करने का काम 
भी किया है । दूसरी पंचवर्षीप्र योजना की अवधि में जोत की अधिकतम सीम! निर्धारित 
करने का कार्य किया गया । यह विचार प्रगट किया गया है कि एक परिवार के लिये | 
आथिक जोत की तीन गुनी भूमि को अधिकतम सीमा माना जाय | प्रिवार के लिए 
aiar जोत निर्धारित करने के दो आधार हो सकते हैं-- 

१. एक परिवार कितंनी भूमि पर खेती करे । 

२. जोत से औसत आमदनी क्या हो ? यह दोनों कार्य कठिन हैं, इसलिये एक 
विशेष समिति नियुक्त करने का परामर्शं दिया गया है । 5 se 

चक्रबन्दी की दिशा में जो प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है इसलिए इस क्षेत्र 
में कॉफी कार्य करता बाकी है । यह विचार प्रगट किया गया है कि शुरू में भूमि प्रबन्ध 
कानुन कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डों तथा सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र 
मे>लागु किया जाये । 

जोत को अधिकतम सीसा--आशिक जोत के निर्माण के साथ ही दूसरा प्रश्न _ 
जोत की अधिकतम सीमा तय करने का है ताकि आथिक जोत एक न्यूनतम सीमा से कम 
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भौर एक. अधिकतम सीमा से अधिक न हो । इस प्रकार जिन लोगों के पास अधिकतम. 
सीमा से अधिक भुमि है उसे भुमिहीन किसानो को अथवा कृषि सहकारी समितियों को 
दे दिया जाये | प्रथम योजना के काल में अधिकांश राज्यों में जोतों तथा कृषि सम्बन्धी | 
गणना का कार्य पुरा किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि प्रत्येक राज्य में 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित | 
कर दी जाये । अनेक राज्यों में इस हेतु आवश्यक कानून पास कर दिये गये हैं । i 

सीमा निर्धारण दो प्रकार से होता है--(क) भविष्य के far (ख) वतमान _ 
जोतों का । भारत के विभिन्न राज्यों में सीमा-निर्धारण .इस प्रकार उ शमत अकार है+ 3 नी 


राज्य भावी सीमा निर्धारण _ वर्तमान सीमा निर्धारण | 


= 


१ आन्ध्र प्रदेश . १८ से २६० एकड़ टु २७ से ३२४ एकड 
२. असम ५० एकड़ ५० एकड़ 

३. बिहार २० से ६० एकड़ २० से ६० एकड़ 
४. गुजरात १६ से १३२ एकड़ १६ से १३२ एकड़ 
4. जम्मु काश्मीर २२३ एकड़ ` २२३ एकड़ 
६. केरल १५ से ३७३ एकड़ १५ से २७३ एकड़ "Ri 
७. मध्य प्रदेश २५ से ७५ एकड़ २५ से ७५ एकड़ j 
८. मद्रास, २४ से १२० एकड़ . २४ से १२० एकड़ ङ 
€. महाराष्ट्र १८ से १२६ एकड़ १८ से १२६ एकड़ 

१०. मंसूर १८ से १४४ एकड़ १८ से १४४ एकड़ 

११. उड़ीसा २५ से १०० एकड़ २५ से १०० एकड़ 

१२ पंजाब ३० प्रामाणिक एकड़ 3o प्रामाणिक एकड़ . 


१३. राजस्थान ३० प्रामाणिक एकड़ 
१४, उत्तर प्रदेश १२३ एकड़ 
 १५.वंगाल _ २५ एकड़ २५एकड़ ... ES 
१६. हिमाचल चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा 
प्रदेश अन्य क्षेत्रों में, १२५ २० अन्य क्षेत्रों में १२५ २० 
| व वाली भूमि... लगान वाली भूमि 
२५ एकड़ , 3. २५ एकड़; . 
२५ ७५ एकड़ 


३० प्रामाणिक एकड़ 
४० एकड़ 
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(MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS) 


प्रश्‍न २४--भारतीय कृषि बिक्री प्रथा के दोषों का उल्लेख कोजिये । 
इनमें सुधार के लिये आपके क्या सुझाव हैं ? 
(आगरा बी० कॉम० १६६३७, १६६२, fto Vo १६५६, १९५६ ५४, इलाहाबाद ५३, 
४८, राजस्थान बी० To १६६३, १६६२, १९६०) 
अथवा Í 
संक्षेप में भारतीय किसान को कठिनाइयों का वर्णन कीजिये, जिनके 
तगत वह अपनी उत्पत्ति बेचता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के क्या 
उपाय किये गये हैं ? (आगरा १९६०, विक्रम १९६१) . . 
Point out the main defects in ‘the marketing of agricultural pro- 
duce in India ? Give your suggestions for imporvement. 
or : 
Mention briefly the difficulties of the Indian cultivator under 
which he sells his produce. What remedial measures have been adopted 
to remove these difficulties ? 


प्राचीन समय में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था स्वावलम्बी थी क्‍योंकि उस काल में ग्रास | 
में जो कुछ उत्पादन होता था वह ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही पयप्तिमात्र 
होता था । अतः उस समय बिक्री की कोई समस्या नहीं थी । किन्तु आधुनिक युगमें 
स्थिति बदल चुकी है और आज भारत के सामने ग्रामीण माल की बिक्री की समस्या 
विकराल रूप धारण किए हुए है। 'कृषि शाही आयोग ने १६२८ में बताया थाकि | 
“जब तक खेती की उपज की बिक्री की समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया जाता तब 
. तक कृषि समस्या का समाधान अपूर्ण है ।” व्यापारी एवं दलाल बेईमानी तथा कपट से ० 
अनुचित लाभ उठाते हैं जिसका भार किसान तथा उपभोग करने वाले पर पड़ता है। _ 
किसान की अज्ञानता, रूढिवादिता, पूँजी का अभाव, यातायात के साधनों में कमी आदि 
ऐसी बहुत-सी बाधाये हैं जिनसे किसान को हानि उठानी पड़ती है। वतमान समय में... 
बिक्री की प्रथा के बहुत से दोष sl अत! उन पर हमको विचार करना है। . 
बिक्री प्रथा के दोष ै p व 


भपनी पैदावार का उचित मुल्य नहीं मिल पाता-- 
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(१) असंगठित कृषक वर्ग--किसानों में आपस में संगठन का अभाव रहता | 
है जबकि खरीदार पूर्ण रूप से संगठित होते हैं। खेती की पैदावार लाखों छोटे-छोटे | 
किसानों द्वारा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मण्डियों तक लाई जाती है। संगठन के अभाव में | 
किसान बुरी तरह ठगा जाता है । . ; 


_ (२) निम्न कोटि का माल--कृषकों की उपज की किस्म उत्तम नहीं होती 
जिसके कई कारण हैं । किसान लापरवाही से बीजों को चुनते है । रोग, महामारी, सुखा, | 
फसल काटने का पुराना तरीका, गोदामों का अभाव, जान-वुझकर मिलावट करना, | 
वर्गीकरण का अभाव आदि कारणों से उत्पन्न फसल निम्न-कोटि की होती है । भारतीय . 
किसान अनाज को साफ, सुरक्षित एवं आकर्षक बनाये रखने के महत्व से अनभिज्ञ हैं। 
भारतीय किसान को अपने उत्पन्न किये हुये पदार्थों की श्रेष्ठता के विषय में उदासीन या. 
अनभिज्ञ रहने के कारण पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं होता । 

(३) मध्यस्थों की श्रधिकता- भारतीय ग्रामीण विपणन में बहुत अधिक 
मध्यस्थों का होना एक गम्भीर दोष है.। कृपकों को अपनी फमल पैदा करने के समय से 
बेचने. के समय तक बहुत से मध्यस्थों से काम पड़ता है जिससे उसे हानि होती है। यदि | 

- किसान अपनी फसल को, मण्डियो में बेचना चाहे तो उसके बीच में दलाल, आढ़तियों, | 
महाजन का आ जाना एक छोटी-सी बात है .। 'मध्यस्थों की बात कृषक को मिलने वाली 
आय में काफी कमी कर देती है । राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning: 
Committee) के शब्दों में, “मध्यवतियो की ag eat ही किसानों की निधनता के | 
` हेतु उत्तरदायी है तथा इनकी कुभरतृत्तियो के कारण ही किसान निर्धन हैं।” ` A 
` (४) अनुचित व्यय--किसान को अपनी फसल आढतियों के हाथ बेचते समय. 
बहुत से कर देने पडते है, जैसे तोलने वाले की मजदुरी, पल्लेदार का व्यय आदि । इसके | 
अतिरिक्त मण्डियो में बहुत से फिजूल व्यय होते हैं जसे चौकीदार, भङ्गी, ब्राह्मण इत्यादि 
पर व्यय, धर्म के नाम. पर मन्दिरों करे लिये-भी कर किसानों से लिया.जाता है । नमूने . 
. के रूप में माल'लेकर उसको -न तो वापिस ही किया जाता है और न ही उसका मूल्य 
 चुकाया जाता है.। Boys Bers दु oe १ 
_ (x) मण्डियों की कपटपुणं पंद्धति-हमारे देश की अधिकांश मण्डियाँ | 
यन्त्रित हैं अथवा; नियमित निरीक्षणं का अभाव है जिसके कारण आढ़ती किसानों की | 
उपज केः मूल्य में से कई प्रकार की अनुचित कटौतियां कर लेते हैं। शाही कृषि आयोग : 


es 
i 


तानुसार, “भारतीय मण्डियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियां किसी भी तरह खुली 


Fs 


(६) श्रेणी-विश्ञाजन का श्रभाव- भारत में फसल का बिभाजन न होक 
फसल ढेर में मिलाकर बेची जाती है । इसका बुरा प्रभाव उन पर पड्ता 
अच्छी होती है क्योंकि उनकी फसंलं की. कीमत भी 
बाजार में वस्तुओं के श्रेणीपन के अभाव से किसान 
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गीला किया जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की कृषि का वस्तु को बहुत 
कम मुल्य मिलता है । 
(७) परिवहन के साधनों का श्रभाव-गांव से मण्डी तक फसल ले जाने के 
लिए. उत्तम सड़कों का अभाव है। अतः कृषि उत्पादन में परिवहन . से बहुत असुविधा 
होती है। सड़कों के अभाव में मण्डी.तक उपज ले जाने में व्यय अधिक तथा पशुओं को 
अधिक कष्ट होता है । अनुमान लगाया गया है कि माल ढोने का खर्चा किसान को मिले | 
मूल्य का २०% तक होता है । उपज की उचित बिक्री के लिए परिवहन में उन्नति | 
करना परमावश्यक हे जिससे ट्रकों आदि का आना-जाना हो सके । रेलों को अधिकता _ 
से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। 
(८) भावों से श्रनभिज्ञता--किसानों की अपेक्षा व्यापारियों `को दूर-दूर के 
बाजार भाव भी ज्ञात होते हैं । किसान अनपढ़ होने के कारण इस क्षेत्र से अनभिज्ञ होता 
है । ऐसी दशा भें महाजनों द्वारा निर्धारित मुल्य पर ही अपनी फसल बेच देनी पड़ती है । 
जो मूल्य राजकीय पत्रों में प्रकाशित होते हैं उनका समझना अशिक्षित किसान के लिये 
असम्भव है और किसान की अज्ञानता का महाजन पुरा-पुरा लाभ उठाते हैं । 
(९) श्रसुरक्षित भण्डार--गाँव में फसल को संग्रह करने के लिये भूमि में 
गड्ढे या मिट्टी की कोठियाँ जिन्हें 'कुजर ser कहते हैं, काम में लाई जाती हें । यह 
। सव मिट्टी की बनी होती हैं । इसलिये सील, कीड़े, मकोड़े हारा बहुत-सी फसल नष्ट 
| हो जाती है । एक अनुमानं के अनुसार इस तरह अनाज के सग्रहण से प्रतिवर्ष २० लाख | 
' टन अनाज को क्षति होती है और अकेले गेहूँ में इस तरह से २:५० करोड़ रुपये की a 
' वापिक क्षति होती है। Sy 
। कृषि उत्पादन-विपणन में सुधार के सुझाव 
उपरोक्त कथन के अनुसार हमें पता चलता है कि बिक्री की समस्या कितनी 
| जटिल है । जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जायेगा तब तक किसानों की 
' आधिक दशा नहीं सुधर सकती । इसके लिये निम्नलिखित्त सुधार आवश्यक हैं--- कर 
(१) नियन्त्रित सण्डियों को स्थापना--इस प्रकार की मण्डियों का जन्म. 
सर्वप्रथम बरार में हुआ परन्तु वहां इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ । इसके बाद _ 
मध्य प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मंसूर राज्यों .ने भी इस प्रणाली को अपनाया । इन | 
मण्डियों की कुछ विशेषतायें भी हैं = 
(अ) प्रत्येक मण्डी में क्रेता और विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती | 
है । इनका कार्य होता है कि बाजार में किसी प्रकार की बेईमानी न हो । यही समिति 
तौल, माप तथा कटौतियो तक पर कड़ी दृष्टि रखती है और कृषकों को सब प्रकार की 
सुविधायें पहुंचाकर उनको दलाली से बचाती है । (ब) प्रत्येक मण्डी के दलालों, मध्यस्थो 
की समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है ताकि उन्हें किसी अनुचित कार्य 
पर दण्ड दिया जा सके । (स) समितियाँ मण्डी के भगरडो का निपटारा करने का कार्ये 
भी करती हैं। 


किन्तु भांरत में नियन्त्रित मण्डियों से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका क्योकि | 
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f 
| 
| 
इसके सफल न होने में बड़े-बड़े व्यापारियों का हाथ रहता है । दूसरे जनता इसके महत्व 
। तथा उपयोगिता को भली-भांति समभने में असफल रही है । 
| (२) कृषि उत्पादन का श्रेणी-विभाजन करना--जंसा कि ऊपर कहा गया 
| था कि कृषि उत्पादन को श्रेणी में नहीं बांटा जाता जिससे ईमानदार कृषक को काफी 
हानि होती है । अतः'कृषि उत्पादन अधिनियम पास किया गया था जिसने इस क्षेत्र में 
| काफी सफलता प्राप्त की । इस.अधिनियम के अनुसार विश्वस्त व्यापारियों को लाईसेन्स 
देऊर उनको यह अधिकार दिया जाता है कि यह सरकारी मार्केटिंग कर्मचारियों के 
निरीक्षण में कृषि उत्पोदनों का वर्गीकरण करें। तब ऐसे उत्पादन (आम माँग) को केवल 
बाजार में बिकने को भेज दिया जाय । इसके विकास से भारत को काफी लाभ होगा । 
(३) बाजार भावों को सूचना सम्बन्धी योजनायें-शाही कृषि आयोग 
ओर केन्द्रीय विक्री विभाग के भिन्न-भिन्न अनुसन्धान ने यह अनुभव किया कि सभी 
मण्डियो में भावों की दरों में सामंजस्य नहीं है । इसलिए भारत के सभी रेडियो स्टेशन 
से भिन्न वस्तुओं के दाम प्रसारित किये जाते हैं। दूसरे समाचार-पत्रों में भी इनको 
प्रकाशित किया जाता है जिनसे यद्यपि अभी अधिक कृषकों को तो लाभ नहीं पहुंचा है 
परन्तु आशा की जाती है कि इससे भावों का ज्ञान किसानों को भली प्रकार हो जायेगा । 
_ (४) गोदामों को सुविधार्ये-गोदामों के न होने से जो हानि होती है उसका 
उल्लेख किया जा चुका है। इसलिये गांवों अथवा मण्डियों में उत्तम प्रकार के गोदाम 
का बनना बहुत आवश्यक हे । यह गोदाम व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा बनवाने चाहियंया | 
सरकार ऋण देऊर इस काथं को पूणं कराये । इन सुविधाओं के पुणं होने से देश एव _ 
कृषक दोनों को लाभ होगा । “दु 
(५) परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास--फसल को मण्डियों तक ले 
जाने के लिये यातायात के साधनों की उन्नति करना परमावश्यक है । इसलिये राजकीय | 
और केन्द्रीय सरकारों को गांव से मन्डी तक पक्की सड़कों का निर्माण करना चाहिये । | 
इसके अतिरिक्त किसानों की गाड़ियों में रबड के पहिये लगाने. के लिए प्रोत्साहन देना E 
चाहिये । इसी प्रकार रेल और जहाजी कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले भाडे में समानता 
होनी चाहिये तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के यातायात के लिए रेलों में विशेष 
प्रकार: का प्रबन्ध होना चाहिए । हमारी भारत सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है 
भोर प्रयत्नशील भी है । a 
= (६) सहकारी समितियों द्वारा वस्तु विक्रय--इस प्रकार की समितियों की _ 
स्थापना बुराइयों को दूर करने के हेतु की जानी चाहिए जिनके कार्य निम्नलिखित होने | 
चाहियें--(अ) कृषि उत्पादनों को खरीदने और बेचने का कार्य, (ब) कृषि के अतिरिक्त 
मन्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय का कार्य, (सं) माल को लेकर वर्गीकरण तथा 
प्रमाणी र्ण eae भादि, (द) गोदामों आदि का निर्माण करना । इन समितियों कै. 


~ = as 
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' बिक्री से सम्बन्धित जिन कठिनाइयों का उल्लेख हम. ऊपर कर छुके हैं. तथा सुधार के 


लिए जिन सुझावों का वर्णन किया गया है उनके आधार पर अब हमें यह देखना है कि 


| सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं। भारत के कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत बिक्री 
तथा निरीक्षण निदेशालय (Directorate of marketing and inspection) के द्वारा 
जो व्यवस्था की जाती है उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


| 


i 
i 


(१) पदार्थों का वर्गीकरण (Grading and Standardisation) —à कार्य 
कृषि उत्पादन. (वर्गीकरण तथा अनुकरण) अधिनियम १६३.७ के अन्तगंत किया.जाता है । 
जो वस्तुर्ये निर्यात होती हैं उनमें से तम्बाकू, सन, ऊन, चन्दन का तेल, काली मिर्च, 
सूअर के बाल तथा इसी प्रकार की अन्य कई वस्तुओं का वर्गीकरण अनिवायं रूप से 
किया जाता है । आन्तरिक व्यापार के लिये जो कृषि पदार्थ - प्रयोग में आते हैं उनमें से 
भी तेल, मक्खन, कपास, अण्ड, गेहूँ का. आटा, . चावल, आलू, TS तथा फलों आदिका 
वर्गीकरण ऐच्छिक आधार-पर करने की व्यवस्था की गई है । इस समय देश. में लगभग 


| goo वर्गीकरण केन्द्र कार्य कर रहे. हैं । 


भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में नागपुर में एक केन्द्रीय नियन्त्रण 


प्रयोगशाला बनाने की व्यवस्था की है । ; इसी प्रकार TAL, मद्रास, कोचीन, कानपुर, 
' राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता तथा बम्बई में क्षेत्रीय प्रयोगशालाय स्थापित करने की 
| व्यवस्था है जिनमें से प्रथम दो स्थानों पर ये प्रयो॥शालायें. चालू. भी हो. गई हैं | इन 


1p, 


| प्रयोगशालाओं का उद्देश्य नये पदार्थो के लिए,माणक (Standards) निर्धारित करना 


तथा पुराने माणक बदलकर नये माणक निर्धारित करना है । 


(२) मण्डियों को नियन्त्रित करना-सरकार निरन्तर. इस बात का प्रयत्न 
कर रही है कि देश में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या में वृद्धि की जाय । दूसरी योजना के 


॥ अन्त तक भारत की कुल २५०० मण्डियों में से केवल ७०७ मण्डियों का ही नियमन 


किया जा सकता है । तीसरी योजना में देश की समस्त मण्डियों को नियमित करने का 
| लक्ष्य रखा गया था । नियमित मण्डियों में राज्य सरकार द्वारा मार्केटिग ऑफिसर तथा 
| मार्केटिंग इन्स्पेक्टर नियुक्त किये जाते हैं जो.. कि गेहूँ, कपास, तिलहन आदि महत्वपूर्ण 
| वस्तुओं के विपणन का निरीक्षण एवं नियमन करते हैँ । 


(३) बिक्री सम्बन्धो छान-बीन तथा ` सर्वेक्षण-बिक्री तया. निरीक्षण 


| निदेशालय १९३७ से ही कृषि पदार्थो की बिक्री से सम्बन्धित अनेक सर्वेक्षणो की व्यवस्था 


करता आ रहा है । अब तक लगभग ४० पदार्थों के सम्बन्ध में १२५ बिक्री सर्वेक्षण 


रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । १६६२-६३ में ६ अन्य रिपोर्ट प्रकाशित हुई तथा ५ होते 
| वाली हैं । बिक्री अनुसन्धानशाला की भी स्थापना की गई है जो इससे सम्बन्धित विभिन्न 
'पहलुओं पर अनुसन्धान कार्य करेगी । 


(४) कर्मचारियों का प्रशिक्षण- कृषि पदार्थों की बिक्री से सम्बन्धित 
सरकारी विभागों में काय करने वाले कमंचारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है । इसके अन्तर्गत ३ प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गये हैं । 

(i) नागपुर में उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये १ वर्ष का कोस 
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(ii) मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के सिये सांगली तथा हैदराबाद में ५ माह का : | 
ये प्रशिक्षण faafaa मण्डियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये हैं 1 (11) पदार्थों 
के वर्गीकरण की देख-रेख करने वाले कर्मचारियों के लिये ३ माह का प्रशिक्षण। है 
प्रश्‍न २५- भारतीय ग्रामीण ग्रर्थ-व्यवस्था में सहकारी बिक्री प्रथा का 
क्या महत्व है ? इस प्रथा को फंलाने और अधिक सफल बनाने में क्या शी 
नाइयां हैं ? उनको दूर करने के उपाय बताओ। (आगरा ५७, लखनऊ Ys) 
What is the singnificance of co-operative merketing in our rural 
economy ? What are the difficulties in making it more successful’ and 
popular ? Give your suggestions to remove these difficulties. Í 
वर्त मोन' कृषि विपणनः प्रणालीः की “सभी बुराइयों "के * लिये एक-मात्र औषधि 
सहकारी बिक्री है। क्योंकि उत्पादक अलग-अलग अपना समाज बेचते हैं तो उन्हें अपने 
माल का उचित मुल्य नहीं मिलने पाता । उत्पादक कर्ता सहकारी समिति द्वारा सामूहिक 
रूप से विपणन करने से बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्त शोषणों सेब 
सकते हैं । इस सम्मन्ध में शाही कृषि आयोग ने लिखा है कि अलग-अलग बिक्री करे 
की अपेक्षा सहकारी बिक्री भारतवर्ष में पाई जाने वाली परिस्थितियों में बहुत लाभकारी 
है इसलिये यहां सहकारी बिक्री समितियां स्थापित होनी चाहिये जो अधिक मात्रा गे, 
उपज पैदा एकत्रित करके श्रेणी विभाजन योग्य बनायें । ऐसी समितियां उत्पादकों को 
भारतीय उपभोक्ताओं और विदेशी बाजारों के सम्पक में लायेंगी व बहुउद्देशीय सहकारी 
योजनाओं से भी विक्रय में काफी सहयोग मिलता है। सहकारी विपणन समितियों 
महत्व का विवेचन शाही कृषि आयोग ने इस प्रकार किया था--“आदर्श उद्देश्य यह 
है कि सहकारी विपणन समितियाँ किसानों को अपनी उपज का उत्पादन करने र 
उसे तेयार करने के हेतु शिक्षित करेंगी तथा बिक्री के हेतु पर्याप्त मात्रा में उपज प्रदान 
करेंगी जिससे कुशल श्रेणीकरण भौ हो सकेगा तथा भारतीय उत्पादको को निर्यात 
बाजार से सीधा सम्बन्धित कर देंगी 1” = 
| इस प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुये ही प्रारम्भिक समितियों के आ 
केन्द्रीय विक्रय संघ की स्थापना की गई है जो कृषि उत्तत्ति .व अन्य वस्तुओं का का 
विक्रय करते हैं। सबसे ऊपर प्रदेशीय विक्री संघों की स्थापना की गई है जो स्वयं 
क्रय-विक्रय करते हैं तथा राज्य भर के केन्द्रीय संघों और प्रारम्भिक समितियों को Bl 
देते हूँ तथा अन्य प्रकार की भी सहायता देते हुये उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। |. 
. सहकारी - वितरण से बहुत से लाभ हैं। एक तो इन समितियों के स्थापित है 
oe से 'उल्लादक और उपभोक्ता के बीच के सारे मध्यस्थ समाप्त हो जाते है । किसान 
माल सामुहिक रूप से बेचकर बहुत सी किफायत कर लेते हैं। समितियों द्वारा मा 
_ श्रेणीकरण व प्रणालीकरण करने से उपभोक्ता को भी अधिक लाभ होता है जँसे-पा 
की सुविधायें प्राप्त होंगी । माल समितियो द्वारा खरीद लिया जाने से उसे अनुकू 
पद असा see सकेगा | इससे किसान को भनी उपज का उचित मूल्य मिलता है । र 


$ माल को सुरक्षित रखने के लिये गोदाम का भी निर्माण करा सकती | 
i _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. j EAT 
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किसान नहीं बना सकता । इन समितियों के द्वारा कृषक अपना प्राप्त कर अपने 
माल को अधिक समय तक रोककर भी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है त्या 
महाजन के चंगुल से बच जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उन्हें उचित 
सलाह देकर व्यापारियों के धोखे-बाजी से भी वचाती हैं। समितियों द्वारा उत्पादकों की 
माल बेचने की शक्ति तथा समय की काफी बचत हो जाती हे । ` 

वस्तुतः सहकारिता बिक्री के इन लाभों एवं महत्व को सभी सभ्य सरकारों ने 
माना व सममा है और प्रत्येक देश में इन्होंने पर्याप्त सराहनीय कार्य किया है । उपरोक्त 
वितरण के महत्व को समभते हुये बम्बई, गुजरात, खानदेश आदि स्थानों पर इसकी - 
स्थापना की गई और इनको अपने कार्य में विशेष सफलता भी प्राप्त हुई । बम्बई राज्य 
में तम्व कू, फल, शाक "लाल .मिर्च' चावल तथा. प्यांज इत्यादि -क्ीः बिक्री के लिये 
सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई । पंजाब; मद्रास में'भी इस आन्दोलन 
ने सराहनीय कार्य किया है । उत्तर-प्रदेश एवं बिहार राज्य ने भी इनके महत्व को भली- 
भांति समका है और अपने. यहां गन्नों की बिक्री के लिये सहकारी समितियां स्थापित 
हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में १० वर्षो में लगभग १६,००० गन्ना सहकारी समितियां 
स्थापित की जा चुकी हैं । र 

सहकारी बिक्रो प्रथा की सफलता में कठिनाइयां--भारत में कृषि पदार्था _ 
की बिक्री समस्या का एक-मात्र सुगम उपाय सहकारी बिक्री ही हो सकती है किन्तु 
सहकारी बिक्री प्रथा की सफलता तथा लोकप्रियता में अनेक बाधायें हैं | निम्नलिखित 
विवेचन में हम इन्हीं कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे-- 

१. दोषपुर्ण साख व्यवस्था--सहकारी बिक्री की असफलता का एक मुख्य 
कारण हमारी दोषपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था है । भारतीय किसान को आज भी अपनी 
साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये गाँव के महाजन अथवा आढ़तियों पर बहुत कुछ 
निर्भर रहना पड़ता है । इसका परिणाम यह होता है कि बिक्री के विषय में भी Peart 
को उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है । वह इच्छा रखते हुए भी सहकारी बिक्री समिति 
सेवाओं के लाभ नहीं उठा सकता । ' न | 

२. गोदामों की सुविधाओं का अभाव--भारतीय किसान के पास न तो अन्न 
का संग्रह करके रखने के लिये निजी साधन हैं और न ही उनमें अधिक समय तक अनाज 
को रोके रखने की क्षमता है । सरकार द्वारा भी गोदामों आदि की पूरी तरह से व्यवस्था 
अभी तक नहीं की जा सकी है । रुपये की आवश्यकता तथा संग्रह करने की सुविधाओं है ae 
अभाव में किसान को विवश होकर अपनी फसल शीघ्र बनिये अथवा मण्डी के आढ्तियो . 
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इसलिये फसल की बिक्री की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता और सहकारी क्रो 
प्रथा पूर्णरूप से सफल नहीं हो पाती । 4 
४. कभंचारियों में शिक्षा तथा ईसानदारी का अभाव - सहकारी दि बल 
समितियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह भी है कि इनके कार्यकर्ता तथा कामे, 
चारी न तो भली भांति शिक्षित होते हैं और न इन्हें सहकारी पद्धति का विशेष अनुभव 
'होता है । इसके अतिरिक्त बहुधा उनमें ईमानदारी और सच्चाई का अभाव देखने को 
“मिलता है । : a 
: ५; व्यापारी वर्ग विरोधी--लगभग सभी स्थानों पर फसल तथा अनाज वौ 
मण्डियों में काम करने वाला निजि व्यापारी वर्ग सहकारी बिक्री प्रथा का स्वागत नहीं 
। = वरनु उसका विरोध करता है और हर भाँति उसे असफल बनाने की चेष्टा करता 
है क्योंकि सहकारी ब्रिक्की प्रथा की सफलता से उसे मनमानी करने के अवसर य | 
मिल सकत । į; 
६. घिफ्शन की श्राधारभूत अविकसित दशायें- हमारे देश में सहकाए 
विपणन की प्रगति का अन्तिम अवरोधक विपणन की आधारभूत दशाओं की अविकसितता 
है । देश में (क) गाँवों को मण्डियों से मिलाने के हेतु यातायात के साधनों की कमी है, 
(ख) कृषि पदार्थों के सामान्य प्रभाव तथा प्रामाणिक ग्रेड का अभाव है; (ग) तथा atl 
और शहरों में कृषि-उपज को रखने के हेतु सुरक्षित भण्डारों और गोदामो की कमी है। 
सहकारी बिक्री प्रथा को सफल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठा 
गये कदम्त--रिजवं वेक आफ इण्डिया ने जो अखिल-भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
(All India ‘Rural Credit Survey) का आयोजन किया था उसकी रिपोर्ट में 
सहकारी बिक्री प्रथा को सफल बनाने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । भारत 
सरकार ने उन्हीं सुझावों के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है । इन सुझावों: | 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण है-- E 
१. योजना बनाना-- सहकारी विकास की एक ऐसी योजना बनाना जिस 
साख, फसल की बिक्री, उसकी सफाई तथा छांट और गोदामों की सुबिधायें एक ही योजता 
के अन्तर्गत आ जायें और सम्बन्धित विषयों के रूप में उन पर कार्य किया जा सके || 
| २. कृषि साख की फसल को बिक्री से सम्बन्धित करना--इसका अर्थ गह 
'है कि कृषक अपनी फसल के बदले में सहकारी समिति से ऋण प्राप्त करने में am 
कु हो सके । दूसरे शब्दों में कृषक अपनी फसल को सहकारी समिति की बिक्री के हेतु ai 
` दे और सहकारी समिति उसकी फल को बेचकर कृषक द्वारा ऋण रूप में लिये गए 
È = को काटकर शेष कृषक को वापस FÈ | इस प्रकार फसल की बिक्री केहि 
or a महाजन अथवा आढ्ती पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । | 
5 सल को सफाई तथा छान-बीन का सहकारी ढंग से विकास--जै 
(क ऊपर बताया जा चुका है कि फसल को वैज्ञानिक ढंग से के तथा उसकी 
' श्रेणियां (Crading) बना देने से गे भाक करे तया | 
EI फसल अच्छे दामों पर बेचने में सुविधा मिः 


' कार्यं किसान स्वयं नहीं : x 
R न सवय नहीं कर सकता तो सहकार इसे अपने हाथ ३ 
छ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


# 


हि es 


२७/७ Digitized by ॥ुर्किपंदीर्थी'कीर्वश्रत्रपे'121101 and eGangotri IOR 


सहकारिता के आधार पर इसका विकास किया जाय । यही सर्वोत्तम उपाय है ओर इस 
feat में सरकार ने कुछ कंदम उठाये हैं यद्यपि अभी तक इसकी , प्रगति केवल नाम 
मात्र की है | ; L 
४. गोदासों की व्यवस्था- राष्ट्रीय सरकारी विकास तथा ` गोदाम बोर्ड 
(National Co-operative Development and Warehousing Board) ने राज्य 
सरकार को २०३ लाख रुपया प्रदान किया ताकि वे सहकारी विक्री समितियों की पूँजी 
खरीद सके और आधिक संहायता के साथ-साथ उनके संचालन में सहयोग प्रदान कर 
सके । केन्द्रीय गोदाम निगम (Central warehousing Co-operation) ने अमरावती, 
गोंदिया, सांमलीग, गडाग, देवनगरी तथा वारागढ़ नामक छः स्थानों पर किराये की 
जगह लेकर गोदामों की व्यवस्था की है । इस प्रकार राज्य गोदाम निगम बिहार, बम्बई, 
मैसूर, राजस्थान, मद्रास, बंगाल तथा उडीसा नामक राज्यों में स्थापित किये जा चुके 
हैं। बड़े आकार वाली सहकारी साख समितियों (Large-sized Credit Societies) 
के.आधीन: ३७६ तथा-सहकारी-«ब्रिक्री: समितियों :के- आधीन २१८ गोदामों का निर्माण 
हो रहा है। सरकार का उद्देश्य सभी सहकारी. साख समितियों को बड़े आकार वाली 
साख समितियों में परिवर्तित कर देने का है । इसके लिये चार अथला * सहकारी 
समितियों को मिलाकर एक बड़ी साख समिति बनाई गई है जो साख के अतिरिक्त 
बिक्री तथा गोदामों आदि की व्यवस्था कर सके और उसकी पूँजी का कुछ भाग राज्य 
सरकार खरीद सके । 
सहकारी बिक्री प्रथा की वर्तमान स्थिति 3 
भारत में ३० जून १६६२ को ३०,००० प्राथमिक विपणन समितियाँ (Primary 
Marketing Societies) थीं । इन समितियों की सदस्य संख्या १६५ मिलियन तथा कार्ये 
शील पूँजी (Working Capital) ३२ करोड़ रुपए थी । जून १६६२ के अन्त तक © ५१९. 
केन्द्रीय समितियों द्वारा ६'५ करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज १४६ करोड़ रुपये के 
मूल्य की कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का तथा ८४ करोड़ के मुल्य की उपभोक्ता वस्तुओं का | 
विक्रय किया जा चुका था | ३० जून १६६२ को राज्य विपणन (विक्री) समितियों की | 


क्रय-विक्रय समितियों को स्थापित करने का लक्ष्य ST MATS x 
प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५० सहकारी चीनी मिलें लगाने की व्यवस्था 


१६६१ के अन्त तक: देश में. ६६ सहकारी चीनी मिले स्थापित हो चुकी थीं । केन्द्रीय तथा 

राज्य गोदाम निगम ने विभिन्न प्रकार की सहकारी बिक्री समितियों के लिये गोदामों क 7 

निर्माण करे की व्यवस्था की है।__ जम करने की व्यवम्था की है। i te 
* कामस १४ ATT १६६४, पृष्ठ ४३६ | 
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सहकारी बिक्री प्रथा की उन्नति के लिए सुझाव-- अखिल भारतीय ग्रामीण 3 

` साख सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी विपणन की प्रगति के महत्वपूर्ण सुझाव इस 

प्रकार दिए है--() विपणन समितियों द्वारा उपज के विक्रय में सट्टे की भावना का त्याग 

कर देना चाहिये । (ii) सहकारी साख और सहकारी विपणन में अन्तसंम्बन्ध स्थापित 

कर देना चाहिये । (iii) विपणन समितियों और उपभोक्ता समितियों में प्रत्यक्ष 

व्यापार होना चाहिये । (४) भण्डारों और गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिये । | 
(४) कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये । (vi) उपज का विधायन 


और श्रेणीकरण किया जाना वांछनीय है) ६.) . | 
S खाद्य समस्या तथा Bara 


; जाप (FOOD PROBLEM AND FAMINE! PROBLEM AND FAMINES) 
s 


भरन २६--भारतीय खाद्य ससस्या क्या है ? आपके विचार में स्थायी 
रूप से खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के क्या उपाय हैं ? केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों ने इस समस्या के साधन के लिये श्रब तक क्या प्रयत्न किये हैं? 
(आगरा १६५१, ४०, लखनऊ ५१, ४५, बिहार ५३, राजपुताना ५०, पटना ६१, १३ 
सागर ६१, विक्रम ६०), 


€ 


अथवा $ 
भारत के प्रस्तुत खाद्य-संकट को संक्षिप्त व्याख्या कोजिये । ग्रशोक | 

' मेहता समिति द्वारा दी हुई कुछ प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिये । $ 
z (आगरा १६५६) 
द त अथवा ; 
RGA प्रस्तुत खाद्य-संकट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । इसको | 
o GARIA के हेतु सरकार क्या कर रही है ? (आगरा १६६५) ` 


1100 briefly the Present food crisis in India. 
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खाद्य-समस्या भारत की सर्वाधिक गम्भीर समस्या है । यद्यपि हमारे देश में 
समस्त कृषित-क्षेत्र के लगभग ७६% भाग में खाद्य फसले बोई जाती हैं, तथापि देश 
की विशाल जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए देश में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त 

हीं हो पाता और प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता है । वास्तव 
में खाद्य समस्या का मुख्य पहलू भारतीय नागरिकों की मात्रा में पर्याप्त तथा पौष्टिक 
भोजन प्रदान करना होता है क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को न तो मात्रा में पर्याप्त 
और न ही गुणात्मक दृष्टि से पौष्टिक एबं संतुलित भोजन मिल पाता है। 
खाद्यान्न के अभाव के कारण 

१. बर्मा का भारत से अलग होना--१६४७ में बर्मा को भारत से अलग 
कर दिया गया । इससे चावल का एक दम अभाव हो गया ।निःसन्देह बर्मा की एक 
साल की चावल की फसल भारत के लिये ३ साल के लिये पर्याप्त होती थी । ऐसी 
स्थिति में बर्मा को भारत से अलग होने से भारत की खाद्यान्न समस्या गम्भीर है । 

२. देश का विभाजन--१६४७ में देश के विभाजन के कारण भी ऐसे बहुत 
बड़े क्षेत्र जिनमें गेहूँ तथा चावल उत्पन्न होता था तथा जहाँ सिचाई के उत्तम साधन 
उपलब्ध थे पाकिस्तान में चले गये । दूसरे शब्दों में भारत को ७३:० प्रतिशत कृषि 
क्षेत्र से ७७:७ प्रतिशत जन-संख्या का पालन करना पड़ा । अतः बर्मा से अलग होने से 
१३ लाख टन अनाज की कमी और विभाजन से ७७ लाब टन की कमी हो गई। 

३. बंगाल का अकाल-- १६४३-४४ में अकाल के कारण अनाज की पूति, 
और कम हो गई । लड़ाई के कारण एक ओर तो परिवहन बन्द हो गया था और उधर 
बंगाल में अकाल पड़ा जिसका प्रभाव समस्त देश पर पड़ा और खाद्यान्न को कमी 
दृष्टिगोचर होने लगी । 

४. बाढ और टिडिढयों का प्रकोप--भारत में प्रत्येक वषं बाढ़ एवं टिड्डियों 
का दल अपना प्रकोप दिखाता है, जिसके कारण समस्त तैयार फमल नष्ट हो जाती 
है | ऐसी दशा में अनाज की कमी होनी स्वाभाविक है । 

५, जनसंख्या की वद्धि-पिछले ast से भारत की जनसंख्या खाद्य-सामग्री 
के अनुपात में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसके पालन-पोषण में काफी कठिनाई होती 


, है और gaa देश में खाद्यान्न की कमी का अनुभव होता है । योजना आयोग के शब्दों में, | 
“fang वर्षो में भारत की अथं-व्यवस्था न्यूनाधिक स्थिरं रही है तथा तीब्रता से बढ्ने 


वाली जनसंख्या की विस्तृत आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ सिद्ध हुई है । 
६. खेती के प्राने तरीके- हमारी विदेशी सरकार ने इस देश में आत्म- 


निर्भरता की कभी कोई योजना ही नहीं बनाई-। वह केवल अपना स्वाथ देखते थे, जिनकी | 
नीति से उर्वरा शक्ति कम होती गई और प्रति एकड़ उत्पादन कम होता गया । दूसरे, | 
कभी हमारे देश के कृषकों ने वेज्ञानिक ढंग अपनाने का प्रयत्न नहीं किया, इससे समस्या | 


और भी अधिक गम्भीर हो गई । 


७. व्यापारिक फसलों को प्राथमिकता-जैसा है कि हम जानते हैं कि भारत में 


उद्योगों के विकास के साथ-साथ कच्चे माल की खपत भी बढ़ती जा रही है । गन्ना, | 
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कपास, जूट, तम्बाकू तथा इसी प्रकार की अन्य व्यापारिक फसलों की खेती को ath 
महत्व दिया जाने लगा है । इस प्रकार अनाज की खेती कम होती जा रही है। शी | 
की मात्रा सीमित होने के कारण यदि व्यापारिक फसलों की खेतीको बढ़ाया जावेगा 
तो अनाज के लिये भुमि कम पड़ जावेगी। समस्या का हल यह है कि प्रति एक 
पैदावार बढ़ाई जावे | न 
८. सिचाई के साधनों का श्रभाव--भारत में अभी तक सिचाई के साधनों 

का पूर्ण विकास नहीं हुआ है जिसके कारण बहुत-सा क्षेत्र अनुपजाऊ रह गया है। 
अधिक से अधिक भुमि पर सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना उपज को बढ़ाने के लि । 
परम आवश्यक है। े | 
९. अशिक्षा -क्कषक्र अशिक्षित है । इसलिये आधुनिकतम यंत्रों तथा कार्य-क्रमौ 

से अनभिज्ञ रहकर अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता । फलस्वरूप अन्त उसा 

कम होता है । j 

_ १०, परिवहन तथा ameaga के साधनों का श्रभाव-परिवहन के साशं | 

तथा सम्वादवाहन के अभाव में कृषक भावों तथा नवीनतम geal से तो अनभिज्ञ र a 

| ही है साथ ही साथ अन्न, अच्छा बीज वाहर से मंगाने तथा उत्पादित अन्न को 
ऊंचे मुल्य पर बेचने से वंचित रहकर हानि उठाता है। अतः केवल अपने खाने मात्र 

के लिये ही अन्न बोता है । 


इस समस्या के निवारण के उपाय 4 

वर्तमान खाद्य के अभाव को आपात द्वारा पूणे किया जा सकता है । परतु 

देश के सन्तुलित आथिक विक्रास के समय हम अधिक दिनों तक तथा अनिश्चित कात, 

- तक आयात पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि बाहर से अन्न मंगाने का अभिप्राय होता. 
है देश के बहुमुल्य खनिज पदार्थो का निर्यात । इसका अभाव भावी औद्योगिक विका 
पर विपरीत पड़ेगा । १९४८ से भारत कुल मिलाकर ७५० करोड़ रुपये का अल 


विदेशों से मंगा चुका है । अतः अब हमको mer निर्भर होने का भरसक प्रयत्न कला 
चाहिये | 


- है। जब तक खाद्यान्न उत्पादन न 
किसी न किसी रूप में अवश्य 
“परिवर्तन, भूमि व्यवस्था में सुधार, सिचाई के साधनों का विकास, वैज्ञानिक अनुसंधा 
` का.कृषि में प्रयोग, गहरी और विस्तीण जुताई तथा किसानों के दृष्टिकोण में परित | 
. इत्यादि उपायों की सहायता ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं । a 
दुसरे हमको फल, शाक, दुध, घी, मछली, मांस तथा अण्डे को भी अपने * ag 
- का भाग बनाना पडेगा । शिक्षा के प्रचार के द्वारा लोगों की रुचि में परिवर्तन करके 
परोक्त 'पदार्थो के प्रति संकीणंतापूर्ण अरुचि को .परिवर्सित किया जा 
मको पशुओं की नस्ल में सुधार करना पड़ेगा । इस प्रकार 
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नीति का अभिप्राय केवल भरपेट सूखा भोजन नहीं अपितु भोजन पर्याप्त स्वास्थ्य . 
वर्धक भी होना चाहिये । = 

इस समस्या के समाधान के लिये दो बातें आवश्यक हैं । एक तो ग्रामीण परिवहन . 
का विकास और दूसरा उचित व पर्याप्त विपणन सुविधायें । इन दोनों समस्याओं के 
समाधात से कृषक अपनी फसल का पूरा मूल्य पा सकेगा और अन्न का वितरण भी देश 
में ठीक प्रकार से हो सकेगा । अन्न कोष सुरक्षित रखने से भी संकटकालीन स्थितिमें 
खाद्य समस्या का मुकाबला आसानी-से कर सकते हैं । 

योजना आयोग ने अन्न के ऊपर नियन्त्रण तथा राशनिग व्यवस्था को अभी | 
धीरे-धीरे हटाने की आवश्यकता को बहुत महत्वपूर्ण नहीं बताया क्योंकि नियन्त्रण के एक 2 
दम हट जाने से स्थिति कावू. से बाहर हो जाने का भय रहता है। परन्तु अनुभव 
बतलाता है कि नियन्त्रण से खाद्य समस्या गम्भीर होती है क्योंकि इससे चोर बाजारी _ 
तथा संग्रह और भ्रष्टाचार की बुराइयों को जन्म मिलता है | 

खाद्य समस्या को हल करने के लिये हमें देश से गरीवी दुर करनी है जिसके लिये _ 
हमको देश के औद्योगीकरण, कुटीर उद्योगों का पुनविकास तथा जन-संख्या का तियन्द्रण . 
एवं कृषि सुधार में वगंहीन समाज की स्थापना, समान सुअवसर तथा शोषण की अनु- 
पस्थिति इत्यादि को दर करके एवं विकास करके निर्धनता को दूर करने में सफल हो 
सक्रते हैं । मनुष्य के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाना और देश में बेकारी को दूर करना 
है | तब ही हम खाद्य समस्या का समाधान कर सकते हैं। देश में प्रन्त संकट को दूर 
करने के हेतु उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसके वितरण की समुचित व्यवस्था करने के 
साथ-साथ अवाध गति से बढ़ती हुई जन संख्या को नियन्त्रित करना भी आवश्यक है। _ 
योजना आयोग के शब्दों में, “जन-संख्या की वृद्धि को एक अवधि तक स्थिर रखता _ 
नियोजित विकास का केन्द्र बिन्दु है। अतएव परिवार नियोजन का कायक्रम अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है तथा इसके लिये नागरिकों को शिक्षित करना उनके लिये व्यापक पेम!ने पर 


लोकप्रिय प्रयत्न करना वांछनीय है ।” इस प्रकार खाद्य समस्या का समाधात का अ 
केवल तत्काल कमी को पूरा करना ही नहीं है वरन्‌ सदा के लिये देश को खाद्यान्नों एवं 
पोषक पदार्थों में पूर्णतया आत्म-निर्भर बनाना है। ra 
सरकार द्वारा समाधान के प्रयत्न $ 

सरकार ने इस समस्या को दो प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न किया है | 


दिया और निम्नलिखित सिफारिश रक्खीं-अधिक खाद का प्रयोग करना अच 


का प्रयोग करना, सिचाई के साधनों में पर्याप्त वृद्धि करता, भूमि का क्षेत्रफल 
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सुलभाई जा सकती है क्योंकि इन सभी प्रयत्नों से अधिक अन्त पैदा होगा | 

१९४२ में सरकार ने खाद्य विभाग खोला जिसका कार्य था खाद्यान्नों के मूल्य, 
fame तथा पूर्ति पर नियन्त्रण रखना तथा नागरिकों एवं सेना द्वारा खरीदे हुये अनाज 
पर निगरानी रखना । इस विभाग का मुख्य कार्य यह था कि अधिक अन्न वाले क्षेत्रों से 
अनाज खरीद कर कमी वाले क्षेत्रों को भेजना । 

१९४३ में सरकार ने खाद्यान्न नीति समिति की स्थापना की जिसने सिफारिश 
की थी कि अनाज पर राशनिग कर देना चाहिये, अनाज छुपाने वालों पर कानूनी कार्य- 
वाही की जाए तथा आयात में वृद्धि की जाए और केन्द्र अन्न कोष का निर्माण होना 
चाहिये । इन सभी सुझावों के अतिरिक्त भी अनेक सुझाव सरकार ने स्त्रीकार किये, पर 
इससे कोई सन्तोषजनक लाभ नहीं हुआ । अतः सरकार ने विवश होकर दूसरी खाद्यान्न 
नीति समिति का आयोजन क्रिया जिसने अनेक प्रकार की सिफारिशों के साथ-साथ इस 
बात पर अधिक जोर दिया कि खाद्योत्पादन सम्बन्धी योजनायें राज्य की सरकारों को 
ही बनानी चाहियें । केन्द्र सरकार को केवल देखभाल करने का कार्य करना चाहिये । 
इमके अतिरिक्त केन्द्र कृषि योजना बोड, प्रत्येक राज्य में एक कृषि बोड, एक केन्द्रीय 
भूमि उद्धार बोर्ड की भी स्थापना करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सिफा- 
Kear खाद्यान्न पर से नियन्त्रण उठाने की थी । १९४९ में केन्द्रीय तथा राज्यों के मन्त्रियों 
का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत ६२ लाब 
एकड़ बंजर भूमि को खेती करने योग्य बनाना, ४५०० नलकूपों को खोदना, रासायनिक 
खद बाँटना, मछली के उद्योग को प्रोत्साहन देना था । १९४६ में श्री नोरिस ने जो 
खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रधान अधिकारी थे, कहा कि खाद्य समस्या को सुलभाने के 
लिये भूमि-क्षरण को रोकना आवश्यक है । अतएव भुमि को कटाव से बचाने के लिये ही 
वन-महोत्सव प्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया | 

पंचवर्षीय योजना श्रौर खाद्य समस्या 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में पिछली अनाज की कमी को at पूरा करना तथा इस 

बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये अनाज का प्रबन्ध करना भी था। अतः प्रथम योजता 

के काल में ७५० करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगाया गया । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में इस समस्या के समाधान के लिये १२५ करोड़ रुपये wa गये थे और उत्पादन का 
लक्ष्य ६५ मिलियन टन की वृद्धि का रक्खा गया था। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के 
लिये योजना में सुझाव दिया गया था कि “ग्राम उत्पादन परिषद्‌, “रजिस्टर्ड फाम और 
कृषि समितियां स्थापित की जायें । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को 
ने में बिशेष सफनता प्राप्त हुई । इस योजना में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय 
को “अधिक अन्न उपजाओ' योजना आन्दोलन के लिये आर्थिक सहायता प्रदान 
थम योजना n ७४ लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये ३५ करोड़ 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना और खाद्य समस्या द 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की बढ़ती हुई जन-संख्या को ध्यान में रखते हु 
कृषि उत्पादन में १५५ लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य GET गया था। योजना के 
वर्ष अर्थात्‌ १९५६-५७ में अनाज के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई और पिछले व 
अपेक्षा ५'२ प्रतिशत अधिक अन्न उतपन्न हुआ । यह १९५३-५४ का उच्चतम उत्पादन 
सीमा अर्थात्‌ ६८७ लाख टन के लगभग बराबर रहा। ee 
उपरोक्त वृद्धि के होते हुए देश में अनाज की कमी अनुभव की जा रही है और 

अनाज का मुल्य निरन्तर बढ्ता जा रहा है । सरकार के सामने एक गम्भीर सर 
उत्पन्न हो गई क्योंकि इसका दूसरी योजना की सफलता पर गहरा प्रभाव पड्गा 
सरकार को अनाज की कमी दूर करते के लिये विदेशों से अधिक मात्रा में आया 
के लिये बाध्य होना पड़ेगा । बर्मा से चावल तथा अमरीका से गेहूँ के आयात 
भारत सरकार ने TAMA पर -हस्ताक्षर किये हैं। सन्‌ १९५७-५८, १६५८ 
१६५६-६० और १६६०-६१ में क्रमशः १६२ करोड़ रुपये, १५२ करोड़ रुपये 
करोड़ रुपये और १४५ करोड़ रुपये के मूल्य का खाद्यान्न विदेशों से आयात किया गया 
आयात किया गया अनाज जनता को सरकारी दुकान से सस्ते मूल्य पर बेचने की व्यवस्थ 
की गई है । नवम्बर १६५८ में भारत सरकार ने अनाज के थोक व्यापार को अपने 
ले लेने की घोषणा की और अप्रौल १९५९ में एक अस्थायी योजना भी घोषित कर 
कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो संकी । af = 
खाद्य समस्या को काबू में रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि सरकारके | 
पास अनाज का एक भण्डार रहना चाहिये जो अकसमात आने वाली विपत्तियों का i 
करने तथा अनाज के भावों में स्थिरता रखने में सहायक हो सके इस नीति को 
रूप देने के लिये अमरीका से गेहूँ प्राप्त करने का एक समभौता किया गया 
आधीन अनाज का लगभग एक जहाज प्रतिदिन भारत पहुँचता रहा । दूधरी 

पचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादनों को बढ़ाने तथा मूल्यों में स्थिरता रखने कं 
विशेष बल दिया जा रहा है। 5 ` 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के aada खाद्य उत्पादन 

तृतीय पचवर्षीय योजना में ६०१५६ करोड़ रुपये कृषि उत्प'दन 
क्रमों के लिये रखे गये हैं जिसमें सामुदायिक विकास कार्ये-क्रम के अन्तग 
परियोजनायें भी सम्मिलित हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के 
२६०-६५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । इन कार्यक्रमों में छोटी 
योजनायें, भूमि रक्षण, खाद तथा बीज का वितरण तथा उन्नत ओ रों के 
प्रोत्साहन देने के कार्य-क्रम सम्मिलित हैं । राष्ट्रीय संकट को देखते हुए 
कार्य-क्रम कों अधिक महत्व दिया गया है । छोटी सिचाई योजनायें, | सूखी 
खेती आदि के निर्धारित लक्ष्यों में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। वैसे भी तृतीय 
पचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को ७५० लाख टन से बढ़ा १०५०७ 
लाख टन कर देने का लक्ष्य रखा गया था । के 
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उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ विदेशों से खाद्यान्न के आयात की भी व्यवस्था 
की गई है । सरकार का विचार है कि किसी भी संकट की स्थिति का सामना करने के 
लिये सरकार के पास अनाज का एक सुरक्षित भण्डार होना आवश्यक है । १६६० तथा 
१९६१ में भारत.तया अमरीका सरकार के वीच जो समभोते हुए हैं जिनमें मई १६६० 
का P. L. 480 समझोता भी शामिल है, के अन्तर्गत अनाज का आयात बरावर हो रहा 
है । इसके अतिरिक्त कनाडा से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९६२-६३. में १९,७०० 
टन गेहूँ आयात करने का एक समझौता किया गया । इसी प्रकार १९६२-६३ में ३:५ 
लाख टन चावल के आयात के लिये वर्मा सरकार के साथ दो समभोते किये गये हैं। 
सन्‌ १६६२ और १६६३ में क्रमशः ३५४० हजार मीट्रिक टन और ४५५६ हजार मीट्रिक 
टन खाद्यान्न का आयात क्रिया गया । सन्‌ १९६३ की अवधि में खाद्य की स्थिति पर्याप्त 
सन्तोषजनक रही, यद्यपि १९६२-६३ में गेहूँ और चावल दो प्रमुख खाद्यान्न की उत्पत्ति 
गिर जाने से देश के कुछ भागों में संकटजनक स्थिति: पैदा हो गई। मई १६६४ के बाद 
अनाज के gedi में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार का विचार है कि अनाज के व्यापा- 
feat ने अनाज को छिपा रखा है । मुद्रा प्रसार का भी मूल्यों पर प्रमाव पड़ा है। सरकार 
ने विदेशों से भारी मात्रा में अनाज मंगाने का प्रवन्ध किया है । अनाज व्यापार निगम 
) (State foodgrain Trading Corporation) की. स्थापना की गई है जो शीघ्र ही 
अनाज के थोक श्यापार का काम अपने हाथ में ले लेगी । नई फसल के लिये अनाज के 
भाव निश्चित कर दिये गये हँ । सहकारी उपभोक्ता भण्डार तथा सस्ते अनाज की दुकानें 
खोली गईं । बड़े नगरों में पुणं राशन लागू करने की व्यवस्था की जा रही है । रिजवं बैंक 
द्वारा साख नियन्त्रण की नई योजना लागु की गई है । इसी के साथ चौथी योजना में 
faang की छोटी तथा मध्यम योजनाओं पर अधिक बल दिया जायगा । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आज भी भारत की खाद्य स्थिति यह है कि 
समस्त योजनाओं तथा. विकास कार्य-क्रम के बाद भी स्थिति गम्भीर बनी हुई है और 
देश को बहुत कुछ विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भारत पर पाकिस्तान 
के आक्रमण के कारण भारत को अमरीका से मिलने वाले गेहूँ का प्रश्‍न सकट में पड़ 
गया है और इसी हेतु देश को अनाज के आयात से मुक्त करने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं 
_ जिनसे लगभग 5% की वाषिक अनाज की कपी को देश के उत्पादन से ही पूरा किया 
जा सके | 
 अताज का वितरण--अनाज के वितरण के लिये सरकार ने सस्ते अनाज की 
काने (Cheap Graia Shops) खोलने की व्यवस्था की है जो देश के सभी भागों में 
लतापूर्वेक कार्यं कर रही हैं । AR 
गेहूं के आवागमन को नियन्त्रित करने. के लिये जून १६५७ में तीन क्षेत्र बनाये 
जिनमें--(१) पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली (२) उत्तर प्रदेश तथा 
E मध्य प्रदेश तथा बम्बई राज्य (बम्बई शहर को छोड़कर) शामिल हैं । 


न्दर गेहूँ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर कोई रोक नहीं 
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हे किन्तु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को गेहूँ नहीं भेजा जा सकता । इसी प्रकार आधर प्रदेश, 
मद्रास, मंसूर तथा केरल राज्य को मिलाकर एक चावल वाला क्षेत्र वना दिया गया है | 
२४ जून १६५७ को भारत सरकार ने अनाज जांच समिति (Food Grains Enquiry 
Committee) की नियुक्ति की थी। जितका कार्य उन उपायों की खोज करना था 
जिनके द्वारा अनाज के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकता, अनाज के सट्टे को रोकना 
तथा इस समस्या का स्थायी समाधान बताना था । समिति ने अपनी रिपोर्ट १९ नवम्बर 
१९५७ को प्रकाशित की जिसमें इस समस्या को हल करने के अनेक महत्वपूर्ण सुझाव. 
दिये । सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्त्रीश़र करते हुए कुछ कदम उठाये हैं 
किन्तु हालत आज भी गम्भीर बनी हुई है । 

प्रश्‍न २७--अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा खाद्य स्थिति को 
नियन्त्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने गत वर्षो में क्या कदम उठाए हें? 
इस सम्बन्ध में अनाज जांच समिति कों सिफारिशों पर विशेष रूप से प्रकाश 
डालिये । | = 

_ What steps have been taken by the Governmet of India in recent 

years to check the upward tendency of food grains prices and to 
regulate the food problem. In this connection examine the main 
recommendations of the food Grains Enquiry Committee or ‘Ashok 
Mehta Committee of 1957. Fe 

गत वर्षो के अनुभव से हमें विदित होता है कि एक ओर तो पंचवर्षीय योजनाओं 
के कारण देश में अनाज के ' उत्पादन में वृद्धि हुई है, दूसरी ओर अनाज के भाव 
निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । इतके कारण देश के सामने खाद्य समस्या एक गम्भीर रूप 
धारण करती जा रही है | महंगे भाव पर अनाज के बिकने से देश की गरीब जन-संख्या 
को बडी असुविधा तथा कठिनाई उठानी पडती है और सरकार को विदेशों से अधिक 
मात्रा में अनाज मंगाना पड़ता है । अनाज के भाव में वृद्धि होना इस बात का संकेत है 
कि देश में अनाज की कमो है । यदि देश में अनाज की कमी है तो उसे विदेशों पर 
निर्भर ga बिना किस प्रकार दूर किया जा सकता है । इसके विपरीत यदि देश में अनाज 
की कमी नहीं है तो अनाज के भाव में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं? सन्‌ १६:६ में 
खाद्चान्तों के बढ़ते हुए मूल्यों की जांच करके आवश्यक सुझाव देने के ध्येय से श्री अशोक 
मेहता की अध्यक्षता में एक “खाद्यान्न जाँच समिति” (Food grains Enquiry 
Committee) नियुक्त की गई । इस समिति की रिपोर्ट नवम्बर १६५६ में प्रकाशित हुई 
जिसमें खाद्यान्नों की मुल्य-वृद्धि के कारणों तथा खाय-समस्या को gama से सम्बन्धित 
उपचारों पर प्रकाश डाला गया है । 

समिति ने पिछले कुछ वर्षों में पाई जाने वाली भारत को खाद्य-स्थिति को 
समीक्षा करते हुये सरकार द्वारा अनाज के वितरण, उत्पादन तथा मूल्यों की दशा में 
उठाये गये क़दमों की विवेचना भी की है । महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति ने इस 
बात का संकेत किया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की खाद्य-स्थिति तथा अनाज के 
मूल्यों की क्या प्रवृत्ति होगी । a eae ह TR 
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' समिति के अनुसार अनाज के व्यापार में azè की प्रवृत्तियों के कारण अनाज 
को संचित (Hoarding) रखने के प्रयत्न किये जाते हैं। ऐसा होने से अनाज के मूल्य | 
तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और सरकार को अनाज एक भाग से दुसरे भाग में ले जाने 
पर नियन्त्रण करना पड़ता है और सुरक्षित भण्डारों में से विभिन्न राज्यों को अनाज | 
प्रदान करना पड़ता है । इसक्रे फलस्वरूप सस्ते अनाज की दुकानें खोलने, सहकारी | 
उपभोक्ता भण्डारों तथा मिल मालिकों के संगठन की सहायता से अनाज के वितरण की f 
ब्यवस्था की जाती है । वास्तव में यह उपाय तात्कालिक है और अधिक काल तक नहीं न 
चल सकता । स्थायी रूप से राशन व्यवस्था लागू कर देना अथवा विदेशों से अनाज | 
मंगाते रहना सम्भव नहीं क्योंकि राशन व्यवस्था उचित न होने के साथ-साथ अधिक 
मात्रः में अनाज बाहर से मंगाते रहने से देश का भुगतान-संतुलन असंतुलित हो जाता. 
है। भारत के सामने विदेशी भुगतान की समस्या है जिसके कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना | 
की सफलता में संदेह उत्पन्न हो गया है । अतः सरकार मुद्रा की कमी के कारण योजनाओं | 
की कमी करने के प्रश्‍न पर विचार कर रही है। भारी मात्रा में अनाज विदेशों से 
परिवहन करने से विदेशी भुगतान की स्थिति और भी अधिक विगड़ जायेंगी और | 
सम्भव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल परिवर्तन करने पड़ जाते । ऐसा होने से | 
- योजना असफल हो गई होती तब भारत को आथिक विकास रुक सकता था जिससे 
सम्भव था कि भारत को अपनी भविष्य की शुभ आशाओं के स्वप्न बलिदान करने के 
लिये वाध्य होना पड़ जाता । परन्तु हर्षं एवं गवं का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय _ 
सरकार ने अथक परिश्रम तथा साहस का परिचय देकर द्वितीय योजना के लक्ष्यों को 
लगभग पूर्ण कर लिया है । अतः यह आवश्यक है-कि अनाज के उत्पादन, उसके वितरण | 
तथा मूल्यों की समस्या का कोई समाधान देश के अन्दर ही निकाला जाये जिससे यथा 4 
सम्भव विदेशों से अनाज न मंगाना पड़े । अनाज के भावों में अधिक वृद्धि होना 
उपभोक्ताओं की दृष्टि से हानिकारक है और उनकी मात्रा में कमी किसान के fadi 
यह दोनों अवस्थाय देश तथा सरकार की दृष्टि में हमारी खाद्य-स्थिति के असंतुलित 
होने का संकेतमात्र है । 
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की दुकानों तथा सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के द्वारा किया जानां चाहिए | इसका | 
कारण यह है कि अनाज का व्यापार करने. वाले व्यापारियों तथा सटटेबाजो में जो : 
प्रवृत्ति पाई जाती है उसे दूर करना परमावश्यक है । सरकारी दुकानों तथा सहकारी 
समितियों के द्वारा अनाज के वितरण से यह प्रवृत्ति रोकी जा सकती है जैसा कि वर्तमान 
समय में सरकार को करना पड़ता है । - 
देश में अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में बम्बई राज्य के उत्तरी जिलों से लेकर 
आसाम के पूर्वी जिलों तक तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार | 
तथा पश्चिमी बंगाल को सम्मिलित किया गया है । खाद्य समस्था इन क्षेत्रों में अधिक 
भ यकर रूप धारण करती है। समिति के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासी महंगे भावों. 
में अनाज खरीदने की क्षमता नहीं रखते इन क्षेत्रों में खाद्य समस्या के समाधान 
के लिए यह आवश्यक है कि सिचाई की अधिक सुविधायें प्रदान कि जायें, बाढ़ पर 
नियन्त्रण किया जाये तथा जनता को ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास é 
के द्वारा रोजगार की सुविधायें प्रदान को जायें | 
विकास को योजनायें--अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तगंत दो . 


- प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । प्रथम योजना के अन्तर्गत कुओं की 


मरम्मत, तालाब, छोटे बांध तथा बिजली के कुर्ये आदि बनाता और बंजर भूमि को 
खेती योग्य बनाना सम्मिलित है, दूसरी योजना में रासायनिक तथा अन्य प्रकार की खाद | 
तथा बीज का वितरण सम्मिलित है । दूसरे शब्दों में एक ओर सिंचाई की योजनाओं 
तथा खाद तथा बीज के वितरण की योजनाओं द्वारा अनाज के उत्पादन को 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है । १६५७-५८ में ३५६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था | 
कौ गई जिसमें से राज्य सरकारों को १२:९५ करोड़ रुपये के केन्द्र से ऋण के रूप में तथा | 
३:०२ करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये गये | इस योजना से जो कार्य हुआ वह | 
इस प्रकार है-- os 
छोटी सिंचाई योजनायें--१६५७-५८ में नये तथा पुराने २५,१३७ कुये 
तथा ३२० तालाब बनाये जाने थे अथवा उनकी मरम्मत होनी थी और अनुमान लगाया 
गथा कि इनसे १७३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इसके अतिरिक्त १३ | 
हजार नल, tae तथा पशियन ह्वील्स के द्वारा १३५ लाख एकड़ भूमि की अधिक 
सिंचाई हो संकेगी राज्य सरकारों ने सिचाई को जो अन्य छोटी योजनायें चालू कर 
wal हैं उनसे १४६० लाख एकड़ अन्य भूमि सींची जा सकेगी । तीसरी पंचवर्षीय | 
योजनाओं में १-२८ करोड़ एकड़ भूमि की सिचाई का लक्ष्य रखा गया है जो छोटी | 
सिंचाई योजनाओं के द्वारा होगा। जबकि दूसरी योजना में केवल ६० लाख एकड़ | 
भूमि का लक्ष्य रक्खा गयां था । तीसरी योजना में इस कार्य के लिये २५० करोड़ रुपये 
व्यय करने की व्यवस्था की गई है । sie = 
' नवम्बर १६५७ के अन्त तक भारत अमरीका सहायता कोर्य-क्रेम के आधीन 
२६४० बिजली के gat’ (Tube-wells) का निर्माण हो चुका था 'अधिक अन्न | 
उपजा ^' आन्दोलन के अन्तर्गत जो बिजली के ga’ लगाने थे: उनमें से ३५० कये | 


“>>. 
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पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में और ४०० HA गुजरात में लगाये गये । इस प्रकार छोटी 


सिचाई योजनाओं से कुल मिलाकर २२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने का _ 


अनुमान था । 

बंजर भूमि की खेती- मध्यप्रदेश, आसाम तथा विहार राज्यों में “केन्द्रीय 
टर क्टर संस्था’ (Central Tractor Organisation) द्वारा १६४५ से बंजर भूमि को 
खेती योग्य बनाने का कार्य-क्रम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि के कटाव 
को रोकने से सम्वन्धित काय-क्रम को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। अब तक 
१६ लाख एकड़ से अधिक बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जा चुका है 

खाद का वितरण--१६६१-६२ में २९-५० लाख टन नागर Aa (Urban-area) 
कम्पोस्ट खाद का उत्पादन २,१३५ नगर केन्द्रों में हुआ, जिसमें से २५:६० लाख 
टन खाद वितरित की गई | १९५५-५६ में केवल १७६ लाख टन कम्पोस्ट खाद का 
वितरण किया गया था । इस समय खाद की कमी को पुरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों 
में जो तीन प्रकार की योजनायें चल रही हैं उनके अन्तर्गत-(1) १६०० सामुदायिक 


विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डं में कम्पोस्ट खाद के उत्पादन की गति को तीव्र 


क्रिया जा रहा है (ii) १३०० बड़े पंचायत केन्द्रों में मेले की खाद के उत्पादन की 
व्यवस्था की गई है । (iii) २०० लाख एकड़ भुमि में हरी खाद के उत्पादन की भी 
व्यवस्था की गई है। 

देश में रासायनिक खाद की मांग भी निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसे पुरा 
करने के लिये यद्यपि उत्पादन में भी बृद्धि हुई है किन्तु १६६२-६३ में बिदेशी विनिमय 
की कठिनाइयों के कारण केवल wo प्रतिशत मांग ही पुरी की जा सकी है । 


उत्तम बीज के वितरण--दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों द्वारा. 

' उत्तम बीज के उत्पादन के हेतु ४००० बीज के फार्म स्थापित करने की व्यवस्था की _ 
गई थी। १६६२ में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की जो तीन क्षेत्रीय गोष्ठियाँ हुई | 
थीं उनमें उत्तम बीज के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सुधारने के लिये एक 
नया कार्य-क्रम तैयार किया गया है। यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारें | 
सहकारी समितियां तथा बीज वितरण करने वानी अन्य संस्थाओं को दो रुपये प्रति 


_ मन वितरण व्यय के हेतु दें । 


जापानी ढंग की खेती के फलस्वरूप धान की औसत उपज लगभग २० मन प्रति E 
होती है जबकि भारतीय ढंग से खेती करने से धान की. औसत उपज केवल १३:३ _ 
एकड़ होती है । इस सफलता को देखते हुये देश में जापानी: ढंग से धान की . 


प्रोत 


योजना के काल में कृषि उत्पादन में ३० से ३३ प्रतिशत की .. 
गया है । अनाज के उत्पादन से २५० लाख से ३०० लाख टन क॑ 


जापानी ढंग से धान की खेती-धान की औसत उपज को बढ़ाने के लिये. 
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सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की जायेंगी। कृषि सामुदायिक विकास तथा अन्य 
सिचाई योजनाओं में १०२५ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 
5५० करोड़ रुपये राज्यों द्वारा तथा १७४ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय 
किये जायेंगे । 
प्रश्न २८--भारत में अक्सर श्रकाल पड़ते रहने के क्या कारण रहे हैं ? 
हें रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? (आगरा १९५४) 
What have heen the causes of the frequent out-break of famines 
in India ? What measures have been adopted to prevent them ? 
सन्‌ १८६७ के अकाल के आयोग के अनुसार “अकाल का अर्थ बडी जनसंख्या का 


भूख से पीडित होना है” (Famine refers to suffering hunger on the part of | 


large class of population) । एन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज के अनुसार 
“अकाल खाद्य-पूति के अभाव के फलस्वरूप एक क्षेत्र की जनता का अत्यधिक भूख से 
AAT होने की दशा है” 

(Famine is the state of extreme hunger suffered by the population 
of a region as a result of the failure of the accustomed food supply) 1 

अकाल का इतिहास 

हिन्दू शासन काल में--हिन्दू शासन काल में भारत में कभी देश-व्यापी दुर्भिक्ष 
नहीं पड़ा । सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का प्रकोप ६५० Fo में हुआ । इसके उपरान्त क्रमश 
९४१ fo तथा १०२२ ई० में भयंकर दुर्भिक्ष पडे । इन staal के कुप्रभाव से सारी 
भारत-शूमि मानव विहीन दृष्टिगत होने लगी । - | 

मुस्लिस शासन काल में-पुस्लिम शासन काल में भी भयंकर दुर्भिक्ष पडे जिसमें 
सर्वप्रथम भयंकर अकाल '१०२१ में पड़ा था । इसके बाद चार बड़े दुभिक्षों का प्रमाण 
हमको इतिहास में प्राप्त होता है जो क्रमशः इस प्रकार हैं--प्रथम मुहम्मद तुगलक के 


शासनकाल में (१३४३) । द्वितीय अकबर के शासन काल में--जिसका प्रकोप समस्त | 


भारत पर हुआ । तृतीय शाहजहां के शासन काल में (१६३०-३१) एवम्‌ चोथा औरंगजेब _ र 


के शासन काल में । इसके अतिरिक्त भी कई अकाल पड़े परन्तु जिनका प्रकोप समस्त 
भारत पर न होकर केवल कुछ भाग पर था । 


A= 


ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में--इस काल में १२ महत्वपूर्ण अकाल 


पडे । १८३३ में मद्रास का अकाल बहुत ही भयंकर था । १५३७ में वर्षा के अभाव से 
जो दुभिक्ष पडा था उससे सम्बन्धित लाड लारेंस ने उसका उल्लेख करते हुये लिखा है 
कि “मैंने अपने जीवनकाल में इतना विनाशकारी विध्वंश नहीं देखा है जेसा १८३७ में 
फैला है।” ˆ 

अंग्रेजी शासन काल में-१८५८ में भारत का शासन इङ्गलेंड के सम्राट के 


आधीन हो गया था । इसके शासन काल में भी नये भीषण अकाल पड़े । परन्तु इसी काल 


में अक्रालों से मुक्त कराने के लिये सरकार द्वारा अकाल नीति का निर्धारण हुआ । 
बङ्गाल का अकाल (१६४३-४४)--इसका प्रकोप समीपवर्ती प्रान्तों पर भी 
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हुआ । सरकारी अनुमान के अनुसार केवल बंगाल में ही १५ लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई. 
थी । दुभिक्ष महायुद्ध एवं अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण ही भारतीयों को इस | 
दुभिक्ष का शिकार होना पड़ा था । एक अनुमान के अनुसार विगत ७०० वर्षों में विश्व | | 
भर में ३४ भीषण अकाल पड़े हैं जिनमें से १८ अकाल अकेले हमारे देश में ही पडे हैं। | 
दुभिक्षो के कारण- खाद्यान्न की कमी के कारण ही प्रायः दुभिक्ष का प्रकोप | 
होता है तथा खाद्यान्न की समस्या तब आती है जब वर्षा न हो, खेत सूख जायें, बाढ़ से | 
फसल नष्ट हो जाय इत्यादि । इन कारणों के अतिरिक्त भी टिट्ठी दल, कृषि रोग, तूफान, 4 
ओले, युद्ध, लूट, बेकारी, आयात में बाधायें, परिवहन के साधनों की कमी आदि कारणों | | 
से भी दुभिक्ष का शिकार होना पड़ता है । E 
भारतीय खेती पूर्णरूप से वर्षा पर निभंर रहती हे । वर्षा के अभाव से खेती का ; 
विनाश हो जाता है क्‍योंकि सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी ओर यदि वर्षा . 
अधिक हो जाये तब भी क्ृषि नष्ट हो जाती है । कृषि का अनिश्चित काल में होना भी 
हानिकारक सिद्ध होता है । कई प्रदेशों में जंगल काट दिया गया है. जिसके कारण सदैव 
बाढ़ का भय बना रहता है । इसके अतिरिक्त टिट्ठी दल के आक्रमण, ओलो का गिरना, 
खेती को कीड़े लग जाना आदि दुभिक्ष को आमन्त्रित करते हैं । प्राचीनकाल में युद्ध एवं | 
लुट से भी दुभिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी । विजयी राज्य विजित प्रदेश की खेती 
को नष्ट कर डालता था एवं लुट तथा आतंक से आर्थिक जीवन विच्छिन्न हो जाता था 
जिसक्रा परिणाम यह होता था कि लोग भूखे मरने लगते थे । आयात में जब बाधाये | 
पड़ जाती हैं तव भी अकाल की सम्भावना तीब्र हो जाती है जेसा कि द्वितीय महायुद्ध 
में हुआ । परिवहन के साधनों के अभाव से भी दुभिक्षों का प्रकोप अधिक भयंकर हो 
जाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न ले जाना एक सुगम कार्य नहीं है | 
और न ही दुर्भिक्ष वाले प्रदेश से निकल भागना ही सुगम कार्य है, जिसके कारण मानव | 
को विवश होकर दुर्भिक्ष का शिकार होना पड़ता है । a 
दुभिक्ष के निवारण के उपाय-आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'अर्थंशास्त्र' में अकाल के समय राज्य के निम्नलिखित कर्तव्यों का उल्लेख किया है-- 
(i) किसानों को भूमि-कर से छूट दी जाये । 
(ii) अकाल ग्रस्त क्षेत्र में निःशुल्क अन्न व धन का वितरण किया जाये । { 
Git) जनता की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पुति के हेतु अन्य देशों से | 
Se का आयात किया जाये । A 
_ (0 भूमि की सिचाई के हेतु कुओ और तालाबों का निर्माण किया जाये । 
- (४) अकाल-पोडितों का पुनः संस्थापन किया जाये । र 
संक्षेप में अकाल निवारण के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं--(१) भारतीय कृषि का ._ 
(२) सिंचाई के साधनों का विकास, (३) खाद्यान्न पर नियन्त्रण, (४) अकाल 
स्थापना, (५) पौधों की बीमारियों को दूर करना, (६) सहक 
(७) टिड्डियों से रक्षा, (८) मौसम की भविष्यवाणी, (९) परिव 
; र एवं, नावश्यक रूढ़ियों. का 
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(११) कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता को दूर करना आदि । 
अकाल की समस्या का समाधान करने के लिये सर्वप्रथम हमको कृषकों की 
निर्धेनता दूर करना परमावश्यक़् है । किसानों की आथिक स्थिति को सुधारने केलिये | 
कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करना होगा । इसके अतिरिक्त सहायक उद्योगों के विकास से 
कृषकों की आथिक स्थिति सुधर सकती है । सहकारिता का विकास समुचित मात्रा में 
होना चाहिये ताकि कृषक की विक्रय समस्या, धन व्यवस्था आदि अनेक प्रकार की 
समस्याओं का समाधान सुगमता से हो सके सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये 
हमको समाज सुधार आंन्दोलनों का सहारा लेना पड़ेगा । सिंचाई के साधनों का विकास, 
भूमि की स्थिति को सुधारने के लिये चकबन्दी भी आवश्यक है। भारत में एक ऐसा 
कोष स्थापित किया जाये जिसमें से अकाल के समय धन निकालकर खर्च किया जा सके । 4. 
विज्ञान द्वारा fefgat से खेत की रक्षा होनी चाहिये । यदि मौसम सम्वन्धी भविष्य वाणी 
में उन्नति की जा सके तो विपरीत मौसम का प्रबन्ध उसके आने से पूर्वं ही किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण उपाय है वह यह है कि किसानों को शिक्षित 
किया जाये जिससे अज्ञानता के अन्धकार में से निकल सके । उपरोक्त प्रयत्नों से कृषकों 
की आथिक उन्नति होकर अकालों से रक्षा की जा सकती है । डा० राधा कमल मुकर्जी o 
के अनुसार “भारतीय अकाल समस्या का प्रश्‍न उन गम्भीर भयानक परिस्थितियों से ea 
सम्बन्धित है, जिनके अन्तत वर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भू-व्यवस्था | 
और gia आथिक संगठन है । इसलिये कोई भी एक कारण अकाल के लिये जिम्मेदार | 
नहीं है । ये सब व्यक्तिगत एवं सामुहिक रूप से भारतीय भूमि पर किसान के लिये अकाल 
का आगमन कराते हैं ।'' a 
उपचार सम्बन्धी नीति का विकास-प्राचीन हिन्दू काल में अकाल निवारण | 
की कोई स्थायी नीति नहीं थी । वेसे राजाओ ने अकाल के समय जनता की पुणं सहायता | à 
की और इस प्रकोप से बचाने का प्रयत्न किया । मुस्लिम शासकों ने भी इसक्षेत्र में... 
सराहनीय कार्य किया परन्तु ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भीषण दुभिक्षों से | 
जनता अपनी रक्षा न कर सकी क्योंकि कम्पनी की नीति भी भारतीयों का शोषण करने : Ae 
की थी । १९ वीं शताब्दी में इसने जनता की रक्षा के लिये धन बॅटवाया एवं सङ्कोंका | 
निर्माण करवाया उसके बाद भारतीय शासन अंग्रेज सम्राट के आधीन हो गया । उड़ीसा | 
के १८६५ के अकाल का मुकाबला करने के लिये राज्य द्वारा सवं प्रथम संगठित प्रय्न | 
किया गया । सर fears egat (Sir Richard Strachey) की अध्यक्षता में कमीशन 
नियुक्त किया. गया जिसने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रस्तुत किये pe 
(१) स्वस्थ व्यक्तियों को भकाल काल में उचित वेतन पर काम दिया जाये। | 
(२) निर्बेल व्यक्तियों को आथिक सहायता दी जाये । (३) खाद्यान्न वितरण की अच्छी | 
व्यवस्था की जाये । (४) फसल नष्ट हो जाने की दशा में लगान माफ कर दिया जाये । 
१८९६-९७ के दुर्भिक्ष से इत सिद्धान्तों को परिणत किया गया और बाद : 
अनुभव से उपरोक्त सिद्धान्त में परिवतेन किया गया। १८८३ में सरकार ने हर सार 


हर साल 


बजट में १५ करोड़ रुपया अकाल निवारण के लिये मंजूर करना स्वीकार कर | 
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१८९८ में सर जेम्स लॉयन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त हुआ जिसने मुख्य रूप 


से पहाड़ी लोगों और जुलाहों की सहायत्रा के लिये सुझाव दिया था । 

१६०१ में सर मंकडानल की अध्यक्षता में १८६९ के भीषण अकाल के बाद एक 
कमीशन नियुक्त हुआ | इस कमीशन ने थथं से कार्य करने एवं भारतीयों की आत्म- 
निर्भरता पर अधिक जोर दिया । इसकी सिफारिश के अनुसार तकाबी ऋण fear जाये 
अकाल काल में लगान से छूट दी जाये, पशुओं के चारे के लिये उचित व्यवस्था की जाये 
सहकारी समितियों की स्थापना की जाये आदि । इन सुझावों के अनुसार सरकार ने 
अकाल निवारण के लिये काफी प्रयत्न किये। सन्‌ १६०० में “भारतीय अकाल ट्रस्ट” 


(Indian People’s Finance Trust) की स्थापना की गई। सन्‌ १६१९ में एक i 
“अकाल सहायता कोप” (Finance Relief Fund) की स्थापना की गई । सन्‌ १६३४ 


में उत्तर प्रदेश का “अकाल अनाथ कोप” (Finance Orphan’s Fund) को भारतीय । 


अकाल ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया | 


१६४३-४४ के वगाल क अकाल के बाद सर जेम्स बुडहेड की अध्यक्षता में आयोग / 


की नियुक्ति हुई। उन्होंने भी अनेक प्रकार के सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं-- 


(१) अधिक अन्न उपजाओ योजना चालू की जाये, (२) अनाज का आयात किया जाये, | 


(३) खाद्य पर तियन्त्रण रखा जाये, (४) भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाये, 


(५) कृषि का विकास किया जाये,. (६) खाद्य वितरण ठीक से होना चाहिये, 


(७) भारतीय खाद्य परिषद एवं क्षेत्रीय खाद्य परिषद की स्थापना की जाये, (५) अनाज 


पर सरकारी नियन्त्रण होना चाहिये, (९) परिवार नियोजन की योजना चालू की जाये । | 
सरकार ने उपरोक्त सभी सुझावों को स्वीकार कर, एक स्थायी नीति अपनाई ate भारत 


को इस भीषण प्रकोप से बचाने का भरसक प्रयत्न किया । 

त्‌ सरकार कों adaa नीति--वतंमान समय में सरकार अकाल के निवारणार्थं 
पहले से ही तयार रहती है। मौसम सम्बन्धी सूचनाओं तथा फसल की उपज सम्बन्धी 

भविष्यवाणी से सम्पूर्ण स्थिति का पूणं ज्ञान हो जाता है । अत एव सरकार द्वारा उचित 


सहायता प्रदान करने के हेतु एक सुनिश्चित कार्यक्रम पहले से ही तेयार कर लिया जाता 
है । संक्षेप. में, आथिक नियोजन के बल पर हमारी सरकार ने वर्तमान स्थिति में पर्याप्त 2 
सुधार ला दिया है । पंचवर्षीय योजनाओं. की प्रगति द्वारा निकट .भविष्य में यह आशा | 


__ की जाती है कि अकाल की पुनरावृत्ति की सम्भावना सदैव के-लिये समाप्त होकर, अकाल | 
एक ऐतिहासिक घटना-मात्र रह जायेगा । .... . `. ER: 1. 


जमींदार से भूमि लेने की योजना बनाई । इषो से उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जमीदारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Rr ` सू-स्वामित्व प्रणाली 


(LAND TENURE SYSTEM) 


प्रश्न २९--भारत में भू-स्वामित्व प्रणालियों पर प्रकाश डालिये | एक. 
अच्छी भू-स्वामिस्व प्रणाली सें क्या विशेषता होनी चाहिये ? 
ne 0 (राजपूताना १९५६) 
What are the various land system found in India ? What should . 
be features of a good Land Tenure System ? 
` . धभ्-स्वत्व-व्यवस्था का अभिप्राय किसान द्वारा सरकार या भू-स्वामी से प्राप्त 
भूमि पर स्वामित्व रखने की पद्धति से है अर्थात्‌ भस्वत्व व्यवस्था से अर्थ उन दशाओं 
और अवस्थाओं से है जिन पर fart का भमि का स्वामित्व तथा उसे जोतने का 
अधिकार निर्भर रहता है ।” i 
सु-स्वामित्व प्रणालियां--भारतवर्ष में भू-स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलित 
रही है--जमींदारी, रैय्यतवारी और महालवारी । निःसंदेह किसी भी देश की आथिक 
प्रगति और समृद्धि भू-स्वामी की प्रणाली पर निश्चेर होती है । उपरोक्त प्रणालियों पर 
अब अलग-अलग विचार करेंगे । l 
(१) जमींदारी-बेसे तो यह प्रथा मुस्लिम काल में भी प्रचलित थी परन्तु वास्तव 
में इस प्रथा का जन्म १८ वीं शताब्दी के अन्त और १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। 
उस समय काश्तकार किसी बड़े जमींदार से भूमि लेकर खेती करते थे । जमींदार ने 
मुगल साम्राज्य के पतन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली थी। | 
जमींदार का पूर्ण अधिकार भूमि पर था । वह लगान पर किसानों को भूमि देता था 
और सरकार को एक निश्चित मालगुजारी के रूप में देताथा जबकि किसानों से वह 
अधिक लगान वसूल करता था । इस प्रकार हमारे देश में ऐसे मध्यस्थों की एक बड़ी at 
संख्या तैयार हो गई है | १ १७२ 
` अंग्रेजी सरकार प्रारम्भ में भूमि प्रधिकारियों से केवल मालगुजारी वसूल करने _ 
के लिये ही अपने सम्बन्ध रखती थी लेकिन बाद में अंग्रेजों का जब भारत पर अधिकार 
हो गया तब शासन को सुचारू रूप देने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई जिसकी वजह . 
से उन्होंने अपने और कृषकों के बीच में मध्यस्थों को नियुक्त किया । भूमि कानाप 
करना, अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों के लिये कर निर्धारित करना और उसे वसूल करना, = 
उन्हें बंडा असम्भव काय प्रतीत हुआ । दुसरे शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिये _ 
भी उन्हें अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिसका उनके पास Gael अभाव था । 
अंग्रेज जमींदारी प्रथा से पूर्णतया परिचित थे ही, अतः उन्होंने कृषकों के लिये केवल 
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के अधिकार दे दिये और भूमि की मालगुजारी के लिये उन्हें उत्तरदायी बना दिया । | 
जमींदार, ठेकेदार वसुल करने वाले को केवल भुमि-स्वामित्व अधिकार प्राप्त था. मौरूसी | | 
अधिकार से वह वंचित थे। 4 
भूमि के स्थायी बन्दोबस्त के सम्बन्ध में रिचाडं टेम्पल का कहना हैकि 
“इंगलेंड की भाँति भारत में भी जमींदारी प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम बंगाल में 
हुआ । इस प्रकार जमींदार, जो पहले ठेकेदार, नम्बरदार, राज्य और सरकार के 
प्रतिनिधि थे उनकी सरकार के तत्ववाधान में उस जमीन के लिये मोरूसी अधिकार भी 
प्राप्त हो गया । मालगुजारी का निर्धारण भूमि के लगान का कळ वां भाग निश्चित 
किया गया जो जमींदार कृषकों से लेते थे शेष व वाँ हिस्सा जमींदार के लिये रखा 
जाता था । मालगुजारी का निर्धारण साधारणतया भूमि की उर्वरा शक्ति को देखे 
विना किया जाता था । जमींदार लोग इस प्रथा से अकर्मण्य बन गए और किसानों से 
जितना ज्यादा लगान वसूल करते थे उतना वसूल करने का यथासम्भव प्रयत्न करते थे 1 
इस प्रणाली को अपना कर ब्रिटिश राज्य ने लाखों कृषकों के हितों पर कुठारा- 
घात किया । भूमि के स्वामी केवल काइतकार रह गये जिनको भूमि जमींदारों से लेनी 
पड़ती थी जिसका परिणाम यह हुआ कि भूमि के स्वामी अद्ध दास वृत्ति में बदल गये । 
i सरकार ने केवल राजनैतिक कारणों से लाखों कृषकों के अधिकार कुछ लोगों के हाथ 
में सौंप दिये जिस कारण से जमीदारी प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ ओर जिसका कृषकों की 
आथिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा | 
जमींदारी प्रथा भी दो प्रकार की होती थी-स्थायी बन्दोबस्त, और अस्थायी 
बन्दोबस्त । लाडं कानंवालिस ने सर्वप्रथम बंगाल में स्थायी वन्दोबरत की नींव डाली । 
इस प्रथा के द्वारा सरकार को लगान वसूल करने में सुविधा हो गई क्योंकि सरकार ने 
जमींदार से ली जाने वाली मालगुजारी की राशि नियत करदी । अतः इस प्रथा के 
अनुसार जब तक जमींदार सरकार को लगान देता रहेगा, तब तक ही उसका भूमि पर 
स्वामित्व अधिकार रहेगा इस प्रथा से काश्तकार पुणं रूप से जमींदार के ऊपर निर्भर 
हो गया । 
हुँ अस्थायी बन्दोबस्त-यह ३०-४० साल के लिये होता है अर्थात्‌ लगान एक बार 
निश्चित होने के बाद ३० या ४० साल के बाद फिर निश्चित किया जाता है । जमीदार 
` ताल्लुकेदार, माहलवार आग्राय, इसमें जमींदार या ताल्लुक्रेदार आदि अपने हिसाब की 
अथवा गांव वाले मिलकर कुल गाँव की मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिये 
उत्तरदायी होते हैं । 
_ (२) रेयतवारी प्रथा--इस प्रथा के अन्दर सब प्रकार की भूमि पर सरकार 
अधिकार होता है और काश्तकार अपना लगान सीधे सरकार को देता है। किसान 
अधिकार होता है कि वह चाहे स्वयं खेती करे या भूमि किसी gat को दे दे । 
अदा करते रहने पर उसे बेदबल नहीं किया जा सकता । इस प्रथा के अन्तर्गत 


अनुचित अधिकार नहीं रखती । लगान २० या ३० वर्षे के लिये निर्धारित 
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सबसे पहले यह प्रया मद्रास के बड़े महाल में प्रारम्भ की गई तथा धीरे-धीरे 
प्रान्त के अन्य भागों में भी लागू की गई । इसके बाद बम्बई प्रान्त में इस प्रथा का 
प्रचलन हुआ । इस प्रथा की मुख्य विशेषतायें यह हैँ-(१) इस प्रथा के अन्तगंत भूमि 
अधिकारी को राज्य स्वयं ही अधिकारी बना देता है । इसमें मध्यस्थों को स्थान नहीं 


|, / मिलता । (२) सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का ही अधिकार होता है। (३) भूमिके 


अधिकारी को भूमि के बदलने तथा काम में लाने का पूर्ण अधिकार होता है (४) वह 
भूमि को तब तक ही रख सकता है जव तक वह लगान अदा करता रहेगा (५) भूमि 
का अधिकारी किसी भी समय खेती से त्याग-पत्र दे सकता है। (६) भूमि का अधिकारी 
कृषक को लगान पर वर्षे भर के लिये अपने अधिकार की भूमि दे सकता है । (७) यदि 
राज्य शेष लगान व तकावी ऋण चुकाने के लिये भुमि को बेचे तो क्रेता को भूमि 
का पूरा अधिकार हो जाता है । (८) मालगुजारी भुमि का लगान माना जाता है, कर 
नहीं । (९) भूमि का प्रत्येक अधिकारी स्वयं ही मालगुजारी देने के लिये उत्तरदायी 
होता है । (१०) मालगुजारी २० या ३० वर्ष के लिये निश्चित कर दी जाती है । 

इस प्रथा का प्रचलन वस्तुओं की कीमत बढ्ने के समय हुआ । मालगुजारी भुमि 
के अनुसार रुपये में निश्चित की जाती थी, उपज से इसका कोई सम्बन्ध न था। इसका 
प्रभाव यह हुआ कि गाँव में लेन-देन वालों का महत्व बढ्ने लगा । 

(३) मालगुजारी प्रथा--इस प्रथा को पट्टेंदारी भी कहते हैं । इस प्रथा का 
अनुसरण १८१३ में आगरा व अवध में हुआ । इसके अनुसार भूमि पर समस्त कृषकों का 
संयुक्त अधिकार होता है। गाँव के सभी कृषक संयुक्त रूप से राज्य को भूमिकर देते हैं । 
ag भूमि जो पट्टेदार स्वयं जोतते हैं, उसे सोर कहते हैं । महालवारी प्रथा के अन्तर्गत 
भूमि का विभाजन मुख्यत: तीन प्रकार का होता है-- 

१. पैतृक सम्पत्ति वाले गांव--इसके अनुसार भूमि का हिस्सेदार वंशानुगत 
रूप से भूमि का स्वामी होता है। वसे तो गाँव का भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार होता है 
यद्यपि व्यक्तिगत किसान का अधिकार पैतृक होता है। 

२. अपेतृक सम्पत्ति बाले गाँव-ऐसे स्थानों पर भुमि का dearer भाई 
चारे के आधार पर बराबर कुओं के आधार तथा sel के आधार पर कर लिया जाता है। 
- ३. भूमि अधिकार के कोई नियम न रखने बाले गाँव--इस प्रथा के अन्तर्गत 
कृषक भूमि का जितना भाग पहले से जोतता आ रहा है, कृषक को भूमि के उसी भाग. 
का स्वामी मान लिया आता है और वह कृषक केवल उतने ही क्षेत्र का लगान देने का 
उत्तरदायी होता है । 

महालवारी प्रथा में मध्यस्थों को तो संख्या कम रहती है किन्तु गाँव की जनता 
की संयुक्त मान्यता गांव को भूमि मैं सम्मिलित अधिकार पर आधारित थी । इससे 


प्राचीन ग्राम समाज छिन्न-भिन्न हो गये और उनके स्थान पर अव्यवस्थित व्यक्तिवादने | 


जन्म ले लिया । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्वं भारत में रयतवारी, महालवारी और जमींदारी इन | 
तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भूमि का विभाजन अग्न प्रकार था- | 
| 
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[BEE I च्याच मी 
मिड कप क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल जहाँ पाई 
भुम व्यवस्था का पढत (करोड़ एकड़ में) का प्रतिशत जातीथी | 
(१) रेयतवारी प्रथा १८९३ ३६% असम, मद्रासं 
a la ' महाराष्ट्र और 
| मध्यप्रदेश | 
(२) जमींदारी vat १३०० २५% बंगाल बिहार, | 
(स्थायी बन्दोबस्त) i उडीसा, उत्तरी 


मद्रास तथा उत्तर 
प्रदश का बनारस 


डिवीजन | 
( 3 ) जमींदारी और महालवारी gee ३६% . मध्य प्रदेश, उत्तर । 


प्रथायें प्रदेश और पंजाब 
(अस्थायी बन्दो बस्त) J 


एक आदं भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत तीन तत्वों का होना अपेक्षित है अर्थात्‌ | | 
(i) किसान के भूमि पर स्थायी अधिकार हों (Fixity of Tenure), (ii) किसान से. 
उचित लगान वसूल किया जाए (Fair Rent), तथा (11) किसान को अपनी भूमि के 
हस्तान्तरण को पूरी स्वतन्त्रता हो (Freedom of T ransferance) | इस प्रकार कृषि ' 
उत्पादन में वृद्धि करने की कोई भी योजना केवल तभी सफल हो सकती है जबक्रि 
किस नों को अधिक मेहनत से कार्य करने का प्रोत्साहन मिले । इसके लिये यह ateta 
है क्रि किसान का उसकी भूमि पर अधिकार स्थाई, पैतृक और सुरक्षित हो । इस महत्व । 
को स्पष्ट करते हुए आर्थर यंग (Arthur young) ने कहा है कि “निजी सम्पत्तिका | 
जादू रेत को भी सोना बना देता है । किसी व्यक्ति को रूक्ष चट्टान का सुरक्षित अधिकार | 
दे दीजिये, वह उसे उपवन में परिवर्तित कर देगा, परन्तु यदि उसे नौ वर्ष के ठेके पर 
उावन दे दिया गया तो वह इसे रेगिस्तान बना देगा ।” ' ® 
प्रश्न ३०-जमींदारी उन्मूलन का किसान के ofan जीवन पर क्या | 
पभाव पड़ा है ? उत्तर-प्रदेश जमींदार उन्मूलन तथा सुधार कानून की मुख्य 
वशेषताओं पर प्रकाश डालिये । i (आगरा १६५३, ५९,) 
What has been the influence of Zamindari abolition on th 
economic life of the cultivator ? Discuss the salient features of the 


ताओ ae सरकार के बीच में कोई भी विवादास्पद तर्क नहीं है ॥ 
होते-हुये £ को सातौं, की आथिक .स्थिति में, सुधार लाना आवश्यक नह 
i की स्थि त. सुबरी थी परत जमीदारी ने 
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नहीं दिया । जमींदार अपने लगान के लिये किसानों का शोषण करते थे । लगान के 
अतिरिक्त वह वेगार, नजराना, शादी कर आदि बहुत साधन किसानों से वसूल करते 
थे । इस प्रकार किसान: गरीब और ऋणग्रस्त हो गया । इस प्रकोप से बचने के लिय्रे 
किसानों ने अपनी जमीन बेची और उस पर मजदूरी का कार्य करने लगे । इससे 
भुमिहीन किसानों कौ. अधिकता हो गई । इससे देंश में उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव 
11 इस प्रथा. के होते हुये. सरकारी निर्माण कार्य भी तीब्र. गति से कार्य नहीं कर | 
सका । मध्यम वर्गीय कर्मचारियों और व्यापारियों की आर्थिक दशा भी खराब रही और 
इसका. प्रभाव देश के व्यापार एवं, उद्योग पर भी पड़ा, अर्थात्‌ समाज पर इस प्रथा का 
बुरा प्रभाव पड़ा । इसी .कारण से: ग्रखिल भारतीय कांग्रेस की आर्थिक नीतिका 
जमींदारी उन्मुलन सदैव एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। 

१६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने जपींदार उन्मुलन 
को अपने आथिक कार्यक्रम का एक महत्वपुर्ण अंग बना लिया और धीरे-धीरे समस्त 
राज्यों में इस नीति को केवल इस ध्येय से अपनाया जा रहा है कि इससे देश के किसानों 
की आधिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। EF 

जमींदारी प्रथा का अन्त करने के पक्ष में भी थे क्योंकि इससे किसानों को आथिक | 
लाभ हुआ है। जमींदार के शोषण से किसान बच गये और किसान: पूर्ण रुचि से अपनी... 
“भूमि पर खेती करने के अधिकारी बन गए "1 जमींदारी प्रथा भूमि की चकबन्दी में O 
सदव बाधक रही है। यदि जमींदारी प्रथा का अन्त न.किया जाता तो भूमि में सुधार 
नहीं हो सकता था । अब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी; भूमि योजना को कार्यान्वित 
किया जा सकेगा । इन सबसे किसानों की आथिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। 

जमींदारी प्रथा का अन्त होने से किसान भपनी भूमि का स्वामी बन गया है 7 
aa उसे बेदखली का कोई भय नहीं रहा । अब वह पूरी लगत से भूमि को सुधारने तथा 
` पैदावार को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है, किसान को. जमींदार से कम लगान सरकार 
को देना पड़ता है | इस प्रकार अब उचित लगान (Fair - Rent) की व्यवस्था सम्भव 
हो गई है । भुमि का स्वामी हो जाने से किसान की कर्जा लेने की क्षमता बढ़ गईहै। | 
अब वह उत्पादन: कार्यों के. लिये कम ब्याज पर कर्ज प्राप्त कर . सकता हैं । उसे महाजन . 
. से छुटकारा पाने में सहायता मिली. है । अब किसान. अपनी भूमि की जमानत पर 
.. सहकारी संस्थाओं तथा भूमि-बंधक बेंकों से सुगमतापूर्वंक साख प्राप्त कर सकता. है । 
“इससे इसकी उत्पादन शीलता में वृद्धि होगी । - 

भारतीय किसानों की आथिक हालत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है.कि 
. अब चकबन्दी का कार्य बहुत.सुगम हो गया हे तथा भूमि सुधार -और कृषि at उत्तति 

की योजनाओं को पुरा करने में जो एक बड़ी बाधा थी वह हट गई है । इसका दीघ- oa 

, कॉलीन प्रभाव यह होगा कि भारतीय किसान दासता तथा गरीबी के अभिशाप से मुक्त o 
होकर ga और शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेगा । ao 

प्र उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून - : - | 

'जमींदारी प्रथा को बुराइयो का उन्मुलन करते के लिये. उत्तर-प्रदेशः सरकार ने. 
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२०० 5 
qo पी० जमींदारी उन्मूलन तथा भुमि सुधार अधिनियम पास किया जो १६५१ में 
अन्तिम रूप से पास करके १६५२ मे कार्यान्वित कर दियो गया। इस कानून का बहुत | 
अधिक महत्व है । इसके अनुसार यहाँ के भू-स्व.मियों के सभी वर्ग जेसे-जमींदार 
ताल्लुकेदार आदि का अन्त हो गया और अव केवल चार प्रकार के किसान रह गये हैं 
जिन्हें भूमिधर, सीरदार, आसामी तथा अधिवासी के नाम से पुकारा जाता है । 

इस कानून को मुख्य बिशेषताये--इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थों को 
समाप्त कर दिया गया अर्थात्‌ महाजनों के सभी हितों पर जेसे कृषि की भूमि के 
अधिकार, रास्तों और सड़कों के अधिकार, आवादी, ऊसर भूमि, नाव के पुलों, कुओं, i 
तालाबों आदि पर सरकार का अधिक्रार हो गया । जमींदारो को अब कृषकों से लगान 
लेने का अधिकार नहीं रहा । उन्हे अपने अधिकारों के बदले में उचित मुआवजा दिया 
गया है जो कि उनकी वास्तविक आय का ५ गुना-होगा । इसके अतिरिक्त ५००० Fo या 
इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों को पुनर्वास अनुदान भी दिया गया है जो कि 
२ गुना से लेकर २० गुणा तक होगा । सबसे छोटे जमींदारों को सब से अधिक अनुदान 
मिला है जो ज्यादा मालगुजारी देने वालों को क्रमशः कम होता जाता है और ५००० 
रुपये से ऊपर वालों को कोई ऐसी सहायता नहीं दी जाती साथ ही जमींदारों को अपनी 
सीर और खुदकाश्त पर बिना अतिरिवत रुपया दिए ही भूमिधर बना दिया गया है । 
मुग्रावजे की रकम को अदा करने के लिये एक कोष का निर्माण किया गया । प्रत्येक 
किसान जो अपने लगान का १० गुना सरकार के पास जमा कर देता है, भूमिधर बन 
जाता है अर्थात्‌ भूमि पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। आशा की जाती है कि सभी 
कृषक कुछ समय उपरान्त भूमिधर बन जायेंगे | भूमिधर को ४० साल तक आधा लगान | 
ही देना पड़ता है । जमींदारी उन्मुलन के समय वाले किसान अपनी काश्त में कितनी | 
ही भूमि रख सकते हैं परन्तु भविष्य में १० एकड़ से अधिक नहीं रखी जा सकती और | 
यदि किसी के पास ६2 एकड़ से कम हो जने की सम्भावना हे तो भूमि के विभाजन 
की आज्ञा नहीं दी जायेगी । किसान मुख्यतः दो प्रकार के होंगे--वह सब किसान जो | 


. जमींदारी उन्मूलन कोष में अपने लगान का १० गुना जमा कर देता है, भूमिधर कहलाता | 
है | सभी जमींदार, सीर, खुदकाएत तथा बगीचों के सम्बन्ध में भूमिधर बनः गये हैं 
ओर उन्हें अपने खेत में वंशानुगत, बेचने या किसी को देने का अधिकार भी प्राप्त है । 


भूमिधर अपने खेतों पर ग्रह निर्माण aqar अन्य स्थायी सुधार करने के लिये स्वाधीन | 
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आज्ञा दे दी हो इस अवस्था में अधिवासी को उस लगान का १५ गुना अदा करना 
पड़ेगा जो कि अव तक वह अपने भू-स्वामी को देता है। आसामी अधिकार बगीचों के 
किसानों, कुछ अन्य प्रकार के किसानों को दिये गये हैं । इन्हें किसी भी समय अपने 
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रुपया नहीं देना पड़ेगा । 

ताकि जमींदारी पुनर्जीवित न हो, इसके लिये अधिनियम में यह व्यवस्था की 
गई है कि भविष्य में किसी भी भूमि पर रवामित्व और कब्जा दो विभिन्न व्यक्तियों में 
विभाजित नहीं होगा । इसका अर्थ यह है कि अब यदि कोई किसान अपनी भूमि वेचता 
हैया उसको भूमि मालगुजारी, तकावी ऋण अथवा क्रिती संगठन द्वारा दिए गए ऋण 
की अदायगी न करने के कारण नीलाम होती है या किसी भूमिधर की भूमि किसी निजी 
ऋण की अदायगी न करने के कारण नीलाम हो जाए तो जो व्यक्ति उस भूमि को 
खरीदेगा उस पर उस व्यक्ति का कब्जा माना जाएगा | कोई भी व्यक्ति अपनी भुमि की 
दखली रहन न कर सकेगा और यदि किसी किसान का शरीर, मस्तिष्क ठीक है ठो 
वह्‌ अपनी भूमि तब तक लगान पर न उठा सकेगा, जब तक वह इन शर्तों को पुरा न 
करता हो--वह भारतीय सेना में काम करता हो, कारागार में बन्दी हो, किसी मान्यता 
प्राप्त शिक्षा-संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो और उसकी आयु २५ वर्ष से अधिक 
कीन हो। 

प्रशन ३१--भू-स्वामी की सुरक्षा तथा लगान की उचित दृष्टि से उत्तरः 
प्रदेश में जमोंदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ विभिन्न प्रकार के किसानों की स्थिति 
पर प्रकाश डालिये । (आगरा ५५, लखनऊ ५१, ५०) 

Discuss the condition of various types of tenants in U. P. after 
the abolition of Zamindari system from the point of view of security 
of tenure and fair rent. 

किसान बहुत दिनों से जमींदारी प्रथा का दास था जिसके फलस्वरूप उसकी 
सामाजिक एवं आथिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी । अतः जमींदारी प्रथा को - 
बुराइयों का विनाश करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने Zo पी० जमींदारी उन्मूलन 
तथा भूमि सुधार अधिनियम १६५० में पास किया | इस कानून को १६५२ में कार्यान्वित 
किया गया और समस्त जमींदारियों को राज्य में निहित कर लिया गया । इस अधिनियम 
ने समस्त मध्यस्थो को समाप्त कर दिया है ओर अंब कृषक का सीधा सम्बन्ध राज्य से हो 
गया है। 

इस अधिनियम द्वारा काइतकारों की विभिन्न feat को समाप्त कर दिया गया 
है अर्थात्‌ जमींदारी प्रथा को हटाकर खेती स्त्रामित्व प्रथा स्थापित हो गई et इस 
कानुन के अनुसार भूमि-व्यवस्था के अन्तगंत भूमि पर स्वामित्व रखने वाले लोगों की _ 
दो मुख्य श्रोणियां-भूमिधर और सीरदार तथा दो गोण श्रेणियां आसामी और 
अधिवासी हैं | को में 
भमिधर--भूमिधर बनने के लिये किसान को जमींदारी उन्मुलन कोष सं 
सम्बन्धित भूमि के वाषिक लगान का दस गुना जमा करना पड़ता है । जब किसान दस | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


">. 


१ २६ Digitized by Arya SaNa A Ghai and eGangotri २७/८ 7 


गुना लगान पेशगी दे देता है तो उसका वतमान लगान ५० वर्ष के लिये आधा कर ५ 
दिया जाता है । भूमिधर को अपने खेत को बेचने, रहन रखने एवं हस्तांतरित करने 
का पूरा अधिकार प्राप्त है । किन्तु हस्तांतरण में उसे अधिकतम सीमा का ध्यान रखना | 
होगा ओर ऐसे किसी: व्यक्ति को भूमि नहीं दी जा सकती जो उस समय ३० एकड़ भूमि | 
का स्वामी हो । ऐसे शिकमी काशतकारों के अतिरिक्त जो किसी असमर्थ किसान की | 
भाराजी को जोत रहे हों श्रथवा किसी वाग की भूमि का शिकमी हो, या ऐसी भूमि के 
शिक्रमी हों जिसके सम्बन्ध में स्थायी अधिकार नहीं दिया जा सकता, जैसे नदी को | 
तलहतटी की भूमि चलती फिरती खेती वाली भूमि । शेप सभी काश्तकारों और शिकमी 
काश्तकारों को उनकी भूमि पर स्थायी पैतृक और" हस्तांतरण-शील अधिकार प्रदान कर 
दिया गया । ; 
सोरदार--ऐसे काश्तकार जिन्हें भूमि पर मौरूसी अधिकार प्राप्त हैं। सीरदार 
हलाते हैं । सीरदार लगान का १० गुना अदा कर देने के बाद ही भूमिधर के सब | 
अधिकार प्राप्त कर सकता है। सीरदार को अपनी भमि पर वंशानुगत अधिकार होंगे, : 
किन्तु वह न तो अपनी भूमि को हस्तांतरित कर सकता है और न उसे रहन रख सकता _ 
है । यह अपनी भूमि का उपयोग कृषि, फल पैदा करने और पश पालन के अतिरिक्त 
a 


किसी दूसरे कायं में नहीं कर सकते । 
यह स्मरणीय है कि भूमिधर और सीरदार के अधिकार स्थाई और पैत्रिक हैं। | 
इन दोनों ही वर्गों को अपनी भूमि की अदला-बदली के कारण काश्तकार का अधिकार | 


नई भूमि पर इस प्रकार रहता है कि जैसा उसका पहिले अधिकार अपनी भूमि 'पर F 

था अर्थात्‌ भूमिधर किसी सीरदार से भूमि बदलकर नई भूमि का भूमिधर ही बना रहता i 

है ओर इसी प्रकार सीरदार भूमिधर की भूमि लेकर उसका सीरदार ही बना रहता है e 
श्रासामी--रहन की भूमि तथा बन आदि की भूमि पर खेती करने वाले कृषकों. र; 

को आसानी के सर्वाधिकार दे दिये गये हें। ये अधिकार बिना कुछ रुपये दिये ही 

प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई भूमिधर या सीरदार स्वयं खेती करने में असमर्थ है तब वह | 

अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकता है ओर इस भूमि के पट्टेदार को भी आसामी के. 
अधिकार प्राप्त हो जायेगे | | ee 
अधिवासीं--ऐसे खेतिहर जो या तो रीर के काश्तकार हैं या शिकमी काइतकार _ 

हैं, उन्हें अधिवासी कहा गया है । अधिनियम उन्हें नियम के लागु होने की तिथि से पांच | 

वर्ष तक अपनी खेती को जोतने का अधिकार देता है और ५ वर्षों की इस nafa के | 

ओ वाद वे किसी समय वाषिक लगान का १५ गुना जमा करके भूमिधर बन सकते हैं। 
poe व्यक्तिगत जोत को सीमित करके अधिकतम ४० एकड़ निश्चित कर दिया गया. 
ओ है । ४० एकड़ से अधिक भूमि कोई किसान नहीं रख सकता । लेकिन अब तक के 
 जमींदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सीमा तक सीर या खुदकाश्त 
भूमि रख सकते है । खेतों के अत्यधिक बंटवारे को रोकने के उद्देश्य से कानून ने यह 
वस्था की है कि खेत का बंटवारा उसी हालत में हो सकता है जबकि इस प्रकार बांटे | 

से की आधिक जोत ६३ एकड़ से कम न हो । राज्य में सभी काश्तकार तथा 
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। उपकाश्तकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गये हैं अर्थात्‌ अब उनका 
। जमींदार या अन्य किसी मध्यस्थ से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है। वे मालगुजारी 
' सीधीसरकार को देने लगे हैं । . 
विभिन्न प्रकार के किसानो की प्राथिक स्थिति पर प्रभाव 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी - उन्मुलन से विभिन्न 
प्रकार के किसानों की आथिक दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं जिनमें से निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं-- द 1 
सर्वप्रथम पहले की भांति भ्रब"किसानों की इतनी अधिक श्रेणियां नहीं रहीं। 
अब तक केवल चार प्रकार के किसान पाये जाते हैं जिनमें से भूमिधर प्रमुख हैं । भूमिधर 
| पुरी तरह अपनी भूमि के स्वामी होते हैं उन्हें कोई उनकी भूमि से वेदबल नहीं कर 
, सकता । वे अपनी भूमि को हर प्रकार के काये के लिये प्रयोग में ला सकते हैं। भूमि को 
बेचने तथा रहन रखने का उन्हें पूरा अधिकार होता है। इस प्रकार उनको साख प्राप्त 
करने की क्षमता बढ़ गई और किसानों की मनोवैज्ञानिक स्थिति में भारी परिवर्तन हो 
गया है । अब किसान अपने को स्वतन्त्र अनुभव करने लगा है और अपने उत्तरदायित्व 
को पहले से अच्छी तरह समभने लगा है। जहां तक लगान का प्रश्न है अब भूमिधर 
को पुराने लगान का ५०% देना ही पड़ता है । पहले की अपेक्षा अब मुकदमेबाजी भी 
बहुत कम हो गई जिससे कृषक बहुत-सी फिजूलखर्ची और परेशानी से बच गये ei” 
इसी प्रकार चकबन्दी का कार्य बहुत सुगम हो गया है भोर ऐसी आशा की जाती है कि 
सारे राज्य में चकबन्दी का कार्य संम्पन्न हो जाने के बाद किसानों की आथिक दशा तथा 
। सामाजिक दशा में आश्चयंजनक परिवतंन हो जायेंगे । 
दुसरी श्रोणी के किसान भाज सीरदार कहलाते हैं । वे उसी समय तक सीरदार 
' रहते हैं जब तक कि वे अपने लगान का १० गुना जमा करके भूमिधर के अधिकार प्राप्त 
' नहीं कर लेते। इस समय भी उन्हें कोई उनकी भूमि से बेदखल नहीं कर सकता, 
| किन्तु उन्हें भूमि को बेचने, रहन रखने आदि का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे अपनी 
। भुमि पर केवल खेती, फसल पैदा करने तथा पशुपालन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं 
कर सकते । उन्हें लगान को भी सुविधायं प्राप्त नहीं हैं जो भूमिधर किसानों को प्राप्त 
हैं। ऐसी आशा की जाती है कि समय के साथ-साथ सभी सीरदार अपने लगान का 
दस गुना जमा करके - भूमिधर बन जायेंगे और उन्हें वही लाभ प्राप्त होंगे जो भूमिधर 
को. हैं। 

; आसामी तथा अधिवासी ये किसानों की ऐसी दो श्रेणियां है जिन्हें अभी भूमि 
में स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे या तो दूसरों की भूमि पर खेती करते हं 
याःभुमिहीन मजदूर किसान हैं। इनकी दशा में अभी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। | 
जब तक उन्हें भूमि के अधिकार प्राप्त नहीं होते अथवा जब तक वे भूमिधर नहीं बन . 
जाते तब तक ऐसे किसानों की आथिक तथा सामाजिक दशा में अधिक सुधार सम्भव 
नहीं 1 उत्तर प्रदेश सरकार भूमि के समान वितरण तथा भूमिहीन किसानों की समस्या | 
को सुलभाने के लिए विशेष प्रयत्नशील है । | 
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वास्तव में जमींदारी प्रथा के उन्मुलन मात्र से किसानों की आथिक तथा. 
सामाजिक दशा में सुधार नहीं होता । इसक्रे लिये और प्रयत्न भी करने है । जमींदारी | 
केवल साधन मात्र है जिसने किसान की भावी उन्नति के द्वार खोल दिए हें 1 वास्तविक | 
कार्य तो जमींदारी उन्मूलन के वाद ge होता है । खेतों की चकवन्दी तथा सहकारी | 
खेती दो ऐसे कार्य हैं जो भारतीय किसान के जीवन का रूप बदल सकते हैं। भमि के | 
समान वितरण की बात भी इतनी जरूरी है । किसी व्यक्ति के पास आधिक जोत से कम | 
और आवश्यकता से अधिक भूमि न हो वरन्‌ जो खेती करे वही भूमि का स्वामी हो। | 
इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । 7 
जमींदारी-उन्मुलन के राजनैतिक परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, ग्राम | 
समाज के मूलाधार अर्थात्‌ किसानों के अन्दर निजी सम्पत्ति की भावना उत्पन्न करके, . 
जमींदारी-उन्मूलन ने उन्हें वगं-संघष का प्रबल विरोधी बना दिया है, इस व्यवस्था से | 
स्थायी ग्राम समाज कायम हुआ है और राजनैतिक चरम यंत्रवाद के विरुद्ध एक भाङ | 
पैदा हो गई है । इस प्रकार जमींदारी-उन्मुलन के परिणामस्वरूप शांति-विध्वंसकों और 
शांतिपूर्ण व्यवस्था के विरोधियों को बहुत बड़ा धक्का लगा है । ©- 
भरत ३२--भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार तथा जमोंदारी | 
उन्मूलन से सम्बन्धित प्रगति पर पूर्ण प्रकाश डालिये । A 
; (विक्रम १६६१, आगरा १६६२)' | 
Give the review of the progress made in the field of land reforms _ 
and abolition of Intermediaries in the various States of India. a 
भूमि समस्या भारतीय अथं-व्यवस्था की प्रमुख समस्या है जिसके समाधान के, ल 
बिना राष्ट्रीय विकास की बात करना व्यर्थ है । राष्ट्रीय भूमि सम्बन्धी नीति का उल्लेख 
करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना के काम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि धीरे- 
धीरे भुमि व्यवस्था में इस प्रकार के परिवतंन होने चाहियें जिसमें एक ओर तो किसान i 
के शोषण की कोई संभावना न रहे और स्वयं खेती करने वाला कृषक उसका पूरा लाभ. 
क्र 3 ठो सके । दूसरी ओर किसान की भूमि की उत्पादन-शीलता को बढ़ाने तथा कृषि _ 
शिकास के लिये प्रोत्साहन मिले । दसरी पंचवर्षीय योजना में इस नीति को दोहराया _ 


` गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभवों के आधार पर भमि सम्बन्धी नीति में कुछ ' 
परिवर्तन की आवश्यकता. अनुभव की गई है, 


es 


| 
$ 
हु 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विभिन्न. राज्य सरकारों ने इन मध्यस्थों के उन्मूलन से 
सम्बन्धित आवश्यक कानून पास किए हैं और उन्मूलन का कायं लगभग पूरा कर लिया | 
है, इस प्रकार किसान तथा राज्य के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है : जहाँ तक 
बंजर भूमि अथवा वनों आदि का सम्बन्ध है उन्हें सरकार ने अपने स्वामित्व मे ले लिया 
है और इनकी देखभाल स्वयं सरकार कराती है अथवा ग्राम पंचायतों भादि के द्वारा 
कराती है | ; 
भूमि सुधार सम्बन्धी नीति का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि योजना आयोग r बताया 
है यह होना चाहिए कि (i) किसानोंके लगान में कमी की जाये, (1) क्रिसानों के भूमि 
अधिकार सुरक्षित हों तथा (1) उन्हे भूमि स्वामित्व प्रदान किया जाये । इन तीनों 
zani में अब तक जो प्रगति विभिन्न राज्यों में हुई है उसका संक्षिप्त विवरण इस 
र हला 3 
a es गुजरात, मद्रास तथा महाराष्ट्र में कुछ छोटे मध्यस्थो को छोड़कर शेष 
का उन्मूलन हो गया है। १६६२ में गुजरात में महवासी (Mehwassi) मध्यस्थो तथा र 
महाराष्ट्र में पटेल वातन (Patel watans) और मध्य प्रदेश के कोटवा (Kotwas) | 
मध्यस्थो का उन्मूलन भी कर दिया गया है । मद्रास विधान सभा के सामने दोष इनाम _ 
मध्यस्थ (Inams) के उन्मूलन के लिये विधेयक विचाराधीन है। : = 
इस समय राज्य सरकारों के सामने मुख्य समस्या मध्यस्थ को हरजाना देने की 3 
है। लगभग २३६ करोड़ रुपया नकद तथा बोंडों के रूप में दिया जा चुका है । शेष z 
पये का मुगतान करना है | S न 
= को ate ae ara प्रदेश के क्षेत्र में जो किसान १ जून १९४६ 
को भूमि पर कार्ये कर रहे थे उन्हे. ३१ मई १६६४ तक का समय और दे दिया गधा का 
है। जो किसान जून १९५६ के बाद शामिल किये गये हैं उन्हें कम से कम अवधि ६ य 3 
की दी गई है । उसका लगान भूमि की कुल पदावार का ५०% से अघिक्र T a 
सकता (सरकार द्वारा सिंचाई प्राप्त क्षेत्रों मे) तथा जिन क्षेत्रों में सिचाई की विधा 
नहीं है वहाँ ये ४५ प्रतिशत रखा गया है | तेलंगाना वाले क्षेत्र में जो किसान ६ वर्ष 0 
अधिक समय से कार्य कर रहे हैं अथवा जिन्हें भूमि के असली स्वामियों से कि 
उनके भूमि सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित कर दिये गये हैं और उनका लगान a fe 
किस्म के अनुसार मालगुजारी का रे से लेकर ५ गुने तक हो सकता है a a 
नहीं । सम्पूर्ण राज्य में एक ही प्रकार का भूमि सम्बन्धी कानुन लागू करने के लिये कातून 
“छै 
Sa pe राज्य में A यह अधिकार दिया गया है कि. 
ag अपनी निजी खेती के लिये ३३३ एकड़ तक ia किसान से वापिस ले सकता हैः 
किन्त जब तक किसान को और भूमि प्रदान नहीं की जाती, उस समय तक कम nee 
३३ एकड़ भूमि उसके पास छोड्नी पड़ेगी । भूमि को वापिस लेने का ent ‘ 
. १८ फरवरी १७६३ को समाप्त हो गया । लगान की मात्रा भी निश्चित कर दी गई है। 
ms (ait) बिहार--बिहार राज्य में जमींदारी उन्मूलन का काये पूरा हो चुका a 
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धुमावजे के भुगतान तथा भूमि के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ थीं उन्हे दूर करके | 
के लिये कानुन में संशोधन कर दिये गये हैं। १६६२ के एक कातून के द्वारा लगान की | 
मात्रा पैदावार के ७/२१ वें हिस्से से कम करके $ कर दी गई है । इसी के साथ-साथ 
पुराने जमींदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे २० एकड़ से १२० एकड़ तक 
भूमि किसान से अपने लिये वापिस ले सकते हैं, किन्तु उन्हें कम से कम एक एकड़ भूमि 
किसान के पास छोड़नी पड़ेगी । राज्य के कुछ क्षेत्रों में किसान से भुमि वापिस लेने का | 
अधिकार जमींदार को नहीं है। 
(७) गुजरात--गुजरात में किसानों को भूमि सम्बन्धी अधिकारों में सुरक्षा 
: प्रदान कर दी गई है । भूतपूर्व बम्बई राज्य के ६'२० लाख किसान ३०'६ लाख एकड़ 
भूमि के स्वामी बनने के अधिकारी हो गये हैं, किन्तु उन्हें इसका मूल्य देना होगा। 
लगभग १० लाख एकड़ भुमि पर लगान की दर भी निश्चित कर दी गई है । 
(४) केरल-केरल राज्य में कृषि सम्बन्धी कानून (The Kerala Agrarian 
Relations Act) के अन्तर्गत किसानों को भुमि सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं यद्यपि | 
कुछ परिस्थितियों में भू-स्वामियों को भूमि वापिस देने का भी अधिकार दिया गया है। 
| धान के खेतों का लगान सामान्यतया कुल उपज का १ /४ तय किया गया है । टं 
(vi) मध्य प्रदेश-मध्य प्रदेश राज्य में मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य लगभग | 
समाप्त हो गया है । सारे राज्य में समान भूमि-व्यवस्था लागू करने के लिये कानुन बना 
दिया गया है जिसमें स्वामित्व की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लगान की दर, 
मालगुजारी की २ से लेकर ४ गुने से अधिक नहीं हो सकती । 
(vii) सद्रात-वैसे तो मद्रास राज्य में जमींदारी उन्मुलन का कार्य प्री तरह | 
समाप्त हो चुका था किन्तु १६५५ के एक कानुन के द्वारा किसानों की बेदखली के विरुद्ध sei 
सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी जो २६ सितम्बर १९६३ तक के लिये है। सिचाई. 
वाली भूमि में लगान कुल उत्पादन के ४०% से अधिक नहीं हो सकता । ड 
(viii) महा राष्ट्र--महाराष्ट्र राज्य में भी किसानों के भू-स्वामित्व की सुरक्षा _ 
की व्यवस्था है तथा उन्हें भूमि में स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो गये हैं । मराठवाडा 
त्र में व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र जैसी ही है। इस क्षेत्र में ३६००७ | A 


` किसान भू-स्वामी बन चुके हैं । 

| ` (४) सेसुर--एक विस्तृत भुमि सुधार BGT जो नये मैसूर राज्य के समस्त | 
' पर लागू होता है १६६१ में पास किया गया है। इसके अनुसार जमींदार को २/३ | 
हस्से भूमि को किसान से वापिस लेने का अधिकार है | किन्तु इसकी अधिकतम 

२५ es एकड़ रखी गई है। यह कानुन अभी तक लागू नहीं हुआ है । a 
(x) उड़ीसा--उड़ीसा राज्य में सभी स्थायी तथा अस्थायी बन्दोबस्त वाली. 
1का उन्मूलन हो चुका है । अभी हाल ही में एक विस्तृत भूमि सुधार 
कया गया है जिसमें किसान को भु-स्वामित्व के अधिकार दिये गये हैं, वि 


x स्टडड एकड़ तक भूमि किसान से वापिस लेने का अधिकार 
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et 


xi) पंजाब-पंजाब में किसानों के अधिकार निश्चित कर दिये गये eho 


उनकी बेदखली नहीं हो सकती | यद्यपि जमींदार ३० स्टेंडडं एकड़ तक जमीन वापिस 


ae 


ले सकता है किन्तु उसे कम से कम ५ eed एकड़ भूमि किसान के पास छोड़नी पड़ेगी क 
लगान पैदावार का एक तिहाई १/३ से श्रधिक नहीं हो सकता । अगर किसान ६ वर्ष से 


भूमि जोत रहा है तो उसे उस भूमि को खरीदने का भी अधिकार दिया गया है । £ 
(xii) राजस्थान--राजस्थान में किसानों के भू-स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार | 2 
धुरक्षित कर दिये गये हैं और उन्हें भूमि का स्वामी बनाने की व्यवस्था की गई है। मर 


अब तक राज्य के २३ जिलों में ६ लाख एकड़ भूमि पर १२७००० किसानों को भू- “ee 
स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। लगान पैदावार का १/६ अथवा मालगुजारी के | 
गुने से अधिक नहीं हो सकता । A - ae 
ey cn उत्तर अ तार प्रदेश में पूर्ण रूप से जमींदारी उन्मुलन तथा भुमी 
सुधार लागू हो गया है और सभी काश्तकारों तथा उपकाश्तकारों का राज्य से सीवा | 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है । दोनों के बीच मध्यस्थ जैसी कोई चीज अब नहीं हे । = 
(xiv) पश्चिमी बंगाल-पश्चिमी बंगाल में लगान वसुल करने का अधिकारा 
सरकार ने ले लिया है और किसानों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है Ee 
बटाई काश्तकारों (Crop Shares) को भू-स्वामित्व के अधिकार तो नहीं दिये गये हैं, <3 
किन्तु उनके अधिकार सुरक्षित कर दिये गये है । भू-स्वामी को कुल भूमि का १/३ भाग | ज्य 
पि 1 अधिकार हे | | Taree 
DG a a सुधार कार्यक्रम की प्रगति ae समीक्षा--योजना आयोग ध्य 
के शब्दों में, “भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अन्याय को 38 
मिटाने और काश्तकारों की सुरक्षा के हेतु बहुत कुछ किया है, परन्तु अन्य क्षेत्रो, खर 
सहकारी खेती, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने और काश्तकारों को स्वत्व के अधिकार 
देने में आशातीत प्रगति नहीं दिखाई दी है |! संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, | 3 
“भारत में भूमि सुधार के हाल ही के अधिनियम संख्यात्मक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व- 
पूर्ण हैं । इतने अधिनियम अन्यत्र कहीं नहीं बने हैं। ये अधिनियम करोड़ों काइतकारों कों z 
प्रभावित करते हैं तथा भूमि के विशाल क्षेत्र को अपनी परिधि में सम्मिलित करते हैं हि i 


| में J शौर सासंत- | 
प्रश्‍न ३३--/भारत में इषि समस्या बहुत महत्वपुण है ओ संत- 
प्रणाली का कोई भी चिन्ह रखते हुए, आघुनिकतस साधनों का उपयोग किये ` _ 


बिना तथा सहकारो खेती को प्रोत्साहन दिये बिना कृषि समस्या का पण, 


aah हें का प्रयोग नहीं किया 
समाधान सम्भव नहीं है और जब तक आधुनिक तरीक [किया _ 
जाता और सहकारो खेती को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।” 2 


ऊपर दिए हुए कथन पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को विशेष रूप ब 2 


में रखते हुए विवेचना कीजिये । (आगरा १६५८, ६५) 


‘Agriculture is the dominant issue in India. It can not be dealt 
th unless all feudal relics are swept away and modern methods 
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introduced and cooperative farming encouraged,” 
Discuss the above statement with special reference to Uttar 
Pradesh. (Agra 1956, 65) 
भारत की मुख्य समस्या कृषि है--यह कथन पूर्णतया सत्य है किभारतकी 
सवं प्रमुख समस्या कृषि है । भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश हे और गाँव सदैव 
से यहाँ की अर्थे-व्यवस्था का आधार रहे हैं। आज भारत की समस्त आथिक समस्याओं 
में सवसे जटिल तथा महत्व रखने वाली समस्या कृषि ही है। भारत की लगभग ७ ०% 
जनसंख्या ग्रामीण है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ख्य से कृषि पर ही निर्भर है, परन्तु 
दुर्भाग्यवश भारतीय कृषि की अवस्था अत्यन्त दयनीय है । हमारे देश में कृषि उत्पादन : 
अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। एक ओर तो देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती 
जा रही है किन्तु दूसरी ओर अन्न के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि नहीं होती, जिस 
के कारण सदेव देश के सामने एक गम्भीर खाद्य समस्या उपस्थित रहती है । अतः खाद्य 
समस्या के समाधान के लिये यह परम आवश्यक है कि कृषि की उन्नति तथा विकास 
कर अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। बिना कृषि की उन्नति किये 
भारत के आर्थिक. विकास के सुख स्वप्नों का साकार होना असम्भव है | 
भारतीय किसान अत्यधिक निर्धन तथा अशिक्षित है। वह आधुनिक तरीकों से 
परिचित होते हुए भी अपनी निर्धनता के कारण उन्हें अपना सकने में असमर्थ है। 
भारतीय किसान के पास औसत जोत का आकार बहुत छोटा है । खेतों के उप-विभाजन 
तथा उप-खण्डन के फलस्वरूप न तो किसान अपने खेतों पर कृषि यन्त्रों का प्रयोग कर 
सकता है ओर न अच्छी खाद तथा अच्छे बीज के द्वारा अपनी उपज बढ़ा सकता है। 
उपज का कम होना किसान की निर्धनता का कारण है ओर किसान की निर्धनता कृषि | 
की उन्नति में प्रमुख रूप से बाधक है । भारतीय कृषि विशेष रूप से मानसून पर निर्भर च 
रहती है। समय पर वर्षा न होने अथवा अधिक वर्षा हो जाने से फसल को भारी क्षति | 
पहुंचती है, जिसके कारण देश के सामने लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़, अकाल तथा अनाज 
को महंगाई और कमी की समस्या उपस्थित रहती है। भारतीय किसान न तो अपनी 
. आवश्यकता के अनुसार कम व्याज की दर पर ऋण प्राप्त कर पाता है और नः 
4 फसल को बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर पाता है । प्रत्येक अवस्था में भारतीय 
. किसान शोषण का शिकार रहता है । उसकी उन्नति, रहन-सहन के स्तर में सुधार तथा 
_ "अन्य समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर है कि कृषि की उन्नति हो भौर कृषि 
` उत्पादन में वृद्धि हो । र 
$ हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत की समस्त आथिक समस्याओं में कृषि कौ 
समस्या सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण है । वसे तो देश में उद्योग, श्रम, परिवहन तथा 
बेरोजगारी आदि की अनेक समस्यायें हैं । किन्तु इन सब में कृषि की समस्या ही सबसे 
गीर है । कृषि की उन्नति के बिना भारत की कोई भी आधिक समस्या सुल | 
बसे तो भारत सरकार ने विकास की पंचवर्षीय योजनामें चालु की ह। | 


A aS pasar rar a Rf पंचवर्षीय योजनाओं की बु 
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सफलता पर सन्देह होने लगा है। इन योजंनाओं का मुख्य उद्देश्य अनाज कै उत्पादन 
में देश को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश की जनता भूखी न मरने पाये और अनाज 
के लिये विदेशों का मुँह न ताकना पड़े। किन्तु अब तक का अनुभव यह बताता है कि 
प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के होते हुए भी देश में खाद्य समस्या आज तृतीय 
पंचवर्षीय योजना के उत्तराद्धे में भी उससे कहीं अधिक जटिल है जितनी अब से १० वर्ष 
पूर्वं थी । इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कृषि की समस्या भारत की मुख्य आथिक | 
समस्या है। | 
सामन्तशाही प्रणाली का कृषि पर प्रभाव-_भारतीय आथिक जीवन पर 
सामन्त प्रणाली का विशेष प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि कृषि तथा उद्योग भी इस प्रथा 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । अतः सामन्त प्रणाली को ही यदि भारतीय कृषि 
की वर्तमान दयनीय अवस्था के लिये उत्तरदायी ठहराया जाये तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । हमें अपने इस कथन की पुष्टि के लिये अति प्राचीन कालीन इतिहास के 
पन्नों को पलटने की आवश्यकता नहीं । जमींदारी प्रथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 
जमींदारी प्रथा में किसान न तो भूमि का स्वामी माना जाता था और न उसके अधिकार 
ही सुरक्षित थे । जमींदार मन माना लगान वसूल करते थे भौर जब चाहे तब कृषक को 
भूमि से बेदखल करा सकते थे। लगान की दर तो ऊंची थी ही किन्तु इसके अतिरिक्त 
नजराना, वेगार तथा अन्य कई प्रकार से किसानों का शोषण तथा उन पर अत्याचार 
किया जाता था । जमींदारों के अतिरिक्त उनके कारिदे आदि किसानों के साथ दुव्यंवहार 
करते थे । भूमि पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण किसान न तो. उसे बेच सकता था 
और न भूमि की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकता था । इस प्रकार किसान की गरीबी 
ऋण ग्रस्तता, भूमि का उप-विभाजन तथा उप-खण्डन प्रत्यक्ष रूप से सामन्त-शाही प्रणाली 
की:ही देन कही जा सकती है | 
` अद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने मुख्यतः उत्तर प्रदेश 
सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके सामन्त-प्रणाली का अन्त कर दिया है, किन्तु 
उसके अवशेष अब तक बाकी हैं। जब तक पुणं रूप से इन अंवशेषों को भी समाप्त नहीं 
कर दिया जाता, कृषि की उन्नति सम्भव नहीं, वयोंकि कृषि की उन्नति के लिये भूमि के 
उप-विभाजन और उप-खण्डन को समस्या का अन्त करना, किसानों की ऋणग्रस्तता | 
और गरीबी का उन्मूलन करना आदि बातें प्राथमिक रूप से अनिवाये हूं । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके उन समस्त किसानों 
को जिन्होंने अपने लगान का १० गुना सरकार के पास कोष में जमा कर दिया था, 
भूमिधर के अधिकार प्रदान कर दिये हैं। अब समस्त भूमिधर अपनी भूमि के स्वामी हैं 
और उन्हें भूमि को बेचने तथा रहन रखने के अधिकार प्राप्त हैं। भूमिधर के अतिरिक्त _ 
सीरदार किसान वह हैं, जिन्होंने अभी तक अपने लगान का १० गुना जमा करके भूमिधर _ 
के अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं यद्यपि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है । इस प्रकार _ 
मुख्य रूप से केवल दो प्रकार के ही किसान होंगे जेसे-भूमिधर और अधिवासी, 
अधिवासी किसान वह है जो अब तक किसी अन्य किसान की भूमि को शिकमी काश्तकारु 
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की भांति जोत रहे थे । जंमींदारी प्रथा में उन्हें Aaaa किया जा सकता था, किन्तु अब 
ऐसा नहीं हो सकता । यदि ५ वर्ष के भीतर उनका भू-स्वामी आज्ञा दे दे तो अधिवासी 
किसान अपने लगान का १५ गुना जमा करके भूमिधर बन सकते हैं। जो किसान रहन 
की भुमि तथा बन भूमि इत्यादि पर खेती करते थे उन्हें आसामी घोषित कर दिया गया | 
है। उन्हें यह अधिकार विना कुछ रुपये दिये ही प्राप्त हो जाता है। आसामी किसान 
स्वयं भूमि के स्वामी नहीं होते--वरन्‌ काइतकार के रूप में खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश 
जमींदारी उन्मुलन तथा भुमि सुधार कानून से न केवल सामन्त प्रथा का अन्त हो गया है 
वरन्‌ कृषि की उन्नति के लिये आगे का मागं खुल गया है । जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ 
अब उत्तर प्रदेश सरकार भूमि की चकबन्दी की ओर प्रयत्नशील है और उत्तर प्रदेश में 
चकबन्दी का कार्य काफी प्रगति के साथ चल रहा है। चकबन्दी का कार्य समाप्त होने 
के पश्चातु निश्चित रूप से कृषि के विकास में सहायता मिलेगी । भविष्य में किसान 
सहकारी ढंग की खेती तथा कृषि यन्त्रों के द्वारा खेती करके अपनी उपज को बढ़ा सकेगा 
और उसकी आथिक स्थिति में पर्याप्त सुधार भी हो जायेगा । परन्तु वास्तविकता यह | 
है कि यह सब कुछ स्वतः ही नहीं हो जायगा, भारतीय परम्परावादी किसान स्वेच्छा से 
` पुरानी चालों को नहीं छोड़ सकेगा । सरकारी प्रचार और प्रक्रियात्मक प्रदर्शन तथा 
वांछुनीय अवस्थाओं में उचित शक्ति के प्रयोग आदि के द्वारा ही इस दिशा में कुछ किया 
जा सकेगा । 
कृषि की उन्नति में आधुनिक तरीकों का प्रयोग--जैसा कि ऊपर कहा 
गया है कि पुराने ढंग से खेती करने से उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव नहीं तो दुःसाध्य . 
अवश्य है । वर्तमान युग विज्ञान का युग है । विज्ञान की सहायता से कृषि के क्षेत्र में भी 
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क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धानों की सहायता से इस प्रकार के 
यन्त्र तथा रासायनिक खाद का gat लगा लिया है जिनके द्वारा उपज को कई गुना | 
बढ़ाया जा सकता है । खेती के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग अमरीका, रूस, कनाडा, | 
आस्ट्रेलिया तथा अन्य योरुपीय देशों में सफलतापुर्वक किया जा रहा है, किन्तु भारत इस - | 
दिशा में अभी बहुत पीछे है । खेतों के आकार का छोटा होना, किसान. की गरीबी तथा 
अशिक्षा, सिचाई की सुविधाओं का अभाव तथा अन्य कारण इस कार्य में. बाधक रहे हैं । 
अब हमारी सरकार आधुनिक ढंग की खेती को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है। 
. देश में कई रासायनिक खाद के कारखाने चालू किये गये हैं । ट्रेक्टरों (Tractors) के 
 ध्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया है तथा सिंचाई की छोटी बड़ी अनेक योजनायें चालू की 
.गई हँ । उत्तम बीज का वितरण तथा आधुनिक ढंग की खेती के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था | 
 कोजा रही है। आशा की जाती है कि भुमि चक्रन्दी हो जाने के पश्चात्‌ आधुनिक ढंग 
को खेती को सफल बनाया जा सकेगा और कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी । | 
: प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी लेती को कृषि विकास का साधन माना गया | 
ae a था । योजना आयोग के अनुसार सहकारी खेती के द्वारा छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसान | 
डे आकार के कृषि फामों की स्थापना कर सकते हैं और खेती की पैदावार बढ़ा सकते | 
६ | प्रथम daa E योजता मे a nare केर सहकारी कृषि समितियों. 
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की स्थापना तथा विकास के लिये आवश्यक कानुन बना दिये थे दुसरी पंचवर्षीय योजना 
में इस बात की आशा प्रकट की गई थी कि राज्य सरकारें सहकारी खेती की बुनियाद 
को मजबूत करने के लिये आवश्यक कदम उठायेंगी । ® 

प्रश्‍न ३४--भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट कीजिये । इसका भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
पर कया प्रभाव है ? इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कदस 
उठाये गये हैं ? - 

Give your views on the question of fixing a ceiling on land 
holdings. What will be its effect on the rural economy of India? In 
this connection point out the steps taken by the various State Govern- 
| ments in India. a 

भूमि सुधार सम्बन्धी उपायो में से एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि भूमिको | 
जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करदी जाय ताकि कोई व्यक्ति उस रोमा से अधिक 
भूमि अपने पास न रख सके । भारत में आथिक. जोत की अधिकतम सीमा निर्घारित 
करने का प्रश्‍न इसलिये उत्पन्न होता है कि भारग में ७५% के लगभग जनसंख्या 
ग्रामीण है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खेतों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती है । 
इस प्रकार भुमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है! इसके साथ ही देश में भूमि. 
> असमान वितरण की समस्या एक आधारभूत समस्या है। | भारतीय कृषकों को संख्या | | 
का बहुत बड़ा भाग या तो पूर्णतया भूमिहीन है अथवा वह (भांग) बहुत कम मात्रा में 
भूमि रखता है । एक किसान परिवार के लिये न्यूनतम मात्रा में इतनी भूमि अवश्य 
चाहिये, जिसकी वाषिक उपज से वाषिक कृषि व्यय को काटकर समस्त परिवारका | 
जीवन निर्वाह हो सके । इसलिये ऐसे भूमिहीन कृषक अथवा कम भूमि वाले कृषकों, जो | 
कृषि पर ही आधारित होते हुए भी अपना जीवन-निर्वाह पर्याप्त आथिक जोत न होने के | 
कारण सुखपूर्वक करने में. असमर्थ हैं । अतः ऐसी असीमित मात्रा वाले कृषकों के प्रति _ 3 
एक.प्रकार से सामाजिक अन्याय हो रहा है, जिसको दूर करना परमावश्यक है | देश _ 
में जहां एक बड़ी संख्या भूमिहीन किसानों की है वहां दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके | 
पास बहुत अधिक मात्रा में भूमि है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में यदि मुख्य ध्येय धन | 
, तथा सम्पत्ति के वितरण की अमानताओं को कम करना तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुखमय 
जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना है तब यह भी परमावश्यक है कि घन के | 
साथ-साथ भूमि के वितरण की असमानताओं को कम किया जाये । यह कायं स्वेच्छा से ae 
भी हो सकता है जैसा कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान द्वारा किया जा रहा है और _ 
सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके भी हो सकता है जिसमें कृषकों . 
तथा जमींदारों से अतिरिक्त भूमि 
समाधान किया जा सकता है ॥ - | ६ = 
. भूमि के उप-विभाजन तथा उप-खण्डन की समस्या को हल करने के लिये भू 


a चकबन्दी तथा आथिक जोत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना जितना आवशयक 
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उतना ही आवश्यक यह भी है कि साथ-साथ आथिक जोत की अधिकतम सीमां भी 
निर्धारित कर दी जाये ताकि भविष्य में न तो भूमि में उप-विभाजन की समस्या उत्पन्न 
होने पाये और न ही भूमि के असमान वितरण की ओर इस व्यवस्था के द्वारा सहकारी 
कृषि प्रणाली का संचालन करने में सुगमता हो सकती है । सहकारी खेती की व्यवस्था 
लागू करने में सुगमता है । श्रत: देश की भूमि समस्या को हल करने तथा कृषि के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिये आथिक जोत की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा का निर्धारण 
करना अनिवार्य है। l 
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धान्त पुरी तरह स्वीकार कर लिया 
गया था कि आथिक जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करना सैद्धान्तिक रूप से उचित 
तथा आवश्यक है. किन्तु प्रश्‍न यह था कि अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिये ? भारत 
.के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या तथा आथिक स्थिति को देखते हुए सारे देश में एक 
समान सीमा निर्धारित नहीं कौ जा सकती । इसलिये यह आवश्यक समभा गया कि 
भारत के विभिन्न राज्यों में आथिक जोत की गणना (Census) की जाय और जो आंकड़े 
उपलब्ध हों उनका विस्तृत अध्ययन करने के बाद जोत की अधिकतम सीमा निश्चित 
की जाये । आथिक जोत तथा कृषि की गणना (Census of land Holdings and 
cultivation) का काये देश के सभी राज्यों में पूरा हो चुका है। बिहार को छोड्कर 
अन्य सभी राज्यों से सम्बन्धित आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं । आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश 
तथा मद्रास में केवल १० एकड़ और इससे अधिक भूमि वाले जोतों की गणना की गई 
है । उत्तर प्रदेश, विहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा केरल राज्य में गणना का कार्य नमुने 
के सर्वेक्षण (Sample surveys) के आधार पर आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। आसाम, 
पश्चिमी बङ्गाल तथा जम्मु और काश्मीर राज्य में कोई भी गणना नहीं की गई वरनु 
उपलब्ध वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ही जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर 
दी गई 1 ; 
z योजना आयोग ने सामान्य रूप से तीन पारिवारिक जोतों (Family Holdings) - 3 
a} उच्चतम सीमा स्वीकार किया है तथा पारिवारिक जोत के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रस्तुत करते हुए कहा है क्रि “पारिवारिक जोत वह क्षेत्रफल है जो स्थानीय दशाओं के 
सार तथा कृषि की वर्तमान तकनीकि के अन्तर्गत कृषि-कार्यो में बहुधा उपलब्ध होने 
हद सहायता के सहित कार्ये करते हुए औसत आकार के लिये एक “हल इकाई” अथवां 
एक "कार्य इकाई के बराबर हो ।” < 
; (A Family holding may be defined beriefly as being equivalent 
| to local conditions and under, the existing conditions of 
GH fo a plough unit or to a work, unit for a family of 
| working with such assistance as is customary, in agricul- 
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of Land), अर्थात्‌ कोई व्यक्ति या परिवार भविष्य में अधिक से भ्रधिक कितनी भूमि 
खरीद सकेगा । (ख) वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा (Ceiling on Existing 
Holdings) अर्थात्‌ वतमान समय में एक किसान के पास अधिक से अधिक कितनी 
भुमि होनी चाहिए, इस सीमा से अधिक जोतों वाले भू-स्वामियों को अपनी भुमि राज्य 
को देनी होगी । 

निम्नलिखित तालिका में भारत के विभिन्न राज्यों में वर्तमान आथिक जोत तथा 


भविष्य में प्राप्त की गई आथिक जोत के सम्बन्ध में निर्धारित की गई अधिकतम सीमा. 
का विवरण दिया गया है*— 


भविष्य में प्राप्त होने वाली 


राज्य | योत वतंमान जोत 
१, आल्ध-प्रदेश १८ से २६० एकड़ २७ से ३४ एकड़ 7: 
२. आसाम ५० एकड़ 3 ५० एकड़ 
३: बिहार २० से ६० एकड़ २० से ६० एकड़ 
४. गुजरात १९ से १३२ एकड़ १९ से १३२ एकड़ 
५. जम्मू व काश्मीर २२४३ एकड़ २२ङ एकड़ 
. ६. केरल १५ से ३७३ एकड़ १५ से ३७३ एकड़ 
७. मध्य-प्रदेश २५ से ७५ एकड़ २५ से ७५ एकड़ 
८. मद्रास २४से १२० एकड २४ से १२० एकड़ 
९. महाराष्ट्र १८ से १२६ एकड़ १८ से १२६ एकड़ 
१०. HAC १८ से १४४ एकड २७ से २१६ एकड़ 
११. उडीसा २५ से १०० एकड़ २५ से १०० एकड़ 
१२. पंजाब ३० स्टेण्डडं एकड़ ३० tres एकड़ 
१३. राजस्थान ३० स्टेण्डडं एकड़ Ro स्टेण्डडं एकड़ 
१४. उत्तर-प्रदेश १२३ एकड़ ४० एकड़ 
१५. पश्चिमी बंगाल २५ एकड़ २५ एकड़ 
१३. मनिपुर २५ एकड़ २५ एकड़ 
१७, त्रिपुरा २५ से ७५ एकड़ २५ से ७५ एकड़ 


चम्बा जिले में के ० एकड़ 
तथा अन्य जिलों में १२५ 
रु० लगान वाली भूमि 


१८. हिमाचल प्रदेश चम्बा जिले में ३० एकड़ 
तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ - 


२० लगान वाली भुमि 


उड़ीसा में भी सीमा घटाने का एक विधेयक विचाराधीन है । जिसके अनुसार 
i से ८० एकड कर दी जायेगी । 
अधिकतम सीमा २५ से १०० एकड़ के स्थान पर २० ड़ | 
पश्चिमी बंगाल ५१२४ लाख एकड़ भूमि सरकार के आधोत आ गई है जो भूमिहीन 


* ° India 1964. Page 222. 
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किसानों को दी जायेगी । पंजाब में भुमि के स्वामियों ने जितनी भूमि की घोषणा की 
है उसकी छानबीन का कार्य चल रहा है जिसके बाद यह पता चल सकेगा कि कितनी _ 
भुमि भूमिहीन किसानों को मिल सकती है। इस समय तक जितनी अतिरिक्त भूमि. 
घोषित की गई है उसका वितरण किया जा चुक! है। उत्तर प्रदेश में ६७६५१ एकड़ _ 
अतिरिक्त भूमि घोषित को गई है तथा आंध्र-प्रदेश में १७ हजार एकड़ भूमि अतिरिक्त 
भुमि घोषित की गई है। बिहार, आसाम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में भी. 
नियम बनाये जा रहे हैं और प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट 
होता है कि भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जोत की अधिकतम और | 
न्यूनतम सीमा का निर्धारण करके भू-सुधार कार्यक्रमों और भूमि के समान वितरण की | 
दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं । छै 


प्रश्न ३५--भारत को कृषि भूमि के पुनवितरण के पक्ष और विपक्ष . 
में तकं पेश कीजिए। क्या आप भदान waar सीमा निर्धारण (Ceiling on | 
Land) सम्बन्धी कानन को पसन्द करेंगे | (राजस्थान १९६१) 

भारत में भूमि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के विषय में पर्याप्त वाद-विवाद 
वर्षो से चला आ रहा है। कुछ विद्वान यदि भूमि का सीमा निर्धारण कर समस्या. 
सुलझाने के पक्ष में हैं तब कुछ भूदान को इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ उपाय मानते हैं। | 
यही नहीं कुछ विद्वान तो समस्त भूमि का पुनवितरण कराकर समस्या को न सुलझाने. 
के पक्ष में हूँ । समस्या के समाधान के लिये उपायों में भले ही विद्वानों में मतभेद क्यों 

`न हो तथापि यह निविवाद सत्य है कि भारत में भूमि का वितरण अत्यधिक असमान है | 
और जिसका समाधान होना देश के हित में नितांत आवश्यक है । कृषि श्रम जांच , 
(Agricultural Labour enquiry) हारा एकत्रित किये गये आंकड़ों से भूमिके 
वितरण की असमानना का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ही: 


१ कुल का प्रतिशत 
जोत की श्रेणी संख्या ` क्षेत्र ae 
१०० एकड़ १६०) ना) 

१ एकड़ तक | १३:६ | ६६'९ १९० ee 
१ से २५ एकड़ तक १७३ | ४६ | ' 
२:५ से ५ एकड़ तक १७:०] cej 


o A एकड़ से १० एकड़ तक १४१४ १७*६ 
१० एकड़ से २५ एकड़ तक. 
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में हुई राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण (National Sample Survey) की आठवीं गणना के 
अनुसार सम्पूर्ण भारत में कृषि जोतों का औसतन आकार ५-३४ एकड़ है तथा एक ओर 
_ लगभग vov% किसानों के परिवारों के पास कुल कृषि-भूमि का केवल 
६८% भाग ही था तथा ४% कृषक-परिवारों के पास कुल कृषि भूमि का ३३ ३% 
था । अतः स्पष्ट है कि न्युनतम जोत से कम भूमि होने तथा अन्य के भूमिहीन होने के 
कारण जो असमानता है उसे अनुचित कहा जा सकता है | 
यद्यपि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण का मुख्य उद्देश्य आय को सीमित 
करना न होकर भूमि पर से स्वल्प मनुष्यों के एकाधिकार को रोकना है तथापि आय 
इससे प्रभावित अवश्य होती है । अतः भूमि के वितरण की असमानता को दूर करने 
के दृष्टिकोण से भूमि का वितरण करना ठीक है। इसीलिये बहुत से प्रान्तों तथा देशों ने | 
अधिकतम सीमा निर्धारण कानून पास कर इस ओर पग उठाये हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण | 
से भी भूमि की असमानता को दुर करना लाभदायक है । भूमि की असमानता को दुर 
करने के लिये भारत में आजकल दो उपाय ही सामने आये हैं-- - 
(1) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण का कानून बनाना (7) विनोबा जीका 
भुदान आन्दोलन । 2 टे. 
भूमि के अत्यधिक असमान वितरण के आधार पर यद्यपि भूमि का पुनवितरिण . 
करना ठीक है, तथापि इसके समाधान के लिए श्रेष्ठ उपाय न पाया जाने के कारण | 
भूमि के पुनवितरण का विरोध किया गया है । विरोधियों के मतानुसार भूमि का | 
पुनवितरण तब तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि उचित उपाय खोजकर उचित 
वातावरण उत्पन्न कर लिया जाये । उक्त दोनों उपायों का विरोधियों ने निम्त तको पर 
अपने मत की पुष्टि करने का प्रयत्न किया है । चज 
सीमा निर्धारण- द्वितीय योजना में यह मान लिया गया है कि कृषि जोत के | 
आकार तथा इसके वितरण के वर्तमान ढंग के अन्तर्गत सीमा से अधिक को भूमि को _ 
पुनवितरण से विशेष लाभ नहीं होगा ।* इसके मुख्य कारण निम्न हैँ-- Ce 
, « (१) भूमिहीन कृषकों की अधिकता--सीमा निर्धारण से अधिक लाभ न 
होने का मुख्य कारण भूमिहीन श्रमिकों तथा कृषकों की संख्या का बहुत अधिक होना है। ४ 
सीमा निर्धारण से अधिक बाँटने वाली भूमि प्रत्येक के हिस्से में बहुत कम आयेगी जिससे | 
कोई आर्थिक लाभ नहीं हो सकता । है ee 
(२) साधनों की कमी--भूमिहीत श्रमिकों के पास कृषि करने के मुख्य साधनों 
का अभाव होता है । इसलिये वे उचित लाभ नहीं कमा सकते । eee 
(३) धताभाव--धनाभाव के कारण न तो वे भूमि में सुधार ही कर सकेंगे 
और न उसको जोतने के लिये यन्त्र आदि ही खरीद सकेगे । S 
(४) भू-स्वामियों की क्षति पुति--चूँकि भारतीय संविधान के न. 7 
ata या राज्य सरकार किसी व्यक्ति या फर्म की सम्पत्ति को उचित क्षति पूति किए _ 
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बिमा नहीं ले सकती, इसलिए उच्चतमं सीमा से अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के हेतु 
भू-स्वामियों को क्षति पुति के रूप में पर्याप्त धन देना होगा । परन्तु वर्तमान दशाओ में 
राज्य सरकारें या भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्हें यह भूमि दी जाए, इस व्यय को सहन 
करने की स्थिति में नहीं हैं। 

अत: स्पष्ट है कि उक्त कारणों से सीमा निर्धारण करके भूमि का वितरण समान 
करना कठिन है। क्योंकि एक ओर तो भूमिहीन कृपक अधिक हैं । दूसरे साधनों, के 
अभाव में वितरित भूमि पर कृषि की व्यवस्था नहीं की जा सकती । यदि यह सब कुछ 


भी कर दिया जावे तो जोत की अधिकतम सीमाओं का निर्धारण करते समय भूस्वामियों 4 


के लिये क्षति पूति की समस्या विकट हो उठती है । देश की निर्धनता ही इस विषय में 
सवंप्रथम बाधा है । यंदि सरकार के पास साधनों की विपुलता हो तो वही क्षति पूर्ति की 


सफल बना सकती है | 


अपनी स्वेच्छा से भूमि देते हैं और भूमि-विहीन कृषक सदूभावनाओं से भूमि को लेते 
हैं । परन्तु यह उपाय भी निम्न कारणों से स्थिति को नियन्त्रित करने में असफल सिद्ध 
हुआ है-- , 

(१) कम भूमि--भूमि दान में मनुष्य बहुत कम भूमि देते हैं जिसके लिये 
भूमि प्राप्त करने वाले कृषक कृषि के साधन नहीं जुटा पाते और न जुटाने सम्भव ही 
हैं । क्योंकि एक बिस्वाँ या एक बीघा के लिये हल, बैल रखना अनाथिक है । 

_ (2) बिखरी हुई भूसि--इसके अतिरिक्त भुदान में प्राप्त भूमि एक स्थान में 
प्राप्त नहीं होती । अतः भिन्न-भिन्न स्थानों पर भुमि प्राप्त कर कृषक लाभ प्राप्त नहीं 
कर सकता | 

(३) असर भूसि--इसके साथ भू-स्वामी अधिकतर अपनी ऊसर तथा अनुपजाऊं 
भुमि ही दान करते हें जिसका सदुपयोग कर लाभ प्राप्त करना उन निर्धन कृषकों के 
लिये कठिन हो जायेगा । ”' 

g (४) श्राथिक कारण- कुछ विचारको का मत है कि भुदान यज्ञ के अन्तर्गत 
भुमि का वितरण वास्तव में निर्धनता का वितरण है क्योंकि वित्त एवं विपणन सम्बन्धी 
अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न किए बिना कृषकों की संख्या में वृद्धि कर देना देश के लिए 
हानिप्रद बात है । 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों उपायों के द्वारा भूमि के वितरण की 
असमानता को कम करना देश के हित में ठीक नहीं है। परन्तु आज के युग में इसं 
गै अधिक दिन तक स्थिर रखना देश के लिये घातक है । -इसी लिये भूमि का 
सीमित व्यक्तियों में किया जावे और शेष व्यक्तियों को आय कारों में 


व्यवस्था करके तथा कृषि-साधनों का भूमिहीनों में विभाजन करके इस कार्यक्रम को | 


. भदान द्वारा--विनोबा जी का भूदान आन्दोलन यद्यपि इस समस्या को सुलझाने _ 
के लिए संसार में अद्भुत ढंग का उपाय है । इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कृषक | 


ST म डि, करने का int Kal कुम], जावे, „इस CONN AT व्यक्तियों 
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में भूमि का वितरण होने से भूमि का आथिक दृष्टि से देश के लिये तथा जनताके 
लिये हितकारी सिद्ध होगा । साथ ही साथ शेष व्यक्तियों को भूमि पर से हटाकर अन्य | 
उत्पादन कार्यों में अवश्य लगा देना चाहिये अन्यथा स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो 

जायेगी । @ 


प्रशन ३६--कृषको के आथिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये बिहार में 
जमींदारी उन्मुलन प्रथा के कारण तथा प्रभाव का वर्णन कीजिये । 

भूमि से उत्पत्ति केवल मनुष्य ओर प्रकृति के सहयोग पर ही आश्रित नहीं है 
बल्कि काफी बड़ी सीमा तक भू-स्वामी पद्धति (Land Holdings System) पर भी यह 
उन्नति निर्भर है। यदि भू-स्वामित्व प्रणाली इस प्रकार की है कि उससे उत्पत्ति के लिये 
किसान को कोई आकंषण नहीं होता तब उत्पत्ति अवश्य कम होगी । जमांदारी प्रथा 
भारतवर्ष में मुसलमानी राजाओं के समय से चली आ रही है। तथापि इसमें कुछ दोष 
हैं जिसके कारण जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए प्रान्तों को बाध्य होना पड़ा । संक्षेप 
में वे कारण अथवा दोष निम्न J— १३ 


(१) आथिक--प्राचोन काल से ही कृषक जमींदारों के द्वारा शोषित होता 
चला आ रहा है । इस भूमि व्यवस्था ने किसान को शक्तिहीन बना दिया है और इसी 
कारण वह कृषि कार्य में कोई विशेष रुचि नहीं लेता। दूसरे शब्दों में वह कृषि में 
किसी भी प्रकार की उन्नति करने अथवा आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिये प्रोत्साहित | 
नहीं होता क्योंकि भूमि का स्त्रामी जमींदार होता है और जमींदार भूमि सुधारमें | 
कोई दिलचस्पी नहीं लेता, वरन्‌ कृषकों से लगान लेकर विलासिता का जीवन व्यतीत . 
करता है । इस प्रकार निर्धन किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग जमीदार को लगान 
के रूप में दे देता है और बह स्वयं अपने परिवार का भली-भांति पेट भी नहीं भर 
पाता | ऐसी स्थिति में निर्धन कृषक उन्नत ढंग से कृषि करने में अपने को असमर्थं पाता 
है । इस प्रकार विलास-प्रिय जमींदार बिना कुछ किये हुए लगान से धनी होता चला | 
जाता है । जबकि बेचारा कृषक सब कुछ करने पर भी निघन ही रहता है, अतः स्पष्ट 
है कि चूँकि कृषक का भूमि पर स्वामित्व नहीं होता और उसे हर समय बेदखली का भय | 
बना रहता है इसलिए न वह खेतों में पेड़ लगाता है और न बाढ़ आदि का प्रबन्ध करता | 
है। इसके अतिरिक्त सरकार को भी हानि होती है क्योंकि वसूल किये हुए भाग का : 2 
बहुत सा भाग जमींदार ही रख लेता है । : ae > 

(२) सासाजिक--इस प्रथा के कुछ सामाजिक अवांछनीय प्रभाव भी हूँ। | 
कुषक की दशा एक गुलाम, की भांति होती है। उसे जमींदार की बेगांर करनो पड़ती 
है। उसे जमींदार की अनुमति लेकर ही बच्चों की शादी विवाह करना पड़ता है। यही 
“नहीं कृषक को पक्का मकान बनाने आदि जैसे कार्यों के लिये भी जमींदार से Tet 
अनुमति लेनी पड़ती है । अतः इस प्रकार कृषक का जीवन-स्तर दिन प्रति-दिन निम्त | Š 
होता गया और कृषक समानता का अनुभव न कर सका । इस कमी को ध्यान में रखते 
हुए बिहार में जमींदारी उन्मूलन को आवश्यक समझा गया । 


नट 


ड 


८ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३) राजनीतिक कारण-इस जमींदारी प्रथा को अंग्रेजों ने अपनी शासन 
व्यवस्था gare रूप से चलाने के लिए स्थिर रखा था। जमींदारों का कार्य केवल 
लगाने वसूल करना ही न था वरनु वे गांव में अपना राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं। 
इस लिये जनतन्त्र में वे चुनाव को भी प्रभावित करते हैं जो अवांछनीय है । 

उक्त कारणों से अधिकांश प्रान्तों ने जमींदारी उन्मुलन के कानून पास किये। 
प्रथम योजना में मध्यस्थों को समाप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति की दशा में यथेष्ट 
प्रगति हुई है। इसके फलस्वरूप जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारों आदि सध्यस्थो के 
हाथ में पुवे की अपेक्षा ४३ प्रतिशत कृषित भूमि के स्थान पर केवल ८'५ प्रतिशत रह 
गया और सन्‌ १६५४ के अन्त तक मुआवजा देने का कुल व्यय ४६० करोड़ रुपए होने 
का अनुमान था । 


८१०१ “ >> 
Bboy geet 


बिहार में जमींदारी उन्मुलन- बिहार सरकार ने सबसे पहले जमींदारी _ _ | | 


विनाश बिल पास किया, सन्‌ १९४७ में बिहार सरकार ने एक बिल प्रकाशित किया 
जिसका नाम (State Aquisition Zamindari Bill) था । ११ अगस्त सन्‌ १९४७ 
को यह बिल असेम्बली में पास किया गया और २० अप्रैल १९४८ को यह बिल कानून 
के रूप में परिणित हुआ और २२ जौलाई सन्‌ १९४९ को अन्तिम रूप में ag बिल 
कानुन के रूप में प्रकाशित हो गया। शीघ्रता के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की भाँति 
ज़मींदारी उन्मूलन कमेटी भी यहां नहीं dorg गई । बिहार के जमींदारों ने इस कानून 
की वैधानिकता पर आपत्ति प्रकट की और न्यायालय ने उसे अवेध घोषित कर दिया | 
इसी बीच संविधान बदल गया और सन्‌ १९५० में बिहार भूमि सुधार कानुन (Land 


Reforms Act) पास किया गया यद्यपि इस कानुन की वेधानिकता पर भी पर्याप्त 3 


आपत्तियाँ की गईं तथापि सुप्रीमकोर्ट ने इसे वेध ठहराया । 
बिहार में जमींदारी उन्मुलन का कार्य इसी कानुन के आधार पर किया जाता 
है । इस कातून से बिहार, जमींदार प्रथा के दोषों से मुक्त हो गया है। इस कानुन के 
अनुसार सरकार ने जमींदारों की भूमि, वनों, खानों, हाटा तथा बाजारों की भ-सम्पत्ति 
ले ली है, इस प्रकार सरकार के हाथ में लगभग ४०० एकड़ भूमि आ गई है। सरकार 
को १५० करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ रहा है । मुआवजे की दर जमींदारों की आय 
क्के अनुपात में रखी गई है । अधिक आय वालों को कम मुआवजा और कम आप वालों 
को अधिक मुआवजा दिया जायेगा । मुआवजे'की दर वाषिक आय के तिगुने से लेकर 
_ २० गुने तक है । इच्छानुसार सरकार मुआवजे की रकम नकद अथवा ale के रूप में 
अथवा थोड़ा-थोड़ा दोनों के रूप में देगी । बोंड पर २३% ब्याज दिया जायेगा । इस 
कानुन के लागू होने पर सरकार की आय ६३ करोड़ रुपये बढ़ जाने को सम्भावना है। 
वतियों के उन्मूलन के साथ-साथ छोटे आसामियों को यह अधिकार दिया गया है 


कि वे १२ साल लगातार भूमि पर कव्जा रहने पर भस्वामी बमा दिये जायेंगे । d 
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लाभ--बिहार भूमि सुधार कानुन के मुख्य लाभ मिम्न प्रकार F— 

(१) सध्यस्थों का अन्त--इस कानुन के पास हो जाने से कृषकों और सरकार 
के बीच के मध्यस्थों का अन्त हो गया । दूसरे शब्दों में किसानों क्रा प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
सरकार से हो गया । 

(२) प्रत्याचारों का प्रन्त--इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि जमींदार 
द्वारा कृषक पर किये जाने वाले दुर्व्यंवहारों तथा अत्याचारों का अन्त हो गया | 

(३) समान भावना--इस जमींदारी प्रथा का अन्त होने से कृषक अपने को 
स्वतन्त्र अनुभंव करने लगा । दूसरे शब्दों में कृषक में समानता की भावना उदय हो गई | 

(४) कृषि उपज में बृद्धि-इस प्रथा के अन्त होने से कृषक भूमि को अपनी 
समझकर खेती करता है । अतः चूँकि वह जानता है कि भूमि में उत्पादित उपज सब 
उसी की होगी। इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन करने का हर सम्भव प्रयत्न 
करता है । 

(५) राज्य सरकार की आय में बृद्धि _इस प्रथा के अन्त होने से सरकार 
की आय में वृद्धि होने का अनुमान है । पहले बिहार राज्यको लगान से प्रति वर्ष 
५ करोड़ रुपये प्राप्त होते थे जबकि अब १६ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । 

(६) विकास कार्यों में वृद्धि--इस बढ़ी हुई आय को सरकार विकास कार्यों 
में लगाकर बिहार राज्य की उन्नति के लिये प्रयत्नशील हे । अतः आशा है कि अवश्य 
ही इस राशि से राज्य की प्रगति हो सकेगी । 

दोष- दुर्भाग्यवश जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जितने लाभों को आशा की गई 
थी वे सब पुरे नहीं हुये। इसका मुख्य कारण कमंचारियों की निपुणता में कमी तथा 
उनका जनता पर अत्याचार है कर्मचारियों की अकुशलता के कारण ब्यय आय से 
अधिक हो रहा है । इसलिये प्रायः सरकार को हानि उठानी पड़ रही है । जमींदारों का 
मुआवजा ठीक समय पर न मिलने कें कारण जमींदारों में असन्तोष फेल रहा है। इस 
कारण जमींदारों की दशा दयनीय होती जां रही है । इसके अतिरिक्त सरकारी कमचारी 
जमींदारों के कमंचारियों से भी अधिक निष्ठुर हो गये हैं, जिसके कारण जमींदारी प्रथा 
को ही अच्छा बताने की आवाज Ag ओर से आने लगी है । अतः सरकार को देश और 
जनता के हित में तत्परता से पग उठाकर, इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिये जिससे कि जनता जमींदारों को भूलकर सरकार के प्रति विश्वास करने लगे । 
परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन के दोषों को ध्यान में रख 
कर इसके सब गुणों को भुला दिया जाए। इससे केवल शोषक वर्ग को ही क्षति होती 
है । मुआवजों की व्यवस्था पर सरकार को अवश्य ही खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ती है। 
परन्तु भूमिधरों पर खर्चे का वितरण करके इस कठिनाई का भी निराकरण हो जाता है। 
गरीब किसानों को इसके द्वारा शोषण से छुटकारा मिल जाता हे | S 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se 3 ग्रामीरा ऋशाग्रस्तता . 


(RURAL INDEBTEDNESS) _ 


प्रश्‍न ३७- भारत में ग्रामीणा ऋण के क्या मुख्य कारण हैं ? किसान की 
mias स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इस समस्या के उपचार के 
लिए क्या उपाय किये गये हैं ? अपने सुझाव दीजिये । 
(विक्रम बी० कॉम० १६६३, पंजाव ४६, दिल्ली ३५, ३७, ३९, पटना ५३, ५०, 
इलाहाबाद ४९, ४३) 


श्रथवा 
भारत में ग्रामीण ऋणाग्रस्तता लगभग चिरकालिक क्यों हो गई है ? 
ऋण ग्रस्त किसानों कों सहायतार्थ मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयत्नों 
का संक्षेप में उल्लेख कीजिये । (रविशंकर : रायपुर १९६५) 
1 What are the main causes of rural Indebtedness in India. What 
has been its Influence on the economic condition of the cultivator ?. 
What steps have been taken fo slove the problem ? Give your sugges- 
tions also. 
कृषि-क्रणग्रस्तता भारतीय कृषक की दीर्घं स्थाई निर्धनता तथा कृषि व्यवसाय की 
अविकसितता का कारण और परिणाम दोनों ही है । डा० वीरा एन्सटे (Vera Anstey) 
ते कृषकों की ऋणग्रस्तता तथा उनके पास पुँजी का अभाव, भारतीय कृषि की पिछड़ी हई 
दशा के दो कारण बताये हैं । श्री उल्फ (Wolf) के शब्दों में, “देश महाजन के चगुल में 
फंसा हुआ है । ऋण की बेडियो ने कृषक को जकड़ रक्खा है ।? 
: (The Country is in the grip of mahajans. It is the bounds of 
debt that shackle agriculture.) 
2K ग्रामीण ऋण के मुख्य कारण 
भारत में कृषि-क्रणग्रस्तता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- के 
(१) पतृक ऋण--एक कहावत है कि “भारतीय किसान -ऋण में ही जन्म 
है, ऋण में ही जीवित रहता है और ऋण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और 
` ऋण छोड़ जाता है ।* अर्थात्‌ भारतीय कृषक अधिकतर ऐसे हैं जिनको अपने 
ह का ऋण स्वयं चुकाना पड़ता है । ऐसे ऋण को चुकाने के लिए कृषकों को दुसरे 
[न से ऋण लेना पड़ता है क्योंकि पुवंज ऋण ुकाने योग्य सम्पत्ति तक भी छोड़ 


a 


i 
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करे कि जब उनके पुवंज (अथवा माता-पिता) कुछ छोड़कर भी नहीं मरे तब बहे ऋण 
को कहाँ से चुकाये । परन्तु सामाजिक भय उसमें इस भावना का उदय नहीं होने देता 
और विवश होकर एक ऋण को चुकाने के लिये दूसरा ऋण अधिक व्याज दर पर लेकर 
ag और अधिक ऋणी हो जाता है । 

(२) आथिक जोतों का झभाव-_ किसान के खेत इतने छोटे होते हैं कि उनमें 
न तो पर्याप्त उत्पत्ति हो पाती है और न हो उनकी देखभाल ठीक प्रकार से हो पाती 
है । यह कारण उनको )'ऋणग्रस्त करने के लिए काफी है । वास्तव में जीवन उस किसान 
के लिये अत्यन्त नीरस और कठोर है जिसे स्वयं अपने परिवार के लिये भूमि के थोड़े से 
एकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है । =" 

(३) जलवायु की अनिश्चितता--भारत में वर्षा का होता न होना अनिश्चित - 
है । जब्र आवश्यकता होती है तब तो वर्षा होती नहीं और अनावश्यकता होते हुये भी 
इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि सारी फसल नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है 
जिससे किसान को काफी हानि उठानी पडती है । अतः विवश होकर उसे ऋण लेना 
पड़ता है और महाजन उससे मनमाना व्याज वसूल करते हैं । 

(४) कृषकों को अज्ञानता और श्रशिक्षा-सम्भवतः कृषकों के लिए अज्ञानता 
ओर अशिक्षा एक. गम्भीर समस्या है जिसके परिणामस्वरूप वह बाहर और घर दोनों 
स्थानों पर ठगा जाता है । यदि किसान शिक्षित हो तब वह कभी भी महाजन-के-चंगुल 
में न फंसे । किसानों की अज्ञानता और अशिक्षा का लाभ उठाकर महाजन लोग मनचाही 
रकम लिखकर उस पर उनका अंगुठा लगवा लेते हैं और उम्र भर के लिए उन्हें अपने 
अधीन कर लेते हैं । ES 

(x) सहायक धन्धों का अभाव--जनसंख्या की वृद्धि के कारण, अधिक भार 
भूमि को ही सहन करना पड़ता है। सहायक उद्योग-धच्धों के अभाव में गांवों में अधे- 
वेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। कृषक को साल में ५ माह से भी अधिक वेकार 
रहने पर उसका महाजन के चंगुल में फंसना स्वाभाविक ही है । दूसरे जमीन: में उपयोगिता | 
ह्लास नियम लागु होने से पूणं उत्पत्ति प्रति वषं, समान नहीं हो पाती जिसके कारण | 
उसको महाजन के पास जाना पड़ता है । RRS Ei 

(६) कृषक को शारीरिक अयोग्यता और दरिद्रता-भारत्रीय किसान अन्य 
देश के किसानों से बहुत गरीब है । उसकी आय खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है जिसका | 
परिणाम यह होता है कि उसकी शारीरिक शक्ति का ह्वास होतो हैं र. बीमारी:उसको - 
घेर लेती है । धार्मिक व सामाजिक बन्धनौं में बंघे होने के कारण उसको और पी कर्ज 
लेना पड़ता है । अतः उसकी तुलना:केवल एक भिखारी से की जा-सकती है.। 

(७) महाजन श्रौर उसका उधार देने का. तरीका-महाजन्‌ जो ऋण 
किसान को देता है उस पर बहुत ऊँची दर से सूद लगाता है ओर ब्याज के बहाने प्रति 
वर्ष फसल का एक निश्चित भाग बाजार भाव से कम कीमत पर ले लेता हे । तिधंन, 
किसान का पूर्णतया शोषण करने में साहुकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होती जिससे 

चेचारे कृषक निर्धन तथा गुलामी कै जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाते है. । 
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फलस्वरूप कृषक की क्रिया शक्ति पंगु हो जाती है जिससे वह घोर भाग्यवादी हो जाता 


हे । आशा और उत्साह उसके जीदन से सदैव के लिए विदा हो जाते हैं। ऋण की | 


अधिकता, कृषक की तुरन्त आवश्यकता, साख का अभाव और आथिक दुर्व्यंवस्था कृषक 
कको पूर्णतया साहूकार की करुणा पर जीवित रखने के लिए बाध्य कर देते हैं । महाजन 
किसान की मजबूरी भौर कमजोरी का पूर्ण लाभ उठाता है । : 2 

(5) ब्याज की ऊँची दर----साहूकार द्वारा क्रण किसी भी काम (भोजन 
अथवा बीज) के लिये क्यों न दिया जाये वह धन दिये धन का सवाया या ब्योढ़ा सुगमता- 
पूवंक हो जाता-है.। फसल के खराब-हो जाने पर किसान को भूखा मरना पड़ता है क्योंकि 
महाजन तो हर हालत में पूर्ण निश्चित भाग लेता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तब 
ब्याज तेजी से बढ़कर ऋणी को पीढ़ियों तक तंग करता है iaag «वे far cis समिति 
(Bombay Banking Enquiry Committee) के शब्दों में, “भारतीय कृषक कम 
ऋण नहीं चुकाता वरन्‌ वास्तव में बहुत अधिक छुकाता है । ऊँची ब्याज की दर तथा 
महाजन की शोषण. वृत्ति कृषक की ऋणग्रस्तता में किसी तरह से कमी नहीं होने देता 
BI 5 | 

(It is not that the agriculturist repays too litle, he often repays 
foo much. Itis the high rate of interest and the malapractices followed 
by the money Jenders that tend to perpetuate the indebtedness.) 

(8) फिजुलखर्ची श्रौर सामाजिक कुरीतियां--भारतीय कृषक बहुत अप- 
जय करता है । सामाजिक बन्धन गरीब होते हुये भी उसे फिजूलखर्ची के लिए बाध्य कर 
देते हैं । प्रत्येक खुशी के अवसर पर कर्ज लेकर समस्त गांव की दावत करना उसका 
सामाजिक कत्तंव्य हो जाता है। अनुत्पादक कार्यों के लिये कर्ज लेने से किसान जीवन. 
ALSE ऋण से उऋण नहीं हो पाता .। शादी तथा मुकदमेबाजी में उसे अपनी क्षमता. 
से अधिक व्यय करना dear है । इन बातों के फलस्वरूप किसान लोग अपनी सामथ्यं से 
अधिक ऋण ले लेते हैं और उम्र भर के faq महाजंनों के चंगुल में फंस जाते हैं । 
अएुमानतः भारतीय कृषक अपने ऋण का ४० % से ५०% भाग धामिक व सामाजिक. 


उत्सवों पर व्यय करने के हेतु लेता है । ` ' 


अधिकः ऋणी हो गया क्योंकि भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण उसे ऋण लेने में तो 
धा होने लंगी परन्तु महाजनों पर नियन्त्रण न रहने के कारण ब्याज की दर दिन- 
दन बढ़ती गई । परिवहन के साधनों ने उत्पादन की बचत ' बेचने के लिये नए-नए 
ल दिये इसके अतिरिक्त स्थिर: कानुन का प्रचलन हो जाने से शान्ति स्थापना 
वॅयं भुमि ही ऋणों की वापसी के लिये जमा बन गई । एक ओर महत्वपूर्ण 
हुई कि मुद्रा अर्थ व्यवस्था का विकास हों गया भौर व्यापार बढ़ने पर धन 


(१०) ब्रिटिश शासन की स्थापना- ब्रिटिश काल में भारतीय कृषक और | 


a 


लिगा । इस प्रकार ब्रिटिश संज्य ने उधार लेने देने दोनों ही अवसरों को. : 
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है। ard ओर मुकदमेत्राजी को चोट उसकी शक्ति को और भी क्षीण कर देतो है! 
शहर में आकर वकील आदि गांव वालों का इतना पंसा खर्च करा देते हैं कि उसे विवश 
_ - होकर महाजन से केवल मुकदमेवाजी के लिये कर्ज लेना पड़ता है । ब 
तह (१२) भूमि और सिचाई के भारी कर--लगान प्रबन्ध की कठोरता किसानों 
उधार लेने को बाध्य करती है और उनकी कीमत्ती सम्पत्ति उन्हें उधार लेने में 
। सहायता देती है। de Kz er 
| (१३) बिक्रो सम्बन्धी सुधारों का अभाव--किसानों को अपनी फसल नीची 
इर पर बेचनी पड़ती है क्योंकि ब्रिकी सम्बन्धी नियम दोषपूर्ण हैं। लेकिन जब बह 
अनाज खरीदता है तब उसको ऊंची दर देनी पड़ती है क्रण से दबा हुभा किसान अपनी 
धुरी फसल महाजन के हाथ बेचने के लिये बाध्य होता है । | 
peran आर्थिक स्थिति पर प्रभाव--उत्पादन उद्देश्यों के लिये उधार ली हुई रकम 
। उुगमतापूवक लौटाई जा सकती है परन्तु अनुत्पादके-कार्यों के लिये उधार लिया हुआ 
|. घन एक प्रकार का अभिशाप है, जिसका प्रभाव आथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
जीवन पर पड़ता है । डा० थामस (Thomas) के शब्दों ` में, “एक ऋणग्रस्त समुदाय 
निश्चयात्मक रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी है । विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष 
का पैदा होना स्वाभाविक है तथा शनेः Tt: यह बढ़ता हुआ असन्तोष सदेव भयानक 
होता है । भले ही यह असन्तोष कहीं भी क्रांति के रूप में न फूट पाये परन्तु क्रमशः 
बढ्ने वाला यह सामाजिक ग्रसन्तोष क्रांति से भी अधिक हानिकारक होता है क्योंकि 
इससे समाज में आथिक अकुशलता को स्थायित्व मिलता है और पुननिर्माण कार्य अवद्ध 
, होजाताहै। 7 eS 2. - 
| - उपचार के लिये किये गये प्रयत्न तथा सुझाव--ऋण के भार सै ग्रामीणों 
की जो. दशा बिगड़ रही थी उससे भारत सरकार अपनी आँख बन्द न कर सकी । उसने 
७ इससमस्या के समाधान के लिये कई कानूनों का निर्माण किया और प्रत्येक कानुन के 
। साथ कर्जदारों की दशा सुधारने तथा महाजनों के अत्याचार को रोकने का प्रयास किया 
गया। १६३० से पहले जितने कानुन बने उनका एकमात्र उद्देश्य सूद की दर पर नियन्त्रण 
रखना था । १६३० की आथिक मन्दी से प्रान्तीय सरकार को ऐसा कानून बनाता पड़ा 
जिससे कृषकों के ऊपर से ऋण का भार कम हो गया । इस कानून के मुख्य उद्देश्य थे-- 
(अ) वतंमान ऋण की मात्रा कम कर दी जाये । (ब) ऋण देने के लिये गांव में संस्थाये 
खोली जायें 1 (स) महाज़नों से कपको को बचाया जाये। १६३९ में बङ्ग भङ्ग तथा | 
संयुक्त प्रान्त ने ऐसे कानुळू ar fagio किया जिससे पूर्णतया महाजन पर नियन्त्रण रखा 
जा सकता था । महाजनों के लिये लाइसेंस बत्बाना तथा ऋणियों का fears लिखकर 
भेजना प्रायः सभी प्रान्तों में: अनिवायं हो गया । फिर सरकार नें दुसरे पक्ष अर्थात्‌ ब्याज 
की अधिकतम दर पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का प्रयास किया । केई 'कानुनों द्वारा साहुकार aaa 
चण वसूल करने में किसी प्रकार भी ऋणी को नहीं सता सकता था। फो 
RRR aR कई प्रान्तो में ऋण समझौता कानून भी पास किया गया जिसके द्वारा 
ऋणदाता, ऋणी, सरकारी तथा गेर-सरकारो अफसर मिलकर ऋण को कम कर देते... 
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हुँ और ऋणी को इस बात की सुविधा भी प्रदान की गई कि ऋण को किस्तों में चुका | 
सक्ने । > 
mefta कमेटी ने किसानों की माली हालत सुधार ने पर जोर दिया और कुछ | 
सिफारिशों पेश कीं । इन्हीं सिफारिशों को एक दूसरी एग्रेरियन कमेटी ने भी स्वीकार | 
करवाने का अनुरोध किया । ये सिफारिशों इस प्रकार हैं--कषकों के ऋण का पूर्ण-खूपेण 
` निर्धारण अनिवाय होना चाहिये, महाजनों को अपने ऋण का रजिस्टर्ड करवाना अनिवायं | 
होना चाहिये तथा इसे अपनी.पूँजी आदि का वितरण किसी निश्चित समय पर, सरकार | 
के सामने रखना अनिवार्य होना चाहिए । कृषकों को उचित रुपया मिलने को व्यवस्था 
होनी चाहिए । इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्याज मूलधन से अधिक न 
हो जाये । कजं के लिए बन्धक बेंक होना चाहिए । - 
इसमें सन्देहं. नहीं: कि प्रत्येक प्रान्त कीं संरकार ने ग्रामीण समस्‍यायें सुलभाने 
तथा किसान को हर प्रकार सें बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका 
परिणाम भी अच्छा हुआ, ` जिसंसें महाजन तथा साहूकारों की वेईमानी तथा अनधिकार 
चेष्टायें काफी कम हो गई हैं। परन्तु इसमें यह सोचना कि किसानों की अब इस सम्बन्ध 
में कोई समस्या नहीं रह गई है, पूर्णतया गलत है । वस्तुतः इस विषय में अभी बहुत कुछ | 
करना शेष है | j 
इस समस्या का समाधान सुगमता से दो साधनों द्वारा हो सकता है--प्रथम _ 
ऋणों को निपाने से, द्वितीय नये seul पर नियन्त्रण करने से जब तक पुराने आधार | 
का तिपटारा नहीं किया जायेगा, कृषि में उन्नति होना असम्भव है। धन हीन ऋण 
किसान को दिवालिया घोषित किये जाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है । 
इसके बाद. अदालत में ऋण चुकाये जाने की कार्यवाही रोक देनी चाहिए । अनुत्पादक 
कार्यो के लिये ऋण पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । यह कार्य तब ही किया जा सकता 
है जब शिक्षा का प्रचार कियां जाए । इस सम्बन्ध में ग्राम-पंचायत बहत कुछ कर सकती 
हँ । किसान के ऋण को सीमित करने से भी इस समस्या का समाधान हो सकता हेग 
भूमि के हस्तांतरण के अधिकार पर नियन्त्रण से इस समस्या को सुलभाया जा सकता 
है 1 किसान को कुर्की से मुक्त करने से भी इस समस्या का समाधान सम्भव है। 
योजनाध्रों के अन्तर्गत सुधार--पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि के वित्त 
पर पुणं विचारं किया गया है और योजना आयोग ने इस सम्ब;ध में जो योजना बना 
'थी उसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर विशेष जोर दिया थाः], योजना काल मे ऋ् 


दान करती है | कृषकों के लिए श्रल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था 
। इस दिशा में संहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का जो कार्य रिजर्व बैंक 


SONI TAPS SES ve 


के. ३१४०००४०८० 
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और इसकी उन्नति के लिए सामाजिक अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना एक अनिवार्य कायं 
हे । इस क्षेत्र में बिना सहयोग के सफलता प्राप्त करना असम्भव है । 

प्रश्‍न ३८- भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थायें 

न-कोन सी हैं ? इनके दोष क्या हैं तथा इन्हें हूर करने के लिये क्या उपाय 
किये गये हैं ? 
(लखनऊ १९४६, राजस्थान ५२, ५३, ५६, इलाहाबाद ३७, ४३, आगरा alo कॉम० 
१६६०, सागर १६६०, विक्रम १६६५) 
; अथवा E 

भारत में कृषि. के .वित्त प्रबन्ध...को विद्यमान एजेन्सियो के कार्य का 

विश्लेषण कोजिये । (आगरा १६६५) 


Examine the existing agencies for providing agricultural credit | 


in India ? What have been their limitations ? What steps have been 
taken to improve them ? | 


Or 
Assess the role of existing agencies for financing agriculture 
in India (Agra 1965) 
अखिल भारतीय ग्रामीण-साख सर्वेक्षण समिति at १६५४ की रिपोर्ट के 
अनुसार कृषि-साख के साधनों तथा उनके द्वारा प्रदत्त कृषि-साख,की मात्रा का विवरण 
निम्नलिखित है-- 


कृषि-प्ताख को कुल पात 


(१००००) 
१ 
(अ) संस्थाओ से प्राप्त क्रण (ब) व्यक्तियों से प्राप्त ऋण 

(i) सरकार 23% () साहकार व महाजन ६६.७% 
Gi) सहकारी साख समितियां २१% (1) सगे सम्बन्धी १४२५७ 

(iii) व्यापारिक बक्स -०९% (iii) व्यापारी और कमीशन 
योग ७२% एजेन्ट्स ५५% 
(४) जमींदार १-५% 
(४) अन्य १८% 


योग | 8२७% 
संक्षेप में कृषि वित्त के प्रमुख साधन निम्नलिखित J— 

(१) गांव का महाजन--किसानों को ऋण प्राप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण 
स्रोत गांव का महाजन है । महाजन रुपयों को उधार देने तथा व्यापार का कार्य करते 
हैं । महाजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओं के सम्पक में रहता है | कृषि उत्पादन 
के सभी कार्यों तथा सामाजिक व आाथिक कार्यों के लिये धन उधार देता है । साधारण 
रूप से वह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली इकाई के रूप में रहता है । महाजन में 
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गाँव के बनिये का समावेश किया जा सकता है । क्योंकि वह अपने व्यापार के साथ ही | 
लेन-देन का व्यवहार भी करता है । परन्तु वे दोनों बहुत अधिक व्याज वसूल करते हैं. | 
भोर हिसाब-किताब में बहुत गंड़बड़ी करते हैं। साख-सर्वेक्षण समिति के अनुसार, | 
“महाजन द्वारा प्रदत्त साख में शी न्न प्राप्ति एवं लोच के अलावा दूसरी कोई सराहनीय : 
बात नहीं होती तथा अनेक बातों में. तो इनकी ऋण व्यापार पद्धति अत्यन्त हेय और | 
निकृष्ट होती है,” बम्बई वेकिंग जांच समिति के शब्दों में, '“महाजनों के ऋण व्यापार | 
का ढंग ऐसा है कि एक वार उसके चक्कर में फंस जाने पर क्ृपकों को उससे छुटकारा. 
पाना कठिन हो जाता है 1” 

- (२) सरकार--किसानों को आथिक सहायता प्रदान कर उनकी ऋण सम्बन्धी 
समस्याओं को सुलभाने के लिये सरकार ने १६ वीं शताब्दी में ही कानूनों द्वारा सुधार 
करने का प्रयत्न “किया था । वर्तमान शताब्दी में तथा विशेष रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त | 
होने ‘al इस दिशा में , और अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। सरकार 
किसानों को निम्न दो अधिनियमों के अन्तर्गत उधार देती है--प्रथम भूमि सुधार afa- _ 
नियम द्वारा कुओं भादि जैसे स्थायी सुधार कार्यों के लिए दीघंकालीन साख दी जाती है। | 
दूसरे काश्तकार ऋण अधिनियम के आधीन बीज, औजार, खाद, पशु आदि के लिये 
अल्पकालीन साख का प्रबन्ध किया जाता है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सब ऋण 
= के लिए ही दिया जाता है । इस प्रकार दिए जाने वाले क्रण को तकावी 

Í 
n (३) सहकारी साख समितियां-- सहकारी आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य 
[नों की ग्रामीण जनता को महाजन के चंगुल से छुडाना है ये किसानों को कृषि _ 
के लिये संगठित ढंग पर पर्याप्त ऋण इत्यादि की व्यवस्था करती हैं । ये सदस्यों 
: fee उद्दश्य की पुति के लिये ऋण प्रदान करती हैं। उत्पादक कायं जैसे-- _ 
ती के चालु कार्यों के लिये अल्पकालीन ऋण भूमि के स्थायी सुधार के लिये दीर्घकालीन. 
BM उछ अनुत्पादेंक कार्यों के लिए, जैसे-- विवाह आदि के लिए तथा पुराने ऋणों | 
चुकाने उधार दिया करती हैं। यह व्यक्तिगत .जमानत पर और जायदाद | 
र Er दे देती हैं जो कि किस्तो द्वारा चुकाया जाता है । सरकार इन सरकारी 
सस्थाभं को आधिक तथा अन्य प्रकार की सुविधायें देती है ताकि यह किसानों की यथा- 
सम्भव सहायता कर सके | ; 
` (४) भूमि बन्धक बेक--दीघंकालीन ऋण किसानों को भूमि बंधक बेक केवल | 
जणों के भुगतान के लिए ही देते हैं। इन्होने भूमि सुधार के लिए ऋण देने की. 
गई. विशेष ध्यान नहीं दिया है । इनकी स्थापना सव प्रथम मद्रास राज्य में हुई। 
न्त बम्बई एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, आसाम आदि प्रान्तों में भी 
स्थापना के लिए पग उठाए गए हैं । | F 
बेंफ--इनका इस 


सम्त्रन्ध 


देते । ये 
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॥ स्टेट वेक ऑफ ईण्डिया ने इन क्षेत्रों में कायं करना प्रारम्भ कर दिया है। 
इतना बात अवश्य है कि परीक्षा रूप से ये वेक कृषि साख में सहायता प्रदान करते है । 

इन त्रोतों में पापे जाने वाले दोष 
भाचीन समय में भी महाजनों द्वारा ही कृषि-की साख . प्राप्त 
z ! ...साख - प्राप्त होती थी, परन्तु 
ae ३. अधिकार प्राप्त नहीं थे जिनसे किसान की भूमि या-मकान छिन जायें और 
ऋण की भी समस्या बनी रहे । इस बात को प्रोत्साहन अंग्रेजी शासन के आगमन से 
हुआ और महाजनों को ऐसे अवसर प्राप्त हुए जिनकी आइ में वह किसान को ged 
थे । परन्तु आधुनिक युग में किसान को देखते हुए महाजनों की उपयोगिता बहुत अधिक 
है और यह बात तब तक बनी रहेगी जब तक कृषि में आश्वय जनक क्रांतिकारी परिवतंन 
न आ जाय और किसान अपने पैरों पर खडा न हो जाये... fsg RRIAT द्वारा जो 
ऋण देने = प्रणाली है उसमें सुधार अति आवश्यक हैं नहीं तो: वे कृषकों को पनपने 
a x क्योंकि महाजन लोग फसल को कर्ज के बदले किसान से सस्ते.दामो में खरीद 
। ४» a 
सरकार ने किसानों की नऋण-समस्या -सुलभाने के लिये नियम तो अवश्य बना 
दिये वास्तव में किसानों को इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका है । क्योंकि समय 
पर ये किसान को सहायता नहीं दे पाते जबकि दुसरी ओर किसानों को महाजनों स 
तुरन्त एवं ste ऋण मिल जाता है। सरकारी ऋण के लिये किसानों को पटवारी, 
कानूनगो, नायत्र तसीलदार आदि की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है जिससे उत्तको 
काफी परेशानी होती है । दुसरे ऋणों की वसूली का तरीका बहुत कठोर है । उपरोक्त 
कारणों से क्रिसानों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ । 
सहकारी साख समितियां एकांकी एवं एक सूत्रीय हैं जो केवल ऋण को 
आत्रश्यक्रताओं की पुति करती हैं, किसान की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे नहीं 
होती | आवश्यकता इस बात की है कि बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों से 
ग्रामीणों को कोई विशेष लाभ नहीं है क्योंकि अशिक्षित किसान इसके यांत्रिक रूप को 

समभने में असमर्थ है । 2 

: समाधान के लिए किए गए उपाय 
इन सभी दोषों को दुर करने के लिये प्रस्तावित कृषि साख प्रमण्डलों की स्थापना 
की गई । इनका कायं बड़े-बड़े किसानों को बड़ी राशि में ऋण देना है । इसके अतिरिक्त 
दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन सभी प्रकार के ऋणों को देने की व्यवस्था इनके 

ES की गई है । भारत जैसे देश में जहां के किसान असंगठित एवं साधनहीन हैं, | 

कृषि अर्थे प्रमण्डल और प्रान्तीय सहकारी अधिकोष सहकार्य होना चाहिए । रिजवं बेक ै 

आफ इण्डिया की स्थापना से कृषि साख की व्यवस्था, देखभाल तथा आवश्यक सलाह शज 
देने का कार्य इस बेक को सौंपा गया । बेक का कृषि साख विभाग इस दिशा में महत्व- नकि 

पूर्ण कार्य कर रहा है । सहकारी साख आन्दोलन को संगठित करते तथा सुचारू रूप ह 


~ 
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चलाने में feat वैंक ने. महत्वपुर्ण कार्य किया है । रिजवं बैंक ने १६५४ में एक अखिल 
भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण का आयोजन किया, जिसकी रिपोर्ट पर आगे प्रकाश 
डाला गया है-- 

कृषि साख के पुनसँगठन के हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सत्रक्षण कमेटी 
ने अपने सुझाव दिये जो वास्तव में सराहनीय थे । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुचारू रूप 
से संगठित करने के लिये इस कमेटी ने ग्रामीण साख सामग्रीकरण योजना प्रस्तुत का 
जिसका मुल स्रोत राज्यों द्वारा त्रिस्पी वित्तीय प्रशासन सम्बन्धी तथा यान्त्रिक सहायता 
2) इस योजना के अन्तर्गत सरकार का कार्य केवल नियन्त्रण करना, सलाह देना एवं 
उपयुक्त त्रिस्पी सहायता प्रदान करना होगा | इसके बाद इसने बतलाया कि व्यापारिक 
बॅको को इसके लिये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपनी शाखायें कस्वों और गांवों 
में खोलें जिससे उनकी पहुँच ग्रामीण जनता तक हो सके। यह भी कहा गया है कि 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में कृषि साख के क्षेत्रों में सहकारी बंकों का उत्तरदायित्व अन्य 
` बँकों से अधिक है । इसलिये सरकार को इन वेंकों को सहायता देकर प्रोत्साहन देत। 
चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो सके । सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है 
इसके अतिरिक्त इस कमेटी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रारम्भिक और केन्द्रीय 


भूमि बंधक बैंको की संख्या बढ़ाना भी इस समस्या के समाधान में योग देगा | इस | 


रिपोट में इम्पी रियल बेक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव तथा उसकी ४०० नई शाखायें 
खोलने की बात की गई थी जिसे स्वीकार करके स्टेट बेक आफ इण्डिया की स्थापना 
हो चुकी हे । सहकारी गोदाम, बिक्री तथा साख का एक दुसरे से सम्बन्ध करने क; 
सुझाव दिया गया था । सरकार ने इन सुभावों में से अधिकांश को स्वीकार करके 
- काय-रूप में बदल दिया 


पंचवर्षोय योजनाश्रों के अन्तर्गत प्रगति--प्रथम पंचवर्षीय योजना के 


ओ- अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अल्प-कालिक साख का प्रबन्ध प्रायः सहकारी समितियाँ और 


— eee 


a 
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अश्न ३६--भुमि बन्धक बेंकों के संगठन और कार्यों को विवेचना 

कोजिये । भारत में कृषि साख प्रदान करने के लिये इनका वया महत्व है । 
(आगरा १६६२ 5, १६६१, देहली १६६३, राजस्थान १६५४, विक्रम १६६१, ६५) 

Discuss the organisation and functions of Land Mortgage Bank 

in India. What is their importance in the field of rural credit ? 

भारतीय कृषकों को अपने पैतृक ऋण चुकाने के लिये तथा भूमि में स्थायी सुधार 
करने के लिये दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियाँ इसमें से 
कोई भी आवश्यकता पुरी नहीं कर सकतीं, क्योंकि किसानों को दीर्घकालीन ऋण 
नहीं दे सकतीं । व्यापारिक वैंक कृषकों को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं करते । 
इनसे तो मुख्य लाभ महाजन आदि को पहुंचता है। हमारी सरकार केवल भूमि सुधार 
के लिये ऋण देनी है जो अपर्या'त होते हैं। महाजन आदि भी दीघंकालीन ऋण नहीं दे 
सकते । अतः एक विशेष प्रकार की ऋण संस्था की आवश्यकता है । यह समस्या जमंनी 
में भी गम्भीर थी जिसकी पूर्ति के लिये उन्होंने भूमि बन्धक बेरको की स्थापना की । इसी 
आधार पर भारत में भी इन्हीं बेंकों को खोलने के लिये प्रयास किए गये हैं । इन वेंकों 
का मुख्य उद्देश्य महाजनों के प्रकोप को कम करना तथा राज्य ऋणों की असंतोषजनक । 
पद्धति को दूर करना है । इसके अतिरिक्त व्याज की दर को कम करके उत्पादन को | 
बढ़ाने में पूर्ण सहयोग देना भी इस योजना का ध्येय है। 

भूमि बंधक बैको का संगठन--भूमि साख संस्थाओं का वर्गीकरण 

पूँजी और प्रबन्ध के स्वामित्व के आधार पर निम्न श्रेणियों में किया जाता है। 

(१) सहकारी :बेंक--इन dat का विशेष महत्व गरीब किसान एवं भू स्वामियों 
को है क्योंकि यह सदस्यों द्वार रहन रखी सम्पत्ति की पुति और पारस्परिक संगठन पर 
आधारित हैं । 

(२) गैर सहकारी बॅंक - यह संस्था अधिकतर ऋणकर्ताओं की सीमित 
दायित्व वाली संस्थायें ही समझी जाती हैं जिनके कुछ सदस्य गैर ऋण कर्ता भी होते 
हैं । इनका मुख्य उद्देश्य लाभाजंन घोषित करना है । भूमि का मुल्यांकन सरकार द्वारा . 
नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा किया जाता है और ऋण रजिस्ट्रार की पूवं अनुमति 


से दिया जाता है, अर्थात्‌ सरकार इनके कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है, जिसमे कृषक़ों 
का शोषण न हो.सक्रे । 


(३) अद्ध सहकारी बेंक-इस प्रकार के बेको में सहकारी संस्थाओं तथा 
व्यापारिक संस्थाओं दोनों के शेयर (Share) होते है । अधिकांश भारतीय अद्ध सहकारी 
बैंक होते हैं । इनमें ऋण लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ कुशल व्यापारियों और बड़े-बड़े 
पूँजीपतियों से पूँजी की बड़ी-बड़ी राशियों को आकर्षित करने के लिये, ऋण न लेने वाले | 
व्यक्तियों के शेयर लेने की स्वीकृति दी जाती है ओर सीमित दायित्व की व्यवस्था को 
जाती है । प्रत्येक सदस्य को एक ही बोट देने का अधिकार प्राप्त होता है । भूमि की x 
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कीमत को सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षित अफसर आंकते हैं और ऋण देने के पूवं | 
- रजिस्ट्रार की स्वीकृति अनिवायं होती है । इस प्रकार इन भूमि-वस्घक वेंकों का निर्माण 
व्यापारिक संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं दोनों की संयुक्त व्यवस्था द्वारा किया 
जाता है। Y 
इन वेंकों का संगठन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि 
उसका विधान और कार्य सीधा-सादा हो और प्रबन्ध उत्तम हो । इनकी सफलता राज्यों 
पर निर्भर है । ऋण-पत्रों पर पूलधन तथा ब्याज के भुगतान की गारन्टी देकर ऋण-पत्रों 
के एक भाग का मूल लेकर तथा विशेष सुविधायें प्रदान करके इस संस्था को सफल 
बनाया जा सकता है। 
कार्य-यह वेक दीर्घकालीन ऋणों को प्रदान करने का कार्य करते हैं ये ऋण 
निम्नलिखित रूपों में देते है-जंसे भूमि को खरीदने के लिये, खेतों की चकबन्दी के लिये, 
पैतृक ऋण चुकाने के लिए, कृषि भुमि को रहन से छुड़ाने के लिये एवं कृषि भूमि में 
स्थायी सुधार आदि करने के लिये वेक ऋण देता है । | 
उपरोक्त कार्यों को कार्य रूप देने के लिये एक मण्डल होता है जिसके 
९ अवैतनिक सदस्य होते हैं कृषक ऋण प्राप्त करने के लिये छिपे हुए फार्म को भरकर 
समश्त ब्यौरा देकर sat को समपित कर देते हैं । उसके वाद निरीक्षण द्वारा उक्त व्यौरे 
_ की जाँच-पड़ताल की जाती है । साथ ही साथ कृषक की ऋण चुकाने की क्षमता की जाँच 
भी की जाती है । उपरोक्त ब्यौरे की कानुनी जाँच भी की जाती है। इसके बाद समस्त 
कागज सब-रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं, जो जाँच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट देता 
है। इस रिपोट पर कृषक ऋण पा सकता है। यदि रिपोर्ट में ऋण न देने को कहा गया 
हो तो यह बेक कृषक को ऋण नही दे सकते । ऋण के लिये स्वीकृत प्रार्थना-परत्र डिप्टी 
| रजिस्ट्रार के पास भेज दिये जाते हैं जो अपनी सिफारिश सहित उसे केन्द्रीय भूमि बन्धक 
बक के पास भेज देता है । केन्द्रीय बेक की अनुमति पर प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक ही 
कृषक को ऋण दे देता है । इससे पूवं भी प्रारम्भिक भुमि बन्धक बेक द्वारा प्रार्थी से 
केन्द्रीय बेक के नाम बन्धक पत्र लिखकर भेजने का कार्य किया जाता है । ऋण प्राय: 
२ वर्ष के लिये दिया जाता है। ऋण की संख्या ५००० रुपये से अधिक नहीं होती । 
के a य॒ बक जिस सुद को दर पर ऋण देता है उससे एक प्रतिशत अधिक सुद पर 
क वेक कृषक को ऋण देते है । ऋणी अपना ऋण किस्तों में चुका सकता है । 
भूमि-बंधक बेक प्रारम्भिक बेकों का निरीक्षण भी करता है । 
सहत्व-ग्रामीण ऋण के सुक्ष्म और कठिन प्रश्नों के विवेचन में सावधानी की 
a कताः है । बुरे ऋण और अवशिष्ट ऋण से बचने के लिये भी arnar की | 
यकता है । यद्यपि इसका बहुत महत्व है परन्तु इतना महत्व होते हुये भी बैँक भूम- | 
कै मशाली का सफल ढाँचा नहीं है। मध्य प्रदेश, बरार, अजमेर, उड़ीसा, 
में इसको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है । वास्तवः 
अपना ध्यान इस | ओर भाकित भी नहीं कि 
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है । मद्रास प्रान्त में इस आन्दोलन को विशेष सफलता प्राप्त हुई है | निःसंदेह. इन ami 
से कृषि को काफी लाभ हैं परन्तु इसकी सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर है-- 
जमानत के रूप में रखी जाने वाली भूमि की कीमत का सही अनुमान, प्रतिवर्ष वार्षिक 
किश्त चुकाने की सामर्थ्य, ऋण का फैसला, उसको चुकाने की शर्त तथा किश्तों में ठीक 
समय पर वसूली आदि पर ध्यान देना इनकी सफलताओं के लिये परम आवश्यक है | 

इस प्रकार के वको की सहायता से कृषकों को पुराने ऋण से छुटाया जा सकता 
है। दीर्घकालीन ऋणों से कृषि की उन्नति एवं कृषि को उत्तम ढग से आसानी से किया 
जा सकता है, जिससे उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी । नि:सन्देह यह एक अच्छी योजना 
है जिसमें इस समस्या का समाधान सुगमता से हो सकता है। उपरोक्त विवरण से इसके 
महत्व का सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। 

परन्तु इन वेको को और भी अधिक उपयोगी बनाने के लिये इनमें कई प्रकार के 


सुधार करने की आवश्यकता है । प्रथम सुधार तो यह है कि इनमें काम करने का ढंग _ 


एक-सा- कर दिया जाये । दूसरे प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय बेक की स्थापना करनी 
चाहिए । जिन स्थानों पर इन बेंकों का खोलना सम्भव नहीं है, वहां प्रान्तीय बंकों को 
ही उनके सब अधिकार प्रदान कर देने चाहिये । तीसरे जहां कृषकों की भूमि की विक्री 
पर रोक है वहां कानून इस प्रकार के बदल देने चाहिये कि भूमि सुगमता से हस्तांतरित 
की जा सके | चोथे इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिये। | 

भारत में भुमि बन्धक बेको का विकास- १९वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में 
भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए तथा देश में अनेक अकाल पड़ने के 
कारण सरकार को कृषि की उन्नति तथा कृषि साख की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना 
पड़ा । अल्पकालीन ऋण व्यवस्था के साथ-साथ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की एक 


योजना १५५३ में बनाई गई जिसके अनुसार एक भूमि बन्धक बेक वित्तीय सुविधायें देने . 


के लिये स्थापित किया गया किन्तु ag शीघ्र ही विफल हो गया । इसके पश्चात कुछ 


ओर प्रयत्न किये गए जो असफल रहे । १६०४ में देश में जब सहकारी साख आन्दोलन 
का प्रादुर्माव हुआ तब यह अनुभव किया गया कि सहकारी क्षेत्र में अल्पकालीन तथा 


दीर्घकालीन साख प्रदान करने के लिये पृथक्‌ संस्थाओं का होना आवश्यक है । १६२० में 


पंजाब में प्रथम भूमि बन्धक बेक की स्थापना हुई । मद्रास में सर्वप्रथम २ प्राथमिक भूमि 

धक बेंक १६२५ में स्थापित किये गये। इसी प्रकार १६२६ में बम्बई में ३ प्राथमिक 
भूमि बन्धक बक चालू किये गये। _ 

भारत में भूमि बन्धक tal के विकास, कार्येक्षेत्र' तथा काये-पद्धति के विषय में 

१६२६ की सहकारी विभाग के रजिस्ट्रारो की कान्फेस, १६२८ के शाही कृषि आयोग 


+ 


तथा १६३१ वीं केन्द्रीय बेकिंग जांच समिति ने-महत्वपुणं सिफारिश कीं । इन सिफारिशों 
का मुख्य आशय यह था कि भूमि बन्धक बेकों का संगठन सहकारी समितियों के रूप में | 


होना चाहिये और किसानों को पुराने ऋणों से मुक्त कराने तथा खेती के विकास के हेतु 
दीघेकालीन ऋण प्रदात करने की व्यवस्था होनी चाहिये! सरकार को इन बको के | 
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विकास के प्रारम्भिक काल में आथिक सहायता देनी चाहिए । यद्यपि भारत में भूमि 
बन्धक dat का विकास मन्द गति से हुआ है, फिर भी उसकी रूप-रेखा लगभग बही है 
जैसा कि इन समितियों ने अपने सुझावों द्वारा निर्धारित की थी । यहां साख समस्याओं 
से सम्त्रन्धी विषय पर अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर 
प्रकाश डाला गया है । 

१६५४ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
भुमि बन्धक बेको के विकास के लिये निम्नलिखित सिफारिशों प्रस्तुत की 

(१) प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक वेक होना चाहिये । यरि 
काश्तकारी नियम (Tenancy Laws) के द्वारा कोई रुकावट पड़ती हो, तो उसमें सुधार 
करना चाहिये | बन्धक करने की रजिस्ट्री सस्ती और सरल होनी चाहिये तथा उसमें कम 
समय लगाना. चाहिये । कानून में इस बात का प्रबन्ध होना चाहिए कि बन्धक पर रवी 
हुई भूमि सुरक्षित तौर पर भूमि बन्धक बैंक के पास रहे । केन्द्रीय भूमि बन्ध # बेक 


) ` प्राथमिक भूमि बन्धक tat की अंश पुँजी को क्रय करने का भी लक्ष्य अपने उपनियमो | 


में रखे । 


(२) भूमि सुधार कार्यो तथा भूमि की उन्नति करने के लिये, मशीनों का क्रय 
करने के लिये तथा ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये ऋण देने में प्राथमिकता दी 


जाती चाहिए। इन ऋणों को, निरीक्षण करने के पश्चात्‌, किस्तों में देना चाहिए ताकि 


इनके उपयोग पर भी हृष्टि रखी जा सके | जिन क्षेत्रों में नई सिंचाई सुविधाओं के 
. कारण सरकार उत्पादन के लिये ऋण देना चाहती है, वे ऋण भूमि बन्धक बेक्रो के द्वारा | 
. ही दिये जाये । नियमों में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए कि जो भूमि इन बेकों 
+ OTe रहन रखी जाय, उस पर इन gal का विना किसी विवाद के पुरा अधिकार 


(3) ऋणों को उद्देश्यों की दृष्टि से भिन्न-भिन्न काल के लिये दिया जाना 


। विभिन्न उद्देशीय ऋण देने के लिये उचित मात्रा में पूंजी प्राप्त हो सके । ग्रामीण 
गी जारी किये जा सकते हैं। 
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कि कार्य चलाने में हानि उठानी पड़े । सरकार को प्रारम्भिक भूमि बन्धक बकों में भ, 
हिस्सेदारी करनी चाहिए । सरकार द्वारा: केन्द्रीय भुमि बन्धक बैंको की अश पूजी खरीदी 
जानी चाहिये तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक dal द्वारा प्राथमिक भुमि बन्धक वॅको के अंश 
खरीदे जाने चाहिये | 

फरवरी १६५६ में सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक dat का प्रथम अखिल भारतीय 
सम्मेलन हुआ था, जिसमें भूमि बन्धक बेंकों की प्रगति के लिये निम्न सिफारिश की गई- 

(१) संगठन का सामान्य आधार प्राइमरी भूमि बन्धक बेंकों का होना चाहिए । 
एक रेवेन्यु ताल्लुका के बराबर क्षेत्र के लिए एक प्राइमरी भूमि बन्धक बेंक होना चाहिए 
जो कि केन्द्रीय भूमि बन्धक वेक से सम्बन्धित हो । विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय वेक 
अपनी शाखाओं के द्वारा अथवा कहीं-कहीं केन्द्रीय बेकों के माध्यम से कायं कर सकते हैं। 
यदि शाखाये खोली जायें तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि यथाशीघ्र उनका स्थान प्राइमरी 
भूमि बन्धक बेंक ले .लें । 

(२) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेक द्वारा भरती व प्रशिक्षण दिये हुए स्टाफ का एक 
पुल (Pool) स्थापित किया जाये जिसमें से आवश्यकतानुसार प्राथमिक भूमि बन्धक बंगों 
को कर्मचारियों की सेवायें उधार दी जा सकती है । 

(३) दीघंकालीन शाखा के सम्बन्ध में सरकार तथा सहकारी संस्थाओं के बीच 
वित्त सम्बन्धी समन्वय बढ़ाने के लिये यह आत्रश्‍रक है कि आपत्तिकाल को छोड़कर 
अन्य समय में तकावी ऋण भूमि बन्धक बेंकों के द्वारा ही दिये जायें । 

(४) केन्द्रीय भूमि बन्धक वेक, प्रान्तीय सहकारी बक तथा जिला सहकारी बॅक 
के बीच घनिष्ट. सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए । 

(x) ford बैंक तथा स्टेट बेक के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम को सी भूमि 
बन्धक वेक के ऋण-पत्रों को खरीदने को रुपया लगाना चाहिये। 

` उपर्युक्त विवेचन से देश में भूमि बन्धक gal के विकास सम्बन्धित सुझावों का 
स्पष्टीकरण होता है । अब हमें इन Fal की वर्तमान अवस्था का सिहावलोकन करना है। 

सूमि-बन्धक gat को वर्तमान स्थिति-भारतत्रषं में केन्द्रीय भूमि बन्धक . 
बेंक तथा प्राथमिक भूमि बन्धक बॅक जो कार्य करते हैं, उसका विवरण तथा वतमान 
स्थिति इस प्रकार है 

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंक प्राथमिक भूमि बन्धक 
asl के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये ऋण-पत्रों के 
निर्गमन के द्वारा धन एकत्र करते हुं । ऋण-पत्रों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान को 
गारनटी राज्य सरकारों को देनी पडती है । १६६१-६२ में देश में कुल १७ केन्द्रीय भूमि 
बन्धक बैंक थे । इसी वर्ष इनमें से १० Tal ने १२:१८ करोड़ रुपये के ऋण-पत्रों का 
निर्गमन किया, जिसमें से १९३१ करोड़ रुपये के ऋण रिजवं बेंक ने खरीदे | १६६१-६२ 
के अन्त में ४७-७४ करोड़ रुपए के मूल्य के ऋणपत्र चलेन में विद्यमान थे । अग्रलिखित्त 
तालिका में केन्द्रीय भूमि बन्धक बेको की स्थिति दी गई है-- 
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(लाख रुपयों मे) 


ee [lame क्त द्‌ 


| १९५१--५२ | १६६१-६२ > 


Ee १७ 


संख्या (Number) | 
"सदस्यता (Membership) ३४५७६ २९९,३५३ 
-प्रंश पूँ जी (Share capital) yx ५७३ 
रक्षित निधि (Reserve funds) २५ ७४ 
य निधियाँ (Other funds) १२ ५६ 
ऋण पत्रं (Debentures) | ७८३ ४,७७४ 
उधार (Borrowings) १५२ ; ५४६ 
कार्यशील पुँजी (Working capital) ु १०१७ ६,१७० 
शोधन निधि निवेश (Sinking fund 
Investments) १२७ | १,०९२ 
निवेश नकदी तथा बॅक शेष सहित 
(Investments including cash and 
Bank balances) ७७ ३६२ 
a ) ÆT दिये गये (Loans Advanced) २५१ १,४७५ 
. तऋग्ण प्राप्त हुये: (Loans. recovered) Ve ३९३ | 
ऋण शेष (Loans due) ८०५ | ४,७६० E 


प्राथमिक भुमि बन्धक बेंक--१६६१-६२ के अन्त में देश में ५३६ प्राथमिक 

भूमि बन्धक बेंक थे, जिनमें से ३८४ अथवा ६४६ प्रतिशत प्राथमिक भूमि बन्धक बेंक्स | 
- आन्न्र प्रदेश, मद्रास और मंसूर तीन राज्यों में स्थित थे । प्राथमिक भूमि बंधक बेंकों की 
सदस्य संख्या SARLI तथा कार्यशील पूजी ३८३१ करोड़ रूपये थी । इन बेको द्वारा 


१६५१-५२ |. १६६१--६२ | 


18 (Share: capital) ; = | "253 | 
serve funds) | ; : 


२७/ १० ; Digitized by Arya rate मजदूर Chennai and eGangotri १५६ 

तीसरी योजना के अन्तर्गत २६५ अतिरिक्त प्रारम्भिक भूमि बन्धक बेंको को 
संगठित किया जायेगा । इस योजना में भूमि बन्धक, बेको द्वारा दोघुंकालीन साख प्रदान 
करने का वाषिक स्तर लक्ष्य १५० करोड रुपया रखा गया है । केन्द्रीय भूमि बन्धक tat 
-के कोष का प्रमुख साधन ऋण पत्र होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय वेक. निर्गमित करता है । 
कैन्द्रीय भुमि-बन्धक बेकों के ऋण पत्रों को खरीद कर उनकी आथिक सहायता करने में 
Ret बेक आँफ इण्डिया, स्टेट बेक ऑफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम महत्वपूणां योगदान 
करते हैं | रिजवं वेक ऑफ इण्डिया ने केन्द्रीय भूमि बन्धक dal के ऋण पत्रों को क्रय 
करने तथा उनको. अन्य प्रकार के कोष प्रदान करने के लिये एक कृषि वित्त विक्रास 
निगम (Agricultural Finance Development Corporation), संगठित करने की 


सिफारिश भारत सरकार से की है। 


22 fe ? कृषि मजदूर 
i : (AGRICULTURAL, LABOURER) 
| प्रश्‍न ४०--भारत- में भुमिहीन किसानों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिये 
। क्या उपाय किए गए हैं ? अपने सुझाव दीजिये । er 
(सागर १६६१, ६२, ६३, आगरा १६५२, १६६४, रायपुरः- १९६५) | 
| What steps have been taken in India to provide full employment 
। to lendless, workers ? Give your suggestions. E 
| भूमिहीन किसानों से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो खेत पर मजदूर की हैसियत 
। से.काम करते हैं और जिनके. पास अपनी स्वयं की कोई भूमि नहीं होती अथवा इतनी | 
कम होती है कि उस भूमि से उसका तथा sah परिवार के सदस्यों का. पालन-पोषण 
हो सकना कठिन हो जाता है। क्ृषि-श्रम जाँच समिति (Agricultural . Labour 


Enquiry Committee) के शब्दों में, “एक कृषि-श्रमिक ag व्यक्ति है जो कि वर्ष eae 
qia अपने कार्य के समस्त दिनों में आधे से अधिक दिन किराए के. श्रमिक के रूप में ae 
कृषि कार्यों में लगा रहताहै।? . | उ 


. - (An Agricultural labourer is a person. who for more than half 
of the total number of days on which he actually works during the 
year is engaged in agricultural operations as a hired labourer.) | z 2 

0 ९५०-५१ में भारत के ८०० ग्रामों में ११ हजार कृषि-श्रमिक परिवारों को... 
लेकर एक कृषि श्रम जाँच समिति ने छानबीन का कार्य किया था ओ अपने किस्म की | 
प्रथम छानबीन थी । इसकी रिपोर्ट १९५४-५५ में प्रकाशित हुई।. दूसरी कृषि श्रमिक 
जांच १६५६-५७-में की गई जिसमें ३६०० ग्राम सम्मिलित किये गये और २८५६० | 
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परिवारों के विषय में आँकड़े एकत्रित किये गये | इस (जांच से रोजगार की स्थिति 
बेरोजगारी, मजदूरी की दर, आय, व्यय तथा ऋगणग्रस्तता के विषय में जानकारी प्राप्त 
की गई । इस छानबीन का मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत जो विकास कार्यक्रम लागू किये गये उनका कृषि मजदूरी की आथिक स्थिति 
पर क्या प्रभाव पड़ा। इस अखिल भारतीय कृषक श्रमिक जांच की रिपोर्ट १६६० मै | 
प्रकाशित हुई | जिसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-- 3 

(१) व्यावसायिक ढांचा--१९५६-५७ में कृषि श्रमिक परिवारो की संख्या 
१-६३ करोड़ अनुमानित की गई जबकि १६५०-५१ के अनुमान के अनुसार यह संख्या | 
१७६ करोड़ थी । इस कमी काकारण यह हो सकता है कि कृषि श्रमिक परिवार की 
परिभाषा में प्रथम तथा द्वितीय जांच के समय कुछ परिवर्तन कर दिया गयाथा। | 
भूमिहीन श्रमिक परिवारों की संख्या का अनुमान १६५६-५७ में ५७ प्रतिशत लगाया 
गया जबकि १६५०-५१ में यह ५० प्रतिशत था । १९५६-५७ में कृषि मजदूरों की 
` कुल संख्या ३-३ करोड़ थी, जिसमें १८ करोड़ पुरुष और १२ करोड़ स्त्रियां तथा 
३० लाख बच्चे थे । १९५०-५१ के अनुमानित आंकडे क्रमशः ३:५ करोड थे जिसमें 
१'९ करोड़ पुरुष, १-४ करोड़ स्त्रियां और २० लाख बच्चे थे । 

(२) रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति-उपरोक्त जांच के फलस्वरूप यह 
विदित हुआ कि एक अस्थायी पुरुष श्रमिक की १६५०-५१ में वर्ष में Roo दिन काम 
मिलता था जबकि १६५६-५७ में १६७ दित काम मिलता था । इसके अतिरिक्त 
१९५०-५१ तथा १६५६-५७ में वे क्रमशः ७५ तथा ४० दिन स्वकार्यं में लगे रहते 
शे । अस्थायी स्त्री श्रमिकों को वर्ष भर में क्रमशः १३४ तथा १४१ दिन कार्य मिलता 

था | इसी प्रकार बच्चों को क्रमशः १६५ तथा २०४ दिन कायं मिलता था । शेष दिन 
कृषि श्रमिक लगभग बेरोजगार रहते थे । इस प्रकार देश में वेरोजगारी की दशा बड़ी 
विकट रूप में वर्तमान है | 
(३) मजदूरी को दर--१६५०-५१ के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिक की 
आय का ७३ प्रतिशत भाग कृषि सम्बन्धी कार्यो तथा गैर कृषि सम्बन्धी कार्यों से मजदूरी 
के रूप में प्राप्त होता था । १६५६-५७ में यह प्रतिशत ८१ हो गया था। मजदूरी का | 


~ 


जदूरी की दर में वृद्धि के स्थान पर कमी हुई है । ; 
है. ॥ पारिवारिक श्वाय- भारतीय कृषि श्रमिक को जिन स्रोतों से आय प्राप्त 


] 
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१९५०-५१ में ४६१ रुपये था जो १९५६-५७ में ६१७ रुपये हो गया । इस प्रकार 
१९५६-५७ में वाषिक व्यय आय की अपेक्षा १८० रुपये अधिक था । ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह कमी पिछली बचत से पूरी की गई अथवा पशुओं को वेचकर या ऋण लेकर 
पूरी की गई है। कृषि श्रमिकों के व्यय के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय यह है कि 
कृषि श्रमिक परिवारों का अधिकांश व्यय मनोवैज्ञानिक एवं मौलिक आवश्यकताओं पर 
आश्रित होता है, जबकि औद्योगिक श्रमिक्रों का अधिकांश व्यय अमनोवैज्ञानिक एवं 
द्वितीयात्मक आवश्यकताओं पर आश्रित होता है । टु 

(६) ऋणप्रस्तता- १६५०-५१ में ४५ प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार ऋणः 
ग्रस्त थे जबकि १९५६-५७ में इनकी संख्या ६४ प्रतिशत हो गई थी। १९५०-५१ में 
प्रति परिवार ऋण की आसत मात्रा ४७ रुपये वाषिक्र तथा १६५६-५७ में ८८ रुपये 
चाषिक थी । कृषि श्रमिक परिवारों की कुल ऋणग्रस्तता ५० करोड़ रुपये से बढ़कर 
१४३ करोड़ रुपये हो गई थी । इसमें से ४६% उपभोग के लिये, २४% सामाजिक कार्यों 
के लिये तथा १९% उत्पादन कार्यो के लिये लिया गया । शेष ११% ऋण विविध कार्यों 
के लिये लिया गया । कुल ऋण का ३४% महाजन तथा साहुकार से, ४४% मित्रों तथा 
सम्बन्धियों से, १५% मालिकों से, ५% दुकानदारों से और केवल १% सहकारी साख 
समितियों से लिया गया । 

(७) कृषि श्रमिकों को मौसमी माँग--सामान्यतः कृषि व्यवसाय में श्रमिकों 
की मांग बुत्राई, कटाई के समय ही अधिक होती है और शेष समय में किसान अपने 
परिवार के सदस्यों के सहयोग से ही काम करता है। 

भूमिहीन किसानों को दशा सुधारने के लिये किये गये उपाय--भूमिहीत 
किसानों की समस्या का वास्तविक समाधान उस समय सम्भव होगा जबकि हमारी कृषि _ 
का नये सिरे से पुनरुत्थान हो और भूमि पर जनसंख्या का भार कम करके अन्य सहायक 
च्यवसायों का विकास हो | भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित . 
उपाय प्रयोग में ला रही है-- 

(१) जमींदारी उन्मुलन तथा शोषण का अन्त- स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 
बाद राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भूमिः व्यवस्था की ओर गया ओर विभिन्न राज्यों में 
जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानुन पास किए गए जिनका मुख्य उद्देश्य शोषण 
को समाप्त करके किसानों की आथिक दशा में सुधार करना था। जमींदारी उन्मूलन से 
कृषक वर्ग की जमींदारो से अधीनता समाप्त हो गई है। 

(२) न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण--१९४८ में न्युनतम मजदूरी कातून पास 
किया गया और राज्य सरकारों को यह भार सौपा गया कि कृषि मजदूरों के लिये _ 
न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करें। इस उद्देश्य की पूति के लिए १९४३ भें एक | 
अखिल भारतीय जांच समिति स्थापित की गई जिसमें समस्त देश के 5१३ ग्रामों में से 
आंकड़े प्राप्त किए गये । इस जांच के फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब, 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित कर 
गई है और शेष राज्यों में भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 
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(३) खेती योग्य बंजर भूमि के सुधार- केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था द्वारा खेती A 
योग्य बंजर भूमि का सुधार किप्रा जा रहा है और यह भूमि भूमिहीन किसानों को 
| सहकारिता के आधार पर दी जा रही है। पंचवर्षीय योजना में १५ लाख एकड़ भूमि | 
को खेती योग्य बनाने तथा २० लाख एकड़ भूमि को सुधारने का अनुमान है इससे भूमि- : 
हीन किसानों की समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी । र : 

(४) व्यक्तिगत जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना--सरकार एक 

, उच्चतम सीमा निर्धारित करने जा रही है जिससे अधिक भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं 
. रह सकेगी । जिन लोगों के पास अधिक भूमि है वह उनसे प्राप्त करके भूमिहीन किसानों 
में बांट दी जायेगी । अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि यह उच्चतम सीमा | 
' कितनी. भूमि पर निर्धारित की जाए । ब 
(५) भूदान यज्ञ--आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान यज्ञ में भूमि 
“दान के रूप में प्राप्त की जाती है और उसे भूमिहीन किसानों में सहकारिता के आधार 
पर वितरित किया जाता है । अभी तक कुल ४० लाख एकड़ भूमि भूदान के रूप में 
प्राप्त हो चुकी है जिसमें से १० लाख एकड़ से अधिक भूमिहीन किसानों में वितरित की 
-जा चुकी है । hss 
(६) सहकारी ग्राम प्रबन्ध--योजना आयोग का विचार है कि गांव की समस्त 
भूमि' को एक साय एकत्र करके सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाए और इसका 
अबन्ध ग्रामवासियों की एक समिति द्वारा हो । ऐसा हो जाने से भूमिहीन किसानों की 
. समस्या स्वयं हल हो जायेगी और ग्रामवासियो के सामूहिक परिश्रम के फलस्वरूप 
भूमिहीन किसान भी भागीदार बन जायेंगे। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी और किसी 
न किसी रूप में सबको रोजगार मिल सकेगा । l 
ओ (७) सरकारी व्यक्तियों के बोडं- योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश | दु 
की है कि राष्ट्रीय तथा प्रत्येक राज्य के स्तर पर सरकारी व्यक्तियों के बोडो की स्थापना | 
' को जाए, जिनका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को बसाने के सम्बन्ध में परामश देना तथा 3 
समय-समय पर कार्यं की प्रगति की देख-भाल करना है । सरकारी व्यक्तियों के बोर्डो से 5 
सलाहों से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करके लोग अपनी जीविका कमाने के रास्तों का | 

ण करने में सफल हो सकेंगे । हि 
८) कृषि मजदूरों का संगठन--जिस प्रकार उद्योगों में काम करने वाले. 
श्रम संघ स्थापित हो गये हैं उसी प्रकार कृषि मजदूरों के संगठन स्थापित होने | 
पेक गांव में एक श्रम संघ की स्थापना हो और एक केन्द्रीय संस्था स्थापित | 
जी इन श्रम संघों के कायं का संचालन करें | इस योजना सें कृषक मजदूरों की 
होगी और उनमें एक प्रकार की जागृति तथा चेतना उत्पन्न होगी । योजना | 
व दिया है कि सामुद्वायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में | 
समितियों की र स्थापना होनी चाहिये और प्रत्येक विकास खण्ड 
हीनी चाहिये जो प्रत्येक गांव की श्रम समितियों 


= 
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(६) ग्राम-उद्योगों का विक्रास--भारत सरकार इस बात के लिये विशेष 
रूप से प्रयत्नशील है कि हमारे देहातों के ग्राम उद्योगों का समुचित विकास हो । ग्राम 
उद्योगों के विकास से जनसंख्या का भार भूमि पर कम हो जाएगा। किसानों को 
रोजगार मिलेगा और कृषि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होगी । दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में ग्राम उद्योगों के विकास की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त 
सार्वजनिक कार्यों में इन लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न किया जाता है जेसे-कुए 
खोदना, सड़कें बनाना और नहरें खोदना आदि | 

(१०) रोजगार सम्बन्धी सुचना--कुछ राज्य सहकारों ने भूमिहीन कृषिः 
श्रमिकों की सहकारी समितियों को रोजगार देने से सम्बन्धित कुछ सुविधाएँ उपलब्ध 
की हूँ। आन्ध्र प्रदेश में सरकार ने यह आज्ञा दी है कि २५०० २० से कम के ठेके 
सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिला परिषदों द्वारा केवल श्रम-समितियों को ही दिए 
जायें । गुजरात में २० हजार vo तक के ठेके बिना cer मांगे श्रम-सहकारिताओं को 
ही दिए जाते हैं । पूर्वी पंजाव में २५०० २० तक के ठेके बिना टैन्डर मांगे तथा विद्युत्‌ 
के ५० हजार ₹० तक के ठेके टैन्डर माँग कर श्रम-संहकारिताओं को ही दिए जाते हैं। 

' ® 
प्रश्न ४१-सुदान यज्ञ आन्दोलन पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिए। 
क्या इससे भूमिहीन मजदूरों की समस्या का समाधान हो सकता है ? 
(आगरा dto To १९६३, पटना १६५४, पंजाब १६५५, 
। सागर १६६१, पंजाब १६६३) 

Write a short essay on Bhoodan Yajna. Will it solve the pro- 
blem of landless laboures in India. 

भुदान आन्दोलन का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है । भूदान आन्दोलन 
एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है । प्रारम्भ में इस आन्दोलन पर किसी का विश्वास नहों 
था परन्तु विनोबा जी का भुदान यज्ञ आज केवल भूमिदान तक ही सीमित नहीं रह 
गया वरन्‌ ग्रामदान तक विस्तृत हो गया है । इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति व संस्था, 
सरकार, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री आदि का ध्यात इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक 
ही. है । भूदान यज्ञ का उद्देश्य भूमिदान के रूप में मांगकर भूमिहीन किसानों में उसका 
वितरण करने से है । भूदान यज्ञ का उद्देश्य भूमिहीन कृषकों में भूमि का वितरण करने 
के अलावा राजनीतिक, सामाजिक व आथिक क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करके एक वगँहीन, 
शोषणहीन व दण्ड-युक्त समाज की स्थापना करना भी है। इस, लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए भूदान, सम्पत्ति दान, श्रमदान और जीवन दान आदि कारों को व्यवहृत किया 


“गया है | 


भूमि वितरण की समस्या भारत की ही. समस्या नहीं वरन्‌ समस्त एशिया की 
प्रमुख समस्या हे । इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने कानूनी कदम उठाये 
हैं । परन्तु इससे समस्या का समाधान होता कठिन है। १६५० में तैलंगाना के क्षेत्र मै 
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इस समस्या ने भारत की आंखें खोल दीं, क्योंकि जनता उस समय साम्यवादी एवं 
आतंकवादी कार्यों से काफी परेशान थी । उसी समय संत विनोबा वहां गये और गरीबों 
की दशा से प्रभावित होकर भूमि-दान में मांगने लगे । जब उनको प्रथम बार दान मिला 
तब उनके हृदय में इस आन्दोलन को समस्त देश में फेलाने का विचार आया भोर 
उन्होंने प्रण किया कि समस्त भारत की यात्रा करके हम भूमिदान लेंगे और भुमिहीन 
मजदूरों के वीच प्राप्त भूमि को बांटकर गरीवों की सहायता करेगे । 

इस आन्दोलन की प्रगति को देखकर इस बात की आशा की जा सकती है कि 
शीघ्र ही भूमि समस्याका समाधान हो जायेगा । भूदान यज्ञ का साम्यवादी तथा एक- 
“आध अन्य दलों को छोड़कर सभी राजनीतिक व सामाजिक दलों ने समर्थन किया है । 
भूमि का वितरण भी निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा निष्पक्ष भाव से क्या जा रहा है। इ के 
द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, जिनसे भूमि की समस्या का समाधान हो जाने 
की पूरी आशा की जा सकती है। वे कार्य इस प्रकार हैं--(अ) भूमिहीनों को भूमि 
प्राप्त हो रही है इसलिये उनको सहकारी कृषि समितियों की ओर सरलता से आक्पित 
किया जा सकता है। (ब) भूमिहीन की कम से कम ५ एकड़ सूखी या एक एकड़ तट 
भूमि देकर भूमि का वितरण हो रहा है। (स) भूदान से भूमि का न्यायपूर्ण वितरण 
हो जाने की सम्भावना है। (द) भूमि का मूल्य गिर रहा है, अतः मुआवजे का प्रश्न 
समाप्त होता जा रहा है | (प) भूमि का वितरण ग्राम सभाओं तथा भूमिहीनों की सूचना 
के अनुसार हो रहा है, अतः पक्षपात और भ्रष्टाचार का तनिक भी भय नहीं है। 

इस आन्दोलन में शोषण विहीन व दण्ड निरपेक्ष समाज की स्थापना का लक्ष्य 


` निहित है । स्वर्गीय पंडित नेहरू के शब्दों में, ''भूदान यज्ञ एक सही तरीके का आ:दोलन 


हैं । इस आन्दोलन के द्वारा समाज में एक ऐसा अनुकूल मनोवैज्ञानिक पर्यावरण तैशार 
हो रहा है जिसने हमारी भारी समस्याओं को बहुत कुछ सरल वना दिया है। भारत 
के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस आन्दोलन के महत्व को सममे और 
इसमें यथा शक्ति सहयोग दे ।” इस आन्दोलन ने देश में राजनीतिक, आशिक, सांस्कृतिक 
अनेक कार्य किये हैं, जो निम्नलिखित हैँ 

(क) राजनीतिक कार्यों के अन्तर्गत इसने जनता में पुरुषार्थ की प्रेरणा जगाकर 
यह भावना भरी है कि लोकतन्त्र का मूलाधार लोक शक्ति ही है । इस आन्दोलन ने 


हं समझाया कि लोकतन्त्र की सफलता के लिये राज्य की सत्ता के बदले जनता को 
जीवन व्यापी सवंस्पर्शी सत्ता अनिवार्य है । 


(ख) आथिक कार्यों के अन्तर्गत यह बताया है कि उत्पादन के साधन न तो सौदे | 

की वस्तु हैं और न ही.संग्रह की वस्तु । वरन्‌ वे उत्पादन के केवल साधनमात्र हैं। | 

` इसलिए उनका समाजीकरण होना चाहिये । इसने महत्वपूर्ण कार्य यह भी क्रिया है कि 
उत्पादन के साधन अनुत्पादक व्यक्तियों के हाथ से लेकर उत्पादक के लिये दिये हैं। 


उत्पादन के साधन पर व्यक्ति विशेष ar स्वामित्व अनुचित है, अतः साधनों पर साधन 


का अधिकार होना चाहिये । स्वामित्व का अधिकार बदलने के लिए आवश्यक व अनुकूल | 
' वातावरण भुदान आन्दोलन ने पैदा किया है । | 
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(ग) सांस्कृतिक कार्यों के अन्तर्गत भूदान में क्रान्ति की प्रतिक्रिया में अहिंसा, 
बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना को जागृत किया । इसने बताया कि मनुष्य की मूल- 
भूतत्ववृत्ति पर विश्वास से ही आदर्श समाज की रचना की जा सकती है। भुदान 
आन्दोलन ने संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि क्रान्ति के लिए लोक-शिक्षण 
द्वारा व्यक्तियों के विचार परिवर्तन एवं हृदय परिवर्तन अमुल्य साधन हैं । 

(घ) यदि भारत अपनी भूमि समस्या इस प्रक्रिया से हल कर सका तब वह 
समस्त संसार के समक्ष एक आदर्श रखेगा और संसार को यह प्रदर्शित करेगा कि 
सामाजिक भौर आधिक परिवतंन सार्वजनिक सत्तावादी प्रतिक्रियाओं का सवंसत्ताधिकारी 

' सरकारों द्वारा सफलता-पूर्वंक नहीं किये जा सकते, वरन्‌ जनतन्त्रात्मक उपायों से हो 
किये जा सकते हें । इस प्रकार भूदान आन्दोलन गांधीवादी प्रजातन्त्री सिद्धान्तो को 
व्यावहारिक रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। 

इस आन्दोलन से काफी भूमि प्राप्त हो गई है परन्तु समस्या यह है कि भूमिहीनों 
में भुमि निष्पक्ष भाव से वितरण करने और उस पर खेती करने के लिये उन्हें अन्य 
सहायता देने की है। भूमि को हस्तांतरित करने में कानुन में बहुत देरी हो जाती है । 
इसलिए इस काम में काफी ढीलेपन से काम हो रहा है। खेती करने के लिए किसानों | 
को बहुत बडी धन राशि देनी पड़ेगी, क्योंकि बेल, Ha, हल आदि सामान के लिये वह 
इतनी बड़ी धनराशि व्यय नहीं कर सकते । यद्यपि काफी धन इस आन्दोलन के समय 
में प्राप्त हुआ है, परन्तु व्यावहारिक हष्टिकोण से अभी आवशयकता से बहुत कम काम 
हुआ है । सरकार को इस आन्दोलन के क्रियान्वन में सक्रिय योग देना चाहिये । 

भुदान में प्राप्त भूमि के वितरण को कठिनाइयां-वितरण में सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि भूदान में प्राप्त हुई भुमि कोई एक स्थान पर नहीं है। दान की 
गई भूमि के आस पासं अन्य किसानों के भी खेत होते हें । समस्या यह है कि यदि वह 
सब भूमि केवल एक ही परिवार को दी जाय तब वह ५ एकड़ से कम होने के कारण 
अमुक परिवार के लिये अपर्याप्त होगी । दूसरी ओर यदि वह भूमि पास वाली भूमि 
बाले स्वामी को ही दे दी जाय तब भूमिहीन कृषकों को समस्या ज्यों की त्यों रह जायेगी 

अर्थात्‌ वे भूमिहीन ही रह जायेंगे । s ; 

भूमि का वितरण आशिक जोत के आधार पर किया जाना चाहिये, जिससे 
प्रत्येक परिवार का भरण-पोषण सुगमता से.हो जाये । दुसरे, प्रत्येक परिवार को भूमि 
एक चक में दी जानी चाहिये । भूमि ऐसे किसानों को दी जानी चाहिए जो उस पर गत 
तीन वर्षा से खेती कर रहे हों। भमि के वितरण के लिये एक ऐसी सीमा का निर्माण 
होना चाहिये जो वितरण के साथ-साथ भूमि न्यायालय के रूप में बिता किसी भेद-भाव 
के कार्य करे । 

वितरण के बाद स्वामित्व का सवाल है, जिसके अनुसार किसान का स्वामित्व 
होने के बाद भी पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार नियम या कर्ज. लेने अथवा भूमिको. 
रहन रखने से वितरण का यह अधिकार समाप्त हो जायेगा और भूमि या तो छोटे-छोटे 
टुकड़ों में बंट जायेगी या साहुकारों के आधीन हो जायेगी, जिससे उपरोक्त आन्दोलन 
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के सुधारों पर पानी फिर जायेगा । अतः इसको रोकने के लिए कानून का सहारा लेना. 
अति आवश्यक है । इस faar में जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, सरकारको _ 
ऐसा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि जिससे भूमि का उप-विभाजन तथा उप- | 
खण्डन न हो सके । साथ ही कृषक की ग्रर्थ-व्यवस्था का ऐसा समुचित और सुसंगठित : 
प्रवन्ध हो कि उसे ऋण प्राप्त करने के लिये महाजन के चंगुल में न फंसना पड़े। तभी å 
वास्तविक उन्नति सम्भव हो सकती है। अन्यथा. भदान आन्दोलन के मूल में निहित 
सिद्धान्तों को साकार रूप प्रदान नहीं किया जा सकेगा । 

भूदान श्रान्दोलन की प्रगति = 
भूदान आन्दोलन जो एक छोटे पैमाने पर १८ अप्रैल १९५१ को प्रारम्भ हुमा 
था वह आज समस्त देश में फेल चुका है । इसका उद्देश्य Yoo लाख एकड़ भूमि दान के 
रूप मेंप्राप्त करना है ताकि गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपनी कुछ 
भूमि अवश्य हो । भूदान से आगे ग्राम दान आन्दोलन भी इसमें सम्मिलित हो गया है । 
भूदान के महत्व को स्वीकार करते gu द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस बात पर विशेष 
बल दिया है कि भुमिहीन किसानों को फिर से वसाने की योजनाये अपनाई जायें उनमें 
भूदान द्वारा प्राप्त भूमि भी शामिल हो | सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम में 
उन ग्रामों को विशेष रूप से चुना जायेगा जो ग्राम दान के रूप में प्राप्त हुये हैं। अखिल 
भारतीय सर्व-सेवा संघ का जो अधिवेशन सितम्बर १९५६ में हुआ उसमें इस बात की 
आवश्यकता अनुभव की गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान आःदोलन 
में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा प्रान्त के कोरापठ, गंजम तथा बालासोर - 
नामक जिलों में जो गाँव ग्राम दान के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनके विकास के लिये 

| अखिल भारतीय सर्वे-सेवा संघ द्वारा बनाई गई एक योजना पर कार्य किया जा रहा है । 

सितम्बर १९५७ में यलवाल (मैसूर) में अखिल भारतीय सर्व सेवा-संघ द्वारा एक | 

सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें यह निर्णय हुआ कि ग्रामदान आन्दोलन तथा | 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाये | भारत 

- सरकार ने १६५६-५७ में ११-६२ लाख तथा ५७-५८ में १० लाख रुपये स्वीकृत | 

| किये । १९५८-५९ में इस योजना पर १:८२ लाख रुपये तथा १६५६-६० में २:६५ 

[ख रुपये व्यय किये गये । १६६०-६१ में लगभग ६-७६ लाख रुपये व्यय होने का. 

अनुमान है। इसी प्रकार बिहार राज्य में भुदान द्वारा प्राप्त भूमि पर भूमिहीन किसानों _ 

` बसाने के लिए १६५७-४८ के बजट में . ३० लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी । 
न्दोलन को उत्साह देने के लिए तथा दान से प्राप्त भूमि के वितरण में सुविधा 
ये बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा 

श आदि राज्यों में आवश्यक कातून पास किये जा चुके हैं। सितम्ब 

लगभग ४२ लाख एकड़ भूमि भुदान के रूप में प्रा'त हुई भौर १० । 

का पुनः वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त ६४१२ गांव 
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“भूदान ईश्वर का संकेत है, नहीं तो वे व्यक्ति जो एक फीट भूमि के लिए परस्पर 
लड़ते हैं क्या इस प्रकार विना मूल्य अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि दे सकते हैं? पुराने 
समय में भारत में किसान, मनुष्य ओर समाज की आत्मा को पवित्र कराने के हेतु बड़े- 
डे यज्ञ किया करते थे । भूदान यज्ञ का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी दशा सुधारने तथा 
इस निर्दयी संसार में अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देना है ।” E] 


`œ 


| भूदान यज्ञ का मूल्यांकन श्री बावुराम मिश्र के इन दाव्दो में किया जा सकता 
i 
— 


= 


fx | सहकारी खेती | 


(CO-OPERATIVE FARMING) 


न or. 


प्रश्‍न ४२--सहकारी खेती से AT TT ससभते हैं ? भारत में सहकारी 
खेती को मन्द गति के avr कारण हैं ? भारत में सहकारी खेती की सम्भावना 
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पर प्रकाश डालिए । (इलाहाबाद १६५२, पटना ५१, दिल्ली ९२, पंजाब ५१, 

राजपूताना ५५, सागर ६१, आगरा बी० ए० १९६४, बिहार १९६२) 

| i What do you understand by co-operative farming ? What are 

| the causes of its slow progress in India ? Discuss its future possibilities 
} in India 

E सहकारी खेती का ग्रर्थ--सहकारी खेती का अर्थ किसानों के उस संगठन से 


का निर्माण करते हैं और उसके अन्तर्गत कार्य करते है । व्यक्तिगत भू-स्वामी अपनी- 

अपनी भूमि को एकत्र करके एक सहकारी फार्म का रूप दे देते हैं, जो खेतों की elec 

से एक इकाई के रूप में होती है । यद्यपि व्यक्तिगत भू-स्वामी अपनी भूमि का स्वामित्व 

बनाये रखता है और किसी भी समय अपनी इच्छानुसार समिति से सम्बन्ध विच्छेद कर 

सकता है । श्री निजलिङ्गप्पा समिति के शब्दों में, “सहकारी कृषि समिति किसातों atl 

एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें मानवशक्ति तथा भूमि जैसे साधतों का एकत्रीकरण fea eS 

जाता है ताकि इनका अधिक अच्छा उपयोग हो सके । इस संगठन में अधिकांश सदस्य _ 

| कृषि कार्यों में भाग लेते हैं ताकि कृषि-उपज, रोजगार तथा आय में अभिवृद्धि हो सके ।'' | 

योजना आयोगं के अनुसार, “सहकारी खेती के लिये भूमि का एकत्रीकरण तथा संयुक्त 
saa अनिवाय है ।” 

७ सहकारी खेती प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित है और किसानों को खेती 

सम्बन्धी वे सभी सुविधाय प्रदान करती है जो ब्यक्तिगत खेती में उसके लिये सम्भव 


है जो परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापुवेक खेती करने के लिये एक सहकारी समिति 
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नहीं हैं । छोटे-छोंटे किसान जिनकी भुमि अलाभकर जोत के रूप में इधर-उधर विखरी | 
हुई है और जिस पर खेती करने के उत्तम वीज, उत्तम खाद तया अन्य सुविधायें उपलब्ध . 
नहीं हो सकतीं । ऐसे किसान सहकारी खेती का सहारा लेकर लाभ उठा सकते है । ड 
सहकारी कृषि समिति खेती की-योजना तैयार करती है तथा खेती सम्बन्धी सभी प्रकार - 
की सुविधाये उपलब्ध कराती हैं । प्रत्येक सदस्य को प्राप्त सुविधाओं का व्यय देना | 
पड़ता है और अपनी योग्यता अनुसार कार्य भी करना पड़ता है तथापि उन्हें अपने कायं. 
के अनुसार उचित मजदूरी अलग से मिलती है । वषं के अन्त में कुल लाभ सदस्यों को 
उनकी भूमि की मात्रा के अनुसार बांट दिया जाता है । 

सहकारी खेती में खेती के अतिरिक्त फसल की विक्री की व्यवस्था, गोदामों का 
निर्माण, परिवहन की सुविधायें तथा कुल भूमि की जमानत पर धन प्राप्त करने का भी : 
कार्यं किया जाता है । सामूहिक प्रयत्नों से कार्य-संचालन सुगमतापूर्वक होता है और 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार अपना योग प्रदान करता है । प्रत्येक व्यक्ति को कार्य E 
करने की पुरी स्वतन्त्रता है और किसान शोषण से बच जाता है। इस प्रकार सहकारी 
कृषि एक ओर तो किसानों को स्वतन्त्रता प्रदान करके उन्हें शोषण से मुक्त करता है | 

` भोर दूसरी ओर उनके उत्पादन में वृद्धि करके उन्हें निर्धनता के दानव से मुक्ति ` 

दिलाती है । 


भारत में सहकारो खेती 3 

भारत में सहकारी खेती की दिशा में अनेक प्रयत्न किये गये हैं यद्यपि उन्हे पुरी 

सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है, सहकारी खेती प्रारम्भ में ऐसी भुमि पर शुरू की गई 

जो अभी हाल में खेती योग्य बनायी गई है और जिस पर शरणाथियों तथा भूतपूर्व 

सैतिको को बसाने का काये किया गया है-। ऐसी भूमि को सहकारी फार्मों कारूप 
fear गया है और उस पर बसने वाले लोग सहकारिता के आधार पर खेती का कार्य. 
करते हैं। - - RE 
> उत्तर-प्रदेश में हिमाचल की तराई में ४३ हजार एकड़ भूमि का एक चक तैयार _ 
किया गया है। सहकारी समितियों की सहायता से भूमि की garg, बीज की व्यवस्था, : 

झोजारों तथा पशुओं का खरीदना, उपज की बिक्री, प्रबन्ध, फसलों की देख-रेख तथा. 

` पशुपालन आदि का संगठन होता है । सारा व्यय दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन छण 
लेकर चलाया जाता है.। सहकारी समिति की ओर से चिकित्सालय, स्कूल, पंचायतों 
तथा सावंजनिक संस्थाओं का संचालन भी होता है । गृह-निर्माण तथा पशु खरीदने के | 
रकार पेशगी. रुपया देती है । गंगा खादर के क्षेत्र में हस्तिनापुर नामक स्थान पर | 
गिरी खेती की दिशा में प्रयत्न क्रिये गये @ | मद्रास प्रान्त में भौ सहकारी कृषि | 
त्मक योजना चालू की गई है। प्रबन्ध समिति में सरकार, जमींदार तथा 
प्रतिनिधि हैं । प्रत्येक किसान को २०५ रुपये, बैल, खाद एवं बीज खरीद 

यता प्रदान कर रही है । दिल्ली तथा मध्य-प्रदेश राज्यों में भी सहकार्र 
जनाओं पर कायं चल रहा है और सरकार आवश्यक सहायता प्रदा 
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इन सब सुविधाओं के होते हुए भी अभी तक सहकारी खेती की प्रगति बुत 
मन्द रही जिमके निम्नलिखित करण हें त्र 
(१) अशिक्षा-- भारतीय किसान विशेष रूप से अशिक्षित तया अज्ञानी है । 
उनके मन में अपनी आधिक दशा को सुधारने की भावना ही acta नहीं होती । किसी 
भी नई योजना को चाहे वह उनके लिये कितनी ही हितकर क्यों न हो, आसानी से... 
अपनाने के लिये तैयार नहीं होते । T 
(२) भूमि के प्रति प्रभ--भारतीय किसानों के मन में अपनी भूमि तथा निजी | 
सम्पत्ति के लिये mma प्रम है, वह किसी भी दशा में अपनी स्वतन्त्रता का त्याग करने | 
के लिये तैयार नहीं है। इन्हें इस बात का डर रहता है कि सरकारी कृषि समिति के 
निर्माण से उन्हें अपनी भुमि से हाथ न धोना पड़ जाये। इसलिये वे इसमें कोई दिल: . 
चस्पी नहीं लेते । 1 है 
(३) व्यक्तिवादी प्रवत्ति--पंचायतो तथा संयुक्त परिवार जेसी संस्थाओं के 
पतन से हमारे किसानों की मनोवृत्ति व्यक्तिवादी हो गई है । उन्हें सहकारिता के लाभ 
समझाकर सहकारी सेती के लिये प्रोत्साहित करना उस समय तक असम्भव है, जब तक 
कि देश में काफी शिक्षा का प्रसार न हो जाए। $ 
(४) प्रशिक्षितों का अभाव- सहकारी कृषि समितियों को सुचारु खूपसे _ 
चलाने के लिये सुयोग्य तथा प्रशिक्षितों को प्राप्त करना भी एक बड़ी समस्या है। अशिक्षित __ 
तथा अज्ञानी किसानों में इस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का [मिलना 
असम्भव है । स्य 
(५) प्रबन्ध संबंधो कठिनाई--सहकारी कृषि व्यवस्था के अन्तर्गत यदि | 
प्रबन्धकर्ताओों का निर्वाचन किया जाता है तो इससे ढीले अनुशासन तथा कायक्षमता | 
कम होने की सम्भावना रहती है और यदि प्रबन्धकर्ता सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते 
हैं तो इससे सहकारी खेती में सहकारिता के सिद्धान्त का ही परित्याग कर दिया 
जाता है। 2 


सहकारी खेतो का भविष्य 
gari खेती की मन्द गति के जिन कारणों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
उन्हें सुगमतापूर्वक. दूर किया जा सकता है । इस काये के लिये शिक्षा, प्रचार तथा प्रदर्श 


ब्याज, कम मूल्यों पर कृषि यन्त्रो, खाद तथा बीज की सुविधायें प्रदान करके किसा 
को सहकारी खंती के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता हे | | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रथम 
वर्षीय योजना में सहकारी खेती की प्रगति बहुत कम है । यद्यपि इस समय भारत मे 
हजार से अधिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना सहका 
खेती पर बहुत अधिक महत्व देती है और इस बात की सिफारिश करती है फि प्र 
में केवल बंजर तथा आम भूमि को सहकारी खेती के अन्तगंत लिया जाए । इमके पश्चार 
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धीरे-धीरे समस्त ग्राम इसके अन्तर्गत ले लिये जायें। योजना आयोग ने सहकारी ग्राम 
प्रबन्धको को सहकारी खेती के लिये सबसे उपयुक्त माना है और ग्राम की भूमि को एकत्र 
करने के निम्नलिखित उपाय किये गये हैं-- | 
(१) भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों के पास बना रहे किन्तु समस्त भूमि का - 
प्रबन्ध एक इकाई के रूप में किया जाये और भूमि के स्त्रामियों के स्वामित्व के लाभांश 
के रूप में कुछ न कुछ भुगतान किया जाये । 
(२) भूमि के स्वामी एक निर्धारित लगान पर एक निश्चित समय के लिये अपनी 
भूमि को सहकारी समिति को 92 पर उठा दे । 
(३) भूमि का स्वामित्व सहकारी समिति को दे दिया जाये। परन्तु भूमि के 
मुल्य के रूप में सोसाइटी समिति के शेयर भूमि के स्वामियों के पास रहें। 
इन सब तरीकों में से प्रथम सबसे उपयुक्त एवं सुगम है भौर इस प्रकार प्रयोगा- 
त्मक कदम उठाने की आवश्यकता है । योजना आयोजना के विचार में इस समय जबकि 
भूमि की चकबन्दी का कार्य चल रहा है सहकारी खेती का प्रचार अति-आवशयक है । 
सरकार अनेक प्रकार की सुविधायें तथा रियासते देकर किसानों को इस ओर आकर्षित 
कर सकती है। इस बात पर अधिक जोर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि 
सहकारी खेती भारत के लिए उपयुक्त ही नहीं वरन्‌ आवश्यक भी है । इसके बिना कृषि 
उत्पादन में वृद्धि करना असम्भव है । डा० ओटोलियर, जो जर्मनी के सहकारी खेती के 
विशेषज्ञ तथा कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वे इस सम्बन्ध में कुछ संगठनों की ओर से 
भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन करने भारत पधारे । आपके मतानुसार सह- 
- कारिता के आधार पर व्यक्तिगत खेती भारत के लिये aad अधिक उपयुक्त है आपकी 
योजना इसे प्रकार है-- 
' वे समस्त कार्य जो किसी छोटे फार्म के अन्दर नहीं किए जा सकते और जो 
किसी छोटे किसान की क्षमता के बाहर हैं, सहकारी समिति द्वारा व्यक्तिगत खेती की 3 
उन्नति के लिए किए जाने चाहिये । उदाहरण के लिए फलों का नियोजन, बीजका | 
चुनाव, साख की प्राप्ति, भारी यन््रों की प्राप्ति तथा फसल की बिक्री आदि, कार्य सहकारी | 5 
समिति द्वारा किए जायें। अन्य सब कार्य व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से स्वयं करें। जमंन | 
विशेषज्ञ का मत है क्रि विकास की योजनायें जो जटिल प्रकार की हों और जिनमें अधिक | 
कनीकल ज्ञान की आवश्यकता हो वे जिला स्तर पर बनाई जायें और तब सहकारी 
मतियों को दी जायें । उनके मतानुसार सहकारी कृषि समितियों को बिना ब्याज के 
बहुत कम व्याज की दर पर ऋण प्रदान किये जायें जिससे कि वे कृषि के विकास 24 
विनियोग कर सकें। इन ऋणों का प्रयोग केवल खेती के कार्यों के लिएही | 
l - As 
प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की भावी रूप-रेखा सहकारी खेती 
होगी और यही देश की कृषि सम्बन्धी तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं का | 
आवश्यकता इस बात की है कि देश में व्यापक रूप से सहकारी _ 
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बनाई जायें जिनका नाम साधन समितियां (Service co-operative socities) रखा 
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भारत में सहकारी खेती को प्रगति-प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी 
खेती को कृषि विकास का साधन माना गया था | योजना आयोग के मतानुसार सहकारी 
खेती के द्वारा छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसान बड़े आकार के कृषि फार्मो की स्थापना 
कर सकते हैं और खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना मेंही 
विभिन्न राज्य सरकारों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना तथा विकास के लिये 
आवश्यक कानुन बना दिये थे । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस वात की आशा प्रकट की 
गई थी कि राज्य सरकारें सहकारी खेती की बुनियाद को मजबूत करने के लिए आवश्यक | 
कदम उठायेंगी | सितम्त्रर १६५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development | 
Council) ने अपनी बैठक में सहकारी खेती के कार्य-क्रम पर भी विचार किया है और 
निश्चय किया है कि अनुभव के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३००० सहकारी 
फार्म स्थापित किए जायें । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी 
खेती सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया गया है भौर सरकार को आदेश दिया गया है कि _ 
वे शीक्रातिशीक्र सहकारी खेती को लागु करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। प्रथम | 
पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में कुल सहकारी कृषि समितियों की संख्या एक हजार 
के लगभग हो गई। जून १९६० के अन्त में देश भर में केवल ५४०६ सहकारी कृपि | 
समितियाँ थीं जिनमें से १९७२ सहकारी .काशतकार कृषि समितियाँ (Co-operative | 
Tenant Farming Societies), १५६७ सहकारी संयुक्त कृषि समितिं (Co-operative : 
Joint Farming‘ Societies), ८७८ सहकारी सामूहिक कृषि afafaat (Co-operative 
Collective Farming Societies) तथा ६६२ सहकारी उन्नत कृषि समितियां 
(Co-operative Better Farming Societies) थी | : 

लोकसभा में १८ मां १९६१ को एक गेर सरकारी प्रस्ताव पास करके यह 
स्वीकार कर लिया गया है कि देश में सहकारी खेती लागु करने से पूर्व कुछ समितियां _ 


NRC 7A 
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गया है । जो लोग स्वेच्छा से संयुक्त कृषि समितियां (Joint farming societies) बनाने ४ 
का निश्चय करें उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदात की जाये । इस प्रकार १ जून १६६१. 
को भारत सरकार ने एक अध्ययन दल (Working group) नियुक्त कियाऽजिसका कार्य 
एक ऐसे कार्यक्रम को निर्धारित करता था जिसके द्वारा नियुक्त खेती समितियां 
बनाने वालों को वित्तीय, टेक्नीकल सहायता तथा अन्य प्रकार की सुविधाये प्रदान 
जा सकें । | इस अध्ययन दल की रिपोर्ट १५ फरवरी १६६० को प्रकाशित हुई तथा जून 
१९६० में विभिन्न राज्यों के सहकारी विभाग में यात्रियों के एक सम्मेलन में उस पर हः 
E किया गया । । बाद में सितम्बर १९६० में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
विचार हुआ और नीति निर्धारण सम्बन्धी जो निणंय हुये वे राज्य सरकारे 
भेज दिये हैं । न 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती के विस्तार के लिये 

निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ३२० भनी प्रकार आयोजित सहका 
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योजना एक जिले में एक के हिसाव से होगी तथा प्रत्येक में १० सहकारी समितियां 
शामिल होंगी। इन योजनाओं के द्वारा इस कार्यक्रम का तीव्र गति से विकास सम्भव 
हो सकेगा । जो समितियाँ स्वेच्छापूर्वंक स्थापित की जायेंगी उनके सदस्यों में अधिक 
संख्या छोटे किसानों तथा भूमिहीन किसानों की होगी । ५ वर्ष की अवधि के लिये भूमि ie 
का एकत्रीकरण कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रत्येक सदस्य अपनी भुमि का स्वामी बना | 
रहेगा । सहकारी खेती से अलग होने की आवश्यक शर्तें समितियां स्वय निर्धारित करेंगी । | 
१६६३ के अन्त तक १८० पाईलट योजनायें (Pilot Projects) चालू हो चुकी थीं 
जिनमें १२०० सहकारी खेती समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या २४००० थी तथा क्षेत्र- 
फल १५१००० एकड़ था । इन पाइलट योजनाओं से अलग ११५० समितियां बनाई 
गई हैं जितकी सइस्य संख्या २२५०० TAI AART १५०००० एकड़ है। पहली और 
दुसरी योजना के अन्तर्गत १४१ सहकारी कृषि समितियां पंजीकृत हुई और उन्हें संयुक्त व 
सामुहिक कृषि समितियों में वर्गीकृत कर दिया गया | जून १९६२ के अन्त में समस्त 
भारत में ६३-५ सहकारी कृषि समितियां कार्यरत थीं । 
सहकारी खेती के विकास के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में सरकार वित्तीय 
सहायता प्रदान करेगी, जो भूमि के विङास, गोदाम तथा पशु-गृह आदि के निर्माण पर 
व्यय किया जायेगा । कुटीर-उद्योगों के विकास तथा अन्य कार्यों के लिए सामुदायिक 
विकास प्रशासन तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कोष में भी सहायता प्रदान की 
जायेगी । इसी प्रकार १९६१, ६२ में १६ प्रशिक्षण केन्द्रौं की स्थापना की गई, जिनमें 
समितियों कें मन्त्रियों तथा अन्य कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रकार 
देश में सहकारी कृषि के प्रचार के लिए सरकार ने आधारभूत तेयारियां आरम्भ कर दी | 
हैं। आशा है कि शीघ्र ही देश में व्यापक रूप से सहकारी कृषि को चालू कियाजा | 
सकेगा ! a 
ष्ट्रीय सहकारी खेती azas बोड (National Co-operative farming | 
“advisory ०३70) _ इस avs की स्थापना १९६०-६१ में कर दी गई है जिसका कार्यं . 
स्वेच्छा के आधार पर सहकारी खेती के कार्यक्रम का आयोजन करना तथा इसमें विस्तार | 
. करना है | इसी प्रकार के सलाहकार बोड प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जायेंगे । हु था 
. लोक सभा ने २८ मार्च १६५६ को एक गैर सहकारी प्रस्ताव पासकरकेयह | 
ना किया है क्रि देश में सहकारी खेती लागू करने से पू सहकारी समितियां बनाई 5 
जा जो लोग स्वेच्छा से संयुक्त कृषि समितियां (Joint farming societies) बनाते 5 


8०8440... 3242”. 


हीं हैं कि यहाँ सहकारी ऋषि के उत्कृष्टतम रूप अर्थात्‌ संयुक्त सहकारी कृषि को | 
म लागू कर दिया जावे । यहां सहकारी कृषि का आरम्भ सहकारी उन्नत कृषि 
perative Better Farming) से कार्यारम्भ करना चाहिए और शनेः शनेः | 
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ing) की सिफारिशों के आधार पर सहकारी संयुक्त wat को निम्नांकित सरकारी 
सहायता की व्यवस्था की गई है-- 

(१) सरकार ऐसी समितियों को २००० रुपये की सीमा तक प्रति समिति की 
अंश पूंजी (Share Capital) में सहायता दे सक्रती है । सामान्य नियम यह है कि सरकार 
द्वारा प्रदत्त अश पूँजी समिति के सदस्यों द्वारा इक्ट्री की गई पूँजी से अधिक न हो । 
सरकार की अंश पुँजी को १० वर्ष की अवधि के बाद वापिस कर दिया जाना चाहिए । 
इस प्रकार अंश पूँजी की सहायता प्रदान करके सरकार सहकारी संयुक्त फार्मा को बड़ी 
सहायता मिलती है । 

(२) सरकार प्रत्येक सहकारी समिति को इसे ५ वर्ष तक के लिए १२ हजार 
रुपये की सबसीडी सहायता (Subsidy) प्रदान करती है । इस सहायता को समितियां 
अपने प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चा के लिये प्रयोग किया करती हैं । 

(३) समिति अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय 
सहकारी वेक से या ग्राम-सेवा समितियों से स्थानीय सुविधाओं और उपलब्ध साधतों के 
द्वारा पूर्ण करने में समर्थ होनी चाहिये । यदि समितियां केन्द्रीय सहकारी बेको या भूमि- 
बन्धक बेंकों के द्वारा अपनी दीर्घकालीन और मध्यकालीन आवश्यकताये पूरी न कर सके, 
तो सरकार द्वारा उन्हें इन कार्यो के लिये सहायता मिल जाती है। सरकार समितियों 
की विकास योजनाओं के लिये ४००० रुपये तक की सहायता प्रदान विया करती है । 

(४) निर्माण कार्यों अर्थात्‌ गोदाम और पशु-गृहों के लिये सरकार अधिक से 
अधिक ५ हजार रुपये की सहायता. प्रदान करती है। इसमें से ७५% ऋण के रूप में 
और २५%, सवसीडी (Subsidy) $ रूप में प्रदान करती है 

प्रदशन MARATA (Pilot Projects)—aq १६६१-६२ में ६४ जिलों में 
सरकार ने प्रदर्शन प्रायोजनायें (Pilot Projects) आरम्भ करके किसानों के सहकारी कृषि 
के लाभों के प्रचार की व्यवस्था की थी । यह व्यवस्था रवखी गई थी कि ऐसे पाइलट क्षेत्रों 
में पास-पास ही १० सहकारी समितियाँ स्थापित की जावेगी । इन संमस्त समितियों को 
सरकार उपंयू क्त निर्धारित सहायताएँ प्रदान करने की व्यवस्था की जावेगी । समितियों 
की कार्य-पद्धति की देखभाल और उनके कार्य के भली-भांति सम्पन्न होने में सहायता 
करने के लिए एक विशेष सहकारी स्टाक की नियुक्ति की गई है। आशा है कि तीसरी 
योजना में समस्त जिलों में इस प्रकार की योजनाय आरम्भ को जा चुकंगी ओर इन 
क्षेत्रों में ३१८० समितियां बनाई जा चुकेंगी | इन समितियों को ५३८ करोड़ रुपये को 
सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मई सन्‌ १९६५ तक Roo पाइलट 
योजनायें आरम्भ की गई थीं, जिनमें २२९३ सहकारी समितियां बनाई गई थीं, जिनकी 
सदस्यता २६४४० थी और जो २'३ लाख एकड़ क्षेत्र पर कायं करती थी । 


गैर प्रदशन क्षेत्रों में प्रगति (Progress in Non-pilot Areas) गर 
प्रदर्शन क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया गया। पहले 
सरकार इन्हें अंश पूँजी की सहायता नहीं देती थी, परन्तु अब यह सहायता भी उन्हे 
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प्रदान की जाने लगी है । इस क्षेत्र में मई सन्‌ १९६५ तक २०६० सहकारी कृषि समितियां 
स्थापित की जा चुकी थीं जिनका क्षेत्रफल २:३ लाख एकड़ और सदस्यता ४४७६५ थी | 

सलाहकार मण्डल (Advisory B0ard)—राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी कृषि 
कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सन्‌ १६६०-६१ में सामुदायिक विकास और सहकारिता' के 


मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार मण्डल की स्थापना की 


गई थी । राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिये इसी प्रकार 
के मण्डलों की स्थापना की है-- 

प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme)— सहकारी sfa समितियों को 
सफल बनाने के लिए इनके संक्रेटरियों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम को महत्व प्रदान किया 
गया है । १३ राज्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न 
श्रेणियां हैं (1) संक्रेटरियों के लिए ६ महीने का प्रशिक्षण, (ii) विस्तार स्टाफ के लिये 
३ सप्ताह का कोसं और (iii) कृषि समितियों के आफिस का कार्य करने वालों के लिए 
२ सप्ताह का ग्रामीण स्तर कॅम्प । मार्च सन्‌ १९६५ में ८७७ संक्रेटरियों को प्रशिक्षण 
दिया गया । सन्‌ १६६१-६२ में चुने हुये ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण के लिये नेलोखेड़ी में 
दो सप्ताह का विशेष कोस आरम्भ किया था । बड़ौदा में जनवरी सन्‌ १६६२ में विस्तार 
प्रशिक्षण केन्द्रों के कृषि विग्स के प्रिसिपल्स और निर्देशको के लिए एक ओरिऐंटेशन और 
स्टडी केम्प लगाया गया | 

प्राप्ति (Assessment) --कृषि समितियों की प्रगति का पता लगाने के लिए 
Sto ho आर० गाइगिल की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक, निर्देशक समिति 
(Committee of Direction) की नियुक्ति की थी। समिति ने कृषि आथिक खोज 
केन्द्रों की सहायता से अध्ययन कार्य किया है। इसकी रिपोर्ट का अभी प्रकाशन नहीं हो 
पाया है । अध्ययनों से पता चला है कि सहकारी कृषि समितियों ने उत्पादन में उल्लेखनीय 
वृद्धि की है। पता चला है कि बहुत-सी बंजर भूमि जोत के अन्दर आ गई है, कृषि की 


कारी कृषि समितियों से बहुत से लाभ हैं। . 
“सी समस्‍यायें आती है । सहकारी फार्म में शामिल हो 


कसान अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को खो बैठता है, क्योंकि संयुक्त सलाह और 
के लिए अपनी स्वतन्त्रता का समर्पण करना होता है । दुसरे, व्यक्तिगत 
य और उत्पत्ति की मात्रा का सम्बन्ध सीधे किसान के व्यरि 


बकि सहकारी कृषि में उसे सामूहिक वितरण से प्राप्त 
i रे, सः णि स्वामित्व और 


I 
‘a 


Ad 
१1)" 
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अधिकार को भी कुछ अंशों तक छोड़ना पड़ता है । चोथे, व्यक्तिगत परिश्रम को प्रेरणा 
नहीं मिल पाती, क्योंकि संयुक्त उत्पत्ति का समान रूप से वितरण होने के कारण आय 
का व्यक्तिगत परिश्रम से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । अन्त में, किसान की श्रम सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता में भी कमी आ जाती है । (=) 


Pe सरकार को कृषि नीति 


(AGRICULTURAL POLICY OF GOVERNMENT). 


प्रश्न ४३- भारत सरकार की वर्तमान कृषि सम्बन्धी नीति पर प्रकाश 
डालिये । ; 
Discuss the present Agricultural Policy of the Indian Govern- 
ment, अ १ 
कृषि नीति का विकाप्त- दुर्भाग्यवश कृषि का भारत देश में कृषक अज्ञान, 
अशिक्षित और निर्धन है इतीलिये सरकार का कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना 
और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय सरकार का यह परम कत्तव्य है कि 
वह आथिक विकास और औद्योगिक विकास की ओर सतकतापूर्वक प्रयत्नशील रहने के 
साथ कृषि-उद्योग को भी सफल बनाने का प्रयत्न करे | दुर्भाग्य की बात है कि १९१९ 
तक सरकार की नीति इस ओर बहुत उदासीनता की रही । ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने ठो 
कृषि उन्नति की ओर कुछ भी ध्यान दिया ही नहीं किन्तु तत्पश्चात्‌ अंग्रेजी सरकार भी 
तुरन्त इस ओर ध्यान न. दे सकी क्योंकि उसके सामने शासन को सुचारु खूप देने की 
समस्या काफी अधिक थी । १६वीं शताब्दी के अन्तिम एवम्‌ २०वीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
दिनों में भारत में बड़े अकाल पड़े जिनकी जांच करने के लिए १८८०, १८६७, १६०१ 
में अकाल कमीशन की नियुक्ति की गई परन्तु सरकार ने उनके सुझावों को मानने से 
इंकार कर दिया । .१९०३ में सिंचाई आयोग का भी कोई लाभ नहीं हुआ । १६०४ में 
एक अखिल भारतीय कृषि समिति की नियुक्ति की गई जिससे कुछ लाभ अवश्य हुआ । 
१९१९ के संविधान के अनुसार कृषि का समस्त कार्य प्रान्तीय सरकार के अन्तरगत 
आ गया । प्रत्येक प्रान्त में एक कृषि मन्त्री की नियुक्ति की गई। इसके बाद १९२६ में 
कृषि आयोग, १६२६ में कृषि की खोज की राजकीय समिति एवं १६३४ में कृषि विपणन 
सलाहकार की नियुक्ति की यई। १६३७ के बाद प्रान्तों मे जनता को सरकार बनी 
जिसने ऋण सम्बन्धी कानून पास किये और सूद एवं ब्याज की अधिकतम मात्रा कानून 
द्वारा निश्चित की गई । ; 
द्वितीय महायुद्ध ने कृषि की समस्या को सबके सामने रखा । भारत को विदेशी 
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खाद्यान्नों पर दयनीय निर्भरता ने हमारी सरकार में अभूतपूर्व स्फूति उत्पन्न की और | 
मुसीबत का सामना करने के निश्चित प्रयत्न किये गये । दो वर्ष तक केन्द्रीय एवं राज्य ; 
सरकारों ने ग्रामीण विकास और उत्पादन वृद्धि की अनेक योजनाओं को आरम्भ कर 
दिया | उन प्रयत्नों में “आथिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन एवम्‌ सभी राज्यों में विशाल 
सिचाई योजना है । इसमें अधिक सफलता प्राप्त करने के हेतु १९५० सें, प्रधान मन्त्री 
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों व आथिक विकास 
के लिए एक योजना बनाने और योजना को कार्यान्वित करने की विधि बताने के लिए. 
क योजना आयोग की नियुक्ति की गई जिसने २०६६ करोड़ रुपये की प्रथम पंचवर्षीय 
योजना बनाई, इसमें कृषि-विक्रास तथा ग्रामोत्थान की योजनाओं को विशेष महत्व दिया 
गया था । 
वर्तेमान नोति-खेती की उन्नति करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य 
है । केन्द्रीय सरकार का कार्य तो केवल परस्पर सहयोग तथा सम्बन्ध स्थापित करना है । ! 
नीचे प्रदेशीय कृषि विभाग के क्षेत्र में कार्यों का वर्णन किया गया है-- e 
(१) कृषि विभाग--कृषि की उन्नति के लिए कृषि शिक्षा अत्यन्त आवश्यक 
है । देश के किसान अशिक्षित हैं। निर्धनता, निरक्षरता, अन्ध-विश्वास, धर्मान्धता, | 
रूढ़िवादिता आदि बुरी आदतों ने यहां के किमान को अदूरदर्शी, अज्ञानी, डरपोक एवं _ 
निर्बल बना दिया है । कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने के लिये, देश के कुछ विद्यालयों तथा 4 
अनुसंधान केन्द्रों की भी व्यवस्था की गई । sla की उच्च शिक्षा व अनुसंधान. की 
सुविधायें पुना, कोयम्बतूर, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, लुधियाना के कृषि महा- _ 
विद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, पूता कृषि संस्था भादि में | 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की व्यत्रस्था को गई | 
परन्तु इस प्रकार की. शिक्षा से कृपक्रों को कोई लाभ नहीं पहुंचता । इसका | 
मुख्य कारण यह है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा .पाक्रर वह खेती नहीं करना चाहते, 
वरन्‌ शहर में रहकर नोकरी करना चाहते हैं। दूसरे, कृषि सुधार के साधन जो बताये 
जाते हैं वह बहुत महंगे होते हें । धत के अभाव से किसान पूण लाभ-नहीं उठा पांता। _ 
इसलिए यह आंवश्यक्र है कि गांव के प्राइमरी स्कूलों में कृषि को अनिवार्ये करै दैना 
चाहिए और वहां सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा (Practical 
- Education) भी दी जानी चाहिए । अ 
; उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विश्त्रविद्यालय स्थापित करने के लिए एक af 
पना की है । इसके अतिरिक्त सरकार ने एक नई ग्रामीण शिक्षा योजना चालू 
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रिसच की स्थापना की गई परन्तु अव इसका नाम इम्पीरियल की जगह भारतीय हो 
गया है । अलग-अलग राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कायं होता है। ' 
जिसके लिये सरकार आथिक सहायता प्रदान करती है। कृषि विभाग का कार्य वज्ञानिक 

` सुधारों और अनुसन्धान द्वारा किसानों को लाभ पहुँचाना है ga दिशा में आशातीत” 
प्रगति एवम्‌ कार्य हो रहा है ओर भविष्य में सरकारी सहयोग के फलस्वरुप इस क्षेत्र में 
और भी अधिक प्रगति हो सकेगी । ` 

(३) प्रदशन ओर प्रचार--भारत में अधिकतर किसान अशिक्षित हैं। अतः | 

ag किसी बात को समभने में श्रसमर्थ हैं। इसलिये उनको; प्रदर्शन छारा'शिक्षित किया 
जा सकता है जिसके द्वारा वे इसे सुगमता से समझ भी सकते हैं| इसलिए सरकार अपने 
कर्मचारियों द्वारा फार्मो पर खेती करने की विधि और उनके परिणामों को बताती है । , 
परन्तु इससे. किसानों को विशेष लाभ नहीं हुआ क्‍योंकि किसान फार्मो पर जाकर मशीनो 
आदि को देखना उचित नहीं समभते । क्योंकि इस प्रकार फार्मो की कार्य-प्रणाली 
देखकर एक प्रकार का निरागाजनक भाव उत्पन्न हो जाता है अर्थात वे अपने को मशीनों | 
आदि के रहस्यं को समझने में असमर्थता अनुभव करने लगते हैं। अतः आवश्यकता 
इम बात की है कि किसानों के छोटे-छोटे खेतों पर ही बीज, छोटे-छोटे ओजारों, अच्छी 
खाद आदि में परिवर्तन करके प्रदर्शन किये जायें.। हमारी सरकार इसी तथ्य पर अधिक 


जोर दे रही है कृषि के सुधारों की खोज को किसानों तक पहुँचाने का तरीका अनूचित ४ 
हे. । क्योंकि ये तरीके अधिकतर समाचारपत्रों आदि में प्रकाशित किये जाते हैं जो निर्धन ज्र 


तथा अशिक्षित कृषकों के लिये महत्वहीन हैं । अतः सब सूचनाओं को किसान तक पहुंचाने 
के लिये फिल्म, सिनेमा, ड्रामा, गीत, इश्तहार आदि बहुत उचित हैं जिन्हें हमारी राज्य 
सरकारें अनुकूल कृषि सम्बन्धी सूचनाओं को किसान तक उपरोक्त प्रणाली से पहुँचाने में / 
प्रयत्नशील हैं । . 

(४) फसल प्रतियोगिता--सरकार ने उपज की मात्रा को बढाने के ध्येय से 
फसल प्रतियोगिता प्रणाली अपनाई है । इससे किसानों एवं सरकार दोनों पक्षों को 
बहुत लाभ पहुँचा है । देश-ब्यापी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले को. 3 
सरकार की ओर से कृषि पण्डित एवम्‌ ४००० हजार रुपये का नकद इनाम देते की भी 
व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त भी गांव, तहसील, जिले आदि में भी पुरस्कार वितरित 
किया जाता है । भारत में गेहूँ की पैदावार २५० किलोग्राम प्रति एकड़ है । प्रतियोगिता 
द्वारा यह उत्पादन २५ किलो० तक बढ़ाया जा सकता है । इसी से हम यह अनुमान लगा _ 
सकते हैं कि अन्य वस्तुओं में भी इससे कितना लाभ हुआ है । फसल प्रतियोगिता की नीति 
से खेतों की कमाई, उत्तम खाद, बीज और सन्त्रो के प्रयोग, सिचाई की उत्तम व्यवस्था : 
आदि बातों पर किसान लोग ध्यान देने लगे हैं । सके 

इसके अतिरिक्त सरकार ने. जगह-जगह पर बीज भण्डार भी खोले हैं। जहां 
किसानों को उत्तम बीज मिलते है । कृषि सम्बन्धी यन्त्रों के वितरण का भी समुचित | 
प्रबन्ध किया गया है । सरकार, कुछ किसानों, को विदेश भेजती है. इसके अतिरिक्त ग्रामा | 

र योजना को प्रारम्भ किया है | इससे किसानों को बहुत लाभ पहुंचता है । a ; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


TA, 


१७० Digitized by Arya सेरिकीर की षि भि and eGangotri २७/१२ > न 


चंचबर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा कृषि को प्रोत्साहन--भारत ने. 
शॉजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके | 
भी सफल प्रयास, किये हैं । हमारी राष्ट्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अथं- 
व्यवस्था को सन्तुलित और अविच्छिन्न रूप से अग्रसर करने तथा सामुदायिक विकास 
करने. उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसका उचित वितरण का उद्देश्य पूरा करने के fiz- 
कोण से अनेक विशाल योजनायें बनाईं। पंचवर्षीय योजनाओं में किसान की स्थिति को 
मजबूत करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना-में कृषि के लिये ३५७ करोड़ रुपये की योजना बनाई 
गई जिसकी सहायता से १६५५-५६ तक देश में ६:१ लाख टन अन्न, २०६ लाख Tis 
` जूट, १२:५ लाख गांठें कपास, ४ लाख टन तिलहन तथा ७ लाख टन गुड़ के लिये गन्ने 
का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रक्खा था। इनमें से प्रत्येक लक्ष्य केवल पूरा ही नहीं हो गया 
व्रन्‌ अनुमान से अधिक ही रहा । द्वितीय योजना में कृषि विकास पर ५६८ करोड़ रुपये 
व्यय करने की व्यवस्था की गई, जो प्रथम योजना से ५६*१% अधिक थी । तृतीय 
योजना में इसी मद पर १०२५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Pian) - द्वितीय पंचवर्षीय 
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योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था । इसके लिये रोजगार 
और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ आय और धन के वितरण में समानता लाने की 
आवश्यकता थी । इस उद्देश्य की पुति के लिये सहकारिता को हथियारस्वरूप स्वीकार 


किया गया था । सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये प्रारम्भिक सहकारी समितियों ; 


की सदस्यता १५ लाख से बढ़ाकर १५० लाख और ऋण को ४३ करोड रुपये से बढ़ाकर 
२२५ करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रक्खा गया था । सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिये, 
१९०० प्राथमिक सहकारी समितियों के संगठन की व्यवस्था की गई थी । प्रोसेसिंग कार्यो 
को भी बढावा दिया गया था । कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिये ४७ करोड़ 
रुपये खर्च करने का लक्ष्य VSI गया था । कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को प्रोत्ताहित 
करने के लिये उपरोक्त लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । 

सहकारा समितियों के प्रशासन और संचालन का दायित्व राज्य सरकारों पर 
है । फिर भी भारत सरकार ने सन्‌ १६५६ में एक नियम समिति (Law Committee) 
की नियुक्ति की, जिसने १६५७ में अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर राज्य 
सरकारों ने अपने नये अधिनियम पारित किये हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने 
९ नवम्बर सन्‌ १९५८ के रिजोल्यूशन (Resolution of 9th Nov. 1958) के aaia 
ग्रामीण स्तर पर सहकारिताओं के संगठन में आधारभूत परिवतेन करने की माँग की थी, 
जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नाम अपने पत्र में ११ मई १६५६ 


को सहकारिता के विकासं सम्बन्धी नीति की रूप-रेखा प्रस्तुत की थी । सितम्बर १६४७ _ 


को वी० एल० मेहता की अध्यक्षता में सहकारी साख पर समिति (Committee on 
Co-operative Credit) की भी स्थापना की गई, जिसने मई १६६० में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करके इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय सिफारिश कीं । | 

सन्‌ १६५६-६० में श्री एस० निजालिगप्पा की अध्यक्षता में 'सहकारी कृषि पर 
कार्य aye’ (Working group on Co-operative Farming) की नियुक्ति की गई, 


जिसने जनवरी १६६० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके देश में भूमि के समुचित प्रयोग 


की सिफारिश की थी । सहकारी समितियों की सदस्यता आकार तथा अन्य कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई थीं । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year एा)--तृतीय पंचवर्षीय . 
योजना में भी सहकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान दिया गया, इस योजना में कृषि को | 3 


` प्राथमिकता दी गई । योजना के अन्त तक देश के समस्त गांवों को सहकारी समितियों से a 2 
युक्ती बनाने के लिये ३३ हजार अतिरिक्त सहकारी समितियों के संगठन पर जोर feat 


सुद्धा । कृषि सहकारिता के सम्बन्ध में अग्रांकित लक्ष्य रब्खे TI 
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१८० सरकार की कृषि नीति २७/१२ > 
मद ` | तीसरी योजना के लक्ष्य 
१, कृषि साख र 
(1) प्राथमिक.समितियों की संख्या . | २३०००० 
(ii). सदस्यता , :. , . : .... . | ३७० लाख 
(iii) कृषि परिवारों पर hata ६० प्रतिहत ` ` 
(iv) अल्पकालीन साख (अन्तिम ag नवीन ऋण) . :४२० करोड़ रुपये . 
(४) मध्यम॑कालीन साख (अन्तिम वर्ष नवीन ऋण) 52९2 करोड़ रुपये 


(vi) दीघंकालीन ऋण १५०७५ करोड़ रुपये 


२. कृषि विपणन 


(i) प्राथमिक विंपणंन समितियों की संख्या ' | ६०० (अतिरिक्त) 
(ii) गोदामो और विपणन समितियों की संख्या । ९८०७ P 
Cii) ग्रामीण गोदामो की संख्या । ६२०० फ़ 
३. कृषि उत्पत्ति का प्रोसेसिंग शि मु 
() चीनी मिलों की संख्या | २५ (अतिरिक्त) 
(ii) कास घुनाई और दवाई की मशीनों की संख्या ४ 1 
(iii) तेन मिलो की संख्या [pe arene ae 
(iv) चावल मिलों की सख्या | ४७७ ok 
(४) अन्य प्रोसेतिग इकाइयों की संख्या | २५५ 


PES HB त तत 
चतुर्थ पंचवर्षोय योजना (Fourth Five Year ?19)--चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना अप्रैल १९६६ से आरम्भ होने वाली थी, परन्तु पाकिस्तान के अतिक्रमण के 
फलस्वरूप इस योजना को १ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया है । युद्धकालीन स्थिति, 
विदेशी मुद्रा की उपलब्धि में कठिनाई, विदेशों से खाद्यान्न आयात में सम्भावित 
कठिनाइयाँ, देश में कृषि और रक्षा सम्बन्धी कार्यो में आत्मनिर्भरता की तीव्र आवश्यकता 
आदि के कारण सरकार ने यह कदम उठाने का निश्चय क्रिया है । ` कृषि उत्पादन में 
इतनी वृद्धि करने का लक्ष्य है कि देश खाद्यान्नों की पुति के लिये आत्मनिर्भर हो जाये । 
इसके लिये कृषि.के सहकारी विकास को प्रोत्साहन देना अत्यावश्यक है, ऐसा ही किया 
जाने की व्यवस्था की जा रही है । इस वर्ष में कृषि सहकारिता में अभूतपूर्व बिकास होने 
की सम्भावनायें हैं । कक 
वर्तमान स्थिति (Present Position) पंचवर्षीय योजनाओं के उक्त नियोजित 
प्रयत्न के फत्रस्वरूप भारत में ३० जून सन्‌ १६६४ को विभिन्न प्रकार की सहकारी 
समितियों की संख्या ३ ५ लाख हो गई थी 1 यह संख्या सन्‌ १७६२ की अपेक्षा ८२०० 


समितियाँ अधिक थीं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समितियां थीं जिनकी संख्या ६७३००: ` 


थी ।. दूसरा स्थान पंजाब का था," जहां २५ हजार सहकारी: समितियां थीं । ३० p 


सनु १६६४ को. प्राथमिक समितियों की - सदस्यता Yoo ara थी. sit सन्‌ १६६२ की 
ar से ९२ हजार अधिक थी । जून सत १९५६ को तो यहःसदस्यता केवल १७६ लाख 
थी । एक औसत परिवार ५ सदस्यों का मानते हुये अब अनुमात है कि ५२ प्रतिशत 
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जनसख्या सहकारिता के प्रभाव में है। सन्‌ १६५७ में यह प्रतिशत १६-५७ मात्र ही 
था । सहकारी समितियों के कोष ३० जून सन्‌ १६५७ में १५३ करोड रुपये और 
३० जून सन्‌ १६६० को ३१७२८ करोड़ रुपये के थे । ३० जून सन्‌ १६६३ तक ये कोप 
वढ़कर ४२९ करोड़ रुपये हो गये। कार्यशील पूंजी में भी बड़ी तीव्रं वृद्धि हुई है। 
३० जून सन्‌ १९५१ में यह २७५-८ करोड़ रुपए थी, ३० जून सन्‌ १६५६ में यह 
४६८९८ करोड़ रुपये हो गई और -३० जून सन्‌ १६६० में यह १०८३:४ करोड़ रुपये हो 
गई | ३० जून सन्‌ १६६३ को तो यह बढ़कर १७६६ करोड़ रुपये के करीव हो गई थी । 
कार्यशील पूंजी की तुलना में समितियों के निजी कोष जून सन्‌ १६६२ के अन्तमें O 
२४०३ ` प्रतिशत थे। AT १६६१-६२ में समस्त प्रकार कौ. प्रारम्भिक समितियों ते | 
४४९-९ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था । ; 
साख समितियाँ--भारत के सहकारी आन्दोलन में' अंब भी साख समितियां 
कृषि क्षेत्र में जून सन्‌ १६६४ के अन्त में २:०६ लाख साख समितियाँ थीं, जिनकी | 
- , सदस्यता २४२ लाख थी । ३० जून _ सन्‌ १६६२ al, समितियों की कायंशील पूंजी 
. २२५३३ करोड़ रुपये थी, इन समितियों की जमा ३० जून aT १६६४ को २६-२० 
करोड़ रुपये थी । सन्‌ १६६३-६४ में' ४१८५ समितियों ने १४'१' कँरोड रुपये विपणन 
किया । ८० हजार समितियों ने कृषि यन्त्रों, बीजों, खादों ओर दूसरी वस्तुओं का 
वितरण किया था । 
गर कृषि साख समितियाँ--३० जून सन्‌ १६६४ को १३ हजार समितियाँ 
हरी क्षेत्र में थी । इनं समितियों में शहरी बेक, वेतन कमाने वालों की समितियाँ आदि 
हैं। इनकी सदस्यता ५५ लाख, अंश पुँजी ४२ करोड़ रुपये और कायंशील पुँजी १८५ 
करोड़ रुपये थी। ३० जून सनु १९६३ को जमा ११५-३६ करोड रुपये थी। इन 
समितियों ने १९६२-६३ तक १६६३ करोड़ रुपये का ऋण दिया था । 
गर साख समितियाँ--गेर साख समितियों में विपणन समितियां, कृषि | 
समितियां, मत्स्योत्पादन समितियां, औद्योगिक समितियाँ, उपभोक्ता समितियाँ आदि g 


l? सहकारी आन्दोलन 


(CO-OPERATIVE MOVEMENT) 


प्रश्‍न ४४-१९०४ से आज तक के सहकारी आन्दोलन के संक्षिप्त 
इतिहास पर प्रकाश डालिये । (कलकत्ता १९५६, पंजाब ४०, ४८, इलाहाबाद ४२) ८ 


Trace a brief history of the co operative movement in India k 
from 1904 up to dat ६ 
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सहकारिता आर्थिक संगठन का वह रूप है, जिसमें एकाकी तथा शक्ति-हीन व्यक्ति 
एक दूसरे के साथ मिलकर धनवान तथा शक्तिशाली मनुष्यों को प्राप्त होने वाले लाभौं 
को प्राप्त कर लेने में सफल हो सके । सहकारिता का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, 
औद्योगिक एवं शिक्षा आदि जीवन के सभी पक्षों पर पड़ता है। आधुनिक युग में अधिक 
मध्यस्थो के प्रकोप से एवं पूँजीपतियों की नीतियों में निधन व्यक्तियों की स्थिति अधिक 
खराब हो गई है। आथिक क्षेत्र से मध्यस्थों को दूर करना सहकारिता का उद्देश्य है एवं 
सहकारिता से निर्धन लोग अपनी उन्नति सुगमता से कर सकते हैं । यदि मनुष्य के जीवन 
से सहकारिता की भावना को ger दिया जाये तो संसार में सभ्यता का विनाश होकर 
आतंक अर्थात्‌ प्रकृति की सत्ता स्थापित हो जायेगी जिसमें शक्तिशाली मनुष्य ही जीवित 
रह सकेंगे । सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैक्लेगन कमेटी ने कहा था कि 
“सहकारिता का सिद्धान्त' यह्‌ है कि कोई व्यक्ति और शक्तिहीन व्यक्ति दूसरे के योग एवं 
नीतिक विकास तथा पारस्परिक सहयोग से अपनी सामथ्यं के अनुसार ऐसे भौतिक लाभ 
अथवा सुख प्राप्त कर सके जो घनाढ्यो या सशक्त लोगों को उपलब्ध हैं भोर साथ ही 
साथ अपने सहज गुणों का भी पूर्ण रूप से विस्तार कर सके । शक्तियों के सहयोग से 
भौतिक safe होती है, सम्मिलित कायं से आत्मविश्वास बढ़ता है एवं इन शक्तियों की 
एक दूसरे पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जीवन के उच्च और समुन्नत स्तर की वास्तविक 
सिद्धि की आशा की जा सकती है जिसमें अधिक अच्छा व्यापार, सुव्यवस्थित कृषि तथा 
समृद्ध जीवन हो सकेगा । 

भारत में कृषकों की दशा एवं ऋणग्रस्तता के कारण सहकारिता का जन्म हुआ 
जिसका भारत के लिये अपूर्व महत्व है। शक्तिहीन व निर्धन व्यक्तियों को सहकारिता 
से बड़ा संबल प्राप्त हुआ है और उन्होंने विभिन्न हष्टिकोणों से अपने हित की रक्षा की 
व्यवस्था कर ली है । 

१९०४ का सहकारी साख समिति अधिनियम- भारतीय सहकारिता में 
इसका बहुत महत्व है । इस नियम का मुख्य ध्येय मितव्ययिता, स्वय सेवा और किसानों, 


` कारीगरों तथां सीमित साधन प्राप्त व्यक्तियों में सहयोग की भावना को जाग्रत करना 


"सहायता तथा बचत को भावना को जागृत करना था । उसकी अन्य विशेषताय निम्त- ! 


था । इस कानुन में केवल उदार समितियों का दायित्व असीमित था तथा ग्रामीण 


उदार समितियों को अधिक महत्व प्रदान क्रिया गया क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक । 
महत्वपुर्ण और भ्रावश्यक थीं । स्थानीय सरकार ने समितियों का निरीक्षण करने व | 
नियन्त्रण रखने के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया था जो इन समितियों की पूर्ण रूप | 


से देखभाल करता था ॥ 


4 


१९०४ के नियम की विज्ञेषता--इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सहकारी | 


समितियों के माध्यम से कृषक, शिल्पकार एवं सीमित साधनों के व्यक्तियों में परस्पर i 


लिखित थीं-- 


4 
) 


(१) एक ही गाँव या कस्वे के १० आदमी मिलकर सहकारी समितिकी. 


स्थापता कर सकते थे । (२) सदस्यता के आधार पर समितियों का विभाजन दो i i 
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में किया गया । यदि किसी समिति के ४ सदस्य कृषक हैं तो ग्रामीण साख समिति 
(Raiffesien type) कहलायेगी भौर यदि इतने ही सदस्य नगर निवासी हैं तो वह 
नगर साख समिति (Delilich type) कहलायेगी । (३) प्रान्त के रजिस्ट्रार द्वारा 
समितियों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और यह रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के सगठन 
एवं निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था । (४) ग्राम समिति के सदस्यों की देनद'री असीमित 


और नगर समिति के सदस्यों की देनदारी सीमित होगी परन्तु सदस्यों की देनदारी _ 


इच्छानुसार असीमित भी हो सकती है। (५) ग्रामीण साख समितियों के लाभ का 
वितरण सदस्यों में न होकर संचित-कोष में जमा कर दिया जायेगा । यदि कोष की रकम 
वेधानिक राशि से अधिक हो जाये तब वह सदस्यों में बोनस के रूप में बाँट दी जायेगी । 
परन्तु शहरी समितियों के वाषिक लाभ का $ भाग कोष में रखकर शेष राशि को सदस्यों 
में बाँटने की व्यवस्था थी । (६) दो सदस्यों की जमानत प्राप्त हो जाने पर यह सर्मित 
किभी सदस्य, को रुपया उघार दवे.सकेगी ALS (७) .सहकारी'.साख समितिय्रों का तिरीक्षण, 
उसके हिसाब की जाँच सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निःशुल्क होगी । 
(८) सहकारी समितियों को आयकर, रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प करूसे:मुक्त रखने की 
सुविधायें दी गई । (६) कोई भी सदस्य समिति के १०० रुपये से अंधिक के हिस्से नहीं 
खरीद सकता और न उसे एक से अधिक वोट देने का अधिकार ही प्राप्त होगा। 
(१०) एक समिति दूसरी समिति को बिना रजिस्ट्रार को सुचित किये या विना आज्ञा 
प्राप्त किये रुपया उधार नहीं दे सकती थी । 

इस कानून के पास होते ही सहकारी ऋण समितियों की संख्या बढ्ने: लभी 
. क्योंकि इनको वेधानिकता तथा सरकारी बल भी मिलने लगा, जिससे सहकारिता का 


विकास भली भांति हुआ। १६०६-१६०७ में समितियों की संख्या ८४३ थी जबकि. 


प्रगति के पथ पर बढ़ते-बढ़ते इनकी संख्या १६११-१२ में ५१७७ हो गई थी 
परन्तु इस कातून में सहकारी साख समितियों को प्रधानता दी गई थी, जिससे अन्य 
क्षेत्रों में सहकारी समितियों का अभाव रहा । किसानों की भलाई के लिए यह 
आवश्यक समभा जाने लगा कि उनको सभी तरह की सहकारी समितियां खोलने की 


आज्ञा हो । इन सहकारी समितियों की क्रियाओं में अनेक दोष विद्यमान थे । दूसरी | 
ओर कानुन का क्षेत्र संकुचित होने के कारण इनकी अधिक उन्नति न हो पाई । इन समस्त | 


दोषों को दूर करने के लिए एवं इसकी प्रगति के लिए सामयिक रजिस्ट्रार सम्मेलन 
(Periodical Co-operative Registrar's Conference) बुलाया गया और इस 


सम्मेलन ने सरकार का ध्यान इन दोषों को दूर करने के लिए आकषित किया । अतः 


दोषों के निवारण के लिए १६१२ में दूसरा विधान स्वीकृत हुआ। 


१९१२ का कानुन-इस कानून को पास करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि | 
१६०४ के कानुन में जो कमियां एवं त्रुटियां रह गई थीं उन्हे दूर किया जाए । इस 


कानून से सहकारिता को अधिक बल मिला । इस नियम की मुख्य विशेषतामें ये थीं _ 
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पुति के लिए सहकारी समिति साधनों (Federation of co-operative societies) — | 
- की रजिस्ट्री का आयोजन किया गया जैसे--(अ) प्रथम सम्मिलित समितियों के करने वाले 
संघ जिनका मुख्य कार्य समितियों पर नियंत्रण रखना हो, (ब) केन्द्रीय बैंक । (स) प्रांतीय | 
वेक । (३) किसानों की अधिकता वाली समितियों में असीमित दायित्व कायम रखकर 2 
_ शेष समितियों के लिए गाँव व नगर का अन्तर मिटा दिया गया । (४) समस्त समितियों | 
को आदेश दिया गया कि वे अपने लाभ का चतुर्थांश भाग सुरक्षित कोष में जमा करने के | 
` वाद शैष लाभ का कुछ भाग जो लाभ के १०% से अधिक न हो शिक्षा अथवा दान | 
समबन्धी कार्यों पर व्यय कर सक्ती है । (५) किसान की कुर्की के समय उसके सहकारी | 
. समितियों के हिस्से कुर्क नहीं क्रिये जा सकते । यदि एक किसान पर समिति का पंपा 
“ चाहिये तथा किसी व्यक्ति का भी तो पहले समिति का रुपया अदा होगा और बाद में 
' किमी दूसरे का। (६) अन्य समितियों के दायित्व के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों | 
को स्वतन्त्रता है । अगीःमत दायित्व वालो समिति अपने लाभ का $ भाग संचित-कोष : 
A में रखने के बाद प्रांतीय सरकार की अनुमति से लाभ दे सकती है । १ 
ी १६१२ के अधिनियम से इस आन्दोलन के विक्रास को पर्याप्त बल मिला | इस 
` विषय में की हुई उन्नति के परीक्षण के लिए मैकलैगन कमेटी बनाई गई | | 
ी मकलेगन समिति १९१४--यद्यपि सहकारी आंदोलन उन्नति की ओर बढ़ | 
रहा था ! परन्तु फिर भी सहकारी आंदोलन की प्रगति तथा आथिक स्थिति की सुहढ़ता | 
के विषय में जांच करके इसमें सुधार के सुझाव आदि देते के उद्देश्य से इस समिति की | 
` स्थापना की गई। इस समिति ने अपनो रिपोर्ट १६१५ में दी । इसने अपनी रिपोर्ट में . 
आंदोलन को और अधिक सफलता प्रदान करने के लिए मूलभूत एवं महत्वपूर्ण सिफारिश 
` प्रदान कीं। इस रिपोर्ट का आज भी भारतीय सहकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण _ 
“स्थान है । परन्तु दुर्भाग्यवश इस समिति द्वारा दी गई सिफारशों को ठीक रीति से नहीं | 
अपनाया गथा | | 
समिति ने सहकारी अन्दोलन के निम्नलिखित दोषों पर प्रकाश डाला- 
शय (१) qaqa- -सहकारी साख समितियां ऋण देते समय कृषकों की | 
 , आवश्यकता का ध्यान नहीं रखी, वरन्‌ अपने सगे सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने का | 
Te न - प्रयत्न करती हँ | z | | 
aie (2) सरकारी बेंक--इस आन्दोलन की प्रगति न होने का एक मुख्य कारण 
gee भी है कि जनता इन्हें सरकारी बैंक एवं सरकारी कार्य का एक भाग ही समझती | 
है, विदेशों की भांति जनता इन्हें निजी संगठन का परिणाम नहीं समती । ड 
(३) अशिक्षित सदस्य--संमिति के अधिकांश सदस्य अधिकतर अपने स्वार्थ 
| : ` का हा काय करते हैं और बेनामी रुक्कों पर बहुत-सा घन स्वयं ही ले लेते हे । उपरोक्त 
है x कि य के कारण समिति का कार्य भली प्रकार नहीं हो पाता । इस समितिः 
हकारिता के विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव पेश किये है-- ८५ आ 
aen का उचित चुनाव--सहकारिता की उन्नति के लिये जनत 
एतो एवं उनके बारे में जानना अति आवश्यक है 


f > 
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समुचित चुनाव होना चाहिए तथा इनका प्रचार कार्य भी हौना चाहिये । He 
(२) ऋण प्राप्ति के लिये जमानत--साख देने-से पहले जमानत लेनी अति 
आवश्यक हे | i 


(३) सदस्यों को हो ऋण देना -रुपयो केवल “सदस्यों को ही उधार दिया 


` 


जावे । 


(४) केवल उत्पादन कार्यो के लिपे--ऋण उत्पादन कार्यों के लिये ही 
दिया जाना चाहिये । < 


__ (५) संचित कोष रखने की व्यवस्था- पर्याप्त राशि में सचित कोष रखते 
की व्यवस्था' एवं मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना चाहिये ।- -. 
(६) ऋण को वापसी अवधि में हो--ऋण दिया हुआ धन अवधि के अन्दर 
ही वापिस aa पर अधिक जोर दिया जाय । 
(७) प्रान्तीय सहकारी बेको की स्थापना 'हो- प्रांतीय सहकारी बॅक की 
` स्थापना इनके: ऊपर नियन्त्रण करने के लिये की जाय । . : 
(८) ऋण देने का भ्रन्तिम अधिकारी सदस्य हो: ऋण देने सम्बन्धी अन्तिम 
अधिकार पदाधिकारियों के अतिरिक्तं सदस्यों को होना चाहिये । 
(a) tear पुस्तकों की उचित जाँच- लेखा: पुस्तकों की पुरी जांच होनी 
चाहिये । 


(१०) ईमानदारी साख का आधार--ईमानदारी ही साख का मूल आधार 
माना जाय । 

१६१६ के सुधार कातून . द्वारा उक्त सुझावों के: आधार पर सहकारिता को 
प्रान्तीय आधार बना दिया । प्रान्तीय सरकारों ने इसको सर्फल बनाने का प्रयास किया 
और कुछ सरकारों ने कानून का भी निर्माण किया । १६१६-२० तक हमारे देश में २८ | 
हजार सहकारी समितियाँ थीं । १६२४-२५ में इनकी संख्या बढ़कर ५८ हजार ओर 
१६ ९-३० में ६४ हजार हो गई । निःमन्देह- सहकारिता क्रे प्रान्तीय विषय होने से दस 
वर्ष के अन्दर ही यह प्रगति सराहनीय थी | 

१६२६-३५ की भारी आथिक मन्दी के कारण “सहकारी आन्दोलन को भारी 
हानि पहुंची क्योंकि किसानो की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जाने के कारण समितियों 
को रुपया वसूल करना कठिन हो गया | परन्तु युद्ध के समय तथा युद्ध के बाद इस 
आन्दोलन की सभी दिश्षाओं में तीब्र उन्नति हुई समितियों की संख्या, सदस्य संख्या 
तथा उनमें जमा किये जाने वाले धन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । Ta जह zd 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सहकारी ग्रान्दोलन-स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद _ 
भारत में सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र मे सबसे महत्वपूण कदम १६५१ में उस समय 
उठाया गया जब रिजवं बेंक ने एक निर्देशक समिति (Committee of Directors) को 
नियुक्ति की । भारतीय ग्रामीण साख के ढांचे की विस्तारपूर्वक जाँच की गई ओर उसमें _ 
सुधार के सुझाव पेश किये गये। इस समिति की रिपोर्ट १६५४ में प्रकाशित हुई। 
रिपोर्ट में बताया गया कि यद्यपि सहकारी आन्दोलन को.प्रारम्भ हुये ५० वर्ष हो चु के 
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हैं, किन्तु फिर भी ग्रामीण साख के क्षेत्र में महाजन तथा साहूकार का ही बोलवाला है । a 
सहकारी संस्थाओं ने केवल ३% साख किसानों को प्रदान किया जो केवल नाममात्र | 
के ही बराबर है । फिर भी समिति ने विचार प्रकट किया कि भारत में सहकारी i 
आन्दोलन के विकास की संभावनायें बहुत अधिक हो सकती हैं यदि इसकी सफलता के 
हेतु अनुकुल वातावरण उपस्थित किया जाये । समिति ने इस कार्य के लिये निम्नांकित 
सुझाव दिये थे-- 
(१) प्रत्येक स्तर पर सरकार सहकारी संस्थाओं से साझेदारी (State 
Partnership at all levels) करे । ` 
(२) आधारशिला के रूप में प्रारम्भिक कृषि साख समितियों का विकास हो 
जिससे वे आत्म निर्भर इकाइयां बन सकें । 
(३) साख को अन्य कार्यो विशेषकर फसल की बिक्री तथा गोदाम में रखने 
आदि से सम्बन्धित कर दिया जाये | 
(४) समस्त देश में अनाज गोदामों की स्थापना की गई जिससे किसान अपनी 
फसल at fast उचित ढंग से कर सके | 
(५) सहकारी कमंचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाये । 
(६) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो ताकि यह सहकारी साख संस्थाओं 
को सहायता प्रदान कर सके और उनके विकास में योग दे सके | 
सरकार के उपरोक्त सुझावों को स्वीकार करते हुये निम्नलिखित कदम उठाये 
गये--- : 

(१) १ जुलाई १६५५ को स्टेट बेक की स्थापना अर्थात्‌ इम्पीरियल बैंक का 
राष्ट्रीयकरण । १९५७ के अन्त तक बेक ने १५७ नई शाखाओं की स्थापना की जबकि 
इसका लक्ष्य ५ साल के भीतर ४० हजार नई शाखायें स्थापित करने का था । इस 
लक्ष्य की प्राप्ति सन्‌ १९६० तक ही प्राप्त कर ली गई थी । इसके बाद तो रियासती = 
बेंकों और उनकी शाखाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया । A 

(२) मई १६५४ में रिजवं बेंक-आफ इन्डिया अधिनियम में संशोधन किया गया | 

| जिसके अनुसार बेक ने दो प्रमुख कोषों की स्थापना की जिनमें प्रथम राष्ट्रीय कृषि सां 
(दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit Long Term operations) 
तथा दूसरा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थरीकरण) कोष (National Agricultural 

abilization Fund) | प्रथम कोष फरवरी १६५४ में १० करोड़ से स्थापित किया 
गा और प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये और जमा करने की व्यवस्था है । इस कोष के निम्न- 
` लिखित उद्देश्य हैं--- vih a 

j अ) राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देना ताकि वे सहकारी संस्थाओं क॑ 

` पूँजी में साझेदारी कर सके । 


लव 
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दुसरा कोष :६५५-५६ वर्ष के अन्त में १ करोड़ रुपये में स्थापित किया और 
१६५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १६५६-६० में प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपया 
और जमा किया गया । इस कोष का उद्देश्य प्रान्तीय सहकारी बँकों को मध्यम कालीन 
साख प्रदान करना है ताकि सुखा तथा अकाल की हालत में वे अल्पकालीन साख को 
मध्यम कालीन साख में बदल सके । राज्य सरकारों ने जून १६५६ के अन्त तक 
उपयु क्त दीघंकालीन कोष से ५:७४ करोड़ रुपये का उपयोग किया | 

(३) भारत सरकार ने १ अगस्त १६५६ को राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम 
बोर्ड (National Co-opertive Development and Ware-housing Board) की 
स्थापना की और इसी के साथ-साथ १६५७ को केन्द्रीय गोदाम निगम (Central 
Warehousing Co-operation) की स्थापना की | 

(४) सहकारी कमंचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये एक सहकारी 
प्रशिक्षण केन्द्रीय समिति (Central Committee for Co-operative Training) 
बनाई गई है । इस कमेटी की योजना के अनुसार उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण का 
केन्द्र पूना में स्थापित किया गया है । 

प्रश्न ४५--भारत में सहकारी आन्दोलन की रूप रेखा तथा संगठन 
की विवेचना की जिये | (राजस्थान १६५३, ५६) 

Explain the organisation and structure of the Co-operative 
Movement in India. 

भारत में पाई जाने वाली सहकारी समितियों को मुख्य रूप से इन दो भागों 
भें बांटा जा सकता है--प्राथमिक समितियां तथा द्वितीय श्रेणी की समितियां । प्राथमिक 
समितियां प्रत्यक्ष रूप से अपने सदस्यों से व्यवहार करती हैं, जवकि द्वितीय श्रेणी की 
समितियां जिनमें सहकारी संघ, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक आदि 


सम्मिलित हैं, केवल प्राथमिक समितियों से ही व्यवहार करती हैं और केवल उन्हें ही | 
सहायता देते हैं । प्राथमिक समितियों को भी दो. श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात्‌ | 
साख समितियां तथा गैर साख समितियां । साख समितियां भी दो प्रकार की होती 
हैं, अर्थात्‌ कृषक साख समितियां और गैर कृषक साख समितियाँ । इस प्रकार गर. 


साख समितियाँ भी कृषक और गैर कृषक दो श्रेणियों में बांदी गई हैं। मग्रलिखित 


~~ ९ ९ ९५७ oe 


रेखा-चित्र से सहकारी आन्दोलन के संगठन तथा सही रूप रेखा का ज्ञान हो सकता है। _ : 


प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ--हम जानते हैं कि भारत में सहकारी | 
“ आन्दोलन का श्री गणेश किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 


किया गया था । गेर साख समितियों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति होते हुये भी कृषि साख 


के अन्त में देश में १,६६,५४३ कृषि साख समितियाँ थीं जिनको सदस्य सख्या १ 


: 


$ 


Au 
समिति भारतीय सहकारी आन्दोलन की आधारशिला आज भी बनी हुई है | जून १६५८ 5 


करोड़ थी । कृषि साख समितियाँ केवल एक उद्देश्य की पूति करती हैं । अर्थात्‌ अपने _ 


किसान सदस्यों को कम व्याज की दर पर ऋण प्रदान करती हैं। यद्यपि सरकारी का 
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नियोजन कमेटी (Co-operative Planning) ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के 
स्थान पर बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों की सिफारिश की g | | 
कृषि साख समितियाँ - यद्यपि भारत में सहकारी आन्दोलन साख आन्दोलन | is 
के रूप में प्रारम्भ हुआ किन्तु दूसरे महायुद्ध तथा बाद के वर्षो में कृषि साख गैर साख | 
समितियों की संख्या ३०,१९७ थी । कृषि गैर साख समितियों में निम्नलिखित प्रकार. 
की समितियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- l 
(2) देहात सुधार समिति (Better Living Societies) 
(२) उत्तम कृषि समिति (Better Farming Societies) 
(३) चकबन्दी समिति (Consolidation of Holdings Societies) 
(४) सिचाई afafa (Irrigation Societies) i 1 
(५) पशुपालन समिति (Cattle Breeding Societies) 3 
(६) gaara समिति (Dairy Societies) | 
(७) सहकारी sft समिति (Co-operative Farming societies) ` | 
(०) सहकारी विक्री समिति (Co-operative Marketing Societies) | 
(९) सहकारी बीमा समिति (Co-opertive Insurance Societies) | 
पीछे सभी प्रकार क्री समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में साख को छोड़कर किसानों की | 
अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को सहकारिता के आधार पर पूरा करती हैं । इनमें से | 
सहकारी बिक्री समितियों को विशेष सफलता मिली है । 


गेर कृषि साख समितियां--गैर कृषि साख समितियां नगर समितियों 

(Urban Societies) का दूसरा नाम है । इन समितियों की स्थापना से कम आमदनी 

वाले लोगों तथा मजदूरों इत्यादि की सहायता होती है। आवश्यकता का अनुभव करने 

वाले व्यक्ति इस प्रकार की समितियाँ बना सकते हैं, जिनमें उन्हें व्यक्तिगत तथा निजी 

सम्पत्ति को जमानत पर ऋण प्राप्त होते हैं । द्वितीय महायुद्ध तथा इससे उत्पन्न होने वाले y 

` ˆ TR साख. आन्दोलन को विशेष प्रोत्साहन दिया है। जून १९६२ तक में भारत. 

में इस प्रकार की १२४७७ समितियां थीं, जिनकी सदस्य संख्या ४९:६९ लाख से 

- उपरथी। 2 

ve 'गेर कृषि गैर साख समितियां-गैर कृषि साख समितियां हमारे नगर जीवन 

को उन सभी. समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, जो वस्तुओं के उत्पादन, वितरण | 
मकानों के निर्माण आदि से सम्बन्ध रखती हैं । कृषि साख समितियों से निम्नलिखित | 

` प्रकार को समितियाँ विशेष महत्व रखती हैं-- nci 

(१) सहकारी उपभोक्ता भण्डार (Co-operative Consumer Societies) | 

by (२) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (Industrial Co-operative Societies) 7a 

tae (३) सहकारी -गृहनिर्माण समितियाँ (Co-operative Housing Societies) ee | 


See, $ 
pit Fa) 5 Pers 
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सहकारी आन्दोलन 
(Co-operative Movement) 


प्राथमिक समितियाँ . द्वितीय श्रोणी की समितियाँ 
(Primary Societies) (Secondary Societies) 
oe Da 2०००० ती 
| | | 


साख गैर साख संघ केन्द्रीय वेक प्रान्तीय वेक 
(Credit) (non-credit) (Onion) (Central bank) Provin- 
| र | cial Bank) 
| > ग | s | बं x | 2 न 
aft गर कृषि * कृषि गर कृषि 


(Agricultural) (Non-Agricultural) (Agricultural (Non-Agricultural) 


सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को दूसरे महायुद्ध के दिनों में विशेष प्रोत्साहन | 


मिला क्योंकि आवश्यक्र वस्तु रौं के वितरण पर सरकार को नियन्त्रण करना पड़ा भौर 


जनता को चोर बाजारी तथा अधुविधा से बवाने के लिये प्रत्येक नगर तथा मोहल्लों - 


में सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये गये । औद्योगिक सहकारी समितियों का 
fama मुख्य रूप से हैंडलुम में हुआ है । १८५४ के अन्त तक भारत में ६४,२०० जुलाहे 
इस प्रकार की समितियों करे सदस्य बन चुके थे । पाकिस्तान से आये हुये शरणाथियों के 
बसाने के लिये बहुत-पी औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है । दूसरी 


पंचवर्षीय योजना. में:कई चीनी की मिलें सहकारी आधार पर स्थापित हो गई हैं । जहाँ 


तक सहकारी गृह निर्माग समितियों का प्रश्‍न है, पिछले तीन चार वर्षों में इन्होंने 
उल्लेखनीय, प्रगेति. की है, :जिप्रका gsr कारण यह है कि सरकार कम आमदनी वाले 


द 
’ 


लोगों को;मकान बनाने कै fat सहकारी ग्रह-निर्माग समितियों के माध्यम से ऋण देती | 


है। ऐसी आशा की जातो हे कि मविष्य में इस प्रकार की समितियां और अधिक प्रगति 
करेंगी । 


द्वितीय श्रेणी को साख समितियां (Secondary 5०लंशा2७)--हितीय श्रेणीः - 


की सहकारी समितियाँ तह होती हैं, जो प्राथमिक समितिथों के संगठन के रूप में स्थापित 


. की जाती हैं और उनका निरीक्षण करती हैं वया उन्हें आथिक सहायता देती हैं । यह | 


तीन प्रकार की होती हैं-- 


(१) सहकारी संघ (Co-operative ॥॥।०॥)—यूनियन एक प्रकार से | 
समितियों के संघ या फंडरेशन होते हैं, जो एक निश्चित सीमा के अन्दर ही कार्यं करते ४ 
हैँ । इसका प्रबन्ध सदस्य समितियों के प्रतिनिधित्व की एक कमेटी के द्वारा होता है।ये 
युनियन केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारम्भिक संस्थाओं के बीच में UR Teast 
कार्य करती हैं.। इनका मुख्य कार्य प्रारम्भिक संस्थाओं की देखमाल करना रहता है । 


संघ प्रायः चार प्रकार के होते हैं-- क eg 
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(भ्र) संरक्षित संघ (Guaranteeing ४०००५) ये संघ सदस्य समितियों को 
केन्द्रीय बेक से ऋण दिलाते हैं ओर उनके लिये वचन बद्ध होते हैं । 

(ब) निरीक्षक संघ (Supervising फाणा5)--इन संघों का arts | 
सदस्य समितियों का निरीक्षण करना एवं पथप्रदर्शन करना । इसके अतिरिक्त यह और 
भी अनेक कार्य करते हैं, जैसे-महक्रारिता के निरीक्षण व सदस्यों की शिक्षा और विक्रय 
तथा पुति के कार्यो में सहयोग देना । आथिक आवश्यकताओं तथा साख का सम्पत्ति 
के वितरण के आधार पर अनुमान लगाना, प्राथमिक समितियों तथा उच्च समितियों 

` में सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि | परन्तु आधुनिक समय में यह सघ भी भली प्रकार 
कार्य नहीं कर पा रहे हैं । 

(स) agar संघ (Banking unions) ये संघ दोनों प्रकार के कार्यं | 
अर्थात्‌ ऋण का संरक्षण व सदस्य समितियों का निरीक्षण आदि का कार्य करते हैं। 
भारत में इस प्रकार के संघों की बहुत कमी है । 

(द) केन्द्रीय बॅक (Central Ban)--१९१२ के पूर्व के अधिनियम में यह 
आशा की जाती थी कि समितियों के सदस्यों द्वारा काफी धन एकत्र हो जायेगा और इस 
प्रकार हमारी पूँजी की समस्या पूर्णतया हल हो जायेगी, परन्तु यह आशा पूरी न हो 
सकी । १९१२ के सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय Fal का संगठन प्रारम्भ 
हुआ । यह बेक प्राथमिक समितियों को आथिक सहायता के साथ-साथ समिति की 
कार्यशील पूँजी को संतुलित करने का भी कार्य करते हैं और कुछ राज्यों में अचल पूँजी 
के विरुद्ध व्यक्तियों को ऋण भी देते हैं । केन्द्रीय वेक भी दो प्रकार के होते हैं-- 

(१) शुद्ध बेंक (Pure Central B4०) ऐसे केन्द्रीय बेक, जिनके सदस्य | 
केवल समिति ही हो सकती हैं. जिन्हें बेकिंग यूनियन भी कहा जा सकता है। इसकी | 
नीति का निर्धारण व प्रबन्ध कुछ सहकारी समितियों द्वारा ही होता है । 

(२) मिश्रित बैंक (Mixed Central Bank) इस प्रकार से वैको के सदस्य ' | 
समितियां एव व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार के बेकों को अधिक धन प्राप्त 
हो जाता है । l 

केन्द्रीय बेक के सभी सदस्यों की साधारण सभा होती है जो संचालक मण्डल के 
सदस्यों को चुनती है । प्रत्येक मनुष्य को एक वोट देने का अधिकार मिलता है । संचालक- 
“मण्डल संचालक एवं कार्यकारणी को चुनता है। बैंक की आय की जांच सरकारी 
 आडिटसे (Auditors) द्वारा की जाती है तथा निरीक्षण रजिस्ट्रार और सहकारी 
.. कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । गत वर्षों में केन्द्रीय बॅक की आथिक स्थिति में पर्याप्त | 
उन्नति हुई है । बेंकों की डिपोजिट्स (Deposits) तथा कार्यशील पुँजी में काफी वृद्धि | 
` हुई है । इस बात को काफी प्रोत्साहन दिया गया है कि वैयक्तिक सदस्यता का अन्त कर _ 
समिति की सदस्यता को बढ़ाया जाय । केन्द्रीय बेको ने कुछ गैर साख सम्बन्धी कार्यों को 
cated दिया है । : 


ia बेक (Provincial Bank)— इन dal को सहकारी संगठन में सबसे 
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प्राथमिक समितियों-के लिंये करता है । इसकी सदस्यता (पंजाब व बंगाल को छोड़कर) 
सहकारी समितियां व व्यक्ति दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रान्तीय वेक केन्द्रीय वेकों 
की आथिक व्यवस्था व कार्य संचालन दोनों की व्यवस्था करता है । प्राथमिक ममितियों 
से इन बेंकों का सीधा सम्बन्ध नहीं होता वरव्‌ केन्द्रीय बैंको से सम्बन्ध होता है । लेकिन 
केन्द्रीय बेकों के अभाव पर इनका सीधा सम्बन्ध होता है । यह बेक रिजव वेक से ऋण 
लेकर केन्द्रीय asl व प्राथमिक साख समितियों को ऋण देते हैं और फिर व्यक्तिगत ऋण 
प्राप्त होता है । केन्द्रीय बेंको पर इनका कोई नियन्त्रण नहीं होता । 

इन बेंकों के संचालन में सहकारी संस्थाओं का ही प्रमुख भाग नहीं होता 
वरन्‌ व्यक्तिगत हिस्सेदार भी संचालन मण्डल में होते हैं। इन बेकों की कार्यशील पूँजी 
का निर्माण, हिस्सेदार की पूँजी, सदस्य dal से शुल्क, शहरी व ग्रामीण समितियों से 
प्राप्त जमा के रूप में धन तथा और दुसरे के अग्रिम ऋण से होता है । 

गत वर्षो के भारत में प्रान्तीय बेको ने विशेष प्रगति की है । इनकी कार्यशील 
पूँजी में काफी वृद्धि हुई है । इस वृद्धि के होने का मुख्य कारण डिपोजिट्स की अधिकता 
है | वेंकिग कार्यो के अतिरिक्त उन्होंने सहकारिता के अन्य कार्यो में भी काफी सहयोग 
प्रदान किया है, जेसे--उन्होंने कतिपय सहकारी संघों को मिलाकर उन्हें पूँजी को 
सहायता देकर, कन्ट्रोल की वस्तुयें बेचने में, जिससे चोर बाजारी को प्रोत्साहन न मिले, 
सहायता प्रदान की है । कुछ लोगों का यह भी सुझाव है कि प्रान्तीय बेंकों को महाजनी 
बेकिंग में अपनी अधिक शक्ति लगाने की अपेक्षा, उन्हें सहकारिता की दिशा में ही अधिक 
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कार्य करना चाहिये । § 
प्रश्‍न ४६- भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलताओं का मूल्यांकन 
कीजिये | (कलकत्ता १९२८, ३५, २६, पंजाब ३३, ८, जबलपुर १६६३) 


अथवा 
भारेत में सहकारी आन्दोलन किसानों के लिये कहाँ तक सिद्ध हुआ है ? 


(आगरा १६४७, विक्रम १६६०) ॥ 


Make an estimate of the achivements of the Co-operative moye- 
ment in India. Or 


How far have the Co-operative movement proved helpfull to the — 


agriculturist in India ? 


भारतीय सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ से ही विवाद का विषय रहा है । सहका- | 


रिता के विशेषज्ञों तथा सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों तथा आयोगों ने सहकारी भान्दोलन | 


के अनेक दोषों का उल्नेख करते हुए इसकी उन्नति के सुझाव दिये हैं। यद्यपि सहकारी . _ 


आन्दोलन में अनेक दोष पाये जाते हैं और इनकी प्रगति भी मन्द रही है तथापि | 
सहकारी आन्दोलन से भारत को कुछ विशेष लाभ प्राप्त हुये हैं जो निम्नलिखित हैं-- 


(१) सहकारी साख समितियों की स्थापना से पूवं किसानों को महाजन से प्रःप्त होने 


वाले कर्जा पर बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता था । सहकारी आन्दोलन से ग्रामीण क्षेत्रों | 
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में प्रचलित व्याज की दर में सामेःन्य रूप से कमी हो गई है। (२) सहकारी आन्दोलन | 
से हमारे यामीण जनों में धन बचाने की भावना को प्रोत्साहन मिला है तथा उनमें पूँजी 

की भावना उदय होने लगी है । (३) भारत जैसे निर्धन तथा कृषि प्रधान देश के लिये | 
सहकारी आन्दोलन एक वरदान ' सिद्ध हो रहा है, जिससे व्यक्तियों के नैतिक दृष्टिकोण । 
में व्यापक परिवतेन हुआ है । : | 


सहकारी श्राऱ्दोलन.के विकास को तालिका १६६१-६२ 


1 


| | TEE 
सदस्यता कार्यशील पूँजी | दिये गये ऋण 


समितियों के प्रकार | संख्या (हजार मे) (करोड़ ₹० में) (करोड ३० में) 
साख ees! ३८,८९४ | १६५३४०८ 1 डर 
(अ) अल्प कालीन--- | | 
(१) प्रान्तीय सहकारी बेंक़ |.. २१ | १२ | २५६१ २३७७ : 
(२) केन्द्रीय सहकारी. बेक | ३८७ | ३९६ | ३५२९७ ३५३८ 
(३) प्राथमिक सहकारी | | 
समितियां— i ER] | E 
(i) कृषि | २१५,०८१ | १९,५७२ | ३२५:३ | २२०३ 
(1) धान्य बक "| -१९:१९० | १,२३२: | ६-१ | vV 
(iii) गर कृषि १२,४७७ | ४,९९९ | १६४९ | PER 
(a) दोघं कालीन-- | | ६१-७ | 
(१) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेक १७ | २९९ | ३८३ १४:८ 
(२) प्रारम्भिक गर. साख । | 
समिति | १०४,१३२ | ११,५३४ | ३२६७ LIS 


भारत में सहकारो आन्दोलन को सफलता--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
“ देश में सहकारी आन्दोलन की प्रत्येक दिशा में प्रगति हई है । हमारी राष्ट्रीय सरकार 
 कीनीतियह है कि भारत की समस्त आथिक समस्याओं को यथासम्भव.सहकारिता के | 
८ आधार पर ही सुलभाये जाने से अधिक हित होगा । इमी उद्देश्य को ध्यान में रखकर | 
थम तथा द्वितीय पंचवर्षीय थोजनाओं में सहकारिता' के विकास पर विशेष बल दिया जा 
सहकारिता अ न्दोलन की सफलता का कुछ अनुमान निम्नलिखित १६६१-६२ 
[कड़ों से स्पष्ट हो 'जाता है ।' i 
सहकारी आन्दोलन, के विस्तार से केवल समितियों की संख्या तथा सदस्यों की 
Gael हुई है वरन्‌,इससे देशवासियो को अनेक" प्रकार के लाम'भी प्राप्त : 


कमा 


Dn 
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st pve कट क Se (लाख रुपये) 
4 | १९५१-५२ o oo peen e १९६१-६ २ 
राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बेक - हँ 
भुमि बन्धक बेंक he | vo 
प्रारम्भिक कृषि साख समितियां ९१-६७ ४२३७-९० i 
ITTI १५१३| - ४२:२२ ; 
प्रारम्भिक गैर कृषि साख समितियां ११२०८९ २८९:४० 
राज्य तथा केन्द्रीय गैर साख समितियां . १२६-३८ २७७८२ A 
प्रारम्भिक गैर साख समिति ९५-४३ इड५७-०० ta al 
nso SS EU की स स nists 
उपरोक्त तालिका से यह: स्पष्ट है कि १९५१-५२ की अपेक्षा १६६१-६२ में... 
सभी प्रकार की सहकारी समितियों ने अधिक कार्य किया जिसके फलस्वरूप अधिक हुन्‌ 


लाभ प्राप्त होना स्वाभाविक है । सहकारी आन्दोलन की बास्तविक सफलता इससे कहीं 
अधिक. है । : है 9 
भारतीय ग्रामीण जनता को सहकारी आन्दोलन से प्राप्त होने वाले विभिन्न 
| अकारके लाभों को हम निम्न चार श्रेणियो में विभक्त कर सकते हैं-- 
` (१) श्राथिक लाभ-जैसा कि हम ऊपर बता चुके है कि सहकारी साख 
समितियों की स्थापना से किसानों को कम ब्याज की : दर पर उत्पादन कार्यों के लिये è 
ऋण प्राप्त होने लगा है । यह एक महत्वपूर्ण आथिक लाभ है जिसका किसानों की 
आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे महाजनों को अब मनमानी करने का 
अवसर नहीं मिलता । उनके आचरण में नर्मी आ गई है और इस प्रकार अब भारतीय र 
किसान को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की बचत होती है । सहकारी आन्दोलन से किसानों को 
केवल साख के क्षेत्र में ही लाभ नहीं हुआ है वरन्‌ कृषि पदार्थों की बिक्री, वीज तथा | 
खाद को प्राप्त करने में तथा अन्य क्षेत्रों में भी आथिक लाभ प्राप्त हुए हैं। सहकारी 
कृषि समितियां कृषकों को सहकारी खेती की ओर प्रोत्साहित करके उनके कृषि विकास 
` कार्य-क्रम को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करती हैं। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन ने 
कृषकों में “उन्नत खेती उन्नत व्यापार भौर उन्नत जीवन” (Better Farming, Better 
Business and Better Living) के त्रिमुखी आदशे को लोकप्रिय बना दिया है।. 
सहकारी आन्दोलन से अब सहकारी खेती तथा सहकारी ग्राम प्रबन्ध के साकार होने | 
की आशा बनने लगी है । केवल किसानों को ही नहीं वरन्‌ छोटे-छोटे कारीगरों, श्रमिको . 
तथा उपभोक्ताओं को भी सहकारी आन्दोलन से विशेष आथिक लाभ प्राप्त हुए हैं। कम 
आमदनी वाले व्यक्तियों को अपने निजी भवन निर्माण कार्य में सहकारी आन्दोलन से | 
विशेष सहायता मिली है । इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन ने आइचयं- tes 
जनक सफलता प्राप्त की है । देश के विभाजन के पश्चात्‌ लाखों लोग बेघर होकर भारतं | 
धये थे जिनको बसाने का भार हमारी सरकार को अपने कंधों पर उठाना पड़ा। | 
= सरकार ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर इन लोगों को बसाया और सहकारिता के. | 
ay CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. & ee: 
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` सामाजिक कुप्रथाये कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां ग्राम जीवन | 
. कै विकास तथा सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उनके वाषिक लाभ का | 


' प्रबन्धं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना इत्यादि । वास्तविकता तो यह 
= कि हमारी सामाजिक तथा आधिक समस्याओं का वास्तविक हल केवल सहका 
आन्दोलन के द्वारा ही हो सकता है औरं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अब तक की सफलताओं 

fi 
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आधार पर उन्हें कार्य करने का प्रेरणा दी यही वात छोटे तथा कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध 
में हुई । सरकार ने शरणार्थी भाइयों को सहकारी समितियों के रूप में धन तथा कच्चा _ 
माल देकर उद्योग धन्थे स्थापित. करने में सहायता दी है । आज देश में इस प्रकार की 
अनेक समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 
(२) नेतिक लाम-सहकारी आन्दोलन केवल एक आथिक आन्दोलन ही नहीं 
वरनु एक नैतिक आन्दोलन भी है। भारतीय सहकारी आन्दोलन ने ग्रामीण जनता में 
आत्म-विश्वास तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दिया है । व्यक्तिगत स्वाथे से 
हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते । हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता 
पड़ती है । “सबका हित अपना हित और अपना हित सबका fea” का सिद्धान्त सहका- 
रिता का आधार है । हमारी ग्रामीण जनता में मुकंदमेबांजी, शराव की लत _फिजूलखर्ची 
तथा जुए आदि की बुरी आदतें पाई जाती थीं, जिससे उनकी आथिक दशा के खराब 
होने के साथ-साथ उनका पतन भी हो गया था । एक अच्छी सहकारी समिति की स्थापना 
से यह बातें दूर हो जाती है । मुकदमेश्राजी के स्थान पर पंच फैसले से आपसी झगड़ों 
का निपटारा होने लगता है और मनुष्य एक Ys, सादा तथा सहयोग का जीवन व्यतीत 
करने लगते हैं । सर Gaan डालिग ने कहा है कि “एक अच्छी समिति में म॒कदमेबाजी 
फिजूलखर्ची, नशे की आदत तथा जुए की लत अब कमी पर है और इसके स्थान पर | 
उद्योग, आत्म-विश्वास, ईमानदारी, शिक्षा तथा पंच निर्णय समितियाँ, वचत, आत्म 
सहायता तथा परस्पर सहायता की पाई जाती है ।” 

(“Litigation and extravagance, drunkeness and gambling are 
all at a discount in a good Co-operative Society and in thair place 
will be found industry, self reliance, straight dealing, education, thrift, 
self help and mutual help."’) ; 

(३) सामाजिक लाभ--सहक्रारी आन्दोलन से प्राप्त होने वाले सामाजिक ' 
लाभ भी उतने ही महत्वपुर्ण है जितने कि आर्थिक तथा नैतिक लाभ । कृषि साख afa- | 
fadi में अतीमित उत्तरदायित्व (Unlimited liability) की व्यवस्या के कारण सदस्य 
अपने उत्तरदायित्व को समझने का प्रयत्न करते हैं और समिति की कार्य विधि पर पुरा | 
ध्यान रखते हें । इससे एक प्रकारं की सामाजिक चेतना उत्पन्न होती है ओर aga सी 4 


Pe EREE E 


कुछ अंश प्रतिवर्ष. सामाजिक हित की पोजनाओ पर व्यय किया जाता है जैसे साव | 
लत्तिक कुओं का निर्माण, गांव की नालिथों की व्यवस्था, सार्वजनिक मनोरंजन का. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७/१३ सहकारी आन्दोलन १९५ 


(४) शिक्षा सम्बन्धी लाभ- सहकारी समिति की सदस्यता से सदस्यों को 
शिक्षा सम्बन्धी लाभ भी होते हैं, क्योंकि वे इससे बहुत सी नई बातें सीख जाते हैं। एक 
विद्वान का मत है कि एक अच्छी सहकारी समिति की सदस्यता शिक्षा का एक अच्छा 
साधन है । सहकारी समिति प्रजातन्त्रीय कार्य प्रणाली की प्रारम्भिक पाठशाला g l 
इससे सदस्यों को व्यापारिक पद्धति का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और उनमें 
उत्तरदायित्व को सम्भालने तथा संगठन करने की क्षमता अपच हो जाती है । सहकारी 
आंदोलन का जितना आथिक तथा सामाजिक महत्व है, उससे कहीं ज्यादा शिक्षा सम्बन्धी 


महत्व है । विशेषकर भारत जैसे देश में जिसकी अधिकांश जनता ग्रामीण, अशिक्षित 
तथा अज्चानी है । 


(५) राजनीतिक लाभ--सहकारी आन्दोलन जनतंत्र का पोषक और साम्यवाद 
एवं पुजीवाद के वीच का मागं है । पूंजीवाद से पूँजी पर व्यक्तिगत स्वामित्व एवं व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य को लेकर तथा समाजवाद से सामूहिक क्रिया एवं समाज में घन के समान 
वितरण के सिद्धान्त को अपनाकर सहकारी आंदोलन एक तीसरा नया मार्ग प्रस्तुत करता 
है जिसमें एक ओर "मानव समाज के अधिकतम कल्याण” पर बल डाला जातां है भौर 
दूसरी ओर “व्यक्तिगत स्वातंत्र्य पर। यद्यपि सहकारी आंदोलन राजनीतिक प्रभाव से अछूता 
रहता है. परन्तु सदस्यों में समानाधिकार एवं स्वातंत्र्य के भावों को जागृत करके, सहकारी 


आन्दोलन राजनीतिक जागरण एवं राजनीतिक चेतना के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योगदान 
करता है । ५:5 


भारत में सहकारी आंदोलन की सफलता का अनुमान इस से भी लगाया 
जा सकता है कि यह आन्दोलन मुख्य रूप से किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को पुरा करने के लिए चालू किया गया था, किन्तु अभी तक इसका विस्तार सम्पूर्ण 
ग्रामीण जनता में नहीं हो सका है। अभी तक ग्रामीण जनता का २०% भाग ही 
सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सका है और यह सहकारी साख समितियाँ. 
किसानों की केवल ३ प्रतिशत साख की आवश्यकताओं को पूरा कर सकी हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि सहकारी आन्दोलन को अभी बड़ी मंजिल तय करना शेष है। सर विश्वेसरय्या 
के शब्दों में “अब तक जो कुछ भी किया गया है वह केवल भूमि की ऊपरी सतह 
को खुरचने के समान है ।” i 


प्रश्‍न ४७- भारत में सहकारी श्रान्दोलन की संद प्रगति के कारणों पर 


प्रकाश डालिये । भारतीय ग्रामो में इसके सुधार की योजना बानइए । . 
Account for the slow progress of the Co-operative Movement in 
Iudia Prescribe a plan for its improvement in Indian. Villages. 


यह निःसंदेश , सत्य है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत सें सहकारी आन्दोलन की 
प्रगति की गति बहुत मंद रहीं है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदच'त्‌ अवश्य ही सहकारी 


आन्दोलन की प्रगति की गर्ति tates अधिक तीव्र वृद्धि हुई है, परन्तु फिर भी यह. 
गति डेनमाके जेसे देशों की गति Baga मंद है, क्योंकि डेनमाक आदि देशों ने अल्पकाल 


में आश्चयंजनक प्रगति की है।' भारत में सहकारी आन्दोलन की मद प्रगति के प्रमुख | 


कारण अग्रलिखितू हँ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१) सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञता--भारत में सहकारिता का 
बिस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है । हमारी ग्रामीण जनता भली प्रकार 
सहकारिता शब्द का अर्थ भी नहीं जानती । तव सहकारिता का आधार तथा उद्देश्य 
जानने की बात तो दूर रही | क्योंकि इस बात का न तो उन्हें कोई ज्ञान है और न वे 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही करते हैं। परिणामस्वरूप वे सहकारी समितियों की कार्य 
विधि में कोई रुचि नहीं रखते । जब तक देश में सहकारिता की भावना का वास्तविक 
अर्थो में उदय नहीं होगा । तब तक इस आन्दोलन की विशेष प्रगति की हमें आशा नहीं 
करनी चाहिए। सहकारी समितियों की संख्या तथा सदस्यों की पंख्या से हम आन्दोलन 
की सफलता का सही अनुमान नहीं लगा सकते । 

(२) पक्षपात तथा भ्रष्टाचार--भारतीय सहकारी आन्दोलन में एक दोष यह 
भी है कि यहां की ग्रामीण जनता अशिक्षा के कारण जातिवाद तथा पक्षपात आदि की 
बुराइयों में फंसी हुई है । कजे के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय जाति के विचार से | 
तथा नाते के आधार पर पक्षपात की नीति अपनाना एक साधारण सी बात है । बेइमानी, | 
भ्रष्टाचार, कर्जे के समय पर भुगतान न करना तथा इसी प्रकार के अन्य दोष साधारण 
रूप से सभी समितियों में देखने को मिलते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिकतर 
समितियों का प्रबन्ध अकुशल लोगों के हाथ में 

(३) ग्रपेक्षाकृत ऊंची ब्याज की दर - यद्यपि .सहकारी समितियां महाजनों 
की अपेक्षा कम व्याज की दर वसूल करती हैं परन्तु फिर भी इनकी ब्याज की दर काफी 
ऊंची है । साधारण तौर पर यह दर € प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक रहती है । sat | 
प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में यह १२:५ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक भी पाई गई है। 
यद्यपि सरकार तथा रिजवं बैंक द्वारा आन्दोलन को सहायता प्राप्त होती है. परन्तु 
समितियों के बाहरी साधनों पर निर्भर रहने के कारण व्णज की दर फिर भी ऊंची है 
इनके पास निजी साधनों का सदा अभाव रहता है । इसका एक प्रभाव यह भी होता हे. 
कि बहुत से किसान सहकारी समिति के संदस्य बनने की आवश्यकता ही नहीं समभते 
और इस ओर से उदासीन रह जाते हैं । 

(४) सदस्यों में बचत को श्रादत का ग्रभाव--सहकारी आन्दोलन की 
सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि सदस्यों में बचत की आदतों का विकास 
ही । बचत की आदत तथा सहकारिता एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय किसान 
फिजूलखर्ची के अभ्यस्त हैं जिससे कि सहकारता के लाभों से वंचित रह जाते हैं । 
= (५) समिति के हिसाब-किताब में गोलमाल--सहकारी समितियों के हिसाब 
ताव की जाँच (Audit) में पुरी सावधानी नहीं बरती जाती जिसका परिणाम यह 
 होताहैकि प्रबन्धकों को हिसाब-किताब को गोलमाल करने का अवसर मिल जाता है) 
. सहकारी समितियों में गबन आदि की घटनाये.प्रायः होती रहती हैं । 

(६) धन का अभाव- अधिकांश समितियों के पास धन का अभाव रहता है 
परिणाम यह होता है कि किसानों को-कर्ज प्राप्त करने में अनावश्यक देरी हो 


है जबकि कृषि व्यवसायों में समय विशेष पर ही धन की आवश्यक्ता होती है 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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wee par TESS सहायता का कोई महत्व नहीं रहता । मजबूर होकर 
पन) का दरवाजा खटखटाना पड़ता है । उसके पास इसके सिव.य अन्य 
चारा नहा रहता | यह प्रवृत्ति सहकारी आन्दोलन के लिये बहुत हानिकारक el 
er sk (७) अ्रत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप-- भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास 
ग कर्मचारियों की छत्र-छायो में हुआ है और प्रारम्भ से ही उनका सहकारी 
समितियों के कार्य-संचालन में बड़ा हाथ रहा है । वास्तव में सहकारिता को प्रेरणा 
मनुष्यों के मन में स्वयं उत्पन्न होनी चाहिए थी। इसके विपरीत यह सरकार द्वारा जनता 
T लादी जाती है । फल यह होता है कि मनुष्य इसे भी सरकारी विभाग मानते है । 
अरवल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत में 
सहकारिता निर्बलों का संगठन है और इसे शक्तिशाली साहूका रो, व्यापारियों एंवें स्थानीय 


-नेताओं से प्रतियोगिता अथवा उनके विरोध का सामना करना पडता है अब तक राज्य 


का सहयोग यदा-कदा चलनस्वरूप हाथ मिलाने के रूप में मिला है, हाथ में हाथ 
मिलाकर साथ-साथ चलने के रूप में नहीं ।” | 

(८) सहकारो साख पर अत्यन्त जोर दिया गया है-- सहकारी आन्दोलन 
की मन्द प्रगति का एक कारण यह भी है क्रि भारत में साख समितियों के विकास पर ही 
विशेष रूप से जोर दिया गया है। सहकारिता का अन्य क्षेत्रों में बहुत कम विकास हुआ 


है | केवल सस्ते साख की व्यवस्था से किसानों की आथिक दशा में सुधार नहीं किया जा | 


सकता। १६४६ में सहकारी नियोजन कमेटी (Co-operative Planning Committee) 
ने इस कमी का अनुभव करते हुए भारत में बहुमुखी सहकारी समितियों की स्थापना का 
सुझाव दिया था । 

सहकारी आन्दोलन में सुधार के सुझाव--भारतीय ग्रामीण अर्थ->यवस्था 
पुननिर्माण के लिए तथा भारतीय लोगों के भावी आर्थिक्र जीवन को सुदृढ़ बनाने के 


लिये सहकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक 


है कि इस आन्दोलन में एक नवीन जीवन का संचार किया जावे और इसके दोषों को 
शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाये । इस विषय में हम अन्य देशों के अनुभवों से भी लाभ 
उठा सकते हैं । डेनमाकं छोटी श्रेणी वाले किसानों का देश है । तथापि वहां सहकारी 
आन्दोलन को सबसे अधिंक सफलता प्राप्त हुई है। वहां के किसानों का रहन-सहन का 
स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि संसार के किसी भी देश के मनुष्यों को डेनमार्क वासियों 
के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है । सर जान रसल (Sir John Russal) ने अपनी 
रिपोर्ट में डेतमाकं की सफलता के चार कारण बत ये है । यदि भारत में भी यह 


प£स्थिति उत्पन्न हो जाये तो इस आन्दोलन की सफलता में कोई सशय नहीं रहेगा । | 


ये कारण निम्नलिखित g— 


(१) जाति बंधन - वहां की ग्रामीण जनसंख्या का केवल एक रूप है, अर्थात्‌ 


जाति प्रथा जैसी कोई चीज वहाँ नहीं है । 
(२) शिक्षा-वहां के सब किसान शिक्षित हैं। 


(३) शिक्षा संस्थाये--प्रारम्भ में वहां हाई स्कूलों की स्थापना कर दी गई 
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थी जिसमें ग्राम तथा राष्ट्र के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया 
जाता है और उत्तम जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है। 

। (४) व्यापारिक समितियां--सहकारी समितियां विशेष रूप से व्यापारिक 
समितियां हैं जो फसल को किसान से प्राप्त कर लेती हैं और उन्हें बिक्री योग्य पदार्थों 
का रूप देकर बेचती हैं । उनका लाभ सदस्यों को मिल जाता है । इसके अतिरिक्त यह 
समितियां अपने सदस्यों के उपभोग की वस्तुयें तथा बीज, खाद आदि का प्रबन्ध भी 
करती हैं । इन समितियों को साख स्थानीय बेंकों से प्राप्त होती है, जिनके लिये सब 
सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हें । सदस्य अपना धन समिति के 
पास जमा कराते हैं और वह धन उन्हें कर्ज के रूप में प्राप्त होता है इसलिए कजे वापसी 
को प्रत्येक सदस्य अपना कत्तव्य समभता है | 

उपरोक्त परिस्थितियां भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता में सहायक 
fag हो सकती हैं। भारत में सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये निम्न 
महत्वपूर्ण सुझावों को अनुग्रहित करना लाभदायक है-- 

(१) प्रारम्भिक समितियों का पुनर्गठन--अधिकांश प्रारम्भिक समितियां 
केवल साख का कार्य करती हुँ । इन्हें बहु-उद्देशीय समितियों में बदल दिया जाय | इस 
प्रकार सहकारी आन्दोलन ग्रामीण जनता के सर्वमुखी विकास का केन्द्र वन जायेगा । 
हमारी सरकार ने इस महत्व को भली प्रकार समझ लिया है। 

(२) सहकारी समितियों को कार्ये-विधि में सुधार--वर्तमान समितियों की 
कार्य विधि में सुधार की आवश्यकता है । सदस्यों पर बकाया पुराने ऋणों की मात्रा 
में कमी करके भविष्य में यह ध्यान रखना चाहिए कि सदस्यों को केवल उत्पादक कार्यो 
के लिये ही ऋण दिया जाये ताकि वह ऋण सुगमतापूर्वक वसूल हो सके । समितियों 
के पास अधिक से अधिक धन सुरक्षित कोष (Reseive fund) È होना चाहिए । 
सदस्यों को अधिक बचत करने तथा उस धन को समिति के पास जमा करने के लिये 
प्रोत्साहित किया जाये । इसका प्रभाव यह होगा कि समितियों को बहारी सहायता पर 
निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने निजी साधनों में से कम व्याज की 
दर पर सदस्यों को कर्जे दे सकेंगी । 

(३) सरकारी हस्तक्षेप में कमी-सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहकारी _ 
समितियों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार की केवल आवश्यक | 
देखभाल (Supervision) तथा परामर्शं (Guidance) तक ही अपने को सीमित रखना | 

चाहिये । इसके अतिरिक्त कुछ सीमा तक नियन्त्रण आन्दोलन की वास्तविक सफलता में _ 
अहितकर है । 
(४) सरकारी साझेदारी (State Partnershipp— afaa भारतीय ग्रामीण É 
साख सवक्षण ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि सभी स्तरों पर सरकार को _ 
सहकारी समितियों के साथ साेदारी में शामिल होना चाहिये | इससे सहकारी आन्दोलन _ 
आथिक दशा ges होगी, जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है । यह एक 
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(५) सहकारिता की शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Education Training)— 
हमारी ग्रामीण शिक्षा प्रणाली मैं सहकारिता की शिक्षां अनिवांय्र रूप से दी जानी 
चाहिये 1 सहकारी कमंचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिये । 

(६) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बेंकों का पुनर्गेठन--केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सहकारी बोकों का कार्य-क्षेत्र सीमित कर दिया जाये जिससे वे अपनी सम्बन्धित 
समितियों का भली प्रकार निरीक्षण कर सकें | उनके पास काफी धन होना चाहिये और 

व्यापारिक aat से घनिष्ट सम्पर्क रखना चाहिये ताकि वे प्रारम्भिक समितियों की 
और अधिक सहायता कर सकें । 
(७) सहकारी बिक्री प्रथा का विकास--रिजवं बॅंक के कृषि साख विभाग ने 
सहकारी कृषि के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है और इसे सहकारी आन्दोलन 
की उन्नति के लिए परमावश्यक बताया जाता है । 

(८) सहकारी अनुसंधान (Co-operative 1९९॥ल)--भारत एक,विशाल 
देश है इसलिए विविध प्रकार की आथिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं को सह- 
कारिता के आधार पर सुलझाने के लिए यहआवश्यक है कि सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक 
छानबीन तथा अनुसंधान किये जायें । 

गोरवाला समिति ने अपनी १९५४ की.रिपोर्टो में भारत में सहकारी आन्दोलन 
को सफल बनाने की दिशा में ये सुझाव दिये हैं--(क) सहकारी आन्दोलन में राज्य का 
कार्य केवल निर्देशन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए वरन्‌ इस आन्दोलन में राज्य की | 
सामेशरी भी होनी चाहिए । (ख) इम्पीरियल Ia ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर 
देना चाहिये । (ग) सहकारी आन्दोलन का विस्तार साख-क्षेत्र के साथ-साथ गर-साख 
क्षेत्र में भी होना अपेक्षित है। (घ) छोटे आकार की कृषि साख समितियों का एकीकरण 
करके उनके स्थान पर बड़ आकार की प्राथमिक कृषि-साख समितियों को संगटित किया 
जाना चाहिए 1 (ङ) देश में सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। छ 

प्रश्न ४द--भारत में सहकारी आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालिये । पंचवर्षीय योजनाओं में इनका क्या महत्व है ? (पटना. १९५४) 

Examine the recent trends of the co-operative movement of 
India. Discuss its importance under the Five Year Plans. : 

दुसरे महायुद्ध के आरम्भ से सहकारी आन्दोलन को नया जीवन मिला और 
इसने तीव्र गति से प्रगति करना प्रारम्भ कर दिया । उसी समय से भारतीय सहकारी | 
आन्दोलन में नई प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी जिनका महत्व देश के स्वतन्त्र होते के 
पश्चात्‌ विशेष रूप से हमारे सामने उपस्थित होने लगा है। यह नवीन प्रवृत्तियां | 
निम्नलिखित हैं--- दशक 

(१) समितियों की संख्या में तीव्र वृद्धि पिडले १० वर्षों में सहकारी 
समितियों की संख्या में इतनी तीव्र वृद्धि हुई जितनी कि पिछले ५० वर्षों में कभी नहीं हुई _ 
थी । १९५११२ में भारत में कुल १५६३० समितियां थीं 1 १६६१-६२ के अन्त | 
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तक कुल समितियों की संख्या ३४१८४१ हो गई । सदस्यों की संख्या में भी भारी बृद्धि | 
हुई है । 
g 

(2) सरकार की उदारतापूर्ण नीति--युद्ध काल में आवश्यक वस्तुओं के 
विवरण हेतु तथा 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन? को सफल बनाने के लिये सरकार ने 
सहकारिता के विकास पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। स्वतन्त्रता मिलने के बाद 
पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार की नीति सहकारिता के प्रति विशेष रूप से उदार है । 


(३) कृषि साख के afafa अन्य क्षेत्रों में विकास--सहकारी आन्दोलन 


छ |= [aa ee ` जुन १६६१ 

समिति का प्रकार संख्या | सदस्य संख्या ee | et | सदस्य संख्या, |. (= E 
बिक्री समितियाँ .. 
राजकीय - २४ ५,५४८ ६,०८ ६५ 
केन्द्रीय १७१ ८९,७७६ | १०,३४३५ 
प्रारम्भिक ३,१०८ | १४,६७,६२२ | LEUI 
गन्ना सप्लाई समि तयां 
केन्द्रीय ७१ १०,०६१ १,२४३३ 
प्रारम्भिक ९,१०१ | २४,१४,१३५ ७,३०'१० 
दुग्ध संघ (Milk Union) &४ १५,५२८ २,८२"५५ 
दुग्ध सप्लाई समितियां ३,२०० २,३५,०६७ १,५८:४३ 
कृषि समितियां (Farming ६,३२५ ३,०४,५ ०६ ६,९०-१८ 
Societies) ; 
सिचाई समितियां १,५५५ ५५,१५५ २,१३:०३ 
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की सत्रसे अधिक मह 


दिया जाता वरन्‌ अन्य प्रकार की सहकारी समितियो को तीव्रता के साथ विकसित भी 
किया जा रहा है । 


: 
त्वपूर्ण प्रवृति यह है कि अब केवल सहकारी साख पर ही जोर नहीं | 
सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी बिक्री समितियां, सहकारी गृह- | 
निर्माण समितियां, सहकारी wat समितियां आदि के सहारे विविध कार्यों की सफलता | | 
के लिए सहकारिता के विकास के लिए प्रयत्न किया जा रहा है । कृषि साख के अतिरिक्त. | 
अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाओं की संख्या तथा सदन संख्या में भारी वृद्धि हुई है | 
जसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-- EF: 

(४) बहु-उद्देशीय समितियों का महत्व--एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि 
अब भारत में एकाकी उद्देश्य वाली समितियों के स्थान पर बहु-उह्देशीय समितियों को 
अधिक उपयुक्त माना गया है और धीरे-धीरे ऐसी समितियों को बहु-उद्दे श्य समितियों में 
परिवर्तित किया जा रहा है। 

(५) असीमित दायित्व के स्थान पर सीमित दायित्व--१६३८-३& से 
पूर्वं असीमित दायित्व (Unlimited liability) वाली समितियों पर अधिक जोर दिया 
जाता था । सन्‌ १:५७-५८ में भारत की लगभग ५५% प्राथमिक कृषि साख समितियों 
में अपरिमित दायित्व का नियम प्रचलित था, परन्तु १६५९-६० में भारत की कुल 
२,०३,१७२ प्राथमिक कृषि साख समितियों में से केवल ४४% साख समितियों में ही 
अपरिमित दायित्व का नियम प्रचलित था तथा इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में 
सीमित दायित्व वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी । 

(६) सहकारी आन्दोलन में रिजर्व बैंक की अधिक रुचि- रिजर्व वेक की 
स्थापना के बाद से सहकारी आन्दोलन के सुप्रबन्ध, सुव्यवस्था तथा विकास का निरीक्षण ८ 
और आवश्यक सहायता देने का कार्ये रिजर्व बैंक के कन्धों पर है। बेक का कृषि साख 
विभाग (Agricultural Credit Department) इस दिशा मैं महत्वपूर्ण काय कर रहा... 
हैं । १९४६-४७ में रिजर्व बैंक ने केवल १०५ लाख रुपए की आथिक सहायता सहकारी 
आन्दोलन को प्रदान की जो १९५४-५५ में २१:२१ करोड़ रुपए तक पहुँच गई । इससे | 
यह विदित होता है कि रिजर्व बेक का सहकारी आन्दोलन की प्रगति में क्रियाशील भाग 5 
रहा है । रिजव॑ बैंक ने सहकारी आन्दोलन की प्रगति की छानबीन के हेतु समय-समय | 
पर विभिन्न कमेटियों आदि की नियुक्ति की है और सर्वेक्षण (Survey) कराये हैं तथा... 
सुधार के सुझाव भी सरकार के सामने रखता है । इस विषय में अखिल भारतीय 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण (611 India rural credit survey) की सिफारिशों का उल्लेख | 
करना आवश्यक है । 2 

(७) अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण तथा सरकार की नीति-- 5 

इसने अपनी रिपोटं १६५४ में प्रकाशित की । इस रिपोट में अन्य बातों के अतिरिक्त A 

सहकारी आन्दोलन के विषय में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जिनका सहकारी आंदोलन | 

की भावी सफलता से गहरा सम्बन्ध है। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानते 


“हुये A 
8 


जो कदभ उठाये हैं उनका यहां उल्लेख करना उचित होता है । ये सुझाव अग्रलिखित है-- 
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(१) सरकार नीचें से ऊपर तक सब प्रकार की सहकारी संस्थाओं के साथ 
साझेदारी स्थापित करे।. | 

(२) साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विशेषकर फसल की बिक्री तथा उसकी 
किस्म निर्धारित करने के कार्यों में पूर्ण साम्राज्य स्थापित किया जाय । 

(३) कृषि साख की रूप-रेखा की नींव ऐसी प्रारम्भिक समितियों पर आधारित 
हो जो बड़े आकार की हों ओर उनके सदस्यों का दायित्व सीमित हो । 

(४) राज्यों में अनाज के गोदामों का एक जाल स्थापित किया जाये जो राष्ट्रीय 
तथा प्रान्तीय संस्थाओं की सहायता से स्थापित किये जायें ताकि किसान को अपनी फसल 
की बिक्री में सहायता मिल सके | ह 

(५) सहकारी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण (Training) देने के हेतु स्कूल 
खोले जायें । 

(६) इम्पीरियल वेक को स्टेट बेक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) i 
का रूप देकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ताकि यह बॅक सहकारी संस्थाओं की न 
“और अधिक सहायता कर सके । | 

(७) fete बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट (Reserve Bank of India Ac!) में दु 
आवश्यक संशोधन किये जायें ताकि ग्रामीण ऋण की सहायता के लिये अधिक धन E 
'उपलब्ध किया जा सके । | 

(=) afaa भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड 
(National Co-operative Ware-housing and Development Board) की 
स्थापना की जाये । इस बोर्ड के आधीन दो पृथक कोष होने चाहियें अर्थात्‌ (१) विकास 
कोष (Development Fund), (२) गोदामो से सम्बन्धित कोष (Ware-housing 
Fund) । 
इन सुझावों के अन्तर्गत भारत सरकार ने मई १६५४ में रिजर्व बैंक अधिनियम 
में संशोधन किया, जिसके अनुसार रिजर्व वेक दो कोषों की स्थापना करेगा-(१) राष्ट्रीय 
कृषि साख कोष (दीघंकालीन aie के लिए), (२) राष्ट्रीय कृषि साख कोष (स्थिरीकरण 
कोष । इसमें से प्रथम कोष फरवरी १७५६ में स्थापित किया गया, जिसमें प्रारम्भ में 
१० करोड़ रुपये जमा किये गये और प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये की वृद्धि की जायेगी | इस 
कोष का उपयोग इन कार्यों के लिये किया जायेगा--(अ) राज्य सरकारों को सहकारी 
संस्थाओं की पूंजी खरीदने के लिए दीघंकालीन क्रण देने के हेतु । (ब) मध्यकालीन 
ऋणा देने के लिये । (स) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेकों को दीर्घकालीन ऋणा देने के लिये । 
_ (द) केन्द्रीय भूमि बन्धक बेकों से डिबेन्चस (Debentures) खरीदने के लिए । 
os दुसरे कोष की स्थापना १ करोड़ रुपये से १६५५-५६ में की गई । इस कोष का 
i प्रयोग प्रांतीय सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देने के लिए किया जायेगा । राष्ट्रीय 
= सहकारी विकास तथा गोदाम बोड (National Co-operative Warehousing and — 
evelopment Board) की स्थापना १ दिसम्ब्रर १६५६ को की गई। १ जौलाई k 
६ को इम्पी GAR oR Ennet ioe बैंक ऑफ a 
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इण्डिया का रूप दे दिया गया जिसको ५ वर्ष के अन्दर अपनी ४०० नई शाखायें करनो 
थीं । इस लक्ष्य को अवधि से पुरव ही सन्‌ १६६० में प्राप्त कर लिया गया था । सहकारी 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण कै लिए Rad वेक तथा भारत सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
एक केन्द्रीय समिति की स्थापना कौ गई है । इस योजना के आधीन पुना मे एक अखिल 
भारतीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तथा १ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है । 
इसके अतिरिक्त = अन्य प्रशिक्षण संस्थाये स्थापित की गई हैं, जिनमें सामुदायिक विकास 
योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खन्डों में कार्य करने वाले सहकारी अधिकारियों. 
को प्रशिक्षण दिया जाता है । 
पंचवर्षीप योजनाओं में सहकारिता-भारत की आधिक दशा को देखते 
हुये यह अति आवश्यक हो जाता है कि आधिक दशा में सुधार किया जाये और कृषि 
साख का सुगम प्रबन्ध किया जाये 1 प्रथम पंत्रवर्षीय योजना में तीन प्रकार की साख | 
का आयोजन किया गया था - (१) अल्पकालीन ऋण (Short Terms Loan) यह 
ऋण केवल आवश्यक वस्तुयें जैसे खाद एवं बीज खरीदने के लिए दिये जाते थे। इनकी | 
अवधि १ माह्‌ रहती थी । (२) मध्यकालीन ऋण (Medium Terms Laon) यह ऋण 
कुयेँ खुदवाने एवं बेल तथा कृषि औजार आदि के खरीदने के लिये ५ वर्ष की अवधि पर 
दिये जाते थे । (३) दीर्घकालीन ऋण (Long Terms Laon) यह ऋण पुराना ऋण . 
अदा करने, बड़ी मशीनों के खरीदने तथा कृषि सुधार के लिये दिये जाते हैं जो ५ वर्ष 
से भी अधिक अवधि के होते हैं । केन्द्रीय सरकार ने सहकारी dal की सहायता के लिये 
५ करोड़ रुपये का आयोजन और इसके अतिरिक्त रिजवं बेक ने मध्यकालीन ऋण के लिये 
५ करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया था । इसके अतिरिक्त क्रय-विक्रय समितियों के संगठन 
पर अधिक जोर दिया गया । बहु-उद्देशीय समितियों पर विशेष ध्यान दिया गया 
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' जिससे गांव की सभी समस्यायें हल हो सकेँ । सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये 


नियोजन ने सिफारिश की है क्रि सरकार को ऐसे कानुन पास करने चाहिये जिसमें z 
प्रत्येक गांव में सहकारी समिति स्थापित हो सके । साथ-साथ सरकार को सहकारी फाम॑ 
स्थापित करने चाहिये । १९५१-५२ में समस्त भारत में कुल १५२०-० साब संस्थाये 
थीं जिन्होंने लगभग ३७'५८ करोड़ रुपया किसानों को अल्पंकाल के लिये उधार दिया | 
था । योजना के अनुसार सहकारिता ने काफी उन्नति की । जून १६५४ में २२ प्रान्तीय 
सहकारी TH, VRE केन्द्रीय सहकारी aH और २६,६५४ कृषि साख समितियाँथी | 
जितकी सदस्य संख्या ५८ लाख थी। इनके कोष में ३९ करोड़ रुपये. जमा थे । जमा. 
पूँजी ७७ करोड़ और कायशील पुँजी लगभग १६१ करोड़ रुपये थी। नारों में _ 
उस वर्ष ७१६ सहकारी बेक, ८३८९ लाख समितियां और ३६५१ श्रमिकों की _ 
समितियाँ थीं । | a ree: | 
प्रथम योजना में सहकारी प्रशिक्षण के लिये १० लाख रुपए की व्यवस्था की... 
गई । इस कार्य कै लिये पूना महाविद्यालय की स्थापना की गई । इसके बाद मद्रास | 
महाविद्यालय की स्थापना की गई । मध्य श्रेणी के अधिकारों, के किये ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण : - 
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केन्द्र पूना, रांची, मेरठ, मद्रास और इन्दौर में स्थापित किये गये । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना का उद्देश्य यह था कि गाँव की खेती की सारी पैदावार का प्रवन्ध ग्रामोद्योग 
और गांव का व्यापार, सब सहकारी संस्थाओं के द्वारा हो । किसानों को ऋण देने और 
खेती की पैदावार की विक्री व्यवस्था का भी पुनर्गठन करने पर विशेष वल दिया गया । 
उद्योगों, मकानों और मजदूरों आदि के लिये भी सहकारी संस्थायें बनाने की दशा में 
पर्याप्त वृद्धि हुई । 

नवम्बर १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (National Development 
Council) ने यह निश्चय किया क्रि सहकारी आन्दोलन को इस प्रकार विकसित किया 
जाये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास के हेतु निर्धारित 
किये गये लक्ष्य व सफनताओं का स्पष्टीकरण निम्न तालिका से हो जाता है-- 


सहकारी श्रान्दोलन के विकास के हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये | 
निर्धारित लक्ष्य तथा द्वितीय योजना के अन्त तक की सफलतायें* r 


द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक | तृतीय योजना के 
| की समलतायें निर्धारित लक्ष्य 


(अनुमानतः) i 
प्रारम्भिक सहकारी समितियों की संख्या | २'१ लाख | २'३ लाख 
सदस्यों की संख्या १७ करोड़ | ३-७ करोड़ 
ग्रामो की संख्या (जो लाभ उठायेंगे) — १७०0६ 3 
कृषि जनसंख्या (जो लाभ उठायेंगे) ३३% | ६०% श्र 
सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण | d 
अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण २०३ करोड़ | ५३० करोइ. | 
दीर्घकालीन ऋण (जो बाकी हैं) ३३ करोड़ | १५० करोड़ | 


तृतीय योजना में ४०० प्रारम्भिक विक्री समितियां तथा १०० सहकारी बिक्री 
समितियां बनाने तथा १०,००० ग्रामीण गोदाम बनाने की व्यवस्था की गई है, जिनमें 
से प्रत्येक को लागत १०,००० रुपये होगी । इसके अतिरिक्त Yoo मध्यम आकार के 
गोदाम तथा १७ वड़े आकार के गोदाम भी बनाये जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक की लागत 
क्रमशः ५०,००० रुपये तथा १:५ लाख रुपये होगी । तीसरी योजना के अन्तर्गत 
सहकारी विकास कार्यक्रम पर ८० करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया 
बकि प्रथम और दुसरी योजनाओं के अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर केवल ३४ करोड़ रुपया 
व्यय किया गया । 
 जौलाई १९५९ में श्री वी० एल० मेहता (V. L. Mehta) की अध्यक्षता में 
कारी साख समिति की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य कृषि साख का विस्तार | 
प्रा म्भिक Ta समितियों की उधार लेने की क्षमता बढ़ाने और उनको साख | 4 9 
नीति तथा सरकार द्वारा ग्राम समितियों को हिस्सा पूँजी (sbare- | 


x 
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रि के विषय की नीति आदि बातों | 
पोटं विश ज्यो त्रियों में a 
की गई जो oa Tee a i n क pa 
ने राज्य सरकारों को सहकारिता के विषय न नीति क रि जा कदे दिए : 
fant से be BR a निर्धारण के निर्देश दे दिए हैं 
(१) ग्रामीण समितियों की स्थापना के लिए छोटे से छोटे गाँव को शामिल 
किया जाय तथा सहकारिता के आधारभूत सिद्धान्तो अर्थात्‌ स्वेच्छा, घनिष्ट सम्पर्क तथा 
परस्पर सदुभावना की रक्षा की जाय । सहकारी समिति इस योग्य होनी चाहिए कि 
सरकारी सहायता पर निर्भर योजना अपना व्यय स्त्रयं कर सके | TF 
(२) सरकार प्रारम्भिक साख समितियों की हिस्सा पूजी में प्रारम्भिक स्तर से 
लेकर उच्चतम स्तर तक बराबर के स्तर पर सामेदारी कर सकती है जिसकी अवधि 
५ साल से ८ साल तक हो सकती है | इसकी सीमा ५,००० रुपए तक होनी चाहिए जो 
विशेष परिस्थिति में १०,००० रुपए तक पहुंचाई जा सकती है । 9 
(३) सरकार प्रारम्भिक साख समितियों के sty में सीधा अनदान दे सकती है 
जो गत वर्षो में उस समिति द्वारा दिये गये ऋण से चालू वर्ष में दिए गये अतिरिक्त 
ऋण के ३% के बरावर हो मकता है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकारी gel को १% 
का अनुदान दिया जा सकता है । यह रकम एक विशेष कोष (बट्टाखाता-कोष) में जमा 
की जायेगी जो उस बट्टा खाता कोष के अतिरिक्त जो समिति के संचित लाभ में से 
बनाया गया है। | | 
इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि सहकारी आन्दोलन के विकास में नवीन प्रवृत्तियों का. 
समावेश किया जा रहा है और प्रगति के साथ लक्ष्य की ओर आन्दोलन बढ़ रहा है। | 
आशा है कि शीघ्र ही सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत अपनाये गए कार्य-क्रमों से देश | 
की सामाजिक, आधिक और नैतिक सभी हष्टिकोणों से उन्नति का पथ प्रशस्त हो _ 


पर विचार करना था । इस समिति की 


NAAR. Ms 


जायेगा । te 
प्रश्न ४६--भारतीय कृषकों को ऋण देने में केन्द्रीय बंक तथा प्रात्तीय | 
सहकार नेको का महत्व बताइये । (आगरा १६५८, ६२) | 


Discuss the importance of Central Banks and Provincial co- . 
operative Banks in Providing credit to Indian Agriculturists. | 
न्द्रीय सहकारी Fh तथा प्रान्तीय सहकारी बेक भारतीय कृषकों कोसाख O 
प्रदान करने में महत्वयू्ण कायं ,करते हें । भ।रतीय क्ृषक्र का सम्पक प्रारम्भिक साख | 
समिति से रहने के कारण यद्यपि agaid संस्थाओं से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्त्रध नही | 
होता तथापि प्रारम्भिक सहकारी समितियों को साख प्रदान करने का कार्य केन्द्रीय बेंकों | 
का ही है। केन्द्रीय बेंक प्रारम्भिक समितियों के सुचाए रूप से संगठन करने, उनकी | 
देखरेख करने तथा उनके अर्थ की पूर्ति के लिये बनाये जाते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक. 
तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक के महत्व को हम निम्तलिखित स्पष्टीकरण से ज्ञात कर _ 
सकते हैं । eae 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६ सहकारी आन्दोलन २७/१३ 


न्द्रीय सहकारी बेंक--हमारे देश में सन्‌ १६०४ के सहकारी साख समिति 
अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दो तरह की साख समितियों की.स्थापना की 
गई और यह आशा व्यक्त की गई कि सहकारी साख समितियां अपनी वित्तीय आवश्य- 
कताओं की पूर्ति स्थानीय निपेक्षों से पूरी कर लिया करेंगी । परन्तु यह माझा पूरी न हो 
सक्री जिसके फलस्वरूप १६१२ के साख समिति एक्ट के अन्तर्गत सहकारी साख समितियों 
के वित्त सहायक के रूप में केन्द्रीय सहकारी aye तथा प्रान्तीय सहकारी बेक्स की 
स्थापना की गई । यह बेक प्रारम्भिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं और उनके 
रोकड शेष केन्द्रों का कार्य करते हैं। इस प्रकार अन्य बड़े क्षेत्रों से पूँजी जुटाकर 
प्रारम्भिक समितियों के लिये पूँजी प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपने क्षेत्र में स्थिति 
प्रारम्भिक समितियों की कार्यशील पुँजी की बचत तथा कमी को संतुलित करने में 
सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त यह aH amag स्त्रीकार करते हैं, बिलों (Bills 
of exchange) की उगाही तथा चेकों को भुनाने आदि जैसे बॅकिंग के कार्य भौ करते 
हैं। इनकी सदस्यता केवल प्रारम्भिक समितियों के लिये ही खुली रहती है यद्यपि 
भारत की परिस्थितियों को देखते हुये निजी व्यक्ति भी इनके सदस्य हो सकते हैं । 
ऐशा इसलिये किया जाता है कि अधिकांश प्रारम्भिक समितियों के पास धन का अभाव 
रहता है जिसे वे अपने निजी साधनों से पूरा नहीं कर सकतीं और उन्हें केन्द्रीय सहकारी 
AFi से ऋण के रूप में सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी बहुत कम समितियां होती हैं 
जिनके पास बची हुई पूँजी हो और जिसे वह के-द्रीय बेक के पास.अमानत के रूप में 
अथवा ऋण के रूप में दे सके । जिसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय सहकारी बेकों 
के पास इतने साधन नहीं हो पाते कि वे अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें और सभी 
प्रारम्भिक समितियों को अपने निजी साधनों में से सहायता प्रदान कर सकें। इसलिये 
केन्द्रीय सहकारी sat की सदस्यता निजी व्यक्तियों के लिये भी खोलदी जाती है। 
कुछ प्रान्तों में शुद्ध सहकारी केन्द्रीय बक भी पाये जाते हैं जिनके सदस्य निजी व्यक्ति 
नहीं हो सकते । अखिल भारतीण ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी (All India Rural 
Credit Survey Committee) ने सुझाव दिया है कि सरकार सभी स्तरों पर सहकारी 
संस्थाओं के साथ साझेदारी (State partnership) करे उनकी पूंजी के हिस्से खरीदे । 
ऐसा करने से संस्थाओं की आथिक स्थिति मजबूत हो जायेगी और यह किसान को अधिक 
सीमा तक ऋण प्रदान करने में सहायक हो सकेगी । 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या तथा उनकी आथिक 
स्थिति में काफी सुधार हुआ है । किसानों से ऋण की वसूली की स्थिति सुधरी है. और 
अमानतें तथा कार्यशील पूँजी की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। पेशगी ऋणों के लिए 


. प्रारम्भिक समितियों की इतनी मांग नहीं थी जिससे केन्द्रीय वेंकों के कोषों की खपत हो. 
जाती । इसलिये इन बेकों ने अन्य साधारण बेकिंग के कार्यो को बढ़ा दिया है । यद्यपि: 


` सामान्य स्थिति यह है कि अधिकांश राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बेक छोटे, अनाथिक, 


४... की. TOR 
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की दर ऋण oD पडता है भौर वे उचित दर पर प्रारम्भिक समितियो को पर्याप्त' | 
मात्रा में धन नहीं दे पाते । रिजव॑ बेक ने इन कमियों को दुर करने के लिये अनेक उपाय 


किये और किये जा रहे हैं । निम्नलिखित तालिका से केन्द्रीय सहकारी AF की वास्त- 
विक स्थिति का पता चलता है-- : 


. केन्द्रीय सहकारी बॅक तथा बेकिंग संघ" 


| १६५९-५२ | १९६०-६१ | १९६१-६२ 
dtd: | फा नु का = संख्या ५०8 | ३६० ३८७ 
सदस्यों की संख्या २,३१,३१८.३,८७ ६६६ | ३६६,००० 
ऋण जो दिये गये (लाख रुपयों में) १०५,६४ | - ३५४,३८ ३८४,० 
कार्यशील पुँजी, (लाख रुपयों में) . ६०,११ | TS 1 ०82 २०११ २22 2 0 ५ | ३५३,०० 


प्रान्तीय सहकारी बक--प्रान्तीय स्तर पर भारत में इन वेको की स्थापना की 
गई है । १६५१-५२ में इनकी कुल संख्या १६ थी । यह बैंक एक ओर तो Rad वेक ऑफ > 
इण्डिया से सम्बन्ध र्ते हैं और वहाँ से धन प्राप्त करते हैं और दुसरी और केन्द्रीय 
सहकारी बेकों की सहायता करते हैं । इस प्रकार यह एक तो सरकार तथा रिजव 
बेंक दूसरी ओर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वीच में एक महत्वपुर्ण कड़ी के रूप में भी 
कायं करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न केन्द्रीय बैंको को शृ ङ्कला-बद्ध करके 
उनकी कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण रखते हैं । यह बेक केन्द्रीय बेकों की कायंशील पूंजी की 
वृद्धि और कमी के भुगतान पर (Clearing house) के रूप में भी कायं करते हैं। 
इसके अतिरिक्त यह वेक सामान्य द्रव्य बाजार (General money market) तथा 
प्रारम्भिक समितियों के परोक्ष रूप से सम्बन्ध बनाये रहते हैं और एक प्रकार के म ध्यम is 
के रूप में कार्य करते gI मेकलेगन समिति (Maclagan Committee) के अनुसार 
“एक शीर्ष बेंक का कार्य प्रादेशिक आधार पर वित्त-पूत्ति की व्यवस्था के द्वारा केन्द्रीय | 
are के कार्यों का समन्वय एवं नियन्त्रण करना, प्रदेश की सहकारी आन्दोलन के हेतु 
एक वित्तीय केन्द्र का कार्य करना तथा विभिन्न केन्द्रीय बेक्स के हेतु एक संतुलन केन्द्र 
के रूप में कार्य करना है | ; ee 

(The function of an Apex Bank is the Coordination and Contrul __ 
of the working of Central Banks of through manking arrangements 
for finance on a provincial basis as also to act as the financial = 
Centre of the Cooperative movement of the province and to be the. ; 
balancing Centre for the various Central Bank) aes 

साधारण तौर पर प्रान्तीय सहकारी बेक प्रारम्भिक समितियो से सीधा व्यवहार = 


R 


नहीं रखते वरन्‌ केन्द्रीय बेकों के माध्यम से करते हैं किन्तु क्षेत्रों में केन्द्रीय बक 
विकास नहीं gar है । वहां इन्हें प्रारम्भिक समितियों से भी सम्बन्ध स्थापित 


“India 1964 P. 228 oe ख्य 
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पड़ता है । केन्द्रीय बेंको की अपेक्षा प्रान्तीय सहकारी dal की आथिक स्थिति काफी 
मजबूत होती है 

गत वर्षो में प्रान्तीय सहकारी बैंकको की अमानतों (Deposits) में भारी वृद्धि 
हुई जिसके फलस्त्ररूप इनकी कायंशील पूँजी बढ़ गई । सरकारी ऋण के अतिरिक्त - 
सहकारिता के अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्यं करना प्रारम्भ कर दिया है । विशेषज्ञों 
का मत है कि प्रान्तीय सहकारी बेकों को सामान्य व्यापारिक क्षेत्रों में कार्य करने की 
अपेक्षा सहकारितां के क्षेत्र में ही अधिक ध्यान देना चाहिये तभी वे अपने लक्ष्यों की 
पुति उचित ढंग से कर सकेंगे । निम्न तालिका से प्रान्तीय सहकारी बेंकों की वास्तविक 
स्थिति का पता चलता है-- 

प्रान्तीय सहकारी Tat की वास्तविक स्थिति* 


| १६५१-५२ | १६६०-६१ | १-६२ | | 
प्रान्तीय सहकारी बैंकी की संख्या. | १६ २१ | २१ 


सदस्यों की संख्या २३,२७२ | २६,५८४ | ३०,४६८ z 
(लाख रुपये : , 
हिस्सा पुँजी 2९० १८,२४ | २१,२६ 

सुरक्षित तथा अन्य कोष | २३६ ५७७ | ७,५ 

अमानतें | २१,१८ ७,२३३ ८१,४४ 
अन्य ऋण | ११,२७ १२५२३२ १४,५७९ 

क्रियाशील पुँजी | ३६,७२ | २२,१६५ | २५,६०९ 

नकद रुपया तथा ARI में जमा रकम | २,८१ १,६९९ २०,०५ 

विनियोग 

सरकारी प्रतिभूतियों में | १०,२५ २,४०८ २६,१८ . 

अन्य ७८ १,५०५ १७,५३ 

ऋण जो दिये गये ५५,२७ | २५,८२० | २५,६२९ 

ऋण जो बकाया हैं २०,१० | १६,६६६ | १६,६५१ 


ऋण जो! अधिक समय से बकाया हैं ३,२२ ६,६७ ८,१० 


अंकित आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय सहकारी dat की आथिक स्थिति 
ले से काफी हढ़ हो गई जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि बैंक अधिक मात्रा 
य सहकारी बेको को सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह सच है कि भारतीय 
जो ऋग प्रारम्मिक समितियों से प्राप्त होते हैं वे केन्द्रीय वॅको से समितियों 
प्रान्तीय बको से केन्द्रीय वॅकों के पास आते हैं। यदि सरकार अथवा रिजर्व 
बड़ी म.त्रा में आथिक सहायता प्रदान न करें तो सम्भवतः सहकारी आन्दोलन 
ढाँचा ही छिन्न-भिन्न हो जाये । प्रारम्भिक समितियों की स्थिति ही पूर्ण रूप _ 
fat । वे अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनें और यथासम्भव बाहरी 
दुसरे वे अपने अतिरिक्त साधनों का विनियोग केन्द्रीय बैंको में न करें 


ie 
१220 
ट्‌ ~ 


सहकारी समितियाँ ग्राम नेको के नाम से प्रचलित है । मद्रास राज्य में सहकारी साख 3 | 
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सहकारी बेंक तथा प्रान्तीय बेंक एक विशाल सहकारी आन्दोलन की दो महत्वपूर्ण कड्यां 
हैं जिन पर सहकारिता की समस्त इमारत आधारित है । 1 
प्रश्न ५०-बहुउद्देशीय सहकारी समिति को कार्य-प्रणाली का विवेचच 
कोजिये यह प्रारस्थिक साख समिति से किस प्रकार भिन्न है ? इसकी सफलता 
किन बातों पर निर्भर हे? (आगरा १६५३, ५५, ५७, ६१,) 
Discuss the wotking of the multi purpose co-operative society 
In what ways does it differ from a primary credit society ? What are 
the conditions of its success ? = 
Sto के० qao काटजू (K. N. Katju) के शब्दों में, “बहुध्येयी शब्दों 


का अभिप्राय उन विभिन्न कार्यों से लेता चाहिये जिनमें समिति के सभी सदस्य रुचि 3 
रखते हैं ।” बहु-उद्द शीय सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है । ये किसानों - 
को केवल साख ही प्रदान करने का कार्य नहीं करतीं वरन्‌ उनको प्रत्येक प्रकारको 


सुविधायें पहुँचाने का प्रयत्न करती हैं । उदाहरणाथे--अच्छे बीज, उत्तम खाद, कृषि : 
झौजार, विपणन तथा वैज्ञानिक कृषि आदि की सुविधायें कृषक को प्रदान करतीहँ। . 
सहकारिता के प्रारम्भिक काल में पृथक्‌ कार्यों के लिए पृथक्‌ समितियों का गठन किया 
गया था परन्तु अज्ञानतावश ऐसी समितियों से कृषक कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके । 
ada . काल में किसानों की सुविधा एवं उनको अधिक से अधिक लाभ एवं उनकी : 
उन्नति के ध्येय से कई उद्देश्यों के लिये एक ही समिति का निर्माण किया जाता है और ४ 


उन्हीं को हम वहु-उद्देशोय सहकारी समिति कहते हैं । ऐसी समितियाँ ग्रामीण जीवनमै 


सब प्रकार से सुधार कर सकती हैं। ओर किसान इनकी सहायता एवं सहयोग से अपनी 
उन्नति सुगमता से कर सकता है । .सितम्बर १६३७ में सहकारी आज्ञानुसार एक जाँच | 
के फलस्वरूप श्री वी० एल०.मेहता ने बम्बई सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में बहुः | 
घ्येयी समितियों की स्थापना करने की नीति का समर्थन किया था। रिजवेबंककेकॉष | 
साख विभाग ने इसी उद्देश्य से समस्त साख समितियों के पुनसँगठन पर जोर दिया था । 
१६३७ में रिजर्व वेके द्वारा प्रकाशित “ग्रामीण वेंकों के बुलेटिन” ने सारे किसानों के 
जीवन को सहकारिता की परिधि में लाने के हेतु श्राथमिक सहकारी उधार समितियों के. 
सहकारी सिद्धास्तों के अनुसार, पुननिर्माण का समर्थन किया जो कि सारे सहकारी 
आन्दोलन की धुरी है । बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के निर्माण पर १६०४ में मद्रास | 
सहकारी कांग्रेस ने बहुत अधिक बल दिया था। १९४५ की सहकारी नियोजन समिति 
तथा १६४७ में अखिल भारतीय सहकारी सम्मेलन ने भी इस बात को मान्यता प्रदान 
की थी कि भारत में बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों का निर्माण होना चाहिये । रजिस्ट्रार 
काँग्रेस ने, जो नई योजना के बारे में संदिग्ध थी, सिफारिश की कि राज्य में बहु-उद्देशीय 
समितियों की स्थापना करे तथा उनके परिणामों को देखें । इस प्रकार बहु-उद्देशीय 
समिति का विचार दिन प्रतिदिन मान्य होता जा रहा है । कक 
हुउद्देशीय समितियों का संगठन तथा कार्ये-प्रणाली-बहु-उद्देशीय | 
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समितियाँ ही बहुउद्देशीय समितियों का कार्य करने लगी हैं । किसी विशेष ग्राम के a 
८०% निवासी बहु-उद्देशीय समिति की स्थापना करा सकते हैं । उत्तर प्रदेश में इन | 
समितियों की विशेष सफलता मिली है । इसलिये उत्तर प्रदेश में ही इसकी कार्य प्रणाली 
` की विवेचना करना उचित होगा । उत्तर प्रदेश में इन समितियों के सदस्यों का दायित्व 
सीमित (Limited liability) होता है और इनके कर्मचारी बैतनिक होते हैं । एक 
समिति का कार्य-क्षेत्र अपने केन्द्र से ५ मील तक होता है । 
इन समितियों का मुख्य कार्य अनाज, कपड़ा, दूध, घी भादि वस्तुओं के उत्पादन 
में वृद्धि करना है। यह किसानों की खाद, बीज तथा अन्य खेती की आवश्यक वस्तुओं 
की व्यवस्था करती है । ग्रामों में खादी का प्रचार तथा खर्चे आदि का os करती हैँ । 
सहकारी बीज गोदाम को केन्द्र मानकर उसके आस-पास के ग्रामों में एक बहु-उद्देशीय 
समिति की स्थापना की गई है। फसल जोतने से काटने के समय तक यह समितियाँ 
सदस्यों को हर उत्पादन कार्ये के लिये सहायता देती हैं। किसान अपनी फसल की बिक्री | 
भी इन्हीं के द्वारा कराता है । इसके अतिरिक्त वह भूमि बन्धक बेंक की सहायता से ' 
' सदस्यों को पुराने कर्जो को चुकाने में सहायता देती हैं । पंच निर्णय की प्रणाली से आपसी 
झगड़ों का निपटारा कराती हैं। सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान 
करना इनका कार्य है । यह सदस्यों को अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती हैं । 
तथा सहायक उद्योगों का विकास करके उन्हें काम दिलाने का प्रयत्न करती हैं । रिजवं 3 
बैक ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के भ्रनुसार चालू आवश्यकताओं के हेतु साख संबन्धी ५ 
सुविधा से आरम्भना करते हुए, एक समिति अपने अच्छे सदस्यों के पुराने ऋणों का 
एक भूमि बंधक बेक के द्वारा तरलीकरण करा सकती है, अपने सदस्यों को अपनी उपज । 
सहकारी आधार पर बेचने को प्रेरित करके उन्हें अच्छा व्यापार और अच्छी आय | 
प्राप्त करा सकती है, उनके लिये उन्नत किस्म के बीज खरीदकर उन्हें अच्छी किस्म कें 
बीज बोने में सहायता कर सकती है, उनकी अन्य आवश्यकताओं का सामान बिना किसी | 
जोखिम या दायित्व उठाये । सामूहिक रूप से एवं लाभदायक दरों पर खरीदकर बचत 


ibid andi sess sen tres oil a eng na 
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करा सकती हैं, पंच-निर्णय की व्यवस्था करके उनके मुकदमों की अपव्ययिता क ‘a 
सकती हैं, भुमि की चकवन्दी, अच्छे बीजों की आपूर्ति तथा सुधारे हुए औजार की 
व्यवस्था करके फसलों की उपम बढ़ा सकती हैं, पारस्परिक सहमति द्वारा उत्सवों और F 
'कुरीतियों पर अपव्यय को कम करने के हेतु नियम बना सकती हैं ताकि सदस्य श्रष्ठ 2 
जीवन बिता सकें आदि ।” १६६०-६१ के अन्त तक देश में ६७ हजार सेवा-सहकारिताओं 
अथवा बहु-ध्येयी समितियों की स्थापना हो चुकी थी । “ , 
प्रारम्भिक समितियाँ--भारत में अब भी प्रारम्भिक समितियों का बाहुल्य है a 
. विभाजन के बाद इनकी संख्या कम हो गई थी परन्तु इनके प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं 
 'पड़ा। अब भी इनकी संख्या कुल सहकारी समितियों के ७०% से कम नहीं । > 
 _ इस समिति के निर्माण के लिये कोई भी दस व्यक्ति मिलकर तो प्रमाण पत्र दे _ 
न्तु इस समिति के सदस्यों की संख्या १०० से अधिक नहीं हो सकती | कार्यः | 
एक गाँव के लिये एक ही समिति होनी चाहिये । इस के पाँच मील तक 
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के घेरे में आने वाले क्षेत्र इसकी सीमा में आ जाते हैं । यह योजना समितियों को आर्थिक 
इकाइयों में परिणत करेगी तथा सहकारी आन्दोलन को उचित समय में विशाल ग्रामीण 
क्षेत्रों में फैलने योग्य बनायेगी । 

दायित्व का क्षेत्र में जब तक सरकार द्वारा छूट नहीं मिलेगी, तब तक दायित्व 
सीमित रहेगा । मैकलंगन कमेटी ने कहा है--असीमित दायित्व का अर्थ अनादायी 
असीमित दायित्व है अर्थात्‌ दोषी होने पर जब सीमित ऋणदाताओं के प्रति अपना वायदा 
पूरा नहीं करती तो हिस्सों की पूर्ण अदायगी के बाद प्रत्येक सदस्य से व्यक्ति का देय अंश 
निश्चित कर उसे वसूल किया जाता है। ऋणदाता किसी एक सदस्य पर अलग से प्रत्यक्ष 
कार्यवाही नहीं कर सकता । 

. समितियों का प्रबन्ध प्रजातन्त्रीय ढंग पर किया जाता है । प्रत्येक सदस्य हिस्से 
तो अनेक खरीद सकता है परन्तु मत एक ही दे सकता है । प्रबन्ध दो मण्डलों को सौंप 
जाता है--(१) समस्त सदस्यों की एक साधारण सभा । (२) साधारण सभा द्वारा ५ से 
& व्यक्तियों को चुनकर एक प्रबन्ध समिति । साधारण सभा प्रबन्ध समिति के सदस्यों 
का चुनाव, वेतनिक मन्त्री की नियुक्ति, प्रबन्ध समिति द्वारा वाषिक चिठ्ठे की स्वीकृति, 
सदस्यों का बहिष्कार, समिति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के उधार की सीमा का निर्धारण 
आदि कायं करती है । यह समिति के लिये पूँजी एकत्र करती है और मन्त्री के हिसाब- 
किताब की जाँच का भी कार्ये करती है। प्रबन्ध समिति ही दिन प्रतिदिन का कार्य 
देखती है । 

इन समितियों को पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त होती है-- 
(१) सदस्यों द्वारा खरीदे गये हिस्सों की पुंजी, (२) सरकार से लिये गये कर्ज, 

' (३) सदस्यों की प्रवेश फीस, (४) सदस्यो द्वारा जमा रुपये, (५) अन्य समितियों द्वारा 
जमा रुपये, (६) केन्द्रीय सहकारी Fal के जमा रुपये, (७) सदस्यों द्वारा जमा रुपये, — 
(८) रक्षित कोष के रुपये आदि से पूंजी प्राप्त करने के सांधन हैं । उपरोक्त विवरण से 
ज्ञात होता है कि पूँजी दो प्रकार से प्राप्त होती है, आन्तरिक व बाहरी । बाहरी पूंजी 
का अथे है, केन्द्रीय प्रान्तीय बॅक । इसमें सहकारी ऋण से पूँजी का संचय होता है । 

समितियाँ केवल उत्पादन कायं के लिये ही ऋण देती हैं। ऋण केवल तीन 
उद्देश्य से दिये जाते हैं । (१) चालू कृषिं कार्यों के लिये, (२) अल्पकालीन ऊण, 
सरकारी ऋणों को चुकाने के लिये, (३) दीर्घकालीन ऋण, भूमिं की स्थायी उन्नति के 

- लिये तथा किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने के लिये । इन्हें अनुत्पादक कार्यों के 

लिये भी ऋण देना पड़ता है । ऋण चुकता करने के समय के सम्बन्ध में साधारण नियम | 


यह्‌ है कि कृषि वित्त को खेती के फसल चक्र का अनुसरण करना चाहिये जो अच्छी बुरी | 
और सामान्य फसलों का औसत हो । दूसरे शब्दों में, ऋण की अदायगी प्रतिफलात्मक | 
कार्यो से प्राप्त धन द्वारा की जानी चाहिये । अन्य उत्पादन कार्यों के दिये हुये ऋण को 
ऋणकर्ता को स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिये जिससे वह सुगमता से ऋण | 
का भुगतान कर सके । यह समितियाँ समयानुसार अदायगी को निश्चित करने में हर | 


` प्रकार की सावधानी रखती हैं जैसे प्राथियों भें से. ऋणकर्ताओं की सावधानी से चुनाव z Fe 
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करती हैं, . सदस्यों के लिये उधार की सीमा निश्चित करती हैं तथा ऋणकर्ताओं की 
अदायगी की सामर्थ्यं की उचित जांच करके ही रुपया उधार देती हैं। ऋण साधारण | 
तथा वैयक्तिक जमानत तथा कभी-कभी सम्पत्ति की जमानत पर दिया जाता है। ऋण _ 
का भुगतान साधारणतया किस्तों द्वारा किया जाता है। 
समस्त लाभ को सुरक्षित कोष भें जमा किया जाता है। लाभ का कुछ भाग 
१९१२ के कानुन के अनुसार दान एवं शिक्षा पर भी व्यय किया जाता है। रजिस्ट्रार 
द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा समिति के हिसाव-किताब का निरीक्षण होता 
है । इन समितियों को कुछ विशेष सुविधायें मिलती हैं । जसे स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन 
शुल्क तथा आयकर से इनको मुक्त रखा जाता है। 
णह समितियां सदस्यों के झगड़े निपटाने, समय को बचाने, समिति के कोप और 
शक्ति को बचाने तथा सदस्यों को साधारण दीवानी, कचहरी के विधानों से मुक्त करने 
और मुकदमेवाजी से बचाने के लिये निर्णय की व्यवस्था करती हैं अर्थात्‌ झगड़े को 
मध्यस्थो द्वारा ही तय करा देती हैं । 
बहु-उद्देशीय तथा प्रारम्भिक साख समिति का भेद 
(१) इन दोनों प्रकार की समितियों में प्रमुख भिन्नता इस बात की है कि 
प्रारम्भिक समिति, केवल साख के क्षेत्र मै कार्यं करती है। उसे किसान के जीवन की 
अन्य समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता | इसके विपरीत बहु-उह्देशीय समिति साखके | 
अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कायं भी करती है जैसा कि ऊपर के विवेचन से विदित है। 
(२) प्रारम्भिक साख समितियों में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है किन्तु a 
बहु-उद्देशीय समिति में सीमित दायित्व होता है । सीमित दायित्व ही इसके लिये उचित f 
समभा गया | शड 
(३) प्रारम्भिक समिति के कार्यकर्ता (Management) बिना किसी वेतन के | 
कार्य करते हैं । परन्तु बहु-उद्देशीय समिति के कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है। | 
= (४) प्रारम्भिक समितियों का कार्यक्षेत्र प्रायः एक ग्राम तक ही सीमित रहता हैं | 
किन्तु एक बहु-उद्देशीय समिति कई ग्रामों को मिलाकर बनाई जाती है ओर इसका _ 
. कार्यक्षेत्र अपने केन्द्र के ५ मील के आस-पास रहता है । 
~ बहु-उद्देशीय समितियों को सफलता के लिये आवश्यक बात हैः. 
 ग्रहबांत हमें भली प्रकार से विदित हो चुकी है कि भारत में एकाकी उद्देश्य. 
_ (Single purpose) सहकारी समितियां वह कार्य नहीं कर सकतीं, जो. बहु-उद्देशीय | 
मितियाँ कर सकती हैं । इसलिये बहु-उद्देशीय समितियों के विकास के लिये अनुकूल _ 
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वितरण आदि ही करती हैं । इन्हें किसान के आथिक तथा सामाजिक जीवन के हर पहलू K 
को छूने का प्रयत्न करना चाहिये । - 

(२) शिक्षित तथा योग्य कर्मंचारी-बहु-उद्देशीय समिति का संच्रालन 

काकी उद्देश्य समिति के संचालन से कठिन है । इन्हें चलाने के लिये शिक्षित तथा 

सुयोग्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें। किसी एक क्षेत्र में समिति की असफलता | 
का प्रभाव समस्त कार्यक्षेत्रों पर पड़ता है । इसलिये कमंचारी-गण में विशेष अनूभव व 
योग्यता का होना जरूरी है । : 

(३) सहकारिता की प्रेरणा--बहु-उद्देशीय समिति की सहायता से किसानों 
का दायित्व (Responsibility) बढ़ जाता है । इसलिये उन्हें आवश्यक शिक्षा मिलनी 
चाहिये और सहकारिता की प्रेरणा उनके मन में उत्पन्न होनी चाहिये । 

(x) सरल कार्य प्रणाली-बहु-उद्देशीय समिति की कार्य प्रणाली इतती सरल 
'होनी gà कि साधारण स्वभाव वाली. ग्रामीण जनता उसे आसानी से समभ-सके । 


“प्रश्न ५१- हमारी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का बहु-उद्देशीय . 
सहकारी समितियाँ कहाँ तक संमाधान. कर. सकती हैं ? | 
(अग्राः १६४४, पंजाब ४४, .४७, ५०) 
अथवा 
एक उद्देशीय तथा बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों में क्या अन्तर है 
भारतीय ग्रामीण भ्र्थ-व्यवस्था में बहु-उद्देशीय. सहकारी समितियों के महत्व 
का विवेचन कीजिये। . ig te (आगरा १६६५) 


४ How far can the Multi-purpose co-operative societies solve our 
economic and social problems ? 


पट Or aie 
. < Distinguish between. single-purpose and multi-purpose co- — 
operative societies. Discuss the importance of multi-purpose societies _ 
if our rural economy (Agra 1965) 
वर्तमान समय में किसानों की दशा बहुत दयनीय हो गई है इसलिये एक ही 
क्षेत्र में सुधार करने से किसानों को कोई लाभ नही पहुँच सकता। अच्छे बीज, अच्छे 
खाद एवं सिचाई के साधनों की पूर्ण सुविधायें पहुंचा कर उत्पादन में वृद्धि करने की 
आवश्यकता है जिससे कृषक अपनी आय बढ़ाकर अच्छे यन्त्रों तथा स्वस्थ बलों आदिका | 
प्रंबन्ध कर भली प्रकार खेती करने में सफल हो सकें । किसानों की आमदनी बढ़ाई जाये, | 
उनके लिये अच्छे औजार एवं स्वस्थ बलों का प्रबन्ध किया जाय । इस प्रकार कोई भी | 7 
एक समस्या के समाधान से किसानों की स्थिति में सुधार लाना असम्भव है, अभी तक 
देश में मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य वाली समितियाँ रही हैं जो कि किसानों की अनेक | A 
'सुमस्याओं (जैसे--साख, वस्तु तथा विकी आदि) में से केवल एक समस्या का समाधान २ 
कर सकती हैं.। “ 
`` ' भारतीय सहकारी आन्दोलन में यह विषय महत्वपुर्ण रहा कि कृषकों की प्रत्येक 
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“समस्या के लिये भिन्न समितियों की स्थापना की जाये अथवा सभी समस्याओं के समाधान 
के लिये केवल एक बहु-उद्देशीय समिति स्थापित कर दी जाये । रिजर्व बेक के इषि साब 
बिभाग ने इसी उद्देश्य से समस्त साख समितियों के पुनसंगठन पर अधिक वल दिया था। 
१६४० के मद्रास सहकारिता सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि यदि साख समितियां 
अपने नियमों के अनुसार भ्रपने कार्यक्षेत्र को निर्धारित सीमा तक बढ़ा लेती हैं तो इसके 
बाद उन्हें बहु-उद्देशीय समितियों में परिवर्तित होना चाहिये। १६४५ की सहकारी 
नियोजन समिति और १६४७ में अखिल भारतीय सम्मेलन ने भी इस पर बहुत अधिक 
जोर दिया था । 
| इससे पूर्वे डेन्माक की भाँति प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग समिति पर जोर 
दिया जाता रहा, परन्तु इस नीति के आलोचको ने दो तकं उपस्थित किये--एक तो यह 
कि गाँवों में प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग समितियों के लिये संचालन के लिये योग्य 
आदमियों का मिलना सम्भव नहीं होंगा । दूसरे कृषक अलग-अलग स्थानों पर से अपनी 
आवश्यकता पूर्ति के अभ्यस्त नहीं हैं । वह साहूकार के यहाँ जाकर अपनी सब प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। इसलिये विभिन्न वस्तुओं के लिये किसान की 
“बिभिन्न आवश्यकताओं at पूर्ति के लिये, अलग-अलग समितियाँ खोलना उसके लिये 
सुविधाजनक नहीं होगा । अतः वृतँमान समय में कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भारत में 
बहु-उद्देशीय समितियों की स्थापना ही हितकर है | 3 

बहु-उद्देशीय समितियों का श्रीगणेश बम्बई, मद्रास भौर उत्तर प्रदेश में किया | 
गया और इनको इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त हुई। बम्बई में इसप्रकार की | 
समितियों ने विशेष प्रगति की । मद्रास राज्य में बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के स्थान 
पर यह ठीक समभा गया कि प्रारम्भिक साख समितियाँ ही बहु-उद्देशीय सहकारी 
समितियों के सब कायं करें । इसलिये प्रान्तीय सरकार ने १६४७ में यह आदेश दिया कि 
सभी प्रारम्भिक समितियाँ दो वर्ष के भीतर बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों में बदल 
जायें | इस परिवर्तन के लिये सरकार.ने कुछ निरीक्षकों को भी नियुक्त किया जिससे 
यह कार्य सुचारु रूप से हो जाये।. उत्तर प्रदेश सरकार ने परिमित दायित्व के आधार 
पर बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों के निर्माण की ओर क्रियात्मक कदम उठाया। 
सरकार ने. १६४७ में एक विशेष योजना चलाई, जिससे ग्रामीण जनता को बहुत लाभ 
हुआ । इस योजना का उद्देश्य भ्रान्त भर में aa, दूध, घी, कपड़ा आदि का उत्पादन 
बढ़ाना था.। इस उद्देश्य की पुति के लिये सरकार ने अपने विभिन्न विभाग, जेसे-करषि, _ 
सहकारिता, पशु उद्योग तथा ग्राम सुधार को मिलाकर एक सूत्र में बांध दिया जिससे इस | 

(योजना, में सबका सहयोग प्राप्त हो सके। अब उन्नति के कार्यों का भार सहकारी _ 

“विभाग पर. है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी बहु-उद्देशीय सहकारी.समितियों के | 

आन्दोलन ने जोर पकड़ा ओर प्रगति की ओर कदम उठाया | उक्त प्रयासों से जो कुछ | 
सफलता मिली है, उसे पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु इससे भावी सम्भावित | 

का अनुमान लगाकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि भविष्य में यदि इस मागं | 


Ts 
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का समुचित रूप से अनुमान किया जाता रहा तो इससे देश में आधिक विकास की एक 
नवीन पद्धति और आशा का संचार हो जावेगा । हु 

इन समितियों का काम अन्न, कपडा, दुध, घी आदि की पैदावार बढ़ाना है। | 
ग्रामीण जनता एवं खेती की उन्नति के लिये यह किसान को अच्छे बीज, खाद, हल तथा 
अन्य आवश्यक ओजारों का भी प्रबन्ध कराती हैं। दुध की मात्रा बढ़ाने के लिये यह 
गायों की नस्ल में सुधार करती हैं अर्थात्‌ दुध देने वाली गायों की संख्या बढ़ाकर उनके 
चारे एवं खली का प्रबन्ध भी करती हैं। किसानों की आथिक स्थिति को सुधारने के. 
लिये कुटीर-उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित करती हैं। सूत कातने के उद्योग के लिये यह 
किसानों को सस्ते चर्खे का भी प्रबन्ध करती हैं। इस योजना के अनुसार सहकारी बीज 
गोदाम को केन्द्र मात्तकर चला जाता है और उसके आस-पास के गांवों में एक बहु- 
उद्देशीय सहकारी संमिति खोली जाती है । गाँव के प्रत्येक परिवार का कार्यकर्ता इसका 
सदस्य होता है। फसल जोतने से लेकर काटने के समय.तक ये समितियाँ सदस्यों को 
प्रत्येक उत्पादन कार्ये के लिये सहायता देती हँ । ये नकद रुपये के स्थान पर वस्तु के रूप 
में उधार देती हैं। फसल को काटकर किसान इस समिति के पास अनाज लाते हैं।- 
समिति अनाज बेचकर हिसाब-किताब ठीक कर शेष रुपया किसान को लौटा देती है । 

इस प्रकार की समिति अपने केन्द्र से ५ मील तक के क्षेत्र में काये करती है और 
विभिन्न कार्यों के संचालन के लिये सांवंजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करती ,है। 
समिति का दायित्व सीमित होता है और यह उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 

कार्य भी करती है- . be पड Ts 
(१) प्राचीन ऋण का भुगतान- वर्तमान, आव्रश्यकताओं at पुति के.लिये 


ऋण, प्रदान करके सर्मिति भुमि-बन्धक बेकों की सहायता से अपने सदस्यों का पुराना... 
ऋण चुकाती है | | i oe LL 51 5 
/5:- 71 (२) aa बढाना- कृषि उपज को सहकारिता के. आधार पर बेचने की प्रेरणा a 


देकर, उनकी आय बढ़ाने की.व्यवस्था.करती है.। . fd 7 को 
. (३) मुकदमेबाजी को कम करना-पंच निर्णय को लागू कर मुकदमेबाजी 

के व्यय को कम कराती है । EE . 
(४) चकबन्दी को प्रोत्साहन--कृषि उपज की वृद्धि के लिये चकबन्दी को ~ 
प्रोत्साहन देती है । 2०8 ee 
. (५) चिकित्सा सम्बन्धी सहायता- चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की भी 
व्यवस्था करती है। स्वतन्त्रता के बाद बहु-उद्देशीय समितियों ने बहुत अधिक प्रगति 
की है। R 


(६) सदस्यों में बचत को «प्रोत्साहन देना--बहुध्येयी समितियाँ सदस्यों मे... 
ऋण लेने की प्रवृत्ति को कम करके तथा उनमें बचत की प्रवृत्ति को जागृत करके 2o 5 
आत्मनिर्भर एवं आत्मवाहक बनने के मागं का प्रशस्तीकरण करती हैं। . ` ea 

(७) जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना--बहुध्येयी समितियां अपने सदस्यों हें 
जीवन की अन्य भावनाओं को पैदा करके, सामाजिकःधाभिक उत्सवों पर उनको | 
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अपव्ययिता को कम करके तथा उनमें स्वच्छ जीवन व्यतीत करने की आदत डालकर 
सदस्यों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाती हैं । 
` बहु-उद्देशीय समितियों से कृषकों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं-- 

(१) कृषक जीवन का पुनरगेठन--यह समितियां कृषक जीवन से सम्बन्धित 
सभी समस्याओं को हल कर देती हैं और कृषकों के जीवन को पुनसंगठन करने का भी 
कार्यं करती हैं | | 

(२) साहुकारों का प्रकोप--इन समितियों की सहायता से ग्रामीण जीवन में 
साहुकारों का प्रकोप समाप्त हो जाता है, क्योंकि किसान की प्रत्येक आवश्यकता को पुति 
यह सीमित कर देती है। 

(३) पर्याप्त पुंजी -बहु-उद्देशीय समितियों में सीमित दायित्व होने से सभी 
श्रेणियों के व्यक्ति अमीर, गरीब, मध्य वर्ग आदि सभी इस समिति के सदस्य बन जाते 
हैं, जिससे समिति की पूँजी बढ़ जाती है और कार्य आसानी से हो जाता g | 
7 (४) सस्ता प्रबन्ध--इन समितियों ने अनेक प्रकार के कार्यो का केन्द्रीय 


anm होने से कुशल कमंचारियों की कम आवश्यकता होती है और प्रबन्ध बहुत सस्ता 


हो जाता है। e 

(५) साख और विपणन में सीधा सम्बन्ध--अशिक्षित किसान के आधिक 
हितों की सुरक्षा हेतु इन समितियों द्वारा साख व विपणन में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। 


(६) हानि सहन करने को क्षमता--विस्तृत कार्यक्रम होने के कारण इन. 
समितियों में हानि सहन करने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक बुराइयों को दूर | 
कर गाँवों का पुननिर्माण करने में इस प्रकार की बहु-उद्देशीय समितियों से जो सहायता. 


प्राप्त हो सकती है, वह अन्य किसी प्रकार से नहीं । 


प्रश्न ५२--भारत में सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की वर्तमान | 
स्थिति क्या है ? इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये आपके क्या सुझाव हैं ? 


(आगरा १६५०) 


ient in India ? What measures would you suggest to make it more 
popular ? अर जम 
` सहकारी उपभोक्ता भण्डार. आन्दोलन का प्रारम्भ सर्वप्रथम इंगलेंड में हुआ 
भौर वहीं पर इसे सबसे अधिक सफलतां प्राप्त हुई । asa (Rochedale) नामक 


स्थान पर कुछ जुलाहों ने मिलकर १८४४ में सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन | 


प्रारम्भ किया था ।. इंगलेंड के इन जुलाहों के प्रयासों की सफलता के फलस्वरूप समस्त 


देश में उपभोक्ता भण्डारों का एक जाल फैल गया । सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का | 
SAWM मध्यस्थों के मुनाफो को समाप्त करके अपने सदस्यों को कम मूल्य पर उपभोग 
की वस्तुय प्रदान करना होता है। वैसे तो ये भण्डार थोक के भाव पर माल खरीद | 
` कर बिना मुनाफे के अपने सदस्यों के हाथ बेचते हैं, किन्तु व्यावहारिक सुविधा के कारण 
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के अनुपात में बांटा जा सकता है। उपभोक्ता भण्डार से व्यक्ति मध्यस्थों के लाभो से 
बच जाता है तथा व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं -का शोषण नहीं कर पाता । दूसरी ओर _ 
आवश्यक; वस्तुओं को उत्पादन कर्ताओं के हाथ से उपभोक्ताओं के हाथ में पहुँचाने का 


उत्पादकों और उपभोक्ताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हो जाता हैं । ge 
प्रत्येक सदस्य को उपभोक्ता भण्डार का सदस्य बनना पडता है । सदस्यता 


साधारण सभा बनाई जाती है । यह सभा प्रबन्धकारिणी समिति Me 
Committee) का निर्णय करती है। यह समिति कई उपसमितियों को बनाती ms 


(limited liability) होता है। - 
i भारत में १९१२ में सहकारी समिति कातून पास हो जाने के बाद इस प्रकार 


में बहुत कठिनाई होने लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता भण्डार विकास 
प्रारम्भ हुआ, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही इनकी संख्या भी समाप्त होने लगी । इसका 
मख्य कारण था कि धनवान लोगों ने इसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया क्योंकि उ 
कोई विशेष लाभ नहीं था । शिक्षित तथा मध्यम वर्ग के लोग भी इस ओर आकषित षत 
न हो सके, क्योंकि उन्हें शहर में प्रत्येकं प्रकार की वस्तुयें प्राप्त हो जाती थीं । इसलिये _ 
इस प्रकार के स्टोसं (Stores) से श्रमिक तथा कृषक वर्ग ही अधिक सफलतापूर्वक ; 
लाभ प्राप्त कर सकते थे। इंगलेंड में भी इसका प्रयोग मजदूरों व किसानों ने 
था, परन्तु भारत की अधिक जनता अशिक्षित होने के कारण - यह अपना कार्य 
से उधार लेकर चलाते थे, क्योंकि स्टोस अपने सिद्धान्त के अनुसार उधार नहीं देते 
थे | दुसरे गरीबी -के कारण वह उन स्टोर के हिस्से खरीदने में भी सदैव असमर्थे | 
रहे । ये स्टोर उचित प्रबन्ध के अभाव के कारण भी उन्नति नहीं कर सके ओर 
से स्टोर बन्द हो गये । परन्तु द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से उनके जीवन 
स्फूति आई अर्थात दूसरे महायुद्ध ने इनको नवीन जीवन प्रदान किया । युद्धकाल में 
की बहुत अधिक कीमतें बढ़ गयीं और चोर बाजारी तथा अनुचित लाभ € 
फैलने लगा, जिसके कारण उपभोक्ताओं ने सहकारिता का सहारा लिया 
मिलकर बहुत अधिक संख्या में उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना की । 
ye (Stores) को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया । इनको उच्च 
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सभी जिलों में सहकारी बिक्री संघ (Co-operative Marketing Federation) 
स्थापित किये गये जो बहुत-सी वस्तुओं को वेचने का कार्य करते थे । इसी प्रकार 
देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी उपभोक्ता स्टोरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
सन्‌ १९५१-५२ में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की संख्या ९७५७ तथा इनकी 
सदस्य संख्या १८:५ लाख थी । इसके पश्चात्‌ अनेक उपभोक्ता समितियां फेल हो गई । 
१९५९-६० में उपभोक्ता भण्डार समितियों की कुल संख्या ७१६८ तथा इनकी सदस्य 
संख्या १४ लाख थी । तीसरी योजना के अन्तर्गत Yo थोक भण्डार तथा २२०० प्राथमिक 
उपभोक्ता भण्डारों को संगठित करने का लक्ष्य रखा गया | 
दूसरे महायुद्ध के बाद के वर्षो में उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की प्रगति का 
प्रमुख कारण अनाज का राशन, वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण तथा सरकार की ओर से 
मिलने वाला प्रोत्साहन था । राशन तथा कन्ट्रोल समाप्त हो जाने के बाद इस आन्दोलन 
की प्रगति को कुछ धक्का पहुँचा । पिछले दिनों से आवश्यक सरकार फिर यह अनुभव 
करने लगी है कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिये तथा वस्तुओं के मुल्य स्तर की स्थिरता 
बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इन पदार्थों का वितरण सहकारी उपभोक्ता 
भण्डारों के माध्यम से होना -चाहिये । देश पर . चीन के आक्रमण के कारण जो स्थिति 
उत्पन्न हुई है तथा वस्तुओं के मुल्य में वृद्धि की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये उपभोक्ता 
भ्रण्डारों को पुनगंठित किया जा रहा है तथा इनका विस्तार किया जा रहा है। 
भारतवर्ष में सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन सबसे अधिक मद्रास राज्य 
में सफल हुआ है । अन्य राज्यों में जो सफलता मिली है वह तात्कालिक है, जिसका 
मुख्य कारण युद्ध कालीन परिस्थितियां ही कही जा सकती हैं। उपभोक्ता भण्डारों की 
प्रगति को देखते हुए थोक सामान प्रदान करने के हेतु सहकारी थोक भण्डार भी स्थापित 
किये गये हैं। इन थोक भण्डारों.ने आसाम तथा मद्रास' राज़्यों में विशेष सफलता प्राप्त 
की है । मद्रास राज्य में ट्रिपिल केत सहकारी संमिति (Tripilcane urban co-opera- 
tive society) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसकी स्थापना १६०४ में aga 
छोटे पेमाने पर हुई थी । इस समय इसकी २२ शाखायें हैं तथा इसकी पुँजी २ लाख 
रुपये से अधिक है । ३ 
Se उपभोक्ता भण्डार श्रान्दोलन को मन्द प्रगति के कारण 
> युद्यपि युद्धकालीन' परिस्थितियों के कारण सहकारी प्रोत्साहन के द्वारा देश में 
Sars, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल तथा कपड़ा आदि वस्तुओं का वितरण उपभोक्ता 
 भण्डारों के हाथ में सौंप दिया गया था तथा इनकी संख्या लगभग ९,०४५ तक पहुँच गई 
थी किन्तु ये इन आन्दोलनों की वास्तविक सफ़लता का प्रतीक नहीं है । सहकारी उपभोक्ता 
भण्डार आन्दोलन नगरों तथा ग्रामों की अ्थं-व्यवस्था का एक स्थायी तथा आवश्यक 
अंग होना चाहिये । परन्तु युद्धोत्तर काल में उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन के प्राणतन्तु 
गये । जो इस बात की सूचना देते हैं कि यह आन्दोलन बड़ी मन्द गति से चलता 
है । इसकी मन्द गति से प्रगति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं-- 
` 0) सदस्यों में भण्डारों के प्रति रुचि तथा वफादारी की कमी । (1) भण्डारों के 
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कारण सदस्यों की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने में असावधानी- जिसके कारण 
अनावश्यक सामान का स्टोर होना तथा पूँजी का रुक जाना । (ii) कर्मचारियों में 
व्यापारिक सुभ-बूक का अभाव, प्रशिक्षण की कमी तथा अनुभवहीनता (iv) उधार के 
सौदों के कारण बड़ी मात्रा में धन का वसूल न होना | (४) वस्तुओं के थोक भाव तथा 
फुटकर भावों में मामूली अन्तर के कारण उपभोक्ता भण्डारों से सामान खरीद लेने में 
सदस्यों की उदासीनता । (vi) उपभोक्ता भण्डारों के प्रबन्ध तथा कार्य-संचालन में अपेक्षा- 
कृत अत्यधिक व्यय | (vii) भण्डारों का बहुत छोटा आकार जिसमें कुशल कर्मचारियों 
और योग्य व्यक्तियों. की सेवाओं को प्राप्त करने की कठिनाई। (viii) अवैतनिक कार्य- 
कर्त्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता । 
उपभोक्ता भण्डारों के विकास के सुझाव 
भारत जैसे. निर्धन देश में उपभोक्ता भण्डारों के विकास की बहुत आवश्यकता 
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है तमी आथिक स्थिति सुधर सकती है। क्‍योंकि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच. 


स्थिति मध्यस्श्रों के निवारण के बिना वितरण व्यवस्था को संतुलित नहीं किया जा 
सकता | उपभोक्ता भण्डारों के द्वारा इस समस्या को सरलता से हल किया जा सकता. 
है । इनकी: उन्नति के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं । 

(१) लगभग ५००० व्यक्तियों के लिये एक उपभोक्ता भण्डार होना चाहिये । 

(२) व्यापार संचालन के लिये आवश्यक पूँजी की पूर्ति हिस्सों को. पूँजी लेकर 
तथा केन्द्रीय बेंक से ऋण लेकर करनी चाहिये | 

(३) सुगम व्यवस्था के लिये ५० शहरी ग्रामीण भण्डारों को एक केन्द्रीय 
उपभोक्ता भण्डार के आधीन कर देना चाहिये । 

(४) सहकारी विभाग उपभोक्ता भण्डारों की अधिकतम पूँजी व उनके दास 
लिये जाने .वाले ऋणं की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये । 


g 


(५) हर प्रान्त.में एक प्रान्तीय उपभोक्ता समिति स्थापित की जाये जिसका ५०% | 
व्यय पहले ५ वर्षो तक सरकार दे । यह प्रान्ताय समिति समन्वय कायं करेगी) ` 


(६) प्रान्तीय सहकारी विभाग को उपभोक्ता समितियों के संगठन के लिये प्रयलल 
करना चाहिये । 

इन सुझावों के अतिरिक्त स्टोर का प्रबन्ध योग्य व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाय। 
स्टोर अपने सदस्यों के अतिरिक्त गैर सदस्यों 'को भी माल AA जिससे गर सदस्य भी 
उसकी उपयोगिता को समझकर उसके सदस्य बन जायें । प्रबन्धकों का व्यवहार बहुत 
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अच्छा होना चाहिये | सदस्यों को सदस्यता शुल्क बहुत कम रखना wet! छू e 
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o ad पैमाने के उद्योग ; 


. प्रश्‍न ५३-स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से अब तक भारत के औद्योगिक 
विकास पर एक नोट लिखिये। (पंजाब १९५३, विहार ५३, १६६०) । 
Write a note on Industrial development in India since Indepen- 

dence. 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ओद्योगिक क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 
हैं, जिन पर औद्योगीकरण का भविष्य आधारित है । देश के विभाजन के अन्तगंत कपास 
` के उत्पादक क्षेत्र सिन्ध और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चले गये जिसके कारण सूती 
वस्त्र-उद्योग के संम्मुख कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति की समस्या पैदा हो गई । इसी प्रकार 
जूट के उंत्पादन. का ७५% क्षेत्रं पाकिस्तान में चला गया जबकि जूट की लगभग सभी 
मिलें भारत में रह गईं । औद्योगीकरण की eke से गत १७ वर्ष विशेष महत्व के हैं क्योंकि 
१९४८ में ओद्योगिक नीति की घोषणा तथा १६५६ में इस घोषणा का संक्षिप्त रूप 
प्रकाशित किया गया । भारत इन वर्षो में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण 
कर तृतीय पंचवर्षीय योजना में पदापंण कर चुका है । प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में 
भारत का ओद्योगिक विकास आशातीत रहा है। तृतीय योजना में यद्यपि कृषि को 
प्राथमिकता दी गई है तथापि उद्योगों के लिये पहली दो योजनाओं की अपेक्षा औद्योगिक 

विकास के लक्ष्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षापुणं हैं । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक दो-तीन वर्षों में औद्योगिक स्थिति में कोई 
विशेष सुधार नहीं हुआ, क्योंकि एक ओर तो पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें 
मंगाने पर कुछ बाधायें उपस्थित” हुई । दुसरी ओर ओद्योगिक झगड़े, यातायात की 
कठिनाइयाँ, सहकारी नियन्त्रण तथा अन्य कई कांरणों से कोई विशेष प्रगति नहीं हो 
सकी । प्रथम और द्वितीय योजनावधि में संगठित उद्योगों का उत्पादन लगभग ढुगुता 
हो गया और सब्र १९५०-५१ को आधार वर्ष मानकर सन्‌ १९६०-६१ में औद्योगिक 
उत्पादन का सूचकांक बढ़कर १६४ तक पहुँच गया । इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में 
निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । कनाडा, सीमेंट, नमक तथा अन्य कई वस्तुओं का 
उत्पादन प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक रहा । इस काल में भारत में ऐसी 
बहुत-सी वस्तुओं का उत्पादन भी होने लगा जो पहले विदेशों से आयात की जाती थी । 
इन दस वर्षो. में औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि 
' सांवंजनिक क्षेत्र (Public Sector) में अनेक .कारखानों का निर्माण हुआ और केन्द्रीय 
` तथा राज्य सरकारों द्वाराः पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार -के.उद्योगों पर ६४ करोड़ 
रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई | चितरंजन के कारखाने में शीघ्र ही २०० रेल 
के इन्जिन प्रतिवर्ष बनने लगेंगे। सिदरी के कारखाने में १९५५ में ३२१००० टत 
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रासायनिक खाद का उत्पादन हुआ तो योजना के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक ard 
इसी प्रकार पानी के जहाज, टेलीफून तथा अन्य वस्तुयें भी अब भारत में बनने लगी हँ । 
दूसरी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) के और अधिक 
विस्तार पर जोर दिया गया । 

निजी क्षेत्र (private sector) के उद्योगों ने भी आश्चयंजनक प्रगति की g l 

प्रथम योजना में निजी क्षेत्र में कुल विनियोग (Investment) का ८०% पूँजी उद्योगों 
के विकास के लिये निर्धारित किया था, जिसमें लोहा तथा इस्पात, पेट्रोल, सीमेंट, एल्यु- 
मीनियम (aluminium), रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ आदि वस्तुर्ये प्रमुख 
स्थान रखती हैं । उपभोग की वस्तुयें बनाने वाले उद्योगों में किसी नए कारखाने की 
स्थापना नहीं की गई, किन्तु पहले से लगे हुए कारखानों की उत्पादन क्षमता का पुरा 
उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई । सरकार ने उद्योगों के विकास में सुगमता प्रदान 
करने के उद्देश्य से समस्त देश में शोधकायं (research work) के लिये वेज्ञानिक प्रयोगः 
शालाओं का निर्माण किया । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास पर उतना अधिक जोर 
नहीं दिया गया है । देश के भावी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए द्वितीय 
योजना में आधार-भूत उद्योगों (Basic Industries) के विकास को विशेषं महत्व दिया 
गया । लोहा तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये तीन बड़े कारखाने लगाये जा चुके 
हैं तीसरी योजना के अन्तर्गत बोकारो में चौथा बड़ा इस्पात का कारखाना लगाया जा 
रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय का ६८ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में कुल व्यय का 
७० प्रतिशत इसी प्रकार के उद्योगों पर व्ययःकरना निश्चित किया गया है, जिनमें लोहा 
तथा इस्पात के अतिरिक्त सीमेंट, रातायतिक्र खाद, भारी रासायनिक पदार्थ, खनिज 
तेल, कोयला, विजली का सामान तथा मशीनों आदि के निर्माण में सम्बन्ध रखने वाले 
उद्योगों का स्थान प्रमुख है । 

१९५६ में औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई वह अन्य किसी एक वर्षे में नहीं 
हुई । लगभग १५ करोड़ रुपया प्रति माह के हिसाब से मशीनों का विदेशों से आयात 
किया गया है जो इन कारखानों की स्थापना के लिये मंगाई गई हैं। इस्पात के तीनों 
कारखानों के चालु हो जाने से देश में लोहा तया इस्पात के उत्पादन में ने केवल वृद्धि 
हुई है, वरन्‌ उसकी खपत प्रतिवर्षं बढ़ती जा रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
अमेरिका की सहायता से एक चौथे इस्पात कारखाने के निर्माण का काय-क्रम भी भारत 
सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है । 

देश के बड़े उद्योगों में बढ़ते हुए उत्पादन को प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है । 
कपड़ा, जुट का सामान, नकली रेशम, सोडा, कागज, कास्टिक, सीमेंट, साइकिलें, सिलाई 
की मशीनें, बिजली के पंखे, मोटर कार आदि वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई है । इस वर्ष देश में इञ्जी नियरिंग (Engineering) से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी | 
आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में शुरू हो गया है। इनके अलावा रूस, जमती | 

तथा अन्यं देशों के विशेषज्ञ भारत में ह गये हैं जो दवाइयों, फोटोग्राफी का. कागज 
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तथा कच्ची फिल्मों तथा अन्य मामलों में भारत सरकार को परामर्श देंगे । 

दुसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये 
हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार लोह। तथा इस्पात उद्योग, भारी मशीनें बनाने का 
उद्योग तथा इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों पर अधिक ध्यान दे रही है । कारण 
यह है कि इन्हीं उद्योगों के विक्रास पर भारत की भावी औद्योगिक उन्नति निर्भर है। | 
दुसरी योजना में विभिन्नं महत्वपूर्ण उद्योगों पर जो रकम व्यय करने की व्यवस्था थी, . 
बह निम्नलिखित तालिक्रा से विदित है-- 


अनुमानित व्यय 


(करोड़ रुपया) | प्रतिशत 

भूगर्भं सम्बन्धी उद्योग (Metallurgical) ५०२५ | गर्भ सम्बन्धी उद्योग (Metallurgical) | ५०२५ | UWE 7 
इंजीनियरिंग उद्योग १५०० | १३:७ 
रासायनिक उद्योग १३२९० | १२० 
| सीमेंट तथा बिजली सम्बन्धी उद्योग ६३१० | ay 
पेट्रोल साफ करने के कारखाने १०९० | oR 
कागज उद्योग (अखबारी कागज सहित) ५४०० | ५-0 
* चीनी उद्योग ५११० | ४-७ 
: सूती, ऊनी, जूट, रेशमी कपड़ा एवं सूत ३६-३ | ३०३ 
नकली रेश g'o २२ 
. अन्य उद्योग ४१५५ Br 


प्रथम योजनावधि में संगठित उद्योगों में कुल मिलाकर ५३ करोड़ रुपये सार्व- 
‘afin क्षेत्र में तथा ३४० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में विनियोजित किए गए । द्वितीय 
 -योजनाकाल में संगठित उद्योगों में कुल विनियोग सावंजनिक क्षेत्र में ७७० करोड़ रुपये 
तथा निजी क्षेत्र में ८५० करोड़ रुपये gar । दुसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों | 
को प्राप्त करने में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ बाधा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि . 
“नये कारखानों को स्थापित करने के लिये मशीन आदि विदेशों से ही आयात करनी | 
“पड़ती हैं । स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पुर्व देश के औद्योगिक विकास में जो अड़चनें थीं चे | 
अब धीरे-धीरे दुर हो रही हैं और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि निकट भविष्य 
में भारत. कीं गिनती प्रमुख औद्योगिक देशों में होने लगेगी । तृतीय योजना में इस बात | 

. को स्वीकार किया गया है कि भारत के तीव्र आथिक विकास के लिये इस्पात, इंधन 

._दक्ति और मशीन बनाने के उद्योगों को बड़े पैमाने पर स्थापित करने की आवश्यकत 

है । इस सम्बन्ध में द्वितीय योजना में जो नीति अपनाई गई है वही तीसरी योजना 
आगे बढ़ाई जावेगी । तीसरी योजना में उद्योग एवं खनिज विकास कार्यक्रम पर स 
क क्षेत्र में १५५० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में १२५० करोड़ रुपये विनियोग 
का लक्ष्य रक्खा TAT: | बेन 
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उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इस अवधि में सावंजनिक क्षेत्र में तीन बड़े इस्पात कारखाने 
लू किये गये । इनमें से प्रत्येक की क्षमता १० लाख मीटरी टन वाधिक है । निजी क्षेत्र 
के तीन इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता दो गुनी कर दी गई। भारी fea 
मशीनरी और भारी मशीनी यन्त्रों के कारखाने तया इन्जीनियरी उद्योग की अन्य भारी 
मशीनों के निर्माण के कारखानों की भी नींव डाल दी गई । सीमेंट और कागज उद्योगों 
की मशीनों का भी निर्माण किया जाने लगा है । रासायनिक उद्योगों के विस्तार में भी 
आश्चर्यजनक प्रगति हुई । रासायनिक उद्योगों के बड़े कारखानों की स्थापना के अलावा 
नत्रजन युक्त उवरक, कास्टिक सोडा, सोडा एश, गन्धक के तेजाबँ के उत्पादन में वृद्धि 
हुई और युरिया, अमोनियम, फास्फेट, पेनीसिलीन, नकली रेश) पोलीथिलीन, अखबारी 
गज, डाइस्टाफ आदि नई वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हो गया | साइकिल, सीने 
की मशीन, टेलीफोन, विद्युत उपकरण, सूती कपड़ा उद्योग की मशीनें और चीनी की 
मशीन आदि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । नवीनतम ढंग पर प्रशिक्षित श्रमिकों और 
प्रबन्धकों की संख्या में वृद्धि हुई । 
उपयु क्त प्रगतिशील प्रवृत्ति के साथ उत्पादन सम्बन्धी कुछ बड़ी कमियां भी रहीं। - 
उदाहरण के लिये नये इस्पात कारखानों का कुल उत्पादन ६ लाख टन ही रहा, जबकि 
इसका लक्ष्य २० लाख टन का था। टाटा आयरन ओर स्टील प्लांट का भी उत्पादन 
लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया | सिंदरी के सरकारी उवेरक कारखाने और निजी क्षेत्र के 
अमोनियम क्लोराइड प्रोजैक्ट को भी निश्चित समय पर लक्ष्यानुसार प्रगतिशील नहीं 
किया जा सका । भोपाल के भारी विद्युत मशीनरी कांरखानों की स्थापना में भी देरी 
हुई । इन सबका कारण विदेशी पूँजी की प्राप्ति सम्बन्धी कठिनाइयां थीं । विदेशी पूँजी 
की कमी के कारण विभिन्न कार्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये स्थगित कर दिया 
गया । एक भारी; कमी यह रहीं कि बहुत-सी योजनाओं पर वास्तविक खर्च उस बच से 
. कहीं अधिक पड़ा जो कि उनके लिए आरम्भ में निर्धारित किया गया था । दूसरी योजना 
में सावेजनिक क्षेत्र में” ७७० करोड़ रुपए का निवेश (Investment) किया गया, जबकि 
THAN का लक्ष्य केवल ५६० करोड़ रुपए था। निजी क्षेत्र में भी ६८५ करोड़ रुपए के 
लक्ष्य के स्थान पर ८५० करोड़ रुपए खचे हुये । इस प्रकार खचं के लक्ष्यों में २०% 
वृद्धि होने पर भी उत्पादन के लक्ष्य में केवल ८५ से ६५% तक ही वृद्धि हो पाई। इस | क 2 
- प्रकार स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं 
किया जा सका था । मुख्य उद्योगों में उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति पृष्ठ २२४ पर दी गई 
तालिका के अनुसार रही । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम--तीसरी योजना में आधार- 
भूत पूँजी और उपकरण उत्पादक उद्योगों को काफी महत्व दिया गया है। मशीन निर्माण 
- योजनाओं का इनमें मुख्य स्थान है । प्राथमिक निम्नांकित प्रकार से हैं-- 
(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अवशेष कायों को पूरा करना है। | 
. (२)-भारी इंजीनियरिंग ओर मशीन निर्माण उद्योगों, ढलाई और गढाई, मिश्रित ._ 
धातु के औजार ओर विशिष्ट इस्पात, लोहा और इस्पात तथा लोहे-मिञ्चित घातुओं को es 
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२२४ बड़े पैमाने के उद्योग 
> मुख्य उद्योगो में उत्पादन E. 
TN गामा ताम हमा साना न्न ~ zi 
सन्‌ aq aq १९६२ : 
À s E 
उद्योग का नाम | उत्पादन की इकाई Ts वि व्र Bes 4 
कोयला लाख टन ३२५ | ३८८ ५६१ ४४९ 
लोह अयस x ३७ | ४३ १२१ ६७ 
कच्चा लोहा E १५६ | १७५ ४६६| ४१३ 
तैयार इस्पात . ८ १०२| RWS] २०५ २६७ i 
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(४) आवश्यकं दवाइयों, कागज, चीनी, कपड़ा, वनस्पति तेल, गृहनिर्माण से . 
सम्बन्धी सामग्री आदि आवश्यक आवश्यकतानों से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि! 
यद्यपि योजना के उपयु क्त लक्ष्य महत्वाकांक्षापुर्ण हैं, तथापि ये लक्ष्य आशावा दिता- 
पूणं हूँ, क्योंकि (क) निजी उद्योगों और संस्थात्मक अभिकरणों के उपलब्ध साधनों प . 
नये पूँजी विनियोग के लिये बहुत दबाव पड़ रहा है, (ख) जिन मिलों में बहुत बड़े पेमाने | | 
पर पुरानी मशीनों का बदलना आवश्यक है वे आवश्यकतानुसार नवीनीकरण के लिये | 
वित्तीय साधन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं, (ग) इन कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता देने 
के लिए योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिए भी थोड़ी राशि की व्यवस्धा | 
की गई है । अतः यह आशा की जाती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय योजना | 
के लक्ष्यों को प्राप्त करके इससे आगे भी महत्वपूर्ण सीमा तक विकास किया जा सकेगा । | ¥ 
_ ma ५४--भारत में उद्योगों का विकास मन्द गति से क्यों हुआ ? भविष्य. 
में देश के औद्योगिक विकास की सम्भावना पर प्रकाश डालिये। भारत को 5 
औद्योगिक उच्चति से बया लाभ हैं ? TE 
(बनारस ५४, THA ३८, कलकत्ता ४१, आगरा बी० कॉम० १९६२-5, ६०) _ 
Why is the development of Industries so slow in India ? Discuss 4 
the possibility of future industrial development in the country. How 2 
would India benefit by the industrial development. र 
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने का अ्राशय--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌... 
भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की गति अत्यन्त तीब्र रही है ओर इसमें 
थोड़ी-बहुत अनेकरूपता भी आई हैः। फलतः आज भारत की गणना विश्व के ८ बड़े a 


औद्योगिक क्षेत्र में अप्रगण्य है । परन्तु देश की विस्तृत आवश्यकताओं एवं विपुल प्राकृतिक | 4 | 
साधनों को देखते हुये; देश की औद्योगिक प्रगति ager हे । भारत की कुल जनसंख्या का | 
केवल ३% भाग ही उद्योगों में लगा हुआ है । निम्न कारणों के आधार पर भारत 
औद्योगिक हृष्टि से पिछड़ा हुआ देश कहलाता है-- क = | 
(१) १६५६ में योजना आयोग ने जनसंख्या का पेशेवार विभाजन (Occupational 


distribution of the population) का अनुमान इस प्रकार लगाया था कि भारत की 


| अतः स्पष्ट है कि भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है । 
` (२) भारत में सब प्रकार के उद्योग नहीं हैं वरन्‌ केत्रल अधिक लाभ वाले उद्य 
` जैसे सूती कपड़े, चीनी आदि वे ही उद्योग प्राप्त हैं। आधारभूत उद्योग जसे मशी 


` पर निर्भर रहता है जो कि देश की ओद्योगिक अवस्था के पिछड़े होने का प्र 
(३) प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता को देखते हुये उद्योगों की मात्र 


न्यून है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२६ बड़े पेमाने के उद्योग = : 


(४) आज भी भारत में रासायनिक विशेषज्ञा, इंजीनियरों की कमी है जो बहुत 
बड़े वेतन पर विदेशों से बुलाने पड़ते हैं । | 

भारत में मन्द औद्योगीकरण के कारण (Causes of the Slow Indus- 
trial Progress in 17019)- भारत में औद्योगिक fasa की मन्द प्रगति के मुख्य | 
. कारण निम्न हैं-- १ 

(१) आधारभूत उद्योगों का अभाव (Absence of Basic Industries)— 
भारत में आधारभूत उद्योगों का अभाव है । आधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता 
देने के बावजूद भी देश में आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने में ये उद्योग असमर्थ से रहे 
हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा सीमेंट उद्योग को छोड़कर|अन्य आधारभूत उद्योगों का 
भारत में कोई विकास नहीं हुआ । लोहा तथा इस्पात और सीमेंट भी देश की आवश्यकः 
ताओं को देखते हुये अपर्याप्त-हैं । मशीनें बनाने का उद्योग भारी रासायनिक (Heavy | 
Chemical) उद्योग तथा पुँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) $ निर्माण में भारत में 
पुरी तरह अभाव रहा है । इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । जो भी कारखाने भारत 
में लगाये गये उनमें उपभोग्य वस्तुर्ये (Consumer Goods) ही निर्माण होती हैं। जसे 
सूती वस्त्र, जूट, कागज, चीनी इत्यादि । आधारभूत उद्योगों के अभाव के कारण अन्य 
उद्योगों का समुचित विकास भी नहीं हो सका । 

(२) भारतीय पुँजी का अभाव (Shyness of Indian Capital) —ara 
में पूंजी का सदेव {से अभाव रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ थोड़ी-बहुत पूँजी | 
उपलब्ध भी थी, उसे मनुष्य भय तथा संकोचवश उद्योगों में नहीं लगाते थे । दुसरे 
में पूँजी का सचय बहुत कम होता है । देश में प्रारम्भिक काल में जो भी उद्योग स्थापित 

उनमें से अधिकांश विदेशी पुँजी से लगाये गये । भारत में मनुष्य अपना रुपया उद्योगों | 

लगाने की अपेक्षा भुमि तथा जायदाद खरीदना या छुपाकर रखना अच्छा समके 
थे । वस्तुतः भारतीय पुँजी बड़ी शार्मीली है, जिससे पूँजी का विनियोग उद्योगों में 
` क्रम होता रहा है । 

(३) सस्ती शक्ति के साधनों को कमी--भारत में उद्योगों को चलाने : 
लिये अभी तक मुख्य रूप से कोयले की शक्ति का प्रयोग होता है जो देश में कुछ सी। 
क्षेत्रों में ही पाया जाता है जिससे कोयले को देश के सभी .भागों में यातायात करने म 
बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है । यही कारण है कि देश के बहुत से क्षेत्रों में उद्योग. 
का प्रथम तो बिल्कुल विकास नहीं हो सका और यदि हुआ भी तो कुछ गिते चुने ध । 
` मे, जैसे--बम्बई, बंगाल आदि तक ही सीमित रहा । 38 
a (४) कुशल श्रमिकों की कमी-भारत में कुशल . श्रमिकों की सदेव 

__ रही है । यहां की अधिकांश जनता खेतिहर है और देहातों.में रहती है । ये 


ब्ले 


- हुये-- 
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ग्रेगिता का मुकाबला नहीं कर पातीं । 
a (x) औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अभाव- बडे tas कै विकास के लिये 
यह परम आवश्यक है कि देश में इस प्रकार की संस्थायें हों जो उद्योगों को कर्ज आदि 
प्रदान कर सकें । भारत में औद्योगिक वॅको का पुरी तरह अभाव रहा है । देश में जो 
व्यापारिक बैंक हैं, वे एक ओर तो अपने को इस कार्य में असमर्थं पाते हैं, दूसरे उनका 
व्यवहार उद्योगों के प्रति उदासीनता का रहा है । इस कमी के कारण भारत में उद्योगो 
नहीं हो सका । ' 

ठ ति ie संगठन कर्ताओ का अभाव--भारत में ऐसे व्यक्तियों का 
अभाव रहा है जो उद्योगों के संगठन की योग्यता तथा क्षमता रखते हों। देश का 
सामाजिक वातावरण, लोगों की विचारधारा तथा शिक्षा की कमी के कारण भारत Ges 
से कृषि प्रधान देश रहा है और अब भी हे। : 

(७) सरकारो उदासीनतापूर्ण नोति--भारत लगभग ३०० वर्ष तक पराधीन 
रहा जिसमें अंग्रेजों की उद्योगों की नीति बडी अन्यायपूर्ण रही । अंग्रेज यहाँ से कच्चा 
माल खरीदते रहे, भारत को कच्चे माल से निमित पक्के माल का बाजार बनाकर माल 
यहां बेचते रहे क्योंकि भारत सें उद्योगों के विकास का अर्थ था ब्रिटिश उद्योगों की 
हानि । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित नीति के अनुसार भारतीय प्राचीन 
उद्योगों का विनाश हुआ और उनके स्थान पर नये उद्योगों को स्थापना नहीं हो सक्री i 

(८) रेल के भाडे से सम्बन्धित नीति--भारतीय रेलों के भाडे (Railways 
Rates) निर्धारित करने वी नीति उद्योगों के विकास में बाधक सिद्ध हुई है । रेल भाड़ों 
का निर्धारण इस उद्देश्य से किया गया है कि भारत में विदेशी आयात को प्रोत्साहन 
म्ले और देश सै कच्चे माल का निर्यात अधिक हो ।. इस प्रकार से देश के उद्योगों के 
बिकास में बाघा पहुँची तथा उनका विकास मन्द गति से हुआ 

(&) उद्योगों का योजना रहित विकास--भारत में जो भी उद्योग स्थापित 
हुये वे किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार नहीं हुए, जिसका प्रिणाम यह हुआ कि 
देश के कुछ भाग, जैसे--बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्त। इत्यादि विशेष रूप से 
विकसित हो. गये और शेष भागों का कोई विकास नहीं हो सका । इस प्रकार समस्त देश 
में सन्तुलित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया 1 2 : 

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारण भी इस मन्द गति में सहायक 

(a) संगठित बाजारों का aul 
(ब) यातायात के-साधतों का. अपूण “विकास \ 
: (स) प्रचार (Advertisement) के दोषपूणं TI । Bele 
ङ (द) पुरानी तथा घिसी हुई मश्चीने "` - 
{ies ( j मकूशः प्रदस्ध 15 ¬ . एर $ 
aaa Ke ग में उद्योगों की sala को सम्भावता . 
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बाधाये समाप्त हो गई हैं और अव हमारी राष्ट्रीय सरकार इस दिशा में विशेष रूप से 
प्रयत्नशील है । श्रीमती विरा एन्सटी (Mrs. Vera Anstey) के अनुसार किसी भी 
देश का औद्योगिक विकास पांच बातों पर निर्भर है। इसी के आधार पर हम भारत के 
भौद्योगिक भविष्य का निर्णय कर सकते हैं--- 

(१) मानव--इसके अन्तर्गत कुशल श्रमिक तथा योग्य व्यवस्थापक आते हैं । 
भारत में श्रम की कोई कमी नहीं । देश का जनसंख्या ४० करोड़ से ऊपर है उनकी 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। टॅकनीकल 
कमंचारियों के अभाव को पुरा करने के लिये भारतीय विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये विदेशों 
को भेजे जा रहे हैं। आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षो में यह कमी बहुत हद तक 
दुर हो जांयेगी । 


(२) धन- औद्योगीकरण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है | 


जिसका देश में अभाव है। भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक टैक्स 
नगाकर तथा राष्ट्रीय बंचत को प्रोत्साहन देकर इस अभाव को पुरा करने का प्रयत्न 
किया । फिर भी भारत में दूसरी योजना के काल में ७०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा 
की कमी अनुभव की गई जिसे विदेशों से उधार के रूप में प्राप्त करने के प्रयत्न किमे 
गये । भारत के कुछ मित्र तथा शुभचिन्तक देश भारत की भरसक सहायता करने को 
तैयार हैं। आशा हे धन के इस अभाव को किसी न किसी तरह पुरा कर लिया जायेगा । 

. (३) सामान--कच्चे सामान की दृष्टि से भारत काफी भाग्यशाली है । भारत 
में इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ, जेसे--लोहा, मैंगनीज इत्यादि पाये जाते हैं, 
जो देश के सम्पूणं औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त हैं । इसके अतिरिक्त जो कच्चा 
माल कृषि पदार्थो द्वारा प्राप्त होता है उसके क्षेत्र में भी भारत की स्थिति काफी अच्छी 
है । कहने का तात्पर्यं यह है कि उपलेब्ध सामान की दृष्टि से भारत का औद्योगिक 
भविष्य उज्ज्वल कहा जा सकता है। 

(४) सञ्चींन--ओद्योगिक विकास के - लिए एक अन्य समस्या मशीनों की है 
जिनका निर्माण अभी भारत में नहीं होता । उन्हें विदेशों से मंगाने में बहुत अधिक 
विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जो भारतं के पास नहीं है । इस कमी को ध्यान में रखते 
हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े इस्पात के कारखाने तथा भारी मशीनें बनाने 
वाले कारखानों के निर्माण की व्यवस्था की गई ।: इस योजना के पुरे हो. जाने से स्वयं 
भारत में मशीनों आदि का निर्माण होने लगेगा और देश के भौद्योगीकरण में सहायता 
मिलेगी । aR ae AS l 

(x) बाजार--उद्योगों की सफलता के लिये यह भी..आवश्यक, है कि उन 
वस्तुओं के लिए पर्याप्त बांजार भी होनां चाहिये ।' भारत एक विद्याल देश है जिसमें 


इसके अतिरिक्त भारत के. पड़ीसी देशों में भी भारत की बनी वस्तुओं की काफी मांगे 


हैं। इसलिए उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरणः पायां जातां है। :; 
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संक्षेप में, भारत में तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए Aer दिए जा सकते 


साधनों का और अधिक विस्तार किया जाए, (iv) श्रमिको के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करके उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जाए, (v) सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की कार्य | 
कुशलता के स्तर को सुधारा जाए, (vi) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहित किया जाए, (vi 
निजी-प्षेत्र के हष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए, तथा (viii) आधुनिककीरण के काय. 


क्रम की गति को तीव्र गिया जाए । 
भ्रौधोगिक उच्चति के लाभ 
औद्योगिक उन्नति का महत्व भारत के लिये ही नहीं वरन्‌ समस्त देशों के लिए O 
र लगभग समान है । यदि हम संसार के अन्य देशों पर दृष्टिपात करें तब हमें स्पस्ट हो 
जायेगा कि संसार के उन्नतिशील देश औद्योगिक उन्नति के कारण ही संसार के अः ८ 
देशों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारत चूँकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है... 
इसलिये. औद्योगिक उन्नति का महत्व भारत के लिये ओर भी अधिक है। भारत को | 
निम्नलिखित औद्योगिक लाभ प्राप्त होते की आशा है-- = क 
(१) असंतुलित अर्थ-व्यदस्था at समाप्ति--यह सर्वविदित है कि भारत = 
एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत कृषि कार्य 
करके जीवन निर्वाह करता है । यद्यपि कृषि प्रधान होना कोई बुरा नहीं तथापि कृषि 
पर जनसंख्या का आवश्यकता से अधिक भार. होना देश के हित में ठीक नहीं 


कृषि पर से हटाकर उद्योगों में. लगाया जाय । इससे एक ओर तो कृषि उपज 
होगी और देश औद्योगिक उन्नति कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा । . 
(२) राष्ट्रीय आय--औद्योगिक उन्नति होने से स्वतः ही देश की 
आय में वृद्धि होगी जिससे भारत निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि होकर उनकी 
कुशलता में भी वृद्धि होगी । फलस्वरूप कार्य-कुशलता में वृद्धि और अधिक उन्नति 
गेगी जिससे देश को बहुत बड़ी मात्रा में आथिक लाभ होगा ओर राष्ट्रीय अ 
वृद्धिहोजावेगी। . ` . क 
(३) कृषि बिकास- औद्योगिक उन्नति होने से एक ओर तो 
कृषि पर दबाव कम होगा और दुसरी ओर कृषि सम्बन्धी यंत्र उद्योगों 
निर्माण होने लगेंगे । अतः यंत्रों के उपयोग से कृषि का विकास स्वत 
(४) करदेय क्षमता में वृद्धि-देश की राष्ट्रीय आय 
भारतवासियों की कर देने की क्षमता बढे ! जससे राष्ट्रीय र्‌ 
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विकास कर दान क्षमता को बढ़ाकर और अधिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित 
करेगा | F 
(५) रोजगार के अधिक अवसर- औद्योगिक विकास का सर्वाधिक महत्वपुर्ण | 
प्रभाव यह होगा कि देश में बेरोजगारी बहुत कम अथवा बिल्कुल समाप्त हो जायेगी 
क्योंकि नये-नये उद्योगों में अधिकाधिक मानव शक्ति की आवश्यकता में वृद्धि होगी । { 
= (६) सुरक्षा--किसी भी देश की सुरक्षा के लिये सुरक्षा सम्वन्धी सामग्री का | 
देश में ही निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि एक तो विदेशों से यंत्र आदि | 
खरीदने में देश का धन बाहर चला जाता है और दुसरे कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर 
विदेशों से यन्त्र आदि मंगाने में कठिनाई पड़ जाती है। यही नहीं प्रत्येक देश सुरक्षा 
सम्बन्धी बातें छिपाकर रखना चाहता है । अतः इन सब हृष्टिकोणों से औद्योगिक विकास _ 


| आवश्यक है । | 
' _ (७) साख संस्थाओं का विकास--देश में औद्योगिक विकास के साथ a 
| साथ i की भी मांग बढ़ेगी और उसकी पुति के लिये नई-नई साख संस्थायें qa 
i जायगी । 
A 


| ति (ऽ) मितव्ययिता - आधिक वेक आदि साख संस्थाओं का विकास मनुष्य को र 
| अधिकाधिक पूंजी बचाने की प्रवृत्ति को प्रोत्सादन देगा । फलस्वरूप मनुष्य अधिकाधिक 
न पुँजी बचाने का प्रयास करने लगेंगे । EE 
| (९) सभ्यता का विकास--जिस देश में औद्योगिक विकास जितना | 
ग; अधिक होगा उतना ही वह देश अधिक सभ्य माना जाता है । अतः औद्योगिक विकास | 

के साथ-साथ सभ्यता का भी देश में विकास हो जायेगा | क 
| अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देश को औद्योगिक उन्नति से अनेक 
| बहुमूल्य लाभ होंगे । आदरणीय श्री नेहरू .ने भी ५ नवम्बर १९५५ की एक प्रेस | 
; कान्फ्रस में इन शब्दों में औद्योगिक विकास पर बल दिया था “कि किसी देश की वास्तविक 
सुरक्षा उस देश का तेजी से विकास होने में निहित है |” (Building up of defence छ; 
P जय means rapid industrialization of the country) । अन्त सें हम ह्ढ्ता- E 
शवक कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास के पथ पर प्रशस्त होने पर उन्नतिशीत 
देशों में अपना विशिष्ट स्थान बना लेगा। e- 


अश्न ५५-भारत में सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास का संक्षिप्त 


वरण दीजिये । | 


- 
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कारपोरेशन (Corporation) बनाये जो केन्द्रीय सरकार के आधीन कार्य कर रहे हैं । . 
देश की सरकार ने जिन भोद्योगिक कारखानो की स्थापना सावंजनिक क्षेत्र (Public 
Sector) में की उनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

(१) सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना-विहार राज्य में स्थित यह 
एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इसमें प्रतिदिन १ हजार टन अमोनियम ate 
(Ammonium Sulphate) बन सकता है । २८ करोड़ रुपये को लागत से यह 
कारखाना १६५६ में बनकर तैयार हुआ, पहले साल में इसमें केवल ७४४५ टन खाद का 
उत्पादन हुमा । १९५९-६० में निर्धारित से भी अधिक अर्थात्‌ २,८५,२४८ टन खाद का 
उत्पादन किया गया । अमोनिया नाइट्रेट (Ammonium nitrate) तथा अन्य रासायनिक 
पदार्थों के उत्पादन की भी इस कारखाने में व्यवस्था की जा रही है । आशा की जाती 
है कि यह कारखाना भारत में रासायनिक उद्योग का मुख्य केन्द्र होगा जिनकी देश को 
सबसे अधिक आवश्यकता है । इस कारखाने में ६० प्रतिशत वृद्धि करने की योजना पूरी 
करली गई है । रासायनिक खाद की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के हेतु आगामी 
योजनाओं में नांगल, नैवेली, ट्राम्बे और राऊरकेला में खाद के नए कारखाने स्थापित किए 
जा रहे हैं। 

(२) चितरंजन रेल के इजिन बनाने का कारलाना--यह कारखाना | 
पश्चिमी बंगाल में स्थित और भारतीय रेलों के लिए भाप से चलने वाले रेल के इ जिनों 
का निर्माण कर रहा है । aa तो रेल के इ जिन में काम में आने वाले बहुत से पूजे आज 
भी विदेशों से आयात करने पड़ते हैं किन्तु धीरे-धीरे इस बात का भी प्रयत्न क्रिया जा 


dis ता > Ns BA 


७० oe at di ied 


वाले समुद्री जहाज बनाना है जिससे भारत के स 
हो सके और भारत को विदेशों पर हि 


ae 
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२४ समुद्री जहाजों का निर्माण हो चुका । कारखाने में टेक्नीकल (Techn 1०91) सहायता 
तथा परामशं के लिए फ्रांस की कम्पनी से समझौता कर लिया है ga कारखाने के 
विस्तार से सम्बन्धित २:६० करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यक्रम का प्रथम तथा 
द्वितीय चरण पूरा हो चुका है। कोचीन में एक दूसरा जहाज कारखाना बनाया जा - 
: रहा है, जिसके लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३० करोड़ की व्यवस्था की गई है। ; 
(x) हिःदुस्तान भवन निर्माण कारखाना (Hindustan Housing 
Factory)—ag कारखाना १६५२ में चालू किया गया। इससे पुव भारत सरकार 
द्वारा स्थापित भवन निर्माण कारखाने की असफलता के कारण उसे यह नया रूप दिया 
गया है । अब इस कारखाने का नये सिरे से सुधार किया गया है और वे विभिन्न प्रकार 
के भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन की भी व्यवस्था कर दी गई है । 
(x) राष्टीय यन्त्र BILE TAT—(National Instrument Fatcory)—ag À 
कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया है और अब इसका विस्तार किया जा रहा 
है । इसमें वैज्ञानिक यन्त्रों (Scientific Instruments) आदि का निर्माण होता है । 
१९५४-५५ में इस कारखाने में २१९४६ लाख रुपये के मूल्य का सामान तथा 
१९६०-६१ में ४८:२५ लाख रुपये के मूल्य का सामान बनाया गया | 
(६) पेनिसिलिन बनाने का कारखाना (Penicillia Factory)—ag 
कारखाना पुना के निकट पिमपरी के स्थान बनाया गया है । इस कारखाने में पेनिसिलिन 
नास की दवाई बनाई. जाती है । इस कारखाने में दवाई के निर्माण का कार्य १ अगस्त | 
१९५५ से शुरू हो. गया है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में पेनिसिलिन के अतिरिक्त इसी | 
प्रकार की अन्य दवाओं का भी उत्पादन होने लगेगा । १६५६-६० में ३३ १५ लाख 
मेगा यूनिट का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। यह क्षमता Yoo लाख 
_ मेगा यूनिट तक बढ़ाई जा रही है। १६६१ के अन्त तक कारखाने में ४० से ५० 
हजार किलोग्राम स्ट्रपटोमाइसीन प्रतिवर्ष तैयार होने लगेगी । इसी प्रकार ५० टन 
विट मिन 'सी' के वाषिक उत्पादन की एक योजना लागू की जा रही है। 
 श१९१९मेंरूसकी सरकार से समझोता किया गया है जिसके द्वारा भारत में 
विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने का कारखाना स्थापित किया जायेगा जिसके हेतु ह 
` ऽ करोड़ रुत्रल (२००४1६४) के कजे की व्यवस्था करेगा | E 
(७) Sto Sto टो बनाने का कारखाना (0. D. T. एल) दिल्ली | 
डी० डी० टी० बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। इस कारखानेमें | 
o टी० का उत्पादन २५ मार्च १९५५ से शुरू हो गया और दिसम्बर १६५५ | 
'उत्रादन-क्षमता १ लाख टन प्रति दिन तक हो गई थी । १९५९-६० में इस 
` टन टेक्नीकल डी० Sto dto का उत्पादन हुआ । दुसरा कारखाना के 
किया गया है जो १९५८ में चालू किया गया है । इसकी वाधिक = 
है। डी० डी० टी ल राज्य 
ई 


गया है जो अः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ 


२७/१५ बड़े पेमाने के उद्योग - २३३ 


(८) मशीन, ग्रौजार बनाने का कारखाना “यह कारखाना बंगलौर के 
पास स्थापित क्रिया गया है। १६५४ में इसने मशीनों तथा आजारों के उत्पादन का 
काय शुरू कर दिया । इसकी उत्पादन क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि की जा रही है।इस 
कारखाने से भारतीय रेलों तथा अन्य इस्पात कारखानों आदि को सहायता मिलेगी । 
एक (Swiss Company) के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना तथा विस्तार का 
कार्य किया जा रहा है । इस कारखाने में १६५६-६० में ५०२ मशीनें बनाई गई जिसमें 
से २४० तीव्र गति से चलने वाली खराद (Lathes) भी थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
का लक्ष्य १६५७-५८ में पुरा हो चुका था। उत्पादन को बढ़ाने के लिये एक दूसरे 
कारखाने का निर्माण किया जा रहा है ताकि, प्रतिवर्ष २००० मशीनें बन सके | एकं 
जापानी कम्पनी की सहायता से घड़ी बनाने का कारखाना बनाया जा रहा है जिसमें 
प्रतिवर्षं २४०००० घड्याँ बन सकेंगी । 

(६) हिन्दुस्तान केबिल्स कारखाना (Hindustan Cables Factory) 

ह कारखाना पश्चिमी बंगाल में कल्याण में स्थापित किया गया है । डाक तथा तारं 
विभाग द्वारा प्रयोग होने वाले विविध प्रकार के केबिल्स तथा तार अब तक विदेशों से 
आयात किये जा रहेथे । इस कारखाने में उत्पादन का कायं १६५४ में शुरू हो गया हे । 
शुरू के ६ महीनों में केवल ११२ मील लम्बे केबिल्स का उत्पादन हुआ । १६५८-५९ 
के अन्त तक यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक अर्थात्‌ ६५६ मील लम्बाई के 
केबिल्स का हो गया । इस कारखाने का विस्तार करके इसकी उत्पादन-क्षमता 
१०००० मील लम्बाई के केबिल्स तक करने की है। १६५६-६० में इस कारखाने में 


५६१ मील के लम्बे केबिल्स तथा १६६०-६१ में १,०७७ मील लम्बे तार बनाये गये। - 


जिनका मुल्य १:१५ करोड़ रुपये था। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता २००० मोल 
लम्बे केबिल्स प्रतिवर्ष बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। सन्‌ १६६० से इसमें टेली- 
फोन के तार बनने भी शुरू हो गये हैं । 

(१०) हिन्दुस्तान इस्पात का कारखाना (Hindustan Steel Ltd.) - 
उड़ीसा राज्य में रूरकेला नामक स्थान पर जमंनी के एक औद्योगिक सगठन की सामेदारी 
में इस्पात का एक नया कारखाना लगाया जा रहा है। १६६१ तक्र यह कारखाना 
१२८ करोड़ रुपये की लागत से बनकर तयार हो गया और इसकी वाषिक उत्पादन 
क्षमता € लाख टन तक होगी । यह उन तीन नये इस्पात कारखानों भें से एक है जो 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र में लगाये गये हे | इन कारखानों के बन जाने 
से अब: वर्तमान इस्पात की कमी कुछ हद तक दूर हो गई है। 

उपरोक्त इस्पात के कारखाने के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य में भिलाई नामक 
स्थान पर रूस सरकार की सहायता से एक अन्य इस्पात का कारखाना बन रहा है । 
जिसकी लागत ११५ करोड़ रुपये होगी और उत्पादन क्षमता १० लाख टन प्रतिवर्ष 
होगी । दुर्गापुर नामक एक स्थान पर पश्चिमी बंगाल राज्य में एक ब्रिटिश कम्पनी की 


सहायता से एक तीसरा इस्पात कारखाना बनाया जा रहा है जिस पर कुल लागत _ 
१३८ करोड़ ढपये.होगी०८ आरळ FV MANU क्षार लोहा तथा | 
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इस्पात उद्योग सावंजनिक क्षेत्र (Public Sector) में रखा गया है। रुरकेला इस्पात के 
कारखाने में उत्पादन का कार्य फरवरी १६५६ में चालु हो गया जवकि प्रथम धवन 
भट्टी चालू की गई । दूसरी भट्टी जनवरी १६६० में तथा तीसरी भट्टी १६६१ में चालू 
हो डुक हैं । भिलाई इस्पात कें कारखाने में ३ धवन भट्टियां तथा अन्य कारखाने 
फरवरी १६५६ तथा दिसम्बर १६६० के बीच चालु कर दिये गये हैं। इसी प्रकार 
दुर्गापुर इस्पात कारख,ने में उत्पादन (पा कार्य दिसम्बर १९५९ में चालू हो गया था। 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों कार बानों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य 
से विस्तार की योजनायें चालु की गईं .साथ ही बौकारो में चौथे कारखाने की स्थापना 
का कायं आरम्भ किया गया । 

१९५६ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Deve- 
lopment Corporation) ने कुछ अन्य योजनाओं को निश्चित रूप प्रदान किया है । 
देश में भारी मशीनरी (Heavy Machinary) के निर्माण का कार्य शीघ्र ही होने 
वाला है । इस योजना के अन्तगंत १९५९ में रूस की सरकार से दो समभौते करिये हैं, 
जिनके द्वारा रांची में भारी मशीनरी निर्माण का कारखाना तथा कोयला निकालने की 
मशीन बनाने का कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। १९५६ के 
समोते के अनुसार कीटाणु नाशक तथा अन्य दवाइयों के निर्माण के कारखाने स्थापित 
किये जायेंगे | 

(११) हिन्दुस्तान हवाई जहाज कारखाना (Hindustan Air Crafts 
1.10.)--इस कारखाने की स्थापना सनु १६४० में बंगलौर में ४ करोड़ रुपये की अधिकृत 

' पूँजी से की गई थी । माचे सन्‌ १९५१ में इसक्री ३:८ करोड़ रुपये की परिदत्त पूंजी 
` मैं से ३-२ करोड़ रुपये की सरकारी पूँजी थी । इस कारखाने में हवाई जहाज के पुजों 
` का निर्माण तथा उन्हें जोड़कर हवाई जहाज बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है! 
इसके अतिरिक्त रेल के feet तथा मोटर, बसों के ढांचे बनाने का कार्य भी इस 
कारखाने में होता है । 
(१२) Waa कागज बनाने का कारखाना --भारत सरकार ने मध्य- 
देश राज्य की सरकार के सामे में छः करोड़ रुपये की लागत से अखबारी कागज बनाने 
इम कारखाने की स्थापना की है । १६५५ से इस कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया 
इसकी वाषिक उत्पादन क्षमता ३०००० टन है। १९५६-६० में इस कारखाने में 
१ टन अखबारी कागज का उत्पादन किया गया है + हैदराबाद राज्य में एक 
खबारी कागज बनाते वाले कारखाने की स्थापना पर विचार किया जा रहा है । 
था नांगल में रासायनिक खाद के बड़े कारखाने लगाये जायेंगे । 
(६ की औद्योगिक नीति से सावंजनिक क्षेत्र के विस्तार तथा विकास क 
| हो गया है। छोटी बड़ी ऐसी 
त पूरा किया जायेगा । यह भी 


टू 


२७/१५ बड़े पेमाने के उद्योग 


“थोडे ही वर्षों से आरम्भ की गई है परन्तु हिन्दू लोग लोहा गलाने, ढालने और 


‘gee इण्डिया कम्पनी ने श्री डंकन की अध्यक्षता में मद्रास राज्य में एक छोटा 
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करण कर दे । दुसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में , विशेष रूप से सार्वजनिक. 
के विकास तथा विस्तार की व्यवस्था की गई एवं इस लक्ष्य को बहुत कुछ हमने fed 
पचवर्षीय योजना में प्राप्त कर लिया है तृतीय योजना में भी इसकी प्रगति की बह 
कुछ आशा है | 
प्रश्न ५६--भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना, विकास _ 

तथा वतमान स्थिति को व्याख्या कोजिये । बि. 
(पटना १६५१, ५७, ६१, राजस्थान ५२, विहार ६१4, विक्रम ६०, सागर ६१) 
Trace the growth, development and present position of the Ir 

and Steel Industry in India 
लोहा और इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग 

में से एक है । इसकी प्रगति के बिना देश का आथिक विकास सम्भव नहीं है । आश 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा देश लोहे और इस्पात के उद्योग के लिये बहुत प्रा र न 
काल से प्रसिद्ध रहा है । दिल्ली का लौह-स्तम्म संसार के वैज्ञादिकों और इंजीनियर 
के लिये सदेव आश्चर्य की वस्तु रहा हे । मध्य-युग में भी हमारा देश पुणं निपुण था 


पर प्रकाश डालते हुये प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि “लोहे की ढलाई तो इङ्गलैए 
बनाने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से रखते है । 

उद्योग का आरम्भ और विकास 
परन्तु प्रगति के पथ पर अग्रसर न होकर २ वर्ष बाद ही बन्द हो गया। 
खाना खोला, परन्तु कुछ समय बाद यह भी बन्द हो गया । १८२५ में ही थ | 
भट्टियां लगाई गई थीं, परन्तु कोयले के अभाव के कारण १८४७ में यह प्रय 
रहा । १८५५ में रानीगंज और १८७५ में कलकत्ता में इस उद्योग को : 


गया । १८७४ में वराकुर लोहा और इस्पात कम्पनी ने जो बंगाल की कम्प 
खरीद ली गई थी पत्थर के कोग्नले का प्रयोग कर इसकी उत्तति करने व 


किया | द 


सर जे० एम० टाटा ने काफी परिश्रम के बाद १६०५ में ची 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३६ बड़े पैमाने के उद्योग २७/१५ 


सन्‌ १९११ से कच्चा लोहा तथा १६१३ से इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया । प्रथम 
महायुद्ध काल में इस कारखाने ने आश्चयंजनक प्रगति की तथा सन्‌ १६१८० तक इसका 
काफी विस्तार हो गया । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ १९१८ में में हीरापुर नामक स्थान 
पर इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की और १६२१ में युनाइटेड स्टील कार्पोरेशन 
ऑफ एशिया मनोहरपुर में तथा मंसूर आयरन एण्ड स्टील ववसं की स्थापना १६२३ 


' में की गई । यह सभी प्रयास टाटा की सफलता के बाद किये गये थे । 


१९१४ से १९३९ तक--प्रथम महायुद्ध भारतीय लोहे एवं इस्पात के उद्योग 
के लिये एक स्वर्ण अवसर के रूप में आया । युद्ध काल में भारतीय मांग के अतिरिक्त 
युद्ध के क्षेत्रों के लौह पदार्थों की मांग बढ़ गई। उत मांग के बढ़ने से उद्योग का काफी 
विकास हुआ और उसने बहुत लाभ कमाया । टैरिफ बोर्ड के अनुसार १६१६-१७ मे 
कम्पनी का उत्पादन क्रमशः १,४७,४०७ टन कच्चा लोहा, १,३६९,४०३ टन इस्पात आर 
६८,७२६ टन पक्का इस्पात हुआ था । 

१६२३ में प्रशुल्क सभा ने अपने वृत्त लेख में लिखा है-“'संरक्षण के अभाव 
में यह उद्योग भविष्य के अनेक वर्षो में भी उन्नति नहीं कर सकता और सम्भव है 


कि फौजी एवं सुरक्षा की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण उद्योग का कहीं अन्त न हो जाये । 


इसलिये इस उद्योग का संरक्षण लेने का पहला अधिकार है ।” .इसके फलस्वरूप १६२४ 
में इस उद्योग के लिये ३ वर्ष का संरक्षण प्राप्त हुआ । ' आयात मूल्य पर ४०% कर 


लगाकर इस उद्योग की आथिक सहायता की गई । इस सहायता से उद्योग द्रुतगति से 


> 


~ 


विकास करने लगा । 

टाटा की कम्पनियों में १६२४ और १६२६ के बींच सस्ते कोयले का प्रयोग 
करके उत्पादन व्यय में काफी कमी की गई और १६१६-१७ के उत्पादन से बढ़कर 
१९२७-२८ में ५,९९,५३६ टन हो गया । इस प्रकार १० वर्ष में ही इस्पात का उत्पादन 


. ४ गुने से अधिक हो गया था। परन्तु १६१६ के बाद विश्व-व्यापी मंदी का बुरा 


प्रभाव इस उद्योग पर पड़ा । इधर भारतीय रेलों का विकास न होने से इस उद्योग को 
त धक्का लगा और इस उद्योग की दशा १६३९ TH बहुत खराब रही । | 
१६२६-२७ में प्रशुल्क सभा ने उद्योग .की जांच कर इस बात की सिफारिश 

क इसका संरक्षण काल ७ वष और बढ़ा दिया जाये । अतः संरक्षण कानुन में 
करके अवधि भौर बढ़ाई गई। परन्तु इन सब प्रयत्नो से ही इस उद्योग को 
रखने का प्रयत्न किया गया था । 
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१४७ छोटे-बड़े लोहे व इस्पात के कारखाने थे जिनमें लगभग १२० करोड रुपये की 


पूंजी लगी हुई थी तथा लगभग ६०,१५४ व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थें । दूसरे 


महायुद्ध के आरम्भ होने से उद्योग की समृद्धि में एक नये युग का आरम्भ हुआ । विदेशी 


: आयात के बन्द हो जाने से, फौजी आवश्यकताओं के बढ़ने से, इस उद्योग को फिर 


Jhon ae 


पनपने का सुअ३सर प्राप्त हुआ 1 इस्पात का उत्पादन २ वर्ष में ही ५ प्रतिशत बढ़ मया । 


मांग के अधिक बढ़ जाने से सरकार को विवश होकर नागरिक उपभोग पर कन्ट्रोल भी ` 


करना पड़ा । १९४३ में रेल के पहिये बनाने के लिये जमशेदनगरं में एक कारखाने 
(Engineering of Machine Manufacturing Co.) की. स्थापना की गई । जून 
१९४५ को सिह भुमि रेलवे वर्कशाप टाटा के आधीन हो. गया | १६४६ में उद्योग और 
पूर्ति मंत्रालय ने एक पैनल नियुक्त किया जिसने सिफारिश की थी कि इस्पात का प्रति- 
वर्ष उत्पादन २५ लाख टन तक होना चाहिये, मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाय और 
सरकार इसको आथिक सहायता प्रदान करे । सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये इस 
उद्योग को आथिक सहायता.प्रदान को । इन सब प्रयत्नों के बाद भी १९४८ में आकर 
इस उद्योग की स्थिति बदलने लगी । दूसरी ओर सरकार ने आथिक सहायता भी दी 


जो इस प्रकार थी--टाटा को १० करोड़, बंगाल. स्टील कार्पोरेशन को ३ करोड और ६ 


इण्डियन आयरन - एण्ड" स्टील कम्पनी को ५ करोड़ रुपये का ऋण दिया। इसके 
अतिरिक्त विश्व बैंक से भी इसके उत्पादन के. बढ़ाने के लिये सहायता प्राप्त हुई 1 


इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की स्थिति सन्‌-१९४७ के बाद इस प्रकार हों गई-- 
SS डि व कड eee क ण प कोण SR 
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उपरोक्त दिये हुये आँकडों से ज्ञात होता है कि उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई ` 
» थी परन्तु कच्चा लोहा बिक्री के लिये कम उपलब्ध हुआ । दूसरा प्रमुख कारण यह था 
fe उसकी खपत इस्पात बनाने: के लिये होती रही जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के 
उत्पादन में:हम क्रमशः प्रतिवर्ष वृद्धि पाते हे । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विगत 


“वर्षौ में लोंहा बरे इस्पात के उत्पादन में काफी-वृद्धि हुई है.। . 
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लोहा तथा इस्पात उद्योग प्रथम पंचवर्षीव योजना के अन्तर्गत-सन्‌ 
१३५०-५१ में इस्पात के ढोके, तैयार इस्पात और विक्री के लिये कच्चे लोहे का 
उत्पादन क्रमशः १४ लाख टन, १० लाख टन और ३'५ लाख टन था, जोकि सन्‌ 
१६५५-५६ में बढ़कर क्रमशः १७ लाख टन, १३ लाख टन और ३८ लाख टन 
हो गया । 

समस्त बड़े उद्योगों के सामने वित्त की समस्या एक गम्भीर समस्या थी । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने बंगाल स्टील कार्पोरेशन तथा इण्डियन 
स्टीज्ञ कम्पनी को काफी धन देकर उनको उन्नति के लिये काफी प्रयास किया था। 


१६६३ में भारत सरकार ने जमंनी के क्रप्स एवं SAA कम्बाइन (कम्पनी ) हिन्दुस्तान _ 


स्टील लिमिटेड है जिस पर हमारी सरकार ने १० करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय 


किया था । प्रश्रम पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन बढ़ाने के लिये ३० करोड़ रुपये _ 


के व्यय का आयोजन किया गग्रा था frat १५ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता "एबं 
ऋण से प्राप्त किया गथा था । 

लोहा तथा इस्पात उद्योग का हितोय पंचवर्षीय योजना में विकास 
भारत की विकास योजनाओं के साथ ही साथ लीह और इस्पात की मांग बढ़ने लगी 
और सरकार ने अनुभव किया कि यह उद्योग इतना महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्य 


की Us को हडडी । अतः दुसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग को विशेष महत्व दिया, 


गया भौर. ४३१ करोड़ रुपया इस उद्योग पर व्यय करने का सरकार का अनुमान था । 


इम योजना के अन्तर्गत उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने एवं नये कारखाने खोलने | 


का निश्‍चय किया था । सरकार ने निश्चय किया था कि १६६०-६१ तक इसकी उत्पा- 
दन शक्ति ३ लाख टन हो जानी चाहिये । इस लक्ष्य के हेतु स्वयं सरकार ने तीन 
नये कारखाने खोले हैं । प्रथम रूरकेला, (उड़ीसा), दूसरा दुर्गापुर (To बंगाल) और 


तीसरा भिलाई (मध्य-प्रदेश) में । अन्तिम कारखाना रूस सरकार की सहायता से लगाया : 


गया है । इसके अतिरिक्त ७५ करोड़ रुपया विदेशी सहायता पूँजी, मशीनरी आदि के 
रूप में योजना के अत्तं तंक मिलने की आशा को जाती है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के तीन स्टील प्लांट्स (टाटा), इण्डियन तथां 
मंसर आयरन के विस्तार की योजना बनाई गई। इस विकास योजना के अनुसार 
टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी T. 1. $. Co. (Tata Iron and Steel Company) 
का उत्पादन २० लाख टन स्टील इगनोट (20-Lakh Tonnes of Steel Ignots) 
` था १५ लाखटन तयार लोहा (Finished Steel) हो जाना था। इसी प्रकार (1. 1. 5. Co. 
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) तथा मैसूर आयरंन कारखाने ,का उत्पादन बढ़कर 
क्रमशः १० लाख स्टील “टन इगनोट (10 Lakh of Tonnes of Steel 87०9 
या ८ लाख टन तैयार (Finished) लोहा तथा १.लाख टन स्टील इगनोट (One Lakh 
tonnes of steel ignots) या ८५ हजार टन तैयार (Finished). लोहा. हो जाना था. 
T. 1. 5. Co. तथा [. I S. Co. की विकास योजनायें पूरी हो चुकी हैं । 7 + 1- S. Co 


का २० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाया है। T. T $. Co. 
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की उत्पादन क्षमता चतुयँ पंचंवर्षीय योजना में ३० लाख टन स्टील इगनोट किये जाने | 
का लक्ष्य है । १६६३ में ग. 1. S. Co, का उत्पादन १,०३५ लाख टन लोहा तैयार | 
हुआ । 1. 1. 5. 00. के उत्पादन बढाने की विकास योजना स्वीकृत की जा चुकी है 
जिसके अनुसार इसका उत्पादन १० लाख टन स्टील इगनोट से १२ लाख टन स्टोल 
इगनोट हो जायेगा । चतुर्थ योजना में इसका उत्पादन २० लाख टन स्टील इगनोट हो. 
जाने का लक्ष्य है । १६६३ में 1. 1. $. Co. ने ६५ लाख टन तैयार लोहे का उत्पादन 
किया । मैसूर aqt (Mysore Iron Plant) के विकास कार्यक्रम को पुरा करने में कुछ 
देर हो गई है फिर भी कार्य-क्रम जारी है । इस योजना के अन्तर्गत जो इस काये-व म्‌ 
को पूरा करने के लिए लागु कर दी गई है इसका उत्पादन १६६६-६७ तक ७७,०० 
टन तैयार धातु (Finished alloy) तया विशिष्ट लोहा (Special Steel) का उत्पा 
१:०६ लाख टन इगनोट हो जायेगा । मंसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कम्पन 
नाम से जून १६६१ में एक कम्पनी. पंजीकृत की गई जिसने मंसूर ववसं का प्रब 
१६६२ से अपने हाथों में ले लिया है । fe 
वर्तमान स्थिति- देश में इस्पात की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुये 
यह निश्चय किया गेया है कि तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा-इस्प 
उद्योग का पर्याप्त विकास किया जाये । इसके लिये निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र के इस्पाः 
कारखानों का विस्तार तो किया ही जायेगा साथ ही नए कारखाने भी स्थापित 
जायेंगे । इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में बोकारो इस्पात कारखाने की योजना बन 
हे, जिसके लिये अमेरिका सरकार से आथिक सहायता मांगी गई थी, जो कुछ का 
प्राप्त नहीं हो सकी । अब भारत सरकार ने स्वयं इस कारखाने को लगाने का 
उठा लिया है । रूस की ओर से इस कारखाने के लिये सहायता का आश्वासन ला है 
तथा जापान की कुछ संस्थाओं से भी बातचीत हुई है । रूरकेला इस्पात कार ने 
१६६२ से ५:५ लाख टत कच्चा लोहा तथा ६ लाख टत इस्पात पिण्डों का 
"हुआ | इस कारखाने की उत्पादन क्षमता १८ लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करर 
हे, जिससे १२:४ लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन हो सकेगा । कारखाने के विर 
का कार्य चालू है | भिलाई इस्पात कारखाने में निर्धारित क्षमता से भी अधिक 
होने लगा है। १६६२-६३ में क्रमशः १:७ लाख टन कच्चे लोहे तथा १ 
इस्पात पिण्डों का उत्पादन GAT! रूथ की एक संस्था के साथ फरवरी oi 
समझौता garg, जिसके अनुसार इस कारखाने की उत्पादन क्षमता २५ ल 
- इस्पात पिण्ड वाषिक कर दी. जायेगी । दुर्गापुर इस्पात कारखाना 
. से तैयार हो गया तथा निर्धारित क्षमता के अनुमार ` इसमें उत्पादन का क 
“गया है। दिसम्बर १६६२ में इस कारखाने में कच्चे लोहे का उत्पाव 
क्षमता के अनुसार “तथा इस्पात . पिण्डों का ०] उत्पादन निर्धारित क्षमता १ 
होने लगा था। तीसरी, पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने की उत्पा 
. १६ लाख टन इस्पात पिण्ड वाषिक कर दी जायेगी । विस्तार का 
लोहे, इस्पात पिण्ड तथा तैयार इस्पात के अतिरिक्त लौह मि 
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२४० बड़े पेमाने के उद्योग २७/१५ | 


स्टेनलेस लोहे के उत्पादन का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है । दुर्गापुर में ५० हजार टन 


पिण्ड, जिससे ४८ हजार टन लौह मिश्रित धातु का उत्पादन हो सकेगा, बनाने के लिए. 
एक कारखाने का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार मद्रास तथा गुजरात राज्य में एक ' 
कारखाना स्टेनलेस लोहा बनाने के लिये लगाया जायेगा, जिसकी सामूहिक उत्पादन ' 


क्षपता २० हजार टन होगी । इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा बनोने.के लिये एक लाख टन 


क्षमता वाले तीन कारखाने लगाने की स्वीकृति दी गई है; FAT: राजस्थान, महाराष्ट्र | 


तथा मन््धर-प्रदेश में होंगे। सावंजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के लिये धुले हुये 


कोयले की व्यवस्था करने के हेतु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपने निजी कारखाने” 


लगाए हैं, जिनमें कोयले की धुलाई का कार्य होता है। ये कारखाने क्रमश: दुर्गापुर, | 


दुगड़ा तथा भोजूडीह में लगाये गये हैं । इसी प्रकार का एक चौथा कारखाना .पाथरडीह | 


में शीघ्र ही वनकर तैथार हो जायेगा । हमारे देश में १६६३-६४ में इस्पात का उत्पादन 
५,४ मिलियन मौटरी टन था और इसकी मांग wg मिलियन मीटरी टन थी । १६६३- 


६४ में कच्चे लोहे का उत्पादन १'२ मिलियन मीटरी टन तथा मांग २ मिलियन माटरी | 


टन थी (Industrial Times, May 1, 1964 Page 8) | 


पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश में इस्पात की मांग में निरन्तर वृद्धि का | 
होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए सरकार को feed नीति अपनानी पड़ी है । अर्थात. 


वर्तमान कारखानों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र में नये कारखातों 


_ की स्थापना करना । भविष्य में पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता देश का औद्योगीकरण 


इस्पात उद्योग के विकास पर ही निर्भर होगी । 9 


प्रश्‍न ५७--भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, विकास तया 
वर्तमान स्थिति की विवेचना कोजिये । 


(आगरा १९५२, ५५, ५६, ६३, ६४, बी० कॉम० ६३, पटना ६२, बिक्रम. 


६३, लखनऊ ४५, ४८, विहार ५३, राजस्थान ५२, सागर ६१ और ६ ५, विक्रम ६१) 
‘Trace the growth, development and present position of the 


_ Cotton Textile Industry in India ? 


भारत के संगठित उद्योगो में सूती वस्त्र उद्योग का स्थान सर्वप्रथम है । यह देश 
का सबसे बड़ा उद्योग है । कृषि के पश्चात्‌, सर्वाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की 
दृष्टि से इस उद्योग का द्वितीय स्थान है। आज विश्‍व में अमरीका को छोड़कर सूती 
वस्त्रोत्यादन में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में पहला कारखाना १०१० में 
कलकत्ता में स्थापित हुआ-। इसके पश्चात्‌ बम्त्रई में कोवसजी नाना :भाई दावर ने एक 
मिल की स्थापना की । इस मिल में १८४४ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया | 
इसके पश्चात्‌ एक अंग्रेजी उद्योगपति ने भडोच में दुसरी मिल स्थापित की। इन 
दोनों कारखानों, ने विशेष सफत्रता प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप १८५७ तक समस्त 
भारत से ४८ कारखानों की स्थापना और हुई | इस सफनता को देखते हुए अहमदाबाद, 
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ट झोलापुर, मद्रास तथा कानपुर आदि शहरों में सुनी कपड़े के कारखाने खोले गये । | | 
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२७/१६ बड़े पैमाने के उद्योग : २४१ 


१६१४ में इन मिलों की संख्या २६४ हो गई थी और इनमें २६०८४७ श्रमिक काम 
करते थे । 

_ अथम महायुद्ध att उसके बाद की स्थिति--प्रथम महायुळ आरम्भ होने से 
पव इस सूती वस्त्र उद्योग को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था 1 
जिससे इस उद्योग की प्रगति में काफी बाधा पड़ी थी | परन्तु १६१७-१८ में जव 


' महायुद्ध भारम्भ हुआ । इस उद्योग को अपनी उन्नति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । ' 


| सनिक आवश्यकताओं, आयात की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, जहाजों की कमी के 
A ` कारण आयात में बाधायें आदि कारणों से इस उद्योग को सरकार ने काफी सहायता 
Rg पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का उत्पादन बढ़ गया । परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ 
भ मांग का कम होना, मजदूरों की व्यापक esata, जापान की प्रतिस्पर्धा, विद्य॒तशक्ति 
ओर कोयले की महंगाई के कारण, भारतीय मिलों में आपसी प्रतिस्पर्धा, बढी हुई 
|. मजदूरी, ऊंचे कर, दोषपूर्ण संगठन आदि कारणों से इसकी प्रगति अकस्मात्‌ समाप्त हो 
| गाई । इस उद्योग की यह स्थिति होते देख संरक्षण की मांग की गई और १६२७ में टैरिफ 
जोडे की सिफारिश पर सरकार ने भारत में आने वाली मशीनों के आयात कर को 
` घटाने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया i परन्तु इससे कोई लाभ 
नहीं हुआ और श्री To एस० हार्डी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जापानी प्रतियोगिता 
से वस्त्र उद्योग की सुरक्षा के लिये सिफारिश की। दूसरी ओर १६३० में स्वदेशी 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा । इसके बाद ही १६३० में वस्त्र उद्योग संरक्षण एक्ट बना, 
जिसके अनुसार ब्रिटिश आयात पर १५%, अन्य देशों के आयातों पर २०%, कर लग्राया 
गया । १६३१ में इस कर में ५ प्रतिशत कर की और वृद्धि की गई। १६२४ में एक 
और एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार संरक्षण के काल की अवधि १६४७ तक बढ़ा दी 
यई थी । 
इस उद्योग के संगठन भें अनेक त्रुटियां होने के कारण १६३४ तक की मन्दी में 

इसकी स्थिति चिन्ताजनक रही थी । इस उद्योग को सरकारी संरक्षण प्राप्त न हुआ 
_ होता तो भारत में यह उद्योग इस अवस्था में न होता । 

| दवितीय महायुद्ध काल में उद्योग को . स्थिति--द्वितीय महासमर की शंख 
i ध्वनि होते ही इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला । विदेशी मांग बढ़ गई और जापान से 
आयात के बन्द हो जाने से तथा मूल्य में वृद्धि के कारण इस उद्योग को अपनी उन्नति 
_ करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अन्त में सरकार को विवश होकर कपड़े पर 
कन्ट्रोल लगाना पड़ा । सरकार ने इस नियन्त्रण के लिये समय-समय पर आदेश जारी 
a“ जो निम्नलिखित्त थे-- 


x 4 
j 


§ 


सें संशोधन भी किया गया 1.५... ८. 

A (ब) कॉटन टेक्सटाइल डष्डस्ट्री (कन्ट्रोल ऑफ प्रोडक्शन) आईर १९४५ । 
(स) कॉटन टॅक्सटाइल (कच्ट्रोल मृवमैंट) MET १६५६ । 
(द) कॉटन टॅक्सराइल (ए मंटिरियल एण्ड स्टोसे) भाडर १६४६1 
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(अ) काटन क्लाथ एण्ड यानं कन्ट्रेज आडर जून १९४३ में, इस आदेश में १९४५ 
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प्रथम आदेश के अनुसार कपड़े के उत्पादन, वितरण एवं कीमत पर सरकार ने | 
नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया । दुसरे आदेश के अनुसार कपड़े का स्थानीय उत्पाद 
बढ़ाने का प्रयत्न तथा तीसरे आदेश से कपड़े के यातायात पर नियन्त्रण और चौथे में 
कपड़े के उत्पादन के लिये आत्रश्यक कच्चे माल एवं अन्य साधनों की कीमतों पर नियंत्रण 
रखना था | उपरोक्त आदेशों द्वारा १६४६ में उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ और 
१९४७ में वस्त्र उद्योग पर सें नियन्त्रण ger faat mati | 
विभाजन का sea उद्योग पर प्रभाब--भारत के विभाजन का सूती वस्त्र | 
उद्योग पर प्रतिकूलं प्रभाव पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को ७३% अच्छी रुई पैदा करने 
वाली भूमि प्राप्त हुई और शेष केवल २७% अच्छी भुमि ही भारत के पात शेष रह | 
गई । पाकिस्तान को केवल १४ वस्त्र निर्माण शालायें (Cloth mills) प्राप्त हुई | अर्थात्‌ By 
कपास उपजाने योग्य अधिकाँश भाग पाकिस्तान में चला गया और सूती वस्त्र की अधि- . 
कांश मिलें भारत में रह गयीं, जिसक्रे कारण भारतीय मिलों को पर्याप्त मात्रा में कपास | 
नहीं मिल सकी और सूती वस्त्र उद्योग को संकटकालीन अवस्था में होकर गुजरना पड़ा। 
यद्यपि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से कई समभौते इस विषय में किये, परन्तु कोई 
सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सके । अतः भारतीय सरकार ने विवशतावश एक ओर | 
तो मिश्र (Egypt) और अफ्रोका से समझौता करके रुई का आयात किया, दूसरी ओ 
अपने देश में रुई की उपज बढ़ाने के लिये सराहनीय प्रयत्न किये । परिणामस्वरूप वस्त्र 
उद्योग फिर से सन्तोपजनक स्थिति में आ गया । | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूती उद्योग--प्रथम योजना के आरम्भ में भारत 
में कुल ३७८ सूती वस्त्र मिलें थीं जिनमें से १०३ कताई मिलें तथा २७५ कताई-बुना 
की मिश्रित मिलें थीं । इन समस्त मिलों में लगभग १०,६४२, “४१ तकुए और १६४,४१ 
करचे थे । सन्‌ १९५०-५१ में सुती वस्त्र का उत्पादन ४६१७ करोड़ TH था । योजना 
आयोग ने इप योजना में सुती वस्त्र उद्योग के विहास का कार्यक्रम दो आधारों पर 
निर्धारित किया - (i) देश पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र का निर्यात करता रहे तथां 
(ii) देश के आन्तरिक उपभोग के हेतु पर्याप्त मात्रा में वस्त्र प्राप्त होता रहे ।. 
योजना में नये कारखानों की स्थापना के स्थान पर करघा-उद्मोग को- प्रोत्साहन 
देने की सिफारिश की गई थं । इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुये कपड़े | 
की उत्तमता में सुधार के लिये भी सिफारिश की थी । उपरोक्त सभी क्षिफारिशों करघा 


बढ़ाने के लिए एक सूती वस्त्र निर्यात प्रवतं परिषुदु_ (Cotton Textile Export | 
Promotion Council) नियुक्त की“ जो कि वस्त्र निर्यात को हर प्रकार से ्रोत्स Tt 
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सन्‌ १९६०-६१ में सूती धस्त्र का उत्पादन ७४६-७ करोड़ गज था । सन्‌ १९५६ और 
सब्‌ १६६० में क्रमशः ७४५ मिलियन मीटर गज और ६३८ मिलियन मीटर गज वस्त्र 
का निर्यात किया गया । इस तरह प्रथम च द्वितीय योजनाबिधि में सूती वस्त्र के उत्पा- 
दन में ६१५९ प्रतिशत को वृद्धि हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुती-बस्थ उद्योग के 
उत्पादन का लक्ष्य १९६५-६६ में ९३० करोड़ गज Wear गया है, जवकि १६६०-६१ 
का अनुमानित लक्ष्य ५०० करोड़ गज था । १६५६ के आरम्भ में देश में ८४२ सूती 
मिलें थीं, जिनमें se लाख मजदुर काम करते थे । १९५५ से सरकार इस उद्योग के 
faa आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा भें सर्वेक्षण कर रही है! इन आँकडौं 
के आधार पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद्‌ इस उद्योग को ऋण आदि प्रदान 
करती है । उद्योग की समस्याक्षो की जांच करने वाली. एक समिति की सिफारिश के 
आधार पर १९५८ में हर प्रकार के कपड़े पर उत्पादन कर में कमी कर दी गई बी । 

तीसरी योजना में सूती वस्त्र उद्योग--१६६२ के प्रारम्भ में भारत में कुल 
४८० सूती कपड़ा मिलें थीं, जिनमें १६५ कताई की मिलें और २८५ कताई ब बुनाई 
मिलें थीं । इनमें कुल १३८३ लाख तकुए ओर २ लाख करभे थे। इप उद्योग में लगभग 
१२२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है ओर लगभग ९ लाख श्रमिक कायं करते हूँ । 
१९५५ से भारत सरकार निरन्तर इस उद्योग का सर्वेक्षण करत्ती रही है, ताकि वित्तीय 
सहायता तथा आधुनिक साज सामान सम्बन्धी आवश्यकताओं का सही पता लगाया जा 
सके । राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम इस उद्योग को इमी सर्वेक्षण के आधार पर वित्तीय 
सहायता प्रदान करता है । जनवरी १६६३ तक औद्योगिक विकास निगम ने १३५ करोड़ 
रुपये की रकम कर्जे के रूप में देना स्वीकार किया था । तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का कुल उत्पादन लक्ष्य ६३० करोड़ गजः रखा गया है 
जिसमें ५८० करोड़ गज कपड़ा मिलों से तथा ३५० करोड़ गज हाथ करघा उद्योग और | 
खादी उद्योग से प्राप्त किया जावेगा 1 

पृष्ठ २४४ पर दी गई तालिका से पिछले कुछ वर्षो में होने चाले सूती वस्त्र 
उद्योग के उत्पादन का पता चलता है । 

१९६३ में सूती वस्त्र का उत्पादन सभी क्षेत्रों में (हेण्डलूम तथा पावरलूम सहित) 
७४४-३ करोड़ मीटर्स हुआ जबकि १९६२ में ७००:४ करोड़ मीटसं हुआ था, सूत का 
उत्पादन १६६३ में ८८६०. करोड़ किलोग्राम (Kg.) हुआ जबकि १६६२ से ८६ करोइ 
किलोग्राम (Kg.) हुआ था । 


भारत में नई सूती बस्त्र नीति-हाल में भारतीय वस्त्र सम्बधी नीतिकी O 


घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है । नीति के अन्तगंत इस बात को प्रयत्न किया है | 
कि faai द्वारा ३५:३ करोड़ गज, विद्युत द्वारा चलने चाले करघों हारा २०:० करोड़ 
गज तथा हाथ करघों द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बुना जाना चाहिये । इस 
नीति को प्रमुखःबातें यह हैं कि--(अ) नवीन तकलियों के लाइसेंस केवल eal को दिये 


जायें जो उह RT चालु कर सके जिससे बढ़ती हुई मांग की पुति आसानी से हो जाय । - | ५ : 
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वर्ष | सुत (लाख पोड) सुती कपडा करोड़ गज 
१९५० | ११७४८ ३६६४८ 
१९५१ | १३०४४ | ४०७-६४ 
१६५२ | १४४९६ | ४५९८४ 
१९५३ | १५०६० ४८७५० 
१९५४ | १५६१२ ४६६९-८० 
१६५५ । . १६३०८ | Rok Yo 
१९५६ | १६७१६ | ५३०-७६ 
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(ब) सुती वस्त्र मिलों को ४६०० करघों के लगाने की अनुमति केवल इसलिये दी गई है 
कि उसका समस्त उत्पादन जो ३५ करोड़ गज के लगभग होगा, प्रतिवर्ष निर्यात कर 
दिया जावेगा । (स) ३५००० विद्युत करघे सहकारी समितियों द्वारा लगाये जायेगे । 
(द) नीति में अम्बर चरखे को विशेष महत्व दिया गया है। १९६० के प्रारम्भ में 
भारतवर्ष में कुल मिलाकर ४८३ सूती वस्त्र बनाने के कारखाने थे । इस उद्योग में 
लगभग १२२ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी तथा ८-७ लाख ब्यक्ति काम पर लगे 
हुये थे । star कि हमें ज्ञात है १९५५ से ही भारत सरकार इस उद्योग का सर्वेक्षण कर 
रही है ताकि इस उद्योग के लिये आधुनिकतम मशीने तथा साथ ही सामान प्राप्त कराने 
. कै लिये वित्तीय तथा टेक्नीकल आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सक्ने । राष्ट्रीय 
औद्योगिक विकास-निगम (National Industrial Development Corporation) 
द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है वह इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होती है। सितम्बर 
१९२० तक इस निगम द्वारा सुती वस्त्र उद्योग को ११:२३ करोड रुपये के ऋण दिये 
जा चुके थे । ं 

आलोचकों का कथन है कि यह नीति वर्तमान स्थिति में अनुपयुक्त होने के 
अतिरिक्त वस्त्र के वितरण के विचार से भी अनुचित है । दुसरे यह कल्पना करता कि 
दो वर्ष में भारतीय निर्यात ३५ करोड गज तक ag जायेगा, पूर्ण होने में संदेह है । इस 
नीति z हाथ करधा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सरकार ३५ .हजार विद्युत 
करधों की स्थापना का विचार रखती है । इससे हाथ करघे के नष्ट हो जाने की पूरी 
सम्भावना है । 
` परन्तु आलोचकों के अतिरिक्त इस नीति में कुछ लाभ भी .हष्टिगोचर होते हैं 
जसे इससे ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में प्रबन्ध तथा मजदुरी के सम्बन्ध में 


पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना है । अस्तर चर्खा. व नई सूती मिलो केःबीच के राज-- 
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नीतिक मतभेद समाप्त हो जाने की आजा है । इस नीति के अपनाने से भारतीय सूती 
वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस नीति से इस उद्योग 
की उन्नति ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं परन्तु वर्तमान समय में इस उद्योग के सामने 
कुछ महत्वपूर्णं कठिनाइयाँ हैं, जिनके दूर किये बिना यह उद्योग भली प्रकार पनप नहीं 
सकता | यह समध्याये निम्नलिखित हैं 

(१) यन्त्र सामग्री का श्राधुनिकोकरण--युद्ध के समय इस उद्योग की विशेष 
उन्नति हुई थी । अधिक उत्पादन के कारण इसकी मशीनें घिस गई जिसके कारण 
उत्पादन की कीमत अधिक रहती:है और भारतीय वस्त्र विदेशी प्रतियोगिता भी नहीं 
कर सकते । अतः सरकार को नई मशीनों के लगाने के लिये भाथिक सहायता देकर 
सस्ता एवं उत्तम कपड़ा उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह स्मरणीय है 
कि सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में दो प्रमुख समस्याये हैं (क) देश | | | 
में पुरानी मशीनों को नई मशीनों से प्रतिस्थापित करने के हेतु पर्याप्त मात्रा में पुँजी . 
का अभाव है, तथा (ख) आधुनिकीकरण से दूसरी सम्बन्धित समस्या श्रमिकों की | 
बेकारी है । इस संदर्भ में सूती वस्त्र जांच समिति ने यह सुझाव fears कि | 
आधुनिकीकरण से पूवं प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय हित एवं उद्योग के हित को हृष्टिगत 
करके ही कोई कदम उठाना चाहिये । 

(२) वस्त्र उद्योग के लिये आवश्यक यन्त्रों का विकास--इस उद्योग के | 
लिये हमको विदेशों पर आश्रित होना पड़ता है क्योंकि हम अभी विज्ञान के क्षेत्र में आगे 
नहीं हैं । अतः हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम दूसरे देंशों पर आश्रित 
न रहें । दूसरी योजना में सरकार ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है और इस | 
समस्या को सुलझाने का पूणं प्रयत्न किया है । न 


(३) हाथ करघा एवं मिलो में सामंजस्य--यह सामंजस्य भी एक समस्या 


बन गई है । हाथ करचे को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने अपनी नीति में इसको _ Rae, i 
विशेष स्थान दिया है । और आगे हाथ करघा उद्योग इतना शक्तिशाली हो जायेगा कि = 


Siete , य/त Maat 
la eT ee oe 


ony 


1204७ 


Ee 
ag मिल उद्योग से प्रांतस्पर्धा कर सके । इस सामंजस्य को दूर करने के लिये सरकार की जी 
नीति का स्वागत सभी क्षेत्रों ने किया है । r अ ०202 शं 


(x) पर्याप्त कच्चे माल का अभाव-विभाजन से भारत की कच्चे भाल की. 
समस्या एक बडी समस्या का रूप धारण कर रही है। हमारे देश को वाहर से काफी | | 
कीमत पर रूई का आयात करना पड़ता है । इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो. 
सकता है कि अच्छे किस्म एवं लम्बे रेशे वाली रूई का उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसंधान 
होना चाहिये जिससे हम स्वयं निभंर हो सके । १६ 

(५) विदेशी प्रतियोगिता--सभी देशों ने अपना औद्योगिक पुनर्गठन एवं पुनः A 
निर्माण कर लिया है | विदेशी प्रतियोगिता से हमारे हाथ से निर्यात बाजार निकलते जा | 
रहे हैं । इसका कारण भारत का विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा होना है । इस समय = 


PIC 


ar g 


योरोपियन साझ ATLA, तेर आरतीत , पी, ARo ` 
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चा रहे हँ । उदाहरण के लिये भारत में १९६२ में निम्न देशों को सूती वस्त्र निया | 
ग कया--- ; जा 


| फ्रांस बैलजियम | | लक्ज़मबर्ग | इटली हॉलंड 


मलियन गज १-६८ २:४५ १५३ owo | 


००१६ 


ईन बाजारों को प्राप्त करने के लिये हमको उत्पादन बढ़ाना चाहिये, अच्छा | 
सामान बनाना चाहिये, उत्पादन यन्त्रों में सुधार, श्रमिकों की कायंक्षमता बढ़ाने का 
प्रयत्न करना चाहिये । इन सभी लक्षणों को प्राप्त करने के लिये हमको करों में भी कमी 


करनी पड़ेगी । 
(६) agaa एवं लाभप्रद मिलों की समस्या--भारत में सूती वस्त्र के | 
अनेक कारखाने अनाथिक आकार के हैं। इन कारखानों का आकार अत्यन्त छोटाहै | 
जिसके फलस्वरूप इनमें बड़े पैमाने के उत्पादन की आन्तरिक एवं बाह्य बचत प्राप्त नहीं. 
होतीं जिसे इनका उत्पादन ब्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। वास्तव में अनाथिक 
,भाकार की इन मिलों में आवश्यक विस्तार एवं सुधार करके उन्हें कुशल एवं लाभप्रद | 
उनाया जाना चाहिये | 
oa (७) अनुसंधान--वास्तव में सूती वस्त्र जैसे संगठित एवं प्रतियोगी उद्योग मैं 
निरन्तर उन्नति एवं सुधार की अत्यावश्यकता है। अभी तक हमारा देश इस दिशा में 
बहुत पिछड़ा हुआ है । अतएव सूती वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान की उचित व्यवस्था 
करनी चाहिये । f 
प्रत ५८--भारतीय जुट उद्योग को स्थापना, विकास तथा वतंमात 
स्थति की विवेचना कीजिये । 

के (आगरा ५०, ५२,. बिहार ५३, ६१ A, पटना ६१ A, मगध १९६३. 
Pror (भागलपुर १६६३ 
~ trace the growth, development and present position of Jut 
ustry in India. 3 
च भारत में कुल मिलाकर १३३ जूट मिलें हैं जो केवल भारतीय जूट को ही 
i नहीं करते वरनु पाकिस्तान age आयात करके उसे भी काम में ल 


द्रत उद्योग है जिसमें ७० करोड़ रुपये. की पूँजी लगी हुई है 
क कार्ये करते है । वर्तमान उद्योग एव प्राचीन कुटीर उद्योगों में 
कि प्राचीन उद्योग जहाँ देश की आन्तरिक माँग पर न 

देशी मांग पर भी अधिक निर्भर है मै ब 
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* के रूप में प्रचलित था । देश से १७६५ से १5३० तक टाट के टुकड़ों का भारी मात्रा में 
निर्यात होता रहा । १८३५ में डण्डी में शक्ति चालित धन्धों के आविष्कार के परिणामः 
स्वरूप भारत के जूट के कुटीर उद्योग को भारी चोट पहुंची, भारत से भारी मात्रा में 
कच्चे जूट का निर्यात होने लगा । परिवहन के साधनों के विकसित होने से तथा मशीनों 
और संगठन में सुधार होने से जूट उद्योग स्काटलेड से १६ वीं. शताब्दी के उत्तराद्ध में 
भारत में आगया । प्रारम्भ में मन्द गति से विकर्ष के कारण उद्योग के विफल होने का 


भय था । परन्तु विपरीत दशाओं के होते हुये भा ag उद्योग उत्तरोत्तर प्रगति करता 
गया | 


भारत में सबसे पहला जूट मिल जार्ज ऑकलेंड ने रिशरा (श्रीरामपुर) में 
१८५४ में स्थापित किया था । दो वषं तक .इस मिल में . ८ टत प्रतिशत के हिसाव से 
सुतली तैयार की जाती थी । लोगों को आश्चर्य होता था कि बया यह मिल कभी 
उन्नति कर सकेगी ? १८५७ में हाथ के करधों द्वारा बोरों की - बुताई आरम्भ हुई । 
१८५६ में शक्ति चालित ad. बनाये गये, sug दुर्भाग्य: कुछू समय बाद आथिक 
कठिनाइयों के कारण यह मिल बन्द हो गई। १८१९ में बोनियो कम्पनी ले भारत में 
` दुसरे मिले की स्थापना की । इस मिल ने कर्ताई-बुनाई दोनों कार्यों की आरम्भ से ही 
' अपनाया । इस मिल की प्रगति इतनी शीघ्रता से हुई कि ५ साल के अन्दर मशीनों को 
संख्या और १३ साल के अन्दर पूँजी की मात्रा दुगनी हो गई । १८६० में २, १८६६ 
में १, १८७० में ५ और १८७५ में ८ नये ge मिल स्थापित क्रिये राये । उस समय 
करघों की कुल संख्या ३५०० थी । पहिले डन्डी से ही जूट और निर्मित माल अन्य देशों 
को जाया करता था, परन्तु भारतीय उद्योग की प्रगति से डन्डी के Ge मिलों को काफी 
हानि हुई है । भारत ने अमरीका और आस्ट्रेलिया को बड़ी मात्रा में जूट और निमित 
माल भेजना आरम्भ किया । 
१८७५ तक भारतीय मिल अधिकांशतया बोरे बनाते थे, जो भारत ओर बर्मा 
ही में खप जाते थे, किन्तु शनैः श्नः उत्पादन में वृद्धि होने लगी । १८७५ और १८८२ 
के बीच मन्दी के कारण केवल एक जूट मिल स्थापित की जा सकी । इसके बाद विदेशी 
मांग के बढ़ने से १८८२-८५ में नये मिलों का निर्माण हुप्रा। १८८२ में जूट मिलो की 
सख्या २२ थी, श्रमिकों की संख्या २७४९४, Hal की संख्या ७४६ और तकुओं को 


संख्या ७७८४० थी | इन २२ मिलों में से १७ मिलें कलकत्ता के आस-पास ही स्थापित 
थीं, क्योंकि यहां कच्चे माल, श्रम और परिवहन की सुविधायें उपलब्ध थीं । इस उद्योग 
को अमरीका, आस्ट्रेलिया, बर्मा, न्यूजीलेंड आदि देशों की मांग के बढ़ने से बहुत अधिक . 
प्रोत्साहन मिला ।. उत्पादन में आशातीत वृद्धि के कारण यह आवश्यक था किसी | i: 


समस्याओं का समन्दय किया जाये, जिसके लिये एक संस्था की आवश्यकता थी । फलतः 
१ पद ६ में भारतीय जुट निर्माण संघ (Indian Jute Manufactures Association) = : 

की स्थापना की गई | इसका मुख्य ध्येय था उद्योगों का समुचित विकास pr प्रतिस्पर्द्धा gee 
समाप्त करना, माल की खपत के लिये नये बाजारों की खोज करना, श्रमिकों को रक्षा | 


एवं देखभाल करना उद्योग-पतियों में सहयोग बढ़ाना आदि । १६०२ में इसका _ हे 


n’Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नाम बदल कर भारतीय जुट मिल संघ (Indian Jute Mills Association) रख 
दिया गया । हु 
१८९५ में भारत में जूट मिलों की संख्या बढ़ाकर २९ कर दी गई । इनमें २६ 
मिलें अकेले कलकत्ता नगर में थीं। मिलों में १० हजार करघे लगे थे । अगले ५ वर्षों : 
में ५ सौ नये करघों से युक्त नई १० मिलें और चालू की गई । इस प्रकार जूट उद्योग . 
का विकास होते-होते प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक देश में ६४ जूट मिलें स्थापित 
हो गई । इसके अलावा मशीनों के सुधार, मिलों के आकार में वृद्धि, निर्यात को | 
प्रोत्साहन तथा कच्चे माल की पूति में अभिवृद्धि आदि दिशाओं में भी सराहनीय काम 
हुआ । इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध से पुर्व सूती कपड़ा उद्योग विकास की ओर उन्मुख 
हो चुका था । क 
MAH महायुद्ध तथा उसके उपरान्त--प्रथम विश्व युद्ध भारत के जूट उद्योग | 
के लिये एक वरदान सिद्ध हुआ | इस काल में उद्योगों का अभूतपूर्व विकास हुआ | युद्ध 
के कारण यन्त्र सामग्री का आयात बन्द हो जाने से नई मिलों की स्थापना नहीं हो सकी 
भोर दुसरी ओर बुद्ध की प्रन्य बढ्ती हुई मांग की पुति की जिम्मेदारी इस उद्योग पर | 
ही रह गई । इसलिये सरकार ने SaR ऐक्ट की कुछ धाराओं से इस उद्योग को ge 
दी, जिससे वतंमान मिलों की उत्पादनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई । इस अवधि में | 
` उद्योग ने अधिकतर सरकारी आदेशों के अनुसार माल की पूर्ति की। युद्ध के अन्तिम 
वर्षों में सरकार द्वारा कच्चे जूट का निर्यात बन्द कर दिया गया 1 युद्ध के पूर्व ४४ लाख. 
गांठ की सालाना खपत होती थी । युद्ध के अन्तिम ४ वर्षों में ५५ लाख गांठ सालाना _ 
की खपत हो गई थी, किन्तु युद्ध समाप्त होते ही जूट के सामान की मांग बहुत कम हो 
गई । आथिक मन्दी के कारण उद्योगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
उद्योगों की आथिक दशा खराब होने लगी । उत्पादन कम करना पड़ा जिसके कारण 
कार्यशील घण्टों में सप्ताह के केवल ४ दिन ही काम होने लगा । इन सब्र कठिनाइयों 
का सामना करते हुये जूट उद्योग उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा और १६२६-३० 
इन faai की संख्या es हो गई थी, जिसमें करघों की संख्या ५३९०० और aH: | 
सख्या ११४०४३५ थी । TT १६२९-३१ की विश्व-व्यापी महामन्दी के फलस्वरूप Fe 
उद्योग को पर्याप्त क्षति पहुँची ।. RE 
' द्वितीय विश्‍व युद्ध तथा उसके उपरान्त- द्वितीय महायुद्धकाल में जूट के | 
_ सामान की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप जुट-उद्योग के उत्पादन और मूल्यों मे भारी सद्र , 
जी से तीब्रता आई । १९४३ में कोयले की कमी के कारण कुछ मिलों ने स्वत 
कर दिया और जुलाई के अन्तिम सप्ताह में सभी मिलें बन्द रहीं ga भवि 
- इस उद्योग की उत्पादनशीलता को प्रभावित करने वाली दो घटनायें हुई-(१) : 
एवं विद्युत शक्ति की कमी, यातायात की सुविधाये, (२) १६४४३ का बंगाल 
हं एवं ऊेच-नीच से उद्योग केवल अपने मजबूत संगठन के आध : 
सलिये भविष्य के लिये ge उद्योग जाँच समितियों ने इस उ 
सि की । जूट मिलों 
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एक नई योजना लागू की, जिसके अन्तर्गत कोयले के केन्द्रीय भण्डार स्थापित किये गये | 


मौर कोयले की नपलब्ध मात्रा की पुति को नियन्त्रित किया गया । बाद में एक संग्रह | 
योजना भी लागु की गई जो जुलाई १६४४ से मार्च १६४६ तक लागू रही। देशके | 
विभाजन से जूट उद्योग पर एक अत्यन्त ही प्राणघातक आक्रमण हुआ। उसने उद्योग की | 
स्थिति को और भी अधिक असन्तोषजनक बना डाला | A 
जुट उद्योग विभाजन के बाद- देश के विभाजन का सबसे बड़ा कुप्रभाव जूट 

उद्योग पर पड़ा । इसमे पहले भारत संसार का ६७ प्रतिशत जूट उत्पन्न करता था। | 
विभाजन से जूट उत्पन्न करने वाली ७२ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में चली गई। लगभग . 
समी जूट मिल भारत में स्थित थे परन्तु कच्चे माल की कमी के कारण कई मास तक 
भारतीय जूट मिलें बन्द रहीं । ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने पाकिरतान से एक 
समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा ओर भान्ते में ही जूट का उत्पादन 
बढ़ाने के प्रयास किये गये । देश के विभाजन के उपरान्त भारत में ११३ जूट मिलें थीं, 
जिनमें ६८५४७ करघे लगे थे ओर ३००००० मजदूर काम किया करते ये। भारत | 
पाकिस्तान के बीच १६४८ में एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान ५० लाख | 
गांठ भारत को देता था, परन्तु यह समझौता १४९ में समाप्त हो गया । अतः भारत | 
को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये विवश होना पड़ा । सितम्बर १६४६ में भारतीय | 
पये का अवमूल्यन हो जाने से जूट उद्योग को काफी हानि उठानी पड़ी। अब इस 

उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त कोशिश हो रही है। भारत जूट के क्षेत्र में आत्म 
निर्भर होने का प्रयास कर रहा है। 
adam स्थिति-सन्‌ १६५७ की भारतीय उत्पादन गणना के अनुसार उस . 

समय देश में ११२ जूट की मिलें थीं । इस उद्योग में ६० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई 
है, लगभग २,७२,३४२ श्रमिक रोजगार पाते हैं और लगभग १०:५ लाख व्यक्ति इस | 
उद्योग पर परोक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिये निर्भर हैं । kee 
पंचवर्षीय योजनाओं के भ्रन्तर्गत जूट उद्योग--पंचवर्षीय योजनाओं में जूट | 

उद्योग के विकास के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है, वरन्‌ वर्तमान मिलो | 
की स्थिति को ठोस और मजबुत बनाने का निश्चय किया गया है। योजना कमीशन ने... 
नवीन मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया । अतः योजना काल का | 
उद्देश्य यही रवखा गया कि पूवं स्थित मिलों को इतना कच्चा माल मिलने लगे, जिनसे 
वे पूर्णतः चालू रह सकें । इस उद्योग के विकास के लिये यह अति आवश्यक है किं 
भारत ऐसे क्षेत्र में आत्म-निभर रहे । भतः योजना कमीशन ने जूट की कृषि पर अधिक $ 
बल दिया है । साथ ही जुट की किस्म में भी सुधार की व्यवस्था पर बल दिया है । इसके _ 
अतिरिक्त मशीनों के पुर्जो के निर्माण को भी देश में प्रोत्साहन देना अनिवार्य है । 


पंचचर्षीप योजना उद्योग को अपनी पूरी उत्पादनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से 
अर्थात्‌ इसका वाधिक उत्पादन १६५५-५६ में उद्योग की उत्पादन क्षमता के ae 


अर्थात्‌ १२ लाख टन का लक्ष्य रवखा गया था । यह लक्ष्य पूरा होने को पूर्ण आशा : 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ay 
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` परन्तु १ ९५५-५६ तक्र उत्पादन केवल ११'५ लाख टन ही हो पाया । द्वितीय योजना में 
असम स एक नई जूट मिल की स्थापना का लक्ष्य रक्खा गया तथा जूट का उत्पादन 
२५ प्रतिशत बढ़ाने की आशा की गई । परन्तु कुछ कारणवश उत्पादन में वृद्धि न हो 
पाई और १९६०-६१ में जूट के माल का उत्पादन केवल १०:६७ लाख टन ही रह 
गया। १६६२ में भी जनवरी से सितम्बर के बीच जूट के माल का उत्पादन केवल 
८'९ लाख टन ही हुआ । 
इस उद्योग की सफलता की कुंजी इसकी वर्तमान समस्याओं के समाधान में 
RI इन समस्याओं का विवेचन श्री० Ho do जालान अध्यक्ष इण्डियन जूट मिल्स 
एसोसियेशन ने फरवरी १६५१ में किया था जिससे पता चला हे कि इस उद्योग 
` की निम्नलिखित समस्‍यायें हैं--(अ) अच्छे किस्म के जूट की कमी, (ब) जूट की स्था- 
. पनापन्न वस्तु (Substitutes) का भय, (स) जूट के मूल्य में कमी, (द) पाकिस्तान से 
प्रतियोगिता का भय । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में जुट उद्योग की प्रगति--उपयु'क्त विवेचन के | 
` अनुसार १६५०-५१ में भारत में जूट के माल का उत्पादन ८६ लाख टन था, जो | 
हली पचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात्‌ १९५५-५६ तक बढ़ कंर ११५ लाख टन हो 
गया। हुपरी योजना के अन्त अर्थात्‌ १६६०-६१ तक इस उद्योग का उत्पादन १०:६७ 
लाख टन रहा। १६६३ के प्रथम पांच महीनों में जूट के सामान का उत्पादन 
५१२,३०० मीटरी टन हुआ जबकि १६६२ के प्रथम पांच महीनों में यह उत्पादन 
४५३,००० मीटरी टन हुआ था । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात | 
१९६५-६६ तक इस उद्योग का उत्पादन बढ़ाकर ११ लाख टन कर देने का लक्ष्य है। | 
उपयुक्त द्र से स्पष्ट होता है कि जूट उद्योग की प्रगति बहुत धीमी है । तीसरी | 
योजना में भी इस उद्योग की उत्पादन क्षमता द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भाँति केवल | 
१२ लाख टन ही रहेगी । इस मन्द विकास का मुख्य कारण कच्चे जूट की कमी है। _ 
"बहुत प्रयास करने के बार भी देश में आवश्य PITA जूट का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा _ E 
सका है। यही कारण है कि १९६१ में कुछ समय के लिए कारखानों को बन्द रखना 
_ पड़ा था- । > 
कः भविष्य--भारत सरकार जुट उद्योग के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसक्रा | 
कारण यह है कि भारत जूट उद्योग में माल के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी पुंजी | 
ता हैं। अमरीका और इंगलेड में भारतीय जुट मिल संघ की स्थापना तथा 
वीकरण की योजना जारी होने से भविष्य में जूट उद्योग सम्बन्धी समस्याओं के | 
ही जाने की आशा है । @ 
मशन ५६- भारतीय चोनी उद्योग की स्थापना, बिकास तथा वर्तमान _ 
_बिवेचना कीजिये । (आगरा १६५७, ६२, १६६३ S, लखनऊ ४४, ४७, | 
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लाभान्वित हुआ है । इस उद्योग की वर्तमान स्थित क्या है ? (रायपुर १९६५) 

Trace the growth, development and present position of the sugar 
Industry in India. 

` भारत के संगठित उद्योगों में सूती वस्त्रोद्योग को छोड़कर चीनी-उद्योग का द्वितीय 

स्थान है । संयक्त राज्य अमेरिका के पश्चात्‌ भारत - विश्व में चीनी का सबसे बड़ा 
उत्पादक है। इस उद्योग का देश की क्कषि-अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। 
उत्तर प्रदेश और ब्रिहार की अर्थव्यवस्था इस उद्योग विकास एवं समृद्धि से बहुत अधिक 
सम्बद्ध है क्योंकि देश के समस्त चीनी-उत्पादन का लगभग ६०% भाग इन्हीं दो प्रदेशों 
में qar किया जाता है | l 

उद्योग का विकास--यह उद्योग भारत में बहुत पुराना है। ईसा के चार 
शताब्दी पूवं कौटिल्य ने अपनी अमर रचना “अर्थशास्त्र” में गन्ने के द्वारा चीनी बनाने 
तथा शौरे से मद्यसार निकालने की विधियों का उल्लेख किया है। १५ वीं शताब्दी से 
लेकर १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक्र चीनी उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की परन्तु 
१९ वीं शताव्दी के अन्त में भारत में मारीशस और जावा आदि देशों से भारी मात्रा में 
चीनी का आयात होने के बावजूद भारतीय चीनी उद्योग की दशा काफी दयनीय हो गई। 
संगठित रूप से चीनी उद्योग का विकास सबसे पहले १६०३ के बाद में हुआ । इससे पूर्व 
यह उद्योग अवैज्ञानिक ढंग पर संगठित था, जिससे उत्पादन लागत बहुत अधिक बैठती 
थी । दूसरे विदेशी चीनी की भयंकर प्रतियोगिता के सामने यह उद्योग असफल सिद्ध हो 
रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ .कि प्रथम युद्ध के आरम्भ होते-होते हो हमें 
चीनी की स्थानीय मांग को भी आयात की हुई चीनी द्वारा पुरा करने के लिये विवश 
होना पड़ा सन्‌ १९०१ में गन्ने की किस्म में सुधार के लिये एक अन्वेषण केन्द्र खोला 
गया, जिसके परिणामस्वरूप गन्ने की किस्म में काफी सुधार हुआ और इस उद्योग ने 
प्रगति की ओर कदम बढ़ाया | १६२६ में नियुक्त एक चीनी समिति की जाँच से मालुम 
हुआ कि देश में गन्ने की पंदावार बढ़ रही थी जिप्तके कारण गन्ने और गुड़ की कीमतों 
में भारी मन्दी आ जाने की सम्भावना थी । समिति ने सिफारिश की कि आधुनिक ढंग 
के चीनी के कारखाने खोलने पर विचार क्रिया जाये और प्रतिवर्ष विदेशों से चीनी 
मंगाने में होने वाली करोड़ों रुपये की हानि को रोका जाये | भारत सरकार ने इस प्रश्‍न 
पर विचार करने के लिये टेरिफ बोई की नियुक्तिकी । इस बोडंकी सिफारिश के 
अनुसार १ अप्रल १९३१ से १५ वर्ष के लिये उद्योग कों संरक्षण देना स्वीकार किया । 
यह पहला उदाहरण था जब किसी सरकार ने उद्योग को एकदम इतती लम्बो अवघि के 
लिये संरक्षण दिया हो । इस सुझाव के अतिरिक्त बोड ने अन्य सुझाव भी दिये जो इस 
प्रकार थे--गन्ना विक्रास योजना के लिये कृषि परिषद्‌ को १० लाख रुपये सालाना 


अनुदान दिया जाये, सफेद चीनी उद्योग को विकसित किया जाये और गन्ने की खेती. 


किसी भी दशा में कम न की जाये । 


१६३१-३२ में भारत सें कुल ३२ चीनी मिलें थीं जबकि १६३२-३३ में कुल $ 


मिलों की संख्या ३२ से बढकर १३७ हो गई, परन्तु उत्पादन बढ़ते ही चीनी का मूल्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२५२ २७/१६ | 
पधी प्रतिस्पर्धा के कारण मिलों की आर्थिक दशा असन्तोषः 
रिक प्रतिस्पर्धा दुर करने, चीनी की बिक्रीका नियमन 
ने के विचार से भारतीय चीनी संघ की स्थापना को गई। , 
इसक्रे प्रयत्नों से चीनी बाजार की दशा में कुछ सुधार हुआ और चीनी के मूल्यों में | 
१६२७-३८ के अन्त तक १ रुपया प्रति मन की वृद्धि हुई । इस संघ की सदस्यता सब | 
मिलों ने नहीं ली थी । अन: सरकार से अनुरोध किया गया कि सत्र मिलों को अनिवार्य A 
रूप से इतका सदस्य बनना TRII सरकार ने इस बात को ठीक समभते हुए कुळ 
कानून बनाये जिससे सव मिलें इस संघ के सदस्य वन जायें । सरकार ऐसा करने में हिति | 
समझती थी, परन्तु जत्र उपने देखा क्रि मूल्य अनुचित रूप से बढ़ रहे है तो सरकार ने 
इस संघ की मान्यता हटा ली, जिसे अधिकांश मिलें इस संघ्र से अलग हो गई और 
फिर प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई, जिससे उद्योगों की आथिक दशा फिर खराव होने लगी । | 
यह्‌ देखकर सरकार ने उद्योगपतियों की प्रार्थना पर ३ अगस्त १६४७ से निम्न शर्तों पर | 
संघ को फिर मान्यता प्रदान करा दी | (अ) संघ केवल एक frat एजेन्ट का कार्य E 
करेगा । (ब) संघ हर मिल के far उत्पादन कोटा निश्चित कर देगा । (स) चीनी का | 
मूल्य निश्चित कर दिया जायेगा। (द) संघ शुगर कमीशन के अधीन काय करेगा। 
इसके तुरन्त बाद ही इस कमीशन की नियुक्ति की गई। सरकार ने संघ पर पुरा | 
नियन्त्रण रखने के लिये एक सरकारी THAT को इसका कार्य-वाहक नियुक्त पिया | 
द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही चीनी का मुल्य बढ़ 
चीनी की भारी क 


बहुत अधिक गिर गया और आ 
प्रद हो गई । १६३७ में पारस्प 
करने, उद्योगो को संगठित कर 


भोर बाद में उत्पादन पर भी नियन्त्रण लागू कर दिया गया । नगरों में चीनी का राशनिग _ 
चालू किया गया । चीनी नियन्त्रण _ (Sugar Controller) गन्ने और चीनी का मूल्य - 
निश्चित करता था। एक राज्य से दुसरे राज्य में चीनी के आयात-निर्यात पर भी = 
नियन्त्रण लगा दिया गया । गन्ने की स्थिति में सुधार करने के लिये १६४४ में TEREN 
भारतीय ` केन्द्रीय गन्ना समिति (Indian Central Sugar-cane Committee) कौ 
स्थापना की गई | कानपुर का शुगर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट (Sugar Technological — 
Institute) लखनऊ के पास भद्रक का शुगर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट (Sugar 

: | Technological Institute) तथा एशिया का सबसे बड़ा केन्द्र शुगर-केन रिसर्च 
` इन्स्टीट्यूट (Sugar-cane Research Institute) चीनी पिलो को मशीनरी, निर्माण | 

विधि, यान्त्रिक नियन्त्रण में सुधार आदि के विषय में उचित परामश देते हैं। इसके | 
अतिरिक्त कसाल कागला उपकेन्द्र, Fre at की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ त 
aE ` कागला केसर आदि गन्ने तथा उम गी उत्पत्ति, बीमारी, विपणन, तिम 
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पर नियन्त्रण था । निर्यात ने “होने पर देश में आन्तरिक उपभोग के लिये पर्याप्त चीनी 
उपलब्ध होने लगी थी, इंस सरकारी नियन्त्रण की निन्दा की गई । महात्मा गांधी इसके 
बहुत विरोधी थे । अतः १९४७ में चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया गया । सनु १६४८ | 
और १६४६ में चीनी का उत्पादन कम हो जाने से चीनी के मूल्यों में ga: वृद्धि हुई । 
अतएव बाध्य होकर सितम्बर १९४९ में सरकार ने चीनी के उत्पादन, मूल्य और वितरण 
पर नियन्त्रण लगा दिया । सन्‌ १९५२ के अन्त में चीनी पर से पूर्णरूपेण नियन्त्रण हटा 
लिया गया । 

१९६०-६१ में भारत सरकार ने Free Sugar नामक एक योजना चलाई 
जिसके अनुसार चीनी मिलें अपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के बाद अपनी फालतू 
चीनी को खुले बाजार में स्वतन्त्रतापुवंक बेच सकती थीं । इसका परिणाम यह हुआ कि 
चीनी का उत्पादन बढ़ना प्रारम्भ हुआ । फलतः देश में चीनी का उत्पादन सन्‌ १९५०- 
५१ में ११-२ लाख टन से बढ़कर १६५५-५६ में १८६ लाख टन हो गया | सनु 
१६६०-६१ में चीनी का कुल उत्पादन ३० लाख टन था जो कि निर्धारित लक्ष्य से बहुत 
अधिक था। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में चोती उद्योग- अन्य उद्योगों की भांति योजना 
ने चीनी उद्योग के. विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित किये थे । पहली योजना में चीनी के 
कारखानों की संख्या १६० तथा १५:४ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य था, परन्तु बढ़ती 
हुई माँग के कारण बाद में उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर १८ लाख टन कर दिया गया है | 
केन्द्रीय सरकार ने योजना के अन्तगंत १० नई मिलों को विभिन्न प्रदेशों में स्थापित करने 
की व्यवस्था की थी, यद्यपि इनमें से कुछ मिलों का निर्माण हो चुका है किन्तु गन्ने के 
अभाव में मशीनों के ऊँचे मूल्य तया मिलने में कठिनाई के कारण इस क्षेत्र में सन्तोषजनक 
प्रगति न हो -सकी । “विकास परिबद' ने अपनी पहली qon (१६५४) में चीनी का 
उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-- RE 

(क) चीनी के कारखानों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि एवं विकास । (ख) नये 
HIS की स्थापना । (ग) वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्णतया कार्य में लगाना । | 
(घ) वर्तमान बेकार कारखानों को उत्पादन में लगाना (S) कानखानो को अनुपयुक्त. 
स्थानों से उपयुक्त स्थानों पर ले जाना । (च) गन्ने की कीमतें किस्म के अनुसार निश्चित a 
करना | (छ) चीनी की विभिन्न किस्मों की दरों को दुहराना | 

पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस उद्योग की उन्नति | 
के लिये काफी सहायता प्रदान की । उत्तर प्रदेश सरकार को ५ लाख रुपया इस उद्देश्य . 
की पूति के लिये मिला | भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादन केच्र भी खोला, जहा. 
परीक्षण व प्रदर्शन द्वारा नवीन प्रकार के साधनों व विधियों से पेदावार व आमद 
वृद्धि के उपायों को सुलझाने की व्यवस्था को गई। १९५५ तक ४३ नये कारखातों की | 
स्थापना तथा ४२ वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस दिये गये । इस 
उत्पादन शक्ति बढी । उद्योग के विकास के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की 

` द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग- योजना आयोग ने | 
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२५४ . बड़े पैमाने के उद्योग | 
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में इस उद्योग की त्रिकास की योजना का कार्य चीनी fasta परिषद (Sugar Industry | 
Development Council) को सौंप दिया था । इस योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य _ 
९२:५ लाख टन रक्खा गया था और चीनी मिलों की उत्पादन शक्ति २० लाख टन से _ 
हाकर ३३ लाख टन कर देने का लक्ष्य -रक्खा गया | इस योजना में चीनी मिलों के j 
पुनसंगठन व पुनर्वासित करनेकी भीयो जना, चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये. 
सरकार का ५४ नई चीनी मिले खोजने के लाइसेंस देने का विचार था तथा ३९ वर्तमान 
मिलों का विस्तार किया जाना था और दो पुरानी मिलें फिर से चालू की जानी थीं । | 
१९५६-५७ में ५ मिलें gat और चालू मौसम में १४ मिले और खुल जाने की आशा | 
थी । द्वितीय योजना काल में नई चीनी मिलों को सहकारिता के आधार पर खोलने पर _ 
अधिक बल दिया गया था | उत्तर प्रदेश, पंजाव, राजस्थान, वम्वई और मद्रास में अनेक _ 
सहकारी चीनी मिलें स्थापित होने की आशा थी। १९६०-६१ तक चीनी मिलों के | 
विस्तार पर २३ करोड़ रुपये, मशीनों के आधुनिकीकरण पर ५० करोड़ रुपये और नई 
चीनी मिलों पर ३४ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान था । गन्ना-उत्पादन बढ़ाने और 
उनकी किस्प को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
प्रदेशीय सरकारों को ४० लाख रुपये का ऋण और ३० लाख रुपये का अनुदान देना 
तय किया था । सन्‌ १९६०-३१ तक देश में ३० सहकारी चीनी की मिलें स्थापित 
की गई । 
चीनी उद्योग को वर्तमान स्थिति —FT १९६०-६१ में देश में १७८ चीनी 
"के कारखाने थे तथा इसी वर्ष देश में ३० सहकारी चीनी के कारखाने चलाये जा रहे आ 
थे | भारतीय चीनी उद्योग में लगभग १० २ करोड़ रुपये की पुँजी लगी हुई है तया इसमें | 
लगभग १,३६९,००० श्रमिक रोजगार पा रहे हैं। "A 
तोसरो पंचवर्षोय योजना में चीनी उद्योग--तीसरी पंचवर्षीय योजनामै. 
चीनी उद्योग की क्षपता और उत्पादन ३५ लाख टन कर देने का लक्ष्य है। तीसरी _ 
योजना में चीनी उद्योग के विकास के लिये इस उद्योग में १०३ करोड़ रुपये का विनियोग | 
करने का लक्ष्य CAT गया है ; | 


चोनी उद्योग का विकास 
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क्रमशः कम और दोषपूणं है 1 उत्तरी भारत में पास-पास मिलें होने के कारण उतमें खुब्र 
स्पर्धा होती है । ग्रामीण भाई देश के अधिकतर गन्ने का गुड़ बना लेते हैं इससे चीनी. 
उद्योग को पर्याप्त क्षति पहुँचती है । भारत में गन्ते की फसल एक ही होती है अतः 
चीनी की मिलें भी उसी मौषम में चलती हैं जब गन्ना पर्क कर तैयार होता है और अन्य 
समय वह बन्द रहती हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के मूल्यों के अधिक होने के काण मिल | 
मालिकों का कथन है कि हमको कुछ भी बवत नहीं होती। इसके साथ ही साथ एक | = 
और मूल्यों से सम्बन्धित समस्या है । भारत में गन्ने का मुल्य केवल तोल के आधार पर . 
तय किया जाता है अर्थात्‌ मुल्य और किस्म का कोई सम्त्र्न्ध Tel इससे मिल मालिकों 
को काफी हानि होती है । a 
(२) उत्पादन क्षमता का नीचा होना-भारत में उत्पादन क्षमता के कम 
होने के कारण चीनी का उत्पादन व्यय बहुत ऊँचा रहता है । दुसरे देशों से भारत को च 
चीनी की किस्म हेय रहती है । अतः भारत अन्य देशों से स्पर्धा लेने में असमर्थ रहता हैं १ 
(३) स्थिति को समस्या --जैसै कि पीछे कहा जा चुका है, देश की अधिकांश . ६ 
चीनी मिलें उत्तरी भारत में स्थित हैं। अतः उनमें पारस्परिक स्पा बढ़ जाती है । 2 
दूमरे यहां गन्ना भी बहुत कम होता है | मद्रास में जहां पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता हे, 
पिलो की कमी है । यह समस्या भी प्रगति में बाधा ही है | 
(४) ईधन की कमो--ईधन की कमी को दूर करने के लिये वाष्प के उपयोग 
में मितव्ययिता करने की आवश्यकता है क्योकि यदि ईंधन एवं वाष्प का समुचित उपयोग 
मितव्ययिता से हो सकता है तो शक्कर का उत्पादन व्यय कम होकर उसकी कीमतें भी 
शिरंगी । ; 


(५) विविध समस्याये-चोती उद्योग के विकास के मार्ग में अन्य समस्याये | 
इस प्रकार हैं--(क) चीनी उद्योग पर कर का भार बहुत अधिक है । (ख) एक ओर < 
गुड और खांडसारी तथा दूमरी ओर चीनी के सापेक्षिक मूल्य का चीती की मिलोंको | 
मिलने वाली गन्ने की मात्रा पर पर्याप्त सीमा तक प्रभाव पड़ता है। (ग) देश के चीनी 
उद्योग में अनुसंधान का अभाव है । eee 


समाधान के उपाय | E 
समस्या के उपवार के लिये ag अति आवश्यक है कि सरकार इस उद्योग को : 
देखभाल समुचित रूप से करे । जो भी अनुसंधान कार्य हो उसक्रा प्रचार राष्ट्र भाषा मे 5 à 


क्रिया जाप्रे | सरकार द्वारा अनुसंधानों पर प्रकाश डालने के लिये चित्रपटो की सहाय 

. भी लो जाती है । जहाँ गन्ने की खेती अंधिक हो वहां किसान को इसके सम्बन्ध मे चित्र 
दिखाये जायें । शिक्षा के अभाव से वह केवल चित्रपट द्वारा ही किसी बात को सम 
सकते हैं । इस उद्योग की उन्नति के सम्बन्ध में जो भी खोज हो उस पर राज्य सर 
को विशेष ध्यान देता चाहियें। यदि want aaga को कामधेनु समकर | 
जितना चाहे उतना दुध देने की आशा करें तो एक समय ऐवा अवश्य आयेगा 
उद्योग का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जायेग। । इसलिये उद्योग का उर्न्ताः 

+ India 1964, P. 270. TT TSE 
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पर्याप्त यातायात एवं सिचाई सुविधाओं का आयोजन समुचित रूप से होना चाहिये तभी 
यह उद्योग विकसित हो सक्रते है । शक्कर, गुड़ एवं खण्डसारी शक्कर के मूल्यों का निर्माण 
करते समय सरकार जिस प्रकार शक्कर के विभिन्न उत्पादन समस्याओं को विचाराथं 
लेती है, उसी आधार पर खण्डसारी एवं गुड़ की कीमतों का भी निर्धारण किया जाये 
जिसमे इन उद्योगों में अधिक सन्तुलन स्थापित हो सके । B 
भरन ६१--भारत में कोयला उद्योग के विकास तथा वर्तमान स्थिति 
को विवेचना कोजिये | (विक्रम १९६३, आगरा १९५५) 
Trace the growth, development and position of the Coal Industry 
| -~ in India. 
 . ` कोयला उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है | कोयले का प्रयोग मुख्य रूप 
से रेलों को चलाने तथा अन्य उद्योगों में ईधन के रूप में होता है। किसी भी देश का 
औद्योगिक विकास बहुत कुछ कोयले के उपलब्ध भण्डार पर निर्भर होता है । अधिकतर 
कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में लगाये जाते हैं, जहाँ आस-पास कोयले की खाने हों । 
भारत संसार में आटवें नम्बर का कोयले का उत्पादक है । यद्यपि इंगलेड और 
अमरीका की अपेक्षा भारत में कोयले का उत्पादन बहुत कम है, तयापि भारतीय कोयला 
इन देशों के कोयले से घटिया किस्म का होता है । भारत में कोयले की प्रथम कम्पनी 
१९ वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल तथा बिहार में स्थापित हुई । १६२७ के बाद कोयले 


०. -:/.. O क 6...) र रन ना | उत्पादन निब ee (लाख डन मे) 1001 टन में) 
7 र ETT 


३०० ० 


१६५० ८ ३१९-९ i 
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| i ६१५ल'ख मीटरी टन 

(Upto Dec. 64)* | ४६३ लाख मीटरी टन | 
बहुत अधिक वृद्धि हुई है । दूसरे महायुद्ध के बाद विशेष रूप से कोयले | 
वाहून मिला है । उपरोक्त तालिका से कोयले के उत्पादन का अनुमान _ 
है । भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी है जिससे देश की कुल 


> 
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कोयला-उत्पत्ति का ८८% भाग प्राप्त होता है । इस घाटी की दो प्रमुख खाने करिया | 
और रानीगंज में हैं जिनसे देश की कुल उत्पत्ति का क्रमशः ४०% और ३०% कोयला | 
निकाला जाता g 

भारत में कोयले का भण्डार--भारतवषं भूगर्भ निर्वेक्षण (The Geological 
Survey of India) è अनुसार अनुमान लगाया गया है कि भारत के भूगर्भ में गर 
attat कोयला (Non Coking Coal) का भण्डार लगभग ३६६५ करोड़ टन है जो 
कई सौ वर्ष तक देश के काम आ सकेगा । इसमें से ३७११ करोड़ टन केवल गोंडवाना 
aa की खानों में है। भारतीय मेटालरजिकल कोल कन्जबंशन कमेटी (Indian 
Metallurgical Coal Conservation Committee) के अनुमान के अनुसार भारत 
में उच्चकोटि के कोयले का भन्डार ३२६६ लाख टन है, जो देश की आवश्यकताओं 
को देखते हुये कम है 1 इस प्रकार कोकिंग कोल (Coking Coal) अर्थात कोक (Coke) 


` बनाने वाले कोयले की भारत में कमी है, जबकि इसकी खपत देश के अगले कुछ सालों में 


०१५७१ र, 


कोयले का व्यापार निजी लाभ केलिये किया जाता है । खानों के स्वामी पुरानी खातो 9 


बहुत अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है । देश में जो तीन इस्पात के नये कारखाने लगाये 
जा रहे हैं उनके चालू हो जाने से धातु शोधन कार्यों के लिए इस प्रकार के कोयले को 
आवश्यकता होगी | सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग 
द्वारा कोयले के भण्डारों की नये सिरे से खोज करा रही है, ताकि इस विषय में सही 
स्थिति का ज्ञान हो सके । 

कोयला सम्बन्धी समस्याओं को ठीक प्रकार से हल करने के लिये सरकार ने 
एक 'कोयला परिषद” (Coal Board) की स्थापना की है, जो खान मालिकों के कोश्‍किंग 
कोल को खानों से निकालने, उनके मिश्रण तथा धुलाई आदि का नियन्त्रण करता है और 
कोयला उद्योग में आधुनिक मशीनों के प्रयोग द्वारा अभिनवीकरंण (Rationalization) 
भी कराता है। 

कोयले का व्यवसाय--देश के औद्योगिक विकास में कोयले का महत्वपूर्ण 
स्थान है । परिवहन के साधनों एवं उद्योग के संचालन में, विद्य्‌ तशक्ति के निर्माण तथा 
घरेल कार्यों में कोयले का बहुत अधिक प्रयोग होता है । 

१६२६ के पूर्वं भारतीय कोयला माप के आधार पर बेचा जाता था । अतः कोयले 
को श्रेणियों में विभाजित करने के लिये एक भारतीय कोयला श्रेणीकरण मण्डल 
(Indian .Coal Grading Board) की स्थापना कर दी गई है । १६४४ में कोयले के 
उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण (Control) करने के उद्देश्य से एक खान नियन्त्रण... 
आदेश (Colliery Control Order) जारी किया गया था। १६५२ तक स्थिति में 
काफी परिवर्तन हो गया । एक ओर तो विदेशों में भारतीय कोयले की मांग बहुत कमा 

हो गई और दूसरी ओर कोयले की खातों से बड़ी मात्रा में कोयले का भण्डार जमा होने : 

लगा। अतः खानों के मालिकों ने मजबूर होकर सरकार द्वारा तिर्धारित मूल्य | 

(Control Price) से कम पर कोयला बेचना शुरू कर दिया | Ti 
सरकारी नीति (Policy of the Government)—भारत में अब तक 
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को छोड़कर कई खाने खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि पुरानी खानों को गहराई तक 
खोदने में उत्पादन-व्यय अधिक बेठता है । इस प्रकार खानों की गहरी खुदाई नहीं होती 
और बहुत-सा कोयला बेकार पड़ा रहता है । खानों में काम करने वाले मजदूरों की 
हालत भी बहुत खराब रहती है । भारत सरकार की नीति का मुख्य आधार खानों की 
उचित ढंग से खुदाई करना तथा मजदूरों की हालत को सुधारना रहा है । इस उद्देश्य 
से सरकार ने १९०१, १६२३, १९४८, १९४९ तथा १६५२ में . खानों से सम्बन्ध रखने 
बाले कानून पास किये हैं। १९४९ के कानुन के अनुसार कोयले की खानें २० साल के 
पट्टे पर दी जाती हैं और यदि सरकार चाहे तो यह्‌ पट्टा २० साल के लिये फिर से 
बढ़ाया जा सकता है । कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों से ४८ घन्टे प्रति 
सप्ताह से अधिक कायं नहीं लिया जा सकता । इसमें भूमि के ऊपर कार्य करने वालों 
के लिये & घण्टे प्रतिदिन तथा भूमि के नीचे काम करने वालों के लिये ८ घण्टे कार्य 
निर्धारित किया गया है। 


१६५२ में भारत सरकार ने कोयला खान (संरक्षण व सुरक्षा) कानुन (Coal 
Mines Conservation Safety Act) पास किया, जिसके द्वारा सरकार को निम्न 
लिखित अधिकार प्राप्त हो गये-- (१) कोयले की खानों की सुरक्षा व सरक्षण के लिये 
कार्यक्रम बनाना और उसे कार्यान्वित करना । (२) कोयला परिपद्‌' (Coal Board) 
को कोयल! उद्योग की समस्याओं को सुलझाने का अधिकार देना । (३) कोयला तथा 
कोक के उत्पादन पर कर लगाना | 


१६५० में कोयला समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में कोयले के उत्पादन 
में वृद्धि करने के लिये मशीतों का प्रयोग करना परम आवश्यक है । यह कार्य धीरे- 
धीरे किया जा सकता है । यद्यपि मशीनों के प्रयोग से कुछ श्रमिक बेकार हो जाने का 
भय है | तयापि इस कारण अभिनवीकरण के कायं को टाला नहीं जा सकता । बेकार 
होते वाले मजदूरों को अन्य कामों में लगाया जा सकता है । 


पंचवर्षोय योजना तथा कोयला उद्योग--प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत 


> सरकार ने १६५३ में एक कोयला समिति नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य कोयला ढोने 
4 की मशीनें लगाने के विषय में सरकार को सलाह देना था । समिति की राय में कोयले 


अंतिम वर्ष में बढ़कर ३८४ लाख टन हो गया । सन्‌ १९६०-६१ में कोयले का कुल उत्पादन । 

लाख टन का था | तृतीय योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ६७० लाख टन 

गया है | 
सावं 
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उत्पादन को बढ़ा सका । १९६२ तक सार्वजनिक क्षेत्र से १०९ लाख टन कोयला उत्पन्न 
किया जाने लगा | 

कोयला उद्योग का भ्रभिनबीकरण (2411019112941101)--भारतीय कोयला 
उद्योग के अभिनवीकरण की विशेष आवश्यकता है । अभिनवीकरण का अर्थं यह 
होगा कि कोयले की छोटी-छोटी खानों को मिलाकर बड़ी इक्राइयां बनाई जावें। 
उत्तम कोटि के कोयले का संरक्षण किया जावे तथा खानों के अन्दर कोयला काटने, 
उसे बाहर निकालने तथा नियत स्थान तक पहुंचाने के लिये आधुनिक मशीनों का 
प्रयोग किया जाना चाहिये। इस दिशा में भारत में नाम-मात्र की प्रगति हुई है। 
भिलाई तथा रुरकेला इस्पात कारखानों को अच्छा कोयला प्रदान करने के उद्देश्य 
से १६५८ में करगली नामक स्थान पर एक जापानी कम्पनी की सहायता से कोयला 
धोने तथा साफ करने का कारखाना २:७६ करोड़ की लागत से लगाया गया है। 
इसी प्रकार जर्मनी की फर्म की सहायता से पश्चमी बंगाल सरकार ने ७:६ करोड़ 
रुपये की लागत से एक कारखाना लगाया है, जो दुर्गापुर इस्पात कारखाने aT 
कोयला प्रदान करेगा | यह कारखाना १६५६ में चालू हो गया है। दुर्गापुर, दुगड़ा 
और भोजूडीह में भी कोयला धोने के कारखाने लगाये TE! एक अन्य कोयला 
धुलाई का कारखाना शीघ्र ही पाथरडीह में लगाकर तयार होने वाला है । यह स्मरणीय 
है कि कोयला उद्योग के अभिनवीकरण की दिशा में दो स्वाभाविक कठिनाइयां हैं-प्रथम, 


इसके लिए विशाल मात्रा में पूँजी चाहिए जिसका देश में अभाव है ओर द्वितीय, | 


अभिनवीकरण के पश्चात्‌ इस उद्योग में लगे हुए अनेक श्रमिक बेरोजगार हो जायेगे । छ 

प्रश्‍न ६१--भारतोय सीमेंट उद्योग के विकास तथा वतंसान स्थिति को 
विवेचना कीजिये । (आगरा बी० कॉम १६६४) 

Trace the growth and present position of the Cement Industry 
in India. पु 

सीमेंट का उपयोग प्रायः सभी कार्यों में होता है चाहे वह कायं किसी प्रकार 
के हों । प्रत्येक वस्तु के निर्माण में इनका बहुत अधिक महत्व है। परन्तु आश्चयं है कि 
यद्यपि भारत में. सीमेंट की माँग अधिक है, उत्पादन की अच्छी सुविधा है तथा राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है फिर भी यह उद्योग कोई विशेष अच्छी स्थिति में 
नहीं है। प्रथम महायुद्ध के पूवं इस उद्योग की स्थिति और भी खराब थी, उस समय 
भारत में कोयले की मांग अधिक होने के कारण भारतीय कारखाते इस मांग को पूरा 


करने में naad थे । इसलिये भारत को काफी मात्रा में सीमेंट बाहर से मंगाना पड़ता 


था । परन्तु इस उद्योग ने वतंमान समय में ग्राशातीत उन्नति की है। 
उद्योग का विकास 


हुआ, परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा । इसका मुख्य कारण था कि इंगलेंड में भी १९ वी . 
शताब्दी में ही इस उद्योग का विकास प्रारम्भ किया गया । प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत | 
को प्रतिवर्ष ९ Be. RTPI ती Pata 'सै,मंगाता पड़ता जा tonami म हायुदध सेपूव o 


द 2 


१६०४ में सर्वप्रथम मद्रास प्रान्त में पोटलेंड में सीमेंट का निर्माण प्रारम्भ. 
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त ० ५ हक त. EY Pe 


इस उद्योग को प्रोत्साहित करके कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया गया । लेकिन इस 
उद्योग की वास्तविक उन्नति का इतिहास १६१२-१३ में प्रारम्भ होता है, जब तीन 
कारखानों का निर्माण भारत में किया गया। ३ कारखाने प्रथम पोरवन्दर (काठियावाड़), 
दुसरा कटनी (मध्य प्रदेश) और तीसरा बूँदी (राजस्थान) स्थानों पर स्थापित किये 
गये । ये तीनों कारखाने सीमेंट के उत्पादन में पूणे सवल रहे । इन कम्पनियों के नाम 
' क्रमशः इण्डियन सीमेंट कम्पनी, कटनी सीमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी तथा वृंदी पोर्टलेंड 
कम्पनी हैं ! 
प्रथम युद्ध के छिड़ जाने से इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जो 
आयात होते थे वे बन्द हो गये । प्रारम्भ से ही ये तीनों कारखाने ७६ हजार टन सीमेंट 
उत्पन्न करने लगे थे । देश में निर्माण कार्य के लिंग्रे तभी सीमेंट की afas आवश्यकता 
हुई और १६१६ में सरकार ने युद्ध समाप्त होते ही अपनी आवश्यकता के हेतु इस उद्योग 
को अपने अधिकार में ले लिया । इसमें सीमेंट उद्योग की और भी उन्नति होने की आशा . 
genar होने लगी और तुरन्त वाद ही सीमेंट के ७ नये कारखाने खोले गए । तीन 
कारखानों में उत्पादन शीघ्र ही दुगुना हो गया । १६१४ में भारत में सम्पूर्ण सीमेंट का 
उत्पादन ६५४ टन से बढ़कर १९२४ में २३६७४६ टन हो गया । उत्पादन बढ़ने से 
आयात कम होना स्वाभाविक ही था । अतः आयात १६५७३३ टन से घटकर १२४१८६ 
टन रह गया । उपरोक्त ७ कारखानों का निर्माण उन्हीं स्थानों पर किया गया, जहां पहिले 
तीन कारखाने स्थापित थे। अतः दो कारखाने कटनी के निकट, एक छोटा नागपुर में, एक 
पंजाब में, एक काठियावाड़ में, एक ग्वालियर राज्य तथा एक हैदराबाद राज्य में स्थापित 
किये गये । समस्त कारखानों की उत्पादन-क्षमता प्रारम्भ में ३८६ हजार टन थी । 
:१६२५ तक उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि इस उद्योग ने काफी उन्नति 
की। इस उन्नति का परिणाम यह हुआ कि उत्पादन अधिक हो गया और दूसरी ओर 
सभी कारखानों ने स्पर्द्धा करना प्रारम्भ कर दिया जिसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ 
और उद्योगों को काफी क्षति पहुंची । नये कारखानों में से तीन टूट गये । दूसरी ओर 
 सोीमेंटउद्योग में कुछ मन्दी आ जाने के कारण उद्योग की स्थिति डांवाडोल हो. गई । 
टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति इस उद्योग की जांच के लिए तुरन्त की गई । जिसने सिफारिश 
की कि उद्योगों में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप १९२५ में 
दी इण्डियन सीमेंट मेन्युफेक्चरसं एसोसियेशन की स्थापना की गई । इस संघ का उद्देश्य 
बिक्री मूल्यों का निर्धारण व नियमन करना था । संघ को अपने कार्यों में काफी सफलता | 
| मिली । बिक्री के क्षेत्र में सभी इकाई पूर्ण स्वतन्त्र थी और सभी अधिक से अधिक बिक्री | 
. करने का प्रयास करने लगीं । बिक्री की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १६२७ में एक | 
था स्थापित की गई, जिसका नाम 'कंक्रोट एसोसियेशन श्रॉफ इण्डिया” wer गया। | 
पकी अर्थव्यवस्था के लिये प्रत्येक सदस्य अपनी कुल बिक्री पर ५ आने प्रति ट 
से चन्द देता था । इस संस्था का उद्देश्य था, सीमेंट के उपभोक्ताओं में सीमेंट 
प्रयोग १ करना औरं आवश्यक निःशुल्क दैक्नीकल 
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१६३० में दी सीमेंट मार्कोटिग कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की गई और मंन्युफेक्चरस 

एसो सियेशन को खत्म कर दिया गया । इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विपणन को नियमित 
करना था । इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को कम्पनी के अपने विपणन प्रबन्ध पर से 
अपना व्यक्तिगत नियन्त्रण उठाकर उसे उपरोक्त संस्था के आधीन कर देना था । परन्तु 
किसी भी सदस्य कम्पनी ने इंसको मान्यता प्रदान . नहीं की । काफो प्रयत्नशील रहने के 
बाद यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कारखाने की उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया 
जाये । इससे प्रतियोगिता का अन्त हो गया और वितरण व्यय में भी मितव्ययिता हुई । 
परिवहन आदि के खर्चे कम होने से सीमेंट की बिक्री कीमत भी निश्चित करदी गई, . 
जिससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ हुआ । मार्केटिंग कम्पनी की सफलता एबं 
प्रभावी नियन्त्रण के कारण सन्‌ १६४३ में चार और सीमेंट निर्माणियों ने इसकी सफलता 
प्राप्त की । इससे समस्त देश में सीमेंट के बिक्री मूल्यों में ५५७ की कमी हो गई । इससे 
उद्योग को अपनी उन्नति करने का एक अच्छा अवसर मिला | -EA 

« जब उद्योग अपने उन्नति के पथ पर तेजी से बढ्ने लगा, तब इस उद्योग के, 

निर्माताओं ने उद्योग को सुसंगठित ढङ्ग पर संचालित करने के हेतु तथा वैज्ञानिक साधनों 
का उपयोग कर सीमेंट का उत्पादन एवं वितरण मितव्ययी बनाने के.प्रयत्न प्रारम्भ 
क्रिये । इसलिए १६३५ में . यह अनुभव किया जाने लगा कि अभी इस उद्योग में भावी 
विकास की काफी गुजाइश है ।. अतः श्री बीनाश ने १६१६ में सभी कम्पनियों का 
“ विलीनीकरण करके बम्बई में एक नवीन कम्पनी एसोसियेटेड atte कम्पनी (A. €. €.) 

के नाम से स्थापित की । सोन बेली कम्पनी के अतिरिक्त सभी कठिनाइयां इस विलय में 
सम्मिलित हो.गई ।' वास्तव में यह सीमेंट उद्योग के भावी अभिनवीकरण की दिशा में 
पहला कदम था। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन व्यय में कमी करना। 
उद्योगों में विदेशों से .स्पर्ढा लेने. की शक्ति को उत्पन्न करना, वितरण एवं विपणन व्यय 
में कमी करना तथा सीमेंट उपभोक्ताओं को सस्ते पेसे में दिलवाने का प्रयत्न करना था | 
यदि वास्तविकता देखी जाय तो यही सिफारिश टैरिफ बोर्ड ने भी की थी कि सीमेंट | 
उद्योग अपने पेरों पर खड़ा होकर उपयुक्त क्षमता कां विकास करे। इस कम्पनी के 
निर्णय से भारत के एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण उद्योग का संगठित ढंग पर विकास होने 
लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि कम्पनियो मै सहयोग की भावना का प्रादुर्भाव. 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप १६३० से १९३५ तक सीमेंट की कीमतें १० रुपये प्रति 
टन से कम हो गईं | इससे दोनों पक्षों को लाभ हुआ । १६३८ में डालमियाँ समूह के | 
सीमेंट तिर्माणियों की स्थापना हुई, जिसने उपरोक्त कम्पनी से प्रतिस्पर्धी करनी प्रारम्भ. | 
कर दी । डालमियां दल ने अपने मूल्यों में इतनी कमी करदी कि वह कम्पनी इस दल से. | 
eat लेने में पूणे असफल रही ।. परन्तु आगे चलकर १६४० में एक समझोता हुमा। | 
इन दोनों समूहों के उत्पादन की केन्द्रीय बिक्री के लिये सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी फिर्‌. 
कार्य करने लगी । इस प्रकार सीमेंट उद्योग ने अभिनवीकरण के लिए एक और सक्रिय 
कदम उठाया । ये सभी कारखाने - मिलकर १६३६ में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का. 
is ५०% प्रतिशर्त सीमेंट भिभितिकश रहिए थे anya Maha Vidyalaya Collection 
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द्वितीय विश्व युद्ध और उसके उपरान्त को प्रगति--ह्वितीय महायुद्ध से इस 
उद्योग को हानि एवं लाभ दोनों ही हुये हैं । देश में सीमेंट की मांग के कम हो जाने से 
इस उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा, परन्तु युद्ध के कारण आयात बन्द हो गये, जिस से - 
सीमेंट उद्योग के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पुरा करने का अवसर मिला । दुसरे युद्ध 
काल में निर्यात को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि बहुत से देश ऐसे थे जो युद्ध के कारण 
इंगलेंड, फ्रांस, जापान आदि देशों से सीमेंट नहीं मंगवा सकते थे और उन्होंने भारत से 
मंगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग को प्रोत्साहन मिला और बढ़िया रीमेंट 
बनाने और उद्योग की उत्पादन सामर्थ्यं बढ़ाने की योजना सोची गई 1 ऐसी स्थिति में 
इस उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण भी स्वाभाविक ही था । १६४२ में भारत सुरक्षा 
कानून के अन्तर्गत सीमेंट के उत्पादन, वितरण और मूल्य पर कन्ट्रोल लगा दिया गया 
और यह कन्ट्रोल अभी तक जारी है । इसका मुख्य कारण फौजी आवश्यकताओं के लिये 
सीमेंट की उपलब्धि को सुगम बनाना था, दुसरे युद्ध के बाद नागरिक आवश्यकताओं के 
बढ़ जाने से वितरण की उचित व्यवस्था से, उपभोक्ताओं के हित ओर मूल्यों के उचित 
नियमन के लिए कन्ट्रोल अति आवश्यक था और आज भी है। 
सन्‌ १६६१ के अन्त में सीमेंट उद्योग की वाषिक प्रतिस्थापित क्षमता ९४-७ लाभ 
, ट्नथीजोक्रिसन्‌ १६६३ के अन्त में बढ़कर १०१२ लाख टन हो गई | सन्‌ १९६३ में 
सीमेंट का उत्पादन ९३'९ लाख टन था जो कि सन्‌ १६६२ के उत्पादन की तुलना में 
९०४% अधिक था । निम्न तालिका सीमेंट उद्योग की प्रगति को प्रदर्शित करती है— 


बर्ष i उत्पाइन 


| (लाख zat में) 

2 | =. ६१४० $ ०°१ 

१९१८ ०"८श 
१९२० : ५"७७ 
१९४७ | १४"७० 
१९५०-५१ १ * २७९०० 
१९५५-५६ ! ४७१०० 
१९६०-६१ ७९१०० 
१९६१-६२ : ८३०० 
१९६२-६३ 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उद्योग--तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
सीमेंट उद्योग में भारी प्रगति करने का लक्ष्य रखा गया है । इसका कारण भारतीय 
योजना के बहुमुखी विकास से सीमेंट की मांग.का बहुत अधिक बढ़ जाना है । दूसरे 


ू 2 देश से काफी मात्रा मे सीमेंट का निर्यात भी होने लगा है । तीसरी योजना के अन्त, | 


अर्थात्‌ सन्‌ १६६५-६६, तक देश में सीमेंट उत्पादन की क्षमता १५२"४ लाख मीट्रिक 
देने का लक्ष्य है । इस योजना में सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ाकर १३२:१ लाख 
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भारत से १ लाख टन से अधिक सीमेंट निर्यात किया गया और जून सन्‌ १९६३ तक 
१'५ लाख टन सीमेंट का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया । सीमेंट में मिलावट को 
रोकने की दिशा में सनु १६६२ में “सीमेंट (गुण . नियन्त्रण) आदेश” (The Cement 
[Quality Control] Order) जारी किया गया है। 
यह स्मरणीय है कि भारत में कुछ सीमेंट के कारखाने अच्छे स्थानों पर स्थित 
नहीं हैं । इन स्थानों पर कच्चा माल तो सुगमता से मिल जाता है परन्तु ये कारखाने 
कोयले की खानों से बहुत दूरी पर स्थित हैं । इस प्रकार के कुछ दोषों के कारण सीमेंट 
के उद्योग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि इसका विकास उज्ज्वल है। परन्तु विकास मागे में कुछ ऐसी समस्‍यायें 
हैं, जिनका हल उद्योग के हित में शीघ्र ही होना चाहिए । इन समस्याओं में प्रमुख कुछ 
कारखानों की गिरी हुई आथिक अवस्था, कुछ कारखानों का अलाभकारी होना, उत्पादन 
एवं वितरण की ऊंची लागत, आन्तरिक aat तथा वितरण क्षेत्र में अभिनवीकरण का 
अभाव इत्यादि हैं | उद्योग के विकास के लिये इन समस्याओं का समाधान किया जाना 
अनिवार्यं है । इन सभी समस्याओं को सुलकाने के हेतु कमीशन ने कुछ सुझाव भी दिये 
हैं, जैसे- (i) वर्तमान कारखानों का प्रसार करके उसके उत्पादन में वृद्धि करना 1 
(ii) कार्य-क्षमता में वृद्धि करने तथा लागत व्यय के कम करने के उद्देश्य से उद्योग को 
अपनी मशीनों का नवीनीकरण करना चाहिये । (1) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे 
दीर्घकालीन पट्टे देकर इस उद्योग की उन्नति में सहायता दे । ॥.) देश में फालतू सीमेंट 
की मात्रा को ध्यान में रखकर विदेशों में भारतीय सीमेंट के लिये बाजारों की खोज 
करनी चाहिये (v) अलाभकारी कारखानों को कम से कम एक न्यूनतम लाभकारी 
आकार तक प्रसार करना चाहिये । & 
प्रश्‍न ६२--भारत सें कागज-उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं safe का 
वर्णन कीजिये | (आगरा dto कॉम० १६६१, बी० कॉम० १६६०-5) 
Trace the growth and present position of Paper Industry in 
-India. 2०३ 
. भारत में इस उद्योग की उपयोगिता कम होने का मुख्य कारण जनता का 
अशिक्षित होना है । परन्तु हषं का विषय है कि भारत में इस उद्योग की सभी आवश्यक . 
वस्तुओं के उपलब्ध होने से इस उद्योग के विकास की सम्भावना है। भारत में कागज : 
लकड़ी के गदे, चिथड़े तथा घास से बनाया जाता है । वतंमान समय में इस काम के लिए 
बांस का भी उपयोग किया जा रहा है । 57 
क्रमिक विकास-यह उद्योग भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है । इस उद्योग 
का वास्तविक विकास मुसलमान शासकों द्वारा हुआ, परन्तु इस उद्योग का आधुनिक 
स्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों के आने से हुआ। लगभग एक शताब्दी पूर्व ईसाई धर्म 
प्रचारक विलियम करे ने कलकत्ता के निकट सीरपुर में इस उद्योग का सूत्रपात किया । _ 
इसके बाद १८७० में बेली रॉयल पेपर मिल को स्थापना हुई, परन्तु प्रारम्भ में इसे | 
सफलता न मिली! इसके RE a RET PREES TR aoe), टोटागढ 
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२६९ - बड़े पैमाने के उद्योग २७/१७, 


पेपर मिल (१८८२), डेकन पेपर मिल कम्पनी (१८८५), बंगाल पेपर मिल (१८८९). 
इम्पीरियल पेपर मिल्स (१८९२), इण्डियन पल्प कम्पनी (१९१८), कर्नाटक पेपर मिल 
राजमुन्द्री (१६२७) तथा जगाधरी में श्रीगोपाल पेपर मिल की स्थापना हुई । 

प्रथम महायुद्ध के काल में केवल ९ मिलें थीं जिनकी उत्पादन क्षमता ३३० हजार 
टन के लगभग थी । परन्तु १९३० में यह मात्रा बढ़कर ४३ हजार टन हो गई। इस काल 


में भारत को इस क्षेत्र में विदेशों के ऊपर “निर्भर रहना पड़ता था । प्रथम विश्व युद्ध के 


समाप्त होते ही कागज उद्योग को विदेशी कागज उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सामना करना 
पड़ा, जिससे इस उद्योग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा । १६२५ में टैरिफ 
als ने संरक्षण देने के अभिप्राय से मिलों की जांच-पड़ताल की, जिसकी सिफारिश के 


आधार पर सरकार ने वांस कागज उद्योग विधान पास किया और इस उद्योग का | 


संरक्षण काल ७ वर्ष तक रक्खा गया । इससे कागज उद्योग को अपनी स्थिति का 
पर्यवेक्षण करके उसके पुनः निर्माण का सुअवसर मिला । इसके पूर्व भारतीय कागज के 
कारखाने सवाई नामक घास का प्रयोग करते थे, जिससे कागज की किस्म उत्तम नहीं 
होती थी । अब बांस की लुगदी बनाकर कागज बनने लगा। इस ढङ्ग से बना हुआ 
कागज हर क्षेत्र से अच्छा था । इस काल में भारत में बाहर से बॉस की लुगदी केवल 
कागज बनाने के लिये आने लगी । १६३१ में टैरिफ बोर्ड ने संरक्षण को पुनः दुहरा 
दिया, जिसकी सिफारिश के आधार पर १६३२ में सरकार ने बाँस संरक्षण उद्योग 
विधान पास किया और लकड़ी की लुगदी पर भी प्रति टन ४५० रुपये का संरक्षात्मक 
कर लगा दिया। इस संरक्षण से भारतीय कागज उद्योग को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ, जिसका आभास हमको निम्न तालिका से होगा-- 

चड डाळ डक मम Ned S, 
5 “गो शो तेच्या | पनी | उतत टत. | मृत्य (लाव शो ज) | मिलों की संख्या | पुँजी 


उत्पादन टन | मुल्य (लाख रुपयों में) 


१९२६ G ८३ ३१७८१ १५७ 
१६२३२ € ११५ | ४३२०६ १७६ 
१९३९ १४ ३७४ | ७०२७३ २९६ 


ज 
द्वितीय युद्ध और कागज उद्योग- युद्ध से पूर्व अति उत्पादन एवं आयात 


स्पर्धा के कारण कागज उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं थी । द्वितीय विश्व युद्ध छिड जाने 
सै उद्योग के विकास को अवसर मिला, क्योंकि एकदम कागज की मांग बढ़ गई जिससे 
. अति उत्पादन का भय समाप्तं हो गया । युद्धकाल में आयात बन्द होने एवं सरकारी. 
मांग के बढ़ने से इस उद्योग का बहुत अधिक लाभ हुआ । इससे प्रोत्साहित होकर नवीन 

जी भी विस्तार के लिये लगाई जाने लगी । कुछ नये कारखानों का भी निर्माण हुआ 
जिनमें मुख्य ‘arta पेपर मिल्स' तथा “नेशनल पेपर बोर्ड लिमिटेड! के नाम उल्लेखनीय 


१९४४ में इस उद्योग के कारखानो की संख्या १५ थी तथा उनका उत्पादन 


न से बंगाल की मिलों को काफी क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि अब इन्हें 


GG: In c Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स, घास आदि मिलने में कठिनाई हो गई। पाक सरकार ने इन पर | 


a 
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निर्यात कर लगा दिया, इससे स्थिति और खराब हो गई । बंगाल मिलें ही भारत के कुल.” 
उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग तैयार करती थीं, लेकिन अब इन्हें कच्चा माल देश के 

अन्य भागों से मंगाना पड़ा । पहली अप्रैल १९४७ से कागज व लुगदी आयात पर से. 
संरक्षण हटा लिया गया । 


वर्तमान प्रगति-युद्धोत्तर काल में इस उद्योग ने प्रत्येक क्षेत्र में असन्तोषजनक 
प्रगति को । १९५१-५२ .तक भारत में १७ कागज की मिलें थीं, जिनकी उत्पादन 
क्षमता १३६ हजार टन थी । भारत में कागज का अधिकतर प्रयोग लिखाई मौर छपाई में 
किया जाता है । इसलिए भारत में इस कार्य के लिए कागज तैयार किया जाता है । इसके 
अतिरिक्त लपेटने का कागज और गत्ता भी तैयार किया जाता है । भारत में जितने गत्ता 
बनाने के कारखाने हैं वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति का केवल ५०% गत्ता उत्पन्न कर पाते हैं । 
परन्तु वर्तमान समय में भारत में आज स्ट्राबोर्ड बनाने वाले २० कारखाने हैं, जिनका 
वाषिक उत्पादन ३-८ लाख टन तथा उत्पादन क्षमता ११-६८ लाख टन है, जबकि देशी 
माँग केवल पच्चीस हजार टन है। अतः इसकी पूर्ति के लिए भारत को युद्ध से पूर्व 
विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, परन्तु युद्ध के कारण पेपर बोड बनाने को भी 
प्रोत्साहन मिला और आज भारत में पेपर बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना 'दी रोहताश 
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड' है। इसका वाषिक उत्पादन २४ हजार टन है, जो देश की मांग के - 
लिये पर्याप्त है । युद्ध ने क्राफ्ट पेपर को भी प्रोत्साहन दिया । ओरियन्ट पेपर मिल ने 
इस किस्म का कागज बनाना आरम्भ किया। इसका वाषिक उत्पादन १९५१ मे 
१५ हजार टन तथा उत्पादन क्षमता २० हजार टन थी ।. सन्‌ १९५० से इस उद्योग में 
बड़ी तीव्र प्रगति हुई है । .कुल उत्पादन क्षमता १०-६८ लाख टन हो गई, इसमें से” 
७:३४ लाख टन कागज पैदा करने वाली मिलों के लाइसेंस सन्‌ १६६२-६३ में ही दिये. 
गये हैं । सन्‌ १६५१ में कागज या गत्ते का उत्पादन १०६ हजार टन था । सन्‌ १६५६: 
में यह १६७ हजार टन हो गया । सन्‌ १९६१ में ३६४ हजार टन तथा सन्‌ १६६२ में: 
३८३ हजार मी० टन हो गया। इस प्रकार कागज की विभिन्न किस्मो का निर्माण 
भारत में वर्तमान मांग के अनुसार पर्याप्त है, केवल न्युजप्रिन्ट की कमी है। इसको दूर. 
करने के हेतु मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स खोली गई है । निःसन्देह भारत में इस उद्योग की: 
प्रगति धीरे-धीरे हुई है, परन्तु इस धीमी प्रगति ने भारत को इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर- 
बना दिया है । भविष्य में कागज उद्योग के और अधिक विकास की आशा है । 

पंचवर्षीय योजनाग्रों में कागज उद्योग का विकास 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत २ लाख टन कागज, दफ्ती और २७ हजार 
टन अखबारी कागज बनाने का लक्ष्य रखा गया था जो सन्‌ १६५६ के अन्त तक प्राप्त 
हो गया। सन्‌ १६५६ में २ लाख टन कागज बना था। १६५४ में न्युजप्रित्ट: कागज | 
के कारखाने का निर्माण किया गया परन्तु अभी उसकी उत्पादन शक्ति ३० हजार ठवन | 
है । भारत में अखबारी कागज का वाषिक आयात ५ करोड़ रुपये का है | द्वितीय योजना on 
के अन्त तक देश में . ३५ लाख टन कागज और ८० हजार टन अखबारी कागज की | 
आवश्यकता PIPE RATT eanga toraa Aea कागज | 
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का उत्पादन ३५० हजार टन और ६० हजार टन क्रमशः करने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था । योजना में कागज उद्योग के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। 
इसके अनुसार पूर्वं स्थित कारखानों का विकास तथा नवीन कारखानों का ' निर्माण 
किया गया, परन्तु आजकल देश में कागज का बहुत अभाव है। उत्पादन और उपभोग 
की मात्रा में लगभग १४८ हजार टन का अन्तर है, जो प्रतिवर्ष विदेशों से आयात 
करना पड़ता है । ; 

सारत में कागज उद्योग की प्रगति” 


गत्ता और कागज 
MN YP >>> र 


“वर्ष उत्पादन 
ee er 

१६१० १:०९ लाख टन 

१६५६९ १६७ लाख मी० टन 

१९६१ ३:६४ लाख मी० टन 

१९६२ ३:८८ लाख Alo टन 

१९६३ ४-७० लाख मी० टन 


a SAR 
अखबारी कागज-उद्योग का विकास--सवसे प्रथम अखबारी कागज की मिल 
सनु १९४७ में नेपानगर (मध्य प्रदेश) में निजी क्षेत्र में नेशनल न्युजप्रिन्ट एण्ड पेपर 
मिल्स लिमिटेड, नाम से चालू की गई । इसमें प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सन्‌ १६४८ में 
-मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया गया । सन्‌ १९५८ में इसके पुनसंङ्गठन से इस पर 
' केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त अधिकार हो गया तथा कारखाने की 
कुल स्वीकृत पूँजी में से क्रमशः इनका भाग २:५५ करोड़ रुपए और १"६७ करोड़ रुपए 
का है । इस कारखाने की कुल अधिकृत एवं निर्गमित पूँजी ५ करोड़ रुपये है । इस मिल 

ने जनवरी १९५५ से उत्पादन आरम्भ किया । इसको प्रतिस्थापित क्षमता ३० हजार. 

टन थी, जिसे बढ़ाकर ७५,००० टन करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त ६०,००० टन 
प्रतिस्थांपित क्षमता की दो अन्य इकाइयां भी खोली गई हैं। तीसरी योजना में इस 
उद्योग की प्रतिस्थापित क्षमता का लक्ष्य १५० लाख टन है। सन्‌ १९५५-५६ में , 
'अखबारी कागज का कुल उत्पादन ३४५५ टन था जोकि १६६०-६१, १६६१-६२ और 


उद्योग कों समस्याय 0000. 
कमीशन ने कागज उद्योग की समस्याओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं-- 
(१) यन्त्रों का झाधुनिकीकरण--कागज के कारखानों में अधिकांशतः पुराने 


1 ही उपयोग हो रहा है जिससे उत्पादन कम होता है और व्यय अधि 
ii 
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क्योंकि उत्पादको ने यह अनुभव किया है कि आधुनिक यस्त्रो से पुरा लाभ उठाने के लिये 
कारखानों की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम सीमा तक वृद्धि करनी होगी | दुसरे कागज 
कारखानों के अधिकांश यन्त्रों तथा कागज के निर्माण में आने वाली चीजों का अब तक 
आयात करना पड़ता है। इसलिये हमारे .इंजीनिर्यारंग उद्योग को शीत्रता से इन 
कारखानों, में प्रयोग होने वाले यन्त्रों का निर्माण कराना चाहिये। | 

(२) कच्चे माल की समस्या--यह समस्या इस उद्योग के लिये एक गम्भीर 
समस्या है । बांस, सवाई घास, चिथड़े, रद्दी कागज, चीनी सीठी व अनेक रासायनिकों 
का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है परन्तु इनसे जो कागज उत्पन्न होता है 
वह उत्तम नहीं होता। भारत में चीड व देवदार व अन्य कोमल लकड़ी के वृक्षों की 
बहुतायत है जिसको अखबारी कागज एवं केमीकल पल्प बनाने के काम में लाया जा 
सकता है । अतः इस सम्बन्ध में वन अनुसन्धान शाखाओं में अन्वेषण कायं शीधता से 
आरम्भ कर देना चाहिये। कच्चे माल की पूति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने 
निम्नलिखित सुझाव दिये g— 

(१) वनों में ऐसे वृक्षों ar, जो कागज उद्योग में प्रयोग किये जाते हैं, सुरक्षा 
की जानी चाहिये और इसको उद्योग के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पट्टे दे दिये 
जाने चाहियें | 

(२) यातायात की सुविधा के लिये वनों में सड़कों का निर्माण करना चाहिये । 

(३) कपड़ों की कतरन, पटसन, जूट तथा रही कागज का निर्यात बन्द कर 
देना चाहिये । 

(४) सवाई घास से केमिकल और भिकेनीकल पल्प बनाना चाहिये और बगासी 
घास (Bagasse) को अखबारी कागज बनाने में प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये । ' 


उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर देहरादून का 'फॉरेस्ट रिसचं इन्स्टीट्युट 


इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है । इस प्रकार कागज उद्योग विकास के पथ दर 


अग्रसर है। भारत विदेशों की दासता के इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने का भरसक 


प्रयत्न कर रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत को इसमें सफलता मिल रही है और 


* अब अन्य देशों की तुलना में यहां श्रेष्ठ कागज उत्पन्न होने लगा है। शिक्षा के विकास 
से इस उद्योग को अपनी उन्नति करने का और भी अवसर मिल रहा है। इस प्रकार 


A 


[गज उद्योगे देश के सांस्कृतिक और आथिक दोनों प्रकार के विकास के लिये महत्व- 
णे ह । © 
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प्रश्‍न ६३- भारत में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था को समस्या क्या है? 
इस समस्या के समाधान के लिये हाल ही में सरकार ने जो कदम उठाये हैं 
उनके बारे में श्राप क्या जानते हैं ? 
(पटना १६५५, ६१, दिल्ली ५३, ६१, पंजाब ४८, आगरा ६३, राजस्थान ५६) 
अथवा 
भारत में ग्रोद्योगिक वित्त की कमी क्यों हे? इस कमी को दूर करने 
के लिये कौन से प्रयत्न किये गये हैं ? (आगरा १६६०, रायपुर १६६५) 
अथवा र ; 
, = भारत में औद्योगिक वित्त की कमी क्‍यों है ? (आगरा १६६५) 
अथवा 
हमारे बड़े उद्योगों को वित्त किन साधनों से प्राप्त होता है? उद्योगों 
को उपयुक्त वित्त प्रदान करने के हेतु वतमान सुविधाओं में आप किस प्रकार 
सुधार करंगे ? (राजस्थान १६६५). 
. अथवा 
भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोतो का उल्लेख कीजिये और इस बात, 
को विवेचना कीजिये कि वे कहां तक पर्याप्त हें? (सागर १६६५) 
Sor Discuss the problem of Industrial finance in India. What do 


न] 


. Or 
_ Why is there a shortage of industrial finance in India ? ky र 
Or (Agra 1955) 


From what sources do our large scale industries obtain finance? 
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लगाने के लिये संगठित dend नहीं हैं। भारत में औद्योगिक बेकों का विकास नहीं 
हुआ है और देश में व्यापारिक वेक.न तो इतने साधन रखते हैं कि उद्योगों की वित्तः | 
"सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा कर सके और न ही उन्हें इस कार्य में कोई रुचि है। इस | 
समस्या से बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के उद्योग समान रूप से पीडित हैं। प्रथम तो 
, उद्योगों को ऋण मिल ही नहीं पाता ओर यदि मिलता भी है तो बहुत ऊंची ब्याज 
दर पर । कभी-कभी तो इस ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि कर्ज का उद्योग 
को कोई आथिक लाभ ही नहीं रहता । भारत की विदेशी सरकार ने कभी इस समस्या के 
महत्व को नहीं समझा और इसके समाधान के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये। 
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उत्पादको को कच्चा माल खरीदने के लिये, वस्तु 
के उत्पादन व्यय को पूरा करने के लिये तथा अपने जीवन-निर्वाह के लिये धन की . 
आवश्यकता होती है । जब तक उसका माल बनकर वाजार में बिक नहीं जाता तब तक | 
उसे कज पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कायं के लिये उसे ऊंची ब्याज लेने वाले 
ग्रामीण-महाजन पर आश्रित रहना पड़ता है । मध्यम आकार के उद्योगों को भी अपनी 
आवश्यकताओं के लिये साहूकारों अथवा व्यापारिक बेंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। . 
इनकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी छोटे उत्पादकों की है । देश में ऐसी साख- | 
संस्थाओं की आवश्यकता है जो केवल उद्योगों के विकास के लिये साख प्रदान कर सकें। 
इस प्रकार की संस्थाओं के अभाव में उद्योगों का विकास तथा प्रगति सम्भव नहीं। 
बड़े पैमाने के उद्योगों की हालत सबसे खराब है । उन्हें बड़ी मात्रा में दीर्घकाल तक के _ 
लिये कर्जो की आवश्यकता होती है । इन उद्योगों में बहुत-सी पूंजी स्थायी “रूप से फंस 
जाती है जिसे फिर से प्राप्त करना कठिन है । बड़े उद्योगों के साधारण उत्पादन व्यय 
के लिये भी बड़ी मात्रा में धन चाहिये। इन उद्योगों को प्रायः निम्नलिखित साधनों से 
पूंजी प्राप्त होती है-- 
(अ) शेयर तला डिबेन्चर (Shares and Debentures) 
(ब) मैनेजिंग एजेन्ट्स (Managing Agents) ` 
(स) व्यापारिक बेकों से उधार के रूप में । 
(द) जनता से प्राप्त डिपाजिट्स द्वारा (Public Deposits) 
उपरोक्त सभी साधनों में से एक भी साधन उद्योगों की आवश्यकताओं को पुरी 
तरह पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें से प्रत्येक की सीमायें हैं। शेयर- 
पूंजी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, दूसरे विनियोगकर्त्ताओं (Investors) 
में अभी तक पूरी तरह इस प्रकार के विनियोग की भावना उत्पन्न नहीं है। डिबेन्चर एक 
प्रकार का कर्जा है जिसे न तो कम्पनी पसन्द करती है ओर न विनियोगकर्ता ही अच्छा 
समझते हैं। व्यापारिक बॅंक भी दीघंकाल के लिये अपनी पूंजी फंसाना नहीं चाहते 
` और न उनके पास इतना धन ही होता है। ब्रेकों से तो नकद (Cash Credit) के रूप 
में अल्पकाल के लिये कजे प्राप्त कर सकता है और वह भी दिन प्रतिदिन के ध्येय 
पूरा करने के लिये अथवा उस समय तक के लिये जब तक कि मिल का बता हुआ 
सामान बाजीरि में! चिक दही जातरनाए Kanya Maha Vidyalaya Collection aE N 
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भारतीय उद्योगों के विकास में तथा उनको आवश्यक आथिक सहायता प्रदान 
करने में मैनेजिग एजेन्ट्स का विशेष महत्व रहता है । मैनेजिग एजेन्ट्स कम्पनिग्रों के 
शेयर तथा डिबेन्चर खरीदते हैं, उन्हें चालु पुंजी (Working Capital) प्रदान करते हैं 
और आवश्यकता पड़ने पर उनकी आथिक सहायता करते हैं। भारत के औद्योगिक 
विकास में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के योगदान का निरूपण राजकोषीय आयोग ने इन 
weal में किया है, “विगत ७५ वर्षों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने भारतीय उद्योगों 
at महत्वपूर्ण सेवा की है। औद्योगीकरण के प्रारम्भिक दिनों में, जव न तो उद्योग की 
. और न पुँजी की ही बहुतायत थी, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने दोनों की ही व्यवस्था की । 
भारत के सूती वस्त्र, जुट तथा इस्पात आदि सुव्यवस्थित उद्योग अपनी वर्तमान स्थिति 
के लिए कई सुविख्यात प्रबन्ध अभिकरण ggi के उत्साहपूर्ण नेतृत्व एवं धायत्री अभिरक्षा 
(Fostering care) के ऋणी g” 
जनता के डिपाजिट्स को कोई साधन नहीं कहा जा सकता। बम्बई तथा 
अहमदाबाद की कुछ सूती मिलों ने इस प्रकार की सहायता प्रदान की है किन्तु इसका 
दोष ag है कि रुपया जमा करने वाला जब चाहे वापिस निकाल सकता है । इस प्रकार 
इस धन को कम्पनी स्थायी विकास के कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकती । इस प्रकार 
_भधिकांश औद्योगिक कम्पनियां धन के अभाव से पीड़ित हैं। मुख्य समस्या दीर्घकालीन 
कर्जो की है । चालू पूँजी (Working Capital) की समस्या इतनी जटिल नहीं है। 
इस समस्था के समाधान के लिए देश में बचत करने की क्षमता, इच्छा और सुविधाओं 
. .का विकास किया जाना अनिवायं है । 
सरकार द्वारा उठाये गये कदम- स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत 
सरकार ने औद्योगिक अर्थ-प्रबन्ध के महत्व को पूरी तरह समझा और दीर्घकालीन साख 
की व्यवस्था के लिये १६४८ में औद्योगिक वित्त-निगम (Industrial Finance Corpo- 
ration) की स्थापना की । इस निगम की स्थापना के वाद भी निजी क्षेत्र के उद्योगों 
को साख प्राप्त करने में कठिनाइयाँ अनुभव होती रहीं। इस समस्या की पूरी जानकारी 
प्राप्त करने के लिये १६५३ में सरकार ने शरोफ कमेटी (Shroff Committee) के नाम 
से एक विशेषज्ञ कमेटी की नियुक्ति की । इस कमेटी ने पुरी तरह जांच करने के पझ्चातु 
कम महत्वपूर्ण सुझाव दिये । | 
कमेटी ने मत प्रकट किया कि क्षीण साधन होते हुए भी व्यापारिक बैंको को 
उद्योग के प्रति अधिक उदारतापूणं नीति अपनानी चाहिये और उन्हें प्रथम श्रेणी की 
कम्पनियों के शेयर तया डिबेन्चर खरीदने चाहियें। साथ ही उन्हें उचित जमानत पर 
कजे भी प्रदान करने चाहियें। व्यापारिक बेकों को औद्योगिक वित्त-निगम (Industrial 
_ Finance Corporation) जैसी संस्थाओं के शेयर आदि खरीदने चाहिये और उनमें 
पूँजी का विनियोग करना चाहिये । इस कार्य में सुविधा प्रदान करने के लिये 
बेक (Reserve Bank of India) को चाहिये कि वह ब्यापारिक बेको द्वारा इस 
विनियोग की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) के समान | 
और व्यापारिक बैंकों को आधिक सहायता दे। उपरोक्त समिति ने | 
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औद्योगिक वित्त-निगम को और अधिक क्रियाशील बनाने के विषय में भी आवश्यक 
सुझाव दिये हैं । 

औद्योगिक वित्त-निगम--जैसा ऊपर कहा गया है, इस निगम की स्थापना 

१९४८ में हुई । इसका उद्देश्य उद्योगों की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी सम्बन्धी 
आवश्यकता पुरी करने की व्यवस्था करना है । निगम की अधिकृत पूँजी (Authorized 
Capital) १० करोड़ रुपये है जो ५ हजार रुपये के २० हजार शेयरों में विभाजित है । 
यह शेयर सरकार, रिजर्व वेक, व्यापारिक बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य वित्त-संस्थाओं 
द्वारा खरीदे गये हैं। इसकी आरम्भना से लेकर सन्‌ १९६३ के अन्त तक निगम ने 
१८५६१ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देनी स्वीकार की तथा इस अवधि में 
११३-४४ करोड़ रुपये के ऋण वास्तविक रूप से वितरित कर दिये गये । 

' यद्यपि निगम द्वारा सहायता खूप में दी गई राशि के उक्त आंकड़े - प्रभावपूर्ण हैं 
परन्तु इनसे हमें समस्त विवरण का पता नहीं लगता । एक और महत्वपूर्ण बात नियन्त्रित 
उद्योगों में पूँजी के विनियोग सम्बन्धी है। निगम की सहायता के फलस्वरूप इनकी 
विनियोजित राशि स्वतन्त्रता. प्राप्ति के बाद ३०% अधिक हो गई है । परन्तु इस दृष्टि 
से निजी क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम ने कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है । 

अन्य संस्थाय औद्योगिक वित्त निगम के अतिरिक्त भारत सरकारने कुछ 
अन्य वित्त संस्थाओं की भी स्थापना की है ।. १९४५ में “राष्ट्रीय वित्त निगम' 
(National Finance Corporation) की स्थापना की गई जिसकी पूंजी १ करोड़ 
रुपये है । उद्योगों के नियोजित विकास के लिये यह निगम रुपया कर्ज देगा। 

१६५५ में एक निजी कम्पनी (Private Limited Company) के रूप में 
“भारतीय प्रौद्योगिक साख तया विनियोग निगम' (Industrial Credit and Invest- 
ment Corporation of India) की स्थापना की गई । इस संस्था को पुँजी २५ करोड़ 
रुपये है। ३:५ करोड़ रुपये की पुँजी भारतीय बको, बीमा कम्पनियों तथा अन्य भारतीय 
विनियोग कर्त्ताओं के हाथ में है। १ करोड़ रुपये की पूँजी इंगलेंड के विनियोग कर्त्ताओं 
के हाथ में है और १० लाख रुपया अमरीका के eal आदि ने लगाया है । भारत सरकार 
ने इस संस्था को ब्याज रहित ७:५ करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। विश्व बेंकने भी 


एक करोड़ डालर का कर्ज विभिन्न विदेशी मुद्राओं के रूप में देने का वायदा किया | 


है । यह संस्था निजी क्षेत्र के उद्योग के विकास में सहायक होगी । 


१६५६ में छोटे पैमाने के उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय | 


छोटे उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) क स्थापना की 


गई है जिसकी पूंजी १० लाख रुपया है । १९५५ में पुनः वित्तीय निगम (Refinance 
Corporation for Industry Private Ltd.) की स्थापना को गई है जो उद्योगों को . 
` पुनः कर्ज देने की सुविधा प्रदान करता है। इन वित्तीय निगर्मो को बेंक आदि से कर्ज 

प्राप्त हो चुका है । १६५४ में “राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम' (The National | 
Industrial Development Corporation) की स्थापना की गई है णो सूती वस्त्र 


५५ “कप फेक ९ 
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उद्योग तथा जूट उद्योग के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए विशेष ऋण की 
व्यवस्था करता है । छ 


| प्रश्‍न ६४--भारत में वित्त निगमों को प्रगति पर प्रकाश डालिये। 
` विशेष रूप से औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की व्याख्या कीजिये । 


८ अथवा (विक्रम १९६०) 
| भारतीय ओऔद्योगिक्र बित्त प्रबन्ध मण्डल की कार्य प्रणालो की संक्षेप में 
समालोचना कोजिये । (रायपुर १९६५) 


Review the working of finance Corporation in India with special 
reference to the Indian Finance Corporation. 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से भारत में अनेक औद्योगिक वित्त निगमो की 
स्थापना की गई है । इन निगमों का उद्देश्य इस कमी को पूरा करना है जो बहुत समय 
से उद्योगो की वित्त सम्बन्धी समस्याओ के समाधान के लिये अनुभव की जा रही थी । 
इन वित्त निगमों का उद्देश्य बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के उद्योगों के विस्तार तथा 
विकास में सहायता प्रदान करना है! 

१९४८ में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) 
को स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन साख 
प्रदान करना था | अव तक १५ राज्य वित्त निगमों (State Financial Corpora- 
tions) की स्थापना की जा चुको है । 'दी मद्रास इन्डस्ट्रियल इन्वौस्टमैंट कारपोरेशन' 
(The Madras Industrial Investment Corporation) राज्य fra निगम की 
हैसियत से कार्य कर रहा है । उद्योगों के विकास के लिये कारखानो की स्थापना तथा 
उनके नियोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिये राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास निगम (National Industrial Developments Corporation) स्थापित 
किया गया है। इसी प्रकार छोटे उद्योगों के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(National Small Industrial Corporation) भी स्यापित किया गया है। निजी 
क्षेत्र के उद्योगों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये औद्योगिक 
साख तथा त्रितियोग तिगम (Industrial Credit and Investment) की स्थापना की 
गई। अब हम इनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विवेचना करेंगे । 

. . औद्योगिक वित्त निगस--यह निगम १९४८ में स्थापित हुआ इसकी 
अधिकृत पूँजी १० करोड़ रुपये है । इसकी स्थापना तथा संचालन में भारत सरकार का 
प्रमुख हाथ है। निगम के शेयर तया २३ प्रतिशत के लाभांश (Dividend) को भारत 
सरकार की गारन्टी है। तिगम धन प्राप्त करने के लिये बाण्ड (Bonds) तथा डिवेन्वर 


4 


= (Debenture) चालू कर सकता है जिनकी भारत सरकार गारन्टी देती है।यह निगम | 

` राष्ट्रीय तथा प्रतिरक्षा के महत्व के उद्योगों को विशेष रूप से साख प्रदान करता $ १ 
a इस निगम की पूँजी भारत सरकार, fost बैंक, व्यापारिक बेक, बीमा कम्पनियों. 
सरकारी बेको आदि के द्वारा प्रदान की गई है। कोई निजी व्यक्ति इसका शेयर | ३ 
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नहीं खरीद सकता । निगम के दो कार्ये है--(अ) गौद्योगिक संस्थाओं को ऋण देना 
तथा-उनके डिबेन्चर खरीदना । परन्तु इन कर्जो आदि का भुगतान २५ वर्ष के भीतर 
हो जाना चाहिए । (ब) औद्योगिक संस्थाओं हारा अन्य साधनों से जो कर्ज लिया जाय 
और जो ३५ वर्ष के भीतर चुका दिया जाये ऐसे कर्जो को गारण्टी देना । ५ 
१६५२ तक निगम कर्जों पर ५३ प्रतिशत ब्याज लेता था अव. यह दर ६% 
प्रतिशत कर दी गई है । शीघ्र ही भुगतान करने वालों को ३ प्रतिशत की छूट दी जाती 
है। १६५३ में औद्योगिक वित्त कानून में संशोधन किया गया जिसके अनुसार जहाजी 
कम्पनियां भी निगम से कर्ज प्राप्त करने की अधिकारी हो गई और कर्ज की सीमा Xo 
हजार से बढ़ाकर १ करोड़ कर दी गई । रिजवं वेंकसे३ करोड रुपये तक उधार ल 
सकता है । भारत सरकार तथा रिजवे बॅक निगम के मुनाफे में से अपना हिस्सा नहीं 
लेंगे । यह धन एक सुरक्षित) कोष में जमा कर दिया जायेगा । जब सुरक्षित कोष ५० 
'हजार होगा तब यह अपने हिस्से का लाभांश ले सकते हैं। १६५५ में इस कानून में पुनः 
संशोधन किया गया जिसके अनुसार ऐसी औद्योगिक संस्थाओं को भी कजं दिया जा 
सकता है जिन्होंने उस्पादन' का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। निगम भारत सरकार से 
भी रुपया उधार ले सकता है । औद्योगिक वित्त निगम की आरम्भना से लेकर सन्‌ १६६२ 
के अन्त तक इसने १८१५-९१ करोड रुपये की. वित्तीय सहायता देनी स्वीकार की तथा 
इस अवधि में ११३ ४४ करोड़ रुपये के ऋण वास्तविक रूप से वितरित किए गए । ve 
राज वित्त निगस (The State Finance Corporation) —37 निगमों को 
स्थापना से सम्बन्धित कानून १९५१ में पास किया गया । अब तक इस प्रकार के थि 
निगम स्थापित हो चुके हैँ। वैसे तो यह निगम मुख्यतया सध्यम तथा छोटै पेमाने छ 
सहायतार्थ स्थापित किये गये हैं किन्तु कुछ राज्यों से बड़े पेमाने के उद्योगों को भी इ 
सहायता प्रदान हुई है । छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को इन निगमों से कर्ज न ; 
करने में कुछ कानूनी कठिनाइयां अनुभव होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिये va यु 
१६५४ तथा १९५६ में कुछ संशोधन किये गये हैं । कुछ राज्यों के उद्योग pee 
प्रत्यक्ष रूप से छोटे उद्योगों के लिये एक लाख तक का कज प्रदान करते हैं । a 
इन निगमों का कार्य-क्षेत्र कुछ सीमित हो जाता है। इन निगर्मो के द्वारा उद्योगों. की 
बास्तविक सेवा उसी समय हो सकती है जब इसमें कुछ आवश्यक सुधार E जायें 
और इनकी कार्य-क्षमता को बढ़ाया जाये | जून १६६३ तक राज्य वित्त निगम a 
५६-३० करोड़ ₹० के प्रभावशाली ऋण और अग्रिम स्वीकार किए गए जिनमें से इस 
दौरान में ४२:२७ करोड़ २० वितरित किए जा चुके थे । क 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगस (National Industrial क a iy: 
Corporation) —a@ अखिल भारतीय स्तर का दूसरा fad निगम है जो १ ye 
हाये की अधिकृत पुँजी से १६५४ में स्थापित किया गया । यह निगम a 2 
वस्त्र उद्योग तथा जूर उदी में के भ्राधुनिकोकरण तथा सशीनों के ak: a ee 
ऋण प्रदान करता है.) इस निगम के कार्य चलाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क 
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५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । जिसमें से २०-२५ करोड़ रुपया सूती वस्त्र | 
उद्योग तथा जूट उद्योग के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जायेगा और शेष नये आधार- _ 
भूत उद्योगों की स्थापना के लिये व्यय किया जायेगा । इस निगम द्वारा अवटूबर १६६३ 
के अन्त तक सूती वस्त्र तथा जूट उद्योगों के लिये २८:०२ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत 
किये जा चुके थे । 
विकास निगम के पास एल्कोहल से नकली रबर बनाने की एक योजना है । 
इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की मशीन उद्योगों के वारे में जांच की जा रही है । 
सरकार ने विकास निगम' के आधीन दो महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित करने का निश्चय 
frat है जिनमें से एक अखबारी कागज बनाने का कारखाना है जो हैदराबाद राज्य में 
स्थापित किया जायेगा और दूसरा एल्यूमीनियम का कारखाना है जिसकी स्थापना मद्रास 
राज्य में होगी। इस निगम के लिए सरकार अनुदान तथा कर्ज के रूप में आथिक 
सहायता देती है । 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तीब्र गति से प्रगति कर रहा है । इसका कार्य 
क्षेत्र मी अधिक विस्तृत है । यह सार्वजनिक क्षेत्र तथा मिश्रित सभी प्रकार के उद्योगों को 
सहायता देता है । निगम स्वयं किसी योजना को चालू कर सकता है, उसे अपने आधीन 
किसी कम्पनी द्वारा चालू कर सकता है अथवा निजी पूँजी को साझेदारी में मिश्रित 
पूंजी वाली कम्पनी स्थापित करके कार्य कर सकता है । नये कारखानों के लिये योजना 
तैयार करना इसका मुख्य कार्य है । इस कार्य के लिये निगम ने बहुत से विशेषज्ञों की 
नियुक्ति की है । यह निगम उद्योगों की स्थापना, विकास, नियोजन तथा वित्त-व्यवस्था 
आदि सभी क्षेत्रों में कार्यं करता है । इस निगमद्वारा फरवरी १६५५ से ३१ माचं १६६३ 
तक कुल १२:५६ करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किये जा चुके थे । इस प्रकार 
इसका कार्यक्षेत्र औद्योगिक वित्त निगम के कार्य-क्षेत्र से अधिक विस्तृत है । 
ओद्योगिक साख तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Invest- 
ment Corporation) —a¢ अखिल भारतीय स्तर का तीसरा निगम है जिसकी स्थापना : 
१६५५ में की गई । यह निजी पूँजी द्वारा संचालित एक निश्चित पूँजी वाली कम्पनी है । 
भारत, इगलेड तथा अमेरिका के कुछ प्रमुख विनियोग-कर्त्ताओं (Investors) द्वारा 
इसकी स्थापनां की गई । इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये राष्ट्रीय तथा | 
अन्तराष्ट्रीय साधनों से वित्त की व्यवस्था करना है । इस निगम की अधिकृत पुँजी २५ | 
 करोड़हैजिसमेंसे५ करोड़ की पूँजी प्रदान की जा चुकी है। भारतीय dat, बीमा a 
कम्पनियों तथा व्यक्तियों ने ३ '५ करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की है तथा १ करोड़ रुपये | 


इस निगम के मुख्य कार्य इस प्रकार है--(अ) निजी क्षेत्र के : 
स्थापना, विकास तथा . आधुनिकीकरण में सहायता देना | (ब) इन उद्योगों | 
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में भारतीय तथा विदेशी पुँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना । (स) देश के विनियोग 
बाजार (Investment Market) के विस्तार में सहायता देना | : 

इस निगम को विश्व बेक से तीन ऋण प्राप्त हये हैं. जिसका उपयोग निजी क्षेत्र 

के उद्योगों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा करना है। प्रथम दो 
ऋण १० मिलियन डालर के थे और तीसरा ऋण जो अक्टूबर १६६० में प्रदान किया गया 
है, २० मिलियन डालर का है । प्रथम दो कर्ज ३२ औद्योगिक योजनाओं के लिये मिले 
हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल हैं। इस प्रकार इस समय इस निगम के कुल 
वित्तीय साधन ४२:१ करोड़ रुपये अर्थात्‌ ८७ मिलियन डालर के लगभग हैं । इस निगम 
की कार्यशील पूँजी ३१ दिसम्बर १६६३ तक ३१०१६ करोड़ से बढ़कर ३८ करोड़ रुपये 
हो gat थी। अपनी: आरम्भना से लेकर सन्‌ १६६३ के अन्त तक निगम a ते २४८ 
कम्पनियों को ८३:२० करोड़ रुपये की कुल सहायता स्वीकार की है जिसमें से इस 
में ३८७९ करोड़ To (१७-२० करोड़ २० की विदेशी मुद्राओं को शामिल करते हुए) 
का वितरण किया जा चुका है | | 

राष्ट्रीय लघु-उद्योग fama (National Small Industries Corpora- 

tion) इस निगम की स्थापना १६५५ में हुई । जिन उद्योगों में ५० से अधिक व्यक्ति 
काम नहीं करते और जिनकी पूंजी ५ लाख से कम है उन उद्योगों की स्थापना तथा 
बिकास में सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है यह निगम एक निजी लिमिटेड कम्पनी 
के रूप में स्थापित. हुआ है और इसकी सम्पूर्ण १० लाख रुपये की पूँजी सरकार द्वारा 
प्रदान की गई है । निगम को सरकार से कर्जे के रूप में सहायता मिलने की आशा है। 
छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में इस नियम के वे ही कार्य हैं जो उद्योगों के सम्बन्ध में विकास 
निगम के हैं । इस निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(अ) छोटे उद्योगो द्वारा बनी हुई वस्तुओं के लिए सरकार से आइर प्राप्त 
करना । (ब) उन्हें कर्ज तथा टैकनीकल सहायता प्रदान करना। (स) छोटे बडे पैमाने 
के उद्योग में समन्वय स्थापित करना । (द) छोटे उद्योगों को बैंको आदि से जो कर्ज 
, प्राप्त हो उपको गारन्टी देना । ८ 

इस निगम ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास केन्द्रों पर अपनी शाखाए 
स्थापित की हैं । इनकी स्थापना से निगम के कार्य-क्षेत्र में और अधिक विस्तार होने की 
सम्भावना है । 
औद्योगिक विकास बेंक 
(Industrial Development Bank) 

२७ फरवरी १६६४ को वित्त मन्त्री {Finance Minister) ने औद्योगिक 
विकास बॅक की रूप-रेखा पेश की थी । इस बैंक को स्थापित करते का मुख्य उद्देश्य. 
सारत में उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में उचित पु 
सम्बन्ध स्थापित करना है। इस ब्रेक ने अपना कार्ये १ जुलाई १६६४ को TWA कर _ 
दिया है। इस बेक के मुख्य कार्य अग्रांकित है-- 
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(१) यह बंक ऐसी संस्थाओं को दीघंकालीन ऋण प्रदान करेगा जिन्होंने 
औद्योगिक संस्थाओं को ऋण प्रदान किया है । इस प्रकार के ऋण के भुगतान करने की 
अवधि ३ से २४ वर्ष तक है । 

(२) यह वेक ऐसे अनुसूचित तथा सहकारी वेकों को मध्यकालीन ऋण देगा 
जिन्होंने औद्योगिक कम्पनियों को ऋण दिया है । इस प्रकार के ऋण के भुगतान की 
अवधि ३ वर्ष से १० वर्ष तक है । i 

(३) यह 4, fat अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये निर्यात ऋणों 
के लिये पुनवित्त प्रदान करेगा जिसकी भुगतान अवधि ६ माह से १० वर्ष होगी । 

(४) यह बेक औद्योगिक कम्पनियों को प्रत्यक्ष रूप में भी ऋण दे सकेगा । 

(५) यह बेंक कम्पनियों के हिस्सों आदि को खरीद सकेगा या उनका (Under 
Writing) कर सकेगा । 2 

(६) विपणन तथा निवेश सम्बन्धी कार्यों के अनुसन्धान तथ! सर्वेक्षण के लिए * 
उपक्रम करना भी इस वेक का कार्य होगा । 

पुंजी--इस बेक की अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रुपये है। fad वैंक केन्द्रीय 
सरकार को अनुमति से इस राशि को १०० करोड़ रुपये तक वढ़ा सकता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम और 
छोटे पेमाने के उद्योगों के समान विक्रास के उद्देश्य से इन वित्त निगमों की स्थापना की 

गई है । सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों की आवई. कताओं का विशेष घ्यान 
रक्खा गया है । । & 

प्रश्‍न ६५--भारत के विदेशी पुँजी के प्रयोग के पक्ष तथा विवक्ष में तर्क F 
प्रस्तुत कीजिये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को क्या नीति है ? अपने | 
सुझाव दीजिये। 


५ 

> 

È 

(वाराणसी १९५४, दिल्ली ५६, ४०, पंजाव ५६, ४८, बिहार १९६३ A) i 
५ 


Discuss the cause for and against the employment of foreign 
capital in India. What policy has been adopted by the Government २ 
ग of India in this respect ? Give your own Suggestions. 9 5 

भारत में पुंजी को ध्यावश्यकता र 110 म i 
दुर्भाग्यवश स्वतन्त्र भारत अभी तक अविकसित अथवा अद्ध॑-विकसित अवस्था मे a 
॥ जिसका प्रत्येक पहलू से विकास होना अति आवश्यक है ।थों तो प्रत्येक पहलू के... 
चाहे वह आथिक हो अथवा औद्योगिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है. परन्तु 
j) गक विकास के लिये पूंजी की आवश्यकता और भी अधिक है । एक ओर तो देश 
जी का संचय बहुत ही कम होता है, दुसरे विनियोग करने वाली वित्त संस्थाओं जैसे 
r: दिः न देश में समुचित विकास नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त भारतीय पूँजीपा 
JEn य r TER i वनियोग करने में ‘nae 
दे तूज 


Fe 
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हे और भविष्य में रहने की सम्भावना है । यह वात अवश्य है कि परिस्थितियाँ दिन- 
प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही हैं, जिस कारण सरकार की नीति भी इस ओर कुछ 
कठोर होती जा रही है। रिजर्व बेक के अध्ययन के अनुसार सन्‌ १६६० के अन्त तक निजी- 
क्षेत्र में (वेकिग के सिवाय) कुल विदेशी विनिमय की मात्रा ६६०५ करोड रु० की थी 
जबकि सन्‌ १९५९ के अन्त में यह मात्रा केवल ६१०-५ करोड़ ₹० की थी I 
विदेशी पूंजी के लाभ p 

भारत में विदेशी पूँजी के जो समर्थक हैं वे इसके निम्नलिखित लाभ बताते tong 

(१) प्राकृतिक साधनों का विकास--भारत जैसे देश में प्राकृतिक साधनों 
की कोई कमी नहीं है किन्तु उनका पूरी तरह विकास करने के लिये बड़ी मात्रा मे विदेशी 
पूँजी की आवश्यकता है । इसलिये विदेशी पूँजी की देश को विशेष रूप से आवश्यकता 
है । यदि विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो देश का आर्थिक 
विकास कई साल पीछे हट जायगा । i 

(२) स्थायी पुँजी में वृद्धि- विदेशी पूँजी से देश की_ स्थायी सम्पत्ति बढ्ती 
है | जैसे रेले, सिंचाई के साधन, बिजलीघर तथा डाम (Dams) इत्यादि । इसके निर्माण 
से स्थायी रूप से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी ओर देश के औद्योगीकरण में 
सहायता मिलेगी 1 

(३) नवीन उत्पादन के तरीके-विदेशी पूँजी के साथ-साथ उत्पादन के नये 
तरीके तथा नवीनतम ढैक्नीकल जानकारी (Technical Knowledge) भी देश को 
प्राप्त होती है और देश इस क्षेत्र में अन्य उन्नतिशील देशों के साथ होड़ कर pe 

(४) प्रारम्भिक जोखिम--नये उद्योगों की स्थापना के समय शुरू में जो 
जोखिम होती है उसे विदेशी पूँजी सहन कर लेती है । उद्योग की स्थापना तथा सफलता 
के बाद देश की पूँजी जोखिम के उन उद्योगों में लगाई जा सकती है ओर उनका लाभ 
प्राप्त किया जा सकता है। | 

(५) मशीनो भ्रादि का श्रायात-भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
सफलता के लिये भारी संख्या में मशीनों आदि का आयात करना है । इस कार्ये के लिये _ 
बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा चाहिये जो साधारण उपायों से प्राप्त नहीं हो सकती 1. 
इसलिए या तो भारत को विदेशों से कजं के रूप में पूंजी प्राप्त करना है या विदेशी 
पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिये अपनी नीति में कुछ संशोधन करना है यहं | 
प्रश्‍न भारत सरकार के विचाराधीन है । प्रत्येक दशा में विदेशी पूँजी का आना योजना 
की सफलता के लिये आवश्यक है | 

विदेशी पुँजी के दोष क: 

प्रत्येक मत के दो पक्ष होते हैं पक्ष और विपक्ष अयवा हानि और लाभ | इसी _ 
प्रकार यदि विदेशी पुँजी से अनेक लाभ हैं तो कुछ हानि भी अवश्य हैं । इसलिये विदेशी 
पूँजी के पक्ष में निर्णय करने से पुर्व इसके दोषों पर विचार कर लेना भी परम आवश्यक . 
है । यह दोष अग्रांकित हैं-- | 
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“ (१) विदेशी पूँजी के कारण देश से बहुत सा धन लाभ तथा ब्याज के रूप में 
विदेशों को चला जाता है । इस प्रकार देश का कमाया हुआ धन देश के काम नहीं 
आता | j 
. (र) विदेशी पूँजी के कारण देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। आधिक 
तथः राजनीतिक क्षेत्र में देश अन्य देशों के आधीन हो जाता है और अपनी स्वतन्त्र नीति 
पर चलने में उसे कठिनाई होती है । 

” (३) विदेशी लोग ऊचे पदों पर अपने देशवासियों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें 
बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। भारतीय कर्मचारियों को प्रगति करने का अवसर 


श्राप्त ही नहीं हो पाता । इस प्रकार देश के कमंचारी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को सीखने 
में असमर्थ रहते हैं। 
(४) यदि देश के आधारभूत उद्योगों पर विदेशी पुँजी का एकाधिकार हो तो 
इससे देश की सुरक्षा तथा आथिक हितों को बडी हानि पहुंचती है । हट 
(2) भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री जे० जे० अंजीरिया का कथन है कि विदेशी 
पुंजी के रूप में सहायता परोक्ष रूप से हमारी आशिक नीति को प्रभावित करती है । 
यद्यपि भारतीय सरकार ने अपनी आथिक नीति के अन्तर्गत भारत में समाजवादी नमूने 
के समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, परन्तु अमेरीका, कनाडा, 
ब्रिटेन, पश्चिमी जमंनी, फ्रांस आदि पूँजीवादी देशों से निरन्तर आथिक सहायता लेते 
रहने से, समाजवादी नीति पर es रहने की कल्पना थोड़ी-सी प्रतीत होती है । 
सरकार को वतमान नीति--विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने 
.१९४० में अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा की । सरकार ने देश के औद्योगीकरण के लिये 
विदेशी पूंजी के महत्व को स्वीकार किया किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित कर 
दिया कि भारत सरकार की अनुमति तथा जांच-पड़ताल के बना विदेशी पुँजी देश में 
नहीं आ सकती । इसी के साथ-साथ जहां तक सम्भव होगा विशेष रूप से स्वामित्व तथा 
व्यवस्था का प्रभाव भारतीयों के हाथ में रहेगा और इस बात पर जोर दिया जायेगा कि 
भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की पुरी सुविधायें प्राप्त हों । 


RS ७४ ss, 


(१) बिदेशी विनियोगक्र्ता भारतीय विनियोगकत्ताओं के समान समझे जायेंगे 
उन्हें लाभ अथवा पूँजी को देश से बाहर भेजने के लिये उचित सुविधायें प्रदान की 


(२) वतंमान स्थिति में सरकार का उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई | 
वार नहीं हे और यदि Var किया गया तो उसके लिये उचित हर्जाना दिया जायेगा । | 
(3) जहां तक देश की सामान्य ओद्योगिक नीति का प्रश्‍न है, देशी तथा वि 


भेद-भाव नहीं किया जायेगा 
यम 1 राष्ट्रीय ių f $ 
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प्रधानाधिकार सदैव भारतीयों के हाथ में रहें तथा उपयुक्त भारतीय सेवि वर्ग R 
प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो सके । 

(५) जब तक विदेशी कम्पनियां भारतीय औद्योगिक नीति के अनुकूल रचनात्मक 
एवं सहयोगी कार्य करती रहेंगी तब तक भारत सरकार उन्हें किसी भी प्रकार की 
हानि नहीं पहुँचायेगी । 

भारत को पंचवर्षीय योजनाग्रों में विदेशी पुँजी--भारत सरकार ने 
वर्षीय योजनाओं के निर्धारित महत्वाकांक्षापूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विदेशी पूँजी 
का राष्ट्र के स्व्राभिमानानुकूल शर्तों पर स्वागत किया है । योजना आयोग के अन 
“भौतिक एवं वित्तीय दोनों रूपों में आथिक नियोजन का लक्ष्य अन्ततः एक हीहै। 
हमारा लक्ष्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना है और इन पर होने au 
व्यय में किसी भी तरह की कमी से विकास,की गति,पर ..बुहा, प्रभाव न पुडे, इन 
हमें आन्तरिक एवं विदेशी आवश्यक साधन जुटाने के हेतु पूर्ण प्रयास a है । 

' प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशों पुँजी--पढली पंचवर्षीय योजना काल में 
देश को ४२०५ करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी की सहायता उपलब्ध-हुई । इसमें से 
योजना के अन्त तक केवल २२७:६ करोड़ रुपये की पूँजी का विविधं cael Š fanaa 
किया जा सका | शेष १९२:६ करोड़ रुपये की पूँजी को दूसरी पंचवर्षीय योजना में कान 
में लाया गया | RR पा eee 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी पूँजी- दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
१६२:६ करोड़ रुपये की पुँजी तो प्रथम योजना काल में विदेशों से प्राप्त पूँजी से È 
रहने के कारण उपलब्ध हुई । शेष पी० एल० ४८० के आधीन ५३४ 20 में 
पूंजी मिली । अन्य स्रोतों से ९२७ करोड़ रुपये की पुंजी प्राप्त हुई। दुसरी यो 
विदेशी पुँजी की इससे अधिक की आवश्यकता थी, परन्तु कई एक कारणा से p 
पूँजी की प्राप्ति में अड्चनें आईं । यही कारण था कि कई विकास कार्ये-क्रमों को स्थगित 
करना पडा । : पहली 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी पूँजी--तीसरी पंचवर्षीय योजना र. 
दोनों योजनाओं से अधिक महत्वाकांक्षा-पुर्ण योजना है । इस योजना मे सावंजनिक s 
से ७५०० करोड रुपये और निजी क्षेत्र में ४३०० करोड़ रुपये खच करने का लक्ष्य है, | 
इसके लिये भारी मात्रा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता है इस योजना में *६ ० क 
cat की विदेशी पूँजी आप्त होते की आशा है । पी एल० ४८० के अन्तर्गत कुल 
६६० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी मिलेगी । अब तक १६६१-६२ और १९६२-९२ के 
आयातों के लिये १०८९ करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन मिला है । यद्यपि भारत 


द्वारा तृतीय योजना के तृतीय वर्ष के लिये भारत सहायता संघ (Aid India Consors: 


tum) से मांगी गई घन राशि १,२५६ मिलियन डालर अथवा ५६७ करोड़ रुपये थी 
तयापि सहायता संघ की जून १६६३ में होने वाली बेठक में केवल ६१५ मिलियन डालर 
अथवा ४३५ करोड़ रुपये की सहायता का आश्‍वासन दिया गया । 


| 
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प्रश्न ११- स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से ga तक की सारत सरकार 
की औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिये । 
(पटना १९५७, ६२, ५३, हैदराबाद ५४, आगरा वी० कॉम० १६६२, ६१७, 
राजस्थान बी० ए० १९६२) 
अथवा 
भारत सरकार की ओद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण बताइए। देश के 
तीव्र औद्योगीकरण के लिए यह कहाँ तक सहायक है? (राजस्थान १६६५) 
) State and examine the Industri } 


al Policy of the Government of 
India since Independence, 


Or 


of the country. 
the country. f 
ब्रिटिश शासन काल में भारत में औद्योगिक विकास की मन्द-गति का प्रमुख 


कारण भंग्रेजो का इस ओर से विमुख होना था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी 


i 
इस महत्व को भली प्रकार | 
स्पष्ट करने के लिये १९४८ में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी जो भारतीय 4 


अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाया ओर उद्योगो के सुनियोजित विकास के j i 
म्पुर्ण उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लिया | औद्योगिक नीति के अनुसार सावंजनिक- | 
` क्षेत्र तथा व्यक्तिगत क्षेत्र का विभाजन किया गया परन्तु सरकार को यह अधिकार दिया | 
: क वह सावंजनिक हित की हृष्टि से किसी भी उद्योग का संचालन स्वयं कर सकती | 
सभी प्रकार के उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया _ 
स श्रेणी के अन्तगंत वे समस्त उद्योग सम्मिलित हैं जिन पर पुणं रूप २ 
ग्रधिकार है । उदाहरणाथ, शस्त्र और गोला-बारूद आदि का निर्माण, 
१ रेल यातायात का प्रत्रन्ध एवं संचालन आदि उद्योग इसी 


_ 
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में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योग इस श्रेणी के अन्तर्गत श्राते हुँ 1 इसके 
विपरीत वे सभी उद्योग जो पहले से स्थापित हैं वे आगामी १० वर्षो तक निजी पंजी के 
आधीन रहेंगे, किन्तु १० वषं के पश्चात्‌ इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्‍न पर विचार 
किया जा सकेगा । उदाहरण के लिये इस श्रेणी में ये उद्योग सम्मिलित हैं--कोयला 
लोहा तथा इस्पात, हवाई तथा पानी के जहाज, टेलीफोन और टेलीग्राम, खनिज और 
तेल आदि क्रे उद्योग । ; 

(स) इस श्रेणी के अन्तगंत वे उद्योग सम्मिलित हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण 
होता है ag नियन्त्रण कई कारणवश होता है, जैसे-यदि कथित उद्योगों में बहुत अधिक 
मात्रा में पूजी का विनियोग होने की आवश्यकता हो अथवा इन उद्योगों में विशेष 
टेकनीकल कार्य-कुशलता की आवश्यकता हो या वे उद्योग देश को सुरक्षा के लिये विशेष 
महत्वपूर्ण हों । उदाहरणार्थ, रासायनिक, ट्रैक्टर तथा मोटर निर्माण, भारी मशीन, 
बिजली का सामान, चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कागज तथा नमक आदि से 
सम्बन्धित उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं । 

(द) इस श्रेणी में ऐसे उद्योग सम्मिलित हैं, जो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में हों 
परन्तु सरकार का उन पर साधान्य नियन्त्रण रहे । दूसरे शब्दों में इस नीति में मिश्रित 
अथ-म्पवस्था (Mixed Economy) (अर्थात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र -[Public Sector] के 
साथ-साथ frst Aa [Private Sector] को सामान्य रूप से पनपने का अवसर प्रदान 
करना) को आदर्श रूप में सामान्य रूप से पनपने का अवसर प्रदान किया जाता el 

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने बड़े उद्योगों के महत्व के साय ही साथ कुटीर उद्योगों 
के महत्व को भी भली प्रकार अनुभव किया है । हषं का विषय है कि स्वतन्त्र सरकार 
बड़े तथा कुटीर उद्योगों के समन्वय के साथ विकसित करने के लिये प्रयत्नशील है, ताकि 
भारत को अर्थव्यवस्था में दोनों ही उचित स्थान ग्रहण कर सकें । ; 

औद्योगिक नीति की सफलता के लिये सरकार ने अनुभव किया कि aag | 
तथा पूंजीपति वर्ग में सहयोग तथा सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होता चाहिये। | 
इसलिये सरकार ने इस बात का वचन दिया है कि मजदूरों को उद्योग के लाभ में से _ 
उचित हिस्सा प्राप्त होगा और पुंजीपतियों को भी उचित दर से लाभ का भाग मिलता | 
रहेगा । मजदूरों के हित के लिये दस वषं में १० लाख मकान बनाने की योजना तैयार $ 
की गई है जिसकी लागत सरकार, मिल मालिक तथा मजदूरों द्वारा दी जायेगी। _ i 

सरकार ने इस बात का भी वचन दिया है कि देश में उद्योगों की अनुचित विदेशी | 
प्रतियोगिता से रक्षा की जायेगी और देश के उद्योगों के विकास की पूरी व्यवस्था की. 
जायेगी । विदेशी पूँजी को इस देश के औद्योगीकरण के लिये आवश्यक माना गया, बि केन्तु ` 
राष्ट्रोय हितों को ध्यान में रखते हुए उसके विनियोग पर सरकार द्वारा समुचित 
नियन्त्रण की व्यवस्या कर दी गई है । Yr 

नोति को समालोचना -भारत की ओद्योगिक नीति का मिश्रित स्वाग 
गया । देश के उद्योगपतियों ने-इसकी आलोचना की, बोकि उनके अनुसार इस नीरि 


निजी क्षेत्र के विकास तथा स्वतन्त्रता में बाधा dedi है । यद्यपि 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(Planning Commission) ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि निजी 
क्षेत्र का भारत की अर्थ-व्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, जितना सार्वजनिक 
क्षेत्र का है तथा सरकार की नीति समस्त उद्योगी के राष्ट्रीयकरण की नहीं है । 

१९५१ में भारत सरकार ने उद्योगों (विकास तथा नियन्त्रण) का अधिनियम 
पास क्रिया । इस कानून से उद्योगों के नियन्त्रण के क्षेत्र में सरकार को विस्तृत अधिकार 
प्त हो. गये हैं । यदि कोई उद्योग ठीक प्रगति न करे तो सरकार उसके विरुद्ध जाँच 
करा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। 
नये उद्योगों की स्थापना आदि के लिये सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है! 
इस कानुन के कारण एक केन्द्रीय सलाहकार परिपद्‌ (Central Advisory) की स्थापना 
की गई है और प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिये एक बिकास परिषद्‌ (Development 
Council) की स्थापना की गई है। इन दोनों प्रकार की परिषदों में मिल मालिकों 
मजदूरों, उपभोक्ताओं तथा टेक्नीकल विशेषज्ञों के प्रतिनिधि होते हैं | इनका मुख्य उद्दश्य 
उद्योगों के विकास में तथा उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिये परामश देना है। १६५३ 
में इस कानून में संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार यह कानून ४५ उद्योगों पर 
लागू होता है । 
सरकार की १९४८ की औओद्योगिक-नीति के अन्तर्गत कुटीर तथा छोटे पैमाने के 
उद्योगों के विकास के लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। एक अखिल भारतीय कुटीर 
उद्योग ats (All India Cottage Industries Board), अखिल भारतीय हाथ कर्घा 
उद्योग (All India Handloom Board) तथा अखिल भारतीय दस्तकारी वोडं 
(All India Handicraft Board) तथा अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग 
ats (All India Khadi and Village Industries Board) की स्थापना की गई है । 
इन सभी प्रयत्नों के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की आशाजनक प्रगति हुई । 
नवीन श्रौद्योगिक नीति 
भारत सरकार ने जब देशों में समाजवादी अथं-व्यवस्था स्थापित करने का 
निश्चय किया तो १९४८ की औद्योगिक नीति में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो 
गया । इसी प्रकार ३० अप्रैल, १९५६ को प्रधान मन्त्री ने संसद में नई औद्योगिक नीति 
की घोषणा की । इस नई औद्योगिक नीति के संकल्प में यह कहा गया कि, “समाजवादी 
. नमूने के समाज को राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अपनाना तथा योजनाबद्ध एवं द्रुत विकास 


जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहने चाहिये । 
आवश्यक उद्योग भी, जिनमें इतनी बड़ी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता है “कि 
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(१) प्रथम श्रेणी में १७ उद्योग शामिल किये गये हैं, जिसके भावी विकास का _ 
उत्तरदायित्व पूरी तरह सरकार पर निर्भर है । इनमें हथियार, गोला-बारूद, अगुशक्ति 
लोहा तथा इस्पात, भारी मशीनरी, कोपला, खनिज, तेल तथा रेल यातायात आदि 
शामिल हैं । इग उद्योगों का वर्णन औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की “अ' सूची में 
किया गया है । - 

(२) दूसरी श्रेणी में वे उद्योग आते हैं, जो धीरे-धीरे सरकार के स्वामित्व में 
आते जायेंगे । इस प्रकार के नये कारखानों को लगाने में सरकार अधिक रुचि रक्खेगी 
किन्तु सरकार के साथ निजी पुंजी को भी सहयोग देने का अवसर मिलेगा । इस श्रेणी 
म १२ उद्योग हैं जिनका वर्णन औद्योगिक प्रस्ताव ‘a’ सूची में किया गया है 1 

(२) शेष सभी उद्योग तीसरी श्रेणी में as गये हैं जो क्षेत्र में रहेंगे किन्तु 
सरकार उन पर आवश्यक नियन्त्रण रख सकती है । १ ` 

इस नई औद्योगिक नीति में भी सरकार ने कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों 
के विकास पर जोर दिया है । सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि बड़े पैमाने के 
उद्योगों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये छोटे उद्योगों की शक्ति बढ़ाई 
जायेगी । हम आशा करते हैं कि इस नवीन औद्योगिक नीति से देश के नियोजित 
औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी । और लघु तथा वृहत्‌ उद्योग एक दूसरे के 
प्रतिस्पर्द्धी न रहकर पूरक बन. जायेंगे । ee 

उद्योगों का नियन्त्रण (Regulation of 100050ए)- ओद्योगिक नीति के 
अन्तर्गत सरकार ने निणँय किया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं नियन्त्रण का पूर्ण 
अधिकार अपने हाथों में ले लिया जाय ताकि यदि निजी क्षेत्र (Private Sector) में 
उद्योगों की प्रगति संतोषजनक न हो तो सरकार हस्तक्षेप कर सके । इस हेतु भारतीय 
संविधान में भी कुछ संशोधन किया गया और १६५१ में औद्योगिक (विकास तथा 
नियन्त्रण) कानून पास किया गया । 

इस कानून के अन्तर्गत सभी नये तथा पुराने कारखानों के लिये लाइसेन्स प्राप्त 
करना अनिवार्य हो गया । सरकार को किसी भी कारखाने की जांच करने तथा आदेश 
देने का अधिकार प्राप्त हो गया । यदि कारखाने की जाँच करने तथा आदेश देने का 
अधिकार प्राप्त हो गया और यदि कारखाने का प्रबन्ध ठीक न हो तो उसे अपने हाथ में 


ले ले। इस कानून में केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ (Central Advisory Council) की te = 
स्थापना की भी व्यवस्था की जिसमें उद्योग, श्रम, उपभोक्ता तथा प्रारम्भिक उत्पादको के. : : 
प्रतिनिधि होते हैं और जो सरकार को उद्योगों के विकास तथा नियन्त्रण के विषय मै दु: 
सलाह देती है | इसी के साथ व्यक्तिगत उद्योगों के लिये fara परिषदों (Develop- _ नि 


ment Councils) को भी स्थापना की गई । 


सरकार उक्त अधिकारों के प्रयोग से इन उद्देश्यों को पूति में सफल हो गईहै-- 
(i) देश के साधनों का उचित प्रयोग । (ii) बड़े तथा छोटे पेमाने के उद्योगों का सन्तुलित 


विकास । Gil) विभिन्न उद्योगों का उचित क्षेत्रीय वितरण । DR 
सरकार ने शुरू में ४५ उद्योगों को.इस कानून के अन्तगेत शामिल किया | 
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जिनके लिये विकास परिषदें बनाई गई । मार्च १६५७ से ३४ अन्य उद्योग इस BAT 
के अन्तर्गतः शामिल कर दिये गये हैं। इनमें निम्नलिखित उद्योगों के नाम उल्लेखनीय 
है--(१) भारी रासायनिक उद्योग (Heay Chemical) जैसे खाद तथा asa, 
(२) साइकिल उद्योग, (३) चीनी उद्योग, (४) हल्के बिजली उद्योग, (Light Elec- 
trical Industries), (५) भारी बिजली उद्योग, (Heavy Electrical Industries) 
(६) ऊनी वस्त्र उद्योग, (७) नकली रेशम उद्योग, (5) मशीनरी औजार (Machine 
Tools) आदि । विकास परिपदों के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न उद्योगों की 
समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समितियां “Expert Committees) भी 
नियुक्त की जा रही हैं। जिन उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में निजी क्षेत्रों से 
पूँजी उपलब्ध नहीं हो सकी, उनके लिये सरकार ने ऋण अथवा अन्य रूप में आथिक 
सहायता प्रदान को है । 

भारत की नई औद्योगिक नीति प्रगतिशील है | इसमें सावंजनिक ओर व्यक्तिगत 
दोनों क्षेत्रों को यथेष्ठ स्थान दिया गया है । वस्तुतः प्रस्ताव में अर्थ-व्यवस्था का जो 
ढांचा चिर्धारित किया ware saa केवल यही आशा नहीं की .जाती कि सार्वजनिक तथा 
निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहेगा वरन्‌ उनसे परस्पर सहयोग से काम करने की 
आशा भी की जाती है । भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह दृष्टिकोण पूर्णतया - 
व्यावहारिक है और यह देश के तीत्रगति से ओद्योगिक विकास करने में सफल सिद्ध 


होगा । ® 


ET | कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग | 


ओ प्रश्‍न ६७--भारत की श्रथं-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में बड़े पेमाने 
थवा छोटे पेमाने के उद्योगों का विकास अधिक उपयोगी होगा । 
Hi3 (आगरा १६५६, ५४, पटना १६५२) 


विशाल, लघु तथा श्रन्य उद्योगों की वर्तमान परिस्थितियों में एक साथ _ 
कास होना चाहिये । ; (आगरा १६५६) | 
| अथवा ' ; 


रत की वर्तमान परिस्थितियों में बड़े पेमाने के उद्योग ग्रथवा छो 
गों में से कोन से उद्योग अधिक झावश्यक हैं ?”” इस कथन को. 
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development of large or small scale industries is more necessary ? 
Or 
Heavy, small and other industries all need to be developed at : 
the same time in India in the present conditions. | 
हमारे देश में औद्योगीकरण के प्रश्‍न पर दो विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। एक ओर 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनक्रे अनुयाइयों के मतानुसार देश में केवल मात्र 
लघुस्तरीय एवं कुटीर उद्योगों का ही विकास परिश्थितियों के अनुकूल है । दूसरी ओर 
कुछ ऐसे विचारक हैं जो कि देश में लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों के स्थान पर विशाल- 1 
स्तरीय उद्योगों के विक'स का समर्थन करते हैं । : | 
. भारत में बड़े पेमाने के उद्योगों का विकास--बड़े उद्योगों के विकास के | 
बिना किसी देश की आथिक उन्नति होना कठिन है । आज के युग में ओद्योगिक क्षेत्र में 
किसी देश का अग्रगण्य होना, उस देश की उन्नति और शक्ति की पहिचान है | 
विचारणीय seq यह है कि वर्तमान स्थिति में कौन-कौन से उद्योगों की स्थापना 
उपयोगी हो सकती है । बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना में बहुत सी समस्‍यायें हैं। 
प्रथमतः बड़े पेमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आव- z 
श्यकता है, जबकि देश में पूँजी का अभाव है । द्वितीय, इन उद्योगों कौ स्थापना करके 2 
उत्पादन करने के लिये २० या २५ वर्ष का समय चाहिये । तृतीय, विदेशी विनिमय की 
समस्या के कारण बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के विषय में सोचना विवादपुर्ण 
प्रश्‍न है, यद्यपि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना उतनी ही आवश्यक है, जितनी छोटे 
पेमाने के उद्योगों की आवश्यकता हैं। इसलिए हमें वतृंमान स्थिति में सोच-समझकर sg 
बड़े एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करना चाहिये । उदाहरणार्थ वर्तमान समय क 
में उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करने वाले बड़े पैमाने के कपड़े जैसे उद्योग (मिलो) 
को स्थापना करना लाभदायक नहीं है । इनके स्थान पर ऐसे उद्योगों को लगाने की 
आवश्यकता है, जिनका देश की सुरक्षा के लिये महत्व है अथवा अब तक जिनका देश मैं 
पूरी तरह अभाव रहा अथवा जो भविष्य के औद्योगीकरण के लिये आवश्यक हैं, इन 
श्रेणियों में लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेन्ट, भारी मशीनें, भारी रासायनिक पदार्थ, | 
विजली का भारी सामान, कोयला रेल के इन्जिन, मोटर तथा ट्रैक्टर, पानी के जहाज. 
तथा हवाई जहाज आदि शामिल है । इन उद्योगों की उन्नति से भारत को विदेशों पर. 
निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी और देश स्वाभिमानपूर्ण जीवन व्यतीत कर | न्य 3 
सकेगा । भारत सरकार की औद्योगिक नीति भी कुछ-कुछ इसी दृष्टिकोण को ध्यानमै 
रखकर बनाई गई है और इसी प्रकार के उद्योगों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में | 
प्राथमिकता दी. गई थी । . zs i 
भारत में छोटे तथा मध्य पेमाने के उद्योगों का विकास-जैसा कि हमें | 
विदित है. छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों का भी भारतीय अर्य-व्यबस्था में विशेष 
महत्व रहा है और Wa भी है, इसलिये इनके विकास की ओर पूरी तरह ध्यान दिय 
जा रहा है । यह सच है कि ऐसी २० वीं शताब्दी में जब अणु-शक्ति और राकेट की 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ve 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८६ कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग २७/१८ 


चल रही है, कुटीर उद्योगों की वात करना हीनता तथा दुर्बलता की बात समझी जाती 
हे, किन्तु भारत के विषय में ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या की 
अधिकता है और पूँजी का अभाव है । अतः हमें अपने विकास के लिये पूँजी की कमी को 
मानव शक्ति से पूरा करना चाहिये जो कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों के विकास के द्वारा 
ही सम्मव है । इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरी तरह रोजगार दिलाने तथा कृषि से जन- 
संख्या के भार को कम करने का भी यही एकमात्र उपाय है । 
प्रत्येक देश की अपनी समस्यायें होती हैं जिनके समाधान के लिये उस देश की 
परिस्थितियों के. अनुसार ही प्रयत्न किये जाते हैं। यूरोप तथा अमरीका आदि देशों में 
पूँजी की अधिकता है और मानब शक्ति की कमी को पूरा करने के लिये इस प्रकार की 
मशीनों का आविष्कार क्रिया गया है जो मानव शक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित हो 
सके । किसी समय में उक्त देशो में भी छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व रहा है । भारत 
की स्थिति उनसे बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में मानव शक्ति के पूरी तरह से उपयोग 
करने का प्रश्‍न है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाकर देश से निर्धनता का परि- 
त्याग किया जा. सके । इस समस्या का एकमात्र समाधान पूँजी के स्थान पर यथासम्भव 
श्रम का प्रतिस्थापन करने से ही सम्भव है । दूसरे शब्दों में कुटीर-उद्योगों के समुचित 
विक्रास के लिये अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाना ही देश-हित के लिये लाभदायक 
है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्त्रप्न भी इसी बात पर आधारित थे । वे बड़े कारखानों 
के अधिक पक्ष में नहीं थे । 
भारत को ग्रथं-व्यवत्था में दोनों प्रकार के उद्योगों का महत्व--उपरोक्त 
विवेचन के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण 
इस प्रकार हो कि सब प्रकार के उद्योग एक दूसरे के पुरक के रूप में कार्य करें । उनमें 
frat प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिये । प्रश्न बड़े अथवा छोटे उद्योगों का नहीं है 
वरनु बड़े भौर छोटे उद्योगों का है। बड़े पैमाने के उद्योग देश की मजबूती के लिये 
आवश्यक हैं और छोटे उद्योग बेरोजगारी दूर करने तथा उपभोग की वस्तुओं की वर्तमान 
ओ कमी को दूर करने के लिये आवश्यक हैं । अतः चूंकि इन दोनों का अपना अलग-अलग 
 - महत्व है। इसलिये इनका कार्य॑-क्षेत्र भी पृथक्‌ होना स्वाभाविक ही है । 
03 कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में अनेक बाधायें हैं। इनके द्वारा 
बनी हुई agi उतनी उत्तम नहीं होतीं जितनी मिलों में बनी हुई वस्तुर्ये होती हैं। 
` इनकी उत्पादन लागत भी अपेक्षाकृत अधिक आती है इसलिये उपभोक्ता इन्हें 
द नहीं करते । इन वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजारों की तलाश करना और उनका _ 
तार करना एक भारी समस्या है । यह तब ही सम्भव हो सकता है कि जब राष्ट्रपिता j 
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ओद्योगिक नीति में सभी प्रकार के उद्योगो के विकास पर जोर दिया गया है और उन्हे 
देश की अथ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है । : हः 
Sad ow X साथ-साथ छोटे पैमाने के उद्योगों का पनपना यद्यपि 
ee तथापि भारत के लिये az इतना आवश्यक है कि छोटे पैमाने 
Tane वकास के बिना A की आधिक समस्याओं का समाधान नहीं हो 
ae : A प्रकार के उद्योगों के समस्वित विकास के विना देश की आथिक समस्याओं 
वु नहीं पाया जा सकता, जापान की भांति भारत को भी इन उद्योगों को एक्र 
दुसरे के पूरक के रूप में विकसित करना चाहिये । 
2 हंए उनको eee लवु-स्तरोय उद्योगों का वर्णन 
pa क थति से अवगत कराइये भ्रोर उन्नति के लिये 
aes ना 08 EOLA and small scale industries in 
Ca ir present position? Give suggestions for their 
भारत की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगों का विशेष 
ल है। हाल ही में सस्ती विद्युत कौ उपलब्धता, कलापूर्ण वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती 
हुई मांग, सहकारी आन्दोलन तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार आदि अनेक सुविधाओं के 
कारण कुटीर व लघुस्तरीय उद्योगो की स्थिति और भी अधिक सुहढ हो गई है। वस्तुतः 
भारत जैसे कृषि-प्रधान तथा अर्ध-विकसित एवं अतिवासी देश में कुटीर एवं लघु उद्योगों 
का और भी अधिक महत्व है । भारत के प्रमुख कुटीर-उद्योग निम्नलिखित हैं-- 

(१) हाय करघा उद्यो ग--पह प्राचीन काल से भारत का सबसे महत्वपूर्ण 
कुटीर उद्योग रहा है । एक समय था जत्र समस्त संसार में भारत का बना का सी 
था । आज भी देश के लाखों आदमी इम उद्योग में कार्य करते हैं । भारतीय ग्रामों की 
जनता आज भी हाथ का बना मोटा कपड़ा ही पहनती है । हाथ करघा उद्योग को सूती : 
मिलों से बने हुये कपड़े की प्रतियोगिता का सामना करना पड्ता है । महात्मा गाँधी के | 
स्वदेशो आन्दोलन से इत उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ कांग्रेत सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है । - 
श्रखिल भारतोप हाथ करघा बोड (All India Handloom Board) की स्थापना gt 
उद्देश्य से की गई है । pee इस उद्योग में लगभग २६,-३,००० HW हें जिन पर 
लगभग १४० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला ह č | प्र 
३०% अकेले इसी से प्राप्त होता है। "शाह के के क ह 

: (2) अत उद्योग--यह भी एक प्रात्रीन उद्योग है । यद्यपि यह उद्योग न्युनाधिक | 
मात्रा में समस्त देशों में पाया जाता है, किन्तु भेड़े पालने का काम पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक 
होता है, इसलिये वहीं इसका अधिक महत्व है । पहाड़ी क्षेत्रों में हजारों लोगों को इस्त 

. रोजगार मिता है । ऊन के कम्बल, शाल, नम्दे, थुलमे तथा अन्य बहुत सी aad सार | 
, देश में प्रयोग में लाई जाती हैं । काश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, कुमायु' की फ्हाड़ियाँ क 
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` के कारख.नों की स्थापना से इस उद्योग का महत्व कोई कम नहीं हुआ है । उत्तर-प्रदेश 
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इसके प्रमुख केन्द्र हैं । पंजाब के कुछ जिले भी इसके लिये प्रसिद्ध है । सरकार खादी . 
तथा हाथ करघा की भांति इसके विकास के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है । 

(३) रेशम उद्योग- रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत के पेड़ लगाना, रेशम के 
कीड़े पालना, रेशम को साफ करना तथा उसमे कपड़ा बुनना आदि शामिल हैं। यह 
भारत का बहुत पुराना उद्योग है। आजकल काश्मीर राज्य, वंगाल तथा मैसूर राज्य 
इसके मुख्य केन्द्र हैं। घटिया श्रेणी का रेशम आसाम तथा विहार राज्यों 'में भारी मात्रा 
में तैयार होता है । भागलपुर तथा मुशिदाबाद इसके लिये प्रसिद्ध है । उत्तर-प्रदेश में 
बनारस की रेशमी साड़ियां देश में प्रसिद्ध हँ । नकली रेशम के मुकाबले असली रेशम 
उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है । भारत सरकार ने अच्छी किस्म 
के रेशम के उत्पादन के ध्येय से बहरामपुर (बंगाल) में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला 
स्थापित की है | ) 

(४) शहद उद्योग--शहद aga उपयोगी वस्तु है । इसके लिये मधु-मवखी को 
पालना पडता है। इस कला की अब वहुत उन्नति हो गई है । बहुत कम पूँजी से और 
थोड़े से प्रशिक्षण के बाद इस उद्योग को कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है । पहाडी 
क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है । सरकार ने इनके अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये 
अनेक केन्द्र खोल रक्खे हैं। काइमीर, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, APTS, पंजाब तथा अन्य राज्यों 
में इस उद्योग ने काफी प्रगति की है। 

(५) गुड़ तथा खंडसारी उद्योग -यह भी एक ग्रामीण उद्योग है | भारतीय 
किमान गन्ने से गुड़ तथा खांड तैयार करते हैँ । जिन राज्यों में ताड़ के पेड़ अधिक मात्रा 

पाये जाते हैं वहाँ ताइ से गुड़ बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । गुड 
बनाने का तरीका बहुत पुराना और दोषपूर्ण है । इसमें सुधार की आवश्यकता है । उत्तम 
प्रकार के कोल्हू प्रयोग भें लाये जावें और नवीन विधि से गुड़ बनाया जावे | यह उद्योग 
चीनी उद्योग के पुरक के रूप में हैं। देश में चीनी की कमी को गुड़ द्वारा पूरा किया 


जाता है | देहात के लोग श्राज भी गुड़ खाना ही पसन्द करते हैं। प्रथम तथा दूसरी _ 
पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तृतीय | 


योजना में भी इमके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। 
(६) चमडा उद्योग--चमड़े का पकाना रंगना तथा जूते आदि बनाना भारत 


का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है । देहातों में कुं ओं से पानी निकालने वाले चरस, पानी 
भरने की मशक, घोड़े की जीन, चमड़े की अटैची आदि वस्तुयेँ बनाई जाती हैं। चमड़े 


आगरा तया कानपुर इसके मुख्य केन्द्र हैं । प्रत्येक नगर तथा ग्राम में इस कार्य को 


हूँ । 


वाले लोग मिलते हैं । अकेले उत्तर प्रदेश में चमड़ा-उद्योग में १,१५०,००० व्यक्ति | 
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यह उद्योग मध्य भारत, उत्तर-प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल तथा केरल 
राज्य में स्थापित किये गए हैं । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग 
के विकास पर ध्यान दिया गया और आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस 
ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा । 

(=) खेल के सामान बनाने का उद्योग--यद्यपि यह उद्योग बहुत अधिक 
लोकप्रिय नहीं है, किन्तु कुछ राज्यों में विशेष महत्व है। अखण्ड भारत में स्यालकोट RF 
का बना हुआ खेल का सामान भारत से वाहर भेजा जाता था और काफी प्रसिद्ध या । ; 
पाकिस्तान बनने के बाद से यह उद्योग पंजाव तथा उत्तर-प्रदेश में स्थित हो गया है। १ 
यह सरकार के सहयोग से काफी उन्नति कर रहा है । 

(€) बांस का सामान बनाने का उद्योग--भारत में भारी संख्या में बांसके 
जगल पाये जाते हैं । बाँस एक उपयोगी पेड़ है, जिससे अनेक प्रकार की वस्तुयें बनाई i 
जाती हैं । भारतीय ग्रामीण जीवन में बांस का बहुत प्रकार से प्रयोग होता है । शहरी 5 
जनता की उपयोग की अनेक सुन्दर वस्तुर्ये Ta टोकरी, मेज, कुर्सी, हाथ के पंखे इत्यादि a 
बांस से बनाये जाते हैं। जापान जैसे देश में बांस से अत्यन्त कलायुक्त वस्तुयें बनाई ng 
जाती हैं । भारत में अभी यह उद्योग इतनी उन्नति नहीं कर सका है । भारत जापान से 
इस विषय में बहुत कुछ सीख सकता है । बांस के कागज बनाने की सम्भावना पर a 
सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और अनुसन्धान का कार्य चल रहा है । आशा a 2 
यह भविष्प में एक महत्वपूर्ण भारतीय उद्योग बन जावेगा । 

(१०) तेल पेलने का उद्योग--यह भी एक अति प्राचीन उद्योग है जो प्रायः E 
सभी ग्रामों और शहरों में प्रचलित है । पुराने ढंग के कोल्ह लगाकर सरसों आदिका O 
तेल पेला जाता है, जो खाने के तथा और कार्यों के लिये प्रयोग में आता है । इस वात ) 
का प्रयत्न किया गया है क्रि नये ढंग के कोल्ह लगाये जावें ताकि उद्योगों की उत्पादन . 
शीलता मैं वृद्धि और उत्पादन लागत कम आवे । 

(११) मिट्टी के aca बनाना--यह भी भारत का प्राचीनतम उद्योग है । 
लगभग प्रत्येक घर में मिट्टी के बतंनो का प्रयोग होता है । गर्मी के मौप्तम में सुराही 
तथा घड़े का: पानी कौन नहीं पीता । गरीब लोगों को तो धातु के ada नसीब ही नहीं 
होते । पुराने ढंग के मिट्टी के बतंनों के अतिरिक्त चीरी मिट्टी के बतंनों काप्रयोगभो 

देश में बढ़ता जा रहा है । उत्तर-प्रदेश ,के मिर्जापुर जिले में चुनार नामक स्यान पर | 
चीनी मिट्टी का उद्योग विशेष प्रगति कर रहा है! पल 

(१२) नोम का साबुन बनाने का उद्योग--भखिल भारतीय खादी तथा | 
ग्राम उद्योग बोड (All India Khadi and Village Industries Board) ने जिन | 
दस उद्योगों को अपने आधीन लिया है उनमें से एक यह भी है । प्रथम पंचवर्षीय योजना > 


> 


के काल में १२३० मन नीम का तेल और ७२ लाख टत साबुन बनाने की योजना.की न z | 
थी । नीम के साबुन के अतिरिक्त कपड़े धोने का साबुन भी भारत में कुटीर उद्योग के a 


रूप में काफी लोकप्रिय है । जितना साबुन बडे कारखानों में से बन कर आता है, उससे... in 
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ज्यादा खपत हाथ से बने हुए साबुन की है । राज्य सरकारें इस उद्योग की उन्नति के 
लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही हैं । 

(१३) मछली पकड़ने का उद्योग--यह उद्योग विशेष रूप से उन राज्यों तक 
सीमित है जो समुद्र तट के निकट' हैं जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, केरल तथा उड़ीसा 
इत्यादि । अभी तक इस उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ है । सरकार ने 
मछली पकड़ने के उद्योग के विकास, को सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी 
शामिल कर लिया है। उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मत्स्य पालन विकास तथा 
अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। योजना यह है कि तालाबों तथा झीलों में मछली 
पालने के काम को प्रोत्साहन दिया जावे । मछली उद्योग के विकास से qa समस्या 
कुछ हृद तक दुर हो सकती है । 

(१४) बोड़ो-सिंगरेट उद्योग--इस उद्योग मे ५ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं । 

. बीड़ी बनाने का ४०% काम महाराष्ट्र और मद्रास में, २५% काम मध्य प्रदेश में तथा 
३५५० काम उत्तर प्रदेश, बंगाल और मैसूर में होता है । देश में सिगरेट बनाने के मुख्य 
केन्द्र कलकत्ता, बम्बई, सहारनपुर, मुंधेर तथा बंगलौर हैं । 

कुटोर उद्योगों को उन्नति के लिये सुझाव i 

कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक 

योजनायें बनाई गईं | इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुझावों पर अधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है-- 

(१) सामान्य तथा टेक्नीकल शिक्षा का प्रसार--भारत में दोनों प्रकार 
की शिक्षा की कमी है । कुटीर उद्योग में काम करने वाले कारीगर पुराने तरीकों से 
उत्पादन का कार्य करते हैं| टैक्नीकल शिक्षा के लिये अलग स्कूल खोले जाने चाहियें, 
यद्यपि इस ओर सरकार का ध्यान है, किन्तु अब तक की प्रगति बहुत मन्द गति से 
हुई है । 


Dr «मार 


(२) नवीन शिक्षा तथा सुधरे हुए श्रौजारों की व्यवस्था- सरकार को 


. चाहिये और इस बात की व्यवस्था करनी च!हिये कि कारीगरौं को सस्ते मुल्य पर 
. आसानी से उपलब्ध हो सकें । 

o (३) विज्ञापन तथा बिक्री को उचित व्यवस्था--कुटीर उद्योगों द्वारा 
मत वस्तुओं के विज्ञापन तथा बिक्री की व्यवस्था का कार्य. किसी संगठित संस्था द्वारा 
किया जाना चाहिये । सरकार इस कार्य में महत्वपूर्ण योग दे रही है । सरकार द्वारा जो 


ओ- नये ढंगके तथा gar हुए औजारों और छोटी मशीनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना | 


अनेक अखिल भारतीय बोर्ड स्थापित किये गये हैं, वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यं कर 


Swit...) 7०. 
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इन समितियों के द्वारा कारीगरों को हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायें । इस दिशा 
में जो प्रयत्न किये गये हैं उन्हें काफी सफलता मिली भी है इसलिये इनके और विस्तार 
की आवश्यकता है । र 

(x) साख की सुविधाये-छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग के साख की 
कठिनाई अनुभव होती हैं। इसका प्रबन्ध सहकारी समितियों के निर्माण से किया जा | 
सकता है । सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्यों में वित्त-निगमों (Finance Corpo- | 
rations) की स्थापना की गई है । यह निगम साख की सुविधायें प्रदान करने में सहकारी 
समितियों की सहायता करेंगे । आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में यह gaam 
विस्तृत रूप से उपलब्ध होने लगेंगी । 

(६) मशीन से बने माल की प्रतियोगिता में संरक्षण--भारत के कुटीर 
उद्योग उस समय तक पनप नहीं सकते, जब तक उन्हें मशीन के बने माल की प्रति- 
योगिता से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त न हो । अब तक इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये | 
हैं वे अपर्याप्त हैं । सरकार द्वारा इनका क्षेत्र बिल्कुल पृथक्‌ कर दिया जावे, ताकिजो: o 
वस्तुर्ये कुटीर उद्योगों द्वारा निमित होती हैं, उन्हें बड़े उद्योग न बनावे और प्रतियोगिता | 
का कोई प्रश्‍न ही न उठे । 

(७) बिजली तथा यातायात की सुविधायें--देश की पन-बिजली योजनाओं 
के पूरे होने से भारी मात्रा में बिजली का निर्माण होने लगेगा। यह बिजली ग्रामों में 
अति ata पहुंचाई जावे तथा कुटीर उद्योगों को बिजली प्राप्त करने में प्राथमिकता दी 
जाए । यही बात यातायात के साधनों के विकास में कही जा सकती है। इनका कुटीर 
उद्योग के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सुभावों 
को ध्यान में रखकर कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है । छि 


प्रश्न ६९- भारत में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? इनकी उन्नति 
के लिए हाल ही में किये गये प्रयत्नों का विवेचन कीजिए | 
(आगरा १३५१, ६२, ६४, लखनऊ Lo, ४७, राजस्थान ४६, ५१ » १२, ५६, 
पटना ६१, राजस्थान ६१, विक्रम ६१, विक्रम १ ६६५) 
अथवा 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटोर-उद्योगों के महत्व का विवेचन 
की जए । उनके उचित विकास के हेतु कयां उपाय किए गए हैं ? 


(आगरा १६६५) 


Establish the importance of Cottage Industries to the country 


and comment upon the recent measures adopted to develop them. E 
Or à ee 

Discuss the importance of Cottage industries in Indian eco- ; 

nomy. What measures have been taken for their development ? > क पी 
(Agra 1965) a 
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भारत में कुटीर उद्योग का महत्व--कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का 
महत्व केवल भारत के लिये ही नहीं, वरन्‌ अमेरिका, इङ्गलेंड तथा जापान आदि उन्नति | 
शील देशों में भी बहुत अधिक है । अमरीका की व्यापारिक संस्थाओं में ६२-५४ छोटे | 
व्यवसायों की संस्थायें हैं जिनमें देश के ४५ प्रतिशत श्रमिक कार्य करते हैं। फ्रांस में | 
६६ प्रतिशत से भी अधिक ओद्योगिक संस्थाओं में १०० से कम श्रमिक कायं करते हैं। | 
जापान में ५३ प्रतिशत जनसंख्या कुटीर उद्योगों पर निर्भर है । भारत में औद्योगिक 
जनसंख्या के ९० प्रतिशत भाग कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों से अपनी जीविकोपार्जन 
करते el देश के लगभग दो करोड़ व्यक्ति विभिन्न कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योगों में 
'लगे हुए है । भारत को राष्ट्रीय आय, में इनका अंशदान विशालस्तरीय उद्योगों के अंश- 
दान की अपेक्षा STAT है । 
बेकारी की समस्या और कुटीर उद्योग- पुवं विवेचन से स्पष्ट है कि कुटीर 
उद्योगों का महत्व उन्नतिशील एवं पिछड़े हुए देशों के लिये न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य 
है । परन्तु भारतवर्ष के लिए कुटीर उद्योगों का महत्व कई कारणों से और भी अधिक 
है । भारत की अधिकांश निर्धन जनसंख्या खेती पर आश्रित है, जिसके कारण प्रत्येक 
व्यक्ति को काम नहीं मिलता । इसलिए कृषि पर से जनसंख्या का भार कम करने के 
लिये कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिये । दुर्भाग्यवश सेती में लगे हुये व्यक्तियों 
को भी वर्षे में १२ महीने काम नहीं मिल पाता अर्थात्‌ वपं में कुछ महीने उन्हें खाली रह 
कर समय व्यतीत करना पड़ता है । इसलिए ऐसे ग्राम उद्योगों की खोज निकालनी है, 
जिनके द्वारा कृषक खाली समय कार्य करके कुछ धन अजित कर सकें । अतः अतिरिक्त 
जनसंख्या को काम दिलाने,के विचार से तो लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास करना 
` आवश्यक है ही, साथ ही साथ बेरोजगारी तथा अरद्ध-रोजगारी की समस्या का समाधान 
करने के लिए भी लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास ही राम-बाण ओषधि सिद्ध हो सकती 
है। एक मात्र बड़े पैमाने के उद्योगों से वेरोजगारी की समस्या का समाधान कदापि 
सम्भव नहीं, क्योंकि एक ओर तो बड़े उद्योग में अपेक्षाकृत कम मनुष्यों को रोजगार 
मिलता है तथा दुसरी ओर बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक विशाल पूँजी 4 
का देश में सवंथा अभाव है । उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की aian | 
का समुचित विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय लघु-स्तरीय उद्योगों की स्थापना 


ARI 

४ उपभोग की वस्तुओं की कमो और कुटीर-उद्योग--हम जानते हैं कि 
तवासियों का रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है । जिसका प्रमुख कारण देशवासियों 
निर्धनता, बेरोजगारी तथा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी आदि हैं। कुटीर | 
ग वेरोजगारी को दूर करके जनता के हाथ में आवश्यक क्रय-शक्ति तो प्रदान कर | 


में लगे हुये हैं। देश के पास इतनी पुँजी नहीं है जिसे 7 
Ea 5 वृद्धि के लिए व्यय किया जावे अर्थात्‌ इस श्रेगी 
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लगाने के लिए इस समय देश के पास पूँजी की कमी है । दुसरे शब्दों में हम यह भी 
- कह सकते हैं कि उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों को इस समय प्राथमिकता नहीं दी जा 
सकती । इस कार्यं के लिए कुटीर उद्योग ही लाभप्रद सिद्ध हो ana हैं । 

कुटीर उद्योग और सम्पत्ति का वितरण--बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना 
से प्राप्त होने वाला लाभ कुछ थोड़े से पूंजीपतियों की जेबों में आता है । गरीब मजदूरों 
को अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता । सरकार चाहे जितना नियन्त्रण खखे 
पुँजीवादी अथे-व्यवस्था में मजदूर वर्ग के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता । कुटीर- 
उद्योग के विकास का अर्थ ही यह है कि धन अथवा सम्पत्ति का केन्द्रीकरण कुछ थोड़े से 
हाथों में नहीं होता । धन तथा सम्पत्ति के न्यायपू्णं वितरण के लिये कुटीर-उद्योगों के 
विकास का अधिक महत्व है, भारत में वास्तविक समाजवादी अर्थे-ब्यवस्था स्थापित 
करने का यह एक सुगम उपाय है । 

उद्योग-धन्धों का विकेन्द्रीकरण (Decentralization) — yasta में भारतीय 
उद्योगों का विकास बिना किसी प्रकार के नियोजन के हुआ । देश के कुछ भाग आज 
भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं । देश की सुरक्षा की हष्टि से तथा आथिक और सामाजिक 
न्याय के विचार से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति बहुत 
कुळ कुटीर उद्योग के विकास के द्वारा हो सकती है। अविकसित प्रदेशों में कुटीर तथा 
लघुस्तरीय उद्योग का विकास कम पूंजी और परिश्रम से हो सकता है और इसके द्वारा 
अर्थ-व्यवस्था को सरलता से संतुलित किया जा सकता है । 

कलापुण वस्तुग्रों का निर्माण और कुठोर उद्योग--भारत प्राचीनकाल में 
उच्चकोटि की कलापूर्ण क्स्तुओं के निर्माण के लिये प्रसिद्ध रहा है । ये वस्तुएं बड़े पैमाने 
के उद्योग के द्वारा नहीं बनाई जा सकतीं। इन वस्तुओं का हमारे सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक जीवन में भारी महत्व है । इससे सम्बन्ध रखने वाले कुटीर उद्योग भी देश 
के लिये गौरव का विषय है। उनका हमारी औद्योगिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । 
उदाहरण के लिये सोने-चांदी के आभूषण, हाथी दांत का सामान, रेशम की साडियां, 


धातु की वनी कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माण भारत की प्राचीन औद्योगिक महानता की 


निशानी है जिनकी आज भी देश में काफो मांग है। 

कुटीर उद्योग भारतवासियों के स्वभाव के ग्रतुकूल है--भारतीय कृषि 
व्यवसाय का स्वभाव ऐसा है कि इसमें कृषक स्वेच्छापूवक एवं स्वतन्त्रतापू्वक काम करता 
है । कुटीर उद्यागों में भी ये दोनों गुण विद्यमान Fi अतएव भारतीय कृषकों हारा इन 
उद्योगों को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होती । 

नोट--कुटीर उद्योगों के विकास के लिये किये गये प्रयत्नों के लिये प्रसत संख्या 


७० के उत्तर को पढ़िये । छ ie 


प्रश्‍न ७०--भारत में कुटीर उद्योग धन्धो के पतत के मुख्य कारण क्या 
थे? उनके फिर से विकास के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ? 


(दिल्ली १६५५, ठेदराबाद ५४, आगरा ५३, राजस्थान ५०, ६१ q) 2 
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What causes 100 to the decline of coitage industries in India ? 
Enumerate the main difficulties of cottage industries in the present set 
up ? What measures would you suggest for helping them ? 

भारत प्राचीनकाल से अपने कुटीर उद्योग धन्धो के लिये प्रसिद्ध रहा है । भारत 
की बनी हुई कलापूर्ण विलासिता की agi सारे संसार में प्रतिष्टा क्री efte से देखी 
जाती थीं। इनमें सोने, चाँदी तथा हाथी दांत का सामान, ढाके की मलमल, धातु की 
बनी सुन्दर वस्तुयें, मिट्टी के वर्तन तथा अन्य aga सी aga fasa भर में लोकप्रिय 
थीं किन्तु दुर्भाग्यवश इन उद्योगों का धीरे-धीरे पतन होता गया और आज भारत 
इस क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत पीछे रह गया है । इस पतन के निम्नलिखित मुख्य कारण 
थ--- 

(१) राजा महाराजाओं के पतन--प्राचीन-कालीन जो राजा, महाराजा 
तथा उनके दरबारी कलापूर्ण वस्तुओं के प्रेमी थे, उनका अंग्रेजी शासन आने से पतन हो 
गया । प्रत्येक दरबार में राजा तथा उनके दरवारी लोगों की इच्छानुसार FIT बनाने 
कै लिये कारीगर नियुक्त किये जाते थे, जो काफी समय और परिश्रम के बाद उच्चकोटि 
को वस्तुएं निमित करते थे । उनको अपनी मेहनत तथा कारीगरी का पुरस्कार मिलता 
था । जब यह राज्य दरवार समाप्त होने लगे तो इन कारीगरों के भूखे मरने की नौबत 
आ गई क्योंकि इनकी कला का आदर करने वाला तथा इस कला का उचित मूल्य देने 
वाला कोई न रहा । विदेशों को भी इन वस्तुओं का जाना वन्द हो गया । इस प्रकार 
धीरे-धीरे भारत के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का लगा ओर वे नष्ट प्रायः 
हो गये । 

(२) प्रतियोगिता--जिस काल में भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबुत 
हो रही थी उसी काल में युरोप में औद्योगिक क्रान्ति चल रही थी अर्थात्‌ मशीनो से 
चलने वाले बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही थी । इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुएं 
काफी सस्ती और सुन्दर होती थीं तथा बड़े पैमाने पर उनका निर्माण किया जाता था। 

` इन वस्तुओं के लिये विश्वव्यापी बाजारों की आवश्यकता हुई और भारत एक उपयुक्त 
बाजार समझा गया । इस प्रकार बड़ी मात्रा में विरेशों की वस्तुएं भारत में आयात होने 
लगीं । अतः आयात होने वाली वस्तुएं अति सस्ती तथा सुन्दर होने के कारण भारतीय 
' कुटीर-उद्योग प्रतियोगिता में उनके सामने न ठहर सके । परिणामस्वरूप भारत के कुटीर- 
yes ; उद्योग पतनावस्था को प्राप्त हो गये । भारतीय कुटीर-उद्योग उनकी प्रतियोगिता का 
सामना नहीं कर सके और उनका पतन हो गया । 
क (३) ब्रिटिश नोति--जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारत में विदेशी 
सरकार का ध्येय अपने देश की वस्तुओं के लिये भारत में बाजार बनाना था । यह उस 
क्षमय तक नहीं हो सकता था, जब तक कि भारतीय कुटीर-उद्योगो का विनाश न पिया 
य । इसीलिये विदेशी शासकों ने विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध कुटीर उद्योगो को 
RAT देने के बजाय उसे हतोत्साहित किया । भारत से कञ्चा माल विदेशो को जाने 
मर उसके बदलें मशीनों का बना हुअ' सामान देश में आयात होने लगा}, 
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कालंमाक्सं के शब्दों में, “भारत जो कि प्राचीनकाल से सूती वस्त्र का aang था, 
अब अंग्रेजी वस्तुओं से भर गया ।” महात्मा गांधी के शब्दों में, “१९ वीं शताब्दी में 
भारत सरकार की अत्रन्ध व्यापार की नीति का अर्थ इंगलेड के लिए भन्न तया भारत 
के लिए विष था । 

(४) विदेशी शिक्षा-अंग्रेजी शातन के साथ-साथ भारत में विदेशी शिक्षा 
तथा सभ्यता का प्रचार बढ़ा बहुत से भारतीय विदेश गये और वहां'से नये विचार 
लेकर आये । इस प्रकार मनुष्यों की रुचि तथा स्वभाव में भी परिवर्तन हो गये । अब 
उन्हें देश की वनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी सामान अधिक पसन्द आने लगा । इस 
प्रकार स्वदेशी वस्तुओं की मांग कम होती गई ate उसके स्थान पर विदेशी वस्तुओं का 
प्रयोग बढ़ता गया । इस परिवर्तन से देश के कुटीर उद्योगों को भारी हानि हुई और 
उनका पतन तीब्रगति से होने लगा । 

(५) दूरदशिता का ग्रमाव--भारतीय कारीगर अशिक्षित, अज्ञान तथा पुर ने 
विचारों के थे । इसलिये उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य करने 
के ढंग में कोई सुधार नहीं किया । इस कारण वे उमी पुराने ढंग पर चलते रहे जिस 
पर उनके बाप-दादे चलते आ रहे थे । फल यह हुआ कि समय की दौड़ में वे पीछे रह 
गये और विनाश की गति को प्राप्त हुये । 

उपरोक्त कारणों के बाद भी भारत के कुटीर उद्योगों का पुरी तरह विनाश 
नहीं हुआ । बहुत से उद्योग हीन दशा में आज भी जीवित है। महात्मा गांधी के स्वदेशी 
आन्दोलन से इनमें एक नये जीवन का संचार हुआ है और देश की स्वतन्त्रता के बाद से 
इनके पुनः विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि भारत की नवीन अर्थ-व्यवस्था 
में यह अपना महत्वपूर्ण स्वान ग्रहण कर सकें । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार 
ने भी कुटीर उद्योगों के पुनुर्दार को प्रोत्साहित किया है । भारतीय कुटीर उद्योग आज 
भी कुछ विशेष कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण इनका पुरी तरह 
विकाम नहीं हो पा रहा है । ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं-- 

वर्तमान स्थिति में कुटीर-उद्योगों की कठिनाइयाँ 


(१) प्राचीन यन्त्र--दुर्भाग्यवश आज भौ कुटीर-उद्योगों में १०० वर्ष पहले . 


तरीके प्रयुक्त होते हैं । इस कारण समयानुसार तरीकों में परिवर्तन न होने के कारण 
हमारे कुटीर-उद्योग पिछड़ी अवस्था में रह गये और संसार उन्नति की चरम सीमा पर 


पहुँच गया । जापान हमें यह पाठ सिखाता है कि किंस प्रकार कुटीर-उद्योगों का 


आधुनिकीकरण क्ररके अर्थात्‌ छोटी मशीनों तथा बिजली आदि को प्रयुक्त करके इनके 
महत्व को बढ़ाया जा सकता है । 


(२) वित्त व्यवस्था-कुटीर-उद्योगों में कायं करने वाले कारीगरों को बहुधा 


वित्त (Finance) की कठिनाइयां अनुभव होती हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं के इतने 


साधन नहीं होते, जिससे वे अपना काम सुचारू रूप से चला सकें | कच्चा माल खरीदने | 


के लिये तथा बने हुये माल की बिक्री तक उन्हें अनेक कार्यों के लिये घन की आवद्यकता 
"होती है । यह धन उन्हें महाजनों आदि से कर्ज के रूप में प्राप्त होता है, जिस पर बहुत 
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' ऊँची दर से व्याज देना पड़ता है । भारत में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को साख 
प्रदान करने वाली सहकारी समितियों का बहुत कम विकास “हुआ है तथा देश के 
व्यापारिक बेंक इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं रखते । 

(३) संगठित बाजार का ग्रभाव- छोटे पैमाने के उत्पादकों को अपने माल 
के बेचने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्‍योंकि उनके द्वारा निर्मित 
वस्तुओं को बेचने के लिये देश में संगठित वाजारों का अभाव है। इसीलिये माध्यकों 
(Middlemen) पर निर्भर रहना पड़ता है, जो पूरी तरह उनका शोषण करते हैं और 
मुनाफे का बड़ा भाग खा जाते हैं । 

(४) प्रतियोगिता--प्रायः कुटीर-उद्योग द्वारा निमित सभी वस्तुओं का निर्माण 
बड़े पैमाने के उद्योगों (कल कारखानों) द्वारा भी किया जाता है। इस कारण कुटीर- 
उद्योगों के तथा बड़े पैमाने के उद्योगों से बने माल में प्रतियोगिता होती है, जिसमें 

. कुटीर-उद्योगों को हानि होना स्वाभाविक ही है। परिणामस्वरूप कुटीर-उद्योगों के 
स्वामी को सरकार के समक्ष वित्तीय सहायता की याचना करनी पड़ती है। 

(५) कच्चे माल को कठिनाइयां-कुटीर-उद्योगों में काम करने वाले 
कारीगरों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई होती है । इस कठिनाई 
का मुख्य कारण धनाभाव तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के समान सुविधाओं का प्राप्त न 

होना है । इश प्रकार थोक में कच्चा माल उक्त कारणों से न खरीदा जाने के कारण 
उत्पादन लागत अपेक्षाकृत बढ़ जाती है । 
(६) शक्ति का अभाव- कुटीर-उद्योगो की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये सस्ती 
तथा छोटे पेमाने की मशीनों का प्रयोग होना चाहिये जो भारत में न तो सुगमतापु्वे क 
| उपलब्ध हैं और न भारतीय कारीगर अपनी गरीबी के कारण | उन्हें खरीद सकता है । 
इन मशीनों को चलाने के लिये सस्ती विजली भी चाहिये जो भारत में पूरी तरह 
` उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार शक्ति के अभाव में भारतीय कुटीर उद्योग आधुनिक | 
et वैज्ञानिक प्रगति का लाभ नहीं उठा सकते । तः 
ana (७) कर भार- स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये गये करों का भार भारतीय | 
es कारीगरों की क्षमता के बाहर हे । इस भार के कारण यह्‌ उद्योग भली प्रकार पनप नहीं | 
पाते जिससे सदैव हीन अवस्था में सिसकते रहते हैं । 
' (5) उपभोक्ताओं की अरुचि-कुटीर उद्योगों की एक बड़ी कठिनाई यह है 
उपभोक्ता उनके द्वारा निमित वस्तुओं की अपेक्षा मिल द्वारा निमित वस्तुओं को 
क पसन्द करते हैं। इसका एक कारण यह है कि कुटीर उद्योग उपभोक्ताओं की 
रुचि हा वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाते और उनकी उत्पादन लागत अधिक 
f 
(९) टेकनोकल जानकारी का श्रभाव-कुटीर उद्योगों में कार्य करने 
rn 
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संगठन का श्रभाव - भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों में संगठन का सर्वथा 
अभाव है । फलतः वे कच्चा माल खरीदने, तैयार माल बेचने तथा वित्त प्राप्त करने: 
£ संगठित उद्योगो से प्रतियोगिता नहीं कर पाते । असंगठित होने के कारण ये उद्योग 
वैज्ञानिक आविष्कार तथा अनुसंधान की व्यवस्था करने में भी असमर्थ रहते है २ 
कुटीर उद्योगों के विकास के लिए किये गये प्रयत्न या 
१६४७ से सरकार की नीति विशेष रूप से कुटीर-उद्योगों के प्रति उदार रही. 
है ।. सरकार देश की गरीबी को दूर करने तथा वेरोजगारी की समस्या के समाधान के 
लिये कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक समभती है । १६४८ की औद्योगिक नीतिके 
अनुसार कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया ar 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कुटीर उद्योग के बिकास पर विशेष महत्व दिया गया 
न था । दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन 
| में वृद्धि करने के लिये कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व fear गया है । 
श्रखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोड (All India Cottage Industrie: 
Board)— सन्‌ १६४२ में अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 
कुटी र उद्योगों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये बोड ने एक सर्वेक्षण | 
(Survey) किया, जिसमें वर्तमान कुटीर उद्योगों की समस्याओं के विषय में महत्वपूर्णं 
बातों का पता चला है। १६५२ में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (All India 
Handicrafts Board) की स्थापना की गई जिसक्रा उद्देश्य कुटीर उद्योगों द्वारा बनी 
हुई वस्तुओं की किस्म (Quality) में सुधार करना तथा देश के अन्दर और विदेशों में 
इत वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करना है । १६५२ में हाथ करघा उद्योग (Hand 
loom) की सहायता के लिये ग्रखिल भारतीय हाथ करघा ate (All India Han 
loom Board) की स्थापना की गई 1 ag बोर्ड सहकारिता के आधार पर इस उद्योग 
के पुनर्गठन का प्रयत्न कर रही है और उद्योग द्वारा निमित वस्तुओं की विक्री पर विशेष _ 
ध्यान दे रही है। १९५३ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (All In dia 
Khadi and Village Industries Board) की स्थापना की गई । इस बोड का 
उद्देश्य खादी तथा दस अन्य ग्राम उद्योगो के लिये प्रयत्न करना है । 2, 
_ इन बोर्डों की स्थापना के अतिरिक्त सरकार ने कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्यो 
में विकास के लिये इनके सहवर्गी मिल उद्योगों पर एक प्रकार कां कर (८६55) लगा दिया 
है जिसमे प्राप्त आय कुटीर उद्योगों की उन्नति पर व्यय होगी । उदाहरण के लि 
मिल के बने कपड़े पर एक पैसा प्रति गज के हिसाब से कर लिया जाता है, जो हाथ 
` करघा उद्योग के विकास परं व्यय होता है । इसी प्रकार सरकार ने कुछ कपडे की किर ने 
ओ निश्चित कर दी हैं, जो मिलो द्वारा नहीं बनाई जा सकती हैं, अर्थात्‌ उनका 
 हाथकरघा उद्योग के लिये सुरक्षित है । हे अ 3 
oo राज्य सरकारों ने कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित क 
` हैं । छोटे उद्योगों को साख की सुविधायें प्रदान करने के लिये १४ 
स्थापना कर दी गई है। रिजिवे बेक को राज्यों 
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सुविधायें प्रदान करने का अधिकार दे दिया गया है । सरकार हारा इन उद्योगों की 
उन्नति के लिये अन्य उपाय भी किये गये--() सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओं को खरीदने में इन उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता देना । (ii) इन 
उद्योगों के विकास के लिये एक विकास कमिदवर (Development Commissioner) 
की नियुक्ति की गई । (iii) अम्बर ag को लोकप्रिय बनाना, जिससे लाखों आदमियों 
को रोजगार प्राप्त होगा । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ३१:२ करोड़ रुपया इसके विकास पर व्यय 
किया गया । खादी का उत्पादन १९५०-५१ में ७१२० लाख गज से बढ़कर १६५५-५६ 
में १४५०० लाख गज हो गया । विदेशों में भी भारतीय खादी की मांग बढ़ी है और 
देश से इसका निर्यात होने लगा है | दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग १८० करोड़ 
रुपया इन उद्योगों के विकास पर व्यय किया गया । तृतीय योजना में इन उद्योगों पर 
२६४ करोड़ रुपये तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पर २० करोड़ रुपये 
व्यय किये जाने का अनुमान है । यही नहीं बैंक व अन्य साधतों द्वारा भी इन उद्योगों. 
पर लगभग २७४ करोड़ रुपये का विनियोग होगा, जिससे co लाख मनुष्यों को आंशिक 
“रोजगार तथा ८ लाख व्यक्तियों को पूर्ग रोजगार मिल सकेगा । इस प्रकार कुटीर उद्योग 
“से देश की बेरोजगारी की समस्या के समाधान में बड़ी सहायता मिलेगी । 4 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुटीर तथा लघु उद्योगों की विकास | 
नी ति--तीसरी योजता में ग्रामोद्योगों ओर लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों में 
निम्नांकित बातों को ध्यान में wear जायेगा-- 
(१) कमंचारी की उत्पादकता बढ़ाना और सहायता के ठोस रूपों जैसे दक्षता 
में वृद्धि, तकनीकी परामश, अच्छे यन्त्र तथा ऋण आदि की व्यवस्था करके उत्पादन 
“लागत में कमी लाना | 
` (२) विक्री पर छूट, सहायता और अनुदान तथा संरक्षित बाजारों में क्रमशः 
कमी करना । | 
(३) छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक रूप में विकसित करना । | 
(४) छोटे कस्वों में तथा गांवों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना । : 
(५) कारीगरी और शिल्पियों को सहकारी आधार पर संगठित करना । 
तीसरी योजना में सरकार ओद्योगिक बस्तियों (Industrial Estates) को | 
स्थापना भी करना चाहती है जिन पर १० करोड़ रुपया व्यय किया जावेगा । इन | 
स्तियों में छोटे उत्पादन कर्त्ताओं को बक्षाया जावेगा, जहां उन्हें बिजली, पानी 
उत्पादन की मुख्य सुविधायें प्रदान की जावेंगी | इस प्रकार की १० बस्तियों 


७१--पंचवर्षोय योजना में कुटीर तथा लघु-स्तरीय उद्योगों i का 
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कुटीर तथा छोटे पेमाने के उद्योग भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग 

दै | स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद इनके विकास पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा 
हैं! इसका उद्देश्य लोगों को काम करने का अवसर प्रदान करना, उनकी आयु में वृद्धि 
BE रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना और ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था का. सन्तुलित 
विकास करना है । नियोजन आयोग (Planning Commission) के शब्दों में 
कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना तथा राष्ट्रीय योजना 
के महत्वपूर्ण श्रंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही उन्हे इनसे 
पृथक्‌ किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों को निति करने 
की इ ग्रामीण जनता को काम के लिए अवसर देना, उनकी आय तथा जीवन स्तर 
| „ठाना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को अधिक सन्तुलित एवं संगठित 

, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग 
थम: पंचवर्षीय योजना में छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दो 
ATT पग उठाये गये i 

: (१ ) हाथ करघा उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, दस्तकारियों, छोटे उद्योगों 
रेशम के कीड़े पालने के उद्योग तथा नारियल की जटा के उद्योगों की समस्याओं का हल 
करने के लिये कई अखिल भारतीय बोर्ड बनाये गये यथा-- (अ) अखिल भारतीय कुठीर 
उद्योग बोर्ड (१९४८), (ब) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (१६५२), (स) अखिल 
भारतीय हाथ करघा बोर्ड (१९५२), (द) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
(१६५२), (ध) लघु-स्तरीय उद्योग बोर्ड, (थ) कॉपर बोर्ड और (न) केन्द्रीय रेशम बोडं। 
(२) सरकार ने निर्णय किया कि कुछ निश्चित वस्तुये केवल छोटे और ग्रामोद्योगों 

की बनी हुई ही खरीदी जायेंगी । इससे हाथ करघा तथा खादी जसे कई उद्योगों के 
उत्पादन और उनमें काम करने वालों की संख्या बढ़ गई । 
i इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को काफी मात्रा में साख की सुविधायों प्रदान की 
गइ । ह.थ करघा उद्योग एक ऐसी स्थिति में से गुजर रहा था कि उसकी हालत दिन 
प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के चालू होते ही इसमें नये 
जीवन का सचार हुआ। १९५०-५१ में इसका कुल उत्पादन ७४२० लाख गज था जो 
१६५५-५६ में १४४०० लाख गज हो गया । १६५६-६० में प्रचलित प्रकार के qaf 
से १३ करोड, रुपये के मूल्य की खादी का उत्पादन हुआ । १९६०-६१ में कुछ कारणों 
से खादी का उत्पादन कम हो गया था, परन्तु बिक्री मुल्य में वृद्धि हुई । १६५२-५३ में 
सरकार द्वारा कुल ५३ लाख रुपये का सामान इन उद्योगों से खरीदा गया जो 
१९५४-५५ में १०५ लाख रुपये हो गया। अग्रलिखित तालिका में खादी के उत्पादन 

तथा बिक्री का ब्यौरा दिया गया है । 

१९५६ में अम्बर चर्खा योजनां लागू की गई और सरकार ने १९५८-५७ तक 
२४५०१५ अम्बर चर्खे चालू किये हैं। इसी काल में २४००४ लाख ai गज खादी का 
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अम्बर चखों से उत्पादन हुआ है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु 
उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर ४३ करोड़ रुपया व्यय किया गया । 

l अथम पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन 

` की मिली-जुली योजना बनाई गई ताकि प्रतियोगिता के स्थान पर वे एक दुसरे के पूरक 

aa सके ।, यह कार्य इस प्रकार था--(अ) बड़े कारखाने की उत्पादन क्षमता पर रोक । 

(ब) बड़े कारखानों की-बनी वस्तुओं पर उत्मादन कर । (स) छोटे उद्योगों को कच्चा. 

माल, धन तथा मशीनों आदि की सहायता | इस नीति से बहुत से छोटे उद्योगों को 

लाभ हुआ है । कपड़े की कुछ किस्मे केवल हाथ-करघा उद्योग द्वारा उत्पादन के लिये 

सुरक्षित कर दी गई Fl सूती वस्त्र उद्योग पर उत्पादन कर लगाकर एक कोष का 

निर्माण किया गया है, जो हाथ-करघा उद्योग के विकास के लिये व्यय किया जाता है । 

बड़े कारखानों में बनने वाले चमड़े के जूते, दियासलाई, कपड़े धोने के साबुन आदि पर 

। इसी प्रकार के उत्पादन कर लगाये गये हैं । नये कारखानों की स्थापना के लिए अनुमति- 

पत्र (Licence) देने से पुवे इस बात पर विचार कर लिया गया है कि उनका कुटीर 

उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रथम योजना में कुछ उद्योग के विकास की पृथक्‌. si 

योजना बनाई गई, जिसमें खेत का सामान, पेंसिल, मोमबत्ती, कृषि-यन्त्र आदि 
म्मिलित g । s 

दुसरो योजना में कुटीर उद्योग-दूसरी योजनावधि में कुटीर एवं लघु 

हं के विकास कार्यक्रम पर १८० करोड़ रुपया व्यय किया गया । दुसरी योजना में 

तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये जो कार्य क्रम बनाया गया था उस पर विचार 

लिये योजना कमीशन ने जून १९५५ में एक समिति नियुक्त की थी। यह 

वें कमेटी (Karve Committee) के नाम से प्रसिद्ध है । इस कमेटी ने दू 

काल में छोटे उद्योगों के लिये आवश्यक साधत और अधिक : 

लिये एक,योजना बनाई और महत्वपूर्ण सिफारिशों कीं, 
जन पर क छोटे उ 
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का सामान केवल छोटें उद्योगों द्वारा ही बनाया जावे । ( ii) बड़े उद्योगों में वनने वाले 
वैसे सामान पर उप-कर (Cess) लगाया जावे | (11) छोटे उद्योगों को उत्पादन के 
हिसाब से आथिक सहायता दी जावे अथवा विक्री में ग्राहकों को छूट दी जायें। 
(iv) आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एवं बिक्री के लिये उचित सुविधायें 
दी जायें । 2 

१६५६ में जो नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसमें भारत सरकार ने 
छोटे उद्योगो के बारे में अपना मत स्पष्ट कर दिया है । नीति प्रस्ताव में कहा गया है 
कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार बड़े उद्योगों द्वारा कुछ चीजें बनाये जाने पर प्रतिब ध' 
लगा सकती है, करारोपण में हेर-फेर कर सकती है या सीधे ग्राम और छोटे उद्योग को 
सहायता दे सकती है, किन्तु सरकार का उद्देश्य यह होगा कि इनकी स्थिति ऐसी हो जावे 
कि कुटीर उद्योग अपने पैरों पर आप खड़े हो सके । बड़े उद्योगों के साथ इनका सम्बन्ध 
“सर्वमान्य उत्पादन कार्यक्रम” पर आधारित होगा । सरकार ऐसे कदम उठायेगी कि 
छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें । औद्योगिक सहकारी 
संस्थाओं (Industrial Co-operative Societies) को प्रोत्साहन दिया जायेगा, जिसमें 
विशेषकर कच्चे माल को प्राप्त करने और विक्री के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय प्रयास किया 
जायेगा । द्वितीय योजना में योजना आयोग ने सर्वमान्य उत्पादन कार्यक्रम की नीति का 
उल्लेख करते हुए कहा, “नीति का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक कुटीर-उद्योग को इतना क्षेत्र 
प्रदान करना है कि उसके अन्तर्गत वह एक संगठित ढंग पर व्यवस्थित हो सके । जव 
कभी एक विशालस्तरीय उद्योग, एक कुटीर-उद्योग के साथ प्रतियोगिता करता हे तो एक 
सर्वेमान्य उत्पादन कार्यक्रम (Common Production Programme) व्यवहारित 
किया जाना चाहिये ताकि शनैः शनैः ये दोनों एकीकृत हो जायें ।” 

तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों व लघु उद्योगों 
पर खच के लक्ष्य (करोड़ रुपये) 


तीसरी योजना में 


उद्योग | दूसरी योजना - | .__ ७ 1000 बरा गा Re मा खर्च 

हाथ करघा र २९'७ ३४०० 
हाथ करघा क्षेत्र में शक्ति चालित करघे २:० . ४०० 
खादी व ग्रामोद्योग ५२०४ 8२४ 
रेशम के कीड़े पालना ३१ ७:० 
नारियल रेशा कताई व बुनाई २:० ३:२ 
हस्त शिल्प vc Eg 
छोटे पेमाने के उद्योग WO ८४६ 
ओद्योगिक बस्तियां ११६ ३०:२ 

क ee १८०० २९४" 
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तीसरी पचवर्षोय योजना A कुटीर और लघु उद्योग--तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में कुटीर और लघु उद्योगो के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है । पहली 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mse २ Digitized by A Samaj [ Ei) रयु, उदय and eGangotri २७/९ e 
और दूसरी योजना में इस दिशा में कुल २१८ करोइ रुपये (१७५ करोड़ रुपप्रे दूसरी 
योजना में) खर्च किये गये थे । तीसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगों पर कुल मिला 
कर २६४ करोड़ रुपये खच करने का लक्ष्य रक्खा गया है। विभिन्न उद्योगों पर इध 
खर्चे का वितरण पीछे दी गई सूची के अनुसार 2 । 
कुटीर उद्योगों के विकास की वर्तसान स्थिति 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के विकास से सम्बन्धित जो 
लक्ष्य निर्धारित किये गये वे लगभग पूरे हो Be हैं तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम 
तथा लघु उद्योगों के विकास पर ५२५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है 
जिसमें से १६० करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र में शुद्ध विनियोग के रूप में तथा २७५ 
करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में विनियोग किये जायेंगे । केन्द्रीय सरकार १०० करोड़ रुपये 
तथा राज्य सरकारे १५० करोड रुपया व्यय करेगी । tat कि हमें विदित है कुटीर 
उद्योगों के विकास तथा संचालन का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। 
इसके Taal को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा 
ग्राम बोर्ड तथा इसी प्रकार की अन्य समस्यायें स्थापित कर दी हैं। 

कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम सरकार तथा बेकिंग 
संस्थायें करती हैं । अभी हाल में इस सहायता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिये कुछ आवश्यक कदम उठाये गये हैं । सन्‌ १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार ने इन 
उद्योगों के विकासाथं राज्य सरकारों को ऋण व अनुदान के रूप में ७७० करोड़ रुपये 
दिए । 


लघु उद्योगों को टैक्नीकल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने | 


औद्योगिक प्रसार सेवा (Industrial Extension Service) स्थापित की है तथा प्रत्येक 
राज्य में लघु उद्योग सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से 
बिदेशी विशेषज्ञों को भारत लाने तथा भारतीय टॅक्तीकल कर्मचारियों को विदेश भेजने 
की व्यवस्था की जा रही है । सामुदायिक विक्रास प्रशासन की ओर से विकास खण्डों में 
कहीं-कहीं ओद्योगिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। अखिल भारतीय दस्तकारी 
बोर्ड ने भारत की बनी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये देश तथा विदेशों में 
` अनेक्र कदम उठाये हैं जिसके कारण इस माल की खपत काफी बढ़ गई है। @ 


शुद्ध छपाई और विश्वसनीय 
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प्रश्न ७२- भारत में ओद्योगिक अझान्ति के वया कारण रहे हैं? क्या 
आप पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्धों के अच्छा होने को 
राशा रखते हैं ? (इलाहाबाद १६६०, ६१) 
अथवा 
संक्षेप में औद्योगिक श्रम को मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिये । 
(बिहार १६६१ [A]) 
औद्योगिक संघर्ष आधुनिक औद्योगिक प्रणाली की ही देन हे । विशाल स्तरीय 
उद्योगों में उत्पादन के भौतिक साधनों पर स्वामित्व कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों के हाथों i 
में केन्द्रित होता है और श्रमिक केवल मजदूरी के बदले कार्य करते हैं। पूंजीपति वर्ग - 
अपनी स्थिति से अनुचित लाभ उठाकर श्रमिकों का आर्थिक शोषण करता है जिसके =i 
फलस्वरूप श्रमिक अपने कष्टो के निवारणार्थ हड़ताल कर देते हैं। श्रमिको एवं मिल 


+ 
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मालिकों में झगडा होने पर उद्योगपति श्रमिक्रों से अपनी बात मनवाने के हेतु कभी-कभी | 
तालाबन्दी कर देते Tl इस तरह “हड़ताल” अथवा “तालाबन्दी” भौद्योगिक-संघर्ष के जर 
इन दोनों रूपों में उत्पादक, उपभोक्ता, श्रमिक और सम्पूर्ण राष्ट्र को हानि होती है। | 


संक्षिप्त में औद्योगिक श्रम की अशान्ति के कारण अथवा श्रम की मुख्य समस्यायें 
निम्नां कित हूँ 

(१) श्रमिकों को प्रवासी प्रवृत्ति--जब श्रमिक काम करने वाले औद्योगिक कक 
क्षेत्रों में स्थायी रूप से निवास नहीं करते, तब श्रमिकों की इस प्रव्त्ति को प्रवासीपन | zs 
की प्रवृत्ति कहकर सम्बोधित किया जातां है । उदाहरणार्थ, ग्रामो से आने वाले औद्योगिक... 
श्रमिक प्रायः स्थायी रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में निवास नहीं करते, वरन्‌ समय-समय पर . 
ग्रामों से नगरौं में, नगरौं से ग्रामों में आते जाते रहते हैं। ग्रामीण औद्योगिक श्रमिकों | 
को इस प्रवृत्ति को प्रवासीपन की प्रवृत्ति कहा जाता है । इस प्रवासी प्रवृत्ति के कारण be 
भले ही कुछ भी क्यो न हों, पर इस प्रवृत्ति के कई दुष्परिणाम होते हैं । इसी कारण ag 
प्रबृत्ति औद्योगिक समस्या अथवा औद्योगिक अशान्ति का कारण बन जाती है। इस क 
प्रवृत्ति के दुष्परिणाम मुख्यतया ये है-- ९) स्वास्थ्य पर कुप्रभाव--नया वातावरण, | 
मशीनों को ध्वनि तथा पौष्टिक भोजन के अभाव में श्रमिक का स्वास्थ्य औद्योगिक क्षेत्रों 
में आने से गिरने लगता है । (1) कार्य कुशलता में कमो- निरन्तर इधर-उधर ai- 
आते रहने से श्रमिक अपने कार्थ में कुशल नहीं हो पाते हैं। (iii धर्मिक संघों के 2 | 
विकास में बाधा--जब श्रमिक एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, तव श्रम संघो २ 
का सदस्य न होने के कारण अथवा श्रम संघों की मीटिंग से अनुपस्थित रहने के कारण | n : 
श्रम-संघों के विकास में बाधा पड़ेगी (४) श्रमिक्रों तथा मिल स्वामियो के अच्छे 


सम्बन्धो का अभाव-श्रमिको की इस प्रवृत्ति से श्रमिकों के अपने मिल-स्वामियों तथा . 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya 9५) ; ८ $ > त; 
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अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाते । (१) काम छूटने का डर--यहो 
नहीं कभी-कभी इस प्रवृत्ति के कारण श्रमिक अपने कार्य से भी छुट्टी पा लेते हैं, जिससे 


बाद में उन्हें पर्याप्त परेशानी होती है। (vi) सुविधाओं से वंचित-प्रवासी प्रवृत्ति के ' 


कारण श्रमिक बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । अतः इन दोषों को दूर करने 
के लिए उचित वेतन तथा सुविधायें -आदि प्रदान करके दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिग्रे। 

(२) भर्ती की समस्था--भारतीय उद्योगों में भर्ती प्रायः ५ उपायों से की 
जाती हैं--(1) मध्यस्थों द्वारा, (1) सीधी भर्ती, (11) ठेके के आधार पर भर्तो, (iv) भर्ती 
के अन्य साधनों द्वारा, जेसे--श्रम अधिकारियों तथा श्रम-संघों द्वारा भर्ती, (४) सेवा 
नियोजन कार्णालयों द्वारा आदि । परन्तु दुर्भाग्यवश ये पांचों प्रकार की पद्धतियां दोषपूर्ण 


हैं, इसलिये श्रमिकों में अशांति रहती है । सभी प्रकार की भर्ती की प्रणालियों में पक्षपात : 


भौर.अनेतिकता का समावेश पाया जाता है। इसलिए आजकल उद्योगों में वैज्ञानिक 
रीतियों से भर्ती की माँग है। (Modern industry demands scientific methods 
of recruitment.) | 

(३) अनुपस्थिति और श्रम-परिवर्तन - भारतीय श्रमिकों में अनुपस्थित रहने 
तथा श्रम परिवतंन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है अर्थात्‌ या तो श्रमिक अपने काम पर 
नहीं जाता अथवा एक काम या उद्योग को छोड़कर दूसरे में चला जाता है । इत प्रवृत्ति 
से सेवानियोजकों तथा श्रमिकों दोनों को हानि होती है। औद्योगिक अशाति को दूर 
करने के लिये इस समस्या को समाप्त करना आवश्यक है । 

(४) कार्य की दशाये तथा वेतन-सहित ग्रवकाश--भारत में श्रमिकों के 
कार्य करने: के स्थान अत्यन्त दुषित हें । मनुष्य परिस्थितियों का दास होने के कारण 
परिस्थितियों से प्रभावित होता है । अत: जब श्रमिक अस्वस्थ, प्रकाशहीन, गन्दे तया 
अन्धेरे वातात्ररण में काम करेगा तब स्वाभाविक रूप से श्रमिक के स्वास्थ्य तथा कार्य 
` कुशलता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । आधुनिक युग में यह अनुभव किया जाने 
लगा है क्रि श्रमिकों को कुछ आराम प्रदान करने से कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है । 


इसलिये श्रमिकों को कुछ वेतन सहित छुट्टियां प्रदात करना नितान्त आवश्यक्र है। अतः 


औद्योगिक श्रम की अशान्ति को दूर करने के लिए श्रमिकों को काम करने के उपयुक्त 
स्थान तथा वेतन सहित अवकाश प्रदान करना चाहिए । | 

(५) श्रम-संघों का विकास होना--भारत में श्रम-संघों की कम उन्नति होना 
द्योगिक अशान्ति का प्रमुख कारण है, क्योंकि इसके अभाव में श्रम-स्वामियों से 


(०८ sR ASIC अ. hy 


SRR rd ~ i  :. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७/२० औद्योगिक श्रम ३०४ 


are, standardized slums, dark and over corwded, with unsatisfactory 
inadequate facilities of water supply, cleaning and sanitation, —Dr. 
R. K. Mukerji) | अत: ओद्योगिक क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिये इस समस्या 
का समाधान करना भी नितान्त शावश्यक है । 

(७) औद्योगिक श्रमिको की मजदूरी-समस्या--भारत में श्रमिकों की 
मजदूरी इतनी न्यून है कि श्रमिकों का अपना जीवन-स्तर बनाये रखना तो दुर रहा, 
वरन्‌ वे अपना जीवन-निर्वाह भी भली प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। अतः कम से 
कम श्रमिकों को उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए । 
इस समस्या के समाधान से औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति में अवश्य ही सुधार 
होगा और अशान्ति के स्थान पर शान्ति स्थापित होने में सफलता प्राप्त हो सकेगी । 

(८) लाभ ग्रंश-भागिता को समस्या--आधुनिक युग में प्रत्येक देश में लाभ 
अंश-भागिता की समस्या एक ज्वलन्त समस्या है। प्रत्येक देश में मिल-स्वामियों को 
मिलने वाले लाभ में से कुछ भाग श्रमिकों को दिलाने सम्बन्धी कानून बनाये भी जां 
रहे हैं। i 

(९) श्रमिकों की ऋण-ग्रस्तता--भारत के अधिकतर औद्योगिक श्रमिक 
प्रायः क्रणग्रस्त हैं । अतः साहुकार आदि उनसे ऋण वसुल करते समय उनके साथ कठोर 
व्यवहार करते हैं । चूँकि एक ओर श्रमिक कम मजदूरी के कारण दुखी हैं, दुसरी ओर 
निधन श्रमिक इन साहुकारों के व्यवहार से और तंग हो जाते हैं । 

(१०) भारतीय श्रौद्योगिक श्रमिकों का रहन-सहन का स्तर तथा कार्य- 
कुशलता--जंसा कि पहले उपशीर्षकों के अन्तरगत व्याख्या की गई है कि भारतीय 
श्रमिक एक नारकीय जीवन व्यतीत करता है। न्युनतम वेतन तथा दयनीय आवास, 
रहन-पहन के स्तर को स्थिर रखना तो दूर रहा जीवन-निर्वाह के लिए भी अपर्याप्त 
होते हैं । अतः स्वाभाविक रूप से श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि नहीं हो .सकती । 
कार्य-कुशलता में वृद्धि न होने के कारण ऊंची मजदूरी मिलना भी असम्भव है। अत; 
काम करने का समय, जलवायु आदि तथा मजदूरी में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः कार्य- 
कुशलता में वृद्धि तथा जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए ऊंची मजदूरी तथा अन्य सुविधायें 
प्रदान करनी चाहियें.1 

(११) बेरोजगारी की समस्या- बेरोजगारी की समस्या भी औद्यौगिक श्रम 
की अशान्ति का प्रमुख कारण है । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति एच० हावर के शब्दों 
में, “बेरोजगारी से बढ़कर विश्व में कोई अपठ्यय नहीं है और काम करने के इच्छुक 


व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर कितना कष्ट होता है, उससे बढ़कर विश्व में कोई 
कृष्ट भी नहीं है ॥ (No waste is greater than unemployment, No suffer- 


ing is keener or frought with greater despair than that due to get 


~ jobs by those who wish to work.” —Ms, H. Hoower, Ex. President 
of U. S, 4.) भत; श्री हावर के शब्दों से बेरोजगार व्यक्ति की दयनीय दशा का 
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agara स्वतः ही लगाया जा सकता है। भारत में जाने कितने ब्यक्ति इस समस्या के 
शिकार बने हुए हैं । 

(१२) बाल तथा स्त्री श्रम--भारत में औद्योगिक बाल तथा स्त्री श्रम की 
समस्या भी अशान्ति का कारण है । बहुत से उद्योगों में स्त्री तथा बालक कार्य करते हैं। 
अतः उनके कार्य के घण्टे, काम का स्वभाव तथा छुट्टी आदि की मुख्य समस्याये हैं । 

एक अनुमान के अनुसार भारत में ६५% औद्योगिक संघर्षों का मूल कारण 
झाथिक रहा है । शाही श्रम आयोग के शब्दों में, “उद्योग से अप्रम्बन्धित कारणों का 
हड़तालों में हाथ जितना प्रायः सोचा जाता है, उससे बहुत कम होता है । यद्यपि श्रमिक 
ऐसे व्यक्तियों से भी प्रभावित होते हैं जो अपने राष्ट्रीयता, साम्प्रदायिकता एवं व्यावसायिक 
हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, तथापि सम्भवतः ही कोई महत्वपूर्ण हड़ताल कभी हुई 
हो जिसके पीछे पूर्णतया अथवा प्रमुखतया आथिक कारण नहीं रहे हों ।” 

पंचवर्षीय योजनाग्रों के अन्तर्गत औद्योगिक शान्ति की व्यवस्था 

प्रथम योजना--प्रथम योजना में औद्योगिक शान्ति के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण 
- पग नहीं उठाये गये, यद्यपि योजना आयोग ने यह अनुभव किया कि भारत में औद्योगिक 
न्यायालयों और श्रम-न्यायालयों की कार्य-विधि मन्द गति से चल रही है। योजना 
आयोग अपील न्यायालय की स्थापना के पक्ष में भी नहीं था, क्योंकि योजना आयोग का 
विश्वास आपसी समभौते द्वारा संघर्षो का निपटारा करने में है। दूसरे शब्दों में तीसरे 
के द्वारा संघर्षों का निपटारा नहीं किया जाना चाहिए । योजना आयोग संघर्षों का निम्न 
चार सिद्धान्तो के आधार पर निपटारा करने के पक्ष में हे--() वैधानिक विधियां और 
परिभाषाओं का बन्धन कम से कम होना चाहिये । (ii) संघर्ष का अन्तिम निर्णय संघर्ष 
के विषय के महत्व तथा उसकी प्रकृति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। 
(7) न्यायालयों में योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिये। (iv) न्यायालयों के 
निर्णय के विरुद्ध अपील में कमी कर दी जानी चाहिए। (v) निर्णयों में व्यवहारिकता 
शीघ्र प्रदान की जानी आवश्यक है। इन सिद्धान्तो के अतिरिक्त योजना आयोग ने 
त्रिदलीय स्थापना का समर्थन किया है, जिसके प्रतिनिधि सेवायोजक तथा सरकार के 
प्रतिनिधि होंगे । योजना आयोग के अनुसार त्रिदलीय सभा से ही संघर्षों का निपटारा 
श्रेयस्कर है । परन्तु यदि त्रिदलीय सभा असफल रहे तब यह कायं सरकार को सौंपा 
जाना उचित है | 

Gaa योजना -आयोग ने द्वितीय योजना में भी औद्योगिक शान्ति की 
स्थापना के लिए पर्याप्त बल दिया है । आयोग के अनुसार औद्योगिक शान्ति स्थापना का 
सर्वश्रेष्ठ समाधान, समभौते तथा ऐच्छिक पंच-फैसले से ही सम्भव है। कुछ विशेष 
परिस्थितियों में अनिवार्य पंच-फेसले (Compulsory Arbritration) के प्रयोग करने 
का भी सुझाव दिया है । आयोग ने सुरक्षात्मक हृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए कार्य | 
समितियों (Works-Committees) की स्थापना पर भी बहुत अधिक बल दिया है, . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७/२० औद्योगिक श्रम ३०७ 


व्यवस्था करने का भी सुझाव प्रशंसनीय है, तथापि बिना व्यावहारिक प्रयोग के उनके 
महत्व का अनुमान लगाना कठिन है। इन व्यवस्थाओं से योजना काल में औद्योगिक 
सघर्षो के निपटारे के विषय में काफी सुधार हो गया था । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शान्ति--गत १० वर्षों से भारत 
सरकार औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। इसलिये सरकार ने 
भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिनियमों में संशोधन करके संघर्षो में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
प्राप्त भी कर लिया है | अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि संघों का निपटारा 
बातचीत के आधार पर होना कठिन है, जब तक्र कि उनके जीवन-स्तर तथा कार्य 
कुशलता में वृद्धि न का जाये । जीत्रन-स्तर तया कार्य-कुलशता में वृद्धि होने पर श्रमिक 
स्वयं ही सहयोग का महत्व समझ जायेंगे । 
निजी तथा सरकारी उद्योगों में सन्‌ १६५८ से ही औद्योगिक अनुद्यासन 
सम्बन्धी अधिनियम लागू कर दिया गया था । इस अधिनियम में दोनों पक्षों (श्रम तथा 
सेवायोजक) पर उत्तरदायित् डाल दिये गये थे, जिससे समझौता सुगमतापूर्वंक किया जा 
सके । केन्द्र तया राज्य में इन उत्तरदायित्वों को पालन कराने वाले एक संगठन की भी 
स्थापना कर दी गई। औद्योगीकरण को गति को तीव्रतर करने के ध्येय से तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना में नियोजन आयोग ने ओद्योगिक सम्बन्धों को शान्तिपूर्ण बनाए रखने के 
हेतु ये सुझाव रकबे” सभी मालिकों एवं श्रमिकों को अनुशासन संहिता (Code of 
‘Industrial Discipline) के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वो को पूरी तरह से समभना 
चाहिये । ओद्योगिक सम्बन्धो के दैनिक संचालन में, इस संहिता को एक जीवित शक्ति 
बनाना है । स्वयं सेवी पंच निर्णय के सिद्धान्त को अधिक से अधिक लागू करने के मार्गों 
की खोज आवश्यक है | यह भी आवश्यक है कि कारखानो में कार्य-समितियों को सशक्त 
बनाया जाए ताकि वे श्रम सम्बन्धी विषयों के जनतांत्रिक प्रशासन का सक्रिय अभिकरण 
बन जायें । संयुक्त प्रबन्ध परिषद्‌ योजना को धीरे-धीरे नए उद्योगों और औद्योगिक 
इक्राइयों पर लागू करने की आवश्यकता है ताकि वे औद्योगिक व्यवस्था का एक सामान्य 
अंग बन जायें।' छ 
प्रश्‍न ७३--कया मारतोय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों से कस कार्यः 
कुशल हैं ? यदि हैं तो कम कार्य-कुशलता के कारण और सुधार के उपाय 
बतलाइये | (पंजाब १९४९, कलकत्ता ४७) 
अथवा 
ऐसा क्यों है कि भारतीय श्रमिक अमरीकन श्रथवा ब्रिटिश श्रमिक से 
कस कार्य-कुशल हैं? भारतीय भ्रमिक को कायं-कुशलता सें वृद्धि करने के उपाय 
बताइए । | (राजस्थान १६५१) 
अथवा र 
औद्योगिक श्रम को उत्पादकता कम होने के क्या कारण हैं? हमारे 
उद्योगपति उत्पादकता बढ़ाने में कहां तक सहायक हो सकते हैं ? 


(राजस्थान १ ९६५) | 
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Is Indian labour less efficient than industrial labour in other 
countries ? If so, account for the low efficiency and suggest remedies, 
Or 
Why is that Indian labour is not as efficient as American or 
British labour ? Suggest remedies for improving the efficiency of Indian 
labour. 
Or 
What are the Causes of low productivity of industrial labour ? 
How far can our industrialists play a part in this connection ? 
श्रम की कायं-कुशलता एक आपेक्षित धारणा (Comparative idea) है 1 
हमारा इस कथन से अभिप्राय कि “भारतीय श्रमिक ब्रिटिश-श्रमिक से कम कार्य-कुशल 
है” यह है कि उतने ही समय में ब्रिटिश श्रमिक भारतीय-श्रमिक की अपेक्षा अधिक और 
उत्तम कार्य करता है । इस प्रकार भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता अन्य देशों के 
श्रमिकों की कार्य-कुशलता की तुलना में बहुत कम है । इस सम्बन्ध में अनेकों लेखकों ने 
तुलनात्मक आड़े प्रस्तुत किये हैं। १६१८ के औद्योगिक कमीशन के सामने अपना 
विचार व्यक्त करते समय सर Vo भंकराबटं ने बताया कि ब्रिटिश श्रमिक भारतीय 
मजदूर से चार गुना अधिक कायं-कुशल है। १९२६-२७ में सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध 
में टैरिफ बोर्ड ने अपंनी जांच में लिखा कि भारत में एक मजदूर १८० कर्षो पर कार्य 
करता है, जबकि एक जापानी मजदूर २४०, ब्रिटिश मजदूर ५०० से ६०० तक तथा 
अमरीकन मजदूर ११२० कर्घो पर कार्य करता है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय 
मजदूर की कार्य-कुशलता प्रत्येक क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है । 
भारतीय श्रमिक की कम कार्य-कुशलता के कारण 
प्रत्येक देश की जलवायु एक दूसरे से भिन्न होती है अर्थात्‌ एक देश की जलवायु 
यदि किसी कार्य विशेष के लिये उपयुक्त होती है, तो वही दूसरे कार्य के लिये प्रतिकूल 
‘qs सकती है। भारत की जलवायु गर्म है, जबकि अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों की 
जलवायु ठण्डी है, इसलिये श्रमिक के काम करने के लिये अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों 
की जलवायु अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है । यद्यपि जलवायु में कृत्रिम उपायों द्वारा कुछ 
परिवर्तेन करके कायं-कुशलता को बढ़ाया जा सकता है । श्रम की कार्यकुशलता कम होने 
के मुख्य कारण निम्नांकित, हँ-- 9 
(१) जलवायु--भारत की जलवायु मुख्य रूप से गर्म है। गम देश के रहने 
चाले कड़ी मेहनत के आदि नहीं होते । उनका जीवन आलसी होता है । वे ठण्डे देश की 
भाँति कठोर परिश्रम नहीं कर पाते, इसलिये अपेक्षाकृत कम कार्य-कुशल और कम 


मेहनती होते हैं । जलवायु की भिन्नता के कारण कार्य-कुशलता में थोड़ा बहुत अन्तर | 
होना स्वाभाविक है। jin 3 
(२) मजदूरी को दर और रहन-सहन का स्तर--भारत में मजदुरी की ; 


प्रचलित दर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीची है । यह बात अर्थशास्त्र के सभी विद्वान | 
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मानते हैं कि मजदुरी की दर का रहन-सहन के स्तर तथा कार्य-कुशलता से सीधा सम्बन्ध 
है । नीची मजदूरी की दर का प्रभाव यह है कि भारतीय श्रमिक का रहन-सहन का स्तर 
बहुत नीचा हे । उनके पास न तो रहने को अच्छे और स्वच्छ मकान हैं, न खाने को 
अच्छा भोजन ओर न पहनने को अच्छा कपड़ा । इन बातों का श्रमिक की कार्य-कुशलता 
पर बुरा प्रभाव पड़ता Ft 

(३) काम के घण्टे श्रोर वातावरण--भारतीय कारखानों में काम करने की 
परिस्थितियां श्रमिक की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव डालने वाली हैं। क्योंकि यहां 
हवा, पानी आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती और मजदूरों को अधिक घण्टों तक 
कार्य करना पड़ता है। अतः यदि भारतीय मिलों में विदेशों की भांति सुविधायें तथा 
वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाये तो अवश्य ही भारतीय श्रमिक की कार्य- 
कुशलता में वृद्धि हो सकती है । भारतीय-श्रमिकों की कायं-कुशलता की वृद्धि.का प्रत्यक्ष 
प्रमाण बम्बई के फायरस्टोन रबड़ के कारखाने तथा टाटा के लोहे तथा स्पात के 
कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक हैं, जिनके विषय में द्वितीय महायुद्ध में अमरीका से 
आने वाले ग्रेडी-मिशन ने इन कारखानों के श्रमिकों को अमेरिकन श्रमिकों की- भांति हो 
कार्ये-कु ,ल बताया हे । 

(४) उन्नति के अवसरों का ग्रभाव--भारत में श्रमिकों को उनके कार्यों के 
अनुसार तरक्की नहीं दी जाती । पूँजीपति अपने कुछ निजी व्यक्तियों को ही उच्चति के 
` अवसर प्रदान करते हैं । जब सामान्य रूप से श्रमिक्रों को अपने अनुभव. और कार्यक्षमता- 
नुसार मजदूरी नहीं मिलती तो वे मन लगाकर काम नहीं करते, इससे: श्रमिकों की उत्पादन 
क्षमता बहुत कम हो जाती है। 

(५) प्रत्यावास का स्वभाव- भारतीय मजदूरों की एक विशेषता यह है कि 
वे स्थायी :रूप से कारबानों में काम नहीं करते, क्योंकि वे साल के कुड महीनों में गाँव 

रेडकर शहरों में आ जाते हैं और जिस किमी मिल में उन्हें काम मिल जाता है, वहीं 
कामः करने लगते हैं और फसल के समथ वे फिर देहात को लौट जते हें । उन्हे किसी 
विशेष प्रकार के कार्य में रुचि नहीं होती । तत्परचात्‌ जब ये ग्राम से लौटकर वापिस 
काम करने के विचार से चलते हैं, तब वे किसी भी कार्य को करने के लिये तयार हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उनके लिये यह आवश्यक नहीं होता कि जिस. काम अथवा मिल से वे 
श्रमिक आये थे उप्ती पर जायें । इस प्रकार हम अधिकांश मजदूरों को सही अर्थों में 
औद्योगिक श्रम की संज्ञा नहीं दे सकते । यह बात अन्य देशों के श्रमिकों में नहीं पाई 
जाती | इससे श्रम की कार्य-कुशलता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 

(६) शिक्षा तथा प्रशिक्षण को कसी अधिकतर श्रमिक अशिक्षित और 
ज्ञानहीन होते हैं। उन्हें मशीनों के प्रयोग आदि के विषय में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया 
जाता । उनकी अज्ञानता केवल उनको कार्य-कुशलता पर ही प्रभाव नहीं डालती, वरन्‌ 
उनका समस्त दृष्टिकोण ही दूसरे प्रकार का रहता है। वे अन्धविश्वास, जातिवाद को 
मानने बाले, नई बातों को सीखने से उदासीन और अपनी हित-अहित की बात को भली 


प्रकार न सोचने वाले होते हैं। इन सब का प्रभाव उनको मजदूरी की दर, काम करचे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३१० भोद्योगिक श्रम २७/२० 


के घण्टे तथा वातावरण और अन्त में उनकी कायं-कुशलता पर पड़ता है । भारतीय 
श्रमिकों की कम कार्य-कुशलता का यह भी एक प्रमुख कारण है । 

(७) मकानों की ससस्या--भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता पर प्रभाव 
डालने वाला एक अन्य कारण उनके निवास स्थान का है । भारत में अधिकतर कारखाने 
बड़े-बड़े नगरों में स्थापित हैं, जहां मजदूरों को गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है ag 
बस्तियां इतनी गन्दी होती हैं कि मानव को पशुओं से भी हीन जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है । लगभग आठ घण्टे काम करने के वाद जब मजदूर घर लौटता है तो वहां भी 
उसे साफ हवा और खुला वातावरण नहीं मिल पाता। एक ही कमरे में आठ-दस 
व्यक्तियों को रहना, खाना तथा सोना पड़ता है । जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । मिल मालिक इस दिशा में कोई ध्यान नहीं देते इस कारण मकानों की 
समस्या अथवा गन्दी बस्तियों की सफाई का श्रम की कार्य-कुशलता से सीधा सम्बन्ध है । 

(८) मजदूरों की ऋणग्रस्तता-मजदूर गरीव होने के कारण ऋण के भार 
में दबे रहते हैं। त्रण की चिन्ता के कारण उनके मन की शान्ति भंग हो जाती है । काम 
करने में उनका मन नहीं लगता और उनका नैतिक पतन होने लगता है, जिससे श्रमिकों 
की कार्य-कुशलता कम हो जाती है । i 
. . (€) पुरानी मशीनं--कार्य-कुशलता कम होने के लिये जितना श्रमिक उत्तर- 
दायी है, उससे कहीं अधिक वे मशीनें जिन पर वह कार्य करता है, उत्तरदायी हैं । 
भारत के अधिकर कारखानों में घिसी हुई मशीनें चली आ रही हैं। उनके स्थान पर नई 
ओर सुधरी हुई मशीनों का प्रयोग भारत में बहुत कम हो रहा है। इसका श्रम की 
कार्य-कुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है । इस विषय में यदि हम अन्य देशो से तुलना करें 
तो हमें पता चलेगा कि वहां दिन-प्रतिदिन नई-नई मशीनों का आविष्कार होता जा रहा 
है, जिनके प्रयोग से मानव का काम कम होते हुये भी उत्पादन-शीलता बढ़ती जा रही 
है । इसका कुछ श्रेय श्रमिक को भी मिला है जिससे हम कहते हैं कि श्रमिक पहले से 
अधिक कार्य-कुशल हो गया.है। इस दृष्टि से भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता की 
तुलना अमरीका अथवा इङ्गलेड के श्रमिक से उस समय तक नहीं हो सकती, जब तक 
कि भारत में भी उत्पादन की वही परिस्थिति उत्पन्न न हो जाये जो इन देशों में है-- 

(१०) भारतीय श्रमिकों में गेरहाजरी की आ्रादत--भारतीय श्रमिक इच्छा- 
नुसार कभी भी काम पर जाने को टाल कर देता है । ऐसा वह अधिकतर वेतन प्राप्त 
करने के बाद अथवा विवाह आदि के अवसरों पर करता है, क्योंकि रुपया पास होते हुए 
उसे कोई चिन्ता नहीं रहती और रुपया समाप्त होने पर उसे फिर काम की खोज करने 
की चिन्ता होती है । परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिक अपने कार्यो में विदेशी श्रमिकों 
कीं भांति कार्य-कुशलता प्राप्त नहीं कर पाता । 

(११) नेतिक पतन- औद्योगिक नगरों में रहने वाले श्रमिकों में बहुत सी 

सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें शराब, जुआ, वेश्यागमन की आदत पड 
जाती है । इस नैतिक पतन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी 
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कार्य-कुशलता भी कम हो जाती है। यह बुराई भारत के लगभग सभी बड़े नगरों में पाई 
जाती हे । 

(१२) श्रम संघर्ष--श्रम की कार्य-कुशलता के लिये यह आवश्यक है कि मिल 
मालिक और मजदूर अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार समझें और एक दुसरे के 
सहयोग से कार्य करें । परन्तु भारतीय उद्योगपतियों में शोषण की प्रवृत्ति बहुत अधिक 
पाई जाती है । जिससे श्रमिक लोग सहयोग से कार्य नहीं करते, इससे उनकी कार्ये- 
कुशलता बहुत कम हो जाती है। 

श्रम को कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के उपाय 

उपपोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक के कम कायं-कुशल होने में 
श्रमिक के दोष इतने अधिक उत्तरदायी नहीं हैं, जितने कि सरकार, मिल मालिक और 
सामाजिक वातावरण आदि कारण हैं। श्रम की कार्य-कृशलता को बढ़ाने के लिये 
निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिये 

(१) टेक्नीकल तथा सामान्य शिक्षा का प्रसार--कायं क्षमता में वृद्धि के 
लिये टैक्नीकल शिक्षा का प्रसार करना अति आवश्यक है । मिल मालिकों को अपने 

हां काम करने वाले श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये 1 

सरकार का यह कत्तव्य है कि देश में औद्योगिक शिक्षा के लिये उचित संख्या में 

* टैक्नीकल स्कूलों तथा कालिजों की व्यवस्था करें। यद्यपि सरकार का ध्यान इस ओर्‌ 
गया है, किन्तु अब तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि 

अधिकतर मिल मालिक इस ओर से उदासीन हैं अर्थात्‌ इसके महत्व को पुरी तरह नहीं 
समभते । 

(२) श्रमिकों के लिये सकानों का निर्साण- सरकार तथा मिल मालिक 
मजदुर के रहने के लिये साफ-सुथरे मकानों के निर्माण के काये पर और अधिक ध्यान 


दें । गन्दी बस्तियो (Slums) की सफाई होनी चाहिये । कुछ नगरों में सरकार तथा - 


मिल मालिकों के प्रयत्नों से १९४७ के बाद मकान निर्माण के कार्य में कुछ प्रगति हुई 
है और जिसका श्रम की कार्य-कुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । दुसरी पंचवर्षोय 
योजना में इस कार्य को और अधिक तेजी के साथ करनेको व्यवस्था की गई है। 


फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुये अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। _ 


यह तभी सम्भव है, जब मिल मालिक सच्चे मन से इस कार्य में सरकार का हाथ 
बटायें | 
(३) मनोरंजन ग्रादि की व्यवस्था--शराब, जुआ तथा वेश्यागमन की 


बुराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शुद्ध मनोरंजन के साधन श्रमिकों के | 3 


लिये उपलब्ध करायें जावें ताकि काम से लौटने के बाद श्रमिक अपनी थकान को दुर कर 
सके और उनका मन बहलाव हो सके । इस हेतु कुछ स्थानों पर श्रम हितकारी केन्द्रों 


की स्थापना की गई है, जिसमें रेडियो, सिनेमा, पुस्तकालय, खेल-कूद आदि की व्यवस्था 
की जाती है । इस प्रकार की सुविधाओं का श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिति 
पर अच्छा प्रभाव पड़ता दै और उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है। जिन मालिको | 
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ने इस सम्बन्ध में परीक्षण किये हैं, उन्हें संतोषजनक परिणाम मिले हैं । अतः इन कार्यों 
के विस्तार की आवश्यकता है । 

(४) काम के घष्टों में कलो और काम की परिस्थितियों में सुधार 
यद्यपि फंक्ट्री कानून द्वारा काम के घण्टों को कम करने का प्रयत्न किया गया है, तथापि 
अभी भी भारतीय मजदूर को अपेक्षाकृत बहुत अधिक कार्य करना पडता है । विशेषकर 
जिन परिस्थितियों में उसे कार्य करना पड़ता है, वे अधिक थकान पैदा करने वाली और 
स्वास्थ्य को खराब करने वाली हैं | कार्य के बीच कुछ समथ का विश्राम तथा भोजन 
भादि को छुट्टी मिलना आवश्यक है । 

(५) मजदूरी की दर में वृद्धि-कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिये तथा रहन- 
सहन के स्तर में सुधार करने के लिये मजदूरी की दर में वृद्धि होनी चाहिये । 

(६) भ्रतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था--श्रमिकों को ऊंची मजदूरी और 
उचित आवास की व्यवस्था के अलावा सस्ते राझन की व्यवस्था, सस्ते बाजार भाव, 
आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि, आश्चितों के लिये कार्य, अधिक समय काम करने 
का पुरस्कार, उचित छुट्टियां आदि बातों की सुविधायें होने से श्रमिकों के जीवन स्तर में 
सुधार होता है, जिससे उनकी कार्य-क्षमता बढ़ जाती हैं । 

(७) भावी उन्नति के अवसर प्रदान करना-यदि श्रमिकों को उनके कार्य 
और अनुभव के अनुसार तरक्की के अवसर मिलने की आशा होती है तो वे शीघ्र ही 
अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त करके अपनी कार्य-कुशलता बढ़ा लेते हैं। 

प्रश्‍न ७४--श्वम-हितकारी कार्य’ से आप कया समझते हैं? हाल के 
वर्षो में श्रम हितकारी कार्यों की वृद्धि के लिये सरकार द्वारा कौनसे कानूनी 
कदम उठाये गये हैं ? 

' (आगरा बी० कॉम० १६६४, पटना १९६०, बिहार १६५३, विक्रम ६०, सागर ६१) 

What do you mean by ‘Labour Welfare Work’ What legislative 
steps have been taken by the government in recent years for promoting 
labour welfare ? E3 झी 
ह Or 

. Write short note on Labour Welfare Schemes in India. 
ie SN (Agra 1965) 
श्रम हितकारी कार्ये का अर्थ--श्रम-हितकारी कार्य का अर्थ श्रमिकों को इस 
प्रकार की सुविधांये प्रदान. केरना है जिसमें वे शान्तिपूर्ण आराम का जीवन व्यतीत 
कर.सक और अपनी पूरी शक्ति तथा क्षमता के साथ मन लगाकर काम कर सके I 
दूसरे शब्दों में कुशलतांपूवंक कायं करने के लिये श्रमिकों के सामने उचित वातावरण 
उत्पन्न करना ही श्रम-हितकारी कार्यों का मुख्य ध्येय है । श्रम कल्याण की एक व्यापक, 
विस्तृत एवं सर्वमान्य परिभाषा एच० एस० किर्काल्डी (H. S. Kiarkaldy) ने इन शब्दों 


मेंदी है, श्रम-कल्याण का सम्पूण क्षेत्र ऐसा है जिसमें औद्योगिक श्रमिक में नैराश्य की 


= 


< 
a 
ET 
- 
2 


भावना को दुर करने के हेतु उसे व्यक्तिगत और पारिवारिक चिन्ताओ से विमुक्त करने 
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के हेतु, उसके स्वास्थ्य को उन्नत करने के हेतु, उसे आत्भाभिव्यक्ति का साधन प्रदान 
करने के हेतु, उसे दूसरों की अपेक्षा आगे बढ्ने: का क्षेत्र प्रदान करने के हेतु तथा उसे 
जीवन की विस्तृत धारणा में सहायता प्रदान करने के हेतु बहुत कुछ किया जा सकता है 1” 

अन्तर्राष्ट्रीय BA संगठन (International Labour Orgnization or I 
L. 0) ने एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (Asian Regional Conference) में श्रम 
हितकारी कार्य के विषय में बताया कि श्रमिक के लिये उसकी परिस्थितियों में ऐसी 
सेवाओं, सुविधाओं आदि का प्रवन्ध किया जाय जिससे काम पर लगे कमंचारी स्वस्थ 
और उचित STA काम कर सकें । श्रम हितकारी कार्य के सम्बन्ध में 1. 1. 0.ने 
१६३७ में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसने केन्टीन की व्यवस्था, आराम तथा खेल- 
कूद की सुविधायें, काम के स्थान से दूर रहने वाले श्रमिकों के लिये यातायात का प्रबन्ध 
इत्यादि सुविधाये सम्रिलित की थीं। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातें भी 
श्रम हितकारी कार्यों में शामिल की जा सकती हैं । 

श्रम हितकारी कार्थ कौन कर ?- यह एक विवादपूर्ण विषय है। श्रम- 
हितकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व मिल मालिकों पर तो है ही साथ ही साथ सरकार 
श्रम संघ (Trade Union) तथा जन-सेवक संस्थायें भी इस दिशा में महेत्वपणं कार्य 
कर सकती हैं । मिल मालिकों का अपना हित भी इस बात में है कि उनके श्रमिक सुखी 
और अधिक कार्य-कुशल हों इससे उनके आपसी सम्बन्ध ठीक रहते हैं, श्रम संघर्ष कम 
होते हैं और श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ जाती है । विगत काल में भारत के कुछ 
उदार हृदय वाले मिल मालिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। बम्बई की 
लगभग सभी सूती वस्त्र मिलों में मजदूरों के हित के लिये दरवाजे खोले जा रहे हैं । 
मिलों में काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है। 
अनाज की सस्ती दुकानें तथा मिलों में केन्टीन स्थापित किये गये हैं । बहुत-सी मिलो ने 
कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है 1 

अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों ने दवाखानों की व्यवस्था, मजदूरों के बच्चों 
के लिये दूध तथा फल आदि का वितरण और बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। 
दिल्ली क्लॉथ तथा जनरल मिल्स में श्रम हितकारी-कार्य के उद्देश्य से एक कर्मचारी 
हितकारी फण्ड ट्रस्ट स्थापित किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष लाभांश आदि में से एक 
निश्चित रकम जमा कर दी जाती है। इस कोष द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना, बुढ़ापे 


की पेन्शन, Maser फण्ड, लड़की की शादी के लिये धन देने का प्रबन्ध किया जाता is 
है । यहां के कर्मचारियों का अपना एक बेंक भी है, जिसमें वे रुपया जमा करते हैं। 


लम्त्री बीमारी, विशेष चिकित्सा तथा दाह-संस्कार आदि के लिये विशेष आथिक 
सहायता का प्रवन्ध है । कर्मचारियों की एक बीमा कम्पनी है, एक नये ढंग का अस्पताल 


है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध है और उनको जानकारी के लिये साप्ताहिक : 


अखबार प्रकाशित करने की व्यवस्था है। 


एक अन्य उदाहरण मद्रास की बकिघम तथा कर्नाटक मिल्स का है। इनके यहाँ... 
एक चिकित्सालय तथा महिला डाक्टर का प्रबन्ध है। लड़कियों को घरेलू काम-काज | 
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(Home science) को शिक्षा दी जाती है तथा अन्थ विविध प्रकार की सुविधायें भी 
प्रदान की जाती हैं । 

भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने यह समस्त भार अपने उपर ले रक्खा है। 

उनकी ओर से श्रम-हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गई है । यह केन्द्र आपसी खेलकूद 
प्रतियोगिता, संगीत-शिक्षा, नाटक, वाचनालय, पुस्तकालय तथा रेडियो आदि का प्रबन्ध 
करते हैं | इनकी एक महिला-कल्याण समिति भी है । चिकित्सालयों की व्यवस्था भी 
की गई है । 

श्रम संस्थाओं द्वारा कार्य--श्रम संस्थाओं के पास धन के अभाव के कारण 

अधिक कायं करने की क्षमता नहीं । कुछ श्रम संस्थायें अपनी साप्ताहिक तथा मासिक 
पत्रिकायें प्रकाशित करती हैं, रात्रि पाठशालाओं का प्रबन्ध करती हैं और छोटे पैमाने 
के चिकित्सालयों की व्यवस्था भी करती हैं । अहमदाबाद की सूती वस्त्र श्रमिक 
एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 

समाज-सेवा संस्थाओं द्वारा प्रयत्त--देश की प्रमुख संस्थाओं ने इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य किया है। इन संस्थाओं में ४. M. C. A. का नाम सबसे पहिले 
भाता है । यह एक ईसाई मिशनरी संस्था है, जिसने अनेक प्रकार के श्रम-हितकारी 
कार्यों में भाग लिया है । इसके अतिरिक्त बम्बई की समाज-सेवा लीग सर्वेन्टस ऑफ 

ण्डिया सोसाइटी, सेवा सदन सोसाइटी आदि ने भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। 

सरकार हारा किये गये प्रयत्न--भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
श्रम हितकारी कार्यों को सफल बनाने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं । उदाहरणार्थ 
सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाये गये हैं, जिनके भय से श्रमिकों को फैक्टरी कानून के 
अन्तर्गत प्रदत्त सुविधायें, मिल मालिक प्रदान कर सके और राज्य सरकारों द्वारा अपने 
'श्रम-विभागों के आधीन श्रम-हितकारी केन्द्रों की स्थापना और उनका संचालन भली 
प्रकार हो सके | उनका विस्तृत पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन निम्न प्रकार है— 

(अ) फॅक्टरी कानुन में श्रम हितकारी कार्य की व्यवस्था--फंकट्री कानुन 
जो १९४८ में संशोधन रूप से पास किया गया, श्रम हितकारी कार्य की दृष्टि से एक 
महत्वपुर्ण स्थान रखता है | इसके अतिरिक्त १६५१ में बागान श्रम कानून (Plantation) 
Labour Act) तथा १६५२ के खान कानून (Mines Act) Ñ भी श्रम हितकारी 
कार्यो की व्यवस्था की गई है । सरकार द्वारा वे सभी कार्य जो श्रम हितकारी कार्य 
कहे जा सकते हैं और जिन्हें पुरा करने के लिये मिल मालिक बाध्य हैं, उनकी व्यवस्था 
इस कानून में कर दी गई । स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था 
इस कानून में है, जेसे प्रति व्यक्ति Yoo घन फीट स्थान, पीने के लिये साफ पानी का 

प्रबन्ध, २६० या इससे अधिक कर्मचारियों वाली मिलों में एक कॅन्टीन की व्यवस्था, 
` Xoo या इससे अधिक कर्मचारियों वाली मिलो में एक श्रम-हितकारी अफसर (Labour 

- Welfare Officer) की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त साप्ता- | 
हिक काम के घन्टे साल में सवेतन छुट्टी इत्यादि के विषय में स्पष्ट ब्यवस्था कर दी गई 
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grag १६४४ में भारत सरकार ने 'कोयला-खान श्रम-कल्याण कोष था? (Coal 
mines Labour Welfare Fund) तथा १९४६ में अभ्रक की खानों के श्रमिकों के 
लाभार्थं “अश्नक-खान श्रम-कल्याण कोष' (Mica mines Labour Welfare Fund) का 
faai किया । केन्द्रीय सरकार के अलावा राज्य सरकारों में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों ने महत्वपुर्ण श्रम-कल्याण कोषों की व्यवस्था है । 
राज्य सरकारों के श्रम-विभागों द्वारा किये जाने बाले कायं 

श्रम-हित्रकारी कार्यं करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । प्रत्येक 
राज्य में श्रम विभागों की स्थापना कर दी गई है, जिनकी देखरेख में इस कायं का 
संचालन होता है । बम्बई तथा उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य 
किया है । 

बम्बई राज्य में सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के ५० श्रम-हितकारी 
केन्द्र हैँ । उत्तम श्रेणी के केन्द्र में हर प्रकार के खेलों की व्यवस्था है, जसै हाकी 
फुटबाल, वालीवाल अथवा ताश, शतरंज, HLA इत्यादि | व्यायामशाला, स्त्री पुरुषों के 
पृथक स्नानागृह तथा बच्चों के खेलों का प्रवन्ध आदि हें । इसी प्रकार फिल्म शो, रेडियो, 
नाटक संगीत प्रतियोगिता, वाचनालय, पुस्तकालय, स्कूल तथा डाक्टरी सुविधाओं की भी 
व्यवस्था है । प्रत्येक केन्द्र का संचालन एक योग्य सरकारी कर्मचारी के हाथों में होता है, 
जो समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी अथवा मनोरंजन के हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन 
करता रहता है तथा स्त्रियों की शिक्षा तथा मनोरंजन का भी प्रबन्ध करता है | इसके 
अतिरिक्त श्रम-कार्य-कर्त्ताओं को शिक्षा देने और नागरिकता की शिक्षा के लिये भी स्कूल 
खोले गये हैं । उत्तर-प्रदेश लगभग सभी औद्योगिक नगरों में श्रम हितकारी केन्द्रों की 
स्थापना कर चुका है । विशेष रूप से कानपुर नगर में इस प्रकार के कई केन्द्र स्थापित 
किये गये हैं । इन केन्द्रों में लगमग वे सभी काये होते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । इसके अतिरिक्त खेल-कूद प्रतियोगिता, कवि-सम्मेलन आदि का आयोजन, 
संगीत की शिक्षा गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को दूध का वितरण, चर्खा चलाने की 
शिक्षा तथा अन्य कई प्रकार के कायं किये जाते है । बिहार-सरकार ने भी जमशेदपुर 
तथा कटिहार में दो श्रम-हितकारी केन्द्रों की स्थापना को है । पश्चिमी बंगाल राज्य 
में भी इसी प्रकार के श्रम-हितकारी केन्द्र खोले गये हैं जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैँ 
(अ) मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना । बच्चों ओर बड़ों को प्रारम्भिक 
शिक्षा का प्रबन्ध करना । (स) डाक्टरी सुविधाओं का प्रबन्ध करना । (द) श्रम संघ _ 
कार्ये-कर्ताओं का निर्देशन । 

इस प्रकार से देश के अन्य राज्यों में भी श्रम-हितकारी कार्य राज्य सरकारों _ 
द्वारा किये जा रहे हैं । इन प्रयत्नों से कुछ अंशों में श्रमिकों की दशा में सुधार हुआ है, . 
परन्तु अभी श्रमिकों की दशा को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। भारतीय रेलों _ 
में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य संरकारी उद्योगों के श्रमिकों की सुविधाम्नों _ 
और हितों का विशेष ध्यान रवखा जाता है ओर उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की 
जाती है | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम-हितकारी कार्य मानवता के विचार से तथा श्रम 
की कार्य-कुशलता की वृद्धि के विचार से आवश्यक हैं और सरकार मिल-मालिकों, 
श्रम सङ्घों तथा समाज सेवा संस्थाओं को अपनी क्षमता के अनुसार इस कार्य में योग 
देना चाहिए । © 

प्रश्न ७५--भारत सरकार हारा औद्योगिक श्रम की सहायतार्थ 'सामा- 
जिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये किये गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिये । क्या 
आप इस प्रगति को पर्याप्त समझते हैं ? (आगरा १९५६) 

अथवा 

१९४८ के 'कमंचारी राज्य बीमा कानून” की मुख्य बातों की विवेचना 

कीजिये । इसका श्रमिकों को स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा । 
“ (सागर बी० ए० १९६३, पटना १९५२, इलाहाबाद ६०) 

Give a brief account of the social security measures adopted by 
the Government of India to help industrial labour, Do you regard the 
progress as adequate ? 
j Or 

State the main provisions of the Fmployees State Insurance Act 
of 1948. How does it affect the position of the workers ? 


सामाजिक सुरक्षा BT AA 
सामाजिक सुरक्षा (Social security) एक व्यापक शब्द है । इसका अथं है 
कि मनुष्य की उन सभी विपदाओं से रक्षा की जानी चाहिये, जिनका उसे अपने जीवन 
काल में सामाजिक सदस्य होने के नाते सामना करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 

(I. L. 0.) के अनुसार “सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के किसी उचित 

संगठन द्वारा सदस्यों को किन्हीं खतरों में प्रदान की जाती है जो खतरे उन पर कभी 

भी आक्रमण कर सकते हैं | ; 

: “(Social security is the security that society furnishes through 
मूर appropriate organisation against certain risks to which its members are 
_ exposed)! 

एक लोक-हितकारी राज्य (Welfare State) में सरकार अथवा समाज का 
` उत्तरदायित्व है कि वह मनुष्य की इन सभी विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करे । पुरे मानव 
को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी देश के लिये सम्भव नहीं है, 
कन्तु कुछ सीमित क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाया 
सकता है। | 


लेण्ड में बेवरिज योजना (360९108926 Plan) के आधीन बीमारी का बीमा 


re 


Adarkar) इस योजना का अध्ययन करते गये थे 


# 


गी पेन्शन आदि की सुंविधायें प्रदान की गई हैं। भारत सरकारकी | 
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सीमित क्षेत्र में कुछ अंशो तक भारत में इसे लागू करने की उन्होंने भारत सरकार के 
सामने मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था । १९४८ में उसी के आधार 
पर एक कानून पास किया जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की दशा में सुधार के लिये विभिन्न 
घ्यवस्थाये की गई हैं | i 
कर्मचारी राज्य बीमा कानुन (१६४८)--यह अधिनियम जम्मु और काइमीर 
को छोड़कर समस्त भारत की उन सभी गैर-मौसमी फंक्टरियों पर लागु होता है जिनमें 
२० या अधिक श्रमिक कायं करते हैं और जिनमें शक्ति का प्रयोग होता है । इसके 
अन्तर्गत वे सभी कर्मचारी आ जाते हैं जिनको सीधे तरीके से भर्ती किया गया होया | 
ठेकेदार के द्वारा फेक्ट्री के किसी काम पर लगाया गया हो, परन्तु उनका मासिक प 
पारिश्रमिक ४०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये ' : 
प्रशासत--इस योजना का प्रशासन करने के लिये कमचारी राज्य बीमा निम 
(Employees State Insurance Corporation) की स्थापना की गई है । इसके 
३८ सदस्य हैं, जिनमें मजदूरों, मालिकों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रति- 
निधि हैं । इनके अतिरिक्त डाक्टरी पेशे वाले और भारतीय संसद के सदस्य भी इसके | 
सदस्य हैं, इनमें से १३ सदस्यों की एक समिति निगम के सामान्य प्रशासन की देखभाल | 
करती है । डाक्टरी सुविधायें प्राप्त करने के लिये इस विषय में दो व्यक्तियों की एक अन्य 
समिति परामशं देती है। निगम का सबसे बडा अधिकारी एक डायरेक्टर जनरल है, 
जिनकी सहायता के लिये चार अन्य सहायक अफसर हैं। निगम द्वारा देश के कुछ प्रमुख 
"औद्योगिक केन्द्रों में प्रादेशिक तथा स्थानीय दफ्तर स्थापित किये गये हैं । 

निगम के वित्तीय साधन- कमंचारी राज्य वीमा योजना को चलाने के लिये 
धन की आवश्यकता होती है । यह भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारों, मिल-मालिकों _ 
तथा मजदूरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार समस्त योजना के प्रशासनका 
भार उठाती है और उसका व्यय स्वयं करती है । प्रान्तीय सरकार योजना के आधीत _ 
अस्पतालों आदि की व्यस्वथा करती है । मजदूर अपने साप्ताहिक वेतन के आधार पर | 
२ आने से १ १० ४ आने प्रति सप्ताह देते हैं। मिल मालिकों को भी लगभग इसका. 
ढुगुना घन देना पड़ता है । ड 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें 

इस योजना के अन्तर्गत कई प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं-- 

(१) डाक्टरी सुविधा--जो कमंचारी इस योजना के आधीन अपना बीमा 
कराये हुये होते हैं, उन्हें बीमारी के दिनों में मुफ्त इलाज की सुविधायें प्रदान की जाती 
हैं। सरकारी अस्पतालों में उनके लिये पृथक्‌ स्थान रहता है और निगम स्वयं अपने 
चिकित्सालय खोलता है तथा डाक्टरों की नियुक्ति करता है । इन चिकित्सालयों से मामूली 
बीमारी की औषधी मुफ्त मिलती है । जिन बीमारियों के लिये शुल्क लिया जाता है उन 
पर भी शुल्क की दर कम रक्खी गई है। a = 

(२) बीमारी में ग्राथिक सहायता--यदि बीमार व्यक्ति लगभग ६ महीने 
ga से अपता बीमा कराये ga है और बीमे की साप्ताहिक किश्तें बराबर देता आ रहा 
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है तब बीमारो के दिनों में उसे नकद भाथिक सहायता भी दी जाती है। यह सहायता 
उसकी औसत मजदूरी के हिसाब से दी जाती है । 

(३) मातृत्व लाभ सुविधा (Maternity Benefit)—az सुविधा केवल स्त्री 
कमंचारियों को उस काल में दी जाती है, जव उनके बच्चा पैदा होने वाला होता है । 
इससे उन्हें प्रति दिन ७५ पैसे के हिसाव से नकद सहायता मिलती है। इस सुविधा के 
साथ कुछ शर्त भी हैं, जैसे कि अन्य सुविधाओं के लिये हैं । 

(४) अपाहिजो की सुविधा--जो कर्मचारी काम करते समय चोट-फेंट के 
कारण अपाहिज हो जाते हैं और काम करने के योग्य नहीं रहते उन्हें नकद आथिक 
सहायता देने की व्यवस्था है । यदि चोट अस्थायी है तो ठीक होने से औसत वेतन का 
हे भाग सहायता के रूप में मिलता है। इसके विपरीत यदि अपाहिजपन स्थायी है तो 

जन्म भर की पेन्शन दी जाती है । 

(4) परिवार वालों को सुविधा--जिन कर्मचारियों का बीमा है और जो 
काम करते समय तक अकस्मात चोट आदि लगने के कारण मर जाते हैं, उनके परिवार 
वालों (पत्ती तथा बच्चों) को आथिक सहायता दी जाती है। पत्नी को उस समय 
तक सहायता दी जाती है, जब तक वह दोबारा शादी न करले। इसी प्रकार लड़कों 
को १५ साल की आयु तक और भ्रविवाहित लड़कियों को १३ साल की आयु तक 
सहायता मिलती है। 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति 

यह योजना सर्वप्रथम १६५३ में कानपुर तथा दिल्ली राज्य में लागू की गई 
थी । इसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में भी जिनमें अमृतसर, अम्बाला, जालन्धर, लुधियाना, 
तथा जगाधरी आदि शामिल हैं, लागु की गई। तत्पश्चात्‌ १६५४ में नागपुर तथा 
बम्बई नगर में भी इसे लागु किया गया। १६४४ में कोयम्वदूर, इन्दौर, ग्वालियर, 
उज्जैन तथा रतलाम में लागू की गई। इस समय देश के लगभग १०:४३ लाख कमं- 
चारी इससे लाभ उठा रहे है । कमंचारी राज्य बीमा योजना ३ १ माच १९६२ के 
अत्त तक समस्त केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा राज्यों के १५७ केन्द्रों में २०:७७ लाख 
कः चारियों पर लागु हो चुकी थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५०० या इसे अधिक 
ओद्योगिक कमंचारी वाले समस्त केन्द्रों में यह योजना लागु की जायेगी जिससे लगभग 
३० लाख श्रमिक इस योजना से लाभ उठा सकेंगे । १६६१-६२ के अन्त तक इस योजना 
में कर्मचारियों का चन्दा ५'४३ करोड़ रुपये तथा मिल मालिकों का चन्दा ४:० र 
करोड़ रुपये हो चुका था । इस समय (१९६१-६२ के अत्त तक) बीमा किये जाने वाले 
व्यक्तियों को लगभग ४'१६ करोड़ रुपए हित लाभ के रूप में दिये जा चुके थे । जिनमें 
से बीमारी हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, अथोग्यता हित लाभ, उत्तर जीवी हित लाभ 

के रूप में क्रमशः ३९१४ करोड़ रुपये, १८१ ३ लाख रुपये, ७१९२९ लाख रुपये दिये गये। 
ai सामाजिक सुरक्षा के अन्य उपाय 
हम कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं । इस योजना के 
: लागू होने से पूर्वं भी भारत में कई अन्य कानुन पास किये जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ए७/२० औद्योगिक श्रम ३१६ ` 


-मजदुरो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही समझना चाहिये । इनमें निम्नलिखित 


महत्वपूर्ण हैं-- 

(१) कर्मचारी मुम्रावजा कानुन (१९२३)--इस कानून का उद्देश्य यह 
है कि काम करते समय जिन कमंचारियों को चोट आ जाती है अथवा जो अपाहिज हो 
जाते हैं उन्हें मिल मालिकों से मुआवजा दिलवाना है। इस कातून में कुछ ऐसे दोष 
हैं कि जिनके कारण मिल मालिक बहुधा मुआवजा देने से बच जाते हैं और मजदूर 
को कोई सहायता नहीं मिल पाती । अब जिन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
लागु हो गई है, वहाँ इस कानून का स्थान बीमा कम्पनी ने ले लिया है और उसी योजना 
के आधीन सब प्रकार की सुविधायें प्रदान को.जाती हैं, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं। आशा की जाती है कि समस्त देश में राज्य बीमा योजना लागु हो जायेगी, 
तब इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। १६५९ में इस अधिनियम में कुछ 
आवश्यक संशोधन करके इसका क्षेत्र अब पहले से व्यापक कर दिया गया है । सन्‌ १६४८ 
में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पास होने से क्षतिपूर्ति अधिनियम पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है । अब जिन स्थानों में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम को लागु किया गया है उन 
क्षेत्रों से क्षतिपुति अधिनियम को हटा दिया गया है। न 

(२) कोयला खान प्राविडेन्ट फण्ड कानून (१६४८)--इस कानुन के द्वारा 
भारत सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह कोयले की खातों में काम करते 
वाले मजदूरों को प्राविडेन्ट फण्ड तथा बोनस के वितरण की योजना बनाकर लागु कर 
सके । इस कानुन से कोयले की खान में काम करने वाले प्रत्येक मजदुर को बोनस तथा 
प्राविडेन्ट फण्ड का लाभ अनिवाये रूप से प्राप्त होता है । अक्टूबर १६६० के अन्त तक 
इस योजना के कुल आधिक साधन (Assets) २३ करोड़ रुपये से भी अधिक थे । 

(३) प्राविडेन्ट फण्ड कातून (१९५२)--जिस औद्योगिक संस्था में ५० या 
अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं और जो तीन साल से अधिक से कार्य कर रहा हे उसमें 
कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्राविडेच्ट फण्ड की सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं। 
मजदूर अपने वेतन में से ६ पैसे रुपया के हिसाब से कटौती कराते हैं ओर इसी दर से 
मिल मालिकों को भी उसमें धन जमा करना पड़ता है । इस कानुन के अन्तर्गत अक्टूबर 
१६६२ के अन्त में छूट दिये हुए तथा बिना छूट दिये हुए प्रतिष्ठानों (Establishments) 
की संख्या २४,३४५ थी और इसमें चन्दा देने वालों की संख्या ३७,६१,६७४ थी । इस 
समय विभिन्न निधियों में कुल जमा की गई रकम ४३७:७६ करोड़ रुपये थी । १३४११ 
करोड़ रुपया कारखानों से अलग होने वाले सदस्यों को दिया गया“ । à 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 
कुछ प्रारम्भिक कार्य किये गये हैं, किन्तु इनकी अब तक को प्रगति को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका हे । सामाजिक सुरक्षा की 
सफलता में अनेक बाधायें हैं। भारत जैसे देश में समाज सुरक्षा की योजनाओं को पूरी 
तरह लागू करने के लिये बहुत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है । यह भार. 
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सरकार पुरी तरह ग्रहण नहीं कर सकती । मिल मालिक इस विषय में सरकार के साध 
पुरी तरह सहयोग करने को तैयार नहीं है । उनका कहना है कि उद्योग पर एक तो कर 
का भार बहुत अधिक है, दुसरे श्रम की कायं-क्षमता बहुत कम है । इसलिये जव तक 
उद्योग की उत्पादन क्षमता न बढ़े, उद्योग इन नई योजनाओं के भार को सहून नहीं कर 
सकता । सरकार भी इस विषय में शीघ्रता नहीं करना चाहती । यही कारण हैकि 
सामाजिक सुरक्षा की योजना का विस्तार धीरे-धीरे किया जा रहा है । प्रथम व द्वितीय 
पंचवर्षीय योजनाओ में श्रम-कल्याण कार्यक्रम पर क्रमशः ७ करोड़ रुपये और १३:८१ 
करोड़ रुपये व्यय किये गये | तीसरी योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम पर ७१०८ करोड़ 
रुपये व्यय करने का प्रावधान है । 

प्रश्‍न ७३--भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मकानों की समस्या क्या 
है ? मिल मालिकों अथवा सरकार द्वारा इसके समाधान के लिये क्या प्रयत्न 
किये गये हैं ? (लखनऊ १६४७, इलाहाबाद ६१, विहार १९६३) । 
What is the problem of housing of industrial labour in India ? 
What steps have been taken by the Employer or the State to solve it ? 
औद्योगिक मकानों कीं ससस्या- भारत में औद्योगिक श्रमिक मकान की 
समस्या से सबसे अधिक पीडित हँ । कलकत्ता, बम्बई, कानपुर तथा बड़े औद्योगिक नगरौं 
में मजदूरों के रहने के लिये जिस प्रकार के मकान उपलब्ध हैं, उन्हें मकान कहना मकान 

Wer का अपमान करना है । गन्दी बस्तियों में श्रमिकों को इस प्रकार की छोटी तथा 
अन्धेरी कोठरियों में रहना पड़ता है, जो किसी भी प्रकार मनुष्यों के रहने योग्य नहीं 
हैं। इनमें साफ हवा, धुप तथा रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं होता । यह जाड़ों में सदं, 
गर्मियों में गर्म तथा बरसात में नमी से भरी रहती हैं । इतना ही नहीं एक-एक कोठरी 
'में ६ अथवा ७ आदमी रहते हैं । उन्हें वहीं खाना-पकाना, वहीं सोना तथा अपना सामान 
रखना पड़ता है । ऐसी दशा में श्रमिक का स्वास्थ्य खराब हो जाना अथवा उसकी कार्ये- 
कुशलता का घट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिये इस बात की आवश्यकता 
अनुभव की गई कि इन गन्दी बस्तियों को समाप्त करके नई बस्तियों का निर्माण किया 
'जाये और इस कार्य को अन्य श्रम-हितकारी कार्यों के साथ प्राथमिकता दी जाये । इससे 
“श्रमिकों की दशा में काफी सुधार हो जावेगा । 

ओ समस्या का समाधान और उसकी प्रगति--औद्योगिक मकानों की समस्या 
कोई नई समध्या नहीं है । लगभग सभी औद्योगिक देशों में यह समस्या औद्योगिक 
विकास के साथ-साथ उत्पन्न होती है ओर इसके समाधान के लिये प्रयत्न करने पडते हैं । 
सर्वप्रथम मिल-पालिको का यह कत्तव्य है कि वे अपने कार्या में कार्य करने वाले श्रमिकों 
के लिये आरामदायक मकानों का निर्माण करावे | यदि वे किसी कारण'इस कार्य को 
करने में असफल रहें, तभी सरकार को इनमें योग देना चाहिये । इसके लिये सरकार के 
` पास एक स्पष्ट नीति तथा योजना होनी जरूरी है । भारत के कुछ प्रमुख मिल-मालिकों 
ने अपने मजदूरों के वास्ते सुन्दर श्रम बस्तियों का निर्माण कराया है, जिनमें बिजली, 

` पानी तथा सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। टाटानगर, जमशेदपुर, मोदीनगर, 
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मेरठ, डालमियाँ नगर तथा इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने È । इतना हो 
हुए भी या अभी भी उतनी ही जटिल है, जितनी पहले थी । इसका एक कारण 
यह दै कि देश का औद्योगिक विकास हो रहा है और उसी के साथ-साथ औद्योगिक 
मकानों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है । 
हि सरकार की नीति-भारत सरकार ने औद्योगिक मकानों के सम्बन्ध में १६५०" 
बाद से विशेष (रुचि लेना प्रारम्भ किया । पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्य के लिये 
हिन स्थान दिया गया । योजना आयोग (Planning Commission) के सुझाव 

पर १९५२ में सहायता प्राप्त औद्योगिक भावास (Subsidised Industrial Housing 
Scheme) योजना पर कार्यं शुरू किया गया और प्रथम योजना के कार्य-काल में इस 
योजना की काफी प्रगति भी हुई । 

सहायता प्राप्त औद्योगिक ग्रावास योजना (Subsidised Industrial 
Housing Scheme)—zq योजन! का कार्य राज्य सरकारों, आवास बोर्डो (Housing 
Boards), मिल-मालिकों तथा सहकारी मकान निर्माण समितियों (Co-operative 
House-Building Societies) के माध्यम से औद्योगिक मकान निर्माण कार्य को 
प्रोत्साहन देना है । यह योजना सर्वप्रथम उन औद्योगिक मजदुरो के हेतु लागू-की गई, 
जो १९४८ के फैक्ट्री कानून के आधीन आते हैं। अब यह कोयला तथा अश्रक (Coal 
and Mica) की खानों में काम करने वाले मजदूरों को छोड़कर शेष उन मजदूरों के 
लिये लागू कर दी गई है जो १९५२ के भारतीय खान कातून (Mines act of 1952) 
के आधीन आते हैं । 

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार औद्योगिक मकानों के निर्माण के लिये 
अनुदान तथा कर्ज के रूप में आथिक सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को 
एक कमरे वाले मकानों के निर्माण की ५०% लागत अनुदान के रूप में और ५०% कजं 
के रूप में दी जाती है। कलकत्ता तथा बम्बई में इस प्रकार के मकान की औसत लागत. 
४५०० रुपये तथा अन्य स्थानों पर २७०० रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 
सहकारी मक्रान निर्माण समितियों तथा मिल-मालिको को भी अलग-अलग अनुपात में 
आशिक सहायता प्रदान की जाती है । 

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं की प्रगति--प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में इस कार्य के लिये ३८:५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । १९५७ तक 
२५५९ करोड़ रुपये की कुल स्वीकृति इस योजना के अन्तर्गत दी गई । प्रथम योजना के 
अनुसार कुल ७६६७९ मकान बनाने का अनुमान था । निम्नलिखित तालिका विभिन्न 


राज्यों में बनने वाले मकानों की संख्या को स्पष्ट करती है-- 
ne nt es क ल क न 2 कक 


बम्बई | १६१६५ मकान 
उत्तर प्रदेश २१७०६ ” 
हैदराबाद ५६२६ 13 
मध्य प्रदेश ५१८१ " 
मध्य भारत 3४४४ ”' 
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नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितम्बर १६६२ तक लगभग १२५००० मकान 
बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रथम योजना में जितने मकानों के बनने की स्वीकृति दी गई 
थी उनमें से लगभग ८५% राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं । 
fara तालिका आधिक सहायता की मात्रा तथा बनने वाले मकानों की 
स्त्री कृति संख्या की ओर संकेत करती है; जो दिसम्बर १९६२ तक ` दी गई है-- 
१९६३ के अन्त तक की प्रगति": - 


स्वीकृत श्राथिक सहायता x 
स्वीकृत मकान 


| कर्ज अनुदान | योग 

१.राज्यसरकारोको |E रूपा गना पर्छ” २३:४६ | रर. OST १२ 

र ने २५१ ४६१०० ९३,८९५ 
२. सेवा नियोजको को | 

(Private Employer) ५५० | २७८ | ७२८ ३१,२५८ 
३. सहकारी समितियों को १:३८ | ०५७ | १:९५ ६,२४१ 
४. केन्द्रीय सरकार (देहली में) — | — | ०९५ कळ e (देहली मे) ea |¬ 19608९0 _ ७/5२/६६४० | 

योग | २९'३७ २१:८६ | 


६१5५ | १,६४,०५८ 


दुसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की 
गई थी और सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १२८००० मकानों 
का निर्माण दूपरी योजना के काल में होने की आशा की गई थी । दूसरी योजना में कुल 
२५० करोड़ रुपये खर्च किये गये और ५ लाख मकान बनकर तैयार हये । 

तीतरी पंचवर्षीय योजना में मकान निर्माण--तीक्ष Y पंचवर्षीय योजना में 
सरकारी स्रोतों से १४२ करोड़ रुपये मकानों के निर्माण पर खर्च किय्रे जावेगे । जीवन 
बीमा निगम द्वारा भी ६० करोड़ रुपये इस दिशा में प्राप्त होने का अनुमान है । 

गन्दी बस्तियों को सफाई-पड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियां स्थापित 
हो गई हैं जिन्हें अहाते, चाल, बस्ती तथा अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। राज्य 
सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे इन बस्तियों की जाँच पड़ताल करें और धीरे-धीरे 


` पुर्व निश्चित योजना के श्रनुमार इन्हें समाप्त करके इनके स्थान पर नये मकानों का 


निर्माण करें । इस कार्य पर जो व्यय होगा, उसका २५% अनुदान के रूप में तथा ५०% 


1 बस्ती सफाई योजनायें बना ली गई हैं । 
ओ १२६२ के अन्त तक ६०७१४ मकानों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई, जिन 
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है । १६६० के अन्त तक २२२७० मङ्रान बन चुके थे । दिसम्त्रर १६६२ तक दिल्ली में 
६०१३ मकान और १२१ दुकानें बनीं | 
श्रमिकों के अतिरिक्त ama (Plantations) में कार्य करने वाले 
3 लिये भी मालिकों द्वारा मकान की व्यवस्था करना अंतिवार्य कर दिया गया 
है। जो छोटे मकान के स्वामी हैं और स्वयं मकान बनाने का कार्य नहीं कर सकते वहाँ 
राज्य सरकार इस कार्य को करेंगी और भारत सरकार से उन्हें आथिक सहायता प्राप्त 
होगी । इस विषय में १६५६ में एक योजना तैयार कर ली गई थी । १६६२ के अन्त तक 
सरकार हारा इस योजना के अन्तर्गत ६९२ मकानों के निर्माण हेतु २०-६८ लाख रुपये 
स्वीकृत किये गये जिसमें से ६९० मकानों का निर्माण हो चुका है ।* 
TA ७७--भारत में प्रौद्योगिक श्रम के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित 
g की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये । इसकी सफलता की क्या सम्भावना 
E (भागलपुर १६६३, बिहार १६६३, पटना १६५२) 
Point out the necessity of fixing minimum wages for Industrial 
Labour in India Indicate the prospects of the success. 
न्युनतम मजदूरी का अर्य--न्यूनतम मजदुरी का अथे कानुन द्वारा निर्धारित 
मजदूरी की उस दर से है, जिससे कम मजदूरी किसी भी व्यक्ति को न दी जाये । दुसरे 
शब्दों में, कातून मिल-मालिको को कम से कम न्युनतम मजदूरी देने को बाध्य करे ताकि 
मजदूर कम से कम एक JTTA स्तर का जीवन व्यतीत कर सकें । १६२६ में सवंप्रयम 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संघ (International Labour Organization) ने अपने सम्मेलन 
में सदस्य देशों द्वारा न्युनतम मजदूरी को दर निर्धारित करने का प्रस्ताव पास किया 
था। १६३१ में शाही श्रम उद्योग (Royal Commission on Labour) ने भी भारत 
में न्यूनतम मजदुरी की दर लागू करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया था । परन्तु 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पुर्व इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया था । अब 
अवश्य ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। 3 
भारत में न्यूनतम मजदूरी को आवश्यकता--भारत भी उन देशों में से एक 
है, जहाँ प्रचलित मजदूरी की दर बहुत कम है और श्रमिकों का रहन-सहन का स्तर 
नीचा है । इसका उनकी कार्य-कुशलता पर भो बुरा प्रभाव पड़ता È | मजदूरों को याई 
ऊंचा जीतन स्तर रखने योग्य मजदूरी (Living wage) भी न मिले, तब कम से कम 
इतनी अवश्य मिलनी ही चाहिये, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पेट भर सके । 
न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने वाले मकान में रह सकें और सर्दो-गर्मों से बचने योग्य 
कपड़े पाहुन सकें । इससे कम सजदूरी करना उनके साथ सामाजिक तथा नैतिक अन्याय 
है। भारत में मजदूर वर्ग का शोषण बहुत पहले से होता आ रहा है, किन्तु इस ओर 
कभी सरकार का ध्यान नहीं गया । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश की राष्ट्रीय सरकार | 
ने इस विषय में कुछ आवश्यक पग उठाए हैं। ु : 


Cada 1963, pige 350... Ge ES rs India 1963, pige 350. 
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परिश्रम करना पड़ता है, जिसमे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उन्हें नाना प्रकार 
के रोग लग जाते हैं। ऐसे उद्योगों को परिश्रमशील उद्योग (Sweated Industries) 
कहते हैं, जिनमें कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इन उद्योगों 
के श्रमिकों में परस्पर संगठन का अभाव है और मजदूरी की दर भी बहुत नीची है इस- 
लिये मजदूरों के लिये न्युनतम मजदूरी की दर निर्धारित करना परम आवश्यक है | 

न्युनतस मजदूरी कानुन १९४८- (Minimum Wages Act 1948)— 
भारतीय संसद ने १९४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास किया जिसके अनुसार कुछ 
चुने हुए उद्योगों ओर व्यवस्तायों में काम करने वाले मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित कर दी गई। ये वे उद्योग हैं, जिनमें बहुत अधिक परिश्रम की आइश्यकता 
पड़ती है और काम को देखते हुए जिनमें मजदूरी की दर बहुत कम है । इनमें चावल 
और आटे की मिलें, तेल मिलें, चमड़े के कारखाने, मोटर यातायात तथा सड़कें बनाने 
आदि के कार्य शामिल हैं । | 

इस कानून का उद्देश्य विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिये जीवन-निर्वाह योग्य 
एवं न्युनतम मजदूरी की व्यवस्था करना है जो पूरी तरह संगठित नहीं हैं। यह कानून 
यद्यपि उच्च आदर्श को लेकर बनाया गया है, किन्तु इस समय इसका क्षेत्र बहुत सीमित 
रक्खा गया है । देश में ऐसे कितने ही व्यवसाय हैं जिनमें कार्य करने वाले मजदूर शोपण 
के शिकार हैं, किन्तु इनकी सहायता की कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है । usa 
सरकारों को यह अधिकार अवश्य दे दिया गया है कि वे जिस उद्योग पर उचित aa, 
तीन माह का नोटिस देकर यह कानून लागू कर सकती हैं। इस कानुन के अन्तगंत 
राज्य-सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे केवल कम से कम oo श्रमिक 
वाले उद्योगों पर यह कानून लागू कर सकती हैं । 

न्यूनतम मजदूरी की दर किस प्रकार निर्धारित की जाय यह एक जटिल प्रश्‍न 
है । इस विषय पर कानून में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है । न्यूनतम मजदूरी की 
दर निर्धारित करने का कायं जिन समितियों द्वारा किया जाता है उनमें मिल-मालिकं 
तथा कर्मचारियों के समान संख्या में प्रतिनिधि होते हैं, किन्तु उनके चुनाव तथा नियुक्ति 


को व्यवस्था दोषपूणं है । जिसके फलस्वरूप श्रमिक लोग शोपण चक्र से मुक्त नहीं हो 
पाये हैं । 


न्युनतम मजदूरी कातून में १६५४ में कुछ संशोधन (Amendments) किये गये 


` हैँ । कातून की सूची में उन उद्योगों का उल्लेख किया गया है, जिन पर यह कानून लागू 


 कियाजा सकता है। इस सूची के दो खण्ड हैं--सूची के प्रथम खण्ड में उल्लिखित सभी 


उद्योगों पर यह कानून लगभग सभी राज्यों में लागु हो चुका है। सूची का दूसरा खण्ड 


1 ओर भी जटिल कार्य है, क्योंकि देहातों में मजदूरी के भुगतान का कोई निश्चित _ । 


नहीं है । इस क्षेत्र में कानून को लागू करने के लिये समस्या की पुरी तरह जांच- 
at 
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मजद z 
व fer Fee a eee! १९० मेंस गत जक 
: 7 जिर सार कृषि सहित अन्य अनुसूचित व्यवसायों में 
न्युनतम मजदूरी के निर्धारण की अवधि ३१ दिसम्बर १६५९ तक बढ़ा दी गई थी । 
3 Fe i मजदूरी कानून की सफलता को सम्भावना--जैसा कि हम ऊपर 
ae ह 7 ERES मजदुरी का निर्धारण एक उच्च आदर की प्र प्ति के लिये क्या 
> । वह्‌ आदर्श यह है कि कुछ समय के पश्चात्‌ देश के प्रत्येक मजदूर को, चाहे 

ag केसी भी प्रकार के ब्यवसाय में कायं क्यों न करता हो, कम से कम जीविका योग्य 
मजदूरी (Living Wage) निर्धारित करना है । जीविका योग्य मजदूरी उसे कहते हैं, 
जिससे मजहुर एक अच्छा रहन-सहन का स्तर बनाये रखे, कुशलतापुवक कायं करे और 
उसका जीवन सामान्य रूप से सुखमय हो । जीविका योग्य मजदूरी सबसे बाद की सीढ़ी 
है | इससे पूर्व न्यायपूर्ण मजदुरी (Fair Wage) का प्रश्‍न आता है । न्यायपुणं मजदूरी 
= का अथ्‌ यह है कि श्रमिक अपनी कार्ग्र-कुशलता को, बनाये रख सके. ओर सामान्य aut 
के बाद कुछ बचत भी करता रहे । यह हमारे भादशं के बीच की सीढ़ी है । भारत में 
न्यायपुणे मजदूरी की दर निर्धारित करने से सम्बन्धित कानुन संसद के सामने पेश हो 
चुका है, किन्तु अभी तक पास नहीं हुआ है, न्यायपूण मजदूरी के विषय में यह कहा 
गया हे कि यह न्युनतम मजदूरी से अधिक और जीविका मजदुरी से कुछ कम होनी 
चाहिये । इस प्रकार हम देखते है कि भारत में जीविका योग्य मजदूरी अथवा न्यायपुर्ण 
मजदूरी भी सारे देश के मजदूरों पर लागु नहीं हुई है। 

न्युनतम मजदूरी कानून में कुछ दोष हैं, जिनके कारण इसकी प्रगति बहुत धीमी 
रही है । सर्वप्रथम तो यह कानून बहुत सीमित क्षेत्र में कुछ थोड़े से उद्योगों तथा 
व्यवसायों में लागु किया गया है । दुसरे न्युनतम मजदूरी निर्धारित करते समय कौन-सी | 
विधि अपनाई जावे, इस विषय d कानुन में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तीसरी बात 
यह है कि मिल मालिक इसके अधिक पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उनका मत यह है कि | 
न्युनतम मजदूरी उसी समय लागु करनी चाहिये, जब उद्योग उसका भार सहन करते की 
क्षमता रखता हो । वतंमान समथ के अनुसार भारतीय उद्योग इस स्थिति में नहीं हैं कि 
न्यूनतम मजदूरी अथवा न्यायपूर्ण मजदूरी का भार सहन कर TH । 

वस्तुतः इस प्रकार को कोई भी योजना उसी समय सफल हो सकती है, जब देश | 
की राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि हो । इसके लिये उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़नी | 
चाहिये । यह तभी हो सकता है, जब उसमें कार्य करने वाले कार्यकुशल हों। भारतमै | 
राष्ट्रीय आय में अभी तक इस मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है कि इस प्रकार की योजनायें 
सारे देश पर लागू की जा सके । यह बात स्पष्ट है कि मजदूरी आदि का वितरण राष्ट्रीय | y. 


आय में से ही होता हे । यदि मजदूरों को उनकी सेवाओं के अनुसार उचित मजदूरी : 
प्रिल रही हो तो मजदूरी की दर में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु स्थायी रूप से सुधार | 
की योजना तभ्री लागू हो सकती है, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, ताकि उद्योग उसके 
भार को सहन कर सके । अभी भारत इस हृष्टि से काफी पिछड़ी हुई अवस्था में ही] OO 
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“निर्धारण की अत्यधिक्र आवश्यकता होते हुए भी निकट भविष्य के भारत में सामान्य 
रूप से न्युनतम मजदूरी के गिर्धारण की कोई सम्भावना नहीं है, वरन्‌ इसके लिये काफी 
समथ चाहिये । 


श्र 
उपरोक्त विवेचन से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी | 


प्रश्‍न ७८--भारत में श्रम-संच आन्दोलन के विकास पर प्रकाश डालिये। 

इसकी मन्द गति के क्या कारण रहे हँ? इसे मजबूत बनाने के हिथे अपने 
सुझाव दीजिये। (आगरा १९५६, पटना ५५, इलाहाबाद ४८, ५५, राजस्थान ५३, 
५४, पंजाब ४८, ५६, मगध ६३, विक्रम ६१, विहार ६१-^) . 


अथवा 
अच्छे और सफल श्रमिक सङ्घ की क्या विशेषतायें हैं ? भारतोय श्रमिक 
सङ् के मागे की बाधाओं का विवेचन कीजिये । - (आगरा १६६५) 
श्रथवा 


a भारत के श्रमिक agi के विकास में अधिकांश बाधायें झाम्तरिक हैं, वे 
स्वय श्रमिकों की प्रोर से प्रांती हैं ।” विवेचना कीजिये। (विक्रम १६६५) 
Trace the growth of Trade Union Movement in India. Account 

for its slow progress and offer suggestions to make it strong. 

Or 
What are the characteristics of a good and successful Trade 
Union ? Discuss the obstacles in the way of Indian labour organization, 
(Agra 1965) 
भारत में श्रम आन्दोलन का विकास 
सिडनी और वेव (Sidney and webb) के अनुसार, “श्रमिक संघ श्रमिको के 
ऐसे स्थाई संगठन को कहते हैं जिसका ध्येय काम की दशाओं को बनाये रखना और 
सुधारना होता है ,” 

(A Trade Union is a continious organisation of wage-earncrs 


for the -purpose of maintaining or improving the conditions of their 
working lines.) 


श्री वी० वी० गिरी (V. V. Giri) के शब्दों में, “श्रमिक संघ श्रमिकों द्वारा | 

अपने आथिक हितों की सुरक्षा के हेतु बनाये गये ऐच्छिक संगठन हैं ।” 
(Trade Unions are voluntary form of organisation of workers 
‘formed to promote and protect their economic interests by collective — 
action) . E 
भारत में श्रम आन्दोलन के संगठन का वास्तविक प्रयत्न १६१८ में तथा इसके | 

बाद के वर्षो में किया गया ag कहना अनुचित न होगा कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के | 
भारतीय श्रम आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा और मजदूर वर्ग में एक नई 

[र को चेतना जाग्रत हुई । १६२० में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सूरत । 
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मजहर सघ स्थापित किया, जिससे सारे देश के मजदूरों को संगठित होने और अपनी 
आवाज बुलन्द करने की प्रेरणा मिली । इससे पूर्वे १९१९ में जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सघ (International Labour Organisation) की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें भाग 
लेने के लिये भारत से मजदूर प्रतिनिधि भी आ गये । इससे भारतीय श्रम आन्दोलन 
को बड़ा प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय आधार पर श्रम आन्दोलन को संगठित करने के 
लिये १९२० में अखिल भारतीय संघ कांग्रेस (All India Trade Union Congress) 
की स्थापना हुई । 
श्रम संघ कानून १९२६ (Trade Union Act 1926) प्रसिद्ध मजदूर नेता 
एन० एम० जोशी (N. M. Joshi) ने सर्वप्रथम १६२६ में श्रम संघों के संरक्षण के लिये 
एक उचित कान्नुन पास करने का प्रस्ताव पेश किया । १९२६ में श्रम संघ कानुन पास 
किया गया, जिसके अनुसार श्रम संघों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई । रजिस्टडं 
रड यूनियन को अपने उद्देश्य की घोषणा करनी पडती थी और अपने सदस्यों की सूची 
तयार करनी पड़ती थी । संघ के हिसाब-किताब की. सालाना जांच अनिवार्य थी । संघ 
के कम से कम ५% पदाधिकारी उसी उद्योग के कर्मचारी होने चाहियें, जिनके विरुद्ध 
हडताल या औद्योगिक भगडौं के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । संघ 
का पसा मजदूरों के हित के कार्यों पर व्यय किया जा सकता था, यद्यपि राजनीतिक 
प्रचार के लिये उन्हें एक अलग कोष रखने का अधिकार था । 
ह १९२७ के बाद कम्युनिस्ट नेताओं का प्रभाव श्रम आन्दोलनों में बढ़ने लगा, 
जसके कारण श्रम नेताओं के विचार में बहुत मत-भेद हो गया । फन्नस्वहूप १९२३ में 
नेशनल ट्रेड युनियन फेडरेशन (National Trade Union Federation) श्री एन. एम. 
जोशी की अध्यक्षता में स्थापित हुई, क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता 
श्री रानाडे ओर श्री दे । पांडे थे । १६३८ में श्री गिरि (४. V. 0510) के प्रयत्नों से इन 
दोनों संस्थाओं का एकीकरण हो गंया । 
दुसरे महायुद्ध के आरम्भ होते ही श्रम संघ में फिर फूट पड़ गई भौर १९४० में 
श्री एम० एन० राय ने इण्डियन फैडरेशन ऑफ लेबर (Indian Federation of 
Labour) की स्थापना की । १९४७ के बाद सरदार पटेल तया अन्य कांग्रेसी नेताओं के 
प्रयत्न से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Indian National Trade Union 
Congress) की स्थापना हुई । १९४९ में समाजवादियों ने हिन्द मजदूर सभा की स्थापना 
की । इस समय भारत में अखिल भारतीय स्तर के ४ संघ हैं-- 
(१) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन कांग्रेस (1. N. T. ए. C.) 
(२) हिन्द मजदूर सभा । र 
(३) युनाइटेड ट्रेंड यूनियन काँग्रेस (U. T. U. €.) 
(४) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A. 1. T. U. €.) 


-  -श्रम-संघ- संश्ञोधन- कातुन- (Trade ए॥1०1-.40धाएवाशा:.$९)--१९४७ में | - ५ 
१९२६ के श्रम संघ कानून में कुछ आवश्यक संशोधन कर दिये गये । अब प्रतिनिधि | 
श्रम संघों को मान्यता देना उद्योगपतियों के लिये अनिवायं हो गया है। मजदूरी तथा 


ड 
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३२८ औद्यागिक श्रम २७/२१ | 
भन्य भगड़ों में उन्हें श्रम संघ से फैसला करना पड़ता है और यदि कोई बाधा हो तो 
फसला करने के लिए श्रम न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है। श्रम-संघ कानून के 


अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, श्रम-संघों को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा हड़ताल आदि 
करने से पूर्व उन्हें उचित नोटिस देना पड़ता है । 


तालिका (१) रजिस्टर्ड श्रम-संघ तथा उनके सदस्यों की संख्या" 
| केन्द्रीय संघों की संख्या राज्य संघों को संख्या 
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. श्रम संघ कानुन १६५५- इन कानूनों के अनुसार श्रम संघ के कार्य मे उद्योग 
तियों को हस्तक्षेप करने का अधिक/र नहीं, मजदूरों को सभी समस्याओं को सुलभा 
का अधिकार केवल श्रम संघ को ही है। इस कानुन के पास होने से श्रम संघों 
व बढ़ गया है औरं श्रम आन्दोलन में एक प्रकार की हढ़ता आ गई है । उपरोक्त 
ची गई तालिका में भारत में कुल रजिस्टर्ड श्रम संघों की संख्या दिखलाई गई है में भारत में कुल रजिस्टर्ड श्रम संघों की संख्या दिखलाई 
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और चारों अखिल भारतीय श्रम संघों से सम्बन्धित श्रम संघों की संख्या तथा उसके 
सदस्यों की संख्या भी दिखाई गई है। 

भारत में सभी राज्यों में श्रम आन्दोलन की प्रगति एक साथ नहीं हुई है। 
बम्बई, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य में इनका 

विशेष रूप से विकास हुआ है । 
श्रम संघ की मन्दगति के कारणा 

श्री रोबट्‌ स (Roberts) के शब्दों में, “भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन इतना 
Ges नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था ।” श्री ato dto गिरी (४.४. Giri) के 
अनुसार, “भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन अभी अपने शेशवकाल में है । इसके कार्यकाल 
का विकास विगत तीन दश।ब्दियों से ही हुआ है” । भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन की 
मंद प्रगति के मुख्य कारण इस प्रकार हैँ 

(१) अमिक की निरक्षरता भारत में अधिकतर मजदूर afafa हैं। वे 
अपने हित तथा अनहित को भलि प्रकार नहीं समझ पाते । इसलिये वे संघ तथा उसके 
कार्यो में कोई रुचि नहीं रखते | अतः न तो वे श्रम संघ के सदस्य ही वनते हैं ओर न 
कार्यो में सहयोग ही देते हैं । 

(२) गरीबी-भारतीय मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है, जिसमें _ 
अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालना कठिन हो जाता है। वे श्रम संघ का 
चन्दा तक नहीं दे पाते। इस कारण अधिकतर श्रम संघों की आथिक दशा खराब 
रहती है और अपने कायं को ठीक प्रकार नहीं चला पाते। 

(३) राजनीतिक नेताग्रों का अधिकार--भारत में श्रम आन्दोलन का 
विकास राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ हुआ, जिसमें देश की राजनीतिक संस्थाओं तथा 
उनके नेताओं का प्रमुख हाथ रहा है । यह स्थिति आज भी बनी हुई है । राजनीतिक 
` नेता श्रम संघों में घुसकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पुति के लिए हडताले आदि 
कराते हैं । इसलिये श्रम संघों की सफलता के लिये यह आवश्यक है किं मजदूरों के नेता 
स्वयं मजदूरों में से उत्पन्न हों जो राजनीतिक दलवन्दी से अलग रहकर मजदूरों के हित 
की बात सोच सक | विभिन्न राजनीतिक दलों के कारण मजदूर पूरी तरह संगठित नहीं 
हो पाते, जिनके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। 


(४) मिल मालिकों की विरोधपुणं नीति-अधिकांश भारतीय मिल मालिक 
श्रम संघों तथा उनके नेताओं को अपना शत्रु समभते हैं ओर हर प्रकार के उपायों ४ 
द्वारा उनमें फूट डालने अथवा उन्हें असफल करने का प्रयत्न करते हैं । वे श्रम संघों में _ 
क्रियाशील भाग लेने वाले मजदूरों के साथ तरह-तरह के बुरे बर्ताव करते हैं, जिनके | 
कारण बहुत से मजदूर श्रम संघों के कार्यों में भाग लेने से डरते हैं। 


(५) जाति-भेद- भारतीय श्रम आन्दोलन की कमजोरी का एक प्रमुख कारण 
यह भी है कि जाति प्रथा तथा छुंग्राहूत के कारण मजदूरों में एकता तथा भाई-चारे क 
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भावना उत्पन्न नहीं हो पाती, जिससे वे एक साथ बैठकर तथा एक साथ मिलकर कार्य 
नहीं कर सकते । 

(६) बोलचाल तथा रीति-रिवाज-की भिन्नता--जो मजदूर अलग-अलग 
प्रान्तों से आते हैं, उनकी बोली, खान-पान तथा रीति-रिबाज एक दूसरे से भिन्न होते 
हैं। इस भिन्नता के कारण वे एक दुसरे से मिलने-जुलने में संकोच करते हैं और उन्हें 
सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। 

| उन्नति के सुझाव 

शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) के अनुसार भारत में 
स्वस्थ श्रम आन्दोलन के विकास के हेतु दो तत्वों की आवश्यकता है--(क) श्रमिकों में 
जनतंत्रीय भावना का विकास तथा (ख) श्रमिकों में सामान्य शिक्षा का प्रसार । देश में 
श्रमिक संघ आन्दोलन के स्त्रस्य विकास के हेतु समय-समय पर कुछ सुझाव इस प्रकार 
दिए गए हैं-- | 

(१) शिक्षा का प्रसार--यथासम्भव मजदूरों को शिक्षित बनाया जाये ताकि 
वे अपने हित तथा अहित को भली प्रकार समक सक्रें और संगठित होकर अपने हितों 
की भली प्रकार रक्षा कर सके । po 


(२) श्रम संघों की आधथिक स्थिति में सुधार-श्रम संघों को अपनी सदस्य 


-संख्या बढ़ानी चाहिए और अपने पास एक सुरक्षित कोष की व्यवस्था करनी चाहिये । 


जब तक इनकी आधिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, यह कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर 
सकते । केवल हड़ताल करना ही श्रम संघ का उद्देश्य नहीं है । अपने सदस्यों के हित के 
लिये श्रम संघ और भी अनेक प्रकार के काये कर सकते हैं, किन्तु इमके लिये उन्हें धन 
की आवश्यकता होगी । इसलिये आथिक स्थिति में सुधार परम आवश्यक zl 
: (३) सजदूर नेता--श्रम संघों का संचालन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हाथ 
में न रहकर स्वयं मजदुरो के अपने नेताओ के हाथ में होना चाहिये | उनका कर्त्त व्य है 
कि मिल मालिकों से सहयोग और सद्भावना स्थापित करें और राजनीतिक दलबन्दी 
से अलग रहेँ । 5 
इसके अतिरिक्त यदि मिल मालिक भी श्रम संघों के प्रति उदारता की भावना 
we और मजदूरों में आपत्ती ऊच-तीच का विचार समाप्त हो जाये तो श्रम श्रान्दोलन 
अधिक तीव्रता से उन्नति कर सकता है। छ 


प्रश्‍न ७६-फंक्ट्री कानून के इतिहास के पिछले ४० वर्षों में भारत में जो 

महान्‌ परिवर्तन हुए हैं, उनका वर्णन कीजिये । इनका श्रम की कार्य-कुशलता 

पर क्या प्रभाव पड़ा है ? (आगरा १६५३, पटना ६१) 
अथवा 

भारत में फॅक्टरी विधान को प्रगति का वर्णन कीजिये। इससे हमारे 


` औद्योगिक श्रम को उचित कार्य-स्थिति कहां तक प्राप्त हुई है ? 


(राजस्थान १६६५) 
Describe the landmarks in the history of factory lagislalion in 
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India during the last 40 years. Discuss their influence on the efficiency 
of labour. 
Or 

Describe the progress of factory legislation in India. How far 
has it secured proper conditions of work for our industrial labour ? 

भारत में सर्वप्रथम १८८१ में एक फैक्ट्री कानुन पास किया गया । इसके 
अनुसार ७ साल से कम आयु के बच्चों की भर्ती बन्द कर दी गई और ७ से १२ वर्ष 
तक के बच्चों के-लिये & घण्टे प्रतिदिन काम की सीमा निर्धारित कर दी गई। यह 
कानून उन कारखानों पर लागु किया गया, जिनमें १०० से अधिक मजदूर काम करते 
थे । १८८१ के फैक्ट्री कातून की कमियों को दूर करने के लिये १८९१ में एक दूसरा 
कानून पास किया गया जो उन सभी कारखानों पर लागू होता था, जिनमें ५० या ५० 
से अधिक व्यक्ति कार्य करते थे। इस कानून में ९ साल तक के बच्चों की भर्ती बन्द 
कर दी गई और १४ साल तक के बच्चों के लिये ७ घन्टे प्रतिदिन का काम निश्‍चित 
किया गया | बच्चों और स्त्रियों के रात्रि में काम करने पर पाबन्दी लगा दी गई । यह 
स्पष्ट है कि यद्यपि इस कानुन में पहले से अधिक सुविधायें प्रदान की गई थीं, परन्तु फिर 
भी अभी इस कानून में अधिक सुधार की आवश्यकता थी । 

१९११ का फैक्ट्री कानून (Factory Actof 1911)--इस कानुन की 
आवश्यक्ता इसलिये हुई कि २० वीं शताब्दी के आरम्भ में तथा उसके बाद अधिकतर 
कारखानों में शक्ति का प्रयोग होने लगा और यह कारखाने रात-दिन चलने लगे, जिससे 
मजदूरों की स्थिति पहले से भी बिगड़ गई । उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता था 
और जनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। 
१६११ में जो फ़ैक्ट्री कानुन पास किया गया, उसमें निम्नलिखित बातों को व्यवस्था 
की गई ; 

(१) बच्चो के लिये ६ घण्टे प्रति-दिन का काम निश्चित किया गया ओर भर्ती 
से पूवं उन्हें अपनी आयु का प्रमान-पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया । 

(२) स्त्रियों तथा बच्चों को रात्रि में काम करने से रोक दिया गया । 


(३) मजदूरों के लिये १२ घण्टे प्रतिदिन काम निश्चित किया गया । दोपहर के 


समय १ घण्टे की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई । 


(४) यह कातून उन कारखानों पर लागु किया गया, जिनमें २० या २० र 


अधिक व्यक्ति काम करते हों और सारे साल अथवा वषं में ४ महीने चालू रहते हों, . 


जैसे चीनी के कारखाने | : 
दी गई | 


के लिये अनिवार्यं हो गया । 


i 
5 
a 


(५) इस कानुन में कारखाने के निरीक्षण की व्यवस्था और भी कड़ी कर = 


ट्र 


(६) मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना कारखानो _ 


१६२२ का Gaal कादूत-प्रयम महायुद्ध सें लडाई के सासान की माँग बढ़ 
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2? a कारखानों को पूरे जोर से कार्य करना पड़ा, जिसके कारण काम की 
छ ही niet ip हो गईं और मजदूरों में भारी असन्तोष फैलने लगा। इधर देश 
X aa ET भी जोर ae रहा था । ऐसी स्थिति में मजदूरों की दशा सुधारने 
i एक नया फम्ट्री एक्ट पारित किया गया । में 

बातों की व्यवस्था रवखी गई थी:--- = oe ` 

(१) यह कानून उन सभी कारखानों पर में 

3 र लागू किया गया जिसमें शक्ति का 
eee © a जिनमें २० या अधिक मजदूर काम करते थे । प्रान्तीय सरकारों 
ह्‌ कार दिया गया किवे १० मजदर वाले iT 
=e दु लि कारखानों पर भी यह कानून 
x x मजदुरो के लिये ११ घण्टे प्रति-दिन का काम निश्चित किया गया तथा 
BIE ६० घण्ट का काम और एक दिन की छुट्टी निश्चित की गई। ६ घन्टे » 
लगातार काम करने के पश्चातु १ घण्टे का विश्राम भी अनिवार्य हो गया | 
अँ AM १२ साल i कम के बच्चे काम पर नहीं रक्खे जा सकते थे । उनके लिये ६ 
“ अत दिन काम ओर ४ घण्टे लगातार काम करने के बाद ११ विश्व 

निश्चित किया गया । है कुर त 

(४) मजदूरों को अतिरिक्त काम (Over Time W ये 

ork) के लिये १३ 

मजदुरी देने की व्यवस्था की गई | ४ me 
ae (५) कारखानों का निरीक्षण करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को आज्ञाययें 
दी गईं । 

(६) मजदूरों की शारीरिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का ya: 

प्रबन्ध 

कर दिया गया । Te 
7 १९३४ का ash कानून-१६२६-३१ में शाही श्रम आयोग (Royal 
-Ommission on Labour) ने अपनी रिपोर्ट में मजदूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध 
में अनेक सुझाव दिये जिन पर पुरी तरह विचार करने के बाद १६३४ में एक नया 
फेक्ट्री एक्ट पास किया गया, जिसकी मुख्य धारायें निम्नलिखित हैं--- 
: (१) १२ से १५ साल तक के बच्चों के लिये ५ घण्टे काम निश्‍चित किया 
या । 

(२) कारखानों के वर्ग कर दिये गये । एक तो “मौसमी कारखाने, जिनमें 
साल में कुल ८० दिन से कम काम होता है और दूसरे वे कारखाने जो १८० दिन 
से अधिकं चालू रहते हैं । 

A (३) मौसमी कारखानों में मजदूरों के लिये ११ घण्टे प्रति दिन अथवा ६० 

र प्रति सप्ताह का काम निश्चित किया गया और सारे साल चलने वाले कारखानों 
हि तो मजदुर के लिये १० घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित 

किया गया । | 

(४) i काम के लिये डेढ़ गुनी मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था की गई। 
(५) कारखानों में विश्रामगृह, प्रारम्भिक सहायता (First Aid), स्वास्थ्य 
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रक्षा आदि की व्यवस्था की गई भौर यह भी तय किया गया कि स्त्रियों और बच्चों 
के लिये अलग-अलग कमरे होने चाहिये | 


(६) ५० से अधिक स्त्रियां जिस कारखाने में काम करती हों वहां काम के 


समय उनके बच्चों की देखभाल के लिये पालने अथवा भूले का प्रबन्ध अनिवार्य कर 
दिया गया I 


(७) शाम के ७ बजे से सुबह ६ बजे तक स्त्रियां. तथा बच्चे काम पर नही . 


बुलाये जा सकते । स्त्रियों के लिये १० घन्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया । 

(=) १५ साल से १७ साल तक की अःयु के व्यक्तियों की एक नई श्रेणी बनाई 
गई, जो न तो बच्चों में शामिल थे और न आदमिग्रों में । इन्हें अपनी आय का डाक्टरी 
आयु प्रमाण-पत्र देना अनिवार्यं कर दिया गया । 

१६४६ का संशोधन कानून--इस संशोधन कानुन के अनुसार स्थायी कार- 
खानों में e घन्टे प्रतिदिन अर्थात्‌ ४८ घन्टे प्रति सप्ताह और अस्थायी कारखातों में 
१० घन्टे प्रतिदिन अथवा ५४ घन्टे का काम निश्चित किया गया। अतिरिक्त कार्ये के 
लिये दुगुना वेतन देने की व्यवस्था की गई। 

१९४७ में इस कानुन में फिर संशोधन किया गया, जिसके अनुसार Yoo से 
अधिक मजदूर जिस कारखाने में काप करते हों वहाँ एक केण्टीन का होना अनिवायं 
हो गया | 


१९४८ का फॅक्टरी कानून 


पिछले ४० वर्षो के श्रम इतिहास में १६४८ का कानून सबसे अधिक महत्वपूरण | 
कानुन है जो १९४६ में लागु हुआ। इसमें मजदूरों की सुरक्षा तया उनके हित के लिये | 


कई महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गई हैं | इसकी मुख्य घारायें निम्नलिखित g— 

(१) इस कानून के द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल गया है कि वे 
कारखाने की किसी शाखा अथवा विभाग को एक पृथक्‌ संस्था घोषित कर सकती हैं । 

(२) सारे साल चलने वाले तथा मौसमी कारखानों का भेद समाप्त कर दिया 
गया । 

(३) यह अधिनियम उन समस्त कारखानों पर लागू होता है जहाँ १० या 
अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा जहाँ शक्ति का प्रयोग होता है अथवा जिन कारखनों 


में शक्ति का प्रयोग नहीं होता परन्तु २० या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। इसके अति | 


रिक्त राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है क्रि वे इस एक्ट को श्रमिकों की संख्या 


व शक्ति के प्रयोग का बिना ध्यान किये ही किसी भी कारखाने पर लागू कर सकती 


हैं । यह एकट कुटीर उद्योगों पर लागू नहीं किया जा सकता | 


(४) मजदूरों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया । कारखाने के कमरों 
की सप्ताह में एक बार धुलाई और १४ महीने में एक बार सफेदी अनिवाये है। जिले | 
का मजिस्टेट अपने जिले का फैक्ट्री निरीक्षक होगा । कारखाने में प्रति व्यक्ति २४० घन 
फुट स्थान होना जरूरी है। १ अप्रैल १९४९ के बाद बनने वाले कारखानों के कमरों में _ 


प्रति व्यक्ति ५०० घन फुट स्थान होना चाहिये | 
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(५) मजदूरों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिये तथा शौचालय 
भादि का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए । 

(६) मजदूरों की रक्षा के लिये मशीनें ढक कर रक्खी जायें और चाल्नु मशीनों 
के पास स्त्रियाँ या बच्चे काम न करें। कारखाने के अन्दर नहाने की व्यवस्था होनी 
चाहिये ओर जहाँ १५० व्यक्तियों से अधिक काम करते हैं, वहाँ भोजन करने का स्थान 
और विश्राम गृह का प्रबन्ध होना चाहिये । २५० से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में 
एक कॅण्टीन का होना अनिवायं है । 

(७) प्रत्येक कारखाने में प्रारम्भिक सहायता (First Aid) का उचित प्रबन्ध 
होना चाहिए और जहाँ ५०० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ एक डाक्टरी कमरा 
(Ambulance Room) होना चाहिए | 

(८) जिस कारखाने में ५० से अधिक स्त्रियां काम करती हैं, वहाँ उनके ६ साल 
से कम भायु वाले बच्चों के लिये एक पालना गृह होना चाहिये । 

(६) ५०० से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में एक श्रम हितकारी अफसर 
(Labour Welfare Officer) की नियुक्ति अनिवार्यं कर दी यई | 

(१०) हर व्यक्ति के लिए € घन्टे प्रतिदिन और ४८ घन्टे प्रति सप्ताह का काम 
निश्चित किया गया है, जिसमें आधे घन्टे का विश्राम भी शामिल है। 

(११) १३ साल से कम बच्चों की भर्ती नहीं हो सकती और उनसे ४-३० घन्टे 
प्रतिदिन से afas काम नहीं लिया जा सकता । 

(१२) सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त एक साल 
लगातार काम करने के बाद हर २० दिन के पीछे १ दिन की सवेतन छुट्टी मिलेगी । 

(१३) यदि किसी मजदूर का देहान्त हो जाये या चोट लग जाये या बीमारी के 
कारण ४८ घण्टे तक कायं न कर सके तो कारखाने के मैनेजर को इसकी सूचना फैक्ट्री 

इन्सपेक्टर के पास भेजनी चाहिये । 
१९४८ का फेक्टरी संशोधन कानून 

इस संशोधन के अनुसार साल के २४० दिन काम कर लेने के वाद मजदुर 
सवेतन Bel लेने का अधिकारी है । यदि किमी त्यौहार की छुट्टी प्रारम्भ, बीच अथवा 
अन्त में पड जाये, तब ag सवेतन छुट्टी में नहीं जोड़ी जायगी । एक साल की get 
दूसरे साल की छुट्टी में जोड़ी जायेंगी, किन्तु मजदूर को ३० दिन से अधिक की छुट्टी नहीं दी 
जा सकती | एक मजदूर ३ महीने में ५० घण्टे से अधिक अतिरिक्त काम नहीं कर सकता । 

श्रम की कार्य-कुशलता पर प्रभाव--श्री अलक घोष (Alak Ghose) के 
अनुसार “सनु १६४८ के फेक्टरी एक्ट ने श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और श्रम- 
कल्याण की सुविधायें बढ़ाकर भारतीय कारखानों से सम्बन्धित विधान के इतिहास में 
__ एक नया अध्याय जोड़ा है ।” इससे पूर्व मजदूरों को दिन में १५-१६ घण्टे तक काम करना 
_ पड़ता था और उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता था, जिसके कारण उनकी कार्य-क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती थी । १६४८ 


` AT कानून में विज्येष रूप से उन सव a की व्यवस्था कर दी गई है, जो 


As i z 
va. 


Sr F 
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श्रम की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये एक प्रकार से आवशयक है । काम करने के घन्टे 
पहले से बहुत कम कर दिये गये हैं । लगातार काम के बीच विश्राम, सप्ताह में एक दिन 
की छुट्टी तथा अतिरिक्त काम के लिये दुगुना वेतन, धम की कार्य-कुशलता पर अच्छा 
प्रभाव डालने वाली बातें हैं । इसी प्रकार कारखानों में काफी वायु तथा प्रकाश का प्रबन्ध, 
पीने के पानी की व्यवस्था, कैन्टीन की व्यवस्था तथा डाक्टरी सुविधा आदि से थम की 
कार्य-कुशंलता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रम हित- 
कारी अधिकारी की नियुक्ति है। श्रम हितक्रारी अधिकारी का यह कत्तव्य है कि ag 
मजदूरों की सव प्रकार की सूविधाओं का ध्यात रक्खे और मिल मालिकों को इस बात 
का अत्रसर न दे कि वे अपनी मनमानी कर सकें तथा मजदूरों का शोषण करें। 

कारखानों के निरीक्षण के विषय में भी अब काफी कठोरता की जाती है । यदि 
किसी मिल मालिक ने कानून की व्यवस्था के अनुकूल काम नहीं किया है तो उसे दण्ड 
दिया जाता है । इस प्रकार से वास्तव में १६४८ का फैक्टरी कानुन मजदूरों के लिये 
बहुत हितकर सिद्ध हुआ है । इस प्रकार श्रम की कार्य कुशलता पर अन्य बहुत-सी बातों 
का भी प्रभाव पड़ता है और फैक्टरी कानून भी उनमें से एक है। ped कातुनो में 
निर्धारित व्यवस्थाओं के द्वारा श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये काफी कार्य करने 
लगे हैं । B 

प्रश्‍न ८ - औद्योगिक झगड़ों को निपटाने तथा कम करने की वर्तमान 
प्रणाली क्या हैं ? 

(आगरा बी० कॉम० १६६३, बम्बई १९५२, मद्रास ५३, कलकत्ता ५५) 

Describe the existing machinery for the settlement and perven- 
tion of industrial disputes in India. 

ग्रौद्योगिक wast का अर्थ--औद्योगिक भगड़ों से हमारा तात्पर्यं मजदूरों 
तथा मिल मालिकों के बीच होते वाले संघर्षो से है, जिनके कारण मजदुरी द्वारा हड़- 
तालें की जाती हैं, अथवा मिल मालिकों द्वारा तालाबन्दी (Lock out) को जाती है । 
छोटी-छोटी बातों पर भी अनेक प्रकार के विवाद ओर संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे 
न केवल मजदूरों को हानि होती है और उत्पादन सुचारू रूप से चलाने में बाधा होती 
है, वरन्‌ एक प्रकार से सारे देश को हानि पहुँचती है। इसलिये यह आवश्यक समझा 
गया है कि जहां तफ सम्भव हो मिल मालिकों और मजदूरों में आपसी सम्बन्ध अच्छे 
रहें और उनके बीच जो भी विवाद अयवा संघर्ष उत्पन्न हो जाये, उसे शान्तिपुर्ण ढंग 
से आपत्ती समझौते ST अयवा पंच फैसले के द्वारा निपटा दिया जाये । इसके अति- 
रिक्त सरकार द्वारा भी इस बात की कानूनी व्यवस्था कर दी गई है कि औद्योगिक झगड़े 
यथासम्भव रोके जा परके तथा उनका निपटारा आसानी से किया जा सके । इसके लिये 
श्रम अदालतों आदि की व्यवस्था भी की गई है । 


औद्योगिक झगड़े तिपटाने की पद्धति--औद्योगिक भागड़ों का मुख्य कारण 
मजदूरों का संगठन तथा उनकी परस्पर एकता है, क्योंकि संगठित शक्ति के सामने | 
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मिल मालिक्र अपनी मनमानो नहीं कर सकते और यदि कर भी देते हे, तब उनका 
विरोध किया जा सकता है । अपने अधिकारों की रक्षा के लिये तथा अपनी उचित 
माँगों को मनवाने के लिए हड़ताल करना मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया 
है | परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि श्रमिक अपनी इच्छानुसार प्रत्येक बात पर हर 
समय ही हड़ताल करदें। क्योंकि ऐसा करने से औद्योगिक शान्ति भंग होती है और 
उत्पादन के कार्यं में बाधा पड़ती है। मजदूरों और मालिकों का हित इसी बात में है 
कि दोनों एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर शान्ति पूर्ण रूप से अपने क्रिया-कलापों 
का संचालन करें । 

१६६२ में जो भारतीय श्रम संघ कानून (Indian Trade Union Act) 
पास किया गया । उसमें दो बातों की विशेष रूप से व्यवस्था कर दी गई थी--() aat- 
चारों से सुरक्षा --रजिस्टड श्रम संघ के कार्य-कर्त्ताओं के विरुद्ध मिल-स्वामियों द्वारा 
किसी प्रकार का अत्याचार अथवा कानुनी कार्यवाही न की जा सके (ii) समझोते का 
अदसर- हड़ताल करने से पूर्वे समस्या के समाधान करने का प्रयत्न किया जाय । दूसरे 
शब्दों में हड़ताल समभौते के सभी प्रयत्न असफल होने के बाद की जा सकती है, अन्यथा 
वह्‌ अवैध माती जायेगी । 

१९४७ का औद्योगिक संघर्ष कानून (Industrial Disputes Act 1947)— 
औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिये हाल ही में पग उठाये गये हैं, उनमें १६४७ के 
इस कानुन का विशेष महत्व है । इस कानुन में औद्योगिक-संघर्ष निपटाने 'के लिये far- 
लिखित संस्थाओं की व्यवस्था की गई है-- 

(१) कार्ये समितियां (Work Committees)—ag समितियां उन सभी 
कारखानों में स्थापित की जाती हैं, जिनमें १०० या १०० से अधिक मजदूर काम करते 
हैं । इन समितियों में मजदूरों तथा मिल मालिकों अथवा मिल म॑नेजरों के बरावर संख्या 
में प्रतिनिधि होते हैं । इन समितियों का कार्य यह है कि कारखाने में दिन-प्रति-दिन के 
होने वाले छोटे-मोटे वाद-विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा निपटाती हुँ और औद्यो- 

गिक सम्बन्धों को मजबूत करती हैं ताकि औद्योगिक संघर्ष पैदा न होने पावे । १९६२ 
के मध्य तक इस प्रकार की समितियाँ कार्यशील थीं । कार्य समितियों की स्थापना ने 
इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उद्योगपति और श्रमिक एक धरातल पर 
नहीं आयेंगे, तब तक आपसी समभौते का कोई भी ऊपर से लादा गया यंत्र विशेष 
__ औद्योगिक संघर्षो के समाधान के हेतु लाभकारी सिद्ध नहीं होगा । 
- (२) समझौता-प्रणाली (Conciliation Method)—za प्रणाली के अन्त- 
गंत केन्द्र में मुख्य भ्रम आयुक्त (Chief Labour Commission) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त 
मझौता अधिकारी (Conciliation Officer) तथा श्रम निरीक्षक (Labour 
९९०75) होते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रकार की व्यवस्था की _ 
है । समझौता अधिकारी wrel के बीच-बचाव की प्रणाली द्वारा निपटाने का 
ते हैं। यदि वह इस कार्य में असफल रहें, तब फिर सरकार समझोता बोर्ड 
रती है। समझोता बोर्डो का भी लगभग वही कार्य है, जो समभौता 
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अधिकारी का है । सरकार समझौता बोर्ड की नियुक्ति उस समय करती हे जव समकोता 
अधिकारी समझौता कराने में असफल रहते हैं । 

(३) श्रस-त्रदालत (Industrial ८०॥1)--जब समभोता अधिकारी तथा 
समझौता बोर्ड अपने कार्य में असफल रहता है, तब वह इसकी सूचना १४ दिन के 

दर सरकार के पास भेज देता है, जो इस झगड़े को या तो श्रम न्यायालय के पास 

भेज देती है अथवा आरबीट्रेशन ats (Arbitration Board) के पास भेज देती है, 
जिसका फंसला दोनों पक्षों को मान्य होता है । 

श्रम न्यायालय राज्यों में कार्य करते हैं। प्रत्येक श्रम न्यायालय में एक न्याया- 
धीश नियुक्त होता है । श्रम न्यायालय का न्यायाधीश उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता 
है जिसे कानुन-क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव अथवा किसी श्रम न्यायालय में 

वर्ष तक न्यायाधीश रहने का अनुभव हो । इस प्रकार के न्यायालयों में अधिक से अधिक 

१०० श्रमिकों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त १००  . 
से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई राज्य सरकारों 
द्वारा औद्योगिक न्याय सभा (Industrial Tribunal) से करवाई जाती है। औद्योगिक 
न्याय सभा एक उच्च श्रम न्यायालय है, जिसका सभापति हाई कोर्ट का न्यायाधीश 
(Judge) होता है । इसी प्रकार एक से अधिक प्रान्तों से सम्बन्धित राष्ट्रीय-महत्व रखने 
वाले झगड़े राष्ट्रीय-न्याय सभा (National Tribunal) के सम्मुख पेश किये जाते हैं। न 
इस उच्च-न्याय सभा की नियुक्ति भारत सरकार करती है | - 

यह तीनों प्रकार के श्रम-न्यायालय एक दूसरे से अलग कायं करते हैं और 
एक के निर्णय की अपील दूसरे न्यायालय में नहीं हो सकती । १६५६ से पूर्व श्रम एपीलेट 
ट्व्युनल (The Labour Appellate Tribunal) थी, जो १९५६ के संशोधन कानून | 
के द्वारा भङ्ग कर दी गई । उसके स्थान पर अब थम न्यायालय की अपील हाई कोटं | 
अथवा उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है । EF 

इन तीनों प्रकार के श्रम न्यायालयों को गवाह बुलाने तथा बयान लिखने के वे 
ही अधिकार प्राप्त हैं, जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं । इन न्यायालयों के सामने जो 
मामले पेश होते हैं वे या तो सरकार द्वारा अपनी इच्छा से भेजे जाते हैं अथवा सम्बन्धित. 
पक्षों में से किसी एक अथवा दोनों प्रकार की प्रार्थना पर भेजे जाते हूँ । ः as 

जो मामले श्रम न्यायालय के सामने पेश किये जा सकते हैं, उनका उल्लेख कानुन . 
की दसरी तथा तीसरी सूची में किया गया है । दुसरी सूची में ये मामले सम्मिलित हूँ | 

0) मजदूरों को नौकरी से अलग करना अथवा बरखास्त करना। (४) हड़ताल _ 
का वैध तथा अवैध होना । (iii) कारखाने को स्थायी बाज्ञाओं (Standing Orders) 
के लागु होने तथा उनकी व्याख्या से सम्बन्धित समस्याय । (iv) अन्य वे सभी बातें = 
जिनका उल्लेख तीसरी सूची में नहीं किया गया है । तीसरी सूची में इन मामलों का _ 
उल्लेख किया गया है- - | 


(१) मजदुरी के भुगतात का समय तथा भुगतान के तरीके से सम्बन्धित हा. 
(२) मुआवजा तथा अन्य भत्तों का भुगतान । (३ ) काम करने के घण्टे तथा विश्राम 


a 
का. 
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समय | (४) सवेतन छुट्टी तथा सामान्य छुट्टियां। (५) बोनस, प्राविडेण्ट फण्ड इत्यादि 
का भुगतान । (६) अनुशासन के मामले । (७) अभिनवीकरण आदि, (८) मजदूरों की 
छुट्टी तथा कारखाने को वन्द करना । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विपयों से सम्वन्धित जो झगड़े उत्पन्न होते 
हैं, उन्हें सवेप्रथम आपसी बातचीत के द्वारा समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 
यदि इसमें सफलता नहीं मिलती, तब वीच-वचाव तथा पंच-फैसले (Conciliation and 
Arbitration) का प्रयत्न किया जाता है। यदि इस प्रकार की सफलता नहीं मिलती, 
तब सरकार उन भगड़ों को श्रम न्यायालय के सुपुर्द कर देती है, जिनका निर्णय अन्तिम 
होता है तथा जिसे दोनों पक्षों को मानना पड़ता है । यद्यपि मजदूरों अथवा मिल-मालिकों 
| को इस वात का अधिकार नहीं होता कि वे सीधे न्यायालय के सामने किसी मामले को 
| ले जायें, परन्तु फिर भी बम्बई श्रौद्योगिक सम्बन्धी कानून (Bombay industrial 
। Relation Act) मजदूरों तथा मिल मालिकों को इस बात का अधिकार देता है कि वे 
सीधे श्रम न्यायालय या अन्य ट्रिब्यूनल के सामने किसी भी मामले को न जायें । 
यद्यपि श्रम न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है, किन्तु भारतीय संसद ने भारत 
/ सरकार को इस बात का अधिकार दिया है कि वह श्रम अथवा ट्रिब्युनल के निर्माण को 
। अस्वीकार करदे अथवा उसमें आवश्यक संशोधन करदे । यह कार्य केवल सार्वजनिक हित 
| को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। 
| कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में हड़ताल अथवा तालाबन्दी अवैध घोषित 
। की गई है, वे परिस्थितियां इस प्रकार हैं--0) छह माह का नोटिस--हडताल तथा 
तालाबन्दी करने से पूवं यदि छह माह का नोटिस न दिया गया हो तो हड़ताल या 
तालेबन्दी को अवेध माना जावेगा (ii) श्रम न्यायालय के विचाराधीन मामले--ऐसे a 
| “मामले जो समाधान कराने के विचार से श्रम न्यायालय के विचाराधीन हैं । (iii) परस्पर | 
, समभोते का प्रयत्न-यदि झगड़ों को सुलभाने के लिये परस्पर समभोते के प्रयत्न किये जा 
| रहे हों आदि । यदि भगड़ों को निपटाने के लिये आपसी समभौते के प्रयत्न किये जा 
रहे हों तो उस काल में हड़ताल अथवा तालाबन्दी नहीं की जा सकती । स्थायी श्रम- 
समिति (Standing Labour Committee) तथा भारतीय श्रम सभा (Indian | 
Labour Conference) की स्वीकृति के बाद सरकार ने अनुशासन विधान (Code of | 
Discipline) तैयार किया है । एक दलीय समिति इस बात की देखभाल करेगी कि इस | 
विधान की अंवहेलना अथवा श्रम सम्बन्धी निर्णयों का पालन किस प्रकार होता है । 
१९५९ में २४ संस्थाओं में एक योजना कायं कर रही थी, जिसका उद्देश्य संचालन 
पवस्था में श्रमिकों को साझेदारी का अवसर प्रदान करना था । इसकी आवश्यकता पर 
भग सभी क्षेत्रों में बल दिये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । इसी | 
९ में ही भारतीय श्रम सभा ने श्रमिकों के लिए कार्य कुशल विधान (Code of 
तैयार करने की सिफारिश की है, जिसके लिये आंकड़े एकत्र किये जा Wel 
से १९६२ तक भारत में होने वाले औद्योगिक झगड़ों का अनुमान अग्न | 
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२७/२२ औद्योगिक श्रम ३३९ 
वर्षं | भगड़ों को संख्या वमा कक नो समाहा 
| संख्या (हजारों में) (हजारों में) 
१६५१ १०७ ६६१ ३८१९ 
१९५२ ६६३ aoe ३३३७ ` 
१६५३ ७७२ ४६७ 7 ३३८३ 
१९५४ ८४० ४७७ ३३७३ 
१६५५ ११६६ ५२८ ` ५६९८ 
१९५६ | १२०३ ७१५ ६९९२ 
१९५७ | १६३० ask ६४२६ 
१९५८ | ११२४ ६२६ ७७८५ 
१६५६ १५३१ ६६४ ५६३३ 
१६६१ १२५७ ५१२ - ४६१६ 
१६६२४ १४६१ ७०५ ६१२१ 


१९५७ में भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी समिति (Standing Committee 
of Indian Labour Conference) ने एक औद्योगिक अनुशासन संहिता तेयार की 
जिसे सन्‌ १९५८ से लागु किया गया है । इस संहिता में उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों के 
भाग होने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है तथा सामुहिक विचार fand एवं 
समभोते की नीति के प्रचार से, औद्योगिक संघर्षो के निबटाने पर बल दिया गया है 


fo = Sees sm» 


* India 1964; Page 339. 
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= i d 
बी० go तथा बी० कॉम० कन्ञाओं के लिये | 


राजहंल के सरल अध्ययन : । 
- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (आगरा, विक्रम व बी० कॉम० भाग १ द २) --श्रवध किशोर सक्सेना | 
- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) --प्रचध किशोर सक्सेना || | 
« भारतीय श्रर्षशास्त्र --श्रवध किशोर सक्सेना || ` 
. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ; 
राष्ट्रीय आय तथा राजस्व ¬ प्रवध किशोर सक्तेना || | 
- राजश्व के सिद्धान्त (भारतीय राजस्व सहित) —uau किशोर सक्सेना || । 
- युरोप का इतिहास --एस० सी गृप्ता-तथा दया प्रकाश रस्तोगी |! | 
- प्राचीन भारत — vao सो० गुप्ता | 4 
* मध्यकालीन भारत --एस० wo गुप्ता, | 
- आधुनिक भारत --एस० सो० गुप्त | 
हे . मुगलकालीन भारत --एस० सी गुप्त ¬ | 
4 . भारत का इतिहास (शुरू से १५२६ तक) --एस० सी गुप्ता fe 
- भारत का इतिहास (१५२७ से श्रब तक) --गुप्ता तथा उपाध्याद | | 
३. राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त “गये तथा रस्तोगी || | 
- आधुनिक राजनीतिक विचारधारा --भटनागर तया रत्तोगो || . 
- प्रमुख देशों को शासन प्रणालियां । --दंया प्रकाश रस्तोगो || ¦ 
« भारतीय संविधान तथा राष्ट्रीय आन्दोलन --दया प्रकाश रस्तोगी || । 
. प्रमुख राजनीतिक विचारक --मित्तल तया मितल || । 
. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध — eat प्राञ्च रस्तोगी ! 
, भारत का संविधान --दया प्रकाश रस्तोगी 
: भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन: --दया प्रकाश रस्तोगी 
- मानव भूगोल --ईइवसी प्रसाद गुप्ता 
. भारत का भूगोल --ईइवरी प्रसाद गुप्ता | § 
. क्रियात्मक भूगोल एवम्‌ मौखिक परीक्षण --ईइवरी प्रताढ TA 


= युरोप का भुगोल -ईदवरी प्रसाद गुप्ता, bs 
. एशिया का भूगोल -êm प्रसाद गुप्ता |. 
, भौतिक भुगोल --ईदवरी प्रसाद गुप्ता | | 
. समाजशास्त्र के मूल सिद्धान्त (भाग जे व २) asad गोयल || 
. भारतीय समाज एवम्‌ संस्थाय ` = श्रानन्द प्रकाश |: | 
. सामाजिकं कल्याण और सुरक्षा j 
. भारतीय समाज एवम्‌ संस्कृति (भारतीय जातियां 
तथा जनसंख्या सहित) ह. 
३१. भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक अध्ययन ; —io डी० जन i 


राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ (Ze प्र०)॥ 


| 
A 


| 
aif 
ai 
a 
a 
a 
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राजहंस : सरल श्रध्ययन माला 


खण्ड ¦ द्वितीय 


भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत का आर्थिक विकास | 


१. यातायात के साधन २. भारत में ग्राथिक नियोजन 
२७/४/१ 
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peo mM यातायात के साधन 


प्रश्‍न १--भारतीय यातायात की मुख्य समस्याय क्या हूँ? इनका उचित 
समाधान क्या हो सकता है ? (आगरा १६५६) 
` What are the main problems of transport in India today? How 
raay they be best tackled ? 
कलं वैडनफील्ड (Kurl Weidenfield) के शब्दों में, “यातायात वह रीति है ; 
जिसमें विभिन्न यन्त्रों व संगठन के द्वारा व्यक्ति, वस्तुयें एवं सूचनायें आदि विभिन्न | 
स्थानों की दूरी पर अधिकार प्राप्त कर लेते gl’ Transportation system is १ 
the sum of all technical instruments and organisation designed to $ 
enable persons, commodities and news to master-space.) भारत Ñ 
यातायात के प्रमुख तथा उल्लेखनीय साधन चार हैं AAlq रेल, सड़क, वायु तथा जल | 
यातायात । चारों यातायात के साधनों कों कुछन कुछ समस्याओं का सामना करना i 
| 
डु 
y 


पड़ता है | इन चारों से सम्बन्धित प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैँ-- 

(१) रेल यातायात की समस्यायें-भारत में यातायात के साधनों में रेल साधन 
सवसे afas तथा महत्वपूर्ण है । दूसरे महायुद्ध के काल में रेलों की स्थिति काफी बिगड़ 
गई थी, जिसके कारण कई प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो गई थीं परन्तु देश की वर्तमान 
राष्ट्रीय सरकार यातायात की समस्याग्रों को सुलझाने तथा यातायात के साधत्तों के बीच 
सामंजस्य स्थापित करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। आधुनिक रेल यातायात की मुख्य 


वर्तमान समस्‍यायें इस प्रकार हैं-- : 2 

(a) रेल के इञ्जिन तथा डिब्बों की कमी-देश की जनसंख्या की वृद्धि 
की तीव्रता तथा ग्राथिक विकास की गति को देखकर स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा 4 
सकता है कि भारतीय रेले यातायात सम्बन्धी आवद्यकताश्रों को पूरा करने में पुणंतया 1 
ग्रसमर्थ हैं । सवारी गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, किन्तु इञ्जिन तथा डिब्बों ४ 
की कमी के कारण नई गाड़ियाँ चालू नहीं की जा सकतीं। माल गाड़ियों की स्थिति 
इससे भी अधिक खराब है। पंचवर्षीय योजनाञ्रों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान a 
तक कच्चा माल, कोयला, इस्पात, मशीनें, लोहा तथा सीमेंट आदि पहुंचाने के लिये 5 
बहुत अधिक संख्या में मालगाड़ी के डिब्बों की ग्रावशयकता है । देश की खाद्य स्थिति 3 
को देखते हुए भी अनाज को लाने ले जाने के लिये प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इच o 
सब कारणों से रेलों के सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई अनुभव हो रही है। ME, 


(ब) रेलों की कार्य-क्षमता-भारतीय रेलों की कार्य-क्षमता कम होने के 
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प्राय: समय के ग्रनुसार नहीं चलतीं, क्योंकि अ्रधिकांश रेलवे लाइनें तथा रेल के पुल 
पुराने हें । इसलिये उन पर तेज रफ्तार वाली गाडियाँ नहीं चलाई जा सकतीं । इसके 
लिए पहले नये पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता हे, साथ ही पुरानी लाइनों के 
स्थान पर ग्रधिक वजन वाली नई लाइनें डॉली जानी चाहिये | . 

(स) रेल दुघेटनाये--भारतीय रेलों पर दुघंटनायें भी अपेक्षाकृत afar 
होती हैं । इसका एक कारण पुलों तथा लाइनों का पुराना होना है। दूसरे, देश में वर्षा 
तथा बाढ़ के कारण लाइनों का बह जाना है। इन दुर्घटनाओं से लाखों रुपये के धन-जन 
की हानि होती है। एक अन्य कारण यह भी है क्रि भारतीय रेलों में ग्रभी तक पूरी 
तरह स्वचालित यन्त्रों (Automatic machines) का प्रयोग नहीं हुआ है। गाड़ियों के 
सिंगनल आदि का कार्य मानव शक्ति के द्वारा होता है, जिसमें भूल की सम्भावना ग्रधिक 

हती है । ; 

(द) भ्रष्टाचार--भ्रष्टाचार भारतीय रेलों की मुख्य समस्या है । इस समस्या 
के कारण विशेष रूप से माल यातायात में घुस तथा सामान ग्रादि की चोरी के कारण 
रेलों की प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि होती है। यही बात रेलों के वर्कशाप के विषय 
में भी हे, क्योंकि वहाँ लाखों रुपये का सामान चोरी हो जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार 
तथा चोरियों को रोकने के लिये अनेक आवश्यक पग उठाये हैं | किन्तु इससे कोई विशेष 
लाभ नहीं हुग्रा । परन्तु कुछ सन्तोष का विषय है कि बिना टिकट (Without Ticket) 
चलने. वालों की समस्या का धीरे-धीरे समाधान होता जा रहा है । 

(२) सड़क यातायात की समस्या--भारत जैसे विशाल देश में जहाँ कि 
अधिकांश जनता देहातों में रहती है, सड़क यातायात का विशेष महत्व है। यह सत्र है 
कि रेलों का राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है, किन्तु रेले प्रत्येक गांव तक नहीं पहुँचाई 
जा सकतीं। ग्रामीण यातायात की समस्या केवल सड़कों द्वारा ही पूरी हो सकती है। 
सड़क यातायात की मुख्य समस्यायें इस प्रकार है-- 

(प्र) अच्छी सड़कों की कमी--भारत की विशालेता को देखते हुए यहाँ सड़क 
की लम्बाई बहुत कम है । अ्रधिकांश गांव एक दूसरे से waar मण्डी से सड़क द्वारा जुड़े 
हुए नहीं हैं । पक्की सड़कों का तो कहना ही क्या, देश में कच्ची सड़कों का भी श्रभाव 
है। देश में लगभग ६०% कच्ची सड़कें हें जो कि वर्ष भर सेवा के योग्य नहीं 
रहती । 

(ब) मोटर यातायात के विकास की कमी- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
प्राचीनकाल से बैलगाड़ी का प्रयोग होता चला आया है। देश में मोटर चलाने योग्य 
सड़कें बहुत कम हैं और मोटर यातायात का विकास इतना भ्रधिक नहीं हो पाया है, 
 नितना adma युग के. अनुसार होना चाहिये था । देश में किराये पर चलने वाली 
मोटर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और उन्हें दूर के स्थानों तक चलाने की अनुमति 
नहीं है । इस सम्बन्ध में मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित कानून भी काफी कठोर हें । 
` (स)रेल सड़क प्रतियोगिता--रेज सड़क यातायात के विकास में बाधा 
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२७/1/१ यातायात के साधन y 


डालने वाली एक अन्य समस्या आपसी प्रतियोगिता (Competition) की है । रेल तथा 
सड़क एक दुसरे के पूरक के रूप में कार्य न करके प्रतिद्वन्दी के रूप में कार्य करती हैं, 
जिससे दोनों (विशेषकर रेलों को) अधिक हानि पहुँचती है। इस समस्या के उपचार 
के अनेक उपाय किये गये, जिनमें सड़क यातायात का राज्यों द्वारा राष्ट्रीय रण भी है । 


इस क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। रेल तथा सड़क यातायात के 
बीच सामंजस्य स्थापित करने में ग्रमी कई बाधायें हैं। 


(३) जल यातायात की समस्यायें--जल यातायात से भ्रभिप्राय नदियों तथा 
समुद्रों भ्रादि में चलाये जाने वाले यातायात सम्बन्धी साधनों से है, जैसे नदियों में 
नावें तथा समुद्रों में जहाज ग्रादि । भारत में नदियों तथा नहरों के द्वारा यातायात कार्य 
प्राचीन काल से होता श्राया है, किन्तु आधुनिक ढंग से देश में इसका विकास ;नहीं हुआ 
हैं। भारत में नदियों Fag भर तक इतना अधिक पानी नहीं रहता कि छोटे जहाज 
अथवा स्टीमसँ (Steamers) उनमें चल सकें । इसके ग्रतिरिक्त भारतीय age भी 
यातायात करने के योग्य नहीं हैं । भविष्य में इनके विकास की सम्भावनाओं पर विचार 
किया जा रहा है । भारतीय समुद्री जहाजरानी की मुख्य समश्याय इस प्रकार हूँ 

(ग्र) उत्तम श्रेणी के आधुनिक जहाजो की कमी--भारत के पास पर्याप्त 
संख्या में उत्तम श्रेणी के ग्राधुनिक जहाजों की कमी है । इन जहाजों को विदेशों से 
खरीदने में बहुत अधिक धन को आवश्यकता होती हे । देश में इनका निर्माण प्रारम्भ 
तो हो गया है, किन्तु उसकी प्रगति इतनी तीब्र नहीं है, जो देश की ्रावश्यकताझ्रों को 
पुरा कर सके । 

(ब) बन्दरगाहों की कमी तथा उनमें सुधार की ग्रावरयकता--करांची 

बन्दरगाह के पाकिस्तान में चले जाने से बम्बई बन्दरगाह पर अधिक भीड़ (Conjestion) 
रहने लगी हे । कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास को छोड़ कर शेष बन्दरगाह आधुनिक 
सुविधाश्रों से सम्पन्न बन्दरगाह नहीं हैं, उनमें सुधार की भ्रावसयकता है, कांधला 
(Kandla) नामक नये बन्दरगाह के बन जाने से यह समस्या कुछ सीमा तक अवश्य हुल 
डो गई है । 
aF i स) विदेशी कम्पतियों की प्रतियोगिता--स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व सम्पूरणं 
भारतीय जहाजरानी पर विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार था। भारतीय कम्पनियों 
में उत्तका मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होते के बाद भारत 
सरकार ने तटवर्ती जहाजरानी (Coastal Shipping) पूरी तरह भारतीय कम्पनियों 
के लिये सुरक्षित कर दी है। परन्तु विदेशी यातायात में उन्हें विदेशी प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उन्हें आथिक सहायता प्रदान की 
जाती है । इस प्रकार जल यातायात को भी रेलों और सड़कों की भांति कुछ समस्याओं 
का सामना करना पड़ता है । 

(४) वायु-यातायात की समस्यायें--भारतीय वायु-यातायात की प्रधिकाँश 


समस्याग्रों का समाधान इसके राष्ट्रीयकरण के बाद हो गया है। इस समय वायु 


यातायात के सामने एक समस्या आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न हवाई weet को है । 
द्वितोय महत्वपूर्ण समस्या नवीनतम सुधारों से युक्त अच्छे हवाई अड्डो की कमी, है । 
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यद्यपि विदेशी कम्पनियां भ्रच्छे से श्रच्छे हवाई जहाज प्रयोंग में लाती हें । परन्तु भारत 
में हवाई'जहाजों के निर्माण का काम श्रमी इतती उन्नति नदी कर सका है । इसका 
परिणाम यह है कि पनी 'कार्य-क्षमता को बनाये रखने के लिये भारत को विदेशों से 
हवाई जहाज खरीदने पड़ते हैं। इस कार्य के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा की भारत के 
पास कमी है, इसलिये भारतीय वायु यातायात पूरी तरह उन्नति नहीं कर रहा है। भारत 
के पास योग्य, कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी श्रभाव है । इन सत्र बातों के होते 
हुए भी भारत में ग्रब्र तक भी arg यातायात की प्रगतिको सन्तोषजनक नहीं कह 
सकते । 
प्रहत २--भारतीय रेलों के बिकास पर एक निवन्ध लिखिये तथा बताइये कि 
रेलों के बिकास से भारतीय कृषि तथा उद्योग धन्थो पर कया प्रभाव पड़ा है ? 
(इलाहाबाद १६६०) 
Write an essay on the development of Indian Railways. What 
has been its influence on the agriculture and industrial growth of 
India ? 
व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से यातायात के साधनों में रेल यातायात का 
विशेष स्थान है, क्योंकि रेल द्वारा भारी से भारी माल शीघ्र से शीघ्र एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर सुगमतापुवंक पहुँचाया जा सकता है | 
; विकास — १८४३ में गवर्नर जाजं आर्थर के नियन्त्रण पर श्री जी० टी० Fath 
नामक रेलवे इञ्जीनियर बम्बई ग्राये, जिनके श्राने का मुख्य ध्येय भारत में रेल यातायात 
की सम्भावनाश्रों का स्थानीय झ्रध्यवन करना था। परन्तु रेलों के निर्माण कार्य का 
प्रारम्भ वस्तुतः लाडं डलहौजो के समय से प्रारम्भ Far! इसका निर्माण कार्य नितान्त 
राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यात में रखकर किया गया ari आर्थिक दृष्टिकोण को 
दूसरा स्थान दिया गया था । 
पुरानी गारन्टी पद्धति-- “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” और “ग्रेट इण्डिया पैनिन- 
शुला” आदि का सरकार से ससभौता gar, जिसमें कुछ शर्तों सहित रेल-निर्माण कार्यं 
प्रारम्भ किया गया । यह शते इस प्रकार थों-(१) भारत सरकार द्वारा बिना मूल्य के 
भूमि प्रदान करना । (२) भारत सरकार को यह श्रविकार था कि १५ भ्रथवा ५० वर्ष ` 
बाद अपनी इच्छा से रेलवे, रेलवे का सामान (Rolling Stock) arfa समुचित मुल्यांकन 
से खरीद सकती है । (३) एक शतं यह भी थी कि निश्‍चित दर से(४३% से ५%) श्रषिक 
लाभ होने पर श्राधा लाभ सरकार की जमानत के रूप में ब्याज की पूर्ति के लिये दी हुई 
राशि के भुगतान में लगाया जायेगा तथा आधा हिस्सेदारों में ater जायेगा । (४) निजी 
कम्पनियों को उनकी लगी हुई पूंजी पर सरकार द्वारा ४३% से ५% सूद की दर 
“न्यूनतम गारन्टी देना है । (५) निरीक्षण का म्रधिकार सरकार को था | 
जब उक्त समभौते पर हस्ताक्षर हो गये तव निजी कम्पनियों ने रेल-यातायात 
का निर्माण प्रारम्भ किया और खूब मनमाना भ्रपव्यय किया | जिसका परिणाम यह gat 
. कि ara होना तो दुर रहा, यहाँ तक कि ब्याज भ्रदा करने योग्य धन भी प्राप्त न हो _ 


क 
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सका और यह सारा भार घाटे के रूप में भारत सरकार को पूरा करना पड़ा । 

सरकार द्वारा रेल निर्माण-पुरानी गारन्टी पद्धति की दोषपूर्ण संचालन 
व्यवस्था से सरकार को काफी हानि हुई जिससे १८६९ में रेशों का निर्माणं तथा संचालन 
की समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने हाथों में ले ली भ्रौर निर्माण का कार्य 
प्रारम्भ किया । परन्तु इसी समय भारत में AETA पड़ जाने एवं ग्रफगान युद्ध के शुरू 
हो जाने के कारण रेलवे का राजनीतिक दृष्टि से निर्माण करना अ्रत्यन्त आवश्यक हो 
गया । १० वर्ष में ही कम्पनी से ३ लागत पर ही लगभग २०,००० मील नई रेलों का 
निर्माण कराया । १८६६ से १८८१ तक रेलों के निर्माण में सरकार को १५ करोड़ रुपये 
की हानि हुई । इसके कारणा रेलों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को फिर से अपनी 
नीति बदलनी पड़ी । र 

नई गारन्टी पद्धति (१८८१ से १९०० तक)--इस काल में रेलों को तीन 
श्रेणियों में बांटकर उनका निर्माण कराया गया जों इस प्रकार थीं (श्र) उत्पादक रेलें 
जिनमें लगी हुई पू जी पर ५ वर्ष के भीतर ४% ब्याज वसूल होने लगा । (ब) अनुत्पादक 
रेले, जिनसे कोई लाभ नहीं होता था, किन्तु लड़ाई के विचार से उनकी झावश्यकता 
थी । (स) संरक्षण रेलें, जिनके द्वारा उन स्थानों में जहां प्रकाल प्रादि पड़ते थे, लोगो 
की जान बचाने के लिये श्रनाज आदि भेजने का प्रबन्ध करना पड़ता था। सरकार के 
पास धन की कमी हो जाने के कारण सरकार को रेलों के निर्माण का कार्य छोड़ देना 
पड़ा और सरकार ने फिर से कम्पनियों के साथ रेलों के निर्माण के लिये समझौता 
किया | सरकार ने उन्हें गारन्टी दी कि जितनी पूजी वह इस कार्य में लगायेंगी, उस पर 
उन्हें ३१% ब्याज मिलेगा । इसके बदले में यदि कम्पनियों को रेलों से जो प्रतिरिक्त 
लाभ होगा, उका ई सरकार ले लेगी । २५ वर्ष वाद यदि सरकार चाहे तो रेलों को 
खरीद सकती है । इस नई गारन्टी पद्धति के काल में चार हजार मील लम्बी नई लाइनें 
डाली गई । 

प्रथम महायुद्ध से पूवं का काल (१६०९-१९१४) -यद्यपि १६०० तक देश 
की मुख्य लाइनें बन चुकी थीं, किन्तु ब्रांच लाइनों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। 
क्योंकि १६०७ में मैके कमेटी ने इस बात पर विशेष जोर दिया था। इस काल में 
सरकार ने १० हजार मील लम्बी छोटी तथा बडी लाइनें डालीं। १६१४ में भारत में 
कुल २४,००० मील लम्बी रेलें बन चुकी थीं । 

प्रथम महायुद्ध तथा उसके बाद का काल--प्रथम महायुद्ध के काल में नई 
रेलों का निर्माण नहीं हो सका । इसके विपरीत भारतीय रेलों को युद्ध के कारण बहुत 
अधिक कार्य करना फ्डा, जिसके कारण रेलों को व्यवस्था बहुत अधिक बिगड़ गई। 
युद्ध समाप्त होने के वाद रेलों की हालत में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। | 
१६२० में सरकार ने भ्राकवर्थ कमेटी की नियुक्ति की । जिसकी मुख्य सिफारिश इस 
प्रकार थीं-- (1) रेलों का प्रबन्ध सरकार को भ्रपने हाथों में ले लेता चाहिये । (ii) निजी 
कम्पनियों के ठेके भ्रपनी अवघि पर ही समाप्त हो जाने चाहियें । (11) रेलवे बोड के | 
स्वन पर सदस्यों का एक रेलवे प्रायोग स्थापित करना चाहिये । (४) रेलवे वित्त 
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का सामान्य वित्त व्यवस्था से पृथक्करण करना चाहिये, तथा (४) रेलवे भाड़ा 
न्यायाधिकरण को स्थापना करनी चाहिये । भारत सरकार ने इस कमेटी के लगभग 
सभी सुझावों को मान्यता देकर उन्हें क्रियान्वित किया | १९२५ तक लगभग सभी 
महत्वपूरण रेले भारत सरकार के हाथ में ग्रा गई और तभी से ga तक यह पूर्णतया 
भारत सरकार के स्वामित्व एव प्रबन्ध में हें । 

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद की स्थिति (१९३९ से १४४७) - द्वितीय 
महायुद्ध के समय भारतीय रेलों की स्थिति काफी भ्रच्छी हो गई थी, किन्तु ज्यों-ज्यों 
युद्ध जोर पकडता गया ग्रौर रेलों पर भार बढ्ता गया, भारतीय रेलों की व्यवस्था भी 
बिगडती गई | रेल के डिब्बे तथा इन्जिनों की कमी अनुभव होने लगी और यात्रियों - 
तथा सामान को ढोने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं यह स्थिति युद्ध 
के बाद के काल में भी चलती रही, क्योंकि उस समय तक श्रधिकांश इन्जिन तथा डिब्बे 
जीणां अवस्था में पहुंच चुके थे । इसलिए सरकार द्वारा रेलों की कार्य-कुशलता को 


बनाये रखना ग्रसम्भव हो गया । 
देश के विभाजन का प्रेभाव ate उसके बाद की स्थिति (१६४७ से 


१६५१)--सनु १६४७ में देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्तर-पश्चिमी रेलवे के 
६८८१ मीलों में से ५०२६ मील, बङ्गाल-प्रसम रेलवे के ३५५५ मीलों में से १६१३ 
मील श्रौर जोधपुर-हैदराबाद रेलवे के ३१९ मील पाकिस्तान में चले गये । विभाजन 
में मुगलपुरा और सैयदपुर की झिल्पशालाश्रों के पाकिस्तान में चले जाने से पूर्वी पंजाब 
रेलवे तथा असम रेलवे के पास अपनी कोई शिल्पशाला नहीं रही । विभाजन 
के फलस्वरूप भारत से जाने वाले अधिकांश रेलवे कर्मचारी दक्षकर्मी और भारत 
को a वाले बहुधा लिपिक थे । फलतः भारतीय रेलों की कार्य क्षमता बहुत कम 
हो गई । 

१९५० में भारत सरकार ने रेलों का पुमर्गठन किया, जिसके अनुसार समस्त 
रेलों को ७ वृत्तों (Zones) में बांट दिया । बाद में इन वृत्तों की संख्या ८ कर दी । अब 
इन वृत्तों को उत्तर रेलवे, उत्तर-पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, 
दक्षिण रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के नाम से पुकारा जाता है । निम्न तालिका में रेलवे 
वृत्तो (Zones) का ३१ मार्च १६६२ तक का पूर्णं विवरण दिया गया है-- 


mom [moe] जमा = जन्स तिरि मुख्य लम्बाई 

. वृत्त का नाम जन्म तिथि | कार्यालय | किलोमोडर में) 
दक्षिणा रेलवे १४- ४-५१ | मद्रास ९९६३८" 
मध्य रेलवे | ५-११-५६ | बम्बई ८८६११२ 
पश्चिम रेलवे ५-११-५१ | बम्बई १००६९.८ 
उत्तर रेलवे १४- ४-५२ | दिल्ल। १०३६४१ 
उत्तर-पूर्व रेलवे १४- ४-५१ | गोरखपुर ४९२३९१ . 
. उत्तर-पूर्व सीमावर्ती रेलवे . १५- १-५८ | पांडो २८५६६ 
प्व रेलवे १- ८-५५ | कलकत्ता ३८४८२ 
दक्षिरा-पूर्वं रेलवे १- ८-५५ | कलकत्ता ५८९७१९ 
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वर्तमान स्थिति (१६५१ से १६६१ तक)--१६५१ में भारत की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना चालू हो गई, जिसमें रेलों के विकास तथा पुनर्गठन पर विशेष जोर 
दिया गया । इस काल में कई महत्वपूर्ण नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं । रेलों के इंजिन 
बनाने का. कारखाना चितरंजन में स्थापित किया गया जो तीव्र गति से प्रगति कर रहा 
है और १०० से अधिक इंजिन बना चुका है। रेल के डिब्बे को बनाने के कार्य में भी 
काफी प्रगति हुई है । इस काल में भ्रष्टाचार कम करने तथा तीसरे दर्जे को श्रधिक 
सुविधायें प्रदान करने की दशा में श्रनेक प्रयत्न किये गये हैं । विदेशी मुद्रा की कमी के 
कारणा रेलों के विकास का कार्य उतनी तीव्र गति से नहीं चल पा रहा है, जितनी की 
आशा की जाती थी । दुसरी पंचवर्षीय योजना में भी बड़े पैमाने पर रेलों के विकास की 
व्यवस्था की गई है, जिसमें रेल यातायात से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं को 
ध्यान में रकखा गया है । आशा है कि तृतीय योजना में स्थिति सन्तोषजनक हो जायेगी । 
१६६१-६२ के अन्त तक भारतीय Tal की कुल लम्बाई ५७०८९ किलोमीटर 
थी जो एशिया में सबसे प्रधिक तथा संसार में चौथे नम्बर पर आती है। इस वर्ष 
१७१-२८ करोड़ व्यक्तियों ने रेलों पर सफर किया । १९६१-६२ के श्रन्त में भारतीय रेलों 
में लगी पूजी १६६० करोड़ रुपये के लगभग थी तथा कुल भ्रामदनी (Gross Earnings) 
५०२ करोड़ रुपये थी । भारतीय रेलों में ११७६८८ व्यक्ति काम पर लगे हुए थे तथा 
उनके वेतन और मजदूरी पर ३६२ करोइ रुपया व्यय किया गया । 
गत वर्षो में भारतीय रेलों की मुख्य समस्या पुनरुत्थान तथा विकास को रही हैं, 
जो द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के कारणा उत्पन्न हुई । इधर पंचवर्षीय 
योजनाओं को सफल बनाने के लिये रेलों को एक भारी उत्तरदायित्व उठाना पड़ रहा है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में रेलों के विकास पर ४२३७३ करोड़ रुपया व्यय 
किया गया । इस काल में ४३० मील लम्बी उखडी हुई रेल लाइनें फिर से बिछाई गई, 
३८० मील लम्बी नई ta बनाई गईं और ४६ मील लम्बी नैरो गेज (Narrow Gauge) 
लाइन को मीटर गेज (Meter Gauge) में बदला गया | इसी प्रकार ४६६ इन्जन, ४२५१ 
सवारी गाड़ी के डिब्बे तथा ४११६२ मालगाड़ी के डिब्बे भारत में तैयार किये गये । 
इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों की दशा में काफी सुधार को व्यवस्था 
की गई। 


ब्यवस्था की गई थी, जिसका उद्देश्य सवारी ढोने की क्षमता में ३% वृद्धि करना, १६२० 

लाख टन माल ढोने, १२०० मील लम्बी लाइनें बनाने, १३०० मील लम्बी लाइन को 
दोहरा करने, ८८० मील लम्बी बिजली की रेलें चलाने के लक्ष्य शामिल थे। इसके 
ग्रतिरिक्त रेल में इन्जनों की संख्या कों बढ़ाकर १०६०० सवारी गाडी के डिब्बों को 
२८६०० तथा माल गाड़ी के डिब्बों को बढ़ाकर ३५४१००० तक पहुंचाना था । इनमें से 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलों के विकास के लिये ११२१५ करोड़ रुपये को | 


अ्रधिकाँश लक्ष्य पूरे हो चुके है। इसके अतिरिक्त १९६०-६१ में १२६३ मील लम्बी | 


लाइन पर डीजल की गाड़ियां चलाई गई । कई नये पुलों का निर्माण तथा यात्रियों की 
सुविधा प्रदान करने की छा में भी नेक महत्वपूर कदम उठाये गये हैं । 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १९६५-६६ के श्रन्त तक 
सवारी ढोने की क्षमता में ३% की वृद्धि क्री जायेगी और माल ढोने की क्षमता २३५० 
लाख टन तक बढ़ाई जायेगी । विक्रास कार्यक्रम पर लगभग १२०० करोड़ रुपये व्यय 
होने का अनुमान हे । इसी काल में रेल इन्जनों की संख्या में १६४५, सवारी गाड़ी के 
डिब्बों में ७८३७ तथा मालगाड़ी के डिव्बों में १०६८६६ की वृद्धि की जायेगी । तृतीय 
पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में रेलों का विकास तीव्र गति से हुआ । १६६४-६५ 
का रेल-बजट प्रस्तुत करते हुये रेल मन्त्री श्री एच» सी० दासप्पा (Shri H. C. 
Dasappa) ने लोक सभा में यह सुचना दी कि १६६४-६५ में रेल यातायात से कुल 
६ A ६५ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा १७ मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोया जायेगा | 
३१ मार्च १६६४ तक (तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में) रेलों पर कुल व्यय किये जाने 
वाले घन की राशि ९०० करोड़ रुपये ZI १९६४-६५ में रेल विकास पर कुल ३६० 
करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव रक्खा गया था (Commerce, 15th Feb, 1964, 


Page 234) 1 4 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय रेलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है। 


निम्नलिखित' तालिका से रेलों की प्रगति का सही अनुमान लगाया जा सकता है- 
भारतीय रेलों का विकास 
(करोड़ रुपये) 
८----+-------------+ 17123 स RS SEI 
लम्बाई ssi ५ खरे शु 
किलोमीटर में | नियुक्त पूंजी | कुल श्राय | कार्य खर्चे | विशुद्ध ara 
१९४७-४८ १४८ १४ ७४२२० | १८३१६९ १६३९४ १९७५ 
१९५०-५१ ५४८४५ ८३८१८ | २६४६२ | २१४३९ ५०२३ 
१९५५-५६ |` ५५६०० ९७५९१ | ३१७५१ | २६०" ७ ५७३४ 
१९६०-६१ | ५६६६३ | १५२७८३ | ४५६३८ | ३६१८८ | ६७५१ 
MRR 0905९) १६६०००७, ५0२२९ २६२३५ CNR 
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१९४७ में देश के विभाजन के कारण कुछ रेले पाकिस्तान को दे दी गई, जिससे 
रेखों को लम्बाई में कुछ कमी ग्रा गई है । पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों 
में नई रेलों के निर्माण पर विशेष जोर कर रही है । , 

रेलों का श्राथिक महृत्व--प्रत्येक देश में कृषि तथा उद्योग के विकास पर 
यातायात के साधनों का विशेष प्रभाव होता है। यातायात के साधतनों में रेलों का प्रमुख 
स्थान है क्योंकि श्रन्य साधनों की ग्रपेक्षा रेलें ग्रधिक सुविधायें प्रदान करती हैं । लम्बी 
इरी तय करने तथा भारी मात्रा में कच्चा माल, कृषि पदार्थ, कारखानों की बनी हुई 
वस्तुएं भ्रोर मशीनरी श्रादि को रेलें ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक ले जा 
सकती हैं । 
_ भारत एक विशाल देश है जहाँ बडी मात्रा में कृषि की वस्तुयें तथा श्रन्य प्रकार 
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के औद्योगिक पदार्थ देश से बाहर भेजे जाते हैं और विदेशों से आयात किये जाते हँ! 
इन वस्तुओं को बन्दरगाहों तक ले जाना तथा बन्दरगाहों से देश के विभिन्न भागों तक 
पहुंचाने का कार्य भारतीय रेलें ही करती हैं । यह काम वस्तुओं को देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक ले जाने के लिए tal द्वारा किया जाता है । इस प्रकार से हम देखते हैं 
कि रेलों के विकाप्त का भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर महत्वपूर्णं प्रभाव पड़ा है । 
कृषि पर प्रभाव--रेलों के विकास ने भारतीय कृषि का मौलिक स्वल्प ही 
बदल दिया दै । अब खेती केवल जीवन-निर्वाह के लिये ही नहीं की जाती, वरन्‌ व्यापार 
की दृष्टि से भी की जाती है। भारत में व्यापारिक फसलें जैसे--गन्ना, कपास, तम्बाकू, 
कच्थी जूट, तिलहन तथा इस प्रकार की ग्रन्य वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमनि पर होने 
लगा है । यह वस्तुयें भारतीय उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं और 
विदेशों को भी भेजी जाती हैं । इस कार्थ को करने में भारतीय रेलों का महत्वपूर्ण स्थान है 
और वे देश की एक महत्वपूर्ण सेवा कर रही हैं। रेलों के विकाम से पूर्व भारत के 
किसी न किसी भाग में अ्रकाल पड़ते रहंते थे, जबकि ग्रन्य भागों में AAT की बहुतायत 
रहती थी । यह स्थिति कुछ-कुछ आज भी है किन्तु रेलों के विकास से प्रकाल की स्थिति 
का सुगमतापूर्वक सामना कर लिया जाता है | भारी भात्रा में विदेशों से जो ग्रनाज 
प्रायात किया जाता है, उपे रेलें शीघ्नतापूर्वक कमी वाले क्षेत्रों तक पहुँचा देती हैं। इस 
प्रकार भ्रनाज की कमी वाले प्रदेशों के लिये रेले बड़ी महत्वपूरां सेवायें प्रदान करती हैं । 
भारतीय सड़क एवं परिवहन विकास संघ (Indian Roads and Transport 
Development Association) के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रेलों और सड़कों के 
विकास से कृषि-भूमि के क्षेत्र में २५% वृद्धि की जा सकती है । 
उद्योगों पर प्रभाव--कृषि की भाँति उद्योगों के विकास ge भी रेलों का 
महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। रेलें उन स्थानों कों जहाँ बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हैँ, 
मशीने, कोयला, कच्चा माल तथा मजदूरों आदि को पहुचाती हैँ श्रौर जो सामान उन 
मिलों में तैयार होता है, उसे देश के विभिन्‍न भागों में उपभोक्ताग्रों के लिये तथा 
बन्दरगाहों तक निर्यात के लिये पहुंचाती हें । यदि देखा जाये तो भारत में उद्योग-घन्धे 
उन्हीं स्थानों पर विकसित हुये हैं, जहाँ रेल यातायात की सुविधायें पहले से विद्यमान 
थीं | प्रव जित स्थानों पर उद्योगों का विकास किया जा रहा है, वहाँ रेले पहले से 
पहुंचाई जा रही हैं । रेलों के विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहींहै। 
agaaa: भारतीय रेलें प्रतिवर्षं ३-४ करोड़ रुपये का माल कुटीर एवं लघु उद्योगों से 
खरीद कर इन उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं । 
प्रश्‍न ३--भारत में सडक यातायात का ष्या महत्व है ? इसके पिछड़े रहने 
के कारणों पर प्रकाश डालिये ग्रोर बताइये कि सड़क यातायात को उन्नति के लिपे 
सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं? = 
[आगरा बी०ए०, १६६३, बिहार ६१, विक्रेस ६१] 
What is the importance of road transport in India? Discuss the 
causes for its being undeveloped and write the steps taken by the 
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Government for its progress. 
सड़क यातायात का महृत्व--वतंमान युग में सड़कों का ग्राथिक एवं सामाजिक 
दोनों ही हष्टिकोणों से महत्वपूर्ण स्थान है । सड़कों का महत्व गाँवों एवं सड़कों दोनों 
के लिए ही समान है। किसी भी देश की ग्राथिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का अनुमान 
सड़कों से लगाया जा सकता है | रस्किन ने कहा है कि “राष्ट्र की सारी सामाजिक 
व श्राथिक प्रगति सड़कों के निर्माण में ही निहित है ।” भारत कृषि-प्रधान देश होने के 
नाते इस देश के लिये सड़कों का विशेष महत्व है । सड़कों के होने से ही ग्रामों से कच्चा 
माल और कृषि उत्पादन कारखानों, weal ग्रौर नगरों तक पहुंचाया जाता है और 
बन्दरगाहों तथा कारखानों से माल कस्बों तक सड़क की सहायता से ही भेजा जाता 
है । परन्तु भारत में सड़कों का बहुत श्रविक श्रभाव है, जिसके कारण कृषक को वित्र 
होकर अपना माल गाँवों में ही वेच देना पड़ता है, इसके श्रभाव से न तो वह अपना 
माल नगरौं तक पहुंचा पाते हैं और न ही ग्रपने उपयोग की वस्तुओं को नगरों से ला 
सकते हैं । सड़क यातायात के महत्व पर प्रकाश डालते हुये जानमथाई ने कहा था “देश 
के विपुल स्रोत एवं ग्रसीमित जन-शक्ति का उपयोग साधारण मानव के लिये करने के 
लिये यातायात के साधनों (विशेषकर सड़क यातायात) का विक्रास करना होगा ।” 
सड़कों की सहायता से ही व्यक्ति एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। देश की 
सुरक्षा के लिये भी सड़क यातायात का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ग्रावश्यकता 
पड़ने पर किसी भी स्थान पर फौजों को सुगमता से भेजा जा सकता है | यदि सड़कों 
का अभाव हो तो सेना eter एवं सुगमता से भेजी जा सकती है | आधुनिक युग में 
फौजों का भी यन्त्रीकरण सा हो गया है, जिससे उनका श्रावागमन अधिकतर मोटरों 
एवं ट्रेक्टरों तथा अन्य चक्रवाह साधनों (Wheels) से होता है, जिसके लिये सड़कों का 
होना प्रत्यन्त आवश्यक है । सड़कों का महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से भी सर्वाधिक है, 
क्योंकि किप्ती देश का सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास देश के सभी विभिन्न ग्रंगों 
के एक सुत्र में बंधे रहने पर निर्भर है। परस्पर विचार-विनिमय एवं संचार आदि 
सड़क यातायात के विकसित रूप में होने पर ही सुगमतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता 
है । देश की ग्राथिक-प्रगति सडक यातायात के विकास पर ही निर्भेर है । यदि श्राप 
यह जानना चाहते हैं कि समाज की सड़कें किसी देश की प्रगति की उसी प्रकार 
परिचायक हैं जिस प्रकार किसी देश के विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय | किसी देश में 
जितनी ग्रधिक सड़कें होंगी उस देश में उद्योगों, व्यापार, संस्कृति का विकास उतना ही 
भ्रधिक होगा । ग्राज स्वतन्त्र भारत देश के नव-निर्माण की योजनायें बना रहा है। कृषि 
के विकास की तथा उद्योग-धन्धों की उन्नति की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। परन्तु 
इन सबका यथेष्ट उत्थान सड़कों के विकास बिना सम्भव नहीं । सड़कों के विकासाभाव 
में किसी भी देश की राष्ट्रीय-समस्याश्रो का समाधान होना कठिन है । खाद्यान्नों 
तथा कच्चे व बने हुये माल का उत्पादन व वितरण सड़कों के पूर्ण विकास पर ही 
` निर्भर है। श्रतएव सड़क यातायात का उचित विकास हमारे देश के ग्राथिक उत्पादन 
के लिये निर्तात आवश्यक है । इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि सड़कों के agata विकास 
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के कारण ही भारत की औद्योगिक एवं कृषि की समृद्धि नहीं हो सकी है। भारत में 
श्राज भी गांव एवं कृषि बाजारों में सड़कों के aaa से सम्पर्क नहीं है, इसलिये 
आन्तरिक यातायात के विकास की ग्रोर आज भी घ्यान देना ग्रति आवश्यक है । 

सड़क यातायात के अविकसित होने के कारण--सडक यातायात का 
विकास किसी निश्चित योजना को भ्रपनाकर नहीं किया गया। रोम में जिस प्रकार 
सैनिक दृष्टि से प्राचीन नगरों का निर्माण gar था, उसी प्रकार भारत में भी 
परतन्त्रता के कारण सैनिक आवश्यक्रताओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों का निर्माण 
किया गया । शासकों ने इस देश को आर्थिक लाभ पहुंचाने की चेष्टा ही नहीं की, 
जिन सड़कों का निर्माण हुआ भी वह केवल उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखकर 
ही किया । इससे भारतीय जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । मुख्य सड़कों का 
निर्माण बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हुआ । भारत में वर्मा को छोड़कर बीसवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में १७६००० मील सड़कें थी, जिनमें से ४७००० मील पक्की तथा १२१००० 
मील कच्ची थीं । उस समय इङ्गलेड में भी भारत के बरावर ही सड़कें थीं, जबकि 


QAE का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का ३३ वां भाग था । इस कथन का भ्रभिप्राय 


यह gat कि भारत के क्षेत्रफल को देखते हुये इङ्गलेंड की अपेक्षा भारत में सड़कों 
की संख्या की लम्बाई बहुत कम थी । उसी काल में अमेरिका में सड़कों की संख्या की 
लम्वाई भारत से लगभग १२ गुनी थी, जो भारत की ग्रपेक्षा बहुत ग्रधिक थी । म्तः 
स्पष्ट है कि भारत में सड़कों का निर्माण अत्यन्त धीमी गति से gar, जिसकी पुष्टि 
इन निर्माणों से हो सकती है । भारत में १६०० से १९४५ तक अर्थात्‌ ४५ वर्षों में 
केवल ६०५३४५ मील नई सड़कों का निर्माण हुआ था, जबकि इतनी सड़कें अमेरिका में 
केवल १३ वषं में ही बन कर तैयार हो गई थीं । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ ही साथ 
दुर्भाग्यवश भारत के दो भागों में विभक्त होने से देश को पर्याप्त हानि हुई। अत: देश के 
विभाजन से भारत को बहुत बड़ी संख्या में सड़कों से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि 
लगभग ५७००० मील लम्बी सडके पाकिस्तान को हस्तान्तरित करनी Tel | भारत की 
विश!लता एवं यहां की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ३६५००० मील सड़कें अत्यन्त 
कम हैं। भ्रन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रति व्यक्ति एवं “प्रति वर्ग मील सड़क 
विस्तार aga कम है । जवकि अमेरिका, इङ्गलेंड और जापान में प्रति वर्ग मील सड़क 
विस्तार क्रमशः एक मील, २:०२ मील तथा ४ मौल है, तब हमारे देश में यह 
केवल ०.१५ मील है। इसी प्रकार हमारे देश में प्रति एक लाख जनसंख्या के 
पीछे सड़क विस्तार केवल ७३ मील है, जबकि श्रमेरिका, इङ्गलैंड और जापान में 


यह क्रमशः २११४ मील, ३८१ मील WIT ७२८ मील है। भारत में सड़क परिवहन 
की भ्रविकसित अवस्था के प्रमुख कारण निम्नोक्त है :-- 


(१) ग्राथिक्र कारणा-भारतवर्ष की आथिक स्थिति भ्रच्छी नहीं हैं। देश में 


वित्त का बहुत भ्रविक प्रभाव है, जिसके कारण नगरपालिङ्ाप्रों और जिला बोडो के 
आधीन जो सडके हैं, उनकी स्थिति weal नहीं है। राज्य सरकारों की भो स्थिति 


अच्छी.नहीं हैं । वैसे उनके पास कुछ कोष है, परन्तु उसका उपयोग सड़कों के निर्माण | 
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में कम और अन्य कार्यो में श्रधिक किया गया है Alt न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई 
विशेष रुचि ली है । ह 

(२) उपेक्षापूर्णं नीति--सरकार और स्यानीय संस्थाश्रों ने सड़कों के विकास 
की ओर उचित घ्यात नहीं दिया । इधर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की 
आवश्यकता और इनके महत्व की ओर सरकारों का ध्यान गया है और दोनों सरकारों 
ने सड़क यातायात के विकास की योजनाथें बनाई हैं । 

(३) मशीनों का ग्रभाव--सड़कों के श्रविकसित होने का प्रमुख कारणा है, 
निर्माण कार्यो के लिये सामान एवं मशीनों का ग्रभाव जिनके लिये हमको दूसरे देशों 
पर निर्भर रहना पड़ता है परन्तु सरकार की नीतियों से इस प्रकार की सभी aega 
का उत्पादन भारत में होने लगा है। 

सड़क यातायात की उन्नति के लिये किये गये प्रयत्न 

अच्छी सड़कों का होना? भारत में सड़क यातायात की उन्नति के लिये सबसे 
झधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है । १६२७ में डाबडर जायकर की ग्रव्यक्षता में एक सड़क 
विकास समिति (Road Development Committee) नियुक्त की गई थी । इस 
समिति ने सुझाव दिया कि सड़कों की दशा सुधारने का भार केन्द्रीय सरकार पर होना | 
चाहिये क्योंकि मोटर तथा पॅट्रोल पर लगाया हुआ कर केन्द्रीय सरकार ही वसूल 
करती है । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सन्‌ १९२९ में 
केन्द्रीय सड़क विकास कोष (Central Road Development Fund) की स्थापना 
की frat data पर श्रायात कर व उत्पादन कर से प्राप्त श्राय जमा की जाती थी। 
१९३४ में सड़क निर्माण करने वाले इंजीनियरों को सदस्यता में एक भारतीय सड़क 
काँग्रेस (Indian Road Congress) की स्थापना की गई, जो ma तक जीवित 
है । इस संस्था ने सड़कों के निर्माण तथा उनमें gare आदि की समस्थाश्रों पर विचार 
करके श्रपना मत प्रकट किया है । १९४३ में भारत सरकार के नियन्त्रण में नागपुर में 
एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सड़कों के विकास की एक ca वर्षीय योजना बनाई गई, . 
जो नागपुर योजना (Nagpur Plan) के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना के श्रनुसार 
सड़कों को राष्ट्रीय (National Highways), प्रदेशीय, जिला तथा ग्राम सड़कों के 
नाम से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया । इस योजना में यह लक्ष्य LAAT गया 
कि भविष्य में कोई भी विकसित कृषि-क्षेत्र में स्थित गांव मुख्य सड़क से ५ ag. a 
afam दूर न हो तथा गैर कृषि क्षेत्र का भी गांव मुख्य सड़क से २० मील से alee 
दूरी पर न हों । l x 

नागपुर योजना में समस्त भारत के लिये ३३१००० मील लम्बी सड़कों का 
लक्ष्य निर्धारित किया था जिसका विवरण इस प्रकार है-- 


राष्ट्रीय सडके a ६६०० मील 
राष्ट्रीय पूरक सड़कें ४१५० मील 
प्रान्तीय सड़के ५३९५० मील 


जिला तथा ग्रामीण सड़कें ,२५६३०० मील 
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नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य कहाँ तक पूरे हो चुके हैं, इसका विवरण 
निम्नलिखित तालिका से मिलता है-- 


| पक्की सड़कें | कच्ची सड़कें 
नागपुर योजना का लक्ष्य १२३००० || २०८००० 
प्रगति १६५१ तक ९७५०० १५१००० १ 
2 १९५६ ” १२२००० १६८००० | 
9? १९५८ ” १३०६१० १२२६६६ 
> १९६१ (माचे तक) १४४००० २५०००० 1 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों का विकास--प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ में भारत में कुल ६७५०० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा १५१००० मील 
लम्बी कच्ची सड़कें थीं। १९५६ में जव प्रथम योजना समाप्त हुई उस समय देश में 
कुलः ३२०५२२ मील लम्बी सड़कें थीं । जिनमें १२२००० मील लम्बी पक्की सडके तथा 
१९८००० मील कच्ची संड़क हो गई | इनमें वे सड़कें भी शामिल हैं जो सामुदायिक 
विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड योजना के श्रन्तगंत बनाई गई हैं। यह 
कमी दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रवश्य पुरी हो जायगी । सड़कों के विकाप्त में एक 
मुख्य बाधा यह है कि सभी नदियों पर यथास्थान पुल नहीं बनाये जा सकते । इसमें 
काफी समय लगने की सम्भावना हे । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना और सड़कों का विकास--प्रथम ब द्वितीय 
योजनाश्रों के अ्रन्तगेत सड़क विफात कार्यक्रम पर क्रमशः १४७ करोड़ २० AIT २४२ 
करोड़ रु० व्यग्र Fat गये । सन्‌ १६६०-९१ में देश में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई, 
१४४ हजार मील तथा कच्ची सड़कों की कुल लस्त्राई २५० हजार मील हो गई। इस 
प्रकार द्वितीय मोजना के अन्त तक देश में सड़क विकास का कार्य नागपुर योजना के 
लक्ष्य से ग्रधिक हो गया । 

तृतीय योजना में सड़क-र्‍यद्यपि तृतीय योजना में प्रारम्भ में सड़क विकास 
कार्यक्रमों पर कुल ३२४ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रवखा गया था परन्तु इस 
धन राशि को बढ़ाकर wa ४१६ करोड़ रुपये कर दिया गया है । अनुमान है लगभग 
२०,००० मील पक्की TSH बनकर -तैयार हो जायेंगी । मुख्य इञ्जीनियरों को योजना 
के अनुसार सरकार को कम से कम ५६० करोड़ रुपये सड़कों के विकास कार्यों के लिये 
रखने चाहिये थे । मुख्य इऊजीनियरो की योजनानुसार भारतवर्ष में २० वर्ष के प्रन्त 
तक २,५२,००० मील पक्की तथा ४,०५,००० मील कच्ची सड़क बनकर तैयार हो जाने 
की ग्राशा है। 

तृतीय योजना के प्रथम तीत वर्षो में सड़कों का विकाप्त--तीसरी योजना 
में सड़क विकास कार्यक्रम को एक बीस वर्षीय योजना (१६६१ से १९८१ तक) के एक 
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चरण के रूप में श्रपनाया गया है । यह योजना केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मुख्य 
इञ्जीनियरों द्वारा भावी सड़क विकास कार्यक्रम को दृष्टिगत करके वनाई गई है । इस 
योजना के श्रन्तगंत सनु १६८१ तक देश में पक्की सड़कों की लम्वाई २,५२,००० मील 
AX कच्ची सड़कों की लम्बाई ४,०५,००० मील करने का लक्ष्य रक्खा गया है । योजना 
के प्रथम दो वर्षो में ११,००० मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण किया गया ।* 
प्रश्‍न ४--भारत में रेल तथा यातायात के सामंजस्य की आवश्यकता पर 
प्रकाश डालिये । उपरोक्त हष्टिकोण से उत्तर-प्रदेश में सड़क यातायात को प्रगति की 
विवेचना कीजिये । (आगरा १६५५, पटना १६६३) 
प्रथवा 
“सड़क यातायात भ्रधिक लोकप्रिय हो रहा है, जिससे रेलों की श्रामदनी कम 
होती जा रही है ga कथन को व्याख्या करते हुए रेल सड़क यातायात के लिए अपने 
सुझाव दीजिये । (आगरा १६६०, विक्रम १६६०) 
Examine the necessity of Rail-Road Co-ordination in India. 
Discuss the working of the road-transport in U. P. from the above point 
of view. 
Or 
“Road is becoming more popular and causing loss to railway 
revenues.” Comment on the above statement and give suggestions for 
rail-road co-ordination. न 
आधुनिक युग में परिवहन श्रौद्योगिक विकास के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है 1 
झाधुनिक व्यावसायिक विकास ने ग्रच्छी सड़कों के संचार के महत्व को बहुत बढ़ा दिया 
है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि भारी यातायात श्रौर दूरी के फासले के क्षेत्र में 
सड़क यांतायात रेलों से किसी प्रकार की भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता । सड़क- 
यातायात केवल थोड़ी सी दुरी तय करने ग्रौर हल्की व महंगी वस्तुओं को इधर-उधर 
ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे देश के लिये दोचों प्रकार के 
परिवहनों की ग्रावश्यकता है । इसमें संदेह नहीं कि अच्छी परिवहन व्यवस्था से कृषि 
उत्पादन को निश्‍चय ही प्रेरणा मिलेगी ग्रौर जीवन-निर्वाह कृषि का स्थान व्यावसायिक 
कृषि लेगी, जिससे ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊँचा होगा | समय की बचत होगी तथा 
निर्यात से आन्तरिक उपभोग वाले कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को भी पर्याप्त 
सहायता पहुँचेगी । दोनों परिवहन उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायक सिद्ध होंगे, 
परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि यातायात के विभिन्न साधन परस्पर प्रतियोगिता 
च करें | 
भारत में अधिकाँश सडके रेलो के समानान्तर हे, जिसके फलस्वरूप दोनों में 
प्रतिस्पर्धी की दौड होती है । निकट भविष्य में रेल यात्रा के विकास के लिये नई और 
बड़ी-बड़ी योजनाम्रों का निर्माण किया जा रहा है, परन्तु इतने बिशाल देश के लिये वे प्रब 


` $ क्षासस २८ मार्च १६६४, ge एरर] | १९६४, पृष्ठ ५२६ | है 
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भी अपर्याप्त हँ । इस ्रपर्याप्तता को दूर करने के लिए हमें औद्योगिक केन्द्रों को 
बंन्दरगाहों से सम्बन्ध करने के लिये सड़क यातायात से सहायता लेनी पड़ेगी । सड़क 
यातायात के नवीन निर्माण में अधिक व्यय करना पड़ेगा । परन्तु रेल यातायात की 
Atal वह व्यय ही कम होगा, श्रर्थात्‌ सड़क यातायात की व्यवस्था श्रपेक्षाकृत सस्ती 
होगी । सड़क यातायात के सस्ते होने का एक यह भौ कारण है कि सड़क की देख-भाल 
पर जो व्यय होता है, वह कर द्वारा वसूल कर लिया जाता है और रेलों की पटरी प्रादि 
बिछाने और निरीक्षण भ्रादि कराने पर स्वयं ही व्यय करना पड़ता है । परन्तु इन दोनों 
परिवहनों का विकास होना ग्रति आवश्यक है । यही कारण है कि कुछ स्थानों पर वे 
एक दूसरे की सहायता कर पूरक के रूप में काम करती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर “इन 
दोनों साधनों में परस्पर प्रतिद्वन्दता भी रहती है । सड़कें किसानों की चीजों को बाजारों 
और पास के स्टेशन तक पहुंचाती हूँ । इसके विपरीत रेलवे उत्पादन क्षेत्र और दुर के 
. उपभोक्ताग्रों के वीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं। सडके नगर के उत्पादकों तथा ग्रामीण 
उत्पादों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायक सिद्ध होती gi Weal और 
पर्याप्त सड़कों के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिये पर्याप्त सामग्री इकट्ठा नहीं कर 
सकती | इसके विपरीत सबसे अच्छी सड़कें भी फसल का उत्पादन करने वालों को 
उपभोक्ताग्रों के सम्पर्कं में नहीं ला सकतीं । इस तथ्य से इस बात को तो पुष्टि होती 
ही है कि रेलवे श्रौर सड़कों के बीच थोड़ी सी प्रतिद्वन्दिता तो अवश्य बनी रहेगी । इसी 
कारण १९२० में दोनों परिवहन-सानों में प्रतिस्पर्धा हुई और सड़क यातायात को 
काफी हानि उठानी पड़ी । १६२९ में इन दोनों की प्रतियोगिता ने और, भी fare 
रूप धारण कर लिया क्योंकि महामारी के प्रकोप से रेल यातायात को इधर-उघर ले 
जाने के लिये सामग्री नहीं मिली । दूसरी ओर मोटरों की कीमतें गिरीं, पेट्रोल आदि भी 
सस्ता हो गया । इस प्रतियोगिता काल में रेल यातायात को २ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
की हानि उठानी पड़ी । 
इस समस्या पर विचार हेतु १९३२ में सरकार ने मिचेल sata समिति 
(Mitchel Kirkness Committee) बनाई, जिसने सुझाव दिया कि सड़क यातायात 
पर नियन्त्रण रक्खा जाये और यातायात सम्बन्धी एक केन्द्रीय-यातायात-मण्डल बनाया 
जाय | इस सुझाव के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में यातायात परामशंदाता समितियां 
(Transport Advisory Committee) स्थापित की गई । इसके ग्रतिरिक्त एक संबहुन 
विभाग (Communication Department) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 
समस्त यातायात के साधनों का निरीक्षण करना था । 


सन्‌ १६३६ में Aaqa समिति (Wedgewood Committee) की स्थापना 


की गई, जिसने रेल सड़क प्रतिस्पर्धा की श्राथिक समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार | 


किया । इस समिति ने तात्कालिक रेल-सड़क प्रतियोगिता से ४५ करोड़ रुपये की 


वार्षिक हानि का अनुमान लगाया तथा समन्वय के लिये ये सुझाव दिये - (1) मोटर ie | 


परिवहन के नियमन-नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । Gi) मोटर 
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गाड़ियों के संचालन से पूर्व लाइसैन्स होना श्रनिवार्य कर देना चाहिये । (iii) मोटर 
नों का क्षेत्र सीमित कर देना चाहिये । (iv) मोटर चालकों के काम के घण्टे निश्चित 
होने चाहिये । (४) रेलों जी समानान्तर सड़कों पर रेलवे कम्पनियों द्वारा अधिक संख्या 
में मोटर चलाई जानी चाहिये (vi) मोटर गाड़ियों पर कर की मात्रा सभी राज्यों में 
समान होनी चाहिये । 
इस प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिए १९३९ में मोटर गाड़ी अधिनियम 
(Motor Vehicles Act) बनाया गया, जिसमें सबारी-संख्या निश्चित की गई, माल 
लदान निश्चित किया गया, मोटर कर्मचारियों के काम करने के घण्टे तथा मोटर गति 
' झादि निश्चित को गई। उपरोक्त कार्यं की देखभाल के लिए प्रान्तीय यातायात 
प्रधिकारियों की नियुक्ति की गई । कातून के उल्लंघन करने वाले के लिये दण्ड की 
व्यवस्था की गई । इसके बाद १९४८ में राष्ट्रीय सरकार ने यातायात-निगम अधिनियम 
(Road Transport Corporation Act) पास किया । इसके अनुसार राज्य 
सरकारों को सड़क यातायात पर संचालन एवं नियन्त्रित करने का पूर्ण प्रधिकार मिल 
गया। रेल यातायात का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद सड़क यातायात का भी . 
राष्ट्रीयकरण करना alas सा हो गया । कुछ राज्यों ने तो इसका राष्ट्रीयकरण 
कर भी दिया है । इस श्रधिनियम के बन जाने से प्रतिस्पर्धा को कम करने में काफी 
सहायता मिली है । परन्तु जव तक दोनों साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता तब 
तक स्पर्धा का AAT करना लगभग श्रसम्भव रहेगा, सड़क यातायात में सवारी यातायात 
कातो कुछ राज्यों में राष्ट्रीयकरणा हो गया है, जिससे सवारी यातायात की 
प्रतियोगिता का बहुत कुछ सीमा तक तो अन्त हो गया है, परन्तु माल यातायात का 
राष्ट्रीयकरण होने तक प्रतियोगिता बनी रहेगी | 
मई सन्‌ १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने श्री के० सी० नियोगी की श्रध्यक्षता में 
एक परिवहन नीति एवं समन्वय समिति नियुक्त की । इस समिति ने १६६१ के प्रारम्भ 
में ग्रपता प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकासित क्रिया है जिसतमें ग्रमी किसी समन्वय नीति की 
घोर संकेत न करके केवल वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण ही किया है। इस | 
समिति का कार्य पुरा होने पर ही परिवहन के साधनों का पूर्ण समन्वय सम्भव 
हो सकेगा । if 
Tal को दूर करने के लिये यह ग्रावश्यक हो गया कि सरकार इसमें हस्तक्षेप | 
करे, जिससे सड़क यातायात में मोटरों आदि से बहुत भ्रधिक लाम होने लगे i 
पूजीपतियों ते श्रपना-प्रपणा धन, रेल यातायात के बजाय मोटर यातायात में लगाना 
प्रारम्भ क्रिया, जिसका प्रभाव यह हुआ किएक ओर रेल और सड़क यातायात 
में प्रतिस्पद्धा बढ़ने से रेलों को पर्याप्त हानि हुई ate दूसरी ओर स्वयं मोटर 
. मालिकों में प्रतियोगिता का श्री गणेश होने के कारण मोटर यातायात को पर्याप्त क्षति | 
` पहुंची । उपरोक्त समस्याश्रों को सुलझाने के हेतु सरकार को सड़क यातायात के, राष्ट्रीय- | 


« आलोचना---राष्ट्रीयकरण की नीति को मोडर मालिकों ने कडा विरोध किया । 


> 
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मिल मालिकों ने कहा कि इस उद्योग में हमारी काफी पुँजी लगी हुई है ग्रोर जव 
इसको हानि का सामना करना पड़ रहा था, तब किसी ने राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव 
नहीं रक्खा श्रौर जब लाभ होने लगा तब सरकार राष्ट्रीयकरण की बात सोच रही है। 
इन्होंने कहा कि सरकार यातायात मैं स्पर्धा के प्रभाव से यात्रियों की कुशलता एवं 
सुविधा का ध्यान नहीं Wer जायेगा । इसके भ्रतिरिक्त राष्ट्रीयकरण के वाद सरकार 
को काफी बडी धन राशि मोटर मालिकों को मुग्रावजे के रूप में देनी पड़ेगी । ऐसे 
समय में जबकि सरकार प्राथिक कठिनाइयों का सामना कर रही है श्रौर उसे यातायात 
के किराए-भाड़े.की देश में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे व्यवसाय श्रौर यात्रियों को हानि 
होगी । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मोटर-पातायात 
पर नियन्त्रण करने के लिये मोटर-गाडी अधिनियम की विभिन्त धारायें पर्याप्त g l 
Wa: राष्ट्रीयकरण से रेल सडक सामन्जस्य को कोई भी निश्चित रूप से लाभ नहीं 
हो सकता । इसके भ्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को भी कोई विशेष लाभ होने के स्थान पर 
हानि की सम्भावना अधिक हो जायेगी, क्योंकि उसे सेवाओं की व्यवस्था पर काफी 
व्यय करना पड़ेगा जो प्राप्त आय की अपेक्षा कहीं अधिक होगा । 
समालोचना--कुछ व्यक्तियों का कहना है कि राष्ट्रीयकरण से किराये-भाड़े 
में कमी होगी श्रौर क्षमता व कुशलता में वृद्धि होगी। राष्ट्रीयकरण से यात्रिग्रो को 
विविध प्रकार की सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जैसे-- मोटर WX बसें समयानुसार चलेंगी 
और भीड कम होगी इसके ग्रतिरिक्त सडक निर्माण-कर्त्ताओ्रों तथा सडक प्रयोग-कर्ता्रों 
में कोई भेद नहीं होगा, इस यातायात को वहाँ भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जहाँ 
यह यातायात लाभकारी सिद्ध gar है। इस नीति के भ्रनुसरण से यातायात विभाग के 
कर्मचारियों को उचित वेतन, भाराम तथा छुट्टी भ्रादि भ्रनेक प्रकार की सुविधायें प्राप्त 
हो सकेंगी । 
उत्तर-प्रदेश में सड़क यातायात की प्रगति--भारत सरकार ने रेलो के 
राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य सरकारों द्वारा पडक यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति को 
पचाने का निश्चय किया है । इस प्रकार रेल तथा सड़क यातायात पर सरकार का 
स्वामित्व तथा प्रबन्ध होने से दोनों में सुगमतापूर्वक सामान्जस्य स्थापित किया जा सकता 
है । उत्तर-प्रदेश सरकार ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करके एक प्रगतिशील पग 
उठाया है । राज्य के कुछ थोड़े भागों को छोड़कर शेष सब भागों पर यू० पी० गवनं- 
He रोइवेज की बसें चलाई जाती हें । रोडवेज के स्वामित्व में उत्तर-प्रदेश 
सरकार तथा रेलों का हिस्सा है। पुरानी निजी मोटर कम्पनियों को भी मुआवजे 
के रूप में इसके कुछ हिस्से मिले हुये हैं। उत्तर-प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज का संचालन 
राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है । प्रारम्भ के कुछ सालों में 
रोडवेज के कारण सरकार को काफी हानि हुई, किन्तु बाद में सरकार को पर्याप्त लाभ 


हो रद्वा है । इस समय उत्तर-प्रदेश में १५०० के लगभग रोडवेज की बसें चल रही हैं। 


4 
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बसों के निर्माण के fat कानपुर में एक केन्द्रीय निर्माणशाला स्थापित की गई है। z 
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इसके ग्रतिरिक्त राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में 
एक छोटी वर्कशाप स्थापित की गई है, जहाँ बसों की मरम्मत तथा सफाई आदि का 
कार्य होता है। 
उत्तर-प्रदेश में सड़क यातायात में वस स्विस के राष्ट्रीयकरण से अब रेल सड़क 
प्रतियोगिता का भव कम हो गया है | थोड़ी दूर के लिये सरकारी बसेँ सुविधाजनक 
यात्रा प्रदान करती हैं, किन्तु इनका किराया रेलों से कुछ अधिक होता है। जो 
लोग afas व्यय करके समय की बचत श्रौर सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं, वे इन 
बसों में सफर करते हँ | तरकारी रोडवेज का मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं है, वरन्‌ 
जनता की सेवा करना भी है । बसों का समय पर Year, उनमें यात्रियों के लिये हर 
प्रकार की सुविधा तथा कार्य-कुशलता का विशेष ब्यान रक्‍खा जाता है । रेल सड़क याता- 
यात को सामान्जस्य की दृष्टि से पुरी तरह सफलता प्राप्त हुई है । श्राशा है कि शीघ्र ही 
, देश के विभिन्न राज्यों सें मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण से रेलों श्र सड़कों की afa- 
योगिता को समाप्त किया जा सकेगा । हिमाचल प्रदेश में तो सड़क यातायात के सवारी 
श्रौर माल परिवहन दोनों ही पहलुप्रों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है जिसमे 
हाँ प्रतियोगिता का भय दुर हो गया है । 
प्रश्‍न ५--निजी मोटर कम्पनियों st प्रपेशा सरकारी रोडवेज द्वारा सवारी 
भर सामान ले जाने के कया लाम हैं ? अपना उतर तकं सहित दीजिये । 
(आगरा १६५२) 
Discuss the merits of Government Roadways as against Private 
motor companies in the carrying of passengers and goods. Give reasons __ 
for reference. 
रेल तथा सड़क यातायात के वीच सामान्जस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 
“१६४८ में सड़क यातायात निगम कानुन (Road Transport Corporation Act) 
पास किया गया, जिसमें राज्यों को इस बात का अधिकार मिल गया कि वे एक सड़क 
यातायात निगम के द्वारा सड़क यातायात का संचालन तथा नियन्त्रण कर सकते a1 
- इससे पूर्वे कई राज्यों में राज्यों की सरकारों ने यातायात का राष्ट्रीयकरण करके 
ओ- Stat हाथ में ले लिया था। उस समय वह वाद-विवाद बड़े जोरों के साथ उत्पन्त 
हुआ कि सड़क यातायात को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये निजी मोटर कम्पनियाँ अधिक 
उपयुक्त हैं AT सरकारी रोडवेज । दोनों पक्षों की श्रोर से भ्रनेक तर्क पेश किये | 
गये । काफी विचार के वाद यही उचित समझा गया कि सड़क यातायात में सवारी | 
` तथा सामान्‌.ले जाते के लिये सरकारी रोडवेज की व्यवस्था ही श्रधिक उपयुक्त और a 
लाभपूण है । इसके मुख्य रूप से निम्नांकित लाभ हैं । 2 
WT सरकारी रोडवेज के लाभ 
(१) कार्यक्षमता में बुद्धि-सरकारी रोडवेज केवल लाभ प्राप्त करने के 
उद्देश्य से नहीं चलाई जाती, वरन्‌ जनता की सेवा का भाव भी उनमें war है। वसे | 
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समय पर चलाई जाती हैं, चाहे उनमें पूरे यात्री हों, या न हों । निजी मोटर कम्पनियों 
के मालिक समय का कोई ध्यान नहीं रखते | जब तक यात्री पूरे न हो जावें, वे बस 
को नहीं चलाते उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही होता है। सरकारी रोडवेज में 
बसों की मरम्मत तथा उनकी चालू हालत ठीक रखने की पुरी व्यवस्था रहती 
इससे बसे रास्ते में कम खराब होती हैं । जब बसे पुरानी हो जाती हैं तो उनके स्थान 
पर नई बसे सड़कों पर चलाई जाती हैं बसों की मरम्मत की व्यवस्था करना 
सरकारी रोडवेज के लिये सरल हे, क्योंकि उनकी क्षेत्रीय त॒था स्थानीय वकंशाप 
स्थापित करदी जाती हे । यह कार्य बड़े पैमाने पर होता है, इसलिये इसमें पूरी 
फिफायत रहती है | निजी मोटर कम्पनियाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पातीं 
क्योंकि उनके साधन अपेक्षाकृत सीमित होते हैं । दुसरे, निजी कम्पनियों के सामने लाम 
की भावना प्रमुख होती है, जबकि सरकार यह काम सार्वजनिक सेवाश्रों की व्यवस्था 
करने के लिये करती है । 

(२) किराये में निदिचितता-सरकारी बसों के किराये भाडे पूर्णतया निश्चित 
होते हैं जिसके कारण यात्रियों के शोषण के लिये कोई क्षेत्र नहीं रह जाता है। परन्तु 
निजी बसों के मालिक समय व परिस्थिति के अनुसार किराये-भाइ में हेर-फेर करके 
यात्रियों से श्रधिक किराया वसुल करते हैं l 

(३) यात्रियों की निश्चित संख्या - सरकारी रोडवेज में यात्रियों की संख्या 
निश्चित रहती है । कानून द्वारा निर्वारित संख्या से अधिक एक भी यात्री नहीं बिठाया 
जा सकता । निजी मोटर कम्पनियों के कर्मचारी यात्रियों की संख्या का विशेष ध्यान 
नहीं रखते । वे आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित संख्या से भी अधिक यात्री बैठा लेते हैं, 
चाहे उससे अन्य यात्रियों को कितनी ही असुविधा क्यों न हो । 

४) ग्रापसो प्रतिस्पर्धी की समाप्ति--सरकारी रोडवेज की स्थापना से रेल 
सड़क प्रतियोगिता तो समाप्त होती ही है, सड़क यातायात वालों की आपसी प्रतियोगिता 
भी नष्ट हो जाती है । निजी मोटर कम्पनियाँ किराया कम करके तथा अन्य प्रकार की 
अनुचित रीतियाँ ्रपनाकर एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। यह प्रतियोगिता एक 
प्रोर तो रेल यातायात के लिये हानिकारक है और दूसरी ओर इसका सड़क यातायात 
की कार्य-कुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । ऐसे मार्गो पर जहाँ काफी यातायात 
रहता है, बहुत बड़ी संख्या में निजी बसे चलती रहती हैं । जबकि उनकी आवश्यकता 
नहीं होती। सरकारी रोडवेज प्रत्येक मार्ग पर सम्भावित यातायात का पूरी तरह 
अनुमान लगाकार ठीक संख्या में बसे चलाती हैं । 


(५) श्रलाभकारी मार्गो पर भी बसों का चलाना - निजी मोटर मालिक 


उन मार्गो पर श्रपनी बसें चलाना पसन्द नहीं करते, जिन पर alan लाभ की 


आशा नहीं होती, क्योंकि वे किसी प्रकार की हानि सहन करने को राजी नहीं हो सकते । 


सरकारी रोडवेज जनता की सेवा के विचार से ऐसे मागो पर भी चलती हैं। सरकारी. 
रोडवेज लाभकारी तथा अलाभकारी दोनों. प्रकार के मार्गो पर चलती हैं। इसलिये जिन 


|... 
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मार्गों पर रोडवेज को हानि होती है, वह अन्य मागो के लाभ से पूरी हो जाती है। 

(६) सड़क निर्माण-कर्त्ता तथा सड़क प्रयोग-कर्त्ता के भेद की समाप्ति — 
सड़क यातायात की एक विशेषता यह है कि सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत 
तथा देखभाल सरकार द्वारा की जाती है, किन्तु उनका प्रयोग निजी मोटर कम्पनियों 
तथा जनता के द्वारा किया जाता है । इस प्रकार कच्ची सड़कों के बनाने तथा उनकी 
देख-भाल का व्यय तो सरकार को करना पड़ता है, किन्तु उनका लाभ निजी मोटर कम्प- 
नियों को प्राप्त होता है, सरकारी रोडवेज के चलने से यह भेद समाप्त हो जाता है। 
सरकार अच्छी बसे बनाती हे, उनकी देखभाल में रुचि लेती है श्रीर उनका पूरा लाभ 
प्राप्त करती हैं । 

(७) समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था की AIT एक कदम--भारत समाजवादी 
श्रथ-व्यवस्था की ओर श्रग्रसर हो रहा है, जिसके लिये समस्त लोक-हितकारी सेवाओं 
का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, ताकि उनका संचालन व्यक्तिगत लाभ के लिये न होकर 
सामाजिक लाभ के लिये हो सके । इस प्रकार सरकारी रोडवेज से व्यक्तिगत लाभ की 
प्रेरणा का श्रन्त हो जाता है ale जनहित को ध्यान में रखकर सेवाश्रों की व्यवस्था हो 
जाती है जो समाजवादी ्रर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है | 

(८) राजकीय ala का साधत-सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण से यह 
राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। वर्तमान युग में सरकार को 
श्रपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये afaa धन की श्रावश्यकता होती - है। जिस 
प्रकार भारतीय रेले केन्द्रीय सरकार की ग्राय का ऐक प्रच्छा साधन है, उसी प्रकार 
सरकारी रोडवेज राज्य सरकारों की श्राय का एक श्रच्छा साधन है । 

(£) कमंचारियों की दशा में सुधार--राजकीय बस सेवा में कमंचारियों 
के काम के घण्टों में कमी, मजदूरी-वेतन और भत्ते में वृद्धि तथा काम करने की 
सर्वोत्कृष्ट दशाश्रों का श्रायोजन श्रादि के रूप में अनेक सुख-सुविधायें प्रदान की जाती हैं, 
जबकि निजी बस सेवा में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है । 

i (१०) सस्ती श्रौर सुविधाजनक्र सेवा--चू कि सरकारी बस सेवा का मुख्य 
उद्देश्य समाज सेवा होता है (लाभ कमाना गौण उद्देश्य होता है), इसलिये राष्ट्राधिकृत 
मोटर सेवा श्रपेक्षाकृत सस्ती ग्रौर सुविधाजनक होती है । इसके विपरीत व्यक्तिगत मोटर 
मालिकों का मुख्य उद्देश्य लाभाज॑न होता है जिसकी वजह से वे यात्रियों की ga- 
सुविधाम्रों की are विशेष ध्यान नहीं देते । ® 

प्ररत ६--भारतीय जहाजरानी के विकास तथा वर्तमान स्थिति को विवेचना 
करो । (रागरा १६६२, विक्रम ६०) 

अथवा 

भारत में जल परिवहन का महत्व समभाइये थोर इसके विकासाथं पभ्रपनाये गये 


, उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । (विक्रम १६६५) 
४ Discuss the growth, development and present position of Indian 
Shippings. 
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Or 

Explain the importance of water transport in India and briefly 

describe the steps taken to develop it. (Vikram 1965) 


समुद्री-यांतायात का आथिक ate व्यापारिक दंष्ठिकोण से ser यातायात की 
भाँति काफी महत्व है | इस समय भारत में जहाजरानी अविकसित रूप में है, परन्तु 
प्राचीन इतिहास पर हष्टिपात करने से पता लगता है कि भारत में बने मजबूत और 
सुन्दर जहाजों के सहारे ही ईरान, अरब, पुर्वी amtar, मलाया और पूर्वी द्वीपों इत्यादि 
qi से व्यापारिक सम्बन्ध थे और जहाजरादी की सहायता से ही माल-मसाले तथा 
विभिन्न प्रकार के सामान इन देशों को भेजे जाते थे। डा० राधा कमल मुखर्जी ने इस 
विषय में लिखा है कि “प्राचीनकाल में भारत का प्रभाव इतना ग्रधिक था कि देश को 
इतिहासकारों ने पुर्वी सागरों की रानी” की संज्ञा प्रदान को ।” इस कारण ही संसार 
के लोग हमारे धर्म और संस्कृति से प्रभावित हुये थे । जहाज उद्योग प्राचीन समय में भी 
था । इतिहास से पता चलता है कि जब सिकन्दर महानु श्रपने देश को वापिस हो रहा 
था तब २००० भारतीय जहाजों पर ग्रपनी सेना एवं सामान ले गया था। मुगल 
शासन काल में भी जहाजरानी उद्योग विकास की ओर बढ़ रहा था । 
शिवाजी के पास भी मजबूत जहाजी वेडा था, जिस बेड़े से अंग्रोजों को सदा भय 
बना रहता था । उसके बाद के काल में भी जहाजरानी की दशा श्रच्छी रही, परन्तु 
२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही यह उद्योग अवनति करता गया, जिसका मुख्य कारण 
STA का भारत पर शासन स्थापित होना था | AAT ने ATA जहाजरानी उद्योग के 


fasta के लिये भारतीय जहाजरानी उद्योग को हतोत्साहित किया था । वस्तुत: भारतीय | 


जहाजरानी व्यवसाय को इसीलिये नष्ट होना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी जहाजरानी उद्योग 
को विकसित होना था । 
भारत में रेल यातायात की स्थापना हो जाने के वाद रेल-यातायात और समुद्री- 

यातायात में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई । सरकार ने इस प्रतिस्पर्धा को नष्ठ करने के लिये 

कभी कोई पग नहीं उठाया, वरनु जब कभी भारतीय कम्पत्तियों ने समुद्र में पने जहाज 

` चलाने के प्रयत्न भी किये तब उनको विदेशी जहाजरानी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करनी 

पड़ी, जिससे उनको काफी हानि का सामना करना पड़ा। यह स्पर्धा दो प्रकार से को 

जाती थी--ऐक तो काम करके दूसरे विलम्बित कसोटी प्रथा द्वारा । उदाहरण के लिये 
जब टाटा कम्पनी ने चीन से सूत का व्यापार करने के लिये जहाजरानी कम्पनी आरम्भ 
करने की सोची तभी पी० एण्ड ओ० कम्पनी (P. & O. Co.) ने अपना भाड़ा १६ २० 
टन मील से घटाकर १३ रुपये टन प्रति मील कर दिया । इससे टाटा कम्पनी प्रतियोगिता 
करने में ग्रसमर्थं रही श्रौर बाद में भाडे को बढ़ाकर १७ २० कर दिया । विलम्बित 
कसौटी प्रथा (Deferred Rebate System) के अनुसार विदेशी कम्पनियां कुछ समय 
पइचात्‌ भारतीय व्यापारियों को पिछले दिये हुये किरायी में से कुछ कटोती इस शर्ते पर 
देती थीं कि भविष्य में वह अपना माल इन्हीं जहाज रानी!कम्पनियों द्वारा ही भेजंगे । इस 
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setat का मुकाबला भारतीय जहाजरानी कम्पनियाँ नहीं कर सकी । इस गलाकाट 
प्रतियोगिता के फलस्वरूप भारतीय कम्पनियों को सेवा क्षेत्र से भागना पड़ा और श्रंग्रेजी 
कम्पनियों का एकाधिकार रह जाने से वे अनुचित लाभ कमाने लगीं । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतीयों में जागृति का संचार gar और उन्होंने इस 
बात की माँग करनी प्रारम्भ की कि भारतीय जहाजरानी उद्योग को agar विकास करने 
का भ्रवसर प्रदान किया जाये | ग्रतः १६२३ में इण्डियन भरकेन्टाइल तथा सेरीन कमेटी 
(Indian Mercantile & Marine Committee) की नियुक्ति की गई। इस समिति 
का उद्देश्य यह जाँच करना था कि भारतीय जहाज चलाने तथा जहाज बनाने के काम 
में किन-किन उपायों से उन्नति हो सकती है। समिति ने जो सुझाव दिये वह इस प्रकार 
हैं-- (1) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिये श्रनिवार्य श्रफसरों की प्रशिक्षा हेतु 
सरकार द्वारा बम्बई में जलयान प्रशिक्षण की स्थापना की जानी चाहिए । (ii) सामु- 
द्रिक इंजीनियरों की द्रेनिग के लिये इजीनिर्यारग कालिजों की घुविधायें दी जानी 
चाहियें तथा सामुद्रिक अनुभवों की सुविधायें भी देनी चाहियें। (11) तटीय व्यापार 
लाइसेंस प्राप्त जहाजों के लिए सुरक्षित रबखा जाय । (iv) भारतीय कम्पनियों को 
व्यापार हेतु भ्रनुदान देने के प्रश्‍न पर विचार किया जाये । (V) कलकत्ता को स्वतः 
चलित जलयानों के निर्माण का केन्द्र बनाया जाय । (vi) भारतीय कम्पनियों द्वारा 
जलयान निर्माण प्रांगश की स्थापना में सरकार को सहायता देनी चाहिये । 

(७) भारतीयों को विदेशी कम्पनी में नियुक्त किया जाना चाहिये । डफरिन 
(जहाजी बेडे) में जहाजी कमंचारियों तथा इंजीनियरों को शिक्षा की व्यवस्था होने के 
भ्रतिरिक्त उक्त किन्हीं भी सिफारिशों में से किसी सिफारिश को नहीं माना । इसके बाद 
१८२५ में श्री हाजी साहब ने असेम्बली में तटीय-यातायात को भारतीय जहाजों के लिये 
सुरक्षित रखने के हेतु एक विधेयक पेश किया। विल के वे सिद्धान्त प्रायः व्यापारिक 
जहाजरानी का विकास करने के इच्छुक प्रत्येक राष्ट्र द्वारा ्रपनाये गये हैं, परन्तु भारत 
सरकार ने कहा कि वह इस मामले को तब तक हाथ में नहीं ले सकती, जब तक कि 
भारत ग्रौर इङ्गलैँड के व्यापारिक सम्बन्ध ate विभेदकारी श्रधिनियमों के बारे मे 
faqa नहीं हो जाता श्रर्थात्‌ यह बिल mega कर दिया गया | इसके बाद १६३६ में 
हाजी साहब ने विलम्बित वट्ट के अन्त (Abolition of Deferred Rebates) के लिये 
भस्ताव रखा, परन्तु इसमें भी सफलता न मिल सकी । १६३७ में सर अ्रब्दुल हालिम 
गजनवी ने एक विधेयक पेश किया, परन्तु उसका भी कोई परिणाम न निकला। इस 
प्रकार जहाजरानी के विकास के लिये जो, भी प्रयत्न किये गए वे सब असफल Rl. 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत के पास केवल १२५ हजार जी० आर० टी० 
(Gross Registered Tonnage) के जहाज थे, जो संसार भर के जहाजो का ०.२४ 
प्रतिशत भाग है । जब युद्ध का समय निकट आया, तव ग्रंग्रेजी सरकार कों भारतकी 


जहाजी सम्बन्धी कमी का काफी ज्ञान हुआ । उस समय भारतीय नौ सेना के महत्व ES 


का पता चला । दुसरी at बङ्गाल में भीषण ग्रकाल पड़ा, खाने की कमी हो गई। 
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भारत के पास खाद्यान्न के यातायात के लिये यथेष्ट जहाज न होने में कारण स्थिति 
आर भी गम्भीर हो गई । युद्ध-काल में जापान और जर्मनी के जहाजों की प्रतियोगिता 
से बचने के लिये ब्रिटिश सरकार को कानून बनाने की सुझी | तव सरकार की आँखें 
खुलीं। जहाजरानी को गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिये सर सी० dto 
रामस्वामी ऐयर की अध्यक्षता में एक युद्धोत्तर पुननिर्माण नीति उपसमिति (Post War 
Reconstruction Policy’s Sub-committee) की नियुक्तिं की । इस उप-समित्ि के 
मुख्य सुझाव इस प्रकार थे--(1) भारतीय व्यापार के सुचारू रूप से संचालन के हेतु 
२० लाख टन क्षमता के जहाजों की जरूरत है | ग्रतएव इसी लक्ष्य को सामने रखकर र 
पोत चालन की उन्नति के हेतु प्रग्रसर होना चाहिये। (ii) भारत के समस्त dead 
व्यापार को देशी जहाजो के हेतु सुरक्षित कर देना चाहिये । विदेशी व्यापार में भी 
भारतीय जहाजो को उपयुक्त भाग मिलना चाहिये । (11) आगामी १-७ वर्षो में भारतीय 
जहाों के लिये (क) भारतीय तटवर्ती व्यापार में शत-प्रतिशत, (ख) निकटवर्ती पड़ौसी 
देशों के साथ व्यापार में ७५%, (ग) दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार में ५०% तथा (घ) 
पूर्वी देशों के साथ व्यापार में ३०% भाग प्राप्त करना चाहिये । 
उपरोक्त लक्ष्य पर पहुंचने के लिये शिपिंग एक्ट १९४७ पास किया, जिसके द्वारा 
जहाजों का लाइसेंसिंग अनिवार्य किया गया | मार्च १६५० में १० करोड़ रुपये की 
ग्रधिकृत पूजी से पूर्वी पोत चालन निगम की स्थापना की गई । भारत-ईरान की खाड़ी, 
लाल सागर, faa, चीन, जापान एवं आस्ट्रेलिया श्रादि मार्ग इस निगम के सेवा क्षेत्र 
Sl २२ जून १६५६ को पश्चिमी पोत चालन निगम की स्थापना १० करोड़ रुपये को 
श्रधिकृत पूजी से की गई। भारत-फारस की खाड़ी, भारत-पोलैण्ड व भारत-ल्स व्यापार 
मार्ग इस निगम के सेवा-क्षेत्र है । 
वर्तमान स्थिति-स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय सरकार AIA जहाजी व्यापार के 

विकास के लिये काफी प्रयत्न कर रही है । नवीन-वन्दरगाहों का निर्माणं जारी है और 
भविष्य के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। भारत सरकार इस बात को भलीभांति 
जानती है कि भारतीय जलयानों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तथा राष्ट्र की 
रक्षा में बड़ा कार्य करना है। इसके लिये वाणिज्य विभाग को अध्यक्षता में बम्बई में एक 
डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ शिपिंग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय जलयान 
नीति का एकीकरण करना है । विसाखापट्रम बन्दरगाह को सरकार झाथिक सहायता भी 
प्रदान कर रही है । सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि भविष्य में भाडे आदि 


के संघषं के कारण भारतीय जहाजरानी या जलयान-उद्योग को कोई हानि नहीं होने 
पायेगी । इसके परिणामस्वरूप भारतीय जलयान कम्पनियाँ भारत, यूरोप तथा उत्तरी l 


अमरीका के बीच श्रच्छी सेवायें कर रही हैं । ; 
भारत सरकार ने १६५१ में अंग्रेजी प्रभुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थान पर एक 


नया भारतीय तटीय सम्मेलन (Indian coastal conference) की स्थापना की जिसके ` 


द्वारा सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता हे | जहाजरानी को इतना 


प्रोत्साहित करने के बाद भी भारतीय जहाजरानी पूर्ण विकँसिंत नहीँ हो पाई हौ इसके _ 
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भ्रतिरिक्त विदेशी व्यापार का कुल ५ प्रतिशत भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता 
है, जबकि लक्ष्य ५० प्रतिशत था । इस प्रकार जहाजरानी के विकास के लिये श्रभी बहुत 
कुछ करना है | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना--योजना आयोग ने प्रथम योजना में जहाजी उद्योग 
की टन शक्ति ६ लाख टन बढ़ाने के लिये सिफारिश की थी जिसके लिए जहाज खरीदने 
के लिये leu करोड़ रु० सहायता देने की सिफारिश की थी । योजना में पूर्वी कार्पोरेशन 
के लिये इतनी धनराशि का आयोजन किया था कि वह ६०,००० टन के जहाज खरीद 
सके । योजना-ग्रायोग ने सरकार को इस उद्योग को श्राथिक सहायता प्रदान करने की 
सिफारिश की थी । इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि जहाजी बेड़े की विकास योजना को 
‘at हिन्दुस्तान शिपयाडे विशाखापटनम” की योजना से मिला देना चाहिये, जिससे इसकी 
अधिक उन्नति हो सके । यह भी आवश्यक है कि प्रतिस्पद्धी को समाप्त करने का प्रयत्न 
किया जाये, जिसके लिये भाड़े उचित श्रौर एक समान होने चाहिये । सरकार ने उपरोक्त 
सभी सुझावों को मान्यता प्रदान की और हर प्रकार से इस उद्योग के विकास में सहयोग 
प्रदाव कर रही है | ८ 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में २९१ जी० आर० dto का 
टनभार (Tonnage) था । इस योजना में इस टनभार को ६ लाख जी० ग्रार० टी० 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, परन्तु यह टनभार बढ़कर केवल ४": लाख जी० 
ग्रार० dto ही हो सका । प्रथम योजनावधि में जहाजरानी विकास कार्यक्रम पर १८७ 
करोड़ रुपये व्यय किये गये । हे 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--द्वितीय योजनावधि में जहाजरानी विकास 
कार्यक्रम पर ५२'७ करोड़ रुपये व्यय किये गये । 

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहाजरानी की प्रगति का सही 
अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है-- 


(भार G.R.T.) 
जहाणों की प्रथम योजना | प्रथम योजना | दूसरी योजना 

संख्या से पुवं के अन्त में | के श्रन्त में EK 
Be | Fe = २१७२०२ ३१२२०२ ४१२२०२ ४१२००० 
दूरदेशीय १७३५०५ २५३५०५ ४०५५०४ ६०२-०० 
Tramps P — — द्‌ 0०000 =: 
Tankers — {ooo २३०० — 
Salvage Tugs — — १००० — 


क्ण |) १९०७7४ | ६१०७०७ | ९०१५०७ | ३ ०१४००० 
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दिसम्बर, १९६२ के ग्रन्त तक भारतीय रजिस्टर में १०१४ लाख जी० आ्रार० 
dto भार के जहाज दर्ज थे, भारत सरकार को जहाजरानी सम्बन्धी नीति पर परामर्श 
देने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय जहाजरानी ats (National Shipping Board) 
की स्थापना की है । इस बोर्ड ने तृतीय योजना के लिए १४-२ लाख G.RT. के लक्ष्य 
की सिफारिश की है, किन्तु धन की कमी के कारण केवल १८ लाख G. R. 7. की 
वृद्धि ही सम्भव हो सकेगी । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में जहाजरानी की प्रॅगति-इस योजनाकाल में 
जहाजरानी के विकास पर ५५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस 
धनराशि के ग्रतिरिक्त जहाजरानी विकास निधि से ४ करोड़ रुपये तथा नौचालन 
कम्पनियों के अपने साधनों से ७ करोड़ रुपये इस योजना में जहाजरानी के विका पर 
व्यय किये जायेंगे । इस क्षेत्र में भारत संतोषजनक प्रगति कर रहा है। जुलाई १९६२ 
तक विश्वभारण (World Tonnage) में भारत का कुल भाग ०७२ प्रतिशत था जो 
जुलाई १९६३ में बढ़कर ०'८३ प्रतिशत हो गया । तृतीय योजना .में १९१ मिलियन so 
भ्रार० टी० का लक्ष्य २३ वर्ष पूर्वं ही पुरा हो जुका है ।* 
भारत सरकार ने पूर्वीय जहाजरानी निगम (Eastern Shipping Corpora- 
tion) तथा पश्चिमी जहाज रानी निगम (Western Shipping Corporation) नामक 
दो निगम स्थापित किये हैं जिनकी पूजी १० करोड़ रुपये (प्रत्येक) है । ये दोनों निगम 
सरकार के स्वामित्व में हैं । यह क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी देशों को जहाजरानी को 
व्यवस्था करते हैं । B. 
प्ररत ७--भारत में बन्दरगाहो को न्यूनता” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
(art, बी० ए० पाठ फस्ट १६६०) 
Write a short note no the ‘Shortage of seaports in India.’ 
बन्दरगाह का प्रथ--इस. प्रश्न के उत्तर का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने 
से पूर्व 'बन्दरगाह' शब्द का TT समझ लेना प्रावश्यक है । हम जानते हैं कि वर्तमान युग 
में ही नहीं, वरन्‌ प्राचीनकाल में भी एक देश का सम्बन्ध दुसरे देश से हुप्रा करता था । 
एक देश का माल दूसरे देश में आता जाता था । वर्तमान काल में तो प्रत्येक देश को 
भ्रावश्यकतायें श्रौर भी श्रधिक बढ़ चुकी हैं जिनकी पुति स्वयं एक राष्ट्र अपने सीमित 
साधनों से पूरा नहीं कर सकता । इसलिये बहुत सा सामान विदेशों से मँगाना पड़ता है। 
उस समय श्रधिकतर माल विदेशों में जल यातायात भ्रर्थातु समुद्री जहाजों के द्वारा ही 
भ्राता जाता है। समुद्री किनारे का वह स्थाब जहाँ से जहाज विदेशों को ते जाते हैं, 
बन्दरगाह कहलाता है । इसी स्थान पर विदेशों को जाने वाला माल भेजा जाता है, 
तथा विदेशों से धराने वाला माल उतारा जाता हे | तत्पदचातु देश के कौने-कौते भें 
यातायात के भ्रन्य साघनों द्वारा पहुंचा दिया जाता है । 


यह सवे विदित ही है कि विशाल जन-संख्या वाला.भारत संसार में अपनी . 


* The Indian Express, Now 909); February 3५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८ Digitizeg peage ndie Speqvaiand eGangotri . २७/1/२ ` 


विशालता के कारण प्रसिद्ध देशों में से एक है । इस देश क्री स्थिति को देखते हुए भारत 
में बन्दरगाहो की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है । -इसलिग्रे इनमें वृद्धि करने की 
आवश्यकता है । यहाँ पर ३५०० मीन लम्बे समुद्री तट पर ६ बन्दरगाह हैं, जिनके 
नाम निम्नलिखित हैँ-- 


(१) कलकत्ता (४) कोचीन 
(२) बम्बई ' (५) विशाखापटनम 
(२) मद्रास (६) कांधला 


यद्यपि ag ठीक है कि उक्त समस्त बन्दरगाह बहुत बड़े हैं श्रौर पाकिस्तान के बन 
जाने से जो करांची का बन्दरगाह भारत के हाथ से निकल गया था उसकी पूर्ति भी एक 
नये बन्दरगाह काँधला का निर्माण करके करली गई, परन्तु फिर भी देश के व्यापार की 
आवश्यकता को देखते हुए बन्दरगाहो की बहुत कमी है । 

भारत के विभाजन के समय भारत के वन्दरगाहों की माल उतारने चढाने की 
शक्ति २० मिलियन: टन थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में कांधला नमक नये 
बन्दरगाह का निर्माण हो जाने से अव भारत के वन्दरगाहों की माल ` उतारने-चढाने की 
शक्ति काफी वढ़ गई है। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाश्रों के काल में बड़े-बड़े 
बन्दरगाहों की क्षमता २ करोड़ टन से बढ़ाकर Fo करोड़ टन कर दी गई । 

! कानून के द्वारा एक (Port Authorities) की नियुक्ति कर दी गई है, परन्तु 
बम्बई, मद्रास तथा . कलकत्ता इन तीन महान्‌ वन्दरगाहों का प्रबन्ध करती है । इन पर 
अन्तिम श्रधिकार . केन्द्रीय सरकार का ही है । भारत के समस्त बन्दरगाहों के शासन में 
समानता लाने के लिए १६५१ में (Port Trusts and Port Act) में संशोधन कर 
दिया गया हे । इससे केन्द्रीय उरकार की ग्रधिकार शक्ति में वृद्धि हो गई है कार्य की 
क्षमता में वृद्धि करने को दृष्टि से कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की (Port Authorities) 
के भ्रधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई है । 

उक्तलिखित छः बन्दरगाह भारत के विशाल बन्दरगाह हैं । इनके श्रतिरिक्त कुछ 

छोटे बन्दरगाह भी हैं, जो प्रतिवर्ष कुल ५ मिलियन टन के लगभग सामान का भुगतान 
करते हैं । इन छोटे बन्दरगाहों की देख-भाल तथा विकास के लिए राज्य सरकारों को 
ही उत्तरदायी बनाया गया है । अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य श्रपनी सीमा के भ्रन्तर्गत बन्दरगाहों 
का विकास स्वयं करतां है। इन बन्दरगाहों के विकास के लिये भी पंचवर्षीय योजनायें 
बनाई गई. थी, जो सन्‌ १६५५-५६ में पूर्ण हो गई । भारत तथा लंका के समुद्री 
व्यापार की सुविधा के लिए इन देशों में एक छोटा सा समुद्री मार्ग निकालने की बात 
चल रही है । जिसके लिये एक कमेटी इस पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई 
है| इसके सुभाश्रो के भ्रनुसार ही भविष्य में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । १६५० में एक 
राष्ट्रीय बन्दरगाह धोड की स्थापना की गई थी, जिसमें केन्द्र, समुद्री राज्य तथा बड़े-बड़े 


Port Authorities तीनों के ही प्रतिनिधि थे। भारत के बन्दरगाहो का विकास करने 


~ 


के लिए एक नीति का निर्माण करने के लिये ही इस बोर्ड की स्थापना की गई थी । 
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१९६१-६२ में भारत के इन छः प्रमुख बन्दरगाहों में ५४५ लाख टन सामान लादा तथा 
उतारा गया, जबकि १९५८-५९ में १८७ लाख टन सामान लादा तथा उतारा गया 


था । इस कमी का कारण आयात पर प्रतिवन्ध लगाया जाना था | प्रतिवन्ध ढीले पड - 


जाने पर यातायात की मात्रा में काफी वृद्धि हो गई है । 
` इन वन्दरगाहों को भ्राधुनिकतम वनाने तथा इनमें नवीनतम सुविधाश्ों को 
उपलब्ध कराने की दिशा में निम्नलिखित कार्य-क्रम पुरे किये जा चुके हँ - (i) aiaa 
में चार नई सामान की गोदियों (Cargo Berths) का निर्माण । (ii) बम्बई बन्दरगाह 
में एक (Marine oil terminal) का निर्माण तथा विशाखापटनम में दो तेल टैंकर 
(Oil tanker berths) का निर्माण । (iii) कलकत्ता में एक तेल बर्थ । (Oil berth) का 
निर्माण । (iv) कोचीन में एक (Black oil installations) तथा कोयला बर्थ (Coal 
berths) का निर्माण । (४) मद्रास में एक मुसाफिर स्टेशन तथा नये Marshaliing yard 
का निर्माण । (४1) प्रत्येक बन्दरगाह पर नये प्रकार के साज सामान की प्राप्ति । उपरोक्त 
सुधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य चल रहे है- (1) काँधला में दो अन्य गोदियों 
(Cargo berths) का निर्माण । (ii) कलकत्ता बन्दरगाह के Marshallig ४०7 ग्रादि 
की मरम्मत तथा सुधार (iii) बम्बई बन्दरगाह के लिये ५:४ विजली के क्रेन (Electric 
Cranes) की खरीद । (iv) मद्रास में एक छः वर्थ वाला Wet dock बनाने का कार्य । 
(४) कोचीन में चार सामान बर्थं (Cargo berths) का निर्माण । 
कलकत्ता से ६५ मील दूर हुगली नदी के बहाव पर हुलदिया (Haldia) नामक 
स्थान इस क्षेत्र के एक नये बन्दरगाह के विकास के लिये स्वीकार किया गया है 1 


तृतीय योजना में हलदिया समेत बन्दरगाहाँ के विकास पर ७५ करोड़ रुपया व्यय किया _ 


जायेगा । 

स्पष्ट है कि भारत में बन्दरगाहों की कमी को देखते हुए सरकार उनके विकास 
पर (विशेषकर) छोटे वन्दरगाहों के विकास पर जिनको*संख्या २२५ से भी अविक 
जोर दे रही है। यह निश्चित है कि जेसे-जैसे भारतीय विदेशी व्यापार का विस्तार 
होगा भारत को भ्रौर श्रधिक संख्या में श्रच्छे वन्दरगाहों की आवश्यकता होगी । अत 
उपयुक्त स्थिति वाले छोटे वन्दरगाहों का विकास करके उन्हें बड़े बन्दरगाहो में परिणत 
किए जाने के प्रयास पहले से ही आरम्भ कर देना बुद्धि सम्मत है.। 

प्रश्‍न ८--भारत में वायु यातायात के विकास तथा वर्तमान स्थिति को विवेचना 
कीजिए तथा इसकी भादी उच्तति को सम्मावनाझों पर प्रकाश डालिये | 

(आगरा ato go १६६४) 
अथवा 


भारत में वायु परिवहन के महत्व तथा विक्रास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 


(राजस्थान १९६५) 
Or 


Discuss the growth and present position of Air Transport in » Res: 


India, What are the possibilities of its further development, 
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a Or 
rite a short essay on the importance and development of air 
transport in India. 


प्रारम्भिक काल--प्रन्य देशों की अपेक्षा वायु यातायात का विकास काफी देर 
से हुआ । भारत में यद्यपि १६११ में बम्बई के गवर्नर सर जाजँ लायड ने बम्बई से 
करांची तक प्रयोगात्मक वायु यात्रा प्रारम्भ की थी, किन्तु इसे सरकार की ग्रोर से कोई 
प्रोत्साहन नहीं मिला । १६१४ में जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ gar तब वायु यातायात 
को कुछ प्रोत्साहन मिला किन्तु वह केवल लड़ाई से सम्बन्धित था। १६२७ में भारत 
सरकार ने एक नागरिक उड़ान विभाय (Civil Aviation Department) की स्थापदा 
की श्रौर १९२८ में दिल्ली, करांची, बम्बई तथा कलकत्ता में उड़ान क्लब (Flying 
Clubs) खोले । १६२६ में इस्पीरियल ऐयरवेज स्विस दिल्ली तक बढ़ाने को व्यवस्था 
की गई । इसी के साथ-साथ विमान चालकों और टैक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का 
भी प्रधन्ध किया गया । वास्तव में इसी काल से भारत में वायु यातायात का श्रीगणेश 
हुआ | १६३२ में टाडा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो के 
बीच वायु यातायात शुरू किया और बाद में कराँची तथा मद्रास को भी इससे जोड़ 
दिया । १९३३ में भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज (Indian National Airways) ने भी 
देश के वायु मार्गों पर अपने वायुयान चलाने शुरू किये। १९३७ में एयर सर्विसेज 
प्रॉफ इण्डिया (Air Services of India) नामक एक कम्पनी भी स्थापित हुई, जो 
कुछ समय बाद सिन्धिया कम्पनी द्वारा खरीद ली गई। १६३८ में एम्पायर एयर मेल, 
योजना चालू की गई। इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होते तक भारत में कई वायु 
यातायात कम्पनियाँ स्थापित हो कुकी थीं, यद्यपि उनकी ग्राथिक स्थिति aga भ्रच्छी 
त थी श्रौर उनमें से कई को तो भारी ग्राथिक-हानि का सामना करना पड़ा । उसका 
एक कारणा यह था कि उस समय तक वायु यातायात न तो पुरी तरह देश में लोकप्रिय 
हुआ था प्रौर न सुरक्षा तथा टॅक्नीकल क्षेत्र में इतनी भ्रधिक प्रगति हो पाई थी, जितनी 
भाज देखने को मिलती है। उस समय तक देश में भ्रच्छे हवाई mest का भी 
प्रभाव था । दूसरे महायुद्ध में वायु यातायात को विशेष प्रोत्साहन मिला । इस युद्ध में 
वायु सेना का एक महत्वपूर्णं योग रहा । भारतीय वायु सेवा के विस्तार के seer से 
सरकार ने देश में श्रनेक हवाई अड्डे बनाये श्रोर वायुयान भी खरीदे । युद्ध की nafa 
की वृद्धि के साथ-साथ भारतीय कम्पनियों क्रे जहाज लगभग १६ मार्गो पर चलने 
लगे । 

दूसरे महायुद्धं के बाद का काल--युद्ध की समाप्ति के बाद वायु यातायात 
को श्रनेक प्रकार की सुविधाये प्राप्त हुई । जो हवाई भ्रड्डे युद्ध काल में वायु सेता के 


` प्रयोग के लिये बनाये गये थे, वे नागरिक वायु यातायात के विकास के लिये प्रयोग में 


आनि लगे | बहुत से डकोटा हवाई जहाज विमान चालक, टैवनीकल कर्मचारी तथा श्रन्य 


प्रकार की सामग्री इन कम्पनियों के लिये कम दामों पर उपलब्ध हो गई । युद्धोत्तर काल 


« 
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में सरकार ने वायु यातायात के भावी विकास के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित की, 
जिसके mata निम्नाँकित बातों को शामिल किया गया-- 

(१) वायु यातायात का संचालन तथा स्वामित्व तिथी क्षेत्र में अर्थात्‌ गैर सरकारी 
कम्पनियों पर छोड़ दिया गया । 

(२) जो कम्पनियाँ निश्चित रूप से वायु यातायात के क्षेत्र में कार्य करवा चाहती 
थीं, उन्हें वायुयान लाइसेंस बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना भनिवाय॑ हो गया । 

(३) विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा इच कम्पनियों को र्थिक सहायता 
प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जिससे कि वे शैशव-काल की कठिनाइयों का सामचा 
करने में समर्थ हो सकें | इस प्रकार तेजी से वायु यातायात का विकास होने लगा | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चातृ--देश के विभाजन के समम से लेकर १६५४ 
तक पाकिस्तान से शरणाथियों को भारत लाने के कार्य में महत्वपूर्ण योग दिया । १६५० 
में जब पाकिस्तान ने काइमीर पर हमला किया, तब वायु यातायात के कारण ही कम से 
कम समय में भारतीय सेनायें काइमीर की रक्षा के लिये भेजी जा सकी । दुसरे महायुद्ध 
के काल में वायु यातायात की जो प्रगति हुई, उसके कारण भारतीय पु'जीपतियों ने 
व्यवसाय में भ्रोर अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कई नई 
कम्पनियों की स्थापना हो गई । १६४६ के श्रन्त तक भारत में कुल ११ वायु यातायात 
कम्पनियाँ लाइसेंस प्राप्त कर चुकी थीं। १९४८ से भारत ने ग्रन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात 
में भी भाग लेना श्रारम्भ कर दिया श्रौर भारतीय विमान यात्रियों तथा सामान को लेकर 

यूरोप तथा संसार के भ्रन्य प्रमुख देशों के बीच चलने लगे । १९४६ में रात्रि वायु डाक 
व्यवस्था भी की गई । 

१६५० तक को वायु यातायात प्रगति उत्साहवद्धंक होते हुये भी नियन्त्रित 
तथा योजना रहित थी । जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये, उनके पास उ तो पुरी 
सामग्री थी गौर न देश में इतनी कम्पनियों के योग्य कार्य ही था । परिणाम यह gar 
कि इन कम्पनियों में श्रापसी प्रतियोगिता ग्रारम्भ हो गई । इस प्रकार एक भोर तो इन 
कम्पतियों का संचालन व्यय वढ़ता गया और दुसरी शरोर इन्हें पर्याप्त मात्रा में आय नहीं 
हुई । प्रपते को जीवित रखने के लिए इन्हें सरकार प्रे कर्ज तथा भ्रनुदान के रूप में 
आर्थिक सहायता की मांग करनी पड़ी । सरकार द्वारा भरसक सहायता प्रदान करने के 
वाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं gar भौर ऐसा प्रतीत होते लगा कि यह कम्पनियाँ 
कभी भी स्वावलम्बी बनकर कायं नहीं कर सकेंगी | सरकार ने यह सोचा कि जब उसे 
इतना ग्रधिक व्यय करना पड़ता है तो क्यों न इनका संचालन AIR हाथ में ले ले । १६५० 
में इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई । 


जाँच समिति (१९५०)--वम्बई हाई कोट के जज श्री राज्याध्यक्ष के | 


सभापतित्व में वायु यातायात जांच समिति (Air Transport Enquiry Committee) _ 
की नियुक्ति १९५० में की गई | इस समिति ते वायु यातायात की विभिन्न्न समस्याश्रों तथा 


कठिनाइयों पर पुरी तरह विचार करने के बाद कुछ सुझाव दिये, जिनसें अग्नांकित | 


ह. | 
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(१) भ्रागामी ५ वर्षो«तक वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण न किया जाय। 

(२) कुछ कम्पनियों को दोबारा लाइसेंस न दिये जायें ate जो स्थायी कम्पनियाँ 
हैं, उन्हें इस प्रकार संगठित किया जाए कि केवल चार कम्पनियां ही देश में कार्य करें। 

(३) इन कम्पनियों के भागों को पुनविभाजित किया जाये कि एक्र-मार्ग पर कई 
कम्पनियाँ कार्य न कर सकें | 

(४) वायु यातायात के किराये में इस प्रकार का संशोधन किया जाये कि कम्पनियों 
की श्रचल पुजी पर १० प्रतिशत के लाभ सिद्धान्त को ग्राधार माना जाये । 

(५) पुराने वायुयानों को ger दिया जाये श्रौर भ्रतिरिक्त कर्मचारियों को भी 
ग्रलग करु दिया जाये । 

(६) सरकार को श्राथिक सहायता जारी रखनी चाहिये । 

भारत सरकार ने समिति के श्रधिकाँश सुझाव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर 
लिये, किन्तु उन पर कार्य नही किया । इसके विपरीत वायु कम्पनियों की बिगड़ती हुई 
दशा को देखंकर सरकार ने उनके राष्ट्रीयकरण का निश्‍चय कर लिया । यद्यपि जाँच 
समिति ने इसका विरोध किया । 

. वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण--१६५२ में वायु यातायात के संचालकों 
तथा नागरिक उड़ान विभाग (Civil Aviation Department) का एक सम्मेलन gar, 
जिसमें ag सिफारिश की गई कि पुराने वायुयानों के स्थान पर नए वायुयान. खरीदने के 
लिये सरकार श्राथिक सहायता दे । इसक्रे प्रतिरिक्त सरकार को ४० लाख रुपये प्रति 
वर्ष परोक्ष रूप से सहायता के रूप में व्यय करने पड़ते थे । इन सत्र बातों को सोचकर 
तथा योजना श्रायोग की ग्रनुमति से राष्ट्रीयकरण का निश्‍चय कर लिया | 

२१ मार्च १६५३ को संचार मन्त्री श्री जगजीवनराम ने संसद के सामने वायु 
यातायात निगम बिल (Air Transport Corporation Bill) पेश किया, जो दोनों 
सदनो द्वारा पास कर दिया गया और कानून के रूप में १ अगस्त १६५३ से लागू हो गया । 

इस कानून के श्रनुसार २ तिगमो की स्थापना की गई |. (श्र) भारतीय विमान निगम 
(Indian Airlines Corporation) तथा (ब) । maxia भारतीय विमान निगम 
(Air India International Corporation) | एयर इण्डिया इण्टर नेशनल को Aa 
केवल एयर इण्डिया नाम से ही पुकारा जाने लगा है । भारतीय विमान निगम देश के 
लगभग सभी महत्वपूर्णं केन्द्रों को परस्पर जोड़ता है । इसका अनुसूचित मार्ग २३ हजार 
मील लम्बा है । अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमान निगम भारत का २१ देशों से सम्बन्ध 
स्थापित करता हैं । इसका मार्ग २१ हजार मील लम्बा है । - 

वर्तमान स्थिति--भारतीय एयर लाइन्स कार्पोरेशन में ८ वायु यातायात 
कम्पनियों को शामिल किया गया है और इसके वायुयान देश के भीतर एक.नगर से दूसरे 
नगर तक उड़ान करते हैं । वायु यातायात को ७ भागों में ater गया है, जिनका भार 

७ रेजीडेन्ट प्रतिनिधि सम्भालते हैं । इनमें से तीन के प्रधान कार्यालय कलकत्ते में और 
शेष के दिल्ली, मद्रास भ्रौर हैदराबाद में हैं। इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के पास 
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१३ विस्काउन्ट स्काईमास्टर, ७ फोकर फ़ डशिप्स भ्रौर १३ डकोटा हैं। १६६१-६२ में 
इस निगमने श्रपने वायुयानों द्वारा ८८०८८२ यात्रियों को यात्रा की सेवा प्रदान की 
और इसके जहाजों ने ३२८२८०३८ किलोमीटर की उड़ान की | 
दूसरा निगम एयर इण्डिया श्री जे०ग्रार० Sto टाटा को ग्रध्यक्षता में विदेशी वायु 
यातायात का सचालन करता है । इसके पास Fa समय & सुपर कान्सटेलेशन, ३ कान्सटे- 
लेशन और १ डेकोटा जहाज तथा ६ वोईङ्ग, ७०७ जेट हवाई जहाज हैं । एयर इण्डिया 
के ६ वोईङ्ग श्रौर ७०७ जेट विमान २१ देशों तक पहुंच कर अपनी सेवायें प्रदान करते 
हैं। १९६१-६२ में इन वायुयानों पर १५६५३४ यात्रियों ने यात्रा की और इस निगम 
के जहाज लगभग १४१०५ लाख किलोमीटर उड़े । 
राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार ने निजी कम्पनियों को मुग्रावजा देने की 
व्यवस्था की थी, जिसकी रकम ४८ करोड़ रुपये तय की गई । इसमें से ४८ लाख रुपये 
नकद तथा शेष को ऋण पत्रों के रूप में दिया गया । 
प्रयम पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात के विकास को दो भागों में विभाजित 
किया गया था । १९५१-५२ तथा १६५२-५३ दो वर्षो में १८५ करोड़ रुपया व्यय 
करने की व्यवस्था को गई। बाद में तीन वर्षो में ego करोड़ की व्यवस्था थी, जिसमें 
चालू व्यय के ग्रतिरिक्त आवश्यक सामग्री खरीदने तथा निजी कम्पनियों को मुआवजा 


देने की व्यवस्था थी । प्रथम योजना में ११ नये हवाई. ass स्थापित किये गयें। इस | 


प्रकार इस समय नागरिक वायु यातायात विभाग के श्रधीन ८१ अड्डे हैं । 

भावी विकास की सम्भावनायें-दवितीय पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात 
के विकास के लिये १२१५ करोड़ रुपया निर्धारित gar था, जबकि वास्तव में १८ करोड़ 
रुपया व्यय होने का भ्रनुमान था । इसमें से हवाई asst के निर्माण एवं सुधार पर ८९३ 
करोड़ रुपया टेली कम्यूनिकेशन की सामग्री पर, २:८ करोड़ रुपया प्रशिक्षण एवं शिक्षा 
के सामान पर ५० लाख तथा ध्रनुसंधान तथा विकास mifa पर २६ करोड़ रुपया व्यय 
किया जायेगा । दूसरी योजना में ८ नये हवाई ग्रड्डे वनाये जाने थे ale वर्तमान west 
में आवश्यक सुधार होने का अनुमान था, ताकि दिन तथा रात में वायुयानों को उड़ान 
के कार्य में और भ्रधिक प्रगति हो सके । इस प्रकार भारत के समस्त राज्यों की राजः 
घानियाँ तधा देश के सभी प्रमुख नगर वायु मार्ग पर श्रा जायेंगे । भारतीय एयर लाइन्स 
कार्पोरेशन के विकास पर १६ करोड़ रुपया तथा एयर इण्डिया के विकास पर १४-५ 
करोड़ रुपया व्यय करने का आयोजन रहा । तीसरी योजना में वायु यातायात के लिये 
५५ करोड रुपये व्यय करने का अनुमान है, जिनमें से २२ से २५ करोड रुपये हवाई 
अड्डों के लिए तथा ३० से ३३ करोड तक दोतों कार्पोरेशन के लिए रक्खे गये हैं । 


कीजिये | l 
प्रथवा 
हमारे यातायात के साधन ग्रामीण क्षेत्रों को झावश्यकता कहाँ तक पुण करते हं 
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प्रन ८--मारत को प्रामोण अर्थ-व्यवस्था में बेलगाडी के महत्व को विवेचना : ; 
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Describe the importance of the Bullock-Cart in the Raral Economy 

of India. 
Or 
How far do our means of transportation serve the needs of rural 

areas ? ‘(Agra 1965) 

प्राचीन काल से भारत एक कृषि-प्रधान देश रहा है । ग्रामीण जीवन भारतीय 
अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय 
जनता का मुख्य व्यवसाय खेती ही है और खेती मुख्यता प्राथमिक ढंग से होती आ 
रही है । यान्त्रिक-शक्ति का प्रयोग केवल नाम-मात्र के लिये श्रौर वह भी पिछले कुछ 
वर्षों (विशेष रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद) से होने लगा हे, अन्यथा बैल ही 
भारतीय कृषि में विभिन्न रूप से काम में लाये जाते हैं । सिचाई तथा भूमि की जुताई 
के प्रतिरिक्त यातायात के साधनों के रूप में बैल महत्वपूर्ण कायं करते रहे हैं। इस 
प्रकार ग्रामीण यातायात में बैलगाड़ी का श्राथिक महत्व बहुत भ्रधिक है | 

बैलगाड़ी का आथिक महत्व--एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 
१ करोड़ बैलगाडियाँ हैं जिनमें लगभग ३०० करोड़ २० की पूजी लगी हुई है । एक 
बैलगाड़ी की वाहन क्षमता १० मन से ५० मन तक होती है जो कि मुख्यतः बैलगाड़ी में 
जोते जाने वाले बैलों के प्रकार (Types of bullocks) तथा सड़क की दशा (Condi- 
tion of Road) पर निर्भर होती है । बैलगाड़ी के निम्नलिखित श्राथिक लाभ हैं -- 

(१) कृषक को श्रपना माल बैलगाड़ी द्वारा लाने और ले जाने में व्यय बहुत कम 
करना होता है, वर्योंकि कृषक को बैल ग्रन्य कार्यों के लिए अवश्य रखने ही पड़ते हैं । 
इसके अतिरिक्त बैलों के लिए चारा उसके खेतों में ही उत्पन्न होता है । इसलिये कृषक्र 
को बैलगाडी के प्रयोग में श्राने वाले बैलों के लिए चारे पर श्रतिरिक्त व्यय नहीं करना 
पड़ता है, क्योंकि जब वह बैल रखता ही है, तब उन्हें चारा अवश्य ही देना पड़ता है । 
यही नहीं बैलगाड़ी का संचालन वह स्वयं करता है ग्रर्थात्‌ उसे बलगाडी के संचालन के 


æ लिये किसी विशेष प्रकार के चालक की आवश्यकता नहीं पड़ती । ग्रतः इन कारणों से 


बैलगाड़ी में यातायात-व्यय अति न्यून ग्रथवा नहीं के बरावर ही ग्राता है | अपनी इस 
akaa मितव्ययिता के कारण बैलगाड़ी यातायात भारतीय ग्रथे-व्यवस्था में भी तक 
ATA महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुये है | 

(२) मरम्मत में सुविधा--वैलगाड़ी के खराब होने पर किसान को किसी 
विशेष नगर aaar स्थान पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि गाडी के समस्त भाग बिल्कुल 
सीधे होते हैं श्लौर उनको हर गांव में श्रासानी से सुधारा जा सकता हे । हर गांव में 
` इतने बढ़ई naa मिल जाते हैं, जो वहां की मांग के भ्रनुसार गाडियो की मरम्मत 
कर सके | 

(३) ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत जरूरी--भले ही विदेशी इस 
गाड़ी को देखकर हंसी उड़ायें और भारतवासी भी श्रालोचना करें, लेकिन यह तो 
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मानना पडेगा कि ग्राज भी ग्रामीण ni-a में जो महत्व बैलगाड़ी का है, वह 
कदाचित किसी अन्य गाड़ी का न हो सकेगा | प्राचीन काल से ही इसका महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है। भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि 
अभी दी घंकाल तक बैलगाड़ियों का भारतीय ग्रथं-व्यवस्था में महत्वपूर्णा स्थान बना रहेगा। 
ग्रामीण यातायात के एक साधन के रूप में बैलगाड़ी का इतना अधिक महत्व होते हुये 
भी इसमें निम्नाँकित कमियाँ हैं 1 


(१) सड़कों के लिये हानिकारक--यद्यपि वेलगाड़ी के पहिए लकडी के होते 
हैं, लेकिन उनके चारों ओर लोहे का एक पतला घेरा होता है | इसे हाल के नाम से 
पुकारा जाता है । यह ठीक है कि यह हाल पहिए की तालियों को रोके रखता है और 
उनकी रक्षा करता है, लेकिन लोहे की महंगाई के कारण यह हाल काफी तंग रखे जाते 
हैं और बैल भी गाड़ी को इधर-उधर मोडता है, जिससे सड़कों पर लीक पड जाती हैं । 
बैल जिस पहिये की लीक को सडक पर देखते हैं, उप्ती पर चल पडते हैं, जिसके कारण 
सभी dat के 'पैर तथा गाडियो के पहिये उसी लकीर पर चलते हैं । परिणाम यह होता 
है कि लकीरें गहरी हो जाती हैं 1 


(२) हवादार पहियों का प्रयोग (Use of Pneumatic 7916७)--आश्राज के 
नवीन युग में लोग लोहे की हाल के पहियों की जगह हवा से भरे रबड के पहियों के 
प्रयोग करने की धुन में हैं। परन्तु रवड के पहियों वाली गाडियों के प्रयोग में काफी 
कठिनाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं--(1) महंगी--ये गाड़ियां aga महंगी होती हैं, जिसके 
कारण निधंत कृषक इन्हें खरीदने में ग्रपमर्थ हैं। (ii) मरमस्मत--इन गाडियो की मरम्मत 
ग्रामवासी स्वयं नहीं कर पाते Waly मरम्मत के लिये शहरी-मिस्त्रियों की शरण लेनी 
पडती है । (iii) कच्ची सड़कें - कच्ची सड़कें इन गाडियों के उपयुक्त नहीं हैं । अत; इन 
गाडियों के लिये cant सड़कों का विस्तार करना चाहिये, परन्तु यह काम इतना शीघ्र 
सम्पन्न होना कठिन है। 

(३) कंकरोट की बटियाश्रों की कमी--पक्की सड़कों के निर्माण में बहुत = 
अधिक घन व्यय होते के कारण निकट भविष्य में उनक़े विकास की सम्भावना नहीं है। 
फिर भी ऐसी योजना बनाई जा सकती हे कि कच्ची सडक में ही दोनों ओर कंकरीद 
की पटरी बना दी जाये, जिन पर बैलगाडियौं के पहिये चल सक तथा वेल स्वयं कच्ची 
भूमि में भी चल सकते हैं । इस प्रकार एक ओर व्यय कम होगा और दूसरी ओर सडक 
अधिक समय तक सुरक्षित रहेगी । भारत में इस प्रकार की कुछ सडकों का प्रयोग किया 
गया परन्तु अनुभव से पता चला है कि इम प्रकार की सडक ग्रामीण-प्रथ-व्यवस्था के | ३ 
सवेथा प्रतिकूल हैं । कारण यह है कि एक ही स्थान पर पहिये चलते रहने से बटिया में 
शीघ्र ही गड्ढे पड़ जाते है श्रौर सड़क की दशा इतनी दयनीय हो जाती है कि लदी हुई 
बैलगाड़ी का उस पर चलना तो दूर रहा खाली बैलगाड़ी का चलना भी उस पर कठिन 
हो जाता है। _ EE 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६ भारतीय ग्रथंशास्त्र : सरल श्रध्ययन २७/1/३ 


वास्तव में समाज का यह कर्तव्य है कि वह बैलगाड़ी में श्रावश्यक सुधार करे 
ताकि यह अधिक सेवायोग्य (Serviceable) बन सके तथा माल की प्रति इकाई सेवा- 
लागत कम हो सके । 


a भारत में आर्थिक नियोजन 


Cis] 


प्रश्‍न € भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषताश्रों को 
विवेचना कीजिये । यह कहाँ तक सफल हुई है ? (आगरा १६५४) 
Describe the main features of the First Five Year Plan of ‘India. 

How far has it been successful ? 
भारतीय संविधान लागू हो जाने के वाद १९५० में ही भारत सरकार ने योजना 
श्रायोग (Planning Commission) की स्थापना की । इसका उद्देश्य भारत के 
श्राथिक विकास तथा, लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिये पंचवर्षीय 
योजनायें तैयार करना था । जुलाई १९५१ में योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना 
की रूप-रेखा पेश की । यह योजना प्रथम अप्रौल १९५१ से ३१ मार्च १ ९५६ तक के लिए 
बनाई गई थी । प्रारम्भ में योजना की विभिन्न मदों पर २०६६ करोड़ रुपये व्यय करने 
का निश्‍चय किया गया परन्तु कुछ समय बाद देश की श्रावश्यकताश्रों को देखते हुए 

व्यय की राशि बढ़ाकर २३७८ करोड़ रु० कर दी गई | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तथा विज्येषतायें - योजना आयोग के 

° Meal में योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊचा करना तथा 
उन्हें एक सुखी और अधिक व्यापक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना था। 
दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन को श्र धकतम सीमा तक बढ़ाकर लोगों को 
पूर्ण रोजगार प्रदान करने तथा देशवासियों को ग्राथिक तथा सामाजिक न्याय की | 
व्यवस्था करके वास्तविक श्रर्थ में एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना था। | 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना उस ग्रधारशिला के समान थी, | 
जिस पर देश के भावी विकास अधारित है । 
मिश्रित ग्रथं-व्यवस्था-- प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत के लिये एक | 
निश्चित भ्रथं-व्यवस्था की कल्पना की गई, जिसमें सरकार को ऐक महत्वपुणां तथा 
A 


३ 
21 


| क्रियाशील भाग लेना था । इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार करके सार्वजनिक | 
- सत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच सामन्नस्य स्थापित करने की आशा प्रकट की गई, ताकि भ्रपने | 
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क्षेत्र में दोनों का विकास हो सके । 


कृषि की प्रधानता--इस योजना में कृषि विकास को सबसे अधिक महत्व 
दिया गया । द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 
में एक प्रकार का असन्तुलन उत्पन्न हो गया था । देश में खाद्य-सामग्री तथा कच्चे माल 
के उत्पादन में वृद्धि करने की श्रावशयकता थी । इस उद्देश्य की पुति के लिये कृषि 
विकास तथा छोटी-वड़ी सिंचाई की योजनाध्रों को प्राथमिकता. दी गई । 

जल-विद्युत का विकास--एक बड़े पैमाने पर जल-विद्युत उत्पन्न करने की 
श्रावस्यकता कों अनुभव करते हुए योजना में इस कार्य के लिये महत्वपुर्ण स्थान दिया 
गया । योजना श्रायोंग के विचार में सिचाई तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये ae 
पैमाने पर बिजली का निर्माण आवश्यक है । इसलिये जनता को पूर्ण रोजगार की { 
सुविधाय प्रदान करने के लिये बिजली का विकास किया जाना चाहिये । 

यातायात के साधनों का विकास-सिचाई तथा जल-विद्युत के बाद यातायात 
के साधनों के विकास की आवश्यकता श्रनुभव की गई। रेल यातायात तथा सड़क 
यातायात के विकास के साथ ग्रामीण सड़कों को- बनाने के लिये जनता के सामुदायिक 
प्रयत्न तथा श्रमदान को महत्व दिया गया और सामुदायिक विकास योजनायें पंचवर्षीय 
योजना में शामिल की गई । 

उद्योग-धन्यों का विकास --बडे पैमाने के उद्योगों के विषय में यह सोचा गया 


कि उपभोक्त की वस्तुओं से सम्बन्धित नये कारखाने न लगाये जायें वरन्‌ वर्तमान ड 
कारखानों की उत्पादन-क्षमता को ही पूरी सीमा तक प्रयोग में लाया जाये इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रीय महत्व. के उद्योगों का विकास किया जाये । ` 


निम्न तालिका से पता चलता है कि प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार योजना पर 
२०६६ करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे, किन्तु देश में बढ्ती हुई बेरोजगारी को समस्या 
के तत्कालीन समाधान के VERT से यह व्यय २३७८ करोड़ रुपये कर देना पडा । 


मद व्यय (करोड़ र०) कुल व्यय का प्रतिशत 
१-कृषि एवं सामुदायिक विकास ३५४ ; १४०६ F 
२-सिचाई एवं विद्युत ६४७ २७२ i 
३-परिवहन एवं संचार ५७१ २४.० 
`४-उद्योग. एवं खनिज १८८ v'e 
५-सामाजिक सेवायें ५३२ 4 २२४ 
६-विविघ [८६ ३०६ 

कुल २२७८ १००% 
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योजना के निर्धारित लक्ष्य-- योजना में कई बड़ी बहुमुखी नदी घाटी योजनायें 
सम्मिलित की गई, जिससे १६६ लाख urs अतिरिक्त भुमि की सिचाई तथा १४६ 
किलोवाट श्रतिरिक्त बिजली उत्पन्न होने का भ्रनुमान था । देश में खाद्य उत्पादन में 
भी इस योजना के फलस्वरूप ७६ लाख टन की वृद्धि की कल्पना की गई, इसी प्रकार 
कपा, कच्ची जूट, WAT तथा इस प्रकार को श्रन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी 
वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया । उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त सहकारी 
ग्राम प्रबन्ध, सामुदायिक ग्राम योजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खब्डों के माध्यम 
से ग्रामीण जीवन के सर्वमुखी विकास पर जोर दिया गया । 

योजना में उद्योग-धन्थो के विकास पर १७३ करोड़ रुपए व्यय करने की 
व्यवस्था थी, जिसमें विशेष जोर लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा भारी रासायनिक 
पदार्थों के विकास पर किया गया । इसके बाद कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के - 
विकास को भी आवश्यक स्थान मिला । अन्य उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते 
हुए उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्म निर्वारित किए गए । निजी क्षेत्र द्वारा उद्योगों में विकास 
पर २३३ करोड़ रुपये के व्यथ का अनुमान था । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रथम. 
पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से औद्योगिक विकास किया जाने 
की व्यवस्था की गई थी । 

राष्ट्रीय सडको के विकास के लिए २६ करोड रुपये तथा राज्यों के श्राधीन 
सड़कों के विकास के लिये ७३-५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई | जहाजी कम्पनियों 
के विकास के लिए सहायताथं १५ करोड रुपये, कांडला के नये बन्दरगाह के लिये 
१३५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई । समाज सेवाश्रों के लिये जो घन व्यय होना 
था, उसमें से शिक्षा पर १५१ करोड VIA, स्वास्थ्य पर ९ करोड रुपये, मकानों के 
निर्माण पर ४९ करोड रुपये, श्रम-हितकारी कार्यो के लिएं ७ करोड़ रुपये तथा पिछड़ी 


हुई जातियों के लिए २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई | 


१९५०-५१? में भारतीय राष्ट्रीय प्राय का श्रनुमान लगभग & हजार करोड रुपये 


` का था। यह कल्पना की गई थी कि १६५५-५६ तक भारत की राष्ट्रीय ग्राय 


१० हजार करोड़ रुपये हो जायेगी अर्थात्‌ २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की 
सम्भावना थी । राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि का 2 फिर से विकास कार्यों N विनियोग हो 
जाने की सिफारिश थी । रोजगार के सम्बन्ध में यह भ्रनुमान लगाया गया था कि 
योजना काल में लगभग ५५ लाख व्यक्तियों को पुणं रोजगार तथा ३५ लाख व्यक्तियों 
को श्रद्ध रोजगार प्राप्त हो सकेगा | 


३ 
` योजना की वित्त-व्यवस्था -इस योजना में केवल १६६० करोड़ रुपये ही ' 


व्यय हुये जितकी व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी — 
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वित्त प्राप्ति के स्रोत वास्तविक प्राप्ति (करोड़ रु०) 
१. करों व रेलों से ७५२ 
२. बाजारू ऋण २०५ 
३. अन्य बचत व ऋण ३०४ . 
४. अन्य पु जीगत आय €१ 
५. विदेशी साधन १८८ 
६. घाटे की वित्त-म्यवस्या ४२० 
कुल १९६० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना - प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्रारम्भ के वर्षो में बहुत 
थोडी प्रगति की। १६५३ के मध्य में वेरोजगारी की समस्या जटिल हो जाने के कारण 
सरकार को अधिक मात्रा में योजना पर धन व्यय करना पडा । यद्यपि संशोधित 
अनुमान के अनुसार योजना के काल में विकास कार्यो पर कुल २३५६ करोड रुपये व्यय 
होना था किन्तु वास्तव में केवल १६६० करोड़ रुपये व्यय किया जा सका ग्रर्थातु प्रथम 
पंचवर्षीय योजना पर अनुमान से १७ प्रतिशत कम व्यय किया जा सका । प्रतिवर्ष के 
व्यय के आँकड़े निम्नांकित सूची के भ्रनुसार हैं-- 


१६५१-५२ हर २५६ करोड रु० 

१६४२-०३ २७३ , n 

१ ५३-५४ ३४० 21 „y 

१९५४-५५ * ७६ yy 7) 

१९५५-५६ ६१२ y n 
पाँच साल का कुल व्यय का योग १९६० ,, on 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को जा सको थी, उन्हें बहुत 
समय तक afar रूप में प्रकाशित किया गया, यद्याप ३१ मार्च १९५६ को प्रथम 
पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई थी । २२ जून १६५७ को योजना आयोग के उप-सभापति 
ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने के हेतु तैयार की थी, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना को 
प्रगति तथा सफलताग्रों की विवेचना की गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत | 
यह किया गया, कि यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रनुमान से लगभग ४२६ करोड़ रु कस ५ 
व्यय हुआ, परन्तु निजी क्षेत्र ने इस दिशा में पूरी सफलता प्राप्त को अर्थात्‌ ओद्योगिक 
विकास के लिये २३३ करोड़ to व्यय होते का अनुमान था, जबकि वास्तव २ 
२३१ करोड ₹० व्यम किया ममा । 
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ली योजना का व्यापक प्रभाव इस बात से प्रकट होता है कि योजना काल 
में वास्तविक राष्ट्रीय श्राय में लगभग १८% की वृद्धि हुई है। १९५२-५३के मूल्यों के 
आधार पर अनुमान लगाया गया है कि १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय १८०० करोड़ Fo 
हो गई, जबकि यह १६५०-५१ में केवल १५१० करोड़ रु० थी | इस अवधि में प्रति 
व्यक्ति ma (Per Capita Income) में ११% की वृद्धि और उपभोग व्यय में £% 
की वृद्धि हुई है । 

सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुई । खाद्यान्न का उत्पादन 
२०%, कपास का उत्पादन ४५% तथा मुख्य तिलहनों का उत्पादन ८ प्रतिशत बढ़ 
गया । सिचाई की छोटी और बडी योजनाग्रों के परिणामस्वरूप सिचित भूमि में १०६० 
एकड़ भूमि की वृद्धि हो गई है। बिजली का उत्पादन १९५०-५१ में ६ AT ७७ 
करोड़ ५० लाख किलोवाट घण्टे था । १९५५-५६ में यह बढ़कर ११ ara किलोवाट 
हो गया । सन्‌ १६५०-५१ में श्रौद्योगिक उत्पादन का सुचनांक १०० मान होने पर, 
सन्‌ १९५५-५६ में यह बढ़कर १३६ हो गया । इस प्रकार योजना काल में विभिन्न 
क्षेत्रों में आथिक विकास की नीति संतोषप्रद रही थी । 

सावंजनिक क्षेत्र में योजना-काल के जो नये कारखाने खोले गये, उनमें से कुछ 
के नाम निम्न हैं-- 
(१) तिदरी--रासायनिक ख'द का कारखाना-। 
(२) चितरंजन--रेल के-इञ्जन बनाने का कारखाना | 
(३) हिन्दुस्तान केजिल्स दुर्गापुर । 
(x) हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम । 
(५) इन्टेग्रेल कोच फैक्ट्री मद्रास | 
(६) हिन्दुस्तान मशीन टूल मैसूर । 
(७) नेशनल इन्सट्मैंट्स फैक्ट्री कलकत्ता | 
(८) टेलीफोन फैक्ट्री बंगलोर । 
पहली योजना की aaf में श्रर्थ-व्यवस्था में कुल विनियोग (Investment) 
३१०० करोड़ रु० श्रांका गया था । विनियोग की दर १९५०-५१ में लगभग ५ प्रतिशत 
थी, जो १६५५-५६ में बढ़कर ७३ प्रतिशत हो गई । विनियोग में हुई इस वृद्धि के 
सांथ देश में मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई । इस योजना के भ्रारम्भ के काल की तुलना में 
सामान्य मुल स्तर में योजना समाप्त होने तक लगभग १३ प्रतिशत की कमी हो 


छ 


गई । विदेशी मुद्रा का सन्तुलन श्रनुकूल ही नहीं रहा, वरच उसमें कुछ थोड़ी सी बचत 


भी हुई । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कमियाँ-यद्यपि पंचवर्षीय योजना को पर्याप्त 
मात्रा में सफलता प्राप्त हुई, किन्तु इसमें बहुत सी gfeat भी रह गई' । कुछ विद्वानों का 
भ्रनुमान है कि जितना धन योजना पर व्यय किया गया, उसके भ्रनुपात में उत्पादन में 
वृद्धि नहीं हुई भ्रर्थातु भारी मात्रा में देश के पैसे का श्रपव्यय हुआ । सरकार ने भी कुछ 
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अंशों में इस वात को स्वीकार किया है। उसके अनुसार इसका मुख्य कारण प्रनुभवहीनता 
तथा जनता के सहयोग की कमी थी । पूजीगत सामग्री की कमी के कारण तथा ट्क्नीकल 
कर्मचारियों के अभाव के कारण बहुत से कार्य-क्रम पुरे न हो सके । योजना के प्रारम्भ के 
तीन वर्षों में आवश्यक सामग्री की कमी के कारण बहुत कम कार्ये हुआ और बाद के 
दो वर्षो में तीब्र गति से कार्य को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, जिसके कारण 
घन तथा सामग्री की बहुत afas बर्बादी हुई । ; 

कुछ श्रालोचकों का कहना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वास्तव में विकास की 
योजना नहीं थी, वरनु भविष्य की योजनाओ्रों की सफलता के लिये आवश्यक वातावरण 
प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य था । इसलिये सरकार ने इस योजना के विज्ञापन पर 
बहुत अधिक व्यय किया । यह सत्य है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण देश में एक 
प्रकार की जागृति उत्पन्न हो गई और व्यक्ति भ्रपने उत्तरदायित्व तथा सरकार की 
कठिनाइयों को भ्रनुभव करने लगे हे । योजनाकाल में उपस्थित हुई कठिनाइयों और 
समस्याश्रों से श्रागामी योजनाग्रों का मार्ग निर्धारण के लिये आ्रावश्यक पथ प्रदर्शन 
मिला है। 

प्रश्‍न १०--भारत को दूसरी पंचवर्षोय योजना के मुख्य उद्देश्यों तया विशेषताओं 
पर प्रकाश डालिये । यह प्रथम योजना से किस प्रकार भिन्न थी ? 

(आगरा १९५९, सागर ६१, विक्रम ६१, बिहार ६१ A) 

Describe the main objectives and features of the Second Five 

Year Plan of India. How did it differ from the First Five Year Plan? 


दूसरी पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा भारतीय संसद द्वारा १४. मई १९५५ को 
पास कर दी गई भौर १ श्रप्रेल १९५६ से इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया. 
इस योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए नियोजन आयोग ने कहा था, “हमारी द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुननिर्माण करना, भारत की औद्योगिक. 
प्रगति की नींव सुदृढ़ करना, जनता के शक्ति-शुन्य एवं अ्रधिकारहीन वर्ग को समुन्नति 
के श्रवसर प्रदान करना तथा देश के समस्त भागो का संतुलित विकास करना है 1” 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य 

दुसरी योजना का उद्देश्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत की ग्रामीण 
अथ-व्यवस्था का पुननिर्माण करना तथा तीब्र गति से देश का औद्योगिक विकास करना 
था । दूसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे-- दर 

(१) राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि--इस योजना के ९ वर्षों में राष्ट्रीय आय मे . र 
२५% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति 
उपभोग वृद्धि की जाकर जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सके | कः 

(२) श्राधारभूत उद्योगों का विकास-दूसरी योजना में खनिज पदार्थों के | 
विकास और भ्राधारभूत उद्योग (जैसे--लोहा इस्पात उद्योग) तथा मशीन बनानेके 
उद्योग भ्रादि पर विशेष महत्व दिया गया था, क्योंकि देश के औद्योगीकरण के लिए इन i me 
उद्योगों का विकास प्रति प्रावषयक है। rs ` 
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(३) बेरोजगारी की समस्या का समाधान - दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
लगभग एक करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया । भारत की जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ वेरोजगार मनुष्यों की संख्या में वृद्धि 
हो रही है । ग्रतः इस समस्या को दूर करने का इस योजना में पूर्णां ध्यान रखा गया | 

(४) समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था--भारत भ्रव तक मिश्रित ग्रथ-व्यवस्था की 
नीति पर चल रहा था, किन्तु धीरे-धीरे देश में समाजवादी श्र्थ-व्यवस्था चालू की जायगी, 
जिसके अनुसार यद्यपि निजी क्षेत्र को भी कार्य करने का श्रवसर मिलेगा, किन्तु 
सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जाना था । 

योजना की रूप-रेखा-दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रन्तगंत 
४८०० करोड़ to तथा निजी क्षेत्र में २४०० करोड़ ₹० व्यय करने का लक्ष्य रखा 
गया । सार्वजनिक क्षेत्र में योजना की विभिन्न मदों पर व्यय का वितरण इस तरह 
निश्चित किया गया-- 


| कुल व्यय | 
bsg | (करोड़ रुपये में) | प्रतिशत 
(१) कृषि तथा सामुदायिक विकास ५६८ ११०५ 
(२) सिचाई और बिजली ९१३ १९ 
(३) उद्योग श्रौर खनिज ८९० १५-५ 
(४) परिवहन ate संचार १३८५ २८९ 
(५) समाज सेवायें ९४५ १९-५ 
(६) विविध ee २१ 
योग | ४८०० | १००% 


सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रतिरिक्त निजी क्षेत्र के विकास कार्यों पर जो व्यय होना 
था उसका ब्यौरा निम्नाँकित सूची से स्पष्ट होता है-- 


(१) संगठित उद्योग और खाने ५७५ करोड़ रुपये 
(२) बागान, बिजली उद्योग श्रौर रेलों को छोड़कर श्रन्य 
परिवहन १२५ ? 
निर्माण १००० 2 
४) कृषि तथा ग्राम और छोटे पेमाने के उद्योग ३०० 4 
(४५) स्टॉक | ४०० A ” 
योग २४०० z 


योजना के वित्तीय साधन--दूसरी पंचवर्षीय योजना के सावंजनिक व्यय को 
पूरा करते के लिये भ्रप्रांकित लाधतों से धत्त प्राप्त किया जाता था 
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वित्त के स्रोत सम्भावित गाय (करोड़ रु०) 
१. चालू आय से बचत (करों की 
तात्कालिक दरों से तथा अतिरिक्त करों से) 50० 

२. जनता से ET के रूप में (बाजारू ऋण 

तथा अल्प बचत द्वारा) i १२०० 
३. बजट के अन्य साधन (रेलों का ग्रंशदान तथा 

qatara निधि) ४०० 
४. विदेशी साधन 9 
५. घाटे की वित्त व्यवस्था ८०० 
६. शेष कमी जो स्त्रदेशी साधनों १२०० 

से पूरी करनी थी। ¥oo 


कुल योग ४८०० 


योजना में उत्पादन व विकास के निर्धारित लक्ष्य--इस योजना में विभिन्न 
आर्थिक क्षेत्रों में विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गये उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन 
एवं विकाम के लक्ष्य इस प्रकार थे -- 


विभिन्न १६५५-५६ १६६०-६१ 
ग्राथिक (वास्तविक उत्पादन (निर्धारित उत्पादन _ 
क्षेत्र या प्रगतिं) या प्रगति) 
१. खाद्यान्न ६६ मिलियन टन soy मिलियन टन 
२. कपास ४२ लाख गाँठ ६५ लाख गाँठ 
३. पटसन ४० लाख गाँठ ५० लाख गाँठ 
४. तिलहन yy मिलियन टन ७६ मिलियन टन 
५. गन्ना (गुड) us मिलियन टन ors मिलियन टन 
६. चाय ६४४ मिलियन पौण्ड ७०० मिलियन पौण्ड 
७. सिचाई का क्षेत्र ६४७ मिलियन एकड़ ८'८ मिलियन एकड़ 
८. विद्युत उत्पादन- ; A - 
` क्षमता ३४ लाख किलोवाट ६६ लाख किलोवाट 
&. तैयार इस्पात १३ लाख टन ४३ लाख टन 
१०. राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड Yoo ३८०० 
११. सामुदायिक 
घिकास खण्ड ६९२ ११२० 
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(३) बेरोजगारी की समस्या का समाधान - दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
लगभग एक करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया । भारत की जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगार मनुष्यों की संख्या में वृद्धि 
हो रही है । Wa: इस समस्या को दूर करने का इस योजना में पुणं ध्यान रखा गया | 

(४) समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था--भारत अब तक मिश्रित ग्रर्थ-व्यवस्था की 
नीति पर चल रहा था, किन्तु धीरे-धीरे देश में समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था चालू की जायगी, 
जिसके अनुसार यद्यपि निजी क्षेत्र को भी कार्य करने का श्रवसर मिलेगा, किन्तु 
सावेजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जाना था। 

योजना की रूप-रेखा-दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के mala 
४८०० करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में २४०० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य खखा 
गया । सावंजनिक क्षेत्र में योजना की विभिन्न मदों पर व्यय का वितरण इस तरह 
निश्‍चित किया गया-- À 


च् | ल व्यय | 
रा | (करोड रुपये में) | प्रतिशत 
(१) कृषि तथा सामुदायिक विकास ५६८ ११-८ 
(२) सिचाई और विजली ९१३ १९ 
(३) उद्योग भ्रोर खनिज ८६० १५८ 
(४) परिवहन श्रौर संचार १३८५ २८६ 
(५) समाज सेवायें ६४५ १९-५ 
( ) विविघ or ee 
योग | ४८०० | १००% 


सावेजनिक क्षेत्र के श्रतिरिक्त निजी क्षेत्र के विकास कार्यों पर जो व्यय होना 
था उसका ब्यौरा निम्नाँकित सुची से स्पष्ट होता है 


(१) संगठित उद्योग और खाने ५७५ करोड़ रुपये 
(२) बागान, बिजली उद्योग और रेलों को छोड़कर ग्रन्य ः 
परिवहन i १२४ ७ 
(3) निर्माण १००० 29 
(४) कृषि तथा ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग ३०० स 
(४५) स्टॉक : ४०० द 
योग २४०० १? 


योजना के वित्तीय साधन--दृस्तरी पंचवर्षीय योजना के सावंजनिक व्यय फो 
पूरा करते के लिये भ्रप्नांकित साधनों से धत्त प्राप्त किया जाना बा-- 
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वित्त के स्रोत सम्भावित ata (करोड़ ₹०) 


१. चालु श्राय से बचत (करों की 


तात्का लिक दरों से तथा अतिरिक्त करों से) ५०० 
२. जनता से ऋण के रूप में (बाजारू ऋणा 
तथा अल्प बचत द्वारा) १२०० 
३. बजट के अन्य साधन (रेलों का भ्रंशदान तथा 
qatara निधि) ¥oo 
४. विदेशी साधन 
५, घाटे की वित्त व्यवस्था ८०० 
६. शेष कमी जो स्वदेशी साधनों १२०० 
से पूरी करनी थी । Yoo 


— 


कुल योग ४८०० 


योजना में उत्पादन व विकास के निर्धारित लक्ष्य--इस योजना में विभिन्न 
झाथिक क्षेत्रों में विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गये उनमें से कुछ महत्वपूरण उत्पादन 


एवं विकाम के लक्ष्य इस प्रकार थे -- 


विभिन्न 
ग्रांथिक 
क्षेत्र 
१. खाद्यान्त 
२. कपास 
३. पटसन 
४. तिलहन 
५. गन्ना (गुड) 
६. चाय 
७. सिचाई का क्षेत्र 
८. विद्युत उत्पादन- 
क्षमता 
&. तैयार इस्पात 
१०, राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड 
११. सामुदायिक 
विकास खण्ड 
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१६५५-५६ 
(वास्तविक उत्पादन 
या प्रगतिं) 
६६ मिलियन टन 
४२ लाख गाँठ 
४० लाख गाँठ 
wy मिलियन टन 
५८ मिलियन टन 
६४४ मिलियन पौण्ड 
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प्रश्‍न ११--भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए विदेशी 


सहायता तथा घाटे की ग्रथं-व्यवस्था का षया महत्व है ? 


Discuss the role‘of foreign aid and deficit financing for the sources 
of the Second Five Year Plan in India. 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ४८०० करोड़ Vo व्यय 
होने का AJANT था, परन्तु वास्तविक व्यय ४६०० करोड रुपये हुआ था । योजना 
काल में निर्धारित खर्चे की व्यवस्था के लिये जिन विभिन्न साधनों का उल्लेख किया 
गया है, उसमें घाटे की बजट व्यवस्था (Deficit Financing) तथा विदेशी सहायता का 
भी उल्लेख है । दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में विदेशी सहायता से ८०० करोड 
' रुपये तथा घाटे की बजट व्यवस्था में १२०० करोड़ २० प्राप्त करने का अनुमान लगाया 
गया था, जब कि वास्तव में ६४८ करोड़ घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing) 
की गई | यद्यपि विदेशी सहायता से १०६० करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई । प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना में विदेशी सहायता से १६७ करोड़ रुपये तथा घाटे की बजट व्यवस्था 
से ४१५ करोड रुपया प्राप्त किया गया था । इससे यह स्पष्ट है कि दुसरी पंचवर्षीय 
योजना में इन दोनों साधनों को afar महत्व का स्थान दिया गया । विचारणीय 
प्रश्‍न यह है किये दोनों साधन इस योजना की सफलता में कहाँ तक सिद्ध हो 
सकते थे । 


विदेशी सहायता जिस समय दुसरी पंचवर्षीय योजना की *रूप-रेखा? तैयार 
की जा रही थी, उस समय राजनैतिक क्षेत्रों में इस बात पर सन्देह प्रकट किया गया 
कि शायद भारत सरकार ८०० करोड़ रुपसे की विदेशी सहाया प्राप्त न कर सके 
इसका मुख्य कारण विश्‍व की राजनेतिक स्थिति तथा भारत की तटस्थतृापुणं नीति 
बताया गया । फिर भी यह श्राशा की गई कि यदि पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता 
प्राप्त न भी हुई तब भी योजना के मुख्य उद्देश्यों को पुरा करने का प्रयत्न किया जाना 

था चाहे उसके लिए जो भी उपाय करना पड़े । 
59५ ४५ ar 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना में सूल उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया 
जिसके लिये सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी भुगतान की स्थिति में भारी घाटा उत्पन्न 
हो जाने की सम्भावना हैं । इसे पुरा करने के-लिये प्रारम्भ से ही सरकार ने इस प्रकार | 
की आयात और निर्यात नीति श्रपनाई है कि देश में भ्रनावशयक भ्रौर कम महत्व वाली ` 
वस्तुओं का आयात कम किया जाए । दूसरी प्रोर देश के निर्यातों को ग्रधिक से ufan 
बढ़ावा दिया जाए इसके श्रतिरिक्त भारत के पौंड पावनों (Sterling Balances) तथा 
सुरक्षित विदेशी मुद्रा के कोष (Foreign Exchange Reserves) का प्रयोग किया 
जा रहा है । दुर्भाग्यवश योजना के प्रारम्भ के दो वर्षो में ही कुछ इस प्रकार की स्थिति. 
उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण विदेशी भुगतान के सम्बन्ध में एक संकट की स्थिति 
का भय होने लगा। agaa लगाया था कि सम्भव प्रयत्न करने के बाद भी 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण भारत को लगभग २१०० करोड़ रुपये के प्रतिकूल / 
भुगतान संतुलन का सामना करना पड़े, जो प्रारम्भिक ग्रनुमान से लगभग दुगना हे । 
यह धन या तो विदेशों से श्राथिक सहायता तथा दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्राप्त करने 
की व्यवश्था की गई, फिर भी योजना आयोग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ काटः 
gic करनी पड़ी, जिसका प्रभाव कुछ ऐसे कार्यक्रमों पर पड़ा, जो देश के विकास की 
इष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किन्तु जिनकी सफलता विदेशों से आयात 
की हुई वस्तुओं और सामग्री पर निर्भर है। 


इस संकटपूणं स्थिति का सामना करने के लिये सितम्बर सन्‌ १६५७ में भारत 
के वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी अमेरिका, कनाडा, इङ्गलेंड तथा पश्चिमी 
जमनी के दौरे पर गये थे श्रोर वहाँ उन्होंने इस बात की छानबीन की थी कि इन क्षेत्रों 
से (विशेषकर श्रमेरिका) से भारत को किस सीमा तक विदेशी सहायता प्राप्त हो 
सकती है । भ्रमेरिका में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि उन्होंने अमेरिका 
सरकार के उच्च श्रधिकारियों तथा पू जीपतियों से बातचीत करके भारत की वास्तविक 
स्थिति तथा भारत की आवश्यकताग्रौ से उन्हें पूरी तरह भ्रवगत कर दिया था । उनकी 
असफलता के दो मुख्य कारण रहे । पहली बात तो भारत की आथिक स्थिति है। 
दूसरे, समाजवादी प्रर्थ-व्यवस्था पर आधारित होना तथा उसके झन्तर्गंत धीरे-घीरे _ 
प्रमुख उद्योग घन्धों का राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार सम्मिलित होना | 
है । इस नीति के कारण ग्रमेरिका के पूजीपति तथा बेक प्रादि भारत में श्रपनी पुजी 
का विनियोग करने के लिये तैयार नहीं हैं । दूसरी बात अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की 
विदेश नीति से प्रमेरिका सहमत न होने के कारण अमेरिका भारत की उस सीमा | 
तक सहायता करने को तैयार नहीं है जिस सीमा तक भारत को उसकी झावइर 
है। यद्यपि भारत सरकार की गोर से यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत किसी. 
प्रकार की भीख नहीं चाहता और किसी भी कीमत पर भारत अपनी स्वतन्त्रता 
विदेशी नीति को नहीं त्याग सकता । भारत को केवल दीर्घकालीन ऋणा के रूप में वि देश 


= 


सहायता की आवश्यकता है, जिसे वह ईमानदार देश की भाँति Ay चल कर ३ का 
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देगा | इस सम्बन्ध में संसार में भारत की साख काफी ऊची है । इन भ्राइवासनों का 
अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यही स्थिति कनाडा भ्रोर इद्धलेंड में भी उत्पन्न 
हुई श्रौर वहाँ भी उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली । 

इसके विपरीत पश्चिमी जमंनी, जापान तथा युगोस्लाविया आदि देशों ने भारत 
को ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने का वचन दिया । यह सहायता किस मात्रा में 
आर किस रूप में प्रदान की जाय इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों के बीच बातचीत शुरू 
हुई, इस बीच भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं जिनमें चीनी, काली fas, काजू तथा कपडा 
आदि शामिल हैं की निर्यात को बढ़ाने की व्यवस्था की | जापान से एक समभौता किया 
गया, जिसमें भारत से जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाने लगा उसके बदले 
जापान से लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए मशीनें आदि प्राप्त होने लगे । श्री 
कृष्णमाचारी के स्वदेश लौटने के वाद विभिन्न राज्य सरकारों को यह आदेश जारी किये 
गए कि वे खनिज पदार्थों को ग्रधिक मात्रा में निकालने के उद्देश्य से उन सभी व्यक्तियों 
को उदारतापुर्वेक लाइसेन्स प्रदान करें, जिनके श्रावेदन-पत्र राज्य सरकारों के विचाराधीन 
थे । इस प्रकार आने वाले काल में भारत से अ्रधिक मात्रा में खनिज पदार्थों का निर्यात 
हो सकेगा । द 

१ नवम्बर १६.७ को भारत सरकारने एक आदेश द्वारा रिजुवे बैक ऑफ 
इण्डिया अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन किए, जिनके अनुसार Raq बेक के पास 
विदेशी प्रतिभूतियाँ (Foreign Securities) तथा सोने की न्यूनतम मात्रा ३०० करोड़ 
से घटाकर २०० करोड़ कर दी गई । इस प्रकार यह Yoo करोड़ रुपये योजना की 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये प्रयोग हो सके । 

घाटे की श्रर्थ-व्यवस्था--दूसरी योजना के लिए १२०० करोड़ रुपये के घाटे 
की भ्रथ॑-व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया गया था। योजना तैयार करने के पूर्व ३१ m- 
शास्त्रियों का जो मण्डल सरकार ने परामश देने के लिए नियुक्त किया था, उसके एक 
सदस्य प्रो शिनोइ (Shenoi) ने घाटे की श्रर्थ-व्यवस्था.के सम्वन्ध में अपना विपरीत 
मत प्रकट किया था atx इस बात पर जोर दिया था कि घाटे की श्रर्थ-व्यवस्था के 
कारणा देश में मुद्रा-स्फीति होना भ्रनिवाय है। इसके कारण जो मुल्यो में वृद्धि होगी 
तथा ग्राथिक परिणाम निकलेंगे, उनका योजना पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हो 
सकता है कि सरकार उस समय स्थिति का सामना न कर सके। अन्य श्रथंशा स्त्रियों ने 
घाटे की श्रर्थ-व्यवस्था का समर्थन किया और यह सुझाव दिया कि प्रारम्भ से ही 
सरकार को मुद्रा-स्फीति से सतर्क रहना चाहिये और उसकी रोकथाम के लिए भ्रावरयक 


पग उठाने चाहिये | इस प्रकार घाटे की वित्त-व्यवस्था को अपनाने के सम्बन्ध में विद्वानों | 


में मतान्तर रहा है। परन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था की हानियाँ इतनी अधिक प्रभाव- 
पूणं नहीं मानी जाती, जितने कि इसके गुण हैं। 

_ उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए १६५६ में head बैक ate इण्डिया 
_ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे रिजर्व बैंक को afin नोट छापने की 
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स्वतन्त्रता मिल गई । इसी के साथ रिजवं बैंक की साख नियन्त्रण के लिए पहले 
अधिक वाषिक अधिकार प्रदान कर दिए गए, ताकि मुद्रास्फीति को रो -थाम की 
जा सके | 

दूसरी पंचवर्षीय योजता के प्रारम्भ के एक वर्ष में ही घाटे की ग्रर्थ-व्यवस्था के 
कारण मुद्रा-प्रसार के लक्षण नजर आने लगे, जिसके कारण परिणामस्वरूप सरकार को 
अपनी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा । भारत के नये वित्त-मन्त्री श्री eto टी० 
कृष्णमाचारी के विचार में घाटे की ग्र्थ-व्यवस्था के स्थान पर भ्रतिरिक्त कर लगाकर ७ 
घन प्राप्त करना श्रधिक उपयुक्त था । इस नीति का अनुसरण करते हुए १९५७-५८ के 
बजट में कई नये करों की व्यवस्था की गई । विदेशी सहायता वांछित मात्रा में उपलब्ध 
न हो. पाने के कारण १९५७-५८ में ही कुछ कार्य-क्रमों को स्थगित कर दिया गया 
था । इस्पात के तीनों कारखानों जो क्रमशः दुर्गापुर, भिलाई प्रौर रूरकेला स्थानों-पर | 
थे, को भी उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका। स्थगित 
विकास कार्य-क्रमों को पूरा करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता 


प्रदान कीगई। . छ 
प्रश्‍न १२- भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर संक्षिप्त रूप से 
प्रकाश डालिए । (गोरखपुर बी० ए० १९६३) 


Write a brief descriptive note on the progress of the 2nd Five 
Year Plan. 2 

राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना ग्रायोग की सिफारिशों के प्राघार पर इस. š 
योजना को दो भागों में विभक्त कर दिया गया । योजना के प्रथम भाग में विकास की 
प्रमुख योजनाएँ शामिल की गई जिनको पूरा करने के हेतु ४५०० करोड़ रुपये निर्धारित 
किए गए और यह शर्त रक्खी गई कि योजना के इस भाग के कार्य-क्रमों को निवारयत | 
पूरा करना होगा । योजना के द्वितीय भाग में ३०० करोड़ रुपये व्यय के हेतु निर्धारित 
क्रिये गये और यह उल्लेख किया गया कि पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध 
होने पर ही द्वितीय भाग के कार्य-क्रमों को पूरा किया जायगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना | 
का वास्तविक व्यय ४६०१ करोड़ रुपये था । योजना के अन्तगेत विभिन्न क्षेत्रों में होने 
वाली प्रगति इस प्रमार रही-- कर 

(१) राष्ट्रीय आय--सन्‌ १६६०-६१ के मूल्यों के आघार पर भारत क्री 
राष्ट्रीय आय इम योजना के ग्रत्तिम वर्ष में १४,५०० करोड़ रुपये थी तथा प्रति व्यक्ति 
ग्रौसत AIT ३३० रुपये थी । इस तरह १६५०-५१ से लेकर १९६०-६१ त 
भारत की राष्ट्रीय आय में ४१६% और प्रति व्यक्ति Mat भ्रायमें १६२% 
वृद्धि हुई । 


उत्पादन ४० लाख गाँठ से बढ़कर ५१ लाख गाँठ, खाद्यान्न का उत्पादन ६५८ लाख 
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से बढ़कर ७६० लाख टन, तिलहन का उत्पादन ५६ लाख टन से वढ़कर ७१ लाख टन, 
TARTS का उत्पादन ६० लाख टन से बढ़कर ८० लाख टन हो गया | 
(३) सामुदायिक विकास परियोजनायें-इस योजना काल में ३११० 
विकास quel का विस्तार किया गया जिनके अन्तर्गत २४:४ करोड़ जनसंख्या AT 
चुकी थी । 
(४) सिचाई_योजनाकाल में कुल सिचित क्षेत्र ५६२ लाख एकड़ से बढ़ाकर 
७०० लाख एकड़ कर दिया गया | 
(५) उत्तम खाद-बी ज व भ्रुभि सुधार--इस योजना में नत्रजनयुक्त उर्वरक 
का उत्पादन १०५ हजार टन से बढ़ाकर २३० हजार टन तथा फॉस्फेटयुक्त उर्वरक का 
उत्पादन १३ हजार टन से बढ़ाकर ७० हजार टन कर दिया गया । योजनाक़ाल में 
१२ लाख एकड़ बेकार भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया तथा उत्तम 
कोटि के बीजों की पूर्ति के हेतु ४ हजार फार्म खोले गये । 
(६) श्रौद्योगिक उत्पादन -सनु १९५०-५१ को आधार वर्ष मानकर 
औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाँक १९५५-५६ में बढ़कर १३६ तथा १९६०-६१ में 
१६४ हो गया । 
(७) विद्युत शक्ति - विद्यत शक्ति की उत्पादनक्षमता १७५५-५६ में ३४ 
लाख किजोतउ से बढ़कर १६६०-६१ में ५७ लाख किलोवाट कर दी गई | 
(८) परिवहन -योजनाकाल में ३ ५२ हजार किलोमीटस लम्बी सड़कों का 
निर्माण किया गया तथा जहाजरानी में ४ लाख ग्रास टन की वुद्धि को गई । इस काल 
में रेलों द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा १४४ मि० टन से बढ़ाकर १५४ मि० टन 
कर दी गई | 
(९) चिकित्सा सावन-इस योजना के ग्रस्त तक चिकित्सा-का लिजों, 
ग्रस्पतालों, श्रस्पतालों में बिस्तरों, डाक्टरों एवं नसों की संख्या क्रमशः १२६००; 
१६००००; ५४००० और ३६५०० थी जबकि इनका लक्ष्य क्रमशः १२ हजार; 
१५५ हजार; ४२५०० श्रोर ३१ हजार का था | 
(१०) पू जी-विनियोग--प्रथम योजना में विनियोजित पूजी की राशि 
३६६० करोड़ रुपये थी जो कि दूसरी योजना में ६७५० करोड़ रुपये कर दी गई | 
(११) रोजगार--इस योजना काल में केवल ६६ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को 
ही रोजगार दिलाया जा सका तथा योजना केग्रंत में बेकार व्यक्तियों की सँख्या ९० लाख 
हो गई जब कि योजना से पूर्व यह संख्या केवल ५३ लाख थी | 
¬ (१२) खनिज उत्पादनः-योजनाकाल में कोयले का उत्पादन ३८० लाख हन 
_ से बढ़ाकर ५३० लाख टन Ate तैयार इस्पात का उत्पादन १३ लांख टन से बढाकर 
. २६ लाख टन कर दिया गया । 
(१ ३) शिक्षा:--इस योजना के ग्रत तक प्रारम्भिक मिडिल तथा हायर सैकेन्ड्री 
स्कूलों की संख्या क्रमशः ३३४,६० ०, ३० हजार तक पहुंचाई गई जब कि योजना का 
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लक्ष्य क्रमश; ३३.०,६०००, २५,२०० और १२४,००० का ATI 20 EEE 
: दसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा :-- इस योजनाकाल में मूल्यों की 
निरन्तर वृद्धि तथा विदेशी विनिमय संकट के कारण निम्नोक्त लक्ष्यो में बाधा पहुंची-- 
(१). खाद्यान्न, कपास व जूट के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके । 
(२) सिंचित-क्षेत्र का लक्ष्य ce मि० एकड़ का था जबकि वास्तविक सिद्धी 
केवल ७० मी० एकड़ की रही । > 
: (३) विद्युत शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता मी ५७ लाख किलोवाट ही. हो सकी 
जबकि निर्धारित लक्ष्य ६४ लाख किलोवाट का था । १ 
(४) उद्योग एवं परिवहन के क्षेत्रों में भी आशातीत प्रगति नहीं हो सकी । 
FRAT १२--तृतीय पंचवर्षीय योजना पर सविस्तार एक निबन्ध लिखिये ।. 
(MI ६२, राजस्थान ६१, विक्रम ६१) 
अथवा 
. ~ तृतीय पंचवर्षोय योजना के उद्देश्यों की विवेचना करो । इनकी पुति कहाँ तक 
हुई ? क पि 
? ह Write a lucid essay on the Third Five year Plan. 
तीसरी योजना दीर्घकालीन विकास के कार्यक्रम का प्रथम सोपान है । यह कार्यक्रम 
अगले १५ वर्ष या उससे भी अधिक safe का होगा । इस दौरान में भारतीय al 
व्यवस्था का तीव्रता से विस्तार करना ही नहीं वरनु साथ ही साथ उसे आत्म निर्भर 
आर आत्मवाहक भी बनाना है | à हई” 
प्राथमिकताये-धा्थिक विकास की प्रत्येक योजना में स्वाभाविक रूप से सबसे 
श्रधिक प्राथमिकता कृषि को दी जानी चाहिये रौर तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा ही 
किया गया है । उद्योग-सामग्री से ्रात्म-निभेरता प्राप्त करना ate निर्यात तथा उद्योगे 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का 
मुख्य लक्ष्य माना गया है। कृषि-उत्पादन में अधिकतर वृद्धि करना इसलिये आवश्यक है 
ताकि ग्रामीण जनसंख्या की आय तथा रहन-सहन के स्तर में अन्य व्यवसायों की भांति 
. उन्नति हो सके | कृषि का विकास देश की सम्पूर्ण श्रर्थःव्यवस्था के विकास के लिये परम 
आवश्यक है, इसलिये कृषि तथा ग्राम्य ग्र्थ-व्यवस्था के विकास के लिये इस योजना में 
पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की गई है । छि. ; 
aa : . दुसरे स्थान पर उद्योग-शक्ति तथा यातायात के विकास को प्राथमिकता दी गई 
है । भारतीय भ्रथं-व्यवस्था को ऊचे स्तर पर ले जाने के लिए तथा भावी विकास को 
गति को तीव्र करने के लिये इन क्षेत्रों में समुचित विकास की आ्रावश्यकंता है । यह 
अनुभव fear गया है कि एक निश्चित सीमा के बाद कृषि तथा मानवीय साधनों का 
विकास उद्योगों पर निर्भर होगा । प्रत्येक दिशा में कृषि तथा उद्योग को एक ही विकास 
.कार्य के समान म्रक. के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये, जब. तक भारत की अर्थ- 


व्यवस्था उस सीमा तक नहीं पहुच जाती, जहाँ उसका स्वयं विकास सम्भव हौ सके, तब. 
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तक श्रौद्योगिक विकास के लिये बहुत श्रधिक मात्रा में विदेशी विनियम सम्बन्धी साधनों 
की श्रावश्यकता होंगी । इसी' वात को ध्यान में रखकर सरकार ने पर्याप्त मात्रा में 
विदेशी विनिमय प्राप्ति के लिये व्यवस्था की है । 

तृतीय योजना में दीघकालोन-विकास योजनाश्रों के साथ ही साथ अल्पकालीन 
विकास योजनाश्रों की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रथम प्रकार की योजमाश्रों में 
विनियोग पहले करते रहना पड़ता है श्रौर उसका फल दीघंकालौन प्रतीक्षा के बाद प्राप्त 
होता हैं। इसके विपरीत ग्रल्पकालीन गोजनागो में विनियोग किये हुए धन का प्रतिफल 
बहुत कम समय में ही मिलने लगता हे । 

उद्योग के क्षेत्र में प्राथमिकताग्रों तथा ग्रावरयकतायों को निर्धारित करते समय 
सम्पूण प्रंथ-व्यवस्था (श्रर्थात्‌ सावे जनिक क्षेत्र श्रौर निजी क्षेत्र) पर एक साथ ध्यान दिया 
है । देश के उपलब्ध प्राकृतिक साधन तथा बढ़ती हुई माँग इस वात की श्रावश्यकता 
झनुभव कराते हैं कि आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिससे इस्पात 

| उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, इंधन तथा शक्ति उद्योग का विशेष महत्व है। भारत का 

भावी विकास इन्हीं उद्योगों तथा कृषि की उन्नति पर निर्भर होगा । 

.. प्राथमिकता को दृष्टि से इनके बाद का स्थान समाज Baril तथा समाज 
सम्बन्धी विकास कार्यों के लिये निर्धारित किया गया है । देश में झाथिक तथा सामाजिक 
विकास में सन्तुलन स्थापित करने के लिए यह श्रावश्यक भी है । इस प्रकार शिक्षा तथा 
झन्य सामाजिक सेवाश्रों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, 
टेक्नीकल शिक्षा श्रौर कारीगरों का प्रशिक्षण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मकानों six 
बस्तियों की व्यवस्था विशेष रूप से शामिल हैं । सामान्य शिक्षा का प्रसार, बीमारियों 
की रोक-थाम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था, परिवार नियोजन तथा अल्प विकसित ः 
क्षेत्रों में समाज कल्याण सेवायें प्रदान करने को विशेष महत्व प्रदान किया गया है । न 
जेसे-जंसे अधिक साधन उपलब्ध होते जायेंगे इन सेवाग्रों का विस्तार करने का प्रयत्न 
किया जायेगा । ३ 
: , तृतीय योजना में व्यय तथा विनियोग की व्यवस्था--तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में सार्वजनिक क्षत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों पर धन व्यय करने की व्यवस्था की 
गई है । सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग सम्त्रन्धी व्यय (Investment expenditure) तथा | 
चालु व्यय (Current outlays) में भेद कर दिया गया है । चालू व्यय का अर्थ उस | 
व्यय से है, जो कर्मचारियों के व्यय भ्रादि से सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार तृतीय योजना 


rt 
w 
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२७शा/४ मारत में mian नियोजन ११ 
(करोड़ रुपये) 
SS NI 
BE वंजनिक क्षेत्र 
su योजना | चालू | विनियोजन | 
व्यय | व्यय 


तथा श्रल्प सिचाई योजनायें 
२.मध्य तथा बडी सिचाई 


१.कृषि, सामुदायिक विकास 

योजनायें ६५० १० ६५० — ६५० 
३.शक्ति १०१२ | - | १०१२ ५० | १०६२ 
४.ग्राम तथा लघु उद्योग २६४ £o ११० २७४ ४२५ 
५,उद्योग तथा खनिज १५२० | — १५२० | १०५० | २५७० 
६.यातायात संचार १४८६ | — १४८६ २५० | १६६७ 
७.समाज तथा सेवायें १३०० | ६०० ६२२ | १०७५ | १६६७ 
८.इन्वेण्टरियाँ २०० — २०० ६०० ८०० 

०० | १०५० मणका कि ग apes So 

योग | ७५०० | १०५० १ ६३०० | ४१०० १०४०० 


तृतीय पंत्रवर्षीय योजना में विनियोग की प्रवृत्ति वही weet गई है, जो द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में थी । सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि उद्योग तथा शक्ति रोर सामाजिक 
सेवाम्नों पर अधिक महत्व दिया गया है | निजो क्षेत्र में होने वाले विनियोग को मुख्यतः 
दो भागों में वांटा गया है, श्रर्थात--(1) ag विनियोग जो उद्योग, खनिज, बिजली 
यातायात के सुव्यवस्थित क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है । (ii) वह विनियोग जो कृषि, ग्राम 
तथा लघु-उद्योग तथा ग्रामीण ग्रौर नगर भवन निर्माण ग्रादि पर व्यापक रूप से 
फेला FAT है । इस दुसरी श्रेणी के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं, किन्तु इनके 
विषय में भ्रधिकतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा,है। 


. योजना की वित्त व्यवस्था -तीसरी योजना में सावंजनिक क्षेत्र के झन्तगंत, 
होने वाले व्यय को पूरा करने के हेतु निम्नोक्त areal पर विचार किया गया -- 


सम्मावित ग्राय : 
ma के साधन (करोड रुपये मे) | 
१. वर्तमान राजस्व से बची हुई राशि 
(भ्रतिरिक्त करों को छोड़कर) २५० 
. ३, रेलों से प्राप्ति १०० 
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श्र WT TINCT : सरल श्रध्ययन Rofl | 
. ३. अन्य सार्वजनिक उच्चमों से बचत ४५० 
४. जत्तता से ऋण ँ ४०० ` च 
५, अल्प बचतें ६०० 
६. पुर्वोपाय निधि | २६५ 
७. इस्पात समीकरण कोष ॒ १०५ 
८. पुँजी खाते में जमा विविध रकमें 
~~ (गर-योजना व्यय के भ्रति रिक्त) १७० 
९, श्रतिरिक्त कर जिनमें सार्वजनिक उद्यमों में धिक बचत 
` करने के हेतु किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं ` १७१० 
१०. विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई रकमें . २२०० 
११. घाटे की वित्त व्यवस्था १ ए५० 
क य ee eee 
| vos र योग -- “Whoo ३ 
eee rer re E Seer) सा गि eee 


: ` ` तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी विनिमय की श्रावश्यकता-- 
सावंजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल मिलाकर विदेशी विनिमय की जो 
aaa होगी, उसका अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है— 


GE) (करोड रुपये) 
विनियोग | विदेशी विनिमय | 
का rr Š 
.१. उद्योग तथा खनिज, लघु उद्योगों सहित २९९५ [| ११९० 
“२. शक्ति ) १०६२' २७० ` 
'३: यातायात तथा संचार . ' ` : | ` ` १७३६ Jos | 
“४. कृषि, सामुहिक विकास तथा: सिंचाई , २११० "एप. 
५ समाजःसेवायों . "१६६७ | : : :८० ; 
, ९. Inventories: 83: | . > ८०० उ 


; rf |e योग - | 


१०४०० १६११ यां १९०० | 


_______ तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य--तृतीय पंचवर्षीय योजना 
जिन लक्ष्योंतका संकेतं किया गया है, वे हमारे सामने मोटे तौर पर योजना का एक 
प्रस्तुत करंते हैं, जिस पर श्रोर ग्रधिक विचार किया जा सकता है । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 
में तिशत से ग्रधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा. गया. है । रोजगा 


= 
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का कृषि द्वारा और १०५ लाख व्यक्तियों को कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार 


प्राप्त हो सकेगा । अन्य क्षेत्रों में उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित' किये गये हैं, उनका: 


संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


| (१) कृषि तथा सिंचाई--क्रषि उत्पादन को लगभग ३० से ३३ प्रतिशत तक 
बढ़ाने का लक्ष्य रक्खा गया है । खाद्यान्न के उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं 


उनका आधार यह रक्खा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन १५ aia अनाज तथा ३ ala 
दालें प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त संकट के समय के लिएं कुछ सुरक्षित भण्डार भी रहे। 
इसी प्रका रकम से कमं प्रति व्यक्ति १७३ गज प्रतिवर्ष सुती कपड़े का लक्ष्य रखा गया । 
इसके अतिरिक्त कुछ सुती कपड़े के निर्माण का भी ध्यान रखा गया । कृषि के विकास 
की जो विभिन्न परियोजनायें बनाई हुई हैं. उनका उद्देश्य योज॑ना के ग्न्त तक १६० लाख 
uns श्रतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधाय प्राप्त करना है । 


न च 13 इका। य वाडया |. इकाई | अतिरिक्त उत्पादन | प्रतिशत वृद्धि . - 
खाद्यान्न - `` लाख टन | २५० से ३०० ३३ से. ४५ 
तिलहुन (Oil-seeds) „ | २० से. २३ २८ से ३२ 
गन्ना' , : 1% १८ से २० २५सेर८म - 
कपास 3 लाख गाँठ १५ ३३ ` 
जूट , | ” NS १८ 


अक्टूबर १६६३ तक सामुदायिक विकास योजना देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों 
पर लागू हो जायगी। नवम्बर १६५८ में राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ में सहकारिता के 


विकास की जो नीति निर्धारित की थी, उसी.के अनुसार सहकारिता का विकास किया . 


जायगा, ताकि सहकारी: संस्थाग्रों के द्वारा वित्तीय सुविधायें प्रदान करके कृषि- 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि .हो सके. । 


(२) उद्योग तथा शक्ति-तृतीय योजना में यद्यपि उपभोग की वस्तुओं के - 


उत्पादन में वृद्धि की भी , व्यवस्था की गई है, परन्तु भ्रधिक महत्व उत्पादन वस्तुओं के 
निर्माण से सम्बन्धित उद्योगों को ही दिया गया है । लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास 
का प्रश्‍न उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने .ग्रर्थात्‌ बिक्री के लिए प्रतिवर्ष १०२ लाख 
टन इस्पात तथा १५ लाख टन पिग आयरन (Pig Iron) की व्यवस्था की गई हैः 


यह लक्ष्य भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करके 
प्राप्त किये जायेंगे बोकारो में एक चोथे इस्पात कारखाने के स्थापित करने की व्यवस्था 
'खखी गई, जिसका निर्माण कार्य भ्रारम्भ हो गया हैं | इञ्जीनीर्यारग उद्योग तथा मशीन 
निर्माण उद्योग के क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से प्रगति को जायेगी । | 
इस क्षेत्र में जो महत्वपुणां प्रस्ताव हैं, उसमें भी मशीनें बनाने का कारखाना, खाचों से : 
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बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन औजार कारखाने की उत्पादन क्षमता को दुगुना करने की 
योजना, भूपाल के भारी विजली के कारखाने का विस्तार तथा इसी प्रकार केदो अन्य 
कारखातों का निर्माण श्रादि चालू हैं । निजी क्षेत्र का मशीन निर्माण उद्योग सार्वजनिक 
क्षेत्र के मशीन निर्माण उद्योग के उत्पादन की कमी को पुरा करने का प्रयत्न करेगा | 
सूती कपड़ा, चीनी, सीमेंट तथा कागज के कारखानों में प्रयोग में आने वाली मशीनों की 
भी मांग १९६५-६६ में होगी, उसका बहुत कुछ भाग भारत में ही पूरा किया जा सकेगा 
आर इस प्रकार इन उद्योगों की मशीनों के आयात का भाग काफी कम हो जायेगा । 
नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के उत्पादन को तृतीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत १० लाख टन बढ़ाने का अनुमान है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २ लाख 
१० हजार टन का लक्ष्य रक्खा गथा है । फास्फेट युक्त रासायनिक खाद के उत्पादन में 
भी पर्याप्त वृद्धि की जाएगी । कोयले के उत्पादन का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्त में ९७० लाख टन रक्खा गया है जबकि द्वितीय योजना में ६०० लाख टन नः 
लक्ष्य रक्खा गया था । खनिज तेल क्षेत्रों की खोज तथा खनिज तेल के कारखानों की 
स्थापना पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। na तक खनिज तेल के जो कुए मालूम 
किए गये हैं, उनके श्रनुमान के ग्रनुपार नहेरकटिया क्षेत्र से २७५ लाख टन खनिज तेल 
प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकेगा, जिसे साफ करने के लिये qaad तथा रीनी में कारञ्चानो की 
व्यवस्था को जा रही है । यह व्यवस्प्रा इसी योजना काल में पुरी हो जायेगी । कॅम्बे के 
पास खनिज तेल की खोज का काम श्रौ! अधिक विस्तार से क्रिया जायेगा तथा जिन ग्रन्य 
dat में खनिज तेल प्राप्त होने की श्राशा है, वहां भी खोज के कार्य का विस्तार होगा। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत कुछ प्रमुख उपभोग की agai से सम्बन्धित _ 
उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य नीचे दी गई तालिका में रवसे गये हैं-- 


१ 
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तृतीय योजना में बिजली के निर्माण का लक्ष्य ११८ लाख किलोवाट, रक्खा गया 
है जबकि दूसरी योजना में यह लक्ष्य ५८ लाख किलोवाट था । तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में भ्रणु-शक्ति से ३ लाख किलोवाट बिजली बनाने का कार्यक्रम TAT गया हैं। आशा 
की जाती है कि. १५ हजार-्प्रतिरिक्त नगरों व ग्रामों को बिजली प्रदान कर दी जाएगी | 
इस प्रकार योजत्ता के अन्त तक ३४ हजार नगरों तथा ग्रामों को बिजली उपलब्ध 
होगी । 
राज्य सरकारों तथा श्रखिल भारतीय वोडो द्वारा लघु-उद्योगों के विकास.की 
योजनायें तैयार की जा रही हैं, जिनके अन्तरगत औद्योगिक बस्तियों का निर्माण, खादी 
तथा ग्राम उद्योगों का विकास, रेशम तथा कॉपर उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शामिल 
हैं । इस सम्बन्ध में लक्ष्य यह रक्‍खा गया है कि.निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को सक्रिय रूप 
से सहायता प्रदान करके इन उद्योगों का. विकास किया जाय, यह सहायता प्रशिक्षण, 
साख की व्यवस्था तथा कच्चे माल की सुविधा प्रदान करके दी जायेगी । द्वितीय योजदा 
में. हाथ-करघा,. शक्ति करघा तथा खादी उद्योगों से उत्पन्त होने वाले कपड़े के उत्पादन 
का लक्ष्य ३५ हजार लाख गज THAT गया । जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के aaia 
यह लक्ष्य २६,१०० लाख गज रक्खा गया है, कच्चे रेशम का लक्ष्य ३७ लाख Gs से 
बढ़ाकर ५० लाख पौंड निर्धारित किया गया है । औद्योगिक बस्तियों को संख्या को 
६० से बढ़ा कर ३६० कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। , 
(३) यातायात तथा संवादवाहन-प्रनुमान लगाया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय 
योजना के. अन्तिम वर्ष में रेलों द्वारा लगभग २३५० लाख टन माल ढोया जायगा, 
जव कि दूसरी योजना में यह लक्ष्य १६२० लाख टन रक्खा गया था, तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में १२०० मील लम्बी नई रेलवे लाइन भी बनाई जायेगी । सड़कों, के विकास 
के कार्यक्रम में योजना के अन्त तक १४४ हजार मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण 
करने का लक्ष्य -रक्खा गया है, जबकि दूसरी योजना में केवल २०० हजार मील पक्की 
सड़कों का लक्ष्य रक्खा गया था। व्यवसायिक मोटर गाड़ियों की संख्या २ लाख से 
बढ़कर ३ लाख हो जाने का अनुमान है । जहाजरानी के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है, उसके भ्रनुसार २. लाख जी ० Mo दत्त (Gross Registered Tonnage) ४ 
की वृद्धि हो जायेगी ग्र्थात्‌ कुल टन भार ६००००० GRT हो जाने को आशा है । यह... 
सच है कि यह लक्ष्य अपेक्षाकृत बहुत कम है, किन्तु उपलब्ध परिस्थितियों के aa 
इससे ऊ चा लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। | P 
(४) समाज सेवायें--समाज सेवाओं के क्षेत्र में जो प्रगति गत वर्षो में हुई है, 
उसको देखते हुये भ्राशा की जाती है कि इस क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत _ 
ofan वृद्धि हो सकेगी। ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की अ्रनिवाये निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा _ 
देने का लक्ष्य wer गया हैं, यद्यपि स्त्री शिक्षा की मन्द गति से विकास की आशाको _ 
जाती है। स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या ४१ लाख से बढ़कर ६५ लाख हो जायेगी) . 
वैज्ञानिक तथा riea शिक्षां पर और अधिक महत्व दिया जा रहा है, काबिजों 


५६ | 
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विज्ञान पढ्ने वाले छात्रों का. प्रतिशत ३० से वढ़कर ४० हो जायेगा । इञ्जी नियरिंग | 
कालिजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या ३७ हजार से बढ़कर ५२५ हजार हो जायेंगी। 
सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के भ्रतुसार रजिस्टर्ड डाक्टरो की संख्या 
८४ हजार से बढ़कर १०३ हजार हो जाने की आशा : है । इसी प्रकार. अस्पतालों 
में रोगियों के पलंगों की संख्या १६० हजार से. वढ़कर १९० हो जाने की आशा 
है । भ्रस्पताल तथा दवाखानों की संख्या (२६०० से १४६०० कर देने का लक्ष्य 
रबा 'गया है । परिवार नियोजन के कार्य-क्रम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी 
जायेगी भर इस प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या १८०० से बढ़कर ८२०० कर दी 
जायेगी। ‘aS 
` ` ` (५) रोजगार--तीसरी योजना में १४० लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रौजगार 
(१०५ लाख व्यक्तियों को गैर-कृषि कार्यों में तथा ३५ लाख व्यक्तियों को कृषि ` कार्यो 
में) रोजगार दिलाने का लक्ष्य है । ; १2 
“: (६) राष्ट्रीय आय--तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में २०% तथा प्रति ' 


व्यक्ति औसत आय में १७% वृद्धि लाने का लक्ष्य रवखा गया है। ` 
` इंसं प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित क्ये | 
गये हैं, उनका उद्देश्य भारत की ग्रर्थ-व्यवस्था को ऐसे स्तर पर ले जाना हैं, जहाँ से | 
आगे के विकास का कार्य सुलभ हो सके और देश तीव्रगति से आर्थिकं तथा सामाजिक 
£ 


क्षेत्र में आगे बढ़ सके । :, ७ 
`` प्रश्न १५--तृतोय पंचवर्षीय योजना को पुरा करने के लिये जिन वित्तीय 

८ सांधनों की व्यवस्था की गई है उनकी विस्तारपुर्वक विवेचना कीजिये | इसे महत्वाकांक्षी 
योजना क्यों कहा गया है? र (भागलपुर १६६३) 


अथवा 


भारत में श्राथिक नियोजन के उद्देश्य समभाइये तथा तींसरी पंचवर्षीय 
योजना के वित्तीय साधनों का विवेचन कीजिये । | _ (विक्रम १६६५) 


í 
=~ 


 गग7Discussfully the various financial resources that’ haye been 
_ provided for the completion of the Third Five Year Plan. Why has if 
__ been, called’an ambitious plan ?- Mert. 


A ; Or TEF à ORL 
Explain the objectives of economic. planning in ‘4 India and | 
uss the financial resources of the Third Five Year Plan of India. 
a | | (Vikram 196 
कि हमें विदित है सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरका 
चवर्षीय योजना पर ७५०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की 
Roo करोड़ रुपये चालू व्यय पर तथा शेष ६३ १० करोड़ रुपये बिनि 


किये जायेगे | निजी क्षेत्र में कुल विनियोग की मात्रा ४०१. 
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२७शॉ/८४ भारत में आर्थिक नियोजन . : : कुछ i : 


रुपये रक्खी गई हैं | इस प्रकार कुल योजनां में १०४०० करोड रुपया विनियोग fear | 
आयगा | सार्वजनिक क्षेत्र में जो. ६३०० करोड़ रुपये के विनियोगः 'की'व्यवस्थाः है, उत्तमे | 
से २०० करोड़ रुपये कृषि को छोटे पैमाने - के .उद्योगपतियों aap निजी क्षेत्रके-ग्रच्या | 
उद्योगों को ऋण श्रादि के रूप में प्रदान किया जायेगा | इस प्रकार सार्वजनिकः क्षेत्र भे | 
६१०० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में ४३०० करोड़ रुपये शुद्ध -विनियोग at. व्यवस्था 
की गई है। AF Cd AUT SR RRR goru 

. अब प्रश्‍न यह है किःइतनी अ्रधिक मात्रा में आवश्यक साधन कहाँ से प्राप्त किये” 
जायेंगे site विदेशी साधनों का उनमें क्या स्थान होगा ? विदेशी सहायता के विषय में 
यह अनुमान लंगाया गया है कि सम्भावित निर्यातों तथा आवश्यक आयातों के अन्तर को 
विदेशी सहायता के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न . किया जायेगा । योजना के पुरे “वर्षों फें 
योजना से सम्बन्धित साधनों को उपलब्ध करने की समस्या तो है ही, साथ ही साथ | 
समस्या यह भीं है कि प्रतिवर्ष किस दर'से साधनों की व्यवस्था की जायें  श्रौरं एक वर्षा 
के विनियोग का दूसरे वर्ष के विनियोग से क्या सम्बन्ध रखा जाये। : । :.: x 

उपभोग पर नियन्त्रण --दृतीय पंचवर्षीय योजना में १०४० ० करोड़ रुपये 
विनियोग किये जायेंगे, जिससे देश के घरेलू साधनों के विकास कार्यों की ओर गतिशील i 
हो जाना तथा राष्ट्रीय आय में ५% की वृद्धि हो जाने का अनुमान हैं।. इसी वृद्धि में से... 
उपभोग तंथाःविनियोग की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।,स्म्रणः रहे कि जन- २ 
संख्या की'वृद्धि तथा अपने रह-सहन के स्तर में सुधार होने के कारणा उपभोग की मात्रा | bs 
तथा प्रवृत्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है । योजना का लक्ष्य भी. श्रनाज, ' कृपज् | 
तथा AT उपभोग की भ्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना है, किन्तुं इसी | 
के साथ-साथ उपभोग पर किसी न किसी रूप में रोक लगानी पड़ेगी, ताकि विनियोग | S 
के लिये पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हों सकें, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यदि | 
इस योजना काल में प्रतिवर्ष ५% की वृद्धि हुई, तब राष्ट्रीय बचत की दर ८ प्रतिशत | 
से बढ़ाकर ११ प्रतिशत तक कर लेना सम्भव हो जायेगा जिससे उपभोग कीदरमें | 
४ प्रतिशत वाषिक की वृद्धि भी सम्भव हो सकेगी । राष्ट्रीय बचत की दर को ८ प्रतिशत २. 
से बढ़ाकर ११ प्रतिशत तक कर लिया जाये ताकि उपभोग की दर में ४ प्रतिशत | 
वाषिक की वृद्धि हो सके । उपभोग में इस दर से होने वाली वृद्धि यद्यपि बहुत अधिकं ._ 
तो नहीं है, परन्तु समस्त परिस्थितियों पर बिचार करते हुए पर्याप्त है। इतके लिये | 
आवश्यक है कि योजना में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के वाषिक उपभोग की जा सीमा. 
प्रति व्यक्ति के हिसाब से निश्चित की गई है उससे अधिक उसे न बढ्ने दिया जाये ।. 
इस प्रकार योजना में निजी और सावंजनिक दोनों प्रकार की बचतो में वृद्धि के प्रयत्त 
जावेंगे । | + 

विदेशी विनिमय की कमी तथा मूल्यों की स्थिरता- तृतीय पं 
योजना के साधनों का सविस्तार श्रध्ययन करने से पूर्व हमें दो विशेष बातों को 
रखना चाहिये (i) कि भयम्‌ तथा fioha पंचवर्षीय योजता. के विपरीत, 
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पोजना बहुत सूक्ष्म विदेशी विनिमय कोषों के साथ प्रारम्भ की जा रही. है। इसलिये 
आयात का स्तर न्यूनतम तथा निर्यात का स्तर अधिकतम करके अ्रधिक्राघिक विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने के लिये सावधान रहना चाहिये । (ii) दूसरी विचारणीय वात यह है 
कि द्वितीय योजना के प्रारम्भिक काल की श्रपेक्षा इस समय सामाम्य मूल्य स्तर, में 
२० प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है, इसलिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रभावशाली मूल्य 


. सम्बन्धी नीति को श्रपनाना आवश्यक है। इन दोनों वातों को देखते हुए यह आवश्यक 


है कि सावंजनिक क्षेत्र की योजनाग्रो को पूरा करने के लिये घाटे की वित्त-न्यवल्था पर 
कम से कम मात्रा में निर्भर रहा जाये, क्‍योंकि केवल घाटे की वित्त-व्यवस्था को ही 
कम से कम स्तर पर रखना पर्याप्त नहीं है, वरनू साख-निर्माण पर भी नियन्त्रण की 
आवश्यकता है | | 

सावंजनिक क्षेत्र के लिये वित्तीय साधनों की योजना--तृतीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जो घन ब्यय किया जायेगा, उसके बारे में अभी 
कोई निर्णय नहीं किया गया हैं । राज्य सरकारों की वित्तीय-स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार 


` की राय तथा व्यय की नवीनतम प्रवृत्तियों का भली प्रकार अ्रध्ययन्न करके इस दिशा में 


अन्तिम निणुंय किया जायेगा । फिर झी मोटे तौर पर जो अनुमान लगाये गये हैं, उनका 
संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है--_______...____.____ 
सम्भावित श्राय (करोड़ उपये सें) 


श्राय के साधन केन्द्र राज्य योग 
१. वर्तमान राजस्व से बची हुई राशि ४१० १४० ५५० 
. (अतिरिक्त करों को छोड़कर) tae 
२. रेलों से प्राप्ति १०० , १००  . 
३. अन्य सावंजनिक साधनों से बचत ३०० १५० ४५० 
४. जनता से ऋणा ४७५ ३२५ Goo 
५. प्रल्प बचत २१३ ३८७ ६००. 
६. ,पूर्वोपाय निधि १८३ FR. | २६५३३ 
७, इस्पात समीकरण कोष १०५ न", १०५ ४ 


. ८. पुजी खाते में जमा विविध रकमें 


_ (गैर-योजना व्यय के अलावा) — peace, १७० ; 7 


१. अतिरिक्त कर जिनमें सार्वजनिक RS. 
` उद्यमोंमें afer बचत करने के हेतु ः ig een 
 किए जाने वाले उपाय भी शामिल a= ११०० ६१०. १७१० .. 


विदेशी सहायता के रूप में बजट में 
२२००. 
५२४ २६. 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में घाटे की वित्तः 
व्यवस्था पर उतनी अश्रधिक निर्भर नहीं रखी गई, जितनी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना r 
पन्य स्रोतों से जो साधन प्राप्त किये जायेंगे, उनके विषय में कुछ विस्तार के साथ उनकी 
विवेचना करना हमारे लिये mazaa है, ताकि इस दिशा में हम द्वितीय योजना तथा 
तृतीय योजना में भली प्रकार तुलना कर सकेंगे । - 

(१) सावंजनिक आय द्वारा प्राप्त साधन--वर्तमान अनुमान के श्रनुसार 
सावेजनिक श्राय के श्रतिरिक्त भ्रभिशेष के रूप में ३५० करोंड़ रुपया प्राप्त हो सकेगा । 
अनुमान लगाया गया है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में भी वृद्धि होती जायेगी, उसी के 
साथ-साथ सार्वजनिक ग्राय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय में वृद्धि होती जायेगी | 
सावंजनिक व्यय की गत प्रवृत्तियों को भविष्य के वर्षों में स्थिर रक्खा जायेगा । ' 


(२) रेलों से प्राप्त योगदान--रेलों के योगदान का ग्रभिप्राय उनकी संभावित 
चालू श्राय तथा उनके कार्य-सम्बन्धी व्यय के अन्तर से है । वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार 
ब्याज तथा लाभांश का भुगतान करके तथा प्रतिवर्ष ६५ से wo करोड़ रुपये घिसावट 
(Depreciation) इत्यादि की व्यवस्था करने के बाद योजना काल में १५० करोड़ रुपये 
योजना पर विनियोग के लिये प्राप्त हो सकेंगे । 

(३) सावेजनिक क्षेत्र के ग्रन्य उद्योगों से प्राप्त ग्रतिरिक्त ग्राय-केन्द्रीय 
सरकार के उद्योगों ्रर्थात्‌ लोहा इस्पात उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग, खत्तिज तेल का 
निकालने का उद्योग तथा डाक और तार विभाग से लगभग ३०० करोड रुपये की. 
श्रतिरिक्त प्राय प्राप्त हो सकेगी । इसी प्रकार राज्य सरकारों के उद्योगों, जेसे-बिजली. 
तथा यातायात. से १४० करोड़ रुपये की ग्रतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी । | 

(४) जनता से प्राप्त ऋण - तृतीय पचवर्षीय योजना के भ्रन्तगंत स्वतन्त्र - 
बाजार से प्राप्त ऋणों का AGATA ८५० करोड़ लगाया गथा है, जिसका एक' प्रमुख भाग 
जीवन बीमा निगम तथा विभिन्न श्रोंवीडेन्ट कोषों तथा इनामी aiga (Prize Bonds ) 
आदि से प्राप्त होगा । are 

(४) ग्रल्प बचत से प्राप्त साधन--श्रल्प बचंतों से प्राप्त साधनों का'वाषिक " 
लक्ष्य ११० करोड़ Wear गया है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में बहुत गप्रधिक ` | 
है । श्रल्प बचतों से बहुत बडी मात्रा में घन राशि एकत्र की जा सकती है। 'बूद-बूँद aT ४ 
भरे सरोवर' की उक्ति इस विषय में सत्य सिद्ध होती हे 1 i ! 

(६) प्रोवीडेन्ट कोष तथा विकास कर आदि--हमें इस मद के भ्रत्तगंत 
६५ करोड़ रुपये प्रोवीडेन्ट कोषों में शुद्ध वृद्धि के रूप में, १०५ करोड रुपये इस्पात | 
समानीकरण कोष से तथा १७० करोड़ रुपये विविध पुजी गति प्राय के रूप में 
प्राप्त होगा । क 
(७) विदेशी सहायता - तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग ३२०० | x 
करोड रुपये की विदेशी agaa श्राक्स्यकता होसी । ` इसमें लसभम ४५७. j 
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करोड़ रुपये पिछले विदेशी ऋणों आदि के भुगतान के लिए चाहियें। लगभग ३०० 
करोड.रुपये निजी क्षेत्र के लिए चाहिये, जिसका कुछ भाग व्यक्तिगत विदेशी. पूजी 
तथा कुछ भाग विशव बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय faa निगम तथा संयुक्त राज्य निर्यात रायः. 
बैंक आदि संस्थाग्रों से ऋणा के रूप में प्राप्त हो सकेगा । इसके 'श्रतिरिव्रत श्रमेरिका 
से श्रभी हाल में P. L. ४८० सहायता समझौते के श्रन्तर्गंत लगभग ६०५ करोड़ रुपया : 
ही प्राप्त होगा । योजना काल में विदेशी सहायता ३२०० करोड़ रुपये प्राप्त होने 
की कल्पना. कर लेने के बाद भी सावंजनिक क्षेत्र में विनियोग के लिए इसमें से केवल 
२२०० करोड़ रुपया ही प्राप्त हो सकेगा | क्योंकि शेप १००० करोड़ रुपया विकास 
कार्यों पर व्यय न होकर. पिछले कर्जो के भुगतान और निजी क्षेत्र के विकास आदि पर॒ . 
व्यय होगा ।. te hae 
(८) घाटे की वित्त व्यवस्था--उक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षोय 
योजनाश्रों में घाटे की वित्त-व्यवस्था को श्रधिक महत्व नहीं दिया' गया हैं। सरकार के 
पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिसके द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था की सुरक्षित सीमा 
विर्धारिंत की जा सके । मोटे तौर पर उत्पादन की प्रवृत्तियों को देखते हुए यह अनुमानं | 
लगाया गंया हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में द्रव्य की पूर्ति में ३३ प्रतिशत की 
वृद्धि की जा सकती है। जिसका मूल्य-स्तर पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं होगा ga 
प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा को. योजना कालः में ५५० 'करोड़ रुपये तक 
Gal जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में श्रन्तिम निणांय तभी हो सकला है, जबकि उत्पादन में 
वृद्धि, (विशेष कर कृषि उत्पादन में) की प्रवृत्तियों को भली प्रकार जाँच लियां जाये और : 
मुद्रा-प्रसांर की प्रवृत्तियों की तरह नियन्त्रण TVG जाये | ग्रालोचकों का मत है कि 
इस योजना के फलस्वरूप मुद्रा-स्कीति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अतिरिक्त करों, जनता 
से उधार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से अनुमानित art जिस सीमाः तक (कम रहेंगी 
उसी सीमा .तक घादे की वित्त व्यवस्था: बढ़ानी Stir: | EOG नी Bon Se 
५ (8) श्रतिरिकत करारोपणा से प्राप्त साधन--तृतीय .पंचवर्षीय योजना कीः 
सफलता के लिये श्रतिरिक्त करारोपण द्वारा १७१० करोड़ रुपये प्राप्त करना एक प्रकार- _ 
. XAR MAATE । भारत में करों.से प्राप्त प्राय कुल राष्ट्रीय श्राय का..८५ प्रतिशत 
ही है। राष्ट्रीय आय .में वृद्धि होने के कारणा तथा नये कर लगाने.से तृतीय योजना केः: 
में करों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय .की ११%. हो जायेगी: 1 सरकार. का. मत है . 
देश में विकास के कार्यों को तीव्र गति से चलाना है तो करों इसमें सीमां तक.“ 
अत्यधिक भाग. नहीं, मानता. चाहिये: स्पष्ट है कि १७१० करोड़.रुपए की 
बत आप प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा. राज्य सरकारों को अपनी. कर, | 
न्धी नीति में भ्रघिक मात्रा में विस्तार करना पड़ेगा eae yee 
_अप्रेत्यक्ष करों की वृद्धि तथा घाटे की वित्त व्यवस्था में अन्तरः 
टे की वित्त व्यवस्था से वस्तुग्नों के मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई 
“तर, भात्यक्ष करों में वृद्धि करने का होता हे, किन्तु इन दो 
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आधारभूत भ्रन्तरःहै । घाटे की वित्त-व्यवस्था का प्रभाव मुद्रा-प्रसार की .प्रवत्तियों का और 
अधिक वृद्धिकर देने का होता है, जिससे मूल्य स्तर X निरन्तर वृद्धि होती रहती है । 
इस के विपरीत अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि से मुद्रा-प्रसार की रोक-थाम में सहायता मिती 
है । श्रप्रत्यक्ष-करों at वृद्धि से वस्तुश्रों के की मुल्य में वृद्धि होती है, जिससे जनता के पास 


< रहने वाली अतिरिक्त क्रय-शक्ति सरकार के पास वापस ग्रा जाती है । इस प्रकार एक 


आर तो मुद्रा-प्रसार को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता भ्रौर. दुसरी site मुल्य वृद्धि से. उपः 
भोग प्रवृत्ति पर नियन्त्रण किया जा सकता है। योजनानुसार चिर्घारित उपभोग 
TAC को स्थिर GST जा .सकता है.। ग्रतः प्रत्येक दिशा में घाटे की वित्त व्यवस्था की 


: अपेक्षा अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि अधिक उत्तम तथा वांछनीय उपाय है, क्योंकि इससे एक 


श्रोर.तो.पर्याप्त श्राय. प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली जाती है, gat मुद्रा प्रसार 


«की अवसादमय..स्थिति की उत्पत्ति को रोका जा सकता. है । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना:एंक महत्वाकांक्षी पणां योजना-तीसरी पंचबर्षीय 


योजना के'लिये निर्धारित : व्यय की राशि 'सावंजनिक क्षेत्र में ७५०० करोड़ रुपये और 
(निजी क्षेत्र में ४३०० करोड़ रुपए रक्खी गई,हे । दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 


गि गई, व्ययः राशि से यह धन राशि. बहुत भ्रधिक है । देश में उपलब्ध प्राय के स्रोतों को 
दृष्टि में रखते हुए यह धन राशि बहुत श्रधिक हे । यही कारण है कि वित्तीय साधनों 


को विवेचना करते हुये २२०० करोड़ रुपये (२६०० करोड़ रुपये). की विदेशी सहायता 
/और-५५०: करोड़ . रुपये के घाटे के वजट की.ोर.संकेत किया है । इस योजना में | 


ग्राथिक विकास .के "लिये . इतनी, विशाल: मात्रा में पूजी जुटाने की महत्वाकांक्षा तया 
बिकास के बड़े-बड़े 'लक्ष्यों al देखकर ही - faara इस योजना .को महत्वाकांक्षी योजना ज 
कहकर पुकारते हुँ । उनका कहना है कि दुसरी पंचवर्षीय योजना में ही ग्रावस्यक यू'जी 


:केःअमाव में कई एक विकास कार्यो को स्थगित: करना-पड़ा ari तीसरी पंचवर्षीय 


= 
योजना में तो. विकास -के. लक्ष्य पहले से कहीं. ग्रधिक: बढ़-चढ़: कर हैं, विदेशों से पूजी ` 5 


- की. सहायता: के' बचन भी अनिश्चित श्रोर अप्रर्याप्त हैं| ऐसी दशा देशः में के घ्रान्तरिक 


स्रोतों से समस्त धन राशि की व्यवस्था कर पाना श्रसम्भव हे । देश में पहले ही agai 


इससे वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अ्रधिक वृद्धि होने से जनता के जीवन स्तर पर चुरा 


to the earlier. Kive-Year Plans =- : Be 
. तीसरी पंचवर्षीय योजना दीघंकालीन विकास के कार्यक्रम का प्रथम सो' 
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यह कार्ये-क्रम आगामी १५ वर्ष या इससे भी ग्रधिक श्रवधि का होगा । इस दौरान में 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था का तीव्रता से विस्तार करना ही नहीं दरन्‌ साथ ही साथ उसे 
श्रात्मनिभर भर ग्रात्मवाहक भी बनाना है । 
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का श्रनुमान दो बातों के भ्राधार पर लगाया जा 
संकता है | प्रथम तो यह कि जनसंख्या की वृद्धि की गति वास्तव में कया रहती है और 
ga? यह कि श्राने वाली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस दशा में किस दद तक कितनी 
Waar के साथ प्रयत्न किये जाते हैं | जनसंख्या की वुद्धि के सम्बन्ध में जो agufi 
केन्द्रीय संख्यकोय संस्था (Central Statistical Organization) के द्वारा लगाये गये हैं, 
'उनके AJAT १६६१ में भारत की जनसंख्या लगभग ४३*६ करोड़, १६६६ में लगभग 
४८ करोड़, १९७१ में ५२:२ करोड़ तथा १६७६ में ५६:८ करोड़ रुपया लगाया गया है, 
जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल ५० करोड़ की जनसंख्या का अनुमान 
लगाया गया था । स्पष्ट है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर दूसरी पंचवर्षीय योजना 
“में लगाये गये श्रनुमान से कहीं श्रधिक है, इस प्रकार यदि दूसरी योजना में निर्धारित 
"उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त हो भी गये तो भी प्रति व्यक्ति श्राय (Per Capital Income), 
“रहन-सहन का स्तर तथा रोजगार की स्थिति में कोई विश्वेष सुधार नहीं हो मकता । 
“योजना आयोग के विचार से जिस देश में राथ तथा उपभोग का स्तर बहुत नीचा हो 
तथा जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत अधिक हो वहाँ विकास की गति में बाधा पड़ती 
“ही है, इसलिये आगे की योजनाओं में अन्य बातों के साथ-ताथ जनसंख्या की वृद्धि की, 
दर को परिवार नियोजन के द्वारा क्रमशः कम करके ही आ्रावश्यकता पर विशेष जोर 
“दिया गया है और भारत में श्राथिक नियोजन की सफलता के लिये इसे आवश्यक माना 
गया है। ' ` । 
`... ` ` विनियोग की दर--तृतीय तथा इसके वाद की पंचवर्षीय योजनाम्रों के विषय 
"में यह लक्ष्य रक्खा गया है कि विनियोग की दर तथा राष्ट्रीय श्राय के परस्पर अनुपात 
'को प्रगतिशील देश में बढाया जाय तथा इस प्रकार प्रथम योजना में प्रतिवर्ष विनियोग 
की दर राष्ट्रीय प्राय का ६०%, दूसरी योजना के अन्त में ११%, तृतीय योजना के 
"न्त तकं १४% तथा चौथी और पाँचवीं योजनाग्रों के भ्रन्त तक क्रमश: १६ "झौर १७ 
_ प्रतिशत रक्खा गया है । s 
` ` ARa भारी उद्योग-भारत के तीव्र प्राधिक विकास के लिये 
इस्पात, ईधन तथा शक्ति श्रौर मशीन बनाने के उद्योगों को बड़े पैमानों पर स्थापित 
करने की भ्रावव्यकता को विशेष महत्व दिया गया है । यह एक ऐसी ्राधारभूत शतं 
। इसे: पूरा किये बिता देश का बड़े पैमाने पर भौद्योगीकरण तथा देश के साधनों के 
उपयोग का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस सम्बन्ध में द्वितीय योजना में जो नीति 
'थी; तीसरी योजना में भी उसी को प्रागे बढ़ाया गया Z| ; i; 
कुषि- भारत के विकास की कु'जो कृषि का विकास करणा है, क्योंकि कृषि | 
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के तीव्र विकास से ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जन-शक्ति का पूणां उपयोग हो सकना 
सम्भव है जैसा कि हमें विदित है, खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का सबसे 
महत्वपुणं स्थान है । इस लक्ष्य को जितनी शीघ्र प्राप्त कर लिया जाय श्रच्छा है, उसके 

' बाद विकेन्द्रित तथा गहरी खेती जिसमें पशुपालन, मछली तथा कुक्कट पालन ma को 
पूरी तरह से विकसित किया जाये, दूसरी ओर उद्योगों तथा निर्यात की भ्रावश्यकताग्नो 
को पूरा करने के लिये व्यापारिक फसलों को विकसित किया जा सके | इसके लिये 


सिचाई के साधनों का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा रासायनिक खाद के उत्पादन में 
वृद्धि की विशेष श्रावश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास 


तथा सहकारी समितियों के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्त किया जा रहा 
है श्रौर यही प्रयत्न तीसरी पंचवर्षीय योजना में और भ्रधिक तीव्रता के साथ किए जाने 
की व्यवस्था की गई है । 

विनियोग की सम्भावनायें तथा आवश्यकतायँ--योजना श्रायोग द्वारा जो 
अध्ययन तथा अनुसंधान किये हैं, उनके श्रनुसार भारत की राष्ट्रीय आय को, १६६५ 
६६ के अन्त तक १७ हजार करोड़ (१९५८-५६) के मुल्य स्तर पर श्राधारित रुपये हो 
जाने चाहिये, जबकि १९६०-६१ के ग्रस्त तक १३ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया 
गया है ।. इस'प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में राष्ट्रीय भ्राय में चार हजार करोड़ 
रुपए की वृद्धि करने के लिये १० हजार करोड़ रुपए से अधिक के विनियोग की व्यवस्था 
कीं गई है, जबकि प्रथम तथा द्वितीय योजनाश्रों में ३३६० करोड़ तथा ६७१० करोइ 
की व्यवस्था की थी । 

बाहरी साधनों का महत्व--प्राथिक विकास के प्रारम्भिक काल में ag 
कठिनाई अनुभव की जाती है कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी साधनों की कमी के कारण 
देश में निहित साधनों को उत्पादक ढंग तथा पूंजीगत सामान में परिवर्तित नहीं किया जा 
सकता | यद्यपि प्रचलित निर्षातों के द्वारा ग्रधिक से ग्रधिक मात्रा में विदेशी विनिमय 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है श्रौर किया जायेगा, किन्तु आधारभूत तथा 
विशाल उद्योगों की स्थापना के लिये भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सन्तोषजनक सुधार 
होने की आवश्यकता है । यह सर्व-विदित है कि निर्यातों को कम करने के लिये देश में 
- 'उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की आ्रावश्यकता होती है । परन्तु उत्पादव में वृद्धि करने 
के लिये विदेशों से मशीनें तथा पू जीगत सामान आयात करना पड़ेगा जिसके लिये विदेशी 
सँहायता की अधिकाधिक आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है । अतः विदेशी सहायत 
'अधिकाधिक प्राप्त करना भी देश की प्रमुख समस्या है | स्पष्ट है कि विदेशी सहायत 
भारत के भ्राथिक विकास की गति बंढाने में विशेष योग दिया है भोर भविष्य में भी 
विशेष योग प्राप्त होगा. किन्तु लक्ष्य नहीं होना चाहिये कि : यथासम्भव कम से 
समय में विदेशी सहायता पर निर्भरता समाप्त हो जाये | इस लक्ष्य की पुति 
ऐसे उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जो निर्यारों को बढ़ाने तथा भार 
'कृभ करने के लिये आवइयक है | 2 
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“११३ ` ` तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य [ | 

: : . (१) राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि करना- राष्ट्रीय श्राय में प्रतिवर्ष ५% की वृद्धि 
करता तथा पु जी विनियोग का ऐसा स्वरूप बनाना कि वृद्धि का यह क्रम निरन्तर | 
अग्रसर रहे | | 0002 i 
ps (२) खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना-- इस योजना का दूसरा 
उद्देश्य खाद्य-पदार्थो के उत्पादन में ग्रात्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि उत्पादन को 
इस सीमा तक बढ़ाना ताकि उद्योग तथा निर्यात की ्रावश्यकतायें पूरी हो सक । 

(३) शक्ति साधनों में वृद्धि करना--इस्पात, ई'धन, तथा सम्बन्धी उद्योगों . 
का इस सीमा तक विस्तार करना ताकि देश के are उद्योगीकरण की श्रावश्यकतायें 
बस वर्षे के भीतर देश स्वथं भ्रपने साधनों से पूरा कर सके । 

(४) रोजगार को स्थिति में सुधार करना-- देश की जन-शकिति का पूर्णं 
खूप से. प्रयोग किया जाये तथा रोजगार की स्थिति में व्यापक सुधार हो सके । 

४. (4) आय को ग्रसमानताश्रों को कम करना--धन तथा श्राय के वितरण की 
| ` अ्समानताश्रों को दूर किया जाए तथा mias शक्ति का और श्रधिक समान रूप से 
वितरण क्रिया जाये । 
(तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देस्य के सम्बन्ध में एक अन्य agag प्रश्न 
Fee कि मूल्य-स्तर सम्बन्धी क्या नीति अपनाई जाये ? श्रनुभव बताता है कि यदि 
(ब्रिनियोग़ की .दर्‌ को प्रगतिशील ढंग से निरन्तर बढ़ाया गया तो मूल्य-स्तर में श्रौ | 
afas वृद्धि होने का भय है । इसलिये मुख्य समस्या यह है कि सामान्य मुल-स्तर, 
विशेषकर.उपभोग की भ्रावश्यक वस्तुओं के मुल्य में अपेक्षाक्कत स्थिरता wel जाय। 
मुल्यो की प्रवृत्ति भ्रनेक कारणों पर निर्भर होती है, इसलिये मूल्य सम्बन्धी नीति को 
कई स्तरों पर क्रियाशील रखना श्रावश्यक है । मुल्यो में स्थिरता रखने में कर सम्बन्धी | 
नीति द्वारा, मौद्रिक नीति द्वारा तथा जहाँ श्रावश्यक हो बहां प्रत्यक्ष नियन्त्रण के द्वारा 
सफलता मिल सकती है। | ` 
iay इस, Sea की प्राप्ति के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई 
(कि ग्रवाज, कपड़ा तथा चीनी आदि agai के उत्पादन में माँग के अनुसार वृद्धि की 
| हो सकता है कि समय-समय पर किसी न किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में. 
लन्न होने .के कारण मूल्यों में कुछ उथल-पुथल होने लगे, जिसे ठीक समय पर्‌ 
SIAL. द्वारा ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा । s - ® 
प्ररत १७--प्रथम तथा द्वितीय पंचदर्षोय योजनाश्रों के भ्रन्तगंत उत्तर प्रदेश की 


प्रगति पर प्रकाश डालिये । र व = 
3 cS ss Discuss the progress of development schemes in Uttar Pradesh ee न 
Five Year Plann 2. sts । so 
र-प्रदेश भारत के विभिन्न, आन्तों में adaga भौर-सर्वाधि 

शा का क्षेत्रफल लगभग ११३४०९ वर्ग मील है| 


> 4 


a 5222; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Rs JIA भारत में ग्राथिक नियोजन - ६५ 


गणराज्य का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत में उत्तर-प्रदेश का 
चौथा स्थान है । उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या सन्‌ १९६१ की जनगणना के भ्रनुमार ७३७ 
करोड़ है और जनसंख्या का घनत्व ६४९ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । जिसका ८३०६ भाग 
ग्रामो में रहता है। कृषि उत्तर-प्रदेश का मुख्य उद्योग है । जिसकी लगभग ७४०२ जन- 
संख्या मुख्यतया कृषि पर आधारित है । उक्त सव दृष्टियों से उत्तर-प्रदेश का स्थान यद्यपि 
त्वपूर्ण है तथापि इस प्रदेश ने बम्बई, बंगाल तथा मद्रास राज्यों की भाँति खनिज- 
पदार्थों तथा बड़े पैमाने के उद्योग-भन्धों के क्षेत्र में उन्नति नहीं की है । 
१९५१--५६ तक तथा १९५६--५९ तक प्रथम तथा द्वितीव पंचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तगंत राज्य ने जो प्रगति की है, उसका संक्षिप्त विवरण निम्तांकित है-- 
प्रथम पंचवर्षीय योजना--इसके आरम्भ में उत्तर-प्रदेश के लिए ९७:८३: 
करोड़ रुपये निर्धारित करिए गए थे, किन्तु समय-समय पर निर्धारित घन-राशि में निरन्तर _ 
वृद्धि की गई, frak फलस्वरूप योजना के कार्य-काल में कुल १५१ करोड़ रुपया व्यय 
किया गया । विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का विवरण इंस प्रकार है-- हे | 
(१) कृषि-प्रथम पंचवर्षीय योजना के अत में प्रदेश में खाद्यान्न की उपज ११५-९ | रि 
लाख टन से बढ़कर ११५७ लाख टन हो गई । अधिक अन्न उपजाने के उद्देश्य से उत्तम | 
बीजों के वितरण के कार्य को बढ़ाया गया और सिचाई सम्बन्धी योजनाओं पर विज्ञेष 
ध्यान दिया गया । १६५१ में राजकीय सिचाई साधनों से ७5 लाख एकड़ भूमि की 
सिचाई होती थी, जो १६५६ में १०६ लाख एकड़ हो गई । इस योजना में ५५२०३ 
एकड़ भूमि का सुधार करके उसे खेती योग्य बनाया गया | 
(२) सामुदायिक विकास तथा राष्ट्री य-प्रसार-सेवा--सामुदायिकःविकास 
योजनायें तथा राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा की योजना १६५२-५३ में प्रारम्भ की गई थीं | 
१९५५-५६ में राज्य में २६ सामुदायिक योजनाय तथा १३५ राषट्रीय-प्रसार-्सेवा खण्ड . 
थे, इसके अन्तरगत २४८४५ गाँव तथा ११० लाख जनता ग्रा गई थी। इस कार्यक्रम में | 
कृषि-विकास, यातायात के साधनों में सुधार, शिक्षा-सुधार, कुटीर उद्योगों का विकास 
पंचायत-घर, बीज-गोदाम तथा स्कूलों आदिका निर्माण किया गया। सिचाई की 
सुविधाग्नों का १:७३ लाख एकड़ भूमि में सुधार किया गया । a 
(३) जल-विद्युत--जल विद्युत साधनों का विकास राज्य के विकास के लिए | 
अत्यन्त श्रावश्यक था । १६५९ में बिजली-घरों को उत्पादन क्षमता १-२२ लाख 


किलोवाट थी जो १६५६ में २५८ लाख किलोवाट हो गई । इसी के साथ बिजली ले 
जाने वाली लाइनों की दूरी प्रायः STAT कर दी गई । 


(४) उद्योग- १६१४ में मिर्जापुर जिले में चुके नामक स्थान पर एक सीमेंट 
फैक्ट्री की स्थापना की गई है, जिसकी उत्पादन-क्षमता ७०० टन प्रतिदिन है । १ ६५१- 
में लखनऊ में प्रसीजन greg Ae फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो पाती के मोटर तथा इ 


कच्चे माल की सप्लाई, बिक्री की व्यवस्था तथा ग्न्य सुविधायें प्रदात की गई हैं । F 
- (५) सड़क तथा यातायात — १६५१ मे राज्य में पक्की तथा कच्ची 
की लम्बाई क्रमशः २६५१ तथा ५८४४ मील थी, जो १६५६ में बढ़कर GAT: 
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तथा ६५८५ मील हो गई । उत्तर-प्रदेश रोडवेज द्वारा सइक्र-पातायात का और अधिक 
विकास किया गया । 

(६) श्राथिक समृद्धि-- १९५१-५२ में राज्य की राष्ट्रीय आय १६२६१ 
करोड़ रुपये ग्रांकी गई थी, जो १९५४-५५ में बढ़कर १८२३५ करोड़ रुपये हों गई। 
इस वृद्धि का मुख्य कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को वृद्धि था । यह समस्त 
समृद्धि इस वात का संकेत है कि राज्य श्राथिक समृद्धि के पथ पर श्रग्रसर रहा है। 

द्वितीय-पंचवर्षीय-योजना की प्रगति 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत जो प्रगति हुई है, उसका विवरण इस 
प्रकार है-- 

(१) कृषि - दूसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त में प्रदेश में खाद्यान्न की उपज 
११८'७ लाख टन से वढ़कर १४१९५ लाख टन हो गई। १९५६-५७ में प्रति एकड़ गन्ते 
की पैदावार ५८० मन तक बढ़ाने का अनुमान था किन्तु औसत पैदावार केवल ४३३ 
मन हुई । १६५७- «5 में २९६ वीज वृद्धि फार्म तथा ३२० बीज गोदाम खोले गये। 
जहाँ तक AAT के उत्पादन का प्रश्‍न है, १६४८-५९ तथा ५९-६० में विशेष रूप से 
उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इम तरह प्रथम व fede पंचवर्षीय योजनाश्रो के 
फलस्वरूप प्रदेश में खाद्यान्न की उपज में लगभग ye लाख टन प्रतिवर्ष को वृद्धि हुई 
ज्ञो कि राज्य के सीमित साधनों को देखते हुये पर्याप्त उत्साहवधंक g | 

(२) पशु-पालन--पशु-पालन कार्यक्रम के अन्तरगत राज्य में कुशल कर्मचारियों | 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। राजकीय वेटीतरी कालिज मधुरा में स्नातकोत्तर | 
कक्षा आरम्भ को गई है, जिसमें पशु चिकित्सालय को शिक्षा का प्रारम्भ हैं। इसके | 

अतिरिक्त राज्य में नये पशु-चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं तथा कुछ जिलों में पशु | 
चिकिंत्सांलयों को प्रदेशीय स्तर पर लाया गया है । इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों तथा | 
झधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्रच्छी नस्ल वाले पशुग्रों की वृद्धि के लिये व्यवस्था की | 
Bel: | 
ee (३) सहकारिता - सनु १९६०-६१ तक उत्तर-प्रदेश में १५ हजार सहकारी 
_ साधन समितियाँ तथा २४,७६६ प्राथमिक समितियाँ (जिनकी सदस्य संख्या ३० लाख 
क पहुंच गई ) स्थापित को जा चुकी हैं । इस तरह १९६०-६१ तक प्रदेश के लगभग 
०% खेतिहर परिवार सहकारी समितियों के प्रयोग में भाग लेने लगे । 
(४) राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास योजनायें-- १६५६-५७ 
६ नए राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खोले गये और ४५ सेवा खण्डों को सामुदायिक | 
ण्डों में परिवर्तित किया गया | इसी प्रकार १६५७-५८ में ८० राष्ट्रीय प्रसार _ 
ण्ड तथा ५ प्रगाढ खण्ड स्थापित किए गए हैं। | 4 
) विचाई- सिंचाई ad-an के अन्तर्गत वेलन तथा टोन्स नहरों के निर्माण 
Ta रुपये व्यय किए गए हें । इन नहरों से २७५०० एकड़ भूरि 
मुन के सुधार से : 
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सिंचाई प्रारम्भ हो गई है । १९५७-५५ में अन्य छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर 
राज्य सरकार द्वारा ११३६२ लाख रुपये व्यय हुये Fi ऊपरी खजूरी जलाशय योजना 
का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे प्रतिवर्ष १४५०० एकड़ भूमि की सिचाई हो 
सकेगी । मार्च १६४८ तक जो सिचाई निर्माण कार्य पूरे हो छुके हैं, जिससे १०.४९ 
लाख एकड़ भूमि की सिचाई की ma है। १९५८-५९ में ६ लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई के लिए अन्य योजनायें पूरी हो डुकी थीं, जिनमें मुख्य योजनायें थीं-- 
(i) नौगढ़ बाँध, (1) सारदासागर--प्रथम चरण, (ii) दोहरी घाट पम्पड़ नहर, 
(iv) टांडा पम्पड़ नहर, (४) नारायनी गण्डक --पोखरा नहर, (vi) Aer जलाशय, 
(vii) कोवानी पम्पड़ नहर, (viii) ऊपरी खजुरी जलाशय । 

(६) जल-विद्यत -- जल-विद्य त की ३२ योजनाग्रों पर कार्य किया गया । 
१९५६-५७ में ६ योजतायें पुरी हो गई, जिनमें ग्रलींगढ विद्युत वितरण केन्द्र की 
स्थापना, खटिया बिजली घर नैनीताल, मुहम्मदपुर बिजली घर, wal तथा पथरी 
विजली घर के ताम उल्लेखनीय हैं। १६५७-५५ में मैनपुरी का थर्मल बिजली घर 
चालू किया गया जिसकी क्षमता १० हजार किलोवाट है । इसी वपं पुर्वी क्षेत्रों में निम्त- 
लिखित विजली घर बनाये गये हूं, जिनकी किलोवाट क्षमता भी अंकित है--सोहबार 
बिजली घर, गोरखपुर बिजली घर तथा मऊ बिजली घर इनमें प्रमुख हैं, जिनकी क्षमता 
क्रमशः १५ हजार किलोवाट, १५ हजार किलोवाट तथा १५ हजार किलोवाट है। इसके 
श्रतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नल कूपों, ग्रामों तथा अनेक नगरों को बिजली 
प्रदान की गई है । 

(७) उद्योग--१६५६-५८ में छुके सीमेंट फैक्ट्री का विस्तार किया गया है 
तथा कुटीर उद्योगों के विकास की व्यवस्था की गई तथा १६५८-५६ में निम्नलिखित 
कारखानों के निर्माण का कार्य लगभग समाप्त क्रिया गया । १. ge सीजनिग प्लान्ट 
Atal, २. WH प्लान्ट फीरोजाबाद, ३. सँड-त्राशिग प्लान्ट शकरगढ़ इलाहाबाद, ४. खेल 
का सामान बनाने का केन्द्र बरेली । 

(८) सडके १६५६-५७ तथा ५७-५८ में ३७३ मील पक्की तथा २० मील 
कच्ची सड़कों का निर्माण क्रिया गया तथा १5५ मील सड़कों का ाधुनिकीकरण किया 
गया | १६५८-५९ में १८९६५ लाख रुपये की लागत से ८३० मील पक्की सड़कों का 
निर्माण तथा ४१८ मील पुरानी सड़कों का पुननिर्माण किया गया । इस वर्ष ४२ अन्य 
पुल भी बनाये गये हैं । 

ततीय पंचवर्षीय योजना--उत्तर प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि 
आर पिचाई, जिसमें सामुदायिक fasta और सहकारिता भी शामिल हैं, को प्राथमिकता 
दी गई है, उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा जो रूप-रेखा तैयार की गई है उसमें ६६३-४६ करोड़ 
रुपए व्यय होने का श्रनुमाच लगाया गया है। वैसे तो राज्य सरकार यह समझती है 
कि राज्य का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को देखते हुए ६०० करोड़ से कम की व्यवस्था 
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होने पर राज्य श्राथिक उन्नति नहीं कर सकता, | 
प्रधिक की व्यवस्था करते को सहमत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित तृतीय | 


पंचवर्षीय योजना की ख्प-रेखा भिम्नलिखित है 


कृषि भूमि रक्षण तथा वन 
पशुश्रों की नस्ल में सुधार 
मछली पालना (Fisheries) 
डेरी फामिङ्ग 
सहकारिता 
सामुदायिक विकास 
- बड़ी तथा मध्यम सिचाई योजनायें 
वाढ की रोक-थाम 


(१) कृषि तथा सहायक क्षेत्र--इन कार्य-क्रमों पर २६५६३ 


०० 

१९०० 

७००० 
१५१०० 
५२९६ 
७३९१६ 
१८*९७ 


२७/ए॥५ | 


किन्तु योजना कमीशत ४०० करोड़ से | 


करोड़ रुपया | 


व्यय करने का अनुमान हे । प्रदेश की तीसरी योजना में voy लाख टन अतिरिक्त. 
खाद्यान्न उपजाने का लक्ष्य हे तथा अन्य फसलों के लक्ष्य इस प्रकार हँ--गन्ना-गुड | 


. ४५ लाख टन; तिलहन १६:७५ लाख टन; 
तथा जुट १"७ लाख Tis | 


(२) उद्योग तथा शक्‍ति--शक्ति के अन्तर्गत १०५२१ करोड़ रुपए ग्राम | 


आलु १५ लाख टन; रूई १'५ लाख गांठे 


F, 


१ 


उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए २५ करोड़ तथा अन्य उद्योगों तथा खनिज 


पदार्थों के fasta के लिए ६*२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
व्यय २६५४१ करोड़ रुपए होने का अनुमान है | 


इस प्रकार कुल. 


(३) यातायात तथा संचार--इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत ३७:४२ करोड़ रुपये 


5.य करने की व्यवस्था की गई है। 


(४) समाज सेवार्ये--शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, समाज-सुधार तथा श्रम 
हितकारी कार्यो आदि पर १८४-०० करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था है । 


उत्तर प्रदेश सरकार के विचार में इस 


राज्य का ग्रौद्योगिक-विकास भली प्रकार 


न हो सकने के कारण यह झावश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार सावेजनिक क्षेत्र के 


ह कुछ प्रमुख उद्योगों को उत्तर प्रदेश में स्थापित 


करने की व्यवस्था तृतीय योजना में करे । 


Point out the various schemes of Industrial Development in U. 


the Third Five Year Plan 
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पुरा प्रयत्न किया जाने का भ्रनुमान है । इस दशा में निम्नलिखित पग उठाये जायेगे _ a 
(१) विशाल उद्योग नियम (Heavy Industries Corporation) को | 
स्थापना--बिशाल उद्योग नियम नामक एंक महत्वपूणां संस्था को स्थापना की जा रही | 
है, जिसकी आरम्भिक पुँजी १०० करोड़ रुपये होगी | इस नियम की स्थापना से विशाल. 
उद्योगों के विकास में विशेष सहायता मिलेगी । FSF 
(२) कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास - इस कार्यक्रम पर १६:६२ _ 
करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा | गाशा है खादी उद्योग ग्राम उद्योगों के विकास के लिए | 
राज्य सरकार को ५ करोड़ रुपया प्रदान करे । छोटे पैमाने के उद्योग seat के विकास i 
के क्षेत्र में जो प्रयत्न किए जावेंगे, उनकी मुख्य विशेषता यह होगी कि राज्य में २० 
मध्यम ग्राकार की औद्योगिक वस्तियाँ तथा ६० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ बनाई 
जावेंगी जिन पर ४ करोड़ रुपया व्यय होने का श्रनुमाच है । ; 
(३) 'गोरखपुर में रासायनिक खाद कारखाने की स्थापना--सावंजनिक 
क्षेत्र में जिन कारखानों को उत्तर-प्रदेश में स्थापित करने की सहमति योजना आयोग 
ने प्रदान कर दी है, उनमें एक रासायनिक खाद कारखाना गोरखपुर में तथा एक विशाल 
बिजली मशीन निर्माणशाला (Heavy Electrical) हरिद्वार में ate एक कोटाणुनाशक | 
दवाई कारखाना ऋषिकेश में स्थापित किया जायेगा । . ea a 
(४) अखबारी कागज का कारखाना" देहरादुन के एक अखबारी काग 
तथा रेयन पल्प (Rayon Pulp) का कारखाना १४ करोड़ रुपये की लागत से लगाया 
जावेगा । इसी प्रकार का एक AAT कारखाना गोरखपुर अथवा बस्ती जिले में तथा एक 
मेरठ में लगाया जावेगा । 
(५) चुक सीमेंट कारखाने का विस्तार--छुक सीमेंट कारखाने में 
सीमेंट के बनाने का कार्य तृतीय योजना में शुरू कर दिया जायेगा । इसी प्रकार ल 
की Precision Instruments factory में Optical glass बनाने का काये शुरू 
जावेगा । , क 
(६) खेल-कूद का सामान बनाने वाले उद्योग का विकास-यद्यपि | 
उद्योग मेरठ में स्थापित हो चुक्रा है, किन्तु फिर भी अनेक कठिनाइयों के कारण 
पूणं बिकास नहीं हो सका है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार विदेश 
की सहायता से इलाहाबाद में इस उद्योग की स्थापना करने वाली है । 
उपरॉक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर 
झौद्योगिक विक्रास पर अधिक्र बल दिया जावेगा । वास्तव में इस राज्य का 
भविष्य इसी बात पर निर्भर है कि-यहाँ औद्योगिक विकास को अत्यधिक ; 


J मिले । 


रू 


Taq १६--सजस्थान राज्य को तीसरी पंचवर्षोय योजना 
क्ष डालिए। 2 aot 
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Discuss the salient features of the Third Five Year Plan of the 
State of Rajasthan. क 
पहली ग्रौर दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए 
राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मागे निर्धारणा किया गया है । aa: तीसरी 
योजना के विकास लक्ष्यों पर प्रकाश डालने से पहले परली और दूसरी पंचवर्षीय योजना 
की प्रगति का सिंहावलोकन अनिवार्य है । ३ 

it 


~ 


पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस वर्षों की प्रगति पर हष्टि- 


re.” TSS "OT, 


पात-- 
` (१) पहली पंचवर्षीय योजना में ५४१४ लाख रुपए ओर दूसरी पंचवर्षीय , 
योजना में कुल १२४५९ लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य था | i 

(२) १९५५-५६ में राजस्थान की कुल श्राय ४०८ करोड़ रुपये और प्रति 
व्यक्ति आय २३७ रुपये थी, जो १६६०-६१ तक बढ़कर क्रमशः ४६१ करोड रुपये व 
३१५ रुपये हो गई । 


i (३) सवसे प्रमुख घटना दोनों योजनाश्रों के अन्तर्गत स्थापित पंचायती राज्य | 
| व्यवस्था हे । 
(४) १९५२-५६ में राज्य का खाद्यान्न उत्पादन औसतन ३७६६ हजार टन 


| 
| 
; 


टन होगया। इस 


| 
था जो बढ़कर १६५७-६१ की श्रवधि में औसतन ४३९४ हजार 
qaar प्राप्ति के अतिरिक्त 


प्रकार दोनों योजनाग्रों में राज्य खाद्यास्व उत्पादन में श्रात्मनिर्भर 
भी कुछ उत्पादन करने लगा । 

(५) राज्य से जमींदारी व जागीरदारी की समाप्ति हो गई (१:५५ की 
राजस्थान टंनेन्सी एक्ट के अनुभार भूमि अधिकारों की सुरक्षा हुई और लगान दर का 
निर्धारण हो गया । चकवन्दी कार्थ-क्रम भी काफी सफल रहा | | 

(६) पशु-पालन व नस्ल सुधार की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाये 
गये । पशु-प्रस्पतालो की संख्या १९५०-५१ में ५७ से बढ़कर १६६ ०-३१ में १०७ हो 

गई 1 १० प्रमुख गाँवों में ऊंट विकास कार्य-क्रम चलाया गया go वर्षों में १०० के 
म 


; 


लगभग नई डिस्पेन्सरियाँ चालु की गई, ८८ feeteq frat पहले ही चालू थीं । दुसरी 


oy 


योजना के अनन्त में इस राज्य में :१३ भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र भी श्रे। 
(७) पहली योजना में ३३७० एकड़ पर और दुसरी योजना में ३०२६० एकड़ 
पर बन लगाये गए भूमि संरक्षण के लिए १०८७६ एऊड़ पर वृक्षारोपण किया गया। | 
` (६) दुसरी योजना के oer में इस राज्य में १६० सामुदायिक विकास खण्ड थे। | 
में इस राज्य में कुल ३५६० सहकारी समितियाँ थीं, जो १९५५-५६ में 
०७७ और १९६०-६१ में १७६७४ हो गई । राज्य में भुमि बन्धक dat तथा 
राज्य श्रौद्योगिक सहकारी बैंक की भी स्थापना हुई। इसी अवधि में १ 


'हुई है । = 


दं (लाल सो जे) | कुल का प्रतिशत 
कृषि 
सिंचाई व शक्ति 
सामुदायिक विकास व सहकारिता २१८० 
खनिज व उद्योग ` ८९५. 
यातायात व संवादवाहून १३२० 
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(१०) विभिन्‍न सिचाई योजनाग्रों द्वारा सिंचित क्षेत्र १९५१-५२ में २४८८ . 
हजार 'एकड़ से बढ़कर १९५८-५९ में ३५७१ हजार एकड़ हो गया । चम्बल योजना के | 
दसरे चरण की समाप्ति पर ६० हजार ग्रतिरिक्त भूमि पीँची जाने लगेगी । भाखड़ा- | 
नाँगल योजना से दूसरी योजना के अन्तिम वर्षा में ३ लाख एकड़ ग्रतिरिक्त भूमि को 
सिचाई होने लगी हे । 

(११) पहली श्रौ दूसरी योजनाश्रों में इस राज्य ने औद्योगिक दृष्टि से मी 
उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की । सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी, भरतपुर वगन _ 
फैक्टरी, गङ्गानगर में चीनी की मिल तथा सूती कपड़े की मिल, उदयपुर की जस्ता 
व तांवे की फैक्टरी, कोटा में नाइलन फैक्टरी व चार सूती कपड़े की मिलें तथा कास्टिक 
सोडा पी० वी० सी० फैक्टरी तथा ' कैल्शियम कार्बाइंड आदि hagati की स्यापना | 
हुई ate हो रही है । भीलवाड़ा, किशनगढ़ और भवानी पण्डी में तीन सूती कपड़े की | 
मिलों की स्थापना की जा रही है । इस राज्य में १४ उद्योगपुरियों की भी स्थाप | 


(१२) खनिज उत्पादन भी ३ करोड़ रुपये के मुल्य से ५ करोड़ रुपए मुल्य पहुँच 

गया है । 5 
हे (१३) १९५०-५१ में इस राज्य में ११३७१ मील लम्बी सड़कें थीं, जो बढ़कर 
१६५५-५६ में १३९८८ मील और १९६०-६१ में १६७७४ मील हो गई । मोटरे मी __ 
६८०७ से बढ़कर ३२०७४ हो गई । 
(१४) इस राज्य में १९५१ में केवल ८:६५% व्यक्ति शिक्षित थे, अब यह a 
प्रतिशत बढकर १४०६% हो गया है । 3 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 
वित्त-व्यवस्था--तीसरी योजना में राजस्थान राज्य में कुल मिलाकर २३६ ; : 

करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभिन्न Hal पर इस राशि का वितरण ' 
निम्नांकित सूची के ग्रनुसार निर्धारित किया गया है— 


समाज सेत्रायें ग्रादि ४००५ 
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इस योजना के लिए निर्धारित २३६ करोड़ रुपये की राशि में È राज्य सरकार 
अपने साधनों ते ८००२ लाख रुपये जुटायेगी, शेष १५:९८ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार 
की योजनाग्रों (जसे राजस्थान नहर प्रायोजना, वीज सतलज संयोजन, पौंग बांध आदि) 
तथा राज्य के लिए सहायता के रूप में प्राप्त होगे । राज्य सरकार ग्रपनी ८०० 2 लाख ` 
` रुपए की राशि को निम्नांकित साधनों से जुटायेगी — 


1 Te पा “पल 
श्राय के स्रोत राशि (लाख sag) 
mee lO oC ee q 
चालू राजस्वं y? : 
अतिरिक्त कर ३२०० i 
जनता में ऋणा २०९० j 
भूमि की बिक्री ; ११६८ 
समृद्धिकर | १०४२ 
- लघु बचत | १००० 
| पूंजी खाते पर शेष (--) | ४५६ 
| कुल | ८००२ लाख रुपए 


पोजना कै aen राणा 
तीसरी योजना के लक्ष्य 


i (१) खाद्यान्न--तीसरी योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर १६ लाख 
टन कर दिया जावेगा | 
(२) a4 कृषि उपज - १९६५-६६ तक गुड़ का अतिरिक्त उत्पादन Ro 
हजार टन, कपास का अतिरिक्त उत्पादन १५२ हजार टन और तिलहनों का अतिरिक्त 
उत्पादन ११० हजार टन बढ़ जाने की ग्राशा है | न 
“कुने (३) सिचाई--योजना के अन्त तक १६२५ हजार एकड ग्रतिरिक्त भूमि की | 
संचाई होने लगेगी । se 
(४) चकबन्दी-१६६५-६६ तक २५ लाख uns भूमि की ate चकबन्दी 
दी जावेगी । ॥ 
“ (५) सामुदायिक विकास--१&६३ तक ही सारे देश में सामुदायिक विकास 
गू हो जानी थी । १ 


वद्युत--तोसरी योजना के अन्त तंक २:५३ लाख किलोवाट अतिरिक्त. हँ | 


सहकारिता--इस योजना में ४५०० अन्य सेवा सहकारी कृषि समितियाँ 
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(१०) राज्य में ४१६५ नये प्राइमरी स्वूल खोले जावेंगे । ; 13. न 
(११) तीसरी योजना के भ्रारम्भ में राज्य में ५० से ७० इजार तक व्यक्ति Pe 
बेरोजगार थे | योजना काल में . ७४० हजार नये व्यक्ति रोजगार की तलाश में होंगे । 


इस प्रकार इस योजना में कुल मिलाकर ७९० से ८१० हजार व्यक्तियों को रोजगार दिलाये 
जाने की आशा है। , 


(१२) तीसरी योजना में सावेजनिक क्षेत्र से तीन कारखाने कोटा, खरी और. N 
डीडवाना में लगाये जायेगे । कोटा में यन्त्र Gard, खैरी में तांबा पिघलाने की फैक्टरी, rts 
डीडवाना में सोडियम सल्फेट शोधक कारखाना लगाया जावेगा । निजी क्षेत्र से १७ BS. 


कारखाने लगाये जाने को श्राशा है । जो जयपुर, जोधपुर, भ्रजमेर, कोटा, : धौलपुर' और 
उदयपुर नगरों में लगाये जावेंगे। इनमें से ६ कारखाने कोटा में, ५ जयपुर में, २ mage | 
में और एक-एक अजमेर, पाली, धौलपुर और उदयपुर में होंगे । कोटा के ६ कारखानों RR 


के नाम ये है-- 1. Straw Board Plant, Kota. 2. Extrusion Press, Kota. २ ue 
3. Chip Board Plant, Kota. 4. Electrical Cable Factories, Kota. at 
5. Electrical Porcelain Insulator Plant, Kota, 6. Wool tops and २ i 
Woolen felt Factory, Kota. e Er 


जयपुर के कारखानों के नाम इस प्रकार हैं-- 2M 

1. Glass wool and glass fibre factory, Jaipur. 2. Electrical 
Porcelain Insulators plant, Jaipur. 3. Oxygen and Acetylene gases 
manufacturing Plant, Jaipur. 4. Woolen Mill, Jaipur. 5. Paper Mill, 
Jaipur. : ee 
अन्य कारखानो के नाम इस प्रकार हैं-- तक 

1. Scientific & Surgical Instruments Factory, Ajmer. 2. Woolen © $ 
Mill, Jodhpur. 3. Fractional H. P. Motors Manufacturing Industry $ र 
Dholpur. 4. Roller flower mill, Udaipur. 5. Roller flower mill, Pali, _ 2 
6. Roller flower mill, Jodhpur. , ae 

इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
राजस्थान राज्य का बहुमुखी विकास होगा । औद्योगिक हृष्टि से भी इस राज्य का काफी 
विकास होगा । राजस्थान नहर .के पूरा हो जाने पर इस राज्य का अधिकाँश भः 
लहलहाते खाद्यान्न खेतों से युक्त हो जायेगा | पंचवर्षीय योजनाग्रों द्वारा राजस्थान 
एक मरु प्रदेष तथा उजाड़ खण्ड था, एक विकासशील क्षेत्र में परिवतित हो जा 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पंचवर्षीय योजनाग्रों के अन्तर्गत देश का अत्यन्त पिछड़ा 
राज्य राजस्थान HA एक सम्पन्न राज्य बनने की ओर उन्मुख है । sia 
i प्रश्‍न २०--भध्य प्रदेश की पहलो र दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं 
- faiai और सफलता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। | हु ES , 


; 
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Describe briefly the salient features and achievements of the First नै 
and Second Five Year Plans of Madhya Pradesh hk 


प्रथम पंचवर्षीय योजना --मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना भी भारत i 
की केन्द्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना के साथ ही १ अप्रैल १९६१ से आरम्भ हुई | 
झौर ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुई । इस योजना के उद्देश्य भी उसी प्रकार केथे 
जैसे कि केन्द्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना के थे । इस योजना के अन्तर्गत विकास के 
कार्य-क्रमों को तीन भागों में बाँटा गया धा (a) राज्य की केन्द्र योजना (आ) राज्य | 
की प्रथम योजना ATT (इ) अन्य विकास कार्य-क्रम । न 

योजना की विशेषतायें--मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना की | 
विशेषताप्रों में दो बातों का उल्लेख किया जा सकता है-- प 

(अ) योजना का व्यय--पहली योजना में ४३८ करोड़ रुपये खर्च करने का | 
लक्ष्ष VA गया था । बाद को इसमें ५५ करोड़ रुपये की राशि और जोड़ दी गई । 
५:५ करोड़ रुपये की इस राशि में १ करोड़ रुपया शक्ति कार्य-क्रमों के लिये, ३:३ करोड़ | 

रुपये ग्रादिम जातियों के कल्याण के लिये ale ४-१९ करोड़ रुपये ऋण रूप में प्राप्त 
“हुये । इस प्रकार मध्य प्रदेश की पहली योजना ४६*३ करोड़ रुपये की थी । इस योजना 
में केन्द्रीय योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में १७'०६ करोड़ रुपये खर्च करने थे । इसके | 
अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा योजना के खर्च के ग्रतिरिक्त ५०४२ करोड़ रुपये खर्च होने 
थे । कुल मिलाकर पहली पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में ७१-१२ करोड़ रुपये खर्च 
होने का लक्ष्य था | योजना के ४४०४ करोड़ रुपये का विभिन्न मदों पर वितरण | 
निम्नांकित प्रकार से था-- 

पहली योजना में व्यय का वितरण 


सद का नाम खर्च (लाख रुपयों में) 
कृषि व सामुदायिक विकास १३२९७ जु 
सिचाई तथा शक्ति - ६५७९७ 7 
. यातायात तथा संवादवाहन , २१७'८ 
उद्योग २६४-४ 
_ व्यापार व समाज सेवायें १६४१-६ 


योग ४४४१२ लाख रुपये 
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(३) राज्य के एक चौथाई भाग में सामुदायिक विकास की योजनायें आरम्भ 
करना । 

(४) सिचाई तथा शक्ति के ७ बड़ी, ४० छोटी और ५९ ग्राम योजनायें & करोड़ 
रुपये की कीमत से जारी करना.जो ४ लाख एकड़ भुमि पर सिचाई की सुविधायें प्रदान 
कर सकें । 

(५) ौद्योगिक क्षेत्रों में नागपुर में १००७ हजार रुपये खर्च का एक सेन्ट्रल 
THAT, नेपानगर में ग्रखबारी कागज और बेलारपुर में कागज का कारखाना लगाना 
तथा ग्राम और लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देना । लघु उद्योगों ग्रौर ग्रामोद्योंगों प 
१३:२२ लाख रुपये खरचं करना | eee 

(६) यातायात क्षेत्रों में २९ मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण और ११३5 | 
मील लम्बी पुरानी सड़कों का सुधार करना तथा ५ Gal का निर्माण करना । बाद को | 
नई सड़कों का निर्माण लम्बाई ६६८५ मील तथा पुरानी सड़कों का सुधार ६४६ मील 
करने का लक्ष्य कर दिया गया | 

(७) पहली पंचवर्षीय योजना में समाज सेवाओं को काफी महत्व दिया गया। __ 
समाज सेवाग्रों पर कुल मिलाकर १६४१'६-लाख रुपये खर्च किये गये थे । छ 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता - प्रथम पंचवर्षीय योजना के लगभग | 
सभी लक्ष्य पूरे हो गये । इस योजना ने इस राज्य को ग्राथिक विकास की ओर उन्मुख. | 
होने के अनुकुल स्थिति प्रदान की परन्तु व्यय के लक्ष्य को जो ४८८ करोड़ रुपये 
का था, प्राप्त न किया जा सक्रा । इस योजना में कुल व्यय ४६:७४ करोड़ रुपयेही | 
हो पाया । राज्य सरकार की श्रन्य विकास योजनाओं का खर्च भी पूरा न हो पाया। | 
कुल मिलाकर ७११२-१७ लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य था, परन्तु कुल खचे | 
६४१९६७५१ लाख रुपये ही हो पाया | इस योजना की सफलतायें संक्षेप में निम्नलिखित | 


(१) मूल्यों में स्थिरता ग्रा गई (R) कृषि उत्पादन २७९ लाख टन की | 
जगह बढ़कर ५'७७ लाख टन हो गया | (३) राज्य के एक चौथाई भाग में सामुदायिक 
विकास योजना प्रारम्भ हो गई । (४) १२४८ हजार हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य | 
बनाया गया । (५) विद्यूत का उत्पादन २७:८४ हजार किलोवाट से बढ़कर १ लाख 
किलोवाट हो गया । (६) नेपानगर में अ्रखबारी कागज की मिल लगाई गई। 
(७) बेलारपुर में कागज की मिल स्थापित की गई। (८) मलेरिया उन्मूलन योजना 
८० लाख व्यक्तियों की रक्षा की गई। (६) शिक्षा संस्थाएं ७५% से बढ़ गई। | 
(१०) पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए प्रयत्न किये गये । ॥ न 

मध्य प्रदेश को द्वितीय पंचवर्षीय योजना--मध्य प्रदेश की दुसरी पंचवर्षीय 
योजना भी केन्द्रीय सरकार की योजना की भाँति १ अप्रैल १९५६ से प्रारम्भ हुई 
३१ मार्च १६६१ को समाप्त हुई । TE: 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताए दूसरी पंचवर्षीय योजना की 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti बे: 
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विशेषताओं को भी दो quel में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है-- 

(१) योजना का खर्च--इस योजना पर कुल १२३१५ करोड़ रुपये खर्च किये 

जाने का लक्ष्य था | इसमें से ११६८३ करोड़ रुपये की राशि का नया विनियोग करना 
“था और ३"७ करोड़ रुपये पहली पंचवर्षीय योजना के श्रपूर्ण कार्य-क्रमों पर खर्च किये 
जाने थे | योजना के व्यय का विवरण इस प्रकार से है-- 
(२) विकास लक्ष्य--(1) कृषि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाना तथा ४१६ 
हजार मन गेहूं AT १२७० हजार मन चावल के Bey बीजों का वितरण करना । 
१२० हजार एकड़ पर भ्रच्छे कपास के बीज AIT १०'६ हजार एकड़ पर गन्ने के अच्छे 
बीज बोने की भ्राशा थी। कपास की खेती में २५ लाख एकड़ भूमि और गन्ने की खेती 
में १३२ हजार एकड़ की वृद्धि के लक्ष्य थे । 

(ii) सामुदायिक क्षेत्र मे ३३८ नये ब्लाको की स्थापना की जानी थी और 
& विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक खण्डो में बदला जाना था। ६५०० ग्राम 
पंचायतों श्रौर ११० न्याय पंचायतों की स्थापना का लक्ष्य था। ६०० बड़ी ऋण 
समितियों का संगठन तथा ५०० प्रारम्भिक ऋण समितियों की संख्या में भी वृद्धि का 


~ 


लक्ष्य था । 
खर्च का मद खर्च (लाख To Ñ) | 

कृषि तथा सामुदायिक विकास ४२१८१४ 

सिचाई तथा शक्ति ४४२८६ 
यातायात तथा संचार ७५१-० 
उद्योग व खनिज ६५३१५ | 
व्यापार ex 

` समाज सेवाएं ३८१५० 

विविध १११८ 
of | 
योग १३९९१० | 


(३) इस योजना में ५-५ लाख एकड़ भूमि पर सिचाई की व्यवस्था करनी थी । | 
(४) दूसरी योजना में १७ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति में वृद्धि की जानी थी । _ 
(५) औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात का बड़ा कारखाना केन्द्रीय सरकार द्वारा _ 
दुर्गापुर जिले के भिलाई नामक स्थान पर ११० करोड़ रुपये खर्च करके लगाया 
अलावा भोपाल में बिजली के भारी सामान का ऐक कारखाना स्थापित 
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(६) यातायात के साधनों के विकास में २१९५ मील लम्बी सड़कों तथा 
श्रावश्यकतानुसार पुलों के निर्माण का लक्ष्य था नागपुर ग्रोर मनोहरपुर के बीच रेलवे 
लाइन को दोहरा किया जाना था, तथा भिलाई We दिल्ली के बीच रेलवे लाइनें बनाई 
जानी थीं । 

, (७) समाज सेवा क्षेत्र में ३२७ बाल मन्दिरों की स्थापना भ्रौर ५ हजार प्राइमरी | 
स्कूलों की स्थापना के द्वारा ३:३५ हजार बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देना :था। इसके p 
अलावा एक विश्व विद्यालय, एक इन्जीनिर्यारग कालेज, २ कृषि कालेज, २ मेडिकल | 
कालेज तथा एक पशु चिकित्सा कालेज की भी स्थापना की जानी थी । इसके भ्रलावा 
११०० गाँवों में कुओं की खुदाई तथा २७३ गांवों में पानी की व्यवस्था का काम करना j 
था । मलेरिया की रोकथाम के लिए १७ केन्द्रों की स्थापना की जानी थी । २३७० ed O 
का निर्माण करना । इनमें से ४०० कम ग्राय-वाले लोगों के लिए और १५०० घर _ 5 
गाँवों में बनाये जाने थे । ग्रस्पतालो में रोगियों के लिये बिस्तरो की व्यवस्था, aait | 
के लिये आवाप्त आदि बातों की भी व्यवस्था की जानी थी । : i 


योजना की apaa दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलतायें संक्षेप में इस म. $ 
प्रकार से थीं-(1) देश के विकास के लिये औद्योगिक आधार तैयार किया गया । | छि 
(ii) समस्त निर्धारित राशि का उपयोग किया । (iii) नदी घाटी योजनाग्रों में चम्बल . 
घाटी योजना का पहला चरण १६६० में तैयार gar, जिस पर &१ करोड़ रुपए खरचं. 
हुये । (iv) समस्त सिचाई योजनाओ्रों से ६४६ हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर, सिचाई की 
व्यवस्था की गई । (४) विद्युत उत्पादन १९४७ लाख किलोवाट हो गया । (vi) खाद्यान्न 
उत्पादन में १४ लाख टन को वृद्धि हुई । (शा) केन्द्रीय सरकार द्वारा भिलाई इस्पात 
कारखाने और भोपाल के विजलीं के सामान के कारखाने स्थापित हुए । (viii) कागज, 
सीमेंट, श्रलकोहल, खाद, आदि के कारखानों को स्थापना के लाइसेंस दिये गये हैं। | 
(ix) २० लाख बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा को व्यवस्था की गई। योजना के 
ग्न्त में कुल ३१ हजार स्कूल चालू थे । (x) mfa वासियों के लिए कोरवा में एक 
पोलीटैक्नीक की स्थापना हुई और ग्रादिवासी छात्रों को १५०८३८ छात्रवृत्तियाँ दी गई, 


पूरा किया गया (xiii) योजना के अन्त तक ४५०० सेवा सहका।रतायें, ६१६ बई 
संस्थायें भ्रौर ५०० कृषि सहकारी संस्थायें स्थापित की गई 1 ८ 


प्रश्‍न २१--मध्य प्रदेश को तीसरी योजना पर एक सिबन्ध लिखिये । 
Write an essay on The Third Five Year Plan of Madhya Pradesh 


में बहुमुखी विकास कार्य-क्रमों के द्वारा ग्राथिक विकास के राज मागं पर ला 

र दिया गया है । ३१ मार्च १६६१ को दूसरी पंचवर्षीय योजना वांछित सफल 
साथ समाप्त हुई । १ अप्रैल १६६१ से आथिक विकास के तीसरी महत्वपूर्ण 
अर्थातु तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ । यह योजना पहली दो योजन 
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पेक्षा कहीं ग्रधिक महत्वाकांक्षा पूणं है । यह कहना भी अ्रनुचित न होगा कि इस राज्य के 
mias विकास के इतिहास में यह योजना सबसे महत्वपुर्ण प्रयास है । योजना में विकास 
कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताश्रों को ध्यान में रक्खा 7 
गया है । इस योजना में इन दातों को प्राथमिकता दी गई है-(१) दूसरी योजना के रपूण “] 
कार्य-क्रमों को पूरा करना । (२) प्रशिक्षण योजनाश्रों को जल्दी ही पूर्ण करना ! (३) 
कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को योजनाग्नों पर विशेष बल देना । ( ४) विचाई, 
विद्यूत आदि के पूर्ण विकसित साधनों का gat उपयोग करना । (५) यातायात और 
विद्यत सम्बन्धी कायं-क्रमों में समन्वय लाना । (६) स्थानीय जनता द्वारा प्राप्त श्रम 
_ तथा अन्य साधनों से युक्त परियोजनाग्रों को प्राथमिकता देना ! 
वित्तीय व्यवस्था--तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ३०० करोड़ रुपये खर्च 
- होने का अनुमान है । इसमें राज्य सरकार श्रपने साधनों से कुल ९३ करोड़ रुपये 
जुटावेगी । शेष २०७ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ प्राप्त होंगे । नीचे की 
सारिणी में विभिन्न मदो पर व्यय को मात्रा ग्रंकित है - 
| ु व्यय का वितरण 
et 


नाम सद खर्च (लाख इपथे में) 
कृषि व सामुदायिक विकास ७६४५५ i 
शक्ति ७६०० 
सिचाई ४१८० 
उद्योग श्र खनिज १०५० 
यातायात व संवादवाहन १७८० 
मकान निर्माण ३१९८ 
सार्वजनिक स्वरूप २१३० 
श्रम कल्याण ५५० 
भोपाल राजधानी योजना ९६० 
' अन्य ५ ७०० 
| १७७ 
योग | ००० लाख रुपये 


_ योजना के लक्ष्य--पिछली सारिणी को देखने से प्रतीत होता है'कि इस योजना 
. में कृषि और सामुदायिक विकास के बाद विद्य त शक्ति के विकास को प्राथमिकता दी | 
गई है | सिंचाई के विकास पर भी बहुत बडी घन राशि व्यय करने का लक्ष्य है। खाद्य | 
समाघात के लिये कृषि सम्बन्धी वातों का पर्याप्त विकास किया जाना है 
न्धकार को दूर करने के लिये शिक्षा का प्रचार भी अनिवायं 21 इ 
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(१) कृषि उत्पादन में वृद्धि--इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में निरन्तर 
वृद्धि पर वल डाला गया है । जहाँ दुसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन में १४ लाख टन 
की वृद्धि हु थी, वहाँ तीसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन में १६६८ लाख टन की 
वृद्धि हो जाने का अनुमान है । इस दिशा में पंचायतों, सहकारी संगठनों, तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवाओं से बडी सहायता मिल रही है । खाद्यान्न के अलावा कपास का उत्पादन 
१८४ हजार WS, गन्ने का उत्पादन ६७३ लाख टन और तिलहनों का उत्पादन १-२५ 
लाख टन बढ़ जावेगा । 

(२) सिचाई-तीसरी योजना में सिचित भूमि का क्षेत्र २८४५ लाख एकड़ 
से बढ़ाकर ४५:०७ लाख एकड़ कर दिया जावेगा । दूसरी योजना के अन्त में मध्य प्रदेश 
की कुल कृषि योग्य भूमि का ७:३ प्रतिशत भाग सिंचित था तीसरी योजना के अन्त तक, 
. यह १२:३ प्रतिशत भाग तक हो जावेगा । इस योजना के ग्न्त तक बहुउद्देशीय चम्बब 
घाटा योजना का दूसरा चरण पूरा हो जावेगा । हुलाली We तवाहास देव भी इस देश 
की वड़ी सिचाई योजनायें 

(३) विद्यूत उत्पादत--इस योजना में विद्युत के उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि 
हो जाने की आशा हे । दूसरी योजना के श्रन्त तक इस राज्य में २२५ मेगावाट तक 
विद्युत पैदा की जाने लगी थी । तीसरी योजना के अन्त तक यह उत्पादन ७५०५ 
मैगावाट कर देने का लक्ष्य है । इस प्रकार विद्युत शक्ति की उपलब्धि की व्यवस्था हो 
जाने से विभिन्त ग्राथिक कार्यक्रमों के विकास को प्रेरणा मिलेगी । 

(४) उद्योग--तीसरी योजना में औद्योगिक विकास, पर काफी ध्यान दिया 
गयां है | रोजगार तथा आय. वृद्धि के लिये औद्योगिक विकास को अत्याधिक आवश्यकता... 
भ्रनुंभव की गई है । Lek 

(4) कुटीर उद्योगों को प्रधानता--ग्रामीण जनता को रोजगार के ग्रवसर . 
प्रदान करने के लिये कुटीर उद्योगों का यथासम्भव विकास करना ही ऐक मात्र सुगम O O 
उपाय कहा जा सकता है । यही कारण है कि तीसरी योजना में कुटीर उद्योगों के विकास 
पर बल डाला गया है। > 

(६) खनिज उत्पादन--इस राज्य में देश का ४४% बाक्साइट, ५०% _ 
मँगनीज, ३०% लोहा, २५% कोयला तथा विपुल मात्रा में डालोमाइट, चूना, पत्थर . 
आदि खनिज संचित हैं । यदि इनका विवेकपुणां उपयोग किया जावे तो यह राज्य शीघ्र 
ही औद्योगिक क्षेत्र बन सकता है | ne 

(७) सामुदायिक विकास--इस राज्य में सामुदायिक कार्य-क्रम ने काफी प्रगति 
की है । तीसरी योजना में इस राज्य के समस्त क्षेत्रों में नि:शुल्क प्राइमरी शिक्षा का 
किया जावेगा | इस योजना में एक ग्राम विद्यालय, एक कृषि कालेज और क्षेत्रीय अ 
सन्धानशालाग्रों की स्थापना की जावेगी । $ 

(८) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके योजना के श्रन्तगंत ४० हजार श्रतिरिः 
व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जावेगा । : 
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,(९) सहकारिता--तीसरी योजना के अनन्त तक इस राज्य में कुल ५०० नई 
सहकारी कृषि संस्थाओं की स्थापना की जावेगी | प्रायः राज्य के सभी गाँव सहकारिता 
से प्रभावित होंगे । 

प्रन २२- भारत में बेकारी की समस्या के स्वरूप तथा इनकी alert के. 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिये | इसके समाधान के उपाय भी बताइये । 
| (पजाब १९५४, पटना ५४, गोरखपुर; बी०ए० १६६०) 
अथवा 
भारत में शिक्षित बेकारी के क्‍या कारण हैं? इनको दूर करने के उपाय 
बताईये | ; (राजस्थान १६६५) 
Give your views regarding the nature and extent of the problem j 
of unemployment in India. Suggest suitable measures for solving it. | 
Or 
What are the causes of unemployment of educated people in — 
India? Suggest schemes for solving them. 
भारत की सर्वाधिक विकट आथिक एवं सामाजिक समस्या वेरोजगारी की 
समस्या है । डा० Ho एन० राज के छाब्दों में “भारत में श्रम शक्ति तीब्र गति से बढ़ 
- रही है । मध्यम श्रोणी में जो स्त्रियाँ पहले. नौकरी की तलाश में नहीं रहती थीं, wa 
शिक्षा प्राप्त करके काम करना चाहती हैं । पहले के जमींदारों तथा अन्य रईस परिवारों 
के लड़के अपती सम्पत्ति पर जीते थे और कोई काम नहीं करते थे, परन्तु आज बदलती 
हुई दशाओं में उनका भी काम किए बिना काम नहीं चलता maga आथिक हृष्टि 
से निष्क्रिय वर्ग के सक्रिय हो जाने से भी भारत में श्रम-शक्ति तीव्रता से बढ़ने 
लगी, है |? j 
सन्‌ १९६०-६१ में देश में वेकार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगभग ko 
लाख तथा ग्रधं-रोजगार वाले व्यक्तियों की, संख्या का ग्रतुमान १५० लाख से १८० लाख & 
तक लगाया गया है । तीसरी योजना में १७० लाख नए रोजगार चाहते वाले व्यक्तियों S 
की संख्या-वृद्धि का अनुमान है । 

भारत में बेकारी की समस्या की जटिलता का मुख्य कारण देश की बढ़ती d 
जनसंख्या है । गत कुछ वर्षो में इस समस्या ने श्रौर भी विकराल रूप धारण कर लिया _ 

` हे। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-(१) जनसंख्या की गति में तीव्र वृद्धि । (२) ग्रामों 
में कुटीर-उद्योगों का विनाश । (३) व्यवसाय की दृष्टि से कृषि के भ्रतिरिक्त ग्रन्य उत्पादन 
क्षेत्रों का विकास न होना । (४) देश के विभाजन के परिणामस्वरूप जनसंख्या का बहुत 
बड़ी संख्या में विस्थापित होना । E 

उपरोक्त विवरण के भ्रनुसार देश की कुल जनसंख्या ग्रामीण एवं नागरिक दोनों 
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और ऐसे व्यक्तियों की जनसंख्या उनसे बहुत श्रधिक है, जो श्राँशिक रूप से रोजगार पायें a 
हुये है । यहाँ की वेरोजगारी की समस्या ग्रन्य देशों की समस्या से बिल्कुल भिन्न है। | 
भारत में वर्तमान बेरोजगारी को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हँ (१) कृषि 
सम्बन्धी बेकारी । (२) श्रोद्योगिक बेकारी । (३) शिक्षित समुदाय में बेकारी | यहाँ wa 

तीनों प्रकार की वेकारी पर अ्लग-भ्रलग प्रकाश डालेंगे । 242 

कृषि सम्बन्धी बेकारी (Agricultural Unemplo) ment) —ग्रामीण क्षेत्रों 
में वेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है । ग्रामों मे वेक्रारी की समस्या के दो रूप 
हैं-- (1) स्थायी, (7) अस्थायी अथवा मौसमी । (i) स्थायी बेदारी-भारतमें कृषि 
योग्य भूमि उपलब्ध होते हुए भी भूमि की प्रावश्यक्रता अनुभव करने वाले व्यक्तियो का | 
समूह है । ्रतः वह वर्ग, जिसे भूमि की वश्यता पूर्ति न होने के कारण बेकार रहता 
पड़ता है, स्थायी बेरोजगार कहलाता है । ((7) अस्थायी waar मौसमी बेकारी - देश के 
वे वर्ग जो कृषि में पांच महीने काम न करने के कारण वेकार रहते हैं, अस्थायी बेरोज- _ 
गार वर्ग कहलाते हैं। कृषि सम्बन्धी वेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नांकित हैं-- 

(१) मानसूनों पर निर्भरता--भारतीय कृषि वर्षा पर आश्रित होने के कारण 
मानसून का gar बनी हुई है । यद्यपि विगत वर्षों में कृषि सिचित क्षेत्र में कुछ वृद्धि | 
हुई है परन्तु अभी तक यह कुल कृपिगत-भूमि का केवल २१०४% हीहै। इस दया में 
ग्रसिचित कृषिक्षेत्र में भ्रधिक समय तक काम करने का कोई ग्रवसरशेष नहीरह . 
जाता है। | EES 

: (२) गाँवों में सहायक उद्योग-धन्धों का श्रभाव-हमारे देश में सहायक 
उद्योग-प्रस्धों का प्रभाव है अर्थात्‌ मनुष्य किसी निश्चित कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य O O 
कार्य नहीं करते है । उदाहरणार्थ यदि कृषक खाली समय में टोकरी, बान झादि बनाने 2 : 
का कार्य करें, तब अवश्य ही कुछ न कुछ समस्या का समाधान हो सकता है । ae 

(३) उद्योग-धन्धों की प्रतियोगिता-बड़े पैमाने के उद्योग्धन्चो की 
प्रतियोगिता के कारण छोटे उद्योगों के कारीगरों को अपने उत्पादन से वास्तविक लागत _ 
भी नहीं प्राप्त हो पाती है, जिससे उनकी ग्राथिक स्थिति शोचनीय रहती है। इसी के 
प्रभाव से कुटी र-उद्योगों का विनाश होता है श्रौर बेरोजगारी की समस्या विकट रूप 
हन. Fo) a की तीव्र गति--जनसंख्या की तीब्र गति से बढ़ने का प्रभाव _ 
यह हो रहा है कि जनसंख्या का भार कृषि पर बढ़ रहा है, जिससे बेकारी को समस्या _ 
झौर बढ़ती जा रही है | 75०० 

(५) उपज बेचने की अनुचित व्यवस्था--उपज के बेचने की अच्छी व्यवस्था 
न होने के कारण आशिक स्थिति asd नहीं हैं, जिसके कारण कृषक तथा अन्य व्यवसाय | 
बाले अन्य उद्योगों में धन व्यय नहीं कर पाते । १5८ 

(६) अन्य कारण- अन्तिम कारण भूमि का विभाजन होना, किसानों 
ऋशाग्रस्त होना एवं कृषि की दोषपूर्ण प्रणाली इत्यादि बेरोजगारी के लिये : 


दायी हैं । 


त १८4 5.३ 45 
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उपरोक्त कारणों से पता चलता है कि भारत में कृषि का स्तर बिल्कुल ही गिर 
गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो लोग इस aA में फंसे हये हैं, वे अपने जीविकोपार्जन _ 
में श्रसमर्थ हैं देश में गरीबी और दरिद्रता का प्रकोप है, जिससे वेरोजगारी की समध्या 
ate भी जटिल रूप धारण करती जा रही है । देश की श्रथ॑-व्यवस्था को सुधारने के 
लिए उक्त कारणों को प्रभावहीन वनाया जाना अनिवार्य है । र 

ग्रामीण वेरोजगारी की समस्या को सुलकाने के उपाय 

ग्रामीण वेरोजगारी दूर करने के लिए निम्तलिखित ग्रल्प व दीर्घकालीन उपाय 
श्रपनाये जा सकते हैं-- 

(१) सिचाई mfa की व्यवस्था करना--मौसमी वेरोजगारी कों दर करने | 
के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये सार्वजनिक योजना चालु करना, सिंचाई की नाली आदि | 
बनाने की योजनायें चालु करना ale आवश्यक है । इसके ्रतिरिक्त कळ फालतू Bat 
को पैदा करना चाहिये। इसके साथ ही साथ इस समस्या को सुलभाने के हेतु पशु 
मुर्गी afa पालने का व्यवसाय अपनाना चाहिये । 

(२) जनसंख्या पर नियन्त्रण--जनसंख्या की वृद्धि वेकारी की समस्या का | 
मुलभूत श्राधार है । श्रतएव अधिकतम आय के स्तर पर ग्रधिकतम रोजगार की स्थिति 
तक पहुंचने के हेतु जनसंख्या की वृद्धि पर पुर्ण नियन्त्रण की maasar है। इसके | 
लिये परिवार नियोजन के कार्यक्रम को व्यापक विस्तार देना चारि द 


(३) कृषि में ग्रधिक पूजी का विनियोग करना --क्कषि उपज में वृद्धि करने 
के लिये अधिक मात्रा में पुजी. का विनियोग किया जाना चाहिये, ताकि भ्राधुनिक यन्त्रों 
का प्रयोग क्रिये जाने पर उपज में बृद्धि क्री जा सके । 

(४) खेती पर से जनसंख्या का भार कम करने का प्रयत्न करना-- 
खेतीहर मजदूरों की जनसंख्या को कम करने के लिए खेती के लिए अधिक भूमि का 
प्रवन्ध करना चाहिये और देश में श्रीद्योगीकरण कर देना चाहिये, जिससे बची हुई | | 
जनसंख्या उद्योगों में काम कर सके । pic 
| (५) कुटीर उद्योगों का विकास करना--बेरोजगारी की समस्या | 
को सुलकाने के लिये हमको छोटे पैमाने के उद्योगों का विक्रास अवश्य करना चाहिये। | 
| हाथ-करघा उद्योग के साथ-साथ ताले, मोमबत्ती,बटन, जूते इत्यादि. बनाने के छोटे कुटीर | 
उद्योगों को श्रपनाना चाहिये । इसके अतिरिक्त खेती के औजार, चाकु, साइकिनों के छोटे- | 

si, बिजली का सामान प्रादि उद्योगों को श्रपनाकर इस समस्या का बहुत कुछ | 
प्राधान किया जा सकता हे । 
(६) सहकारी कृषि--कृषि-कार्य को व्यक्तिगत रूप से न किया जाकर सामु 
किया जाय, ताकि बड़े-बड़े फार्मो आदि का निर्माण किया जाकर आधुनिक 
योग किया जा सके alt कृषि-उपज में वृद्धि करने से देश सफलता 
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विकास किया जाना चाहिये, जिससे कि देश में कृषि-उपज की विक्री की व्यवस्था तथा 
वस्तुश्नों का आयात-निर्यात सुचारू रूप से किया जा सकता है | परिणामस्वरूप देश की x4 
ae 


प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का अभाव दूर किया-जा सकतांहै।. .. , : , 
औद्योगिक क्षेत्र मे बेकारी को समस्या (Industrial Unemployment) — 
प्राचीन काल में हमारे उद्योगों में श्रम का ग्रभाव था । उस समय देश में उद्योगों की 
स्थापना हो रही थी, परन्तु श्रमिकों का प्रभाव था । कुछ 'समय पुर्वं शहर में नौकरी 
करने के लिये गाँवों से श्रायें हुये श्रमिक सामाजिक, . राजनीतिक झथवां अन्य किसी 
कारणवश आते थे, जिसका परिणाम यह होता श्रा कि श्रमिक अवसर मिलते ही गाँवों में is 
भाग जाते थे, श्रमिकों की इस प्रवृत्ति से मिल-स्वामियों को कठिनाई होती थी । परन्तु र 
ग्रामों को हीनावस्था के कारण श्राज की स्थिति में बिलकुल परिवर्तन भा गया है म्रर्था 
आज श्रमिक काम की तलाश में शहरों में खाली दिन-रातं -चक्कर लगाते रहते हैं। भ्र | 
श्रमिकों का अभाव न होकर रोजगार मिलने का अ्रभाव सर्वथा ag ओर दृष्टिगत 
होता f a 
(१) अभी हमारे देश में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, जिससे इनमें अधिक . 
श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकता | ! र 
(२ उद्योगों का स्थानीयकरण बड़ा satan व त्रुटियुणं है। देश में जिन 
उद्योगों कीं स्थापना हो चुकती है, उनकीं स्थापना सुनियोजित रूप से नंहीं हुई हैं । Pe 
(3) आर्थिक मन्दी कै कारण उद्योग: की स्थिति: बिगड़ जाती है, जिसके k 
परिणामस्वरूप aza से मजदूरों को अपनी रोजी से हाथ घोना पड़ता है । spi m es 
(४) ग्रामों की स्थिति सन्तोषजनक होने के कारण भी हमारे उद्योग भ्रपंना _ 
विकास नहीं कर पाते । डू 
(५) जनतां की क्रय-शवित भुद्रा-स्फीति केः कारण भी कम हो गई, इससे माल 
की माँग कम हो गई है। 
(६) कुछ उद्योगों के अभिनवीकरण से भी यह समस्या बढ़ गई है । 
इस समस्या के समाधान के उपाय --इस समस्या के उपचार के लिए सर्वे- | 
प्रथम हमको औद्योगिक विकास azar चाहिए । इस विकांस के लिए औद्योगिक संगठन 
का परिवर्तन करने की श्रावश्यकता है। धन्धो के अधिक केन्द्रीयकरण को दूर करना 
चाहिये, कच्चे माल के गुणों में सुधार करता चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त श्रमिकों की. 
भ्रौद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध, पूजी के स्रोत तथा प्रबन्धकीय कौशल आदि में सुधार करने 
से इस समंस्या के समाधान करने में पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा । वास्तव मे बेकारी की 
समस्या का समाधान तभी हो सकता है, जब औद्योगिक विकास सम्भव हो । कृषि मे 
इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बची हुई बेकार जनसंख्या को समन्वित कर सक़े। | 
निःसंदेह उद्योगों के विकासं के सहारे ही हम इस संकट से छुठकारा पा सकते हैं अर्थात 
जब्र get श्रौद्योगिक विकास हो जायेगा, बेकारी स्वयं ही समाप्त हो जायेगी । भारतीय | 
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aig एवं संयोजित अंग के रूप में औद्योगिक व्यवस्था का विकास करने से नौकरी का 
स्तर ऊ चा वन्त सकेगा | ह 
शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या -- प्रत्येक देश का त्राथिक विकास जहाँ | 
एक ओर श्रोद्योगीकरण अथवा कृषि पर आधारित है, वहाँ दूसरी ओर उससे भी कहीं _ 
अधिक शिक्षित वर्ग पर भी निर्भर है | यह तिःसन्देह सत्य है कि शिक्षित वर्ग किसी देश 
की ag वास्तविक शक्ति है, जिस पर देशकी समृद्धि निर्भर है। यदि देश का शिक्षित 
वग कार्य Hada हे, तब aaa ही देश उन्नति करके संसार के प्रमुख देशों मै. 
त्वपूण स्थान कर लेगा । इसके विपरीत इस वर्ग के वेरोजगार रहने पर देश Baa | 
की ग्रोर भ्रग्रसर होने लगेगा, क्योंकि बेरोजगार वर्ग खाली रहकर दुष्कर्मों से अपना पेट 
भरते-का प्रयत्न करेगा । फलस्वरूप देश में अराजकता तथा अश्ञान्ति फैल जाने से | 
देशवासियों को महात्‌ कष्ट होगा। ग्रतः प्रत्येक देश की सरकार को शिक्षित वर्ग at 
रोजगार दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये | wa यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही हैकि 
भारत में शिक्षित वर्ग में वेरोजगारी क्‍यों है और इस समस्या का समाधान करने के उपाय | 
क्या हैं ? 3 
शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या के कारण--शिक्षित वर्ग में _ 
बेरोजगारी की समस्या निम्न कारणों से भयंकर रूप धारणा किये हुए है छ: 
(१) शिक्षा पद्धिति--भारतीय शिक्षा पद्धति का दोषपूर्ण होना बेरोजगारी | 
का मुख्य कारण है । ग्राधुनिक शिक्षा केवल पुस्तकों से सम्बन्धित है, जबकि उसमें aga- 
हारिकता का श्रभाव है। परिणामस्वरूप शिक्षित वर्ग शारीरिक कार्य करते हुए संकोच. 
करने लगता है। . 
(२) उद्देश्य रहित शिक्षा--भारतीय विद्यार्थी से यदि प्रश्‍न किया जाय किं | 
आपका शिक्षा ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है, तत्र वह इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सकेगा। | 
इसके विपरीत विदेशों में जिस विद्यार्थी को जिस विभाग श्रथवा क्षेत्र में जाना है, उसी _ 
से सम्बन्धित शिक्षा ग्रहण करता है । ड 
(३) मानसिक प्रवृत्ति के प्रतिकुल शिक्षा--विदेश्ों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण | 
के आधार पर वच्चों की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसके ग्राधार पर बच्चों को शिक्षा दी 
जाती है। इसके विपरीत भारत में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जाता | गतः | 
[नसिक प्रवृत्ति के भ्रनुसार शिक्षा न मिलने के कारणा उन्हें उचित कार्य नहीं मिल 
पाता है। 
(४) टक्नोकल शिक्षा का ग्रभाव--भारत में टेक्नीकल शिक्षा का अभाव है 
उके कारण भारत में टॅक्नीकल व्यक्तियों की एक ओर वाह्य कमी है, दुसरी we 
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उद्देश्य से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं ग्रर्थात्‌ केवल ज्ञान प्राप्त करना आधुनिक शिक्षित *. 
वर्ग का ध्येय नहीं है। फलस्वरूप सब ही शिक्षितों को नौकरी मिलना कठिन हो | 
जाता है | on 
शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी दूर करने के उपराय--शिक्षित at की | 
वेरोजगारी दूर करने का स्थायी इलाज तो यह हो सकता है कि देश की शिक्षा प्रणाली 
में सुधार कर दिया जावे। शिक्षा इस प्रकार प्रदान करनी चाहिये, जिससे पढ़ने के तुरन्त 
बाद ही व्यक्ति रोजगार पा जायें। औद्योगिक क्षेत्र में सरकार को स्वयं देख-मालकर 
उसका विकास करना चाहिये । इससे वेकारी को दुर करने में सहायता मिलेगी । वर्तमान ड 
ग्रौद्योगिक ढाँचे को अधिक कार्थ-क्षम बनाया जाये। सरकार को विकास क्षेत्र के लिये ठा 
अधिक धन की आवश्यक्रता है । इसके लिये व्यक्तिगत रूप से पूंजी विनियोग करने वालों | | 2 
के सामने ग्रपनी योजनायें पूरी कर पूंजी की भावी सम्भावनायें स्पष्ट रूप से रखनी 
चाहिए, जिससे सरकार अपनी योजना पूरी कर सके श्रोर वेरोजगारी की समस्या का. 
समाधान हो सके । इस समस्या को दूर करने के विचार से सरकार ने. अध्ययन-मण्डल 
(Study Group) बनाया था । इस मण्डल का सुझाव था कि देश में सहकारी उत्पादन . 
व वितरण का प्रसार होने से समस्या कुछ सुल सकती है। शिक्षित वर्ग लघुःस्तरीय 
. उद्योगों में उत्पादन कार्य कर सकते हैं, बड़े उद्योगों के सहायक उद्योग चला सकते au 
शिक्षित व्यक्ति यातायात सहकारी ढंग पर कर सकते हैं । इसके , अतिरिक्त इस वर्ग को | oa 
शारीरिक काम करने की झिझक नहीं होती चाहिये । ३ 


तीसरी योजना में रोजगार की समस्या को तीन मुख्य'खूपौ में सुलफाने का | 
विचार है--(1) योजना की संरचना के अन्तगत ऐसे प्रयत्न करना कि जिनसे पूर्वापेक्षाकत | 
रोजगार के प्रभावों का फैलाव ग्रधिक व्यापक ऐवं संतुलित छूप में हो । (ii) ग्रामीण | 
क्षेत्रों के ौद्योगीकरणा का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना जिसमें ये बातें शामिल है-- o 
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, ग्रामीण 
उद्योगों की उन्तति तथा जनशक्ति को पुनः प्रभावशाली रूपः से काम में लगाना प्रादि । | 
(11) लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के अन्य उपायों के अलावा ग्रामीण निर्माण | 
कार्यक्रमों को संगठित करना । ee nem 


प्रश्‍न २३- राष्ट्रीय य से श्राप बया समभते हैं ? राष्ट्रीय आयका क्या 


T 


महत्व है ? राष्ट्रीय आय को कने को विभिन्न रीतियों पर प्रकाश डालिये । मारत १ 
राष्ट्रीय प्राय जानने के क्या प्रयत्न किये गये हैं ? विभिन्‍न भ्रनुमानों में मिन्नताके व 
कारण हैं ? छ ` (राजस्थान १९. 
What is National Income ? What is its. importance ? Wh 
the various methods of calculating it ? Discuss the various efforts 


so far to- calculate the National Income of India and account for 
variations in these calculations. है 


. राष्ट्रीय: आयः की परिभाषा -राष्ट्रीय आय ` को विभिन्‍न चिद्वानों चे 


ade. 
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ढंगों से पारिभाषित करने का प्रयत्न किया है। मार्शल के शब्दों में “भौतिक और 
श्रमौतिक वस्तुश्रों ate सेवाग्रों (जो साल भर में किती देश में उत्पन्न की जाती हैं) 

योग को राष्ट्रीय श्राय कहते gı (The labour and capital of a country, 
acting on: its natural resources’ produce annually a certain net 
aggregate of commodities, material and immaterial - including 
services of all kinds, ‘This is tlie true net annual income or revenue 
of the country of the National Dividend ) । इस प्रकार राष्ट्रीय आय वह 
वस्तु है जो किसी वर्ष में किसी देश के प्राकृतिक साथनों द्वारा उत्पन्न की जाती दै । 
इंसमें कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों और सेवाश्रों 
के द्रव्य मूल्य (Money Value) का योग होता है । प्रो, पीगू के शब्दों में “सबुदाय 
की “श्राय का चह भाग जो मुद्रा में पाया जा सके, राष्ट्रीय आय कहलाता हे ।? 

(National Dividend" in that part of the objective income of the 
community including, of course, income’ derived abroad, which can be 
measured in money.) | Sto कालिन ara (Prof. Calin Clark) ने राष्ट्रीय 
आय का अर्थ किसी भ्रवधि की उन वस्तुओं ate सेवाश्रों के मुद्रा मुल्य से लगाया है, जो 
उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं और जिनका प्रचलित दर पर मुल्यांकन किया जाता 
हैं । इस नई पूजी का मूल्य जोड़कर पुरानी पुँजी की घिसावट का मुल्य घटा दिया 
जाता है । a 

प्रसिद्ध भांरतीय श्र्थंशास्त्री Sto वी० के० झार० बी० राव ने राष्ट्रीय ग्राय को 
इन: शब्दों में पारिभाषित किया है । “राष्ट्रीय आय आयात को मिलाकर वे वस्तुयें और 
सेवायें होती.. हैं. जो किसी wafer में' विक्री के लिये उपलब्ध होतो हैं और जिनका 
अनुमान प्रचलित मूल्य के आधार परः किया जाता है । इनमें निम्न मदों का मूल्य घटा 
देना चाहिये-- (भ्र) स्टॉक की कमी का मूल्य । (ब) उत्पादन में व्यय की हुई वस्तुओं 
और सेवाओं का मुल्य । (स) वर्तमान पूँजी की सुरक्षा हेतु प्रयोग हुई वस्तुओं ग्रौर 
सेवाश्रों का मुल्य: । (द): परोक्ष करों से राज्य की आय- (य) विदेशी व्यापार को श्रनुकुल 
सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) (न) विदेशी ऋण में वृद्धि श्रथवां 
विदेशों में बच्चा हुआ घन, चाहे.वह सरकारी हो या व्यक्तिगत: | . ; 

a राष्ट्रीय श्राय की गणना क्ररते/ससय. किन-किन: वस्तुग्रों और सेवाग्रो- को राष्ट्रीय 
आय. में. सम्मिलित, किया. जाय .?- इस बात, प्र अर्थशास्त्री एक मत नहीं है, राष्ट्रीय: 
आय के aaia वे ही वस्तुयें aaar सेवायें सम्मिलित की जाती हैं, जिनका मूल्यांकन 
द्रव्य के रूप में हो सकता है । इसके अतिरिक्त वे सेवायें या वस्तुयें जिनका द्रव्य के रूप 
में मुल्यांकन नहीं हो सकता राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती, भले ही वे कितनी. 
ही महत्वपुर्ण, क्यों न हों । उदाहरणाथे.एक स्त्री जब गृह-सेविका के रूप'मेंवेतन : पर: 
कार्यं करती है, तब उसकी सेवायें राष्ट्रीय प्राय में: सम्मिलितःकरली जाती हैं) परन्तु : 
qaad गृहसेब्रिका, पत्ती: बनकर काय करती है; तब उसंकी सेवांयें रोष्ट्रीय आय मे 
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सम्मिलित नहीं की जातीं । कुछ विद्वानों के ग्रनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं 
तश्रा मिलने वाली पेन्शन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करना चाहिये.। £ 6944 ड 
राष्ट्रीय श्राय का महत्व?-क्रिसी भी देश की राष्ट्रीय भ्राय का gga ला | 
लेने के बाद Aga सी महत्वपूर्ण बातों का-पता- चल जाता है। उदाहरणार्थ देशकी | 
आधिक प्रगति, देशवासियों के जीवन-स्तर में सुधार तथा. देश की जनसंख्या का ग्रथ २ 
व्यवस्था पर प्रभाव तथा श्रन्य बहुत सी बातों का राष्ट्रीय आय से पता चल जाता है। | s 
यदि हम गत वर्षो की राष्ट्रीय श्राय की वर्तमान वर्षों की राष्ट्रीय आय से तुलना करी| | 
तो हमें पता चल. सकता है कि श्राथिक हृष्टि से कितनी उन्नति हुईहै। Moma we | 
शब्दों में, अन्य वातें संमान रहने पर, : किसी देश की राष्ट्रीय प्राय जितनी अधिक होती | 
हे उस देश का आर्थिक कल्याण उतना ही श्रधिक समझा जाता है। 


देश की ग्राधिक क्रियाओ्रों में जैसे श्रायात-निर्यात कर लगाना, उद्योगों को... 
आर्थिक सहायता देना, मजदूरी की दर निश्चित करना तथा कृषि और उद्योगों में 
समन्वय स्थापित करने में राष्ट्रीय ग्राय के आँकड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। हम जानते 
हैं कि किसी भी देश के लोगों का आथिक कल्याण राष्ट्रीय-प्राय के न्यांयंपूणं वितरण | 
पर निर्भर होता है। भारत एक समाजवादी प्रर्थ-व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, . 
जिसके लिए विकास की पंचवर्षीय योजनायें चलाई जा रही हँ । दो योजनाय समाप्त | 
हो गई हैं ग्रौर तीसरी पर कार्य हो रहा है। इन योजनाग्रों का प्रन्तिम अनुमान इस 
बात से लगाया जायेगा कि इनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होतीहै ।. | 
..- = राष्ट्रीय श्राय ग्रांकने को. रोतियाँ-- राष्ट्रीय आय नापने की दो प्रमुख | र 
रीतियाँ हैं नर 

(१) परिगणाना रीति ग्रथवा उत्पादन गणना रीति (Inventory Method 
or Census of Production Method)—zq नीति में विभिन्‍न उद्योगो, कृषि व्यवसायों Ta 
तथा Baral द्वारा किये गये उत्पादन का द्रव्य के मूल्य में मूल्यकांन किया जाता है। ` 
परन्तु उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध होने पर ही यह रीति सरल और सही 
सिद्ध हो-सकती है । इसमें दो बातों का ध्यान रखना पडता है। एक तो यह कि दोहरी 
गणना न.होने पावे श्रौर दुसरी यह है कि मशीनों आदि की घिसावट का मुल्य घटा 
दिया जाये । 


(२) श्रा; कर रीति (Income Tax Method)—eq रीति के द्वारा 
सरकार को मिलने. वाले श्राय कर के आधार पर देश के सभी व्यक्तियों की वा 
अनुमानित आय ही देश की राष्ट्रीय आय है। इस रोति.में दोष यह है कि सभी व्य 
आयकर की चोरी भी करते हैं। इसलिए इस नोति के अनुसार राष्ट्रीय आय का 
अनुमान लगाया जायेगा वह पूरी तरह सही नहीं हो सकता । A 

~ (३) उत्पादन-प्रणाली एवं आय-प्रणाली का मिश्रित उ 
Sto वी० Ho प्रार० वी० राव ने भ्रपेने अध्ययन में उपरोक्त दोनों रीतियों का 
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अर्थ-व्यवस्था को तीन वर्गों में विभाजन करके एक वर्ग पर प्रथम रीति तथा aa दो 
वर्गों पर दूसरी रीति का प्रयोग किया है । 

भारतीय राष्ट्रीय आय का श्रनुसान - सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत 
की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया था। भारत की गरीवी Bit उसके 
कारणों की खोज करते हुए उन्होंने १८६८ में भारत की प्रति-व्यक्ति आय {Per capita 
Income) का अनुमान Yo रुपये लगाया था । १५६७-&५ में लाड HITT भी इस 
क्षेत्र में कार्य किया । उनके agan यह प्रति-व्यक्ति आय ३० रुपये थी । इसके पश्चात्‌ 
फिन्डले शिराज ने भी कई वार इस क्षेत्र में कार्य किया । उनके अनुसार यह १६११ में 
४९ रुपये, १९२१ में ११७ रुपये, १९२२ में ११६ रुपए श्रौर १६३१ में ३ रुपये थी । 

उपरोक्त सभी अनुमानों में सही हम किसी को भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
अनुमान कर्त्ताश्रों के पास न तो उत्पादन आदि के पर्याप्त ग्रांकड़े ही थे और न उन्होंने 
किसी वैज्ञानिक रीति का प्रयोग इस कार्य के जिए क्रिया थ! । वास्तव में राष्ट्रीय श्राय 
का अनुमान लगाने के जो प्रयत्न TAA समय में किए गये हैं, उनमें निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण हैं-- न 

` go dto Ho आर० वी० राव का अनुमान (१६३१-३२) ¬ प्रसिद्ध 

भारतीय अर्थशास्त्री डा० राव ने १६३१--३२ में भारत की राष्ट्रीय श्राय का अनुमान 
१ ६८९ करोड़ रुपये लगाया था, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति को श्राय ६५ रुपये प्रतिवर्ष 
gist गई थी । sro राव ने कुल भारतीय भर्थ-व्यवस्था को तीन वगों में विभाजित 
किया । प्रथम वर्ग कृषि तथा सम्बन्धित व्यवसायों का था, जिनमें कृषि के अतिरिक्त 
वन, खनिज मछली पकड्ना, मुर्गी पालन तथा डेरी उद्योग शामिल किये गये । डाक्टर 
राव ने इन समस्त उद्योगों की कुल उत्पत्ति को उतके मूल्यों से गुणा करके कुल उत्पादन 
का द्रव के रूप में agaa लगाया । दूसरा वर्ग उन व्यक्तियों का था जो आय कर 
(Income Tax) देते हैं । इस वर्ग में सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर तथा 
विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये कारीगर भी शामिल किये गए । तीसरे वर्ग में विविध 
मदे जैसे मकान तथा जायदाद तथा सरकारी व्यापारिक संस्थायें शामिल की गई । इनसे 
उपलब्ध वाषिक आय का भ्रनुमान लगाया गया । 

इस प्रकार तीनों वर्गों की वाषिक आय का अलग-अलग अनुमान लगाकर तथा 
उसे जोड़कर १९३१-३२ की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया | Sto राव ने 


१६३१-३२ का वर्ष इसलिये चुना कि उसी वर्ष जन-गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई . 


थी, जिससे डा० राव को काफी सहायता मिली । डा० राव ने अन्य सरकारी प्रकाशनों 


से महत्वपूर्ण airs संक्रलित किए तथा विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों तथा वनरी- 


FT CCV, YD 
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गरौं से स्वयं आवश्यक पूछताछ की । ग्रन्त में उनके अ्रनुमान के श्रनुसार भारत के ग्रामीण 


क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति श्राय «० २० तथा नगरौं में १६६ रूपये थी और श्रौसत ग्राय 


६५ २० थी । : wie 
राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान--भारत सरकार ने १९४९ में राष्ट्रीय 


प्राय समिति की नियुक्ति की । इस समिति का कार्य भारत की राष्ट्रीय आय का सही. 
अनुमान लगाना था ॥ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समिति को तीन ari सापे गए । 
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(१)--भारत की राष्ट्रीय-प्राय से सम्बन्धित ving एकत्रित करना । (२) aise को 
एकत्रित करने की रीति के सुधार में सुझाव देना । (३) राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में मविष्य |! 
में अनुमान लगाने के सुझाव देना । है 
उपरोक्त कमेटी के भ्रध्यक्ष प्रोफेसर महल नोविस थे तथा प्रन्य सदस्यों में डा० i 
o के० ग्रार० वी० राव, प्रोफेसर Sto Alto गाडगिल तथा श्री आर० पी० देवराई ; 
। इस समिति ने कृषि, खनिज ta उद्योग के क्षेत्रों में उत्पत्ति गणना प्रणाली तथा 
व्यापार-परिवहन-प्रशासन- सेवाग्रों श्रादि के क्षेत्रों में श्राय प्रणाली को अपनाया । 
राष्ट्रीय आय कमेटी ने ग्रपनी प्रथम रिपोर्ट १६५० में तथा दूसरी रिपोर्ट १६५४ में 
प्रस्तुत की । इन दोनों रिपोटों में १९४८-४९ में १६५०-५६ तक को राष्ट्रीय आय का 
अनुमान लगाया गया है | इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्राय कमेटी के स्थान 
पर एक राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) नियुक्त की, जिसने हाल में 
१६५१-५२ की राष्ट्रीय आय का श्रनुमान प्रकाशित किया है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्राय- पस्नु १६५०-५१ में भारत को 
राष्ट्रीय श्राय तथा प्रति व्यक्ति औसत आय (१६६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) 
क्रमशः १०२४० करोड़ Bo व २८४ Fo थी जो कि सन्‌ १९५५-५६ में बढ़कर क्रमशः 
१२१३० करोड़ Fo व ३०६ २० हो गई । 
दुसरो पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय भ्राय-अनु १६६०-६१ के मूल्यों के 
आधार पर भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय १६५५-५६ में क्रमशः १२१३० 
करोड़ Fo व ३०६ To थी जो कि सनु १९६०-६१ में बढ़कर क्रमशः १४५०० करोड़ 
Bo व ३३० २० हो गई। हन 
तृतीय योजना में भारत की राष्ट्रीय भ्राय--तृतीय पंचवर्षीय योजना की 
जो रूप-रेखा प्रकाशित की गई है, उसके ग्रनुसार (१६६०-६१ के मुल्य स्तर के आधार ४ 
पर) १६६५-६६ के अन्त तक भारत की राष्ट्रीय आय १६००० करोड़ हो जावेगी तथा | 
प्रति व्यक्ति ntaa आय ३८५ ₹० हो जायेगी | 
यद्धपि प्रथम व द्वितीय योजनाकाल में राष्ट्राय आय में ४२% तथा प्रति व्यक्ति _ 
औसत श्राय में १६% वृद्धि हुई फिर भी दुसरे देशों की अपेक्षा भारत की राष्ट्रीय प्राय | 
व प्रति व्यक्ति औसत श्राय बहुत कम है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 


gs 
a 
` 
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4 ४ राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति औसत प्राय 
El देश iu (करोड रुपये सें) (रुपयों मे) 
: १. ग्रमेरिका १६५८ १६८,४४७ ९६० 
। २. कनाडा १२५७ ११,६८० ७,०३५ 
३, ग्रास्ट्रेलिया १९५७ ४,९७० - ५,१७७ 
॥ A ४. इङ्गलैड १६५७ २३,२२० ४,५२० 
> 3 प्र. भारत १६६०-६१ १४,५०० ३३० . 
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राष्ट्रीय श्राय के अनुमान में भिन्नता के कारण--गत वर्षों में भारत की 
राष्ट्रीय आय को आंकने के जो प्रयास किये गये हैं, वे पूर्णतया सही नहीं हैं । उनमें काफ़ी f 
भिन्नता पाई जाती है भ्रौर गल्ती की सम्भावना रहती है। इस भिन्नता के अनेक कारण i 
हैं, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्णं हैं-- | 

(१) समय की विभिन्नता--भिन्नता का पहला कारण यह है कि अनुमान 1 
एक ही समय पर तैयार नहीं किये गये हँ । समय की भिन्नता के कारण परिस्थितियों में | 
भिन्नता हो जाती है । जनसंख्या उत्पादन की मात्रा, वस्तुओं का मूल्य स्तर ग्रादि 
सभी कुछ वदल जाता है, इसलिए यह भिन्नता होनी स्वाभाविक है | 

(२) श्रनुचित ग्रांकडे--जिन व्यक्तियों श्रथवा denii ने राष्ट्रीय am} 
की गणना करने का प्रयत्न किया है, उनके पास विश्वसनीय सूत्रो से सम्पूणं आंकडे f 
उपलब्ध न थे । भारत में उत्पादन के आँकड़े संकलित करने की पद्धति ही दोषपूर्ण है ।. | 
समय, धन तथा योग्य कमंचारियों के श्रभाव के कारण राष्ट्रीय आय के अनुमान में | 
भिन्नता हो जाती है । z 

( ३) क्षेत्रों में विभिन्तता - विभिन्न संस्थाग्रों तथा व्यक्तियों ने समान रूप से - 
एक ही क्षत्र अथवा स्थान पर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की है। कुछ ने अपने 
अध्ययन में सम्पूर्ण देश को सम्मिलित किया है, और कुछ ने केवल कुछ राज्यों को 1. 
जिससे राष्ट्रीय श्राय की गणना दोषपूर्ण रही है। आरम्भ में जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय 
आय का श्रनुमान लगाया, वे राजनैतिक कारणों की वजह से पक्षपात से दूर नहीं रह 
सके । कुछ ने जान-वूझक़र अपने भ्रनुमानों को घटाकर बताया ताकि समस्त उत्तरदायित्व 
विदेशी शासन पर रवखा जा सकें भ्रौर कुछ ने उसे बढ़ाकर व्यक्त बिया । ७ 
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` प्रश्न १-१९२५ तक भारतीय चलन के इतिहास की पूर्ण विवेचना _ 
कीजिये । क्क 
Give an outline of the history of Indian currency till the 
year 1925 ; 
भारतीय चलन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है । सत्‌ १८३५ से पूरव 
भारत में कोई भी सुव्यवस्थित मुद्रा-प्रणाली प्रचलित नहीं थी । इसलिए व्यापार. 
एवं वाणिज्य at हृष्टि से पर्याप्त असुविधाओ का सामना करना पड़ता था]. 
सन्‌ १८३४ में सर्वप्रथम भारतीय टंकण एक्ट द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने देश 
रजतमान की स्थापना की । अध्ययन की सुविधा के हेतु हम १८३५ से लेकर १६ 
तक के भारतीय चलन के इतिहास को चार खण्डों में बाँट सकते है । 
प्रथम महायुद्ध से पुवे का काल (१८३४ से १९१४)- १८२५ त 
भारत में द्वि-धातुमान का चलन थां | भारत के विभिन्न राज्यों में भाँति-भाँति 
और चाँदी के सिक्के चलन में पाए जाते थे । इसमें किसी प्रकार को समानता 
एकरूपता नहीं थी । १८३५ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ध्यान केवल अपने 
के विस्तार की ओर रहा । सन्‌ १८३५ के टंकण अधिनियम (Coinage A 
1835) के आधार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में 
रजतमान (Full-bodied Silver Standard) को स्थापना की। इस 
अन्तर्गत चाँदी के रुपए का भार १८० ग्रेन (११/१२ शुद्ध) निर्धारित किया 
टकसालों में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण घोषित कर दिया गया । इस तरह 
प्रामाणिक सिक्के में १६५ ग्रेन शुद्ध चाँदी निश्चित कर दी गई तथा इस सिक 
` अपरिमित विधिग्राह्म घोषित कर दिया गया । चाँदी का मूल्य सोने में घोषित 
गया | सोने और चांदी के बाजार भाव में परिवतंन होते थे जिनके अनुसार 
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पर स्वर्णमान के रूप में एक धातुमान की स्थापना की गई; इन देशों में फ्रांस, इटली, 
जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नावं आदि शामिल थे । १८७३ में लेटिन संघ (Latin 
Union) ने भी स्वर्णमान स्थापित किया । इस प्रकार चाँदीका मुल्य बरावर घटता 
हो गया और १ ८९२ में एक रुपया केवल १ शिलिंग ३ पेस के बराबर रह गया | 
१८६६ में मैंसफील्ड आयोग (Mansfield Commission) ने भारत में सोचेको भी 
कानुनी ग्राह्य बनाने की सलाह दी थी किन्तु परिस्थितियां कुछ इस प्रक 


: १८७४ से लेकर १5६३ के बीच चांदी की स्वर्ण में कीमतें पर्याप्त तीव्रगति 
: गिर गईं जिससे भारत 2 सरकार को रजतमान बनाये रखना असुविधाजनक हो 
या । दुसरी ओर व्यक्तियों ने सस्ते मुल्य पर चाँदी खरीद कर उसके aah ढलवाने 
आरम्भ कर दिये जिससे देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई और १८७३ से 
१5९३ तक की २० वर्षीय अवधि में मूल्य-स्तर में लगभग २६ प्रतिशत की वृद्धि 
हो X । इस स्थिति का मुकाबला करने के हेतु सरकार ने करों में वृद्धि करने और 
ss त बजट बनाने की नीति का पालन किया किन्तु कोई समस्या हल नहीं हुई । 
नियुक्ति अ २ में सरकार ने हुरशैल कमेटी (Herschel! Committee) क 
समिति Soe. ale क सुझाव- लाडं हरशैल (Lord Herschell) इस 
ee cer स॒ E को तीन TaN पर बिचार करके अपना सुझाव 
व a A प्रकार -(क) चांदी के स्वणं-मूल्य में कमी हो जाने के कारण 
कमी होने व वत्तीय कठिनाइयों को कैसे दूर करे ? (ख) विदेशी विनिमय दर में 
ae om देश के उद्योग-वाणिज्य को होने वाली हानि को कैसे रोका 

(ग) [नियम दर गिर जाने से भारत में रहने वाले यूरोपीय अधिकारियों 
की कठिनाई को कैसे सुलझाया जाये | 


उपरोक्त हे समिति ने १८९२ में अपने सुझाव पेश क्रिए । इन सुभावों के 

अनुसार भारत में सोने के सिक्के चालू करना आवश्यक तथा अनुपयुक्त था । सोने के 

सिक्के चालु करने से स्थिति और भी गम्भीर हो जाने का भय था । इसी प्रकार 

समिति ने १ शिलिंग ६ पेस की विनिमय दर को भी अनुपयुक्त समझा । इसके 

विचार में इस दर का भारत के उद्योग,-व्यापार तथा आथिक जीवन पर बुरा प्रभाव 

' पड़ने की सम्भावना थी । समिति ने अनुभव किया कि रुपए की मुक्त ढलाई बन्द हो 
Beet । सरकार यह कर सकती है कि १ शिलिंग ४ पेस प्रति रुपया की दर 

ae टकसालों में चाँदी के रुपए ढालती रहे और सरकारी खजानों में सभी 
अकार क भुगतान इसी दर पर सोने के रूप में स्वीकार करती रहे । इसी प्रकार बिना 
BA सोने के सिक्कों के चलाये भी स्वणंमान की स्थापना हो सकती है । ‘ 
हर्शल समिति के सुझावों के परिणामस्वरूप सोने चाँदी और दोनों की 


मुक्त ढलाई बन्द कर दी गई । टकसालों के दरवाजे जनता के लिए सदैव के लिए - 
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बन्द थे में 
ake गय । दूसरी ओर एक रुपये में उतने वजन की चाँदी नहीं रही जितना कि 
SST बाहरी मुल्य था । दुसरे शब्दों में रुपया एक सांकेतिक सिक्का बन गया । 


2R TN ने वस की सिफारिशों के आधार पर १८९३ में भारतीय मुद्रण 
ae हु Oinage Act) पास किया जिसके अनुसार रुपये at मुक्त ढलाई 
ee i और अन्य सिफारिशों को कानूनी रूप दे दिया गया। रुपये की विदेशी 
के रुपये देने दर १ शिलिंग ४ पेस हो Bu और इसी दर पर सोने के बदले टकसालं 
जिम्मेदारी तथा करों आदि के रूप में सोने के. सिक्के स्वीकार करने की सरकार ने 

ae ली । कुघ अस्थाई कमी अथवा वृद्धि के अतिरिक्‍त रुपये की विनिमय 
दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और १६१६ तक इसी प्रकार कार्य चलता 
रहा । इसका प्रमुख कारण यह था कि अब चाँदी की कीमतों का विनिमय दर पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। 


लर समिति १८६८ (Fowler Committee)—aq १८९३ के बाद 
भारत में चलन की स्थिति अस्थाई एवं परिवर्तनीय थी । इस अवधि में रुपये का 
स्वतन्त्र मुद्रण तो बन्द कर दिया गया परन्तु देश में वाणिज्य एवं उद्योग का विस्तार 
होने के कारण देश में रुपये के सिक्कों का परिमाण वाणिज्यिक आवश्यकताओं से 
बहुत कम हो गया । सन्‌ १८६६ में भारतीय रुपये की विनिमय दर १६ पे पर 
स्थिर हो गई। वास्तव में यह समय भारतीय चलन पद्धति को स्वर्णमान पर 
आधारित करने के हेतु सवंथा अनुकूल था। अत: इस समस्या पर विवाराध सर 
हेनरी फाऊलर (Sir Henery Fowler) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की 


गई । यह कमेटी रजतमान की व्यवस्था के सर्वथा विरुद्ध थी । इसकी मुख्य सिफारिश 


इस प्रकार थीं-- 


रहनी चाहिये । 
` (२) भारत में ब्रिटिश सावरन (सोने का सिक्का) चलन में होना चाहिएं 
और उसे असीमित विधिग्राह्यता प्रदान की जाये | | 
(३) सरकार को सावरन और अर्ध-सावरन के टंकन के हेतु एक स्वर्णं टक- 
साल रखनी चाहिए 1 


(४) रुपया सांकेतिक सिक्का तो रहे किन्तु उसे भी असीमित विधिग्राह्मता 
प्राप्त होनी चाहिये । जब तक कि सोने के सिक्के एक निश्चित मात्रा से अधिक चलन 
में न हो जायें चांदी की और अधिक रुपयों की ढलाई बन्द रबी जाए । 


(५) विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिये भारत में सोने का एक संचित 


कोष होना चाहिए । 


(६) सरकार को एक अलग सोने का सुरक्षित कोष रखना चाहिये जो पत्र | 
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मुद्रा कोष तथा कोषों से पथक हो । इस प्रकार के कोष के, विदेशी भुगतानों के लिये 


(१) रुपये और स्टलिग की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेस पर ही स्थिर : फि 
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सोने के निर्यातों में सुगमता होगी । रुपये की ढलाई से जो लाभ प्राप्त हो वह सुरक्षित 
कोष में रखा जाये । | | 
. भारत सरकार ने फाऊलर समिति के सुझावों को स्वीकार कर feat ae 

१८६६ में नवीन टंकण अधिनियम पास किया गया । ब्रिटिश सावरेन (सोने का 2 
सिक्का) को कानूनी विधिग्राह्मता प्रदान कर दी गई ओर भारत में उनकी ढलाई की .__ 
व्यवस्था कर दी गई। सरकार भारत में स्वणं चलन (Gold Currency Standard) 
स्थापित करना चाहती थी किन्तु उसे अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली । 
सनु १९००.में रुपयों की ढलाई का कार्य फिर से प्रारम्भ कर दिया भया । सरकार 
ने घोषणा की. कि रुपये के बदले सावरेन केवल विदेशी भुगतानों के लिये ही दिया 
जायेगा । इसका बर्थ यह था कि देश के अन्दर सोने के सिक्को का चलन समाप्त हो 
गया | इस प्रकार भारत में जो मुद्रामान स्थापित हुआ उसे स्वर्ण विनिमय मान कहा 
जा सकता है । कुछ विद्वानों ने उसे स्टलिंग-विनिमय-मान माना है । इस मुद्रामान 
की चार प्रमुख विशेषतायें थीं l 

(१) देश में सोने के सिक्कों का चलन नहीं था । 

(२) देश की घरेलू आवश्यकताओं के लिये चाँदी के रुपये सिक्कों अथवा 
सोने में परिवतंनशील न थे । 

(3) विदेशी भुगतानों के लिये सरकार रुपयों के बदले एक निश्चित मात्रा 
में सोना देने के लिये बाध्य थी । 

(४) विदेशी भुगतानों की सुविधा के लिये सोने का सुरक्षित कोष रखा जाता 
था जिसका एक भाग इङ्गलंड में था। वास्तविक भुगतान काउन्सिल बिल (Council 


Bills) तथा रिवर्स काउन्सिल बिल (Reverse Council Bills) के चलन के द्वारा 
होता था । 


वस्तुतः व्यवहार में फाऊलर कमेटी की सिफारिशों कार्यान्वित न हो सकी | 
नवीत टंकन विधान की असफलता से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उससे देश में स्वर्ण 
विनिमय मान का ही विकास हुआ । यह मुद्रा-प्रणाली पर्याप्त आलोचना का विषय. 
 रही। इप मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में भारत सरकार और भारत मन्त्री के बीच में भी | 
काफी मतभेद रहा । अतएव इस मौद्रिक भर्थ-व्यवस्था पर विचारार्थं चेम्बरलेन 
आयोग की नियुक्ति की गई । 
tec आयोग (Chamberlain Commission) | 
अप्रेल १६१३ में निम्नांकित उद्देश्यों चैम्बरलेन आयोग की नियुक्ति की गई-- 


A EEN NPN ७. TP YT 


(क) फाऊलर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में विनिमय दर को स्थिर | 
रखने के हेतु भारत सरकार तथा भारत-सचिव ने जो उपाय किये थे उनकी जाँच 

रना; (ख) पत्र-मुद्रा निधि एवं स्वर्णमान प्रारक्षण के उपयोग एवं उसके स्थान की | 
तथा (ग) तात्कारि 
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(१) इस आयोग ने स्वर्णे विनिमय मान को जारी रखने का समर्थन किया । 
(२).इस आयोग ने अनुभव किया कि भारत में सोने के. सिक्कों की 'ढलाई 
के लिये टकसाल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि भारत सरकार इसका 
व्यय स्वीकार करे तो सावरेन तथा 3 सावरेन ढालने के लिये टकसाल की स्थापना 
भारत में की जा-सकती है। i E 
(३) स्वणंमान में वृद्धि की जाये और यह कोष इङ्गलेड में रखा जाये। | 
(४) सरकार यह गारन्टी दे कि'यदि विनिमय दर गिरने लगे अथवा अन्य 
किसी कारण से आवश्यकता पड़ने पर वह शिलिग ३३६ पैसे प्रति रुपये की दर पर | 
रिवसं काउन्सिल बिल (Reverse Council Bills) बेच देगी । S Me 
(१) भारत में पत्र-मुद्रा (Paper Money) को-:और अधिक लोचदार बना 
देना चाहिए । ; 
(६) स्वर्णकोष की चाँदी वाली शाखा .बन्द कर देनी चाहिये ।.. चैम्बरलेन = 
आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से पूर्व ही प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होग्या। 
प्रथम महायुद्ध में भारतीय मुद्रा (१६१४ से १९१९)--प्रथम महायुद्ध 
का भारत की राजनैतिक तथा आथिक स्थिति पर भी प्रभाव-पड़ा | विदेशी व्यापार. 
में अस्थिरता आ गईं विनिमय की दरें गिरने लगीं। लोगों ने कागज के नोटों को 
चाँदी के रुपयों तथा सोने में बदलवाने की .कोशिश करनी. प्रारम्भ कर दी क्योंकि 
लोगों को पत्र-मुद्रा पर विश्वास नहीं रहा था ।. १० करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के. 
कागज के नोट सरकारी खजानों को लौटा दिये गये । अगस्त १६१४ में सरकार ने 
स्वर्ण विनिमय मान कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया और लोगों को नोटों के 
बदले सोना देना बन्द कर दिया । i 
इस प्रकार चंस्बरलेन आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वणं-विनिमय मान की पद्ध 
विश्व युद्ध के आरम्भ तक भली-भाँति कार्यशील रही, परन्तु सरकार युद्ध से उत्पन्न | 
परिस्थितियों को सम्भालने में असमर्थ रही और १६१७ तक स्वर्ण विनिमय मान 
पद्धति पूरी तरह से असफल हो गई। ganta भीषण परिस्थितियों कां साम 
करने के हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए, फिर भी अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो 
युद्ध काल में स्वर्ण और रजत को कमी के कारण भारत सरकार ने अपरिवतं 
'पत्र-मुद्रा का निगमन आरम्भ किया | 


— 


त. 


महायुद्ध समाप्त हो गया किन्तु युद्ध के काल में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 
रहीं । विदेशी भुगतान सन्तुलन अब भी भारत के अनुकूल था । चाँदी के भाव 
रहने के कारण कागज के नोटों को चाँदी के सिक्को में बदलना कठिन था । सरकार 
सामने यह प्रश्न था कि युद्ध के बाद के काल मे इन समस्याओं का किस प्रकार सा 
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अनुसार चलन में हेर-फेर की सिफारिश करने तथा (ग) स्वर्ण विनिमय मान कौ 
स्थिरता के हेतु सुझाव देने के हेतु सर हैनरी बैंविगटन स्मिथ की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त की । 

बबिगटन स्मिथ समिति (Babington Smith Commities}—aa समिति 
ने यह सुझाव दिया कि १ रुपया= २ शिलिंग की विनिमय की दर स्थापित की 
जाये । समिति के विचार में चांदी के भाव कुछ और वर्षो तक ऊंचे रहने की 
सम्भावना थी। इसलिये ऊँची विनिमय की दर स्थापित करना आवश्यक था 
जिससे रुपये की सांकेतिक दशा बनी रह सके । दूसरे, ऊचे विनिमय की दर से गृह 
व्यय (Home charges) के भुगतान में भी बचत होने की आशा थी । तीसरे, यह 
दर वस्तुओं के मूल्यों को ओर अधिक agit में agas होगी। समिति के अन्य 
सुझाव इस प्रकार थे-- ; 

१--सावरेन के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी 
चाहिये । 

२ सोने के आवात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न हो । 

३-स्वणं कोष का अधिक से अधिक आधा भाग भारत में रखा जाना 
चाहिये, शेष ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रखा जाये । 

४ पत्रःभुदा के सम्बन्ध में आनुपातिक निधि प्रणाली (Proportional 
Deposit Method) अपनाई जाये | 
a ५--रुपये की विनिमय दर स्टलिंग के स्थान पर सोने में निर्धारित की 

ये । ; sha 

वस्तुतः बैबिगटन कमेटी की सिफारिशों में भारतीय हित की उपेक्षा की गई 
थी । भारत सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए १७२० F 
एक कानून द्वारा १ रुपये को २ शि० के बराबर घोषित कर दिया और इस प्रकार 
Se का अहित किया । प्रथम महायुद्ध के बाद १६२५ तक की अवधि भारतीय 
ह ष्टकोण से शानदार निष्क्रियता (Mastery Inactivity) की अवधि रही जिसमें 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था को सरकार की gegi नीतियों के कारण अनेक घातके 


परिणाम भुगतने पड़े । © 

» ˆ भशन २-- (९२७ से १९३९ तक के भारतीय चलन के इतिहास की 

पुण विवेचना कीजिये । र (आगरा, १९६०) 
ATA 


सन्‌ १९२६ में हिल्टन यंग कमीशन ने किन धारो पर १ शि० 
६ पस अनुपात की सिफारिश की थी। 


(आगरा, १६६३; नागपुर, १९५९, १६६२; विक्रम १६६१; राजस्थान 


es बी० कॉस० १६६३) 
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Describe the history of Indian currency from the year 1927 

to 1939. (Agra 1960) 
Or 


On what grounds was Is. 6d. ratio recommended by the 
Hilton Young Commission in 1926 ? 

(Agra 1963, Nagpur 1959, 1960, Vikram 1961, Rajasthan 

B. Com. 1963) 

प्रथम महायुद्ध के बाद के काल में भारतीय मुद्रा तथा चलन पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक स्थिरता तथा अनिड्चितता का गहरा प्रभाव पडा। यह 
काल युद्धकालीन अर्थ -ब्यवस्था से शान्तिकालीन अर्थ-व्यंवस्था की ओर जाने का था। 
इन परिस्थितियो में सरकार ने २ शिलिंग की विनिमय की दर को स्थगित कर दिया। 
यह कदम ठीक ही था क्योंकि उस हालत में किसी बात का अनुमान पहिले से लगा 
लेना सम्भव न था । इधर इङ्गलेड में युद्धकाल में काफी मुद्रा प्रसार हो गया था। 
जिसका मुख्य कारण यह था कि युद्धकाल में स्टलिग का मूल्य बराबर गिरता गया। | 
१९२५ में इङ्गलेंड ने फिर से स्वणंमान ग्रहण कर लिया । अब रुपये का भी स्टलिंग 
:अथवा सोने से सम्बन्ध स्थापित हो गया और विनिमय की दर १ शिलिंग ६ पेस हो 
गई.। इस समय तक संसार भर में युद्धकालीन अथ-व्यवस्था के स्थान पर शान्ति- 
कालीन अर्थ-व्यवस्था स्थापित हो गई थी और स्थिति स्थिर होती जा रही थी । भारत 
सरकार ने यह अनुभव किया कि देश की मुद्रा व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किये 
जाने चाहियें.ताकि उसका नये रूप से संगठन हो सके । 

हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) — १६२१ Ñ 
श्री हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक नया आयोग नियुक्त किया गया जिसमें श्री | 
पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एकमात्र. भारतीय सदस्य थे । इस आयोग की नियुक्ति 
के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे- (क) स्वर्णं विनिमय मान की कार्य प्रणाली की 
जाँच करके देश में ऐसी उचित एवं स्थिर मुद्रा प्रणाली स्थापित करने की योजना _ 
प्रस्तुत करना | (ख) चलन एवं बेकिंग पद्धति की समन्वयकारी योजना प्रस्तुत करना, 
तथा (ग) इन योजनाओं को कार्याग्वित करने के सुझाव प्रस्तुत Beat | आयोग ने 
१६२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो एक बहुमतीय रिपोट थी वयोंकि श्री पुरुषोत्तम 
दास ठाकुर दास इससे सहमत न थे । हिल्टन यंग आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश. 
की-- | 

(१) भारत में स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर स्वर्ण खण्ड मान (Gold 
Bullion Standard) की स्थापना होनी चाहिये, क्योंकि स्वर्ण विनिमय मान में 
कई दोषः थे--() यह प्रणाली जटिल होती है तथा साधारण जनता की समझ से 
बाहर होती है । (ii) इसमें आवश्यक लोच का अभाव था तथा मुद्रा की मात्रामें 
विस्तार एवं संकुचन कौंसिल बिलों एवं विपरीत कौसिल बिलों बी सहायता से हो पाता. 
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था । (ili) जब रुपया सांकेतिक सिक्का नही रहता था । यह प्रणाली उसी समय 
हटने लगती थी । (iv) इस पद्धति में स्वर्ण की बचत के स्थान पर उसका निरर्थक 
व्यय होता था । (v) इस. प्रणाली में रुपया विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित था और इस 
लिए विदेशी मुद्रा पर ही निर्भर था। कमीशन के अनुसार स्वर्ण खण्ड मान की 
निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहियें-- 

(अ) देश में सोने के सिक्‍क्रों का चलन न हो किन्तु मुद्रा का मुल्य सोने की 
एक निरिचित मात्रा के मूल्य से सम्बद्ध होना चाहिये । 

(ब) मुद्रा संचालक को एक निश्चित मूल्य पर असीमित मात्रा में सोना 
खरीदने अथवा बेचने के लिये उत्तरदायी होना चाहिये । यह क्रथ-विक्रय चाहे किसी 
भी कार्य के लिये क्यों न हो। र 

` - (स) सोने के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । 

(द) प्रत्येक व्यक्ति सरकार से कागजी नोटो के बदले सोना प्राप्त करने का 

अधिकारी हो । 1 


(२) रुपये तथा स्टलिंग अथवा हपये तथा सोने की विनिमय दर १ शिलिग 
६ पेस पर स्थिर रखी जाये | 
(२) सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत में एक केन्द्रीय बैंक की 
“स्थापना होनी चाहिये जिसका मुख्य कार्य देश की मुद्रा तथा साख पर नियन्त्रण करना 
हो और जो विदेशी विनिमय की दर का प्रबन्ध करे । इस केन्द्रीय बेंक के निम्न- 
“लिखित कायं होने चाहिये - : 
` (अ) २५ वर्षं तक नोट छापने का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही हो। 
(ब) केन्द्रीय बैंक द्वारा छापे गये नोटो पर भारत सरकार की गारन्टी होनी 
. चाहिये । 
(स) जनता को नाटों के बदले रुपये के सिकके प्राप्त करने का कानूनी हुक 
न हो । केन्द्रीय बैंक जो आगे से मुद्रा संचालन का कार्य करेगा इस बात के लिये - 
स्वतन्त्र हो कि वह जनता के नोटों के बदले रुपये के सिक्के दे अथवा छोटी कीमत के i 
नोट दे। i 
a (४) स्वणंमान-निधि तथा पत्र-मुद्रा निधि जो अब तक दो अलग सोने के 
 कोषों के रूप में रखी जाती थीं उन्हें मिलाकर एक कोष में कर दिया जावे । 
H (५) भारत सरकार द्वारा चालु किये गये एक रुपये के नोटों का फिर से 
` केन्द्रीय बेकों द्वारा निगम किया जाये | 
च हिल्टन आयोग की उक्त सिफारिशों बहुमत से पास हुई । आयोग के एकमात्र | 
_ भारतीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने आयोग की सिफारिशों का बिरोध 
. किया | उन्होंने स्वर्ण-पाट-मान का विरोध करते हुए स्वणं-चलन-मान प्रचलित करने 
पक्ष लिया । इसी प्रकार उन्होंने विनिमय दर की स्थापना के बारेमे १ शिळ 
के बजाय १ शि० ४ पंस की दर का समर्थन किया. 2: ४५ ० ५ २ E E 
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हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मन्जूर कर लिया | माचं 
१६१७ में भारतीय धारा सभा ने एक करेन्सी बिल पास किया जिसके द्वारा 
विनिमय की दर १ शि० ६ पेस निश्चित कर दी गई। सरकार पर यह भार सौंपा 
गया कि वह २१ २०७ आने १० पाई की दर पर जनता से सोना खरीदे और 
४०-४० तोले की सोने की छड़ों के रूप में जनता के हाथ सोना बेचे । विदेशी 
भुगतान के लिये सरकार उपरोक्त विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा भी बेच सकती थी । 
इसके साथ-साथ सोने के सिक्कों (सावरेन तथा 3 सावरेन) का चलन बन्द कर दिया 
गया | भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थापना के प्रश्‍न को कुछ समय के लिये स्थापित कर 
दिया गया जो बाद में रिजवं बॅक के नाम से स्थापित हुआ | 
विनिमय दर सम्बन्धी वाद-विवाद--जिस समय हिल्टन यंग आयोग की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसी समय से १ firo ६ Ga की विनिमय की दर के विषय में | 
एक भारी वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। भारत सरकार के वित्त-सदस्य सर बासिल | 
केट (Sir Basil Blankett) ने १ शि० ६ पेस की दर के पक्ष में निम्नांकित तक 
प्रस्तुत किये ETa 
( १) यह दर पिछले दो वर्षों में. स्थिर थी जो इस बात का संकेत था कि _ ह 
यह प्राकृतिक दर थीं तथा भारत और संसार की आथिक परिस्थितियों के कारण | 
उत्पन्न हुई थी । इसलिये इसे स्थिर रखना उचित था । 
(२) इस दर पर देश के मूल्य-स्तर, उत्पादन व्यय तथा अन्य क्षेत्रों में भारत . 
की अर्थ-व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित हो चुका था और इसमें परिवर्तन की कोई | 
आवश्यकता न थी । 
३) केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपने बजट बनाते समय इस 
दर को आधार माना था | इस दर के परिवर्तन से और अधिक कर लगाने को, 
आवश्यकता पड़ सकती थी | so 
(४) १ शिलिंग ४ पस की दर पर भारत के घरेलू मुल्य-स्तर के नीचे _ 
गिर जाने की सम्भावना थी जिसे ऊपर उठाने के लिये और अधिक मुद्रा-प्रसार करना 
पड़ता | 


(५) १ शि० ४ पेस की दर अवास्तविक मानी गई क्यों कि उसे बनाये = 
के लिये मुद्रा-प्रसार करना अनिवायं था और इसके बिना कार्य नहीं चल सकता था । 

(६) १८ पेस की दर रुपये की वास्तविक शक्ति की सूचक है क्योंकि यदि 
इस दर पर रुपये का अधिमूल्यन माना जाये तो देश के व्यापाराशेष मे प्रतिकूलता 
समस्या पैदा हो जाती, जबकि इस तरह का कोई चिन्ह देश के व्यापाराशेष से 
विद्यमान नहीं है । 4 

(७) सन्‌ १६१७ से १६२५ के दौरान में १६ पेस की दर असफल सिद्ध 
चुकी है | अतएव यदि फिर से इसी दर को निर्धारित कर दिया जाए तो 
आशय मर्थ्‌-व्यबस्था में उथल-पुथल को चुनौती देना होगा। 
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विपक्ष के तर्क--सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने, आयोग के उक्त 
बहुमतीय तर्को को अस्वीकार करते हुए १ शि० ४ पैस प्रति रूपया विनिमय दर के 
पक्ष में तथा १ शि० ६ पेस के विपक्ष में, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये -- 

(१) पिछले २० वर्षों से विनिमय की दर १ शि० ४ पैस प्र बनी हुई 
और यही एक वास्तविकं दर थी | 

(२) भारत में वस्तुओं का मुल्य-स्तर १९१४ तथा १९१६ में एक समान 
था । इस प्रकार १६१४ में १ शि० ४ पेस जो विनिमय की दर थी वही १६२६ 
भी रहनी चाहिये । 

. (३) पिछले चार वर्षों में भारत में अच्छी फसलों के कारण एक प्रकार की 
अस्थायी सम्पन्नता हो गई थी । इसके आधार पर विनिमय की दर को १ शिलिंग 
६ पस स्थाई रूप से स्वीकार कर लेना भारी भूल है क्योंकि यह दर आगे चलकर 
अवास्तविक सिद्ध होगी । 

(४) ऊँची विनिमय की दर विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देगी और 
भारतीय उद्योगों को जो संरक्षण सरकार द्वारा प्रदान किया गया था उसका उद्देश्य 
विफल हो जायेगा। 

(५) उस समय तक विदेशी व्यापार की स्थिति भारत के अनुकुल थी 
अर्थात्‌ भारत के निर्यात आयातों से अधिक थे, उसकी स्थिति विपरीत हो जाने की 
आशंका थी । इससे देश को आथिक हानि होने का डर था । 

(६) नई विनिमय की दर को बनाये रखने के लिये मुद्रा-संकुचन की 
आवश्यकता पड़ेगी जिसके परिणामस्वरूप देश की उत्पादन प्रगति को ठेस पहुंचेगी | 

(७) संसार भर में सोने के भाव गिर जाने की आशा थी जिसके कारण 
१ शि० ६ पेस की दर को बनाये रखना बड़ा कठिन कार्य होगा । 

: (=) इस दर को बनाये रखने का एकमात्र उपाय भारत से भारी मात्रा 
में सोने का निर्यात करना है । यह देश के लिए अहितकर सिद्ध होगा क्योंकि इससे 
भारत के स्वर्ण कोष कम हो जाने की सम्भावना रहेगी । 


(६) ऊंची विनिमय दर का तात्पर्य एक प्रकार से परोक्ष ढंग के कर लगाने 


Me 


é 


ay $ 


` का है क्योंकि इसे एक प्रकार का अहृद्य मुद्रा-प्रसार माना जाता है । 


इस तरह सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने १८ पेस की विनिमय दर का 

विरोध किया और १६ पेस की दर का समर्थन किया। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा 
“a a. 

था, “यदि १८ पेम की दर को स्वीकार कर लिया जाये तो भारतीय अथं-व्यवस्था 


` आगामी कुछ वर्षो में ही इस तरह संकटग्रस्त हो जायेगी कि इसके परिणामों का 


wax 


 अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, परन्तु ये परिणाम अन्ततः बहुत भयंकर 


होंगे ।” भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए १६२६ के 
चलन एक्ट के द्वारा विनिमय की दर १८ पेस निर्धारित कर दी तथा दस दर को 
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कायम रखने के हेतु आगामी वर्षो में देश का सोना व चाँदी बहुत बडी मात्रा में 
विदेशो को भेजा गया । 

हिल्टन यंग कमीशन ने भारत के लिये स्वर्ण विनिमय मान का विरोध करते 
हुए स्वणे पाट मान की स्थापना की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने ईस 
सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया और विदेशी मुद्राओं में रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण | 
के स्थान पर स्टलिग में ही रहने दिया । १६२६-३१ की विश्वव्यापी आथिक मन्दी 
का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर भो घातक प्रभाव पड़ा । शने. झनै. भारतीय निर्यात 
का परिमाण कम होता गया तथा अनुकूल भुगतान सन्तुलन समाप्त हो गया । फलतः 
१ शि० ६ पेस की विनिमय दर को जारी रखना बहुत कठिन हो गया | 

१६३१ में इङ्गलेड ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया । इसका भारतीय मुद्रा 
प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा । अब रुपये का सम्बन्ध स्टलिग से रह गया । रुपये 
की सोने में परिवर्तनशीलता aara कर दी गई क्योंकि स्टलिग का अब सोने से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार १६३३ के बाद भारत में स्वणं खण्ड मान (Gold 
Bullion Standard) के स्थान पर स्टलिग विनिमय मान (Sterling Exchange 
Standard) स्थापित हो गया । 

स्वणँमान समाप्त हो जाने के कारण स्टलिग का सोने में मूल्य घटने लगा 
और यही बात रुपये के साथ भी हुई । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने 
विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया जिसका मुख्य उद्देश्य सट्टे की प्रवृत्ति को रोकना 
था । अनुभव ने यह सिद्ध किया कि इस विनिमय नियन्त्रण की कोई आवश्यकता ही 
न थी | इसलिये १६३२ में इसे समाप्त कर दिया गया | ; 


१९३३ से १६३८ तक के काल में विनिमय की दर १ दिलिंग ६ पेस पर ही... 


स्थिर रही किन्तु इसकी भारत को भारी कीमत चुक्रानी पडी । जैसा कि अनुमान था 
कि आथिक मन्दी के काल में भारत का विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल से प्रतिकूल 
हो गया और इस प्रतिकूल व्यापार संतुनन के कारण भारी मात्रा में भारत से सोने का 
निर्यात किया गया । सोने का निर्यात विनिमय की दर को स्थिर रखने का एकः 
मात्र उपाय ATL १६३१ से १६३८ तक के काल में भारत से लगभग ३५० करोड़ 
रुपये के मूल्य का सोना निर्यात किया गया । यह नीति सरकार ने जान-वूभकर 
अपनाई थी । जब संसार के अन्य देश सोने का संचय कर रहे थे भारत से सोने 
का निर्यात हो रहा था क्योंकि विदेशी सरकार भारत से अधिक से अधिक मात्रा में 
सोता इङ्गलेंड ले जाना चाहती थी । भारत के लोगों ने इस बात की माँग मी की 
कि सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाए किन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया 
गया | सरकार का कहना था कि भारत में सोने की कोई कमी नहीं है और भारत 
को उसका अच्छा मूल्य मिल रहा है । | 


रिज़वं बेक को स्थापना- हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young 
Commission) ने भारत में एक केन्द्रीय बेंक की स्थापना की सिफारिश वी थी तथा | 
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इस वेक के ऊपर इन कार्यों की सिफारिश की थी--(1) इसे पत्र-मुद्रा के निर्गमन का 
एकाधिकार प्राप्त होना चाहिये । (ii) यह सरकार का बेंकर होना चाहिये । (iii) यह 
बेंकों का भी बेक होना चाहिये । (iv) इसका कार्य रुपये का विदेशी मुद्राओं में मुल्य को 
स्थिर रखना होना चाहिये । (४) इसे भारत के लिए एक अच्छी साख नीति विकसित 
करनी चाहिये । वास्तव में सरकार ने कमीशन की इस सिफारिश को कुछ समय के 
लिए स्थगित कर दिया था । १६३१ की केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति (Central 
Banking Enquiry Committee) ने इसकी स्थापना पर फिर से जोर fears 
अगस्त सन्‌ १६३४ में भारत सरकार ने fead वेक ऑफ इण्डिया एक्ट (Reserve 
Bank of India Act) पास किया जिसके द्वारा १ अप्रेल १६३५ को इस बेक की 
स्थापना हो गई । रिजवे वैंक की स्थापना से भारतीय चलन प्रणाली में भी महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन हुए । (i) नोट छापने तथा उसकी निकासी का कार्य अब रिजर्व बेक के 
हाथ में सौंप दिया गया । (ii) रिजर्व वेक को देश में साख-नित्रन्त्रण (Credit Con- 
trol) का भी भार सौंपा गया । (iii) पत्र-मुद्रा कोप (Paper Currency Reserve) 
स्वणं-कोष (Gold Reserve) तथा बे किग कोष (Banking Reserve) को एक जगह 
मिला दिया.गया जिसके संचालन तथा प्रबन्ध की जिम्मेदारी अब रिजर्व बैंक पर 
थी । (iv) रिजर्व बेक को विदेशी विनिमय की दर का प्रबन्ध करने का भार भी सौंप 
दिया गया । 

भारत से चाँदी का निर्यात-१६३१ से १६३६ के बीच सोने के अतिरिक्त 
भारत से भारी मात्रा में चाँदी का भी निर्यात किया गया । इसके दो कारण थे । 
प्रथम तो यह कि विदेशों में चाँदी के भाव भारत की अपेक्षा अधिक थे । दूसरे, अब 
भारत सरकार के रजत कोषों (Silver Reserves) की कोई आवश्यकता नहीं रह 
गई थी क्योंकि सरकार ने कागज के नोटों के बदले चाँदी के रुपये देना बन्द कर 
दिया था । १६३४ तक दो करोड़ ale चाँदी भारत से निर्यात की गई । १६३३ में 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समझोते के अनुसार अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों 
ने प्रतिवर्ष ३:५ करोड़ ala चांदी खरीदने का निर्णय किया । ५ में अमेरिका 
ने बहुत बड़ी मात्रा में चांदी खरीदनां शुरू कर दिया जिससे चाँदी के भाव बढ़ गये । 
उसी समय चीन को रजतमान (Silver Standard) का त्याग करना पड़ा जिससे 
अमेरिका को अपनी नीति बदलनी पड़ी और चाँदी के दाम फिर गिरने लगे। 
- १६३९ तक भारत से चाँदी का निर्यात होता रहा । 

हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों का भारतीय चलन प्रणाली के विकास 
पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, यद्यपि आयोग के वास्तविक उद्देश्य की पुति नहीं हुई । 
आयोग रुपए का सोने से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था जबकि व्यवहार में 
रूपये का सम्बन्ध स्टलिग से ही स्थापित हो सका । इस प्रकार बिदेशी बाजार में 
रुपये की कोई स्वतन्त्र स्थिति न थी । आयोग ने १ शिलिंग ६ पेस की विनिमय दर 
_ की सिफारिश अवश्य की थी किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि हंर स्थिति में 
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इसी दर को कायम रखा जाये । उस समय इंगलेंड द्वारा स्वणंमान .की समाप्ति का 
कोई प्रश्न नहीं था । यह दर तो केवल रुपए का सोने से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
करने के उद्देश्य से बनाई गई थी | 
प्रश्‍न ३- भारतीय चलन तथा विनिमय के इतिहास में दुसरे महायुद्ध | 
काल से होने वाले परिवतंनों की विवेचना कीजिये । $ 
_ अथवा 
द्वितीय महायुद्ध के भारतीय चलन प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों 
की संक्षिप्त व्याख्या कोजिये । (आगरा १६६५) 
Discuss the changes brought about by the 2nd World War in — 
history of Indian Currency and exchange 
Or 
Discuss briefly the effects of Second World War on Indian 4 apes 
Currency. - (Agra 1965) 
दुसरा महायुद्ध सितम्बर सन्‌ १६३६ को प्रारम्भ हुआ था। उस समय तक . 
भारत में स्टलिग विनिमय मान स्थापित था और भारत से सोने तथा चाँदी का | 
निर्यात बराबर हो रहा था। युद्ध शुरू होने के बाद भी निर्यात चलता रहा। | 
१९३८-३९ में १३:७९ करोड़ रुपए तथा १९३६-४० में ४२:०२ करोड़ रुपये के... 
मूल्य का सोना भारत से निर्यात किया गया । इस समय भारत का विदेशी भुगतान 
सन्तुलन पक्ष में थाओर इसलिये उसे ब्रिटेन से स्वर्ण मिलना चाहिये था । परन्तु | 
भारत को ब्रिटेन से केवल स्टलिंग प्रतिभूतियाँ ही मिली जिनके माध्यम से अधिक | 
नोट छापे गये और परिणामस्वरूप देश में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति जोर पकइती | 
गई । इस स्थिति को सुधारने के हेतु ford बेक को यह अधिकार दिया गया कि 
वह अपने पास रक्षित कोष के सोने का मूल्य बाजारी भाव के प्रनुसार आँक कर 
उसका प्रयोग भारत और अमेरिका में. रखे जाने वाले कोों के हेतु कर ले। | 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्वर्ण के-तिर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने ओर अमेरिका _ 
से माल के बदले केवल - स्वर्ण लेने की व्यवस्था की । , Sa 
युद्ध के दिनों भारतीय मुद्रा. की अजीब स्थिति थी । भारतीय रुपया एक | 
सांकेतिक-प्रामाणिक सिक्के की हैसियत से कार्य कर रहा था । घरेलू आवश्यकताओं | 
के लिये छोटे सिक्के निकिल के तथा तांबे के पैसे चालू किये थे । लोग चाँदी के रुपयो | 
को दबाकर रखने लगे थे । इस स्थिति का सामना करने के.लिये सरकार को अनेक 
कदम उठाने पड़े | 
वैसे तो भारत का दूसरे महायुद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु एक गुलाम 
देश होने के कारण भारत को भी युद्ध में भाग लेना पडा । युद्ध को प्रगति के साथ | 
साथ भारंतीय अर्थ-व्यवस्था में भी परिवतन होते गये । युद्ध का सबसे बडा प्रभाव 


यह हुआ कि भारत. मे मुद्रा-प्रसार (Inflation) हो गया । एक ओर तो वस्तुओं के 
उत्पादन में वृद्धि हुई और दुसरी भोर उनके लाभ प्रतिदिन बढ़ने लगे । इसका सबसे 
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अधिक लाभ किसानों को हुआ । उनके पुराने कर्ज समाप्त हो गये और उनकी 
आथिक दशा में सुधार होने लगा। समस्त भारतीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन 
मिला क्योंकि विदेशों में वस्तुओं के आयात लगभग बन्द हो गये थे और भारतीय 
उद्योगों को ही सैनिक तथा नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा था। 
विनिमय की दर १ शिलिंग ६ पेस पर ही थी किन्तु उसे स्थिर रखने के लिये 
विनिमय नियन्त्रण की शरण लेनी पड़ी । देश में कागज के नोटों का चलन अधिक बढ़ 
गया। | 

युद्धकाल में जनता का सरकार की साख के प्रति रुख बदल गया और उसने 
dat और डाकखानों से अपना रुपया निकालना शुरू कर दिया। इस स्थिति में 
सरकार के सामने यह गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई कि रुपये की माँग को कैसे पुरा 


किया जाए क्योंकि टकमालें इतनी बड़ी मात्रा में चाँदी के सिक्के ढालते में असमथ * 


रहीं । इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के हेतु सरकार ने एक आदेश जारी किया 
जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक रुपये रखने पर अपराधी 
घोषित कर दिया गया । सन्‌ १६४१ में एक ae के नोटों की निकासी की गई । 
सन्‌ १६४० से लेकर १६४२ तक जारी किए गए आदेशों के अनुसार लगभग सभी 


~~ 
> 


रुपए ओर अठन्नी के सिक्को का विमुद्रीकरण कर दिया गथा । छोटे सिवकों की बढ़ती 
हुई माँग को पुरा करने के हेतु बम्बई में “Smali Change Depots” खोले गए 
तथा पीतल की इकन्नी, दुअन्नी व अधन्ना के faa जारी किए गए | मोटे तौर पर 
युद्ध-कालीन चलन की कुल वृद्धि में ८२-५९% पत्र-मुद्रा की वृद्धि हुई, ११% रुपए 
के Rasi की gfe हुई तथा ५६% छोटे सिक्कों की मात्रा में वृद्धि हुई । 

मुद्रा-प्रसार _ युद्ध काल में मुद्रा का बहुत अधिक प्रसार हुआ । १६३६ में 
पत्र-चलन का परिमाण केवल १७६ करोड़ Go था जो कि १९४४-४५ में १०८५ 
करोड़ Go और १६४७-४८ में १३०४ करोड़ Vo का हो गया । इस काल में कुल 
मुद्रा के परिमाण में भी वृद्धि हुई। १९४२-४३ और १९४४-४५ के वर्षो 
में कुल मुद्रा की मात्रा ११६८ करोड़ २० से बढ़कर १६२२ करोड़ ₹० के 
बराबर हो गई थी। इस काल में थोक कीमतों के साधारण मूल्य-स्तर में भी 
वृद्धि हुई । १९३९ को आधार वषं मानकर १६४३-४४ और १६४७-४८ के वर्षों 
में थोक कीमतों का निर्देशांक क्रमशः २३६:५ और ३०७०० था । देश में तीव्र 
गति से मुद्रा-प्रसार का एकमात्र कारण यह था कि भारत से ब्रिटेन को जो माल 
गया उसके उपलक्ष में रिजवं बेंक को केवल स्टलिङ्ग प्रति-भुतियाँ ही मिलीं और 
रिजवं बेक इनके आधार पर नोटों का प्रकाशन करता गया । 


विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—faaat विनिमय की दर में 
स्थिरता रखने के उद्देश्य तथा युद्ध को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए इंगलैंड 


` ने विनिमय नियन्त्रण का निश्चय किया। भारत सरकार ने भी इस नीतिका 


5 अनुसरण किया ताकि किसी प्रकार की विनिमय सम्बन्धी समस्या न होने पावे, 
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भारतीय रक्षा विधान (Defence of India Rules) के आधीन सरकार ने निम्न- 
लिखित वातों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया-- 
(१) विदेशी विनिमय का खरीदना । | 
(२) विदेशी विनिमय प्राप्त करना । 
(३) प्रतिभूतियों का बेचना तथा उनका निर्यात । 
(४) प्रतिभूतियों का प्राप्त करना । 


अपनी ओर से इन बातों के शासन का अधिकार सरकार ने रिजर्व वेक को 
दे दिया | 


` 


सरकार की ओर से विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य करने के लिये कुछ 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं को लाइसेंस (Licences) दिये गये । इसी प्रकार के लाइसेस | 
कुछ विदेशी विनिमय वेकों को भी दे दिये गये । यह प्रतिबन्ध ब्रिटिश साम्राज्य वाले. 
देशों पर लागू नहीं था । विदेशी भुगतानों के लिये रिजर्व वेक से ] आज्ञा, लेनी पडती 
थ्री । आज्ञा के विना प्रतिभूतियों का आयात-निर्यात नहीं हो सकता था । ु 

देश का विदेशी व्यापार (आयात तथा निर्यात दोनों) पर विनिमय नियन्त्रण के 
फलस्वरूप नियन्त्रण कर दिया गया था । यह नियन्त्रण स्टलिग क्षेत्र के देशों पर 
तो लागु नहीं था किन्तु दुलंभ मुद्रा - वाले देशों तथा डालर क्षेत्र के देशों से व्यापार | 
करने पर लागू था । कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बिना लाइसेंस प्राप्त किये अथवा 
रिजवं वेक से अनुमति लिए हुए इन देशों से न तो कोई चीज आयात कर सकता था. 
और न किसी प्रकार का विदेशी भुगतान कर सकता था । केवल युद्ध तथा उपभोक्ता | 
सम्बन्धी aga हो आयात करने की अनुमति दी जाती थी । यह प्रतिबन्ध निर्यात 
पर भी था । भारत सरकार ने ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करना उचित 
समभा जो स्टालिंग क्षेत्र के बाहर वाले देशों को भेजी जाती थीं । इन वस्तुओं at 
निर्यात दर के' नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य निर्यात से अधिक से अधिक मुल्य प्राप्त | 

` करना तथा उसके भुगतान को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना था । इस उद्देश्य में सरकार a 

सफल हुई किन्तु उसका जो लाभ हुआ वह ब्रिटिश सरकार को भारत के खाते में. 
दिया गया । दूसरे शब्दों में भारत के पौंड पावने (Sterling Balances) दिन-प्रति- 
दिन बढ़ते गये किन्तु तत्काल लाभ कुछ भी प्राप्त न हुआ। यह कमाई युद्ध के संचालन 
के कार्यों में ही व्यय होती रही । a 

साम्राज्य डालर कोष (The Empire Dollar P००।)_-युद्ध विराम . ; 
के दिनों में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्य वाले देशों को विदेशी विनिमय निधि. 
(Foreign Exchange Reserves) पर नियन्त्रण कर दिया गया था ताकि उनका ' 
प्रयोग व्यक्तिगत देशों द्वारा न होकर सामूहिक रूप से युद्ध के संचालन सें किया 
जा सके इस प्रकार डालर क्षेत्र - (01187 Area) वाले, देशों से जो भी भुगतान. 
मिलना होता था वह एक जगह जमा होता रहता था । इस निधि को साम्राज्य . 
डालर कोष (The Empire Dollar Pool) के नाम से पुकारा जाता था । प्रत्येक _ 
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देश को अपनी कमाई के बदले स्टलिग दे दिये जाते थे ताकि डालर का प्रयोग युद्ध 
के संचालन के लिये होता रहे | इस योजना के अनुसार समस्त स्टलिग क्षेत्र के देशों 
की मुद्रा इकाई स्टलिग ही हो गई थी श्रौर एक साथ सब देशों में विनिमय नियन्त्रण 
लागू हो गया था । यह प्रयत्न किया गया कि हर एक सदस्य राष्ट्र द्वारा डॉलर क्षेत्र 
से न्युनतम मात्रा में आयात तथा अधिकतम मात्रा में निर्यात किया जाये ताकि डॉलर 
की दुर्लभता समाप्त हो सके तथा दुलंभ डॉलरों का अधिकतम लाभ के सिद्धान्त के 
अनुसार उपयोग किया जा सके । 

अनुमान लगाया गया है कि युद्ध काल में भारत का डॉलर क्षेत्र वाले देशो से 
_घ्यापाराधिक्य लगभग ४०५ करोड़ रुपये रहा जो सारा का सारा साम्राज्य डालर 
कोष में जमा कर दिया गया था । १३४० में भारत सरकार ने विदेशी विनिमय के 
उपयोग. में किफायत करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई जिसके अनुसार आयातों 
पर और अधिक प्रतिवन्ध लगाए गए | इससे स्थिति बहुत अच्छी हो गई और भारी 
मात्रा में भारत को विदेशी विनिमय की बचत होने लगी | युद्ध की स्थिति जब कुछ 
“अच्छी थी तव सरकार ने आयात नियन्त्रण को कुछ ढीला कर दिया । उसी समय 
भारत को अमेरिका से भारी मात्रा में अनाज मंगाना पड़ा | इससे विदेशी भुगतान 
का सन्तुलन फिर प्रतिकूल होने लगा । बाद में सरकार को आयातों पर फिर बड़ा 
नियन्त्रण करना TST । इधर साम्राज्य वाले देशों के आयातो पर जो नियन्त्रण १ ९४० 
में लगाये गये थे उन्हें ढीला कर दिया गया । 

नवम्बर १९४५ में राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning 
Committee) ने यह माँग की थी कि “साम्राज्य डालर कोष के सम्पूर्ण व्यवसाय 
का स्पष्ट और पूर्ण विवरण प्रकाशित किया जाये ताकि जहाँ तक सम्भव हो यह 
` निर्धारित किया जा सके कि उसमें भारत का कितना भाग है जो उसे वापिस दिलाया 
जा सके। कोष में और अधिक संचय तत्काल बन्द कर दिया जाए तथा भारत के 
द्वारा अब से भविष्य में बिक्री की गई वस्तुओं श्रौर सेवाओं के रूप में अजित डालरों 
को उसके खाते में जमा कर उसे उपलब्ध किया जाये ।” | 

भारतीय विद्वानों का मत था कि युद्ध की समाप्ति के बाद साम्राज्य डालर 
कोष में जमा पुँजी का प्रयोग भारत के आथिक. विकास की योजनाओं के लिये हो 
सकेगा और इस प्रकार युद्ध के दिनों में भारत को जो महान्‌ त्याग करना पड़ा था 
उसका कुछ फल भारत को बाद में प्राप्त हो सकेगा. । १९४४ तथा १६४५ में भारत 
'को अपनी विकास योजनाओं के लिये २ करोड़ डालर प्रतिवर्ष दिये गये थे किन्तु 
ब्रिटिश सरकार की अपनी आधिक_ स्थिति भी युद्ध के कारण बडी खराब हो 
चुकी थी । . s 

. भारत के पौंड पावने--पौंड पावने (Sterling Balances) का उल्लेख 

हम ऊपर कर चुके हैं । युद्ध शुरू होने से पुवे भारत ४६६ करोड रुपये का इंगलेंड 
A कां कजंदार al युद्ध के काल में वह सारा कर्ज चुका दिया गया और बाद में 
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इंगलेंड स्वयं भारत का HIATT हो गया । युद्ध के दिनों में भारत ने इद्धलेड को 
आवश्यक सामान देकर जो सहायता पहुंचाई उसका मूल्य ब्रिटिश सरकार ने तुरन्त 
नहीं दिया वरन्‌ युद्ध के बाद में देने का वायदा किया । यह पौंड पावनों के रूप में 
इङ्गलेड में जमा होता रहा । इसके बदले भारत सरकार को स्टलिंग प्रतिभुतियाँ 
मिलती रहीं जिन्हें सोने के समान मानकर भारत सरकार ने देश में कागजी मुद्रा का 
प्रसार किया । आशा थी कि युद्ध के बाद इस संचित घन राशि का प्रयोग भारत के 
आथिक विकास के लिये किया जायेगा । ' 

३१ मार्च सन्‌ १९४६ तक भारत में पौंड पावनों का कुल मूल्य पुराने कर्जा 
को घटाकर १७२४ करोड़ रुपये के बराबर था । पौंड पावनों की क्रमिक वृद्धि का 
अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है-- 


MESSRS 

वषं पौंड पावने k चलन में नोटों की मात्रा 
(करोड़ रु० में) (करोड़ २० में) 

अगस्त १६३८ अगस्त १९३० ˆ. ७ कळना १७६ 
१६३६-४० €१ Ros 
१६४०-४१ १६९ २४१ 
१९४१-४२ ८ २११ ३०७ 
१९४२-४३ ३६४ - ५१३ 
१९४३-४४ ७५५ ७७७ 
१९४४-४५ १,१८२ ६३६ 
१६४५-४६ १,५४६ १,१६३ 
१९४६-४७ १,६६२ १,२२३ 


दुसरा महायुद्ध समाप्त होते ही पोंड पावनों के भुगतान का प्रश्‍न उत्पन्न हुआ। 
भुगतान की बातचीत युद्ध काल में ही शुरू हो गई थी । ब्रिटिश सरकार चाहती थी 
कि या तो भुगतान न करना पड़े और यदि करना पड़े तो इसमें भारी कमी कर दी 
जावे। दुसरी बात भुगतान के समय तथा स्वरूप की थी । ब्रिटिश सरकार अपनी 
सुविधा के अनुसार दीघंकाल में भुगतान करना चाहती यी। यह भुगतान वस्तुओं 
तथा सेवाओं के रूप में होना था । लम्बे वाद-विवाद के बाद भारत सरकार तथा 
ब्रिटिश सरकार के बीच पोंड-पावनों के भुगतान के विषय में एक समझौता हो गया 
जो दोनों पक्षों को मंजूर था । कछ 


प्रश्‍न ४--भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में दुसरे स 
को समाप्ति के बाद के काल में होने वाली प्रमुख घटनाओ्ों की विवेचना 
कोजिये) 
अथवा 
सन्‌ १६४६ में रुपये का झवमूत्यन क्यों किया गया ? इस अवमूल्यन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri दर 
Ro भारतीय मुद्रा प्रणाली « १६/1/२ 


के क्या परिणाम हुए ? क्या इससे श्रधिक nagen 1 ग्राप आवश्यक 
समभते हैं ? ई (राजस्थान बी० कॉम० १९६३, नागपुर १६५६) 
Discuss the principal developments in the history of Indian 
Currency since the close of the second world war. 
Or 
In 1949 only the rupee was devalued ? What were the effects २ 
of the devaluation ? Do you think necessary to devalue is more | 
; (Rajasthan 13. Com. 1963, Nagpur 1959) 
दुसरे महायुद्ध की समाप्ति के वाद के काल में भारतीय मुद्रा तथा चलन 
प्रणाली में बड़े महत्वपूर्ण परिवतंन हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि १६४५ 
में दुसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई 
थी । १९४७ से ही भारत की मुद्रा सम्बन्धी नीति एक स्वतन्त्र देश की नीति के रूप 
में निर्धारित होने लगी थी । युद्ध के दिनों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की नीति पूरी 
तरह विदेशी सरकार की इच्छानुसार निर्धारित की गई थी जिसका उद्देश्य युद्ध 
संचालन में इङ्गलेड को सहायता प्रदान करना था ! 
हमारे देश में २१ सितम्बर १९३ लेकर १ याचे १३४७ तक स्टिंग 
विनिमय मान रहा । परन्तु १ मार्च १९४७ को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता 
स्वतन्त्र रूप से स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भारत की मुद्रा प्रणाली स्वर्ण समतामान 
की हो गई । भारत में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करने के हेतु रुपये | 
को स्वर्ण और डालर में परिभाषित किया गया । रुपया *०२६८६०१ ग्रेन शुद्ध स्वरणं | 
या ३०२२५ सैन्ट्स के बराबर घोषित किया गया । स्टलिग के साथ विनिमय दर 
१ Rro ६ १० ही रक्खी गई । इस प्रणाली में रुपये का स्वर्ण के साथ केवल इतना 
सम्बन्ध रक्खा गया है कि इसका वाह्य मूल्य ही स्वर्ण में निर्धारित है अन्यथा रिजर्व 
बेंक का पत्र-मुद्रा तथा सिक्कों को स्वर्ण या स्वर्ण पर आधारित किसी भी मुद्रा में 
परिवर्तित करने का दायित्व नहीं है। उपरोक्त काल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में 
रिजवे बेंक तथा इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयकरण, रुपये का अवमूल्यन, भारत की 
. पंचवर्षीय योंजनायें, मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति तथा अन्य बातें शामिल हैं। हम इनमें | 
से प्रत्येक का पृथक-परथक्‌ अध्ययन करेंगे । 4 
ह तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना--दुसरे महायुद्ध के बाद प्रत्येक देश | 
' अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनगंठन की आवश्यकता थी । इस बात का अनुमान उसी | 
य लगा लिया गया जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था । १६४४ में अमेरिका 


United Nations Monetary & Financial Conference) बुलाया 
४४ देशों ने भाग लिया था । भारत भी उसमें शामिल 
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' अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं । १९४७ में कोष ने भारत को स्टलिंग से सम्बन्ध तोडने की 
अनुमति दे दी । यह एक महत्वपूर्ण घटना थी । इससे पूर्व संसार में भारतीय मुद्रा को 

“कोई स्वतन्त्र स्थान प्राप्त नहीं था । रुपये की परिवर्तनशीलता eian के रूप में 

होती थी । अब भारतीय रुपये का संसार की अन्य मुद्राओं से सीधा सम्बन्ध स्थापित 

हो गया । इसका भारत के विदेशी व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । भारत ने 

कई देशों से सीघे व्यापार समझौते किये । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भारत को अपने 
विदेशी भुगतान के सन्तुलन को स्थिर रखने में भी समयःसमय पर सहायता प्रदान की । 
स्वतन्त्रता मिलने क्रे बाद भारी संख्या में मशीनें तथा पुँजीगत सामान (Capital 
Goods) अन्य देशों से विशेषकर अमेरिका से मंगाना पड़ा, इससे भारत की डालर 

क्षेत्र में विदेशी भुगतान की स्थिति प्रतिकूल हो गई। इसी काल में भारत को इन 

देशों से भारी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ा क्योंकि देश में खाद्य संकट उत्पन्न 

हो गया था, इसका भी भारत की विदेशी भुगतान की स्थिति पर विपरीत प्रभाव | 
पड़ा । मुद्रा-कोष से भारत को इस क्षेत्र में महत्वपुर्ण सहायता प्राप्त हुई । ३१ दिसम्बर 
TT १६६३ तक भारत ने कोष से २७४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का क्रय किया | 
जिसमें से १५५ करोड़ रुपये की राशि का वापिस भुगतान कर दिया गया है 1 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) की सदस्यता के साथ-साथ भारत विश्व 

बेंक का भी सदस्य है । यह दोनों संस्थायें एक दुसरे की पुरक तथा सहायक संस्थायें 

हैं । विश्व बेंक सदस्य देशों के आथिक विकास तथा पुननिर्माण के लिये साख की 
“व्यवस्था करता है । विश्व बेक की स्थापना का उद्देश्य ऐसे देशों के आथिक विकास मे | 
सहायता देना है जो युद्ध में बर्बाद हो चुके थे तथा जो कम विकसित देश हे । विश्व बैँक | 
की सदस्यता प्राप्त देशों में भारत ने कदाचित सर्वाधिक लाभ उठाया है । ३१ दिसम्बर 
-१९६३ तक भारत को इस बॅक से ४०३ करोड़ २० के ऋण प्राप्त हुए हैं । इनमें से 
२४६ करोड़ २० के ऋण सावंजनिक क्षेत्र में मिले हैं तथा १५४ करोड़ vo के ऋण 
निजी क्षेत्र के लिये मिले हैं । a 

मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति (Anti Inflationary Measures) युद्ध काल 

में ही मुद्रा-प्रसार के प्रभाव दिखाई देने लगे थे और उनकी रोकथाम के लिये सरकार 

ने कुछ प्रयत्न भी किये । परन्तु यह प्रयत्न केवल युद्ध को ठीक ढंग से चलाते रहने के 
उद्देश्य से ही किये थे । इन प्रयत्नो में अन्तर्राष्ट्रीय बचत की योजना, चये कर | 
लगाना, जनता से ` कर्ज प्राप्त करना, वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण (Price . 
Control), HE पर प्रतिबन्ध, साख नियन्त्रण तथा अन्य उपाय शामिल थे) शुरू 
से इन प्रयत्नों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ किन्तु युद्ध के बाद के काल में सरकार | 
ने मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति अधिक तीव्रता के. साथ लागू की और उसके अच्छे 
परिणाम निकले । वेसे लो आज भी भारत में मुद्रा-प्रसार के अभाव देखने को मिलते | 
हे.किन्तु स्थिति सरकार के काबू में है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की - 
सफलता के लिये सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Finance 


` शरण लेनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप भारत में मुद्रा-प्रसार बढ़ गया: 
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के क्या परिणाम हुए ? कया इससे अधिक mageda होना आप आवश्यक | 
समझते हें ? (राजस्थान बी० काम ० १६६३, नागपुर १६५६) 
Discuss the principal developments in the history of Indian 
Currency since the close of the second world war. 
Or 
In 1949 only the rupee was devalued ? What were ihe effects 
of the devaluation ? Do you think necessary to devalue is more । 
ह (Rajasthan 13. Com. 1963, Nagpur 1959) 
दुसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद के काल में भारतीय मुद्रा तथः चलन 
प्रणाली में बड़े महत्वपूणं परिवर्तन हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि १६४५ 
में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और १९४७ में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई 
थी । १९४७ से ही भारत की मुद्रा सम्वन्धी नीति एक स्वतन्त्र देश की नीति के रूप 
| में निर्धारित होने लगी थी । युद्ध के दिनों में भारतीय अथे-व्यवस्था की नीति पूरी 
तरह विदेशी सरकार की इच्छानुसार निर्धारित की गई थी जिसका उद्देश्य युद्ध के 
संचालन में इङ्गलेंड को सहायता प्रदान करना था । 
हमारे देश में २१ सितम्बर १९३१ से लेकर १ मार्च १३४७ तक gefin 
विनिमय मान रहा । परन्तु १ मार्च १६४७ को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोए की सदस्यता 
स्वतन्त्र रूप से स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भारत की मुद्रा प्रणाली स्वर्ण समतामान 
की हो गई । भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सदस्यता प्राप्त करने के हेतु रुपये 
को स्वर्ण और डालर में परिभाषित किया गया । रुपया “०२६८६०१ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण 
या ३०२२५ Xaa के बराबर घोषित किया गया । स्टलिग के साथ विनिमय दर 
१ Rro ६ To ही रक्खी गई । इस प्रणाली में रुपये का स्वर्ण के साथ केवल इतना | 
सम्बन्ध रक्खा गया है कि इसका वाह्य मूल्य ही स्वर्ण में निर्धारित है अन्यथा रिजर्व | 
बेंक का पत्र-मुद्रा तथा सिक्कों को स्वर्ण या स्वर्ण पर आधारित किसी भी मुद्रा में 
परिवर्तित करने का दायित्व नहीं है। उपरोक्त काल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में | 
रिजर्व बेक तथा इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण, रुपये का अवमूल्यन, भारत की 
पंचवर्षीय योंजनायें, मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति तथा अभ्य बातें शामिल हँ । हम इनमें 
से प्रत्येक का पृथक-पृथक्‌ अध्ययन करेंगे । 


. . अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना दूसरे महायुद्ध के बाद प्रत्येक देश | 
अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता थी । इस बात का अनुमान उसी 
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` अनेक लाभ प्राप्त हुए हँ । १९४७ में कोष ने भारत को स्टलिंग से सम्बन्ध तोड़ने की 
अनुमति दै दी । यह एक महत्वपुर्ण घटना थी । इंससे पूर्व संसार में भारतीय मुद्रा को 
“कोई स्वतन्त्र स्थान प्राप्त नहीं था । रुपये की परिवतँनशीलता स्टलिंग के रूप में 
होती थी । अब भारतीय रुपये का संसार की अन्य मुद्राओ से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
हो गया । इसका भारत के विदेशी व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा ( भारत ने 
कई देशों से सीधे व्यापार समभौते किये । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भारत को अपने 
विदेशी भुगतान के सन्तुलन को स्थिर रखने में भी समय-समय पर सहायता प्रदान की । 
स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारी संख्या में मशीनें तथा पुँजीगत सामान (Capital 
Goods) अन्य देशों से विशेषकर अमेरिका से मंगाना पड़ा, इससे भारत की डालंर 
क्षेत्र में विदेशी भुगतान की स्थिति प्रतिकूल हो गई । इसी काल में भारत को इन 
देशों से भारी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ा क्योंकि देश में खाद्य संकट उत्पन्न 
हो गया था, इसका भी भारत की विदेशी भुगतान की स्थिति पर विपरीतः प्रभाव 
पड़ा । मुद्रा-कोष से भारत को इस क्षेत्र में महत्वपुर्ण सहायता प्राप्त हुई । ३१ दिसम्बर 
'सन्‌ १६६३ तक भारत ने कोष से २७४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का क्रय किया 
जिसमें से १५५ करोड़ रुपये की राशि का वापिस भुगतान कर दिया गया है। | 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (1. M. F.) की सदस्यता के साथ-साथ भारत विश्व 
बॅक का भी सदस्य है । यह दोनों संस्थायें एक दुसरे की पुरक तथा सहायक संस्थायें 
हें । विश्व बेंक सदस्य देशों के आथिक विकास तथा पुननिर्माण के लिये साख की 
“व्यवस्था करता हे । विश्व बेंक की स्थापना का उद्देश्य ऐसे देशों के आथिक विकास में 
सहायता देना है जो युद्ध में बर्बाद हो चुके थे तथा जो कम विकसित देश हैं । विश्व बैंक 
की सदस्यता प्राप्त देशों में भारत ने कदाचित सर्वाधिक लाभ उठाया है । ३१ दिसम्बर 
-१९६३ तक भारत को इस बॅक से ४०३ करोड़ २० के ऋण प्राप्त हुए हैं । इनमें से 
२४६ करोड़ २० के ऋण सावंजनिक क्षेत्र में मिले हैं तथा १५४ करोड़ to के ऋण | 
निजी क्षेत्र के लिये मिले हैं । 
मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति (Anti Inflationary Measures) —ae काल 
में ही मुद्रा-प्रसार के प्रभाव दिखाई देने लगे थे ओर उनकी रोकथाम के लिये सरकार 
ने कुछ प्रयत्न भी किये । परन्तु यह प्रयत्न केवल युद्ध को ठीक ढंग से चलाते रहने के... 
उद्देश्य से ही किये थे। इन प्रयत्नो में अन्तर्राष्ट्रीय बचत की योजना, नये कर ae 
लगाना, जनता से - कजे प्राप्त करना, वस्तुओं के yea पर नियन्त्रण (Price 
Control), a2 पर प्रतिबन्ध, साख नियन्त्रण तथा अन्य उपाय शामिल थे। शुरू p: 
से इन प्रयेत्नों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ किन्तु युद्ध के बाद के काल में सरकार. 
ने मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति अधिक तीव्रता के साथ लागू की और उसके 
परिणाम निकले । वैसे बो आज भी भारत में मुद्रा-प्रसार के अभाव देखने को मिलते 
है.किन्तु स्थिति सरकार के काबू में है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजन! 
सफलता के लिये सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financi 
शरण लेनी पडी है जिसके परिणामस्वरूप भारत में मुद्रा-प्रसार a 
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दुसरी ओर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मुद्रा-प्रसार के बुरे परिणामों की 
रोकथाम के लिये १६५६ में रिजर्व बैंक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया 
गया जिसके अनुसार रिजर्व वेक को साख नियन्त्रण के लिये व्यापक अधिकार दे 
दिये गये हैं। इसी नियम के द्वारा पत्र-मुद्रा निर्गम प्रणाली में भी संशोधन कर दिया 
गया है जिसका प्रभाव यह होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिये घाटे की वित्त- 
व्यवस्था (Deficit Financing) के लिये सरकार को अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है । 
रुपये का श्रवसूल्यन--जव कोई देश आथिक संकट अनुभव करता है तथा 
देश के आायात-निर्यात से अधिक होने लगते हैं, तो उनमें सुधार करने के लिये मुद्रा 
के अवमुल्यन की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा के अवमूल्यन दुसरे देश की मुद्रा के 
विनिमय मूल्य में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देने से होता है। १५ सितम्बर 
१६४६ को इंगलड ने डॉलर संकट के कारण cefan विनिमय दर में ३०.५ प्रतिशत 
से अवमुल्यन घोषित कर दिया । इस प्रकार डॉलर स्टलिग विनिमय दर ४-० ३ डॉलर 
`प्रति पौंड से बदल कर २:५० डॉलर प्रति पौण्ड हो गई । अतएव भारत ने भी २० 
"सितम्बर १९४९ को रुपये का डॉलर की तुलना में ३०५ % से अवमूल्यन कर दिया 
और इस प्रकार विनिमय दर ३०२२५ सेन्ट्स प्रति रुपया से बदलकर २१ सेन्ट्स 
प्रति रुपया हो गई । अवमुल्यन की नीति का समर्थन करते हुए तत्कालीन वित्त-मंत्री 
डा० जॉन मथाई (Dr. John Mathai) ने कहा था, “स्टलिग-क्षेत्र पर अपने निर्यात 
की निर्भरता के कारण, अपने व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता के कारण, अपने मूल्यों 
के उच्च-स्तर के कारण, कोई भी व्यक्ति जो किसी देश में वित्त एवं व्यापार को 
समभता है, उसे यह अनुभव करना चाहिये कि रुपये की ऊँची दर बनाये रखना 
' असम्भव होगा । इसका नतीजा यह होगा कि हमारा सम्पूर्ण व्यापार अस्त-व्यस्त हो 
'जायेगा ओर कालान्तर में समाप्त हो जायेगा ।” सन्‌ १९४९ में भारत द्वारा रुपये 
“का अत्रभूल्यन करने के मुख्य कारण निम्नांकित थे 
(१) भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार 
राष्ट्र मण्डलीय देशों से ही है । युद्ध के दिनों से ही इंगलेंड को डॉलर वाले देशों से 
व्यापार करने में प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन का सामना करना पड़ रहा था । यह 
स्थिति युद्ध के बाद के दिनों में और अधिक जटिल हो गई। इस आथिक संकट का 
सामना करने के लिये इंगलेड ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) से. अनुमति 
“प्राप्त करके १८ सितम्बर १६४९ की रात्रि को पौण्ड के अवमुल्यन की घोषणा कर 
दी। इस घोषणा से १ पौण्ड का मूल्य डॉलर में ४:०३ से घटकर २:८० डॉलर रह 
गया। राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों को भी इस नीति का अनुसरण करना TST | 
पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों ने जिसमें भारत भी शामिल था उसी अनुपात में 
अपनी. मुंद्रा के अवमुल्यन की घोषणा कर दी । इससे स्टलिग क्षेत्र के देशों के वापसी 
। विनिमय की दरों प्रं कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वैसे भारत के सामने कोई तात्कालिक 
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समस्या ऐसी न थी जिसकी वजह से उसे उसी समय रुपये का अवमूल्यन करना पड़ता 
किन्तु भारत राष्ट्रमण्डल में रहते हुए तथा स्टलिग क्षेत्र से इतना पुराना सम्बन्ध देखते 
हुए अपनी स्वतन्त्र नीति अपना नहीं सकता था । ऐसा करने पर उसे हानि उठानी 
पड़ती, जैसा कि बाद में पाकिस्तान के साथ हुआ । इसलिये मजबूर होकर भारत को 
इंगलेड का साथ देना पड़ा और रुपये का डॉलर में अवमुल्यन हो गया । 
(२) यदि भारत सरकार रुपये का अव्रमुल्यन न करती तो भारत के पौंड 
पा वनों (Sterling Balances) का मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाता जिस अनुपात 
इंगलेंड ने. अपनी मुद्रा का अवमुल्यन किया था I 
(३) उस समय तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह स्वतन्त्र 
स्थान प्राप्त नहीं था । भारत का विदेशी व्यापार तथा भुगतान स्टलिग के ही रूप में 
होता था । अवमुल्यन न करने से भारत को विदेशी व्यापार के क्षेत्रों में भी भारी 
हानि उठानी पड़ती । 
(४) रुपये के अवमुल्यन से डालर क्षेत्र के देशों से.भारत का निर्यात व्यापार 
बढ्ने तथा आयात व्यापार कम होने की आशा थी । यह भारत के विपरीत व्यापार 
संतुलन को कम करने में सहायक होता इसलिए आथिक विचार से भी भारत सरकार 
ने अवमूल्यन का निश्चय किया । 
. (५) यदि भारत रुपये का अवमुल्यन न करता तो डॉलर क्षेत्र के देशों में उसे 
अपनी aga बेचने के लिये राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों से प्रतियोगिता का मुकाबला 
करना पड़ता । इस प्रतियोगिता में भारत को हानि होने की सम्भावना थी क्योंकि 
भारतीय segs विदेशी बाजारों में महंगी बिकतीं। 
इस प्रकार रिजव बेक ऑफ इण्डिया (The Reserve Bank of 17019) की 
नवम्बर १६५० की रिपोर्ट के अनुसार “अवमूल्यन की नीति किसी तकं सम्मत 
विश्वास पर आधारित न होकर घटनाओं के दबाव के कारण अपनाई गई नीति थी? 
(Devaluation thus became defensive necessity and it is this sense 
that devaluation in India may be said to possess a Speciality of its 
own and its choice became a Hobson’s choice.) 1 og. 
रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ भारत सरकार ने एक अष्ट सूची योजना की |. 
घोषणा की जिसका ध्येय अवमूल्यन के कारण घटने वाले आयातों के फलस्वरूप मुद्रा 
प्रसार में होने वाली वृद्धि को नियन्त्रित करना था । इस योजना के काय-क्रम ये थे- | 
() विदेशी व्यापार का नियन्त्रण इस प्रकार किया जाये कि विदेशी विनिमय को | 
न्युनतम व्यय हो । (1) अनिवाये वस्तुओं, खाद्य पदार्थों तथा निमित वस्तुओं के मूल्य | 
में कानून बनाकर १०% की कमी लाई जाये । (ii) १६४६-५० और १६५०-५१ | 
के बजटों में भारत सरकार द्वारा क्रमशः ४० करोड़ Go ओर ८० करोड़ 
की बचत की जाये (iv) जिन देशों की "मुद्राओं का मूल्य अवमूल्यन के कारण बढ़. 
गया है, उनके आयातों की कीमत कम करते का प्रयास किया जाये। (९) राष्ट्रीय _ 
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बचत को प्रोत्साहन तथा उद्योगों में विनियोग की वृद्धि की जाये ।, (vi) जिन व्यक्तियों 
के नाम कर-अनुसंधान समिति को नहीं दिये गये हैं उन्हें अपने आय करों को चुकाने 
की पुरी सुविधा दी जाये। (शा) azè के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि का 
वैधानिक प्रतिबन्ध लगाकर रोका जाये । (vii) AM मुद्रा वाले क्षेत्रों को होने वाले 
निर्यातों पर निर्यात कर लगाये जायें । 
रुपये के ग्रवमूल्यन का भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव--त्पये के 
श्रवमुल्यन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका से आने वाली वस्तुओं के 
मूल्यों में वृद्धि हो गई। मुद्रा प्रसार के कारण वैसे ही भारत में कीमतें अधिक थीं 
किन्तु रुपये के अवमूल्यन ने उनमें और अधिक वृद्धि कर दी । सितम्बर १९४६ में 
थोक मूल्यों का निर्देशांक ३६० था (सनु १६३९ को आधार वर्ष मानकर) जो कि 
सन्‌ १९५१ में बढ़कर ४५८ हो गया । वास्तव में अवमूल्यन से भारत को लाभ भी 
हुमा । १९४९ तथा १९५० के बीच डॉलर क्षेत्र से भारत का व्यापारिक घाटा ७१ 
करोड़ रुपये था । एक-दो वपं के भीतर ही यह वाटा बचत में बदल गया । इस प्रकार 
भारत के विदेशी भुगतान की समस्या हल हो गई। इसका कारण यह था कि 
सरकार ने भायातों पर नियन्त्रण कर दिया तथा निर्यातों को प्रोत्साहन मिला भौर 
व्यापाराधिकय भारत के अनुकूल हो गया । भारत इससे और अधिक लाभ उठा 
सकता था किन्तु इसी काल में खाद्य संकट के वारण अधिक मात्रा में खाद्यान्नो का 
आयात किया गया जिप्तसे अवमुल्यन के फलस्वरूप उत्पन्न अनुकूल स्थिति प्रतिकूल 
स्थिति में बदल गई, क्योंकि खाद्यान्नों के लिए अधिक मुल्य देना पडा । 
रुपये के अवमूल्यन का भारत-पाकिस्तान व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
दोनों देशों के व्यापार सम्बन्ध खराब हो गये और कुछ समय के लिये व्यापार स्थगित 
कर देना :पड़ा । इसका मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तान ने अपने रुपये का अव- 
मुल्यन नहीं किया । इससे पाकिस्तानी वस्तुओं, मुख्य रूप से कच्ची जूट तथा कपास 
का भारत को मूल्य अधिक चुकाना पड़ा । पाकिस्तान का एक रुपया भारत के १°४४ 
रुपये के बराबर हो गया | भारत ने इस दर को स्वीकार नहीं क्रिया। बाद में जब 
मुद्रा कोष (I. M. F.) ने इस दर को स्वीकार कर लिया तो १६५१ में भारत को 
पाकिस्तान से एक नया व्यापार समझौता करना पड़ा । भारत को पाकिस्तान की 
इस नीति के कारण करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ी । बाद को पाकिस्तान को 
भी अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा । पाकिस्तान का प्रथम निर्णय आथिक i 
कारणों से नहीं वरन्‌, राजनीतिक कारणों से लिया गया था । ao a 
. रुपये के पुनमूल्यन का प्रइन--कुछ विद्वानों का मत है कि जिन परि- 
स्थितियों में रुपये का अवमूल्यन किया गया गया था वे इंगलेड के लिये लाभदायक 
सिद्ध हुई । भारत ने उस समय नीति को अपनाकर भारी भूल की । जो भी हो अब 
समय आ गया है कि रुपये का पुनर्मूल्यन: कर दिया जावे। कुछ विद्वानअब भी ` | 
gag ल्यन के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के लिये डॉलर की कमी । Je 
को पुरा करने के लिये भारत को अपने निर्यातों का प्रोत्साहन देना है तथा आयात auii 
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को कम करना है, ऐसी हालत में पुनमु'ल्यन का प्रश्‍न ही नहीं उठता 1 पुनमुल्यन के 
पक्ष तथा विपक्ष में जो तकं पेश किये गये हैं बे इस प्रकार हैं-- | 

_पुनसू ल्यन के पक्ष में तर्क--जुन, १९५१ में भारत के भूतपूव वित्त मन्त्री 
Sto जॉन मथाई (Dr. John Mathai) ने रुपए के पुनमूल्यन के समर्थन में निम्न 
तकं प्रस्तुत किए थे-- 

_ (१) भारत में आयात होने वाली मशीनों आदि का कम मुल्य चुकाना 
पड़गा। अन्य वस्तुओं के आयात पर सरकार पहले की भांति प्रतिबन्ध लगा सकती 
है । इस प्रकार आयातों के बढ़ जाने का कोई भय नहीं है। 

(२) भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का देश को अधिक मूल्य प्राप्त 
होगा । भारत से निर्यात होने वाली अधिकांश वस्तुयँ ऐसी हैं जिनकी विदेशी मांग 
वेलोच है इसलिए पुनमूंल्यन से निर्यात व्यापार के कम हो जाने का कोई भय 
नहीं है। ४ + 
(२) देश में बढ्ते हुए मुल्य-स्तर को कम करने का यही एकमात्र उपाय है 1 


करों के भार तथा बढ़े हुए मूल्यों से जनता पीड़ित है । पंचवर्षीय योजनाओं के लिए } दु 


पूजी की आवश्यकता है । किन्तु देश में पुँजी के संचय अथवा बचत का अभाव है । 
लोगों में बचाने की क्षमता ही नहीं है । ऐसी स्थिति में पुनमू ल्यन के अतिरिक्त अन्य - 
कोई उपाय नहीं है । A 
(४) रुपये का अवमूल्यन विदेशी भुगतान की स्थिति सुधारने के लिए किया 
गया था । अब पुनर्मूल्यन देश की आन्तरिक अथं-व्यवस्था को सुधारने के लिए होना 
चाहिये | ws 


पुनम ल्यन के विपक्ष में तक--रुपये के पुनमूल्यन के विपक्ष में fe 


लिखित तके पेश किए जाते हैं-- ; : 


(१) रुपए के पुनर्मूल्यन से भारत के आयातों का मुल्य बढ़ जायेगा तथा 
निर्यातों का मूल्य कम हो जायेगा । वर्तमान स्थिति में भारत से निर्यातो की वृद्धि तथा. 
आयातों का ह्लास अपेक्षित है । परन्तु एक ओर भारत के मुख्य निर्यात चाय, चमड़ा, | 
जूट, वस्त्र आदि की माँग बेलोच है । अतः इनके परिमाण में अधिक वृद्धि की 
सम्भावना नहीं हो सकती । दुसरी ओर भारत में आयातों (कच्चा माल, मशीनरी | 


१ 


आदि) की माँग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और इनकी मात्रा कम नहीं की जा 
सकती । इस स्थिति में पुनर्मूल्यन का अर्थ देश के व्यापाराशेष को और भी अधिक 


प्रतिकूल करना होगा । 
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(२) यदि अकेले भारत ने रुपये का पुनमूं ल्यन कर दिया तो डॉलर aa के | 
देशों में भारत स्टलिग क्षेत्र के देशों की प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर संकेगा _ 


भारत पुनमू ल्यन के. प्रश्‍न पर उसी समय विचार कर सकता है जब राष्ट्रमण्डल के 


अन्य देश भी इसके पक्ष में हों । 
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(३) भारत में m वित्त-मत्त्री भी देशमुख के अनुमान के पा. = 
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पुनमुल्यन से भारत को विदेशी व्यापार में लगभग ६५ करोड़ रुपये तक का घाटा हो 
सकता है । 

(४) पुनमू ल्यन के लिए भारत के मुद्रा कोष (1. M. F.) को अनुमति लेनी 
होगी जो उसे किसी सूरत में नहीं मिल सकती । भारत ने अपने विदेशी संतुलन को 
स्थिर रखने के लिए मुद्रा कोष से १००० लाख डालर का कर्ज ले were जो 
अभी तक चुकाया नहीं गया है। भारत को और अधिक कर्ज की आवश्यकता है । 
ऐसी सुरत में मुद्रा कोष HA भारत की पुनमूल्यन को आज्ञा दे सकता है। 

(५) मुद्रा-स्फीति के प्रभावों को दूर करने का एकमात्र उपाय पुनर्मूल्यन ही 
नहीं है बरनु इसके दूसरे उपाय भी हैं, यथा करों में वृद्धि करना, वचत को प्रोत्साहन 
देना, सरकारी व्यय में बचत तथा मुल्य-नियन्त्रण आदि । इस दिशा में विनिमय दर 
के साथ खिलावाड़ नहीं करनी चाहिए 

पौंड पावने का भुगतान--पोंड पावने के भुगतान के सम्बन्ध में भारत 
इंगलेड के बीच उसमें पहिला समझौता जनवरी सन्‌ १६४७ में हुआ किन्तु कुछ दिन 
इंगलड तथा अमेरिका के बीच एक नया समझौता हो जाने के कारण भारत के 
इस समभोते की कोई उपयोगिता नहीं रह गई । ४ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारत 
तथा इङ्गलेंड के बीच एक नया समझौता किया गया जिसके अनुसार पौंड पावने की 
रकम १९४७ पोंड निश्चित की गई । इस समझौते के आधीन दो खाते चालु किए 
गए । पहले खाते में ६:५ करोड़ पौंड जमा किया गया जिसमें से भारत को यह 
अधिकार था कि वह किसी भी देश से माल खरीद सकता था। दूसरे खाते में 
११६ करोड़ पौंड जमा किए गये जिसमें से भारत केवल पूँजीगत माल (Capital 
Goods) ही खरीद सकता था | भारत ने दुसरे खाते में से ४० करोड़ रुपया चालु 
अन्तर में लिए तथा ४७ करोड़ रुपया विदेशी विनिमय प्राप्त के लिए प्रयोग किये । 

जनवरी सन्‌ १६४८ में एक दूसरा समझौता किया । इस समभौते के अनुसार 
भारत को अपने पौंड पावनों में से २४ करोड़ रुपये और अधिक निकालने की अनुमति 
मिल गई । भारत इस समस्त धन राशि का प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि भारत के 
पास उस समय तक कोई निश्चित आयात योजना नहीं थी । 


: जोलाई १६४८ में फिर एक समभौता हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें तय 
हुई--, 
(१) भारत छोड़ते समय इङ्गलेंड ने जो फौजी सामान भारत में छोड़ा था 
उसे भारत सरकार ने १३३-३ करोड़ रुपये में खरीद लिया । 
(२) स्वतन्त्रता के बाद भारत को अंग्रेज अफसरों की पेंशन तथा वेतन आदि 


के रूप में रुपया देना था उसे भारत सरकार ने एक साथ भुगतान कर दिया था। 


इस मद में १९ करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से तथा २० करोड़ रुपए: 


प्रान्तीय सरकारों की ओर से दिये गए। यह धन पौड पावनों में से कम कर दिया 


गया | 
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(२) पिछले समभौते के अनुसार भारत को पौंड पावनों में जो धन लेना था 
उसका भारत ने प्रयोग नहीं किया था। उसे अब प्रयोग करने का अधिकार मिल 
गया । लगभग इतना ही धन भारत को अगले तीन वर्षों में अर्थात्‌ ३० जून १९५१ 
तक व्यय करने का अधिकार मिल गया | 

(४) यह भी तय हुआ कि भारत एक साल में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से 
व्यापार के लिए २० करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं कर सकता । म 

(५) इससे ge पौंड पावनों में से पाकिस्तान को १२६ करोड़ रुपये उसके 
हिस्से के दे दिये गये थे । : 

जोलाई सनु १९४९ में फिर से समझौता करने की आवश्यकता इज्धलेंड को 
अनुभव हुई यद्यपि .पिछला समझोता . १६९५१ तक के लिए था । नये समभोते की 
आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि इज्धलेंड डॉलर की कमी अनुभव कर रहा था 
और अपने वायदे को पुरा करने में असमर्थ था । इस समभौते के अनुसार (क) भारत 
को १६४८-४६, १९४९-५० और १९५०-५१ के लिए क्रमशः ८-१० करोड़ पौण्ड, 
५ करोड़ पंड और ५ करोड़ पौंड देना निश्चित हुआ । (ख) डॉलर के अभाव को 
दूर करने के हेतु भारत को केन्द्रीय कोषों में से १५ करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष लेने का 
अधिकार दिया गया, तथा (ग) ag स्पष्ट कर दिया गया कि भारत विश्व बैंक से 


ऋण लेकर अमेरिका से माल खरीद सकता है। 


फरवरी सनु १९५२ में फिर एक समझौता हुआ । उस समय भारत के पौंड 
पावने केवल ७६१ करोड़ रुपये के मूल्य के रह गये थे शेष राशि में से काफी धन 
खाद्य सामग्री आयात करने में व्यय हो गया था । नया समझौता ३० जून सन्‌ १६५७ 
तक के लिए था । इसके अनुसार भारत को प्रतिवर्ष ३:५ करोड़ पौंड मिलता था । 
इसके अतिरिक्त खाता नं० १ में ३१ करोड़ पौंड की रकम जमा की गई जिसका | 
प्रयोग संकट काल में भारत ब्रिटिश सरकार की अनुमति से कर सकता है 
१६५७ के रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया संशोधित विधान ने विदेशी प्रतिभुतियों 
के कोष की सीमा बहुत नीची कर दी थी। इसके बाद भी पौंड पावने का प्रयोग 
विपरीत भुगतान सन्तुलन के कारण बराबर होता रहा है। फलस्वरूप पौंड पावना | 
राशि सन्‌ १६६३ में घटकर ७८ करोड़ रु० के मुल्य के लगभग रह गई है। 
Rai बॅक तथा इम्पोरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण 
रिजवे बॅंक के राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी किन्तु 
सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया । दुसरे महायुद्ध के बाद यह. मांग और 
भी तीव्र हो गई भारत स्वतन्त्र हो जाने के बाद. सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया 
और १ जनवरी सन्‌ १९४९ को रिजर्व बेंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । यहू 
समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर प्रथम कदम था। ) हु 
१९५५ में सरकार ने इम्पीरियल बेक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और | 
स्टेट बेक ऑफ इंडिया (State Bank of 17019) के नाम से स्थापित किया गया | 
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है | स्टेट बेक का मुख्य कार्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का संगठन करना तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार करना है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद का काल भारतीय चलन 
प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
प्रश्‍न ५--भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणालो क्या है? १९५६ तथा 
१९५७ में रिजर्व बॅक (संशोधन) अधिनियमो का इस पर बया अभाव पड़ा ? 
What is the present monetary system in India ? What has 
been the influence of the Reserve Bank of India Amendment Act 
1956 and 57 on it? 
किसी देश की मुद्रा-प्रणाली के अन्तर्गत हम दोनों बातों को शामिल करते 
हँ । एक तो यह कि देश की आन्तरिक मुद्रा-व्यवस्था किस चीज पर आधारित है 
दूसरे यह कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की मुद्रा का मूल्य अर्थात्‌ विनिमय की दर किस 
प्रकार निर्धारित होती है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत की 
वर्तमान मुद्रा-प्रणाली का अध्ययन करेगे । जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनिमय की 
दर के निर्धारण का प्रश्‍न है। हमें यह ज्ञात है कि भारतीय मुद्रा का स्टलिग से 
सम्बन्ध हुट चुका है । अब भारत में स्टलिग बिनिमय मान नहीं है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) का सदस्य है। मुद्रा-कोष के 
नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य सोने की एक निश्चित 
मात्रा के मुल्य के रूप में घोषित करना पड़ता है। उसी के अनुसार प्रत्येक मुद्रा की 
एक दूसरे से विनिमय की दर निर्धारित हो जाता है। इस दर में थोड़ी मात्रा में तो 
परिवर्तन कियां जा सकता है, किन्तु अधिक परिवर्तन के लिये मुद्रा कोष की अनुमति 
` लेना आवश्यक है । मुद्रा-कोष के प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे की रकम सोने 
तथा अपनी मुद्रा के रूप में जमा करनी पड़ती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
विनिमय दर मुद्रा-कोष द्वारा नियन्त्रित रहती है जिसका सम्बन्ध परोक्ष रूप से स्वर्ण 
से रहता है। . i 
भारत की आन्तरिक मुद्रा-व्यवस्था अपरिवतेनशील पत्र-मुद्रा पर आधारित 
= है । दूसरे शब्दों में भारत में पत्र-मुद्रा मान (Paper Standard) है तथा पत्र-मुद्रा 
किसी धातु (स्वर्ण अथवा चाँदी) में अपरिवतंनशील नहीं है । भारत में दूसरे महायुद्ध 
` के प्रारम्भ होने तक चाँदी के सिक्कों का चलन था तथा कागज के चाँदी के सिक्के 
के परिवर्तन की माँग इतनी अधिक बढ़ गई कि सरकार को मजबूर होकर १ रुपये के | ae त 
.मूल्य के नोट चालू करने पड़े । धीरे-धीरे चाँदी के रुपयो का चलन पूरी तरह बन्द हो... 
वर्तमान स्थिति यह है कि रुपया भारत की प्रधान मुद्रा है किन्तु रुपये का जो ._ 
या जाता है उसमें चाँदी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती । 


70 whe 


: की जो प्रतिभूतियां आड़ के लिये रखी जायें उनका मूल्य ५० करोड़ रुपये से 
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प्रणाली (Fixed Fiduciary Method) को अपनाया गया था । १६३६ में जब 
रिजवे बॅक की स्थापना हुई तो नोटों के निर्गम का अधिकार रिजर्व वैंक को दे दिया 
गया तथा सरकार द्वारा इन नोटों को परिवतंनशीलता की गारन्टी दी गई । यह नोट 
असीमित विधि ग्राह्य (Unlimited legal tender) a हँ। पत्र मुद्रा के निगमे 
(Issue) के लिए रिजवं वेक के दो विभाग खोले गये हैं 

(१) निर्गम विभाग (Issue Department)—जो नोटों को छापने तथा 
उनके निर्गम के लिए उत्तरदायी है । 

(२) अधिकोषण विभाग (Banking Department)ज मुद्रा सम्बन्धी 
नीति की सफलता के लिए देश के अन्य बेंकों को सहायतां प्रदान करता तथा साख 
पर नियन्त्रण करता है । र 

उपरोक्त दोनों विभाग एक दुसरे से पृथक हैं तथा उनके कार्य-क्षेत्र भी एक 
दुसरे से भिन्न हैं । ह 

१६३६ के रिजवं बैक आफ इण्डिया अधिनियम (Reserve Bank of | 
India Act) के अनुसार निर्गम विभाग के लिए यह आवश्यक था कि वह जितने 
नोट छापे उसके ४० प्रतिशत के बराबर सोना या प्रतिभूति सुरक्षा निधि के रूप में 
अपने पास रखे। दूसरे शब्दों में, इम कह सकते हैं कि भारत में नोट छापने की 
आनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Deposit Method) का चलन था। | 
इस प्रणाली के अनुसार नोटों की कुल मात्रा के ४० प्रतिशत के बराबर जो सुरक्षित | 
कोष के रूप में रक्खा जाता था उसका कुछ भाग सोने अथवा सोने के सिक्कों के प 


रक्खा जा सकता है । पत्र-मुद्रा निधि (Paper Currency Reserve) में स्वणं का | 
मूल्यांकन ८४७५१२ ग्रेन प्रति रुपये की दर से किया जाता था परन्तु प्रतिभरूतियों | 
का मुल्यांकन उनके बाजारू मूल्य के हिसाब से किया जाता था । = 
रिजंवे बंक आफ इण्डिया अधिनियम में यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी 
गई थी कि ४० प्रतिशत सोने के सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखने 
अनिवाय॑ था ही किन्तु इसमें से कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सो 
अथवा सोने के सिक्कों का होना अनिवार्यं था। १९४८ के संशोधन के पुव 
प्रतिभूतियों का अर्थ केवल स्टलिंग प्रतिभूतियों (Sterling Securities) से ही लगा 
जाता था क्योंकि वे सोने के ही समान सुरक्षित मानी जाती थीं । युद्ध के दिनों 
मुद्रा प्रसार हुआ उसके पीछे स्टलिग प्रतिभूतियों की ही आइ खखी गई थी । 


रिजवं बैंक आफ इण्डिया अधितियम में यह भी व्यवस्था थी कि भारत 
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नहीं होना चाहिए । विशेष परिस्थितियों में भारतीय गणराज्य के (राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती थी पत्र-मुद्रा के 
प्रकाशन की भानुपातिक कोष पद्धति सन्‌ १९५६ तक प्रचलित रही । 
इस आनुपातिक कोष पद्धति के मुख्य गुण इस प्रकार थे--() इस प्रणाली 
में धात्विक कोष में विदेशी प्रतिभूतियों को रखने की वैधानिक व्यवस्था से पर्याप्त 
ara थी जिससे विनिमय नियन्त्रण का समुचित नियम सम्भव हो सका (ii) इस 
व्यवस्था से स्वणंमान के कोष तथा पत्र चलन कोष का एकीकरण कर देने से पर्याप्त 
मितव्ययिता आ गई थी । (iii) स्वीकृति विनिमय fadi के आधार पर नोट निर्गमन 
की व्यवस्था ने इस प्रणाली में और भी लोच उत्पन्न कर दी थी । (iv) विशेष 
परिस्थितियों में कोष सम्बन्धी छूट मिल सकने की व्यवस्था ने मुद्रा-प्रणाली को 
संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के उपयुक्त बना दिया था । इस मुद्रा 
पद्धति के मुख्य दोष A—(i) इनमें आन्तरिक मुल्य-स्तर की स्थिरता के स्थान पर 
विदेशी विनिमय स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया गया था । (ii) विशेष परिस्थितियों 
में कोष सम्बन्धी छूट होने की व्यवस्था के बाद भी यह प्रणाली लोचदार नहीं थी । 
(iii) इस पद्धति में देश की मुद्रा तथा साख सम्बन्धी आवश्यकताओं और मुद्रा की 
मात्रा में समायोजन सम्भव नहीं हो पाता था । 
उपरोक्त व्यवस्था इसलिये की गई थी कि देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार न 
होने पावे अर्थात्‌ रिजर्व बेंक के नोट छापने के अधिकारों पर समुचित नियन्त्रण रखा 
जा सके तथा साथ ही मुद्रा-प्रणाली लोचदार बनी रहे । 
नोट छापने की नवीन प्रणाली अर्थात्‌ १९५६ का संशोधन-सन्‌ १९५६ 
में दुसरी पंचवर्षीय योजना के सफल बनाने के हेतु पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) 
का भारी मात्रा में आयात किया गया जिसके कारण पत्र-मुद्रा निधि (Paper Currency 
Reserve) में विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा कम हो गई । इस दशा में पत्र-मुद्रा के 
प्रकाशन की आनुपातिक कोष प्रणाली को कायम रखना कठिन हो गया। अतः 
१६५६ में रिजवं बेक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया और न्युनतम कोष 
प्रणाली का अनुगमन किया गया । इस व्यवस्था के अन्तगंत ११५ करोड़ रुपये का 
न्युनतम स्वर्णफोष तथा ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियों को रखना आवश्यक 
कर दिया गया ओर इसके आधार पर रिजवं बेक को नोट निर्गमन की पूर्ण स्वतन्त्रता 
दी गई । स्तरणं कोष की व्यवस्था के हेतु स्वर्ण की कीमत ६२:५० रुपये प्रति तोला 
रक्खी गई । परन्तु १९५७ के अन्त में देश के सामने विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो 
“TAT अतएव १६४७ में एक अध्यादेश के द्वारा न्युनतम कोष की व्यवस्था में और परि- 
ada कर दिया गया । इसके अनुसार न्युनतम कोष की मात्रा केवल २०० करोड़ To 
 करदी.गई जिसमें ११५ करोड २० का स्वर्णकोष और ८५ करोड़ रु० की विदेशी प्रति- 
' भूतियो को रखता आवश्यक कर दिया गया । अन्य देशों की केन्द्रीय बेकिंग नीति का 
“अनुसरण करते हुए रिजर्व बेंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह आवदयकता पड़ने 
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पर भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति पाकर विदेशी विनिमय के कोष को शुन्य तक 
कर सकता है । seh 


E हम ऊपर कह चुके हैं कि रिजवं बेंक के निर्गम विभाग को अब ११५ करोड 
रुपये के मूल्य का सोना रखना अनिवार्य है जबकि पहले केवल ४० करोड का सोना 
ही काफी था । शेष मुल्य का सोना कहाँ से प्राप्त किया जाए, इस प्रश्‍न का उत्तर 
संशोधन अधिनियम में ही दे दिया गया है । पहिले जो ४० करोड रुपये के मुल्य का 
सोना रखा जाता था इसका मूल्य २१ रुपये १३ आने १० पाई प्रति तोले की दर से 
लगाया जाता था जबकि अव सोने का मूल्य काफी बढ़ गया है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ने सोने का मुल्य ६२ रुपये ८ आने प्रति तोला निर्धारित किया है इसी दर पर 
यदि रिजवं बेक कोष में रखे हुए सोने का मूल्य लगाया जाये तो वह ४० करोड़ ते 
बढ़कर ११५ करोड़ हो गया है। इसीलिए और अधिक सोना खरीदने की आवश्य- 
कता नहीं है। संशोधन अधिनियम में रिजवे बेक को साख नियन्त्रण के विशेषाधिकार 
दिए गये हैं ताकि घाटे की वित्त-व्यवस्था से जो मुद्रा प्रसार हो उसका सफलतापूर्वक 
मुकाबला किया जा सके । 

रिजर्व बॅक अनुसूचित बेकों को यह आदेश दे सकता है कि वे अधिक अनुपात 
में माँग देनदारी अथवा चालु खातों में जमा धन (Demand Liability Current) 
Rot बेक के पास जमा करें। अभी तक प्रत्येक अनुसूचित बेक को अपनी 
(Desposits) का ५ प्रतिशत भ्रौर समय देनदारी (Time Liability or Fixed 
Deposits) का २ प्रतिशत रिजवं बॅक के पास जमा करना पड़ता था। अब नए 
अधिनियम के श्रनुसार अनुसूचित dat को अपनी माँग देनदारी (Demand 
Liability) का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा समय देनदारी (Time 
Liability) का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक रिजवे बक के पास जमा करना पड़ता : 
है । इससे उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जावेगी । त 


इस प्रकार रिजवं बॅक ऑफ इण्डिया अधिनियम के संशोधन से भारतीय नोट 
` faia प्रणाली में मूल परिवर्तन हो गया है। सोने के मूल्यांकन का आधार बदल 
a और साख नियन्त्रण के लिए रिजवे बेक को विशेष अधिकार प्राप्त हो 
गए हूं । ॥ 
भारत की नवीन मुद्रा-प्रणाली के मुख्य गुण इस प्रकार हैं--(1 
देश की नियोजनार्थं आवश्यकताओं की पुर्ति के हेतु पर्याप्त र x ४ हु a E 
; एक बार न्युनतम कोष की व्यवस्था कर लेने के बाद रिजवं बैंक आवश्यक मात्रा मै . | 
पत्र-मुद्रा निर्गमित करने में स्वतन्त्र है। (1) यह प्रणाली अपेक्षाङृत मितव्ययी | है 
क्योंकि इसमें भारी मात्रा में स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियो को कोष में बन्द रखने को 
आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के अतिरिक्त इस मुद्रा-पद्धति के सुख्य दोष इस प्रकार 
Fe e—(i) यह पद्धति स्वयं संचालित नहीं है तथा कोष आदि सम्बन्धित जटिलताओं 
p से युक्त है । अतः यह जनसाधारण की समक से बाहर है। (ii) इस प्रणाली में ` ु 9 
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मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध किसी प्रकार की रोक नहीं है क्योंकि न्यूनतम कोष की व्यवस्था| 
के बाद रिजद बेक पर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वह किस सीमा तक नोटों का निगमन. १ 
करे । (iii) यद्यपि इस समय रिजवं बैंक द्वारा निर्गमित नोटों को रुपयों में परिवर्तित | 
करने की गारन्टी प्राप्त है, तथापि रुपये के सिक्के का आन्तरिक मुल्य नगण्य होने के |. 
कारण रिजर्व बैंक की परिवतंनशीलता सम्बन्धी यह गारन्टी अर्थहीन है (iv) इस | 
पद्धति में स्वयं संचालकता का अभाव है । वास्तव में यह एक प्रतिबन्धित एवं कृत्रिम | 
पद्धति है जिसमें नोटों की निकासी करना तो अवेक्षाक्कत सरल है परन्तु प्रचलन से | 
अतिरेक (Surplus) पत्र-मुद्रा को वापिस निकाल सकना कठिन है । | 
इस प्रकार भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में पत्र-मुद्रा का मुख्य स्थान है । ' 
देश में १ रुपये तथा २ रुपये के नोट भारत सरकार के वित्त-विभाग द्वारा तथा ४, 
१०, १०० तथा १००० रुपये के नोटों का निर्गम रिजव वेक द्वारा किया जाता है। | 
१००० रुपये का नोट कुछ सालों के लिए बन्द कर दिया गया था किन्तु अब फिर नये | 


रूप में चालु किया गया e 
प्रश्‍न ६--दशमिक मुद्रा-प्रणालो से आप क्या समभते हैं? भारत को | 
इस प्रणाली को लागू करने से क्या लाभ हुए हूँ ? 
श्रथवा 
मुद्रा की दशमिक प्रणाली पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (विक्रम १९६० | 
अथवा 
'दशसिक मुद्रा-प्रणाली' से श्राप क्या समझते हैं? इसके गुणों. एवं 
दोषों की व्याख्या कोजिये। गरा १९६५ | 


What do you understand by the Decimal System of Coinage 
How has India benefited by adopting it ? 
Or 


Write a short note on Decimal System of Coinage ? 
(Vikram | 


Or 


What do you understand by ‘Decimal System of Coinage! 21 

Examine its merits and demerits. (Agra 1965) 
दशमिक प्रणाली--यह संसार में सबसे सरल मुद्रा-प्रणाली मानी जाती है। 

इसके अनुसार देश की प्रधान मुद्रा को १०० अथवा १० से विभाजित होने वाले | 
छोटे सिक्कों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिये रुपया भारत को 
प्रधान मुद्रा है। दशमिक प्रणाली में केवल दो इकाइयां ही होती हैं अर्थात्‌ अधात 
सिक्का या रुपया और उसका १०० वाँ भाग अथवा एक पसा | रुपये और नये | 

` पैसे के बीच कोई दुसरी इकाई आने पाई के रूप में नहीं होती AT चलन की ति 
सुविधा के लिये १, २, ३, ५, १०, २५ तथा ५० पैसे के सिक्के भी बनाए गये हूँ 
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किन्तु हिमाव-किताब के लिए केवल रुपया तथा पैसा नाम की ही दो इकाइयां | 
“मानी गई हैं। पैसा भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है। प्रारम्भ में | 
इसका नाम नया पेसा रखा गया था क्योंकि तीन साल तक नये तथा पुराने me 

` सिक्के एक साथ चलने थे जिनके मूल्य में भिन्नता थी । पुराने पैसों का मुल्य नये पैसे. 
, के मूल्य से अधिक था । जनता के भ्रम को दर करने के लिए नए सिक्के कानाम | 
। लया पेसा रखा गया था । इस तरह दशमिक मुद्रा-प्रणाली का अर्थ एक ऐसी मुद्रा- 
| प्रणाटी से होता है जिसमें हर एक मुद्रा-इकाई अपने से ऊपर की मुद्राइकाई का दसवां | 
। भाग होती है । 

दशमिक मुद्रा-प्रणाली अपनाने वाला भारत प्रथम देश नहीं है। संसार के | 
लगभग सभी प्रगतिशील देशों ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है । इस समग संसार 
में लगभग १४० देशों की अपनी मुद्रायें हैं जिनमें से १०५ ने दशभिक प्रणाली को 
अपनाया हुआ हे । इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार सर्वप्रथम अमेरिका ने 
१७८६ तथा १७६२ में दशमिक प्रणाली को अपनाया और डालर को मुद्रा की इक्रा 
तथा सेन्ट को उसका १०० वां भाग माना। १७६६ तथा १८०३ में mig ने इसे. 
अपनाया । १८६५ में लटिन संघ के देशों ने इसे अपनाया । 

भारत में दशमिक प्रणाली की आवश्यकता 

भारत में दशमिक सिक्के चालु करने के प्रश्न पर सर्वप्रथम १६८७ 
विशेषज्ञों ने अपनी आवाज उठाई थी । उसी समय सरकार ने इस प्रश्‍न पर काफी | 
। विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि धीरे-धीरे भारत में यह प्रणाली लागू 
| होनी चाहिए । १८७१ में इस विषय पर एक कानून बनाया गया परन्तु अनेक कार! 
' से वह लागु नहीं हो सका । 90: 

१९४६ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (Indian Science Congress) ने 
इस प्रश्‍न पर विचार किया और भारतीय कांग्रेस के ३४वें अधिवेशन के निर्वारि 
अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरु तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष 
) प्रोफेसर अफजल हुसैन ने एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था जिसके अ सा 
५ भारत विज्ञान कांग्रेस एसोसियेशन कई सालों से सिक्कों तथा नाप तोल के पैमा 
| का दशमिकरण करने का समर्थन करता आया है। जनवरी १६४६ सें बंगलौर 
) विज्ञान कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें सदस्यों की साधारण सभा ने सर्वे 
। सम्मति से दशमिकरण के पक्ष में राय दी । विज्ञान कांग्रेस इस बात पर संतोष प्रक 
| 
॥ 


करती है कि भारतीय मुद्रा के दशमिकरण के बारे में एक विधेयक विधान सभा 
` पेश किया गया है ।" 
उसी वर्षे केन्द्रीय विधान सभा में भी सिक्कों के दशमिकरण करने के बारे 
एक बिल पेश किया गया किन्तु उत्त पर विचार नहीं हो सका । ik 
भारत सरकार ने तोल और नाप के पैमानों के दशमिकरण के बारे 
| विशेष समिति नियुक्ति की थी जिसकी रिपोर्ट १९४९ में सरकार के 
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इस रिपोर्ट में सिक्कों से दशमिकरण के वारे में निम्नलिखित बिचार प्रकट किण 
गया था-- “समिति यह अनुभव करती है कि नाप तोल की दशमिक प्रणाली अपनाने 
से पहले दशमिक मुद्रा चालू करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिये समिति ag 
सिफारिश करती है कि भारत की अन्त.कालीन .सरकार के दशमिक मुद्रा अपनाने के 
निर्णय को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये । समिति यह भी सिफारिश करती 
है कि नए सिदकों के आकार और वजन में तथा नाप और तोल की दशमिक प्रणाली 
मे आपसी सम्बन्ध हो, ताकि जनता को इन नये सिक्क्रो तथा नाप और तोल के 
पैमानों से परिचित होने मे सुविधा हो 1” (The committee feels that it wll 
be an advantage if the adoption of decimalised currency pieceeds 
the introduction of the metric system of weights and measures. The 
Committee, therefore, recommends that the decision of the Interim 
Govt, of India for the adoption of tnat dec:malised currency should 
be implemented as soon as possible.) 


SH समय जनमत वरावर इस णाली के अपनाये जाने के पक्ष में होता गय। / 
और १६५५ में भारत सरकार ने इस विषय पर एक विल संसद में पेश किया। 
सितम्बर १६५४ Hag बिल एक वानून के रूप में पास कर दिया गया । इस 
कानून के अनुसार भारत सरकार को देश में दशमिक मुद्रा प्रणाली लागू करने का 
अधिक र मिल गया । सरकार ने १ अप्रैल १६५७ से दशमिक सिवकों को सारे देश में 
लागू कर दिया है । 

भारत को दशमिक प्रणाली को लागू करने में तीन प्रमुख कठिनाइयों का 
सामना करना पडा है-- 

0) पुरानी मुद्रण पद्धति दोषपूर्ण होते हुए भी जनसाधारण द्वारा समझी 
जाती थी । अतः नवीन प्रणाली की जनता द्वारा आलोचना हुई और इस स्थिति में 
सरकार का यह विचार कि तीन वर्ष के भीतर चलन के पुराने सिवके वापिस ले लिए 
जायेगे, असफल रहा । 

Gi) नवीन भौर पुराने सिक्कों के साथ-साथ प्रचलन में रहने से चालाक 
व्यक्तियों ने सीधे-सादे ध्यक्तियों को ठगना आरम्भ कर दिया | 

"> 01) दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाने के बाद लगभग सभी वस्तुओं और 
सेवाओं के मुत्यों में वृद्धि हुई । 
F हमारे सिक्के 
जा 7 जसा कि ऊपर कहा गया है नई मुद्रा प्रणाली में भारतीय रुपये को १०० 
इकाइयों में बांटा गया है। रुपये के १०० वें भाग को १ पैसा कहते हैं। 
RAG के अतिरिक्त १, २, ३, ५, १०, २५ तथा ५० पैसे के सिक्के भी हैं सरकार | 
ie २, ३, ५, १०, २५ तथा ५० पैसे के सिक्के चालू कर दिये हैं किन्तु १०० | 


रुपये) का नया सिवका अभी चालु नहीं किया. है । वतंमान रुपया ही. 
; 5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. F 
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१०० पैसों के सिक्को के स्थान पर प्रयोग होगा | इसका कारण यह है कि समस्त 
(देश में नए सिक्के चालू करने के लिये भारी संख्या में सिक्के ढालने की आवश्यकता 
है। भारत की वर्तमान टकंसालें इतने कम समय में पर्याप्त मात्रा में सिक्के की ढलाई 
नहीं, कर सकतीं इसलिये केवल छोटे मुल्य के सिक्के ही बनाए जा रहे हैं। चवन्नी, 
अठन्नी तथा रुपये का मूल्य पहले १६ पैसे, ३२ (पैसे तथा ६४ पैसे था किन्तु अब 
२५, ५० तथा १०० पेसे है। ३ पैसे का सिक्का भवहुबर सन्‌ १६६४ से प्रचलन में 
आया है। ँ ८ 
सिक्को के आकार, वजन तथा धातु रचना का ब्यौरा इस प्रकार है . 
एक पेसा-यह कांसे का बना सिक्का है जिसका आकार गोल है। इसका | 
व्यास १६ मिलीमीटर तथा भार १:५ ग्राम है। इसकी सीधी तरफ तीन शेर वाली a 
छाप है तथा अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में (India) व भारत लिखा हुआ है। इसकी | 
उल्टी तरफ “रुपये का सौवाँ भाग १ पैसा हिन्दी में लिखा हुआ है । इसके चालु होने | 
का वर्ष अर्थात्‌ १९५७ भी अंकित है । भब तांबे के स्थान पर पीतल के सिक्के बनाथे | 
जाने लगे हैं । i 
दो पेसे--यह सिक्का भी तांबा और गिलट को मिलाकर बनाया गया दैल ऊः 
इपका भाकार ८ वक्र कितारेदार है तथा भार ३ ग्राम है | इसका व्यास १८ मिली- | 
मीटर तथा दोनों तरफ के दाने (Beads) ५६ है । सिक्के के सीधी तरफ तथा उल्टी 
तरफ की डिजाइन १ पैसे जैसी है । अन्तर केवल इतना है कि इसमें उल्टी तरफ > 
को डिजाइन पर रुपये का ५० af भाग २ पैसे लिखा हुआ है। इस सिक्के में लगी. 


धातु इसके अंकित मुल्य से अधिक मूल्य की है जिससे इसे लोगों ने गलाना शुरूकर | 
दिया है । इस वात को ध्यान में रख कर इसकी धातु में परिवतेन करके इसे हलका = 
किन्तु कुछ बडे आकार का कर दिया गया ह । > 
३ पेसे--३ पैसे का सिक्का अक्टूबर सन्‌, १६६४ से प्रचलन में आया है।यह | 
'एक षटकोणाकार सिक्का है । यह वजन में बहुत हल्का और आकार में काफी बड़ा है। | 
। ५ पेसे--यह सिक्का तांबा और गिलट को मिलाकर बनाया गया है । यह 
वर्गाकार है, किन्तु इसके किनारे गोल हैं। इसका व्यास २२ मिलीमीटर तथा भार 
४ ग्राम है। दोनों तरफ के दानों की संख्या ४४ है । a 
:१० पेसे--यह सिक्का तांबा और गिलट को मिलाकर बनाया गयाहै। | 
इसका आकार आठ वक्र किनारेदार है। इसका व्यास २३ मिलीमीटर तथा वजन | 
५ ग्राम है। दोनों तरफ के दोनों की संख्या ५६ है । Ee 
२५ पेसे--यह शुद्ध गिलट का बना हुआ है । इसका आकार गोल, दोनों 
तरफ के दानों की संख्या ५०, व्यास १६ मिलीमीटर तथा किनारों के दानों 
(Serrations) की संख्या १०० g | 
५० पेसे- ag सिवका भी अब चालू हो गया है ag शुद्ध गिलट का बना _ 
हुआ है। इसका आकार गोल, दोनों तरफ के दानों की संख्या ५०, व्यास २४ | 


मिलीमी टु वृड़न, ॥ गम तथा किला ओों के, RMÀ को,अंळय़ा॥४५.हे l 


ei 
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१ रुपया ग्रथवा १०० GA—ag सिक्का अभी चालू नहीं हुआ है। ag है 
भी शुद्ध गिलट का होगा । इसका वजन दस ग्राम, आकार गोल, व्यास २८ मिली- fis 
मीटर, दोनों तरफ के दाने १० तथा किनारी में दानों की संख्या २०० होगी । अभी! ह 

` हाल ही में ३ पैसे का भी सिक्का जारी किया गया है । 

. नये भ्रौर पुराने सिक्कों का amet सम्बन्ध--नये सिक्के वर्तमान, 
दुअन्नी, इकन्नी, अधन्ने और पैसे के मूल्य के बराबर के नहीं बनाए गए हैं। उनकी 
जगह १०, ५, २ तथा १ पेसे के सिक्के चालू किये गये हैं । पुराने सिक्कों का नये 
सिक्कों में मूल्य जानने के लिये परिवर्तन तालिकायें छाप दी गई थीं । परिवर्तन करते | 
समय मूल्य में जो थोड़ा बहुत अन्तर आता था उसे पूरी इकाई में बदल दिया गया 
था। इस प्रकार या तो लेनदार को या देनदार को थोड़ी हानि उठानी पड़ती थी। | 

यह समस्या केवल उसी समय तक रही जव तक पुराने तथा नए दोनों प्रहार के ॥ 
ani का चलन देश में रहा अब पुराने सिवके चलन से बिलकुल बाहर जा. s 
चुके हैं । 

भारतीय टकसाले_भारत में सिकक्रे ढालने की कई टकसालें हुँ! इसमें से. 

एक अलीपुर (कलकत्ता) में, दूसरी बम्बई में, तीसरी मद्रास में तथा चौथी टकसाल ` 
हैदराबाद में है । अलीपुर की टकसाल आधुनिकतम तथा बड़ी है। यह १६५२ में| ' 
स्थापित की गई है। इससे पुर्व कलकत्ता में एक टकसाल थी जिसका काम अब नई| ` 
टकसाल में ही होता है। 
हमारे नए सिवके अलीपुर, बम्बई तथा हैदराबाद की टकसालों में ढाले जा 
रहे है । आशा है एक दो साल में पर्याप्त मात्रा में नए सिक्के चलन में आ जावेंगे । | 
दशमिक मुद्रा प्रणाली से भारत को लाभ- केन्द्रीय सरकार के वित्त | 
विभाग ने दशमिक मुद्रा-प्रणाली के अनेक लाभ बताए हैं i 


(१) हिसाब-किताब की सुविधा--दशमिक मुद्रा प्रणाली से हिसाब- 


-a = QI 


J 


| 
$ 
| 
| 


7 +++++++७++++++++++ ++++++-+++३७०+ oey किताब के = X 

t कामो में आसानी हो गई है। 

; ae मा, au से ‡ अव केवल दशमलव (Decimal) बिन्दु | 

` } (१. हिसाबकिताब की सुबिधा। $ को आगिपीचे करने से बड़ी-बड़ी सज्याथो | 

$R हिसाब-किताब कौ मशीनों काय, या माग आसानी से होने लेगा 
Bn रुपये आने पाई वाली प्रणाली इस हृष्टि | 

आप समय को से काफी जटिल थी। गणित की शिक्षा ! 

४ २. बचत । नेत्र में Vr 

‡ ४. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग । आदि के क्षेत्र में भी बच्चों को हिसाबः 
$ ५, नाप तथा वजन के पैमानों में किताब सीखने में बडी आसानी होगी । 3 

$ ami = (२) हिसाब-किताब की. 


+ KHH HHHH HAHAHAAH सशी का प्रयो ग---अभी तक भारतं | 
में हिसाबःकिताब लगाने वाली मशीनों का प्रयोग बड़ी संख्या में नहीं होता, किन्तु | A 
T लाथा अगात के युग में प्रवेश -कर रहा है। अगले १० या १५ वर्षों में | 

पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत की iege काफी जटिल हो जावेगी | 
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है | ६६/7/३ . भारतीय मुद्रा प्रणाली ३७ 


१५| देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ हिसाब-किताव की मशीनों का लाखों की 
1 || संख्या में प्रयोग होगा aa दशमिक प्रणाली पर आधारित मशीनों का ही निर्माण 
किया जावेगा क्योंकि यह काये सरल है । 
i g (३ ) समय को बचत--आधुनिक व्यापार एवं वाणिज्य को गणना की तीव्र 
[| ३ व सरल पद्धतियों की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में कोई भी पद्धति दशमिक 
| ब्रेश्रणाली से प्रतियोगिता नहीं कर सकती । 
तं (४) श्रत्तर्राषट्रीय सहयोग--संसार के अधिकांश देश इसी प्रणाली को 
दि अपनाये हुए हैं |. अन्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, आपसी लेन-देन के समय हिसाब- 
Tati किताब में बड्डी असुविधा होती है । भारत द्वारा इस प्रणाली के अपनाए जाने में अब 
p विदेशा विनिमय में सुगमता होगी तथा आपसी सहयोग बढ़ेगा । 
ग्‌ (५) नाप तथा वजन के पेमानों में सुधार--भारत में काफी समय से 
नाप तया वजन के पैमानों में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । यह 
| सुधार उस समय तक अधूरे रहेंगे जब तक मुद्रा सम्बन्धी सुधार पूरे न हो जावें तथा 
hg जनता. उनसे भली-भांति परिचित न हो जावे । सरकार ने इसी उद्देश्य से दशमिक 
| || मुद्रा प्रणाली को. पहले लागू किया गया है । अब शीघ्र ही नाप तथा वजन के पेमाने 
गा में भी सुधार होने वाला है। इममे सम्बन्धित. अधिनियम भी पास हो चुका है। 
दशमिक सुद्रा-प्रणाली से भारत को हानियाँ--इस पद्धति के तथाकथित 
i दोष इस प्रकार हैं-- 


(i) इस पद्धति ने भारत की साधारण जनता को आइचय एवं कठिनाई में | 


डाल दिया है और अभी तक ग्रामीण व्यक्ति इस प्रणाली को नहीं समझ पाए है । 


है, इसलिए चालाक व्यक्ति सीधे-सादे व्यवितयों को ठगने में सफल हो जाते है । 


(iii) दशमिक प्रणाली अपनाने से हिसाब-किताब की पुरानी मशीनें बेकार हो 


i 
|| गाई हैं जिससे राष्ट्रीय हानि हुई है। 


(ii) चूँकि इस समय तक देश में नए और पुराने दोनों सिक्कों का प्रचलन 


1 


\ 


> 


a निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि मुद्रा का दशमलवीकरण भारतीय 
४. अर्थ-व्यवस्था का एक समयानुकूल क्रान्तिकारी सुधार है । हषं का विषय है कि भारत 
६. के नागरिकों ने बिना किसी विशेष कठिनाई के इस सुधार को ग्रहण कर लिया है । 
É यद्यपि संक्रमणकाल में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य हुई हैं तथा यह सम्भव है कि कुछ 
A समय तक और भी ग्रामीण व्यक्ति चालाक व्यक्तियों के द्वारा ठगे जाते रहें हैं तथापि 
|| अन्ततः यह क्रान्तिकारी परिवर्तन भावी पीढ़ियों के हेतु एक वरदान सिद्ध होगा। . 
| ( आज दशमिक मुद्रा प्रणाली का प्रयोग आशा से भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा 

है तंथा सरकार ने इस प्रणाली को सफल बनाने के रूप में नाप-तोल की मीट्रिक 


{ | Pies e 
Pi [प्रणाली अपनाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है । 


l Ps 233 
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१. 
- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) 
« भारतीय प्रर्थशास्त्र 

४. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
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बी० ए० तथा बी० कॉम 


राजहल सरल 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (आगरा, विक्रम 


राष्ट्रीय आय तथा राजस्व 

राजस्व फे सिद्धान्त (भारतीय राजस्व सहित) 
यूरोप का इतिहास 

प्राचोन भारत 

मध्यकालीन भारत 


- आधुनिक भारत 
- मुगलकालोन भारत 
: भारत का इतिहास (शुरू से १५२६ तक) 


भारत का इतिहास (१५२७ से श्रब तक) 


, राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त 


आधुनिक राजनीतिक विचारधारा 


« प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 
६. भारतीय संविधान तथा राष्ट्रोय आन्दोलन; 


प्रमुख राजनीतिक विचारक 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध x 
भारत का संविधान 

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन 

मानव भुगोल 

भारत का भुगोल 

क्रियात्मक भुगोल एवम्‌ मौखिक परीक्षण 
यूरोप का भुगोल 


समाजशास्त्र के मूल सिद्धान्त (भाग १.१ २) 


भारतीय समाज एवम्‌ संस्थाये 


— एस० सी" गुप्ता तथा 


चित्रकला का आलोचनात्मक अध्ययन 
राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ (उ० प्र०)। 


ह. 
ब्र age 
rar 

= nag किशोर eed ह 

११ वे २) --अवध किशोर wet 

t 
yug fi Se नन | 
Fee फिशोर sete | । 


"वध किशोर राकतेमा 


=~ mae किशोर सक्सेना | 
--प्रवध किशोर सक्सेना if 
वा शकाश इस्ता 
— एस० सौ" गुप्ता 
—Utio सी० गुप्ता 
"एस सी० गुप्ता 
—एस० Slo गुप्ता 
--एस० सी गुप्ता 
aT तया उपाध्याय 
वर्थ दया रस्तोगी 
“-भदमायर तथा रघ्तोशी | 
-+दया श्रकाह रस्तोगी 
दया प्रक्षाद्य रस्तोगी 
मित्तल तथा fra) 
—क्या प्रकाश रस्तोगी 
दया प्रकाश रस्तोगी 
--दथा प्रकाश रस्तोगी 
ईश्‍वर प्रसाद गुप्ता 
--ईइवरी प्रसाद गुप्ता 
--ईरदरी प्रसाइ गुप्ता 
नाईदवरी प्रसाद गुप्ता 
--ईइवर प्रसाद गुप्ता 

— Frat प्रसाद गुप्ता i 
--एलचन्द गोयल || 
-श्रानन्द प्रकाश || | 
=-ग्रानन्द प्रकाश || 
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£ भारतीय बैंकिंग प्रणाली 


(INDIAN BANKING 5४5 —— o ONTAN BANKING रा 


पश्न १--भारतीय बेकिंग प्रणाली के मुख्य दोष क्या हैं ? रिजर्व बॅक 
द्वारा उन्हें दुर करने में क्या सहायता मिली है ? इसे मजबूत बनाने के लिये 
अपने सुझाव दोजिए । (दिल्ली ५४, पंजाब ५६, बम्बई ५३) 
What are the main defects of Indian Banking System ? How 
far the Reserve Bank of India has succeeded in removing them ? 
Suggest remedies. (Delhi 54, Punjab 56, Bombay 53) 
सन्‌ १६४६ के भारतीय बेकिंग कम्पनीज अधिनियम (Indian Banking 
Companies Act) का मुख्य उद्देश्य देश की वेकिंग व्यवस्था के दोषों को दुर करके 
इसे सुसंगठित संरचना प्रदान करना था | सन्‌ १६६३ में रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 
१९३४, बेकिंग कम्पनीज एक्ट, १६४३ और स्टेट बेक ऑफ इण्डिया (Subsidiary- 
Banks) एक्ट १९५९ में बेकिंग कातून (विविध व्यवस्थायें) बिल, १९६२ (Banking 
Laws (Miscellaneous Provision) Bill 1963] के द्वारा संशोधन किया गया । 
अधिनियम संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन समस्त गैर बेकिंग संस्थाओं पर 'रिजवं बेक 
का नियन्त्रण और निरीक्षण लागू करना था, जो जनता से डिपोजिट प्राप्त करती हैं 
अथवा बेकिंग सम्बन्धी अन्य कार्यं चलाती हैं। इसके साथ ही साथ वाणिज्य sat के 
लिये कुछ दिशाओं में शक्तियों को बढ़ाना और विस्तृत करना भी अधिनियम संशोधन 
का मुख्य लक्ष्य था, विधान पर राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिसम्बर सन १६६३ को प्राप्त 
हुई थी । इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय बेकिंग कम्पनियों के ऊपर रिजवे बेंक को 
जो नियन्त्रण प्राप्त हुआ है उससे भारतीय बेकिंग के yee विकास में सहयोग अवश्य 
मिला है तथापि अभी तक भारतीय बेकिंग पद्धति अनेक दोषों से युक्त है । इसके प्रमुख 
दोष निम्नलिखित हैं 
(१) अर्द्धं विकसित बेकिंग प्रणाली--जिस प्रकार भारतीय अथं -व्यवस्था , 
का पुर्ण विकास नहीं हुआ है उसी प्रकार भारतीय बेकिंग प्रणाली के विभिन्न अंगों का 
पुणं विकास नहीं हुआ । भारत की जन-संख्या तथा क्षेत्रफल को देखते हुए देश में बकों 
की संख्या बहुत कम है । यदि हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो हमें पता 
चलेगा कि बेकिंग सुविधाओं के विकास में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है । निम्नलिखत 
atasi से यह स्पष्ट हो जाता है-- : 


देश (प्रति दस लाख व्यक्ति बेक शाखाओं की संख्या) | 
आस्ट्रेलिया ४५७० ry 
कनाडा | २५६ 

इंगलेंड 
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यह आँकड़े १९४६ के वर्ष सै सम्बन्ध रखते हैं । 

भारतीय बेकिंग प्रणाली के अद्ध विकसित होने का मुख्य कारण यह है कि 
अभी तक भारत का औद्योगिक विकास नहीं हुआ हे । कृषि, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों 
में भी स्थिति एक-सी नहीं है। भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल ३३० रुपये है 
जबकि इङ्गलेड में ४३५१ रुपये तथा अमरीका में ८४१० रुपये है । जिस देश में प्रति. ह 
व्यक्ति आय इतनी कम हो वहाँ के लोग न तोपुंजी का संचय कर सकते हैं और न 
बेकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । 

(२) भारतीय जनता में बेकिंग की आदत (Banking Habit) को कसी 
है--भारतीय बेकिंग प्रणाली के पिछड़े हुए होने का कारण यह भी है कि भारतीय 
१"%७-०--०-०-०--०-०-० ००९०००-०-०-००--००००--०-० ष जनता पूरी तरह शिक्षित नहीं है। लोगों 
| भारतीय बॅकिंग प्रणाली के दोष में afer की adi का उदय नहीं हुआ 

१. अर्धविकसित बेकिंग है । लोग बेक में रुपया जमा करने में 

प्रणाली । संकोच करते हैं। चेक अथवा साख-पत्रो के 

४ २. भारतीय जनता में बेकिंग + प्रयोग की आदतों का भी विकास नहीं, 

| आदर का अभाव | gar) अशिक्षित होने के कारण बेंक की 

३. देश के विभिन्न क्षेत्रों में | कायं प्रणाली भी एक साधारण व्यक्ति की 

बेंकों का ग्रसमान वितरण। । समक में आसानी से नहीं आती । कुछ लोग 

४. बेंकों के प्रबन्ध एवं कार्य- अपनी धन दौलत को गुप्ब रखना चाहते हैं 
| क्षमता में भ्रन्तर। और बेंक में रुपया इसलिए जमा नहीं करते | 
असंतुलित बैंकिंग पद्धति | किः उन्हें आय कर विभाग का भय... 
६. प्रचल सम्पत्ति के आधार रहता है। . i 
पर ऋण देना । (३) देश के विभिन्न क्षेत्रों में ॑ 
७. अच्छे संगठन का ANTE | बेंकों का श्रसमान वितरण भारत एक | 
८. हुण्डी बाजार का भ्रभाव। | विशाल देश है। कुछ;भाग आधिक हृष्टि से | 
९. दोषपूर्ण स्थिति-विवरण काफी विकसित हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों से | 
एवं खातों को तैयार करना। * बैंकिंग सुविधाओं का भी विकास हुआ है। _ 
->-०-०--९-०-०-०--०--०--०--०--०- -० ५७० ` कुछ क्षेत्र ऐसे भी ह्‌ँ जो औद्योगिक तथा 
वाणिज्य]के क्षेत्रों में अविकसित अथवा कम विकसित हैं। इन स्थानों में बेकिंग का 
विकास भी बहुत कम हुआ है । हम देखते"हैं कि कुछ स्थानों पर तो अनेक बेंकों की | 
Mara स्थापित की गई हैं और कुछ स्थानों पर एक भी बेंक की शाखा नहीं है। | 
(४) बंकों के प्रबन्ध एवं कायं-कुशलता में अन्तर--भारतीय dat की 
व्यवस्था, सच्चाई एवं कार्यकुशलता में भी अन्तर देखने को मिलता है। एक ओर यदि 
भारत के कुछ बे# प्रवन्ध एवं कार्यक्षमता के आधार पर विश्व के किसी भी देश के 
ब्यापारिक बको के समकक्ष हैं, वहाँ दूसरी ओर देश में छोटे-छोटे अनेक ऐसे बँक भी हैं. 
1 जिनके 'पास कुशल, योग्य एवं अनुभवी क्रमंचारियों का सर्वंथा अभाव रहा है, उनकी 
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विनियोग सम्बन्धी नीति अनुचित रही है और उन्होंने अपनी पुँजी और जमा राशि में से 
लाभ न होते हुये भी अपने ग्रंशधारियों को लाभ वितरित किया है । 
(५) असन्तुलित बेकिंग प्रणाली-_भारतीय बेकिंग प्रणाली में कई प्रकार की 
. बेकिंग संस्थायें शामिल हैं। इनमें सें प्रत्येक का समान विकास नहीं हुआ है । इससे 
सम्पूर्ण वे किग प्रणाली में असन्तुलन पाया जाता है जो देश के सर्वतोमुखी आधिक 
विकास में बाधक हुआ है। देश में अधिकांश बे मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक 
बेंक हैं। यह बैंक प्रमुख नगरों तथा व्यापार केन्द्रों में कार्य करते हैं और मुख्य रूप 
से व्यापार तथा वाणिज्य को साख: की सुविधायें प्रदान करते हे । देश के औद्योगिक ४ ४ 
विकास के लिये औद्योगिक वेक (Industrial Banks) की आवशयकता होती है जिसका 
भारत में पुरी तरह अभाव रहा है । १६४८ में भारत सरकार के प्रयत्नों से ओद्योगिक | 
वित्त निगम (industrial Finance Corporation) की स्थापना हुईथी। यह | 
औद्योगिक विकास के लिये साख प्रदान करने वाली प्रथम संस्था थौ । पिछेलेएकदो 
वर्षों में इस प्रकार की कई अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई है, किन्तु देश की _ as 
आवश्यकताओं को देखते हुए यह सुविंधायें भाज भी अपर्याप्त हैं। यह स्थिति कृषि बेक | { ; 
की भी है । कृषि भारतीय जगता का मुख्य व्यवसाय है, किन्तु कृषि साख प्रदान करने 
वाले आधुनिक tat का भारत में पूर्ण अभाव है । इस कमी को सरकारी साख समितियों _ 
की स्थापना करके पूरा करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु भारढीय सरकारी आन्दोलन _ 
में भी अनेक दोष हैं । सबसे बड़ी कमी यह है कि सरकारी साख संस्थाओं तथा आधुनिक | 
बेंकों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका है । स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया की स्थापना से 
इसी कमी को दूर करने में सहायता मिल सकती हे । टक 
(६) aaa सम्पत्ति के भ्राधार पर ऋण देना--हमारे देश के बहुत से बेंक 
अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देते रहे हैं। अचल सम्पत्ति का मुल्यांकन एवं . 
स्वामित्व निर्धारण दोनों ही काम बहुत मुश्किल होते हैं ओर अन्त में ऋणी द्वारा 
ऋण का भुगतान न करने की दशा में अचल सम्पत्ति के विक्रय में भी बहुत असुविधा 
रहती है | | 
(७) भारतोय बेकिंग प्रणाली में सुसंगठन का श्रभाव- उपर बताया जा 
चुका है कि भारतीय बेकिंग प्रणाली के दो अंग हैं । प्रथम अंग में रिजवें बेक आफ 
ण्डिया, मिश्रित पुँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) जिन्हें वाणिज्य बेंक > 
(Commercial Banks) भी कहते हैं, औद्योगिक बॅक, विनिमय बेक, सरकारी बेक . 
तथा भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) आदि शामिल हे । दूसरे अंग में _ 
देशी बॅकसं, महाजन, साहूकार तथा ग्राम बनिया आदि शामिल हैं। भारतीय बकिग 
प्रणाली के इन दोनों अंगों की कार्य प्रणाली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है । देशी aaa 


काम करते हैं किन्तु यह पूर्णतया असंगठित हैं, वे रिजवं बेंक से किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं 


vË 


हैं। आधुनिक वेंकिंग संस्थायें जो प्रथम भ्रंग के अन्तर्गत आती हैं, उनके भी आपसी 
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था किन्तु उसे विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके कारण अन्य सहवर्गी बैंक उसकी प्रतियोगिता. 
का मुकाबला नहीं कर पाते थे । आज भी स्टेट बैंक बन जाने से स्थिति में कोई भारी 
अन्तर नहीं हुआ है। अन्य वाणिज्य बॅक भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और कड़ी 
प्रतियोगिता भी करते हें । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत में अखिल भारतीय 
वेक संघ (All India Banks Association) नहीं है जो इनमें आपसी सहयोग पैदा 
कर सके । सरकारी dat तथा मिश्रित पूँजी वाले बेकों में आपसी सहयोग की बहुत 
अधिक आवश्यकता है किन्तु इसका भी देश में अभाव हे । इस असंगठन तथा सूत्रबद्धता 
के अभाव के कारण Pood बैंक वेकिंग प्रणाली के सुसंगठित विकास में प्रा योग नहीं दे 
पाता जैसा कि अन्य देशों के केन्द्रीय बेंकों द्वारा किया जाता है । 
(८) विपत्र बाजार का अभाव--भारतोय मुद्रा बाजार (Indian Money 
Market) का एक बडा दोष यह है कि यहाँ सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित विपत्र 
बाजार (Bill Market) का अभाव है। विपत्र बाजार के विकसित होने से व्यापारी 
वर्ग को सुगमतापुर्वक सस्ती दरों पर साख प्राप्त होने लगती हैं और बंकों को अपनी 
फालतू निधि (Surplus Funds) का विनियोग करने का अच्छा अवसर मिल जाता | 
है। भारत में बहुत दिनों से विपत्र बाजार की कमी अनुभव को जा रही है किन्तु कुछ | 
'विशेष कमियों के कारण एक सुसंगठित विल बाजार का विकास नहीं हो सका है । 
विपत्र बाजार का विकास बेकिंग प्रणाली के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है 
क्योंकि इससे बैंको को साख सृजन (Creation of Credit) के लिये नकद साख की 
आवश्यकता नहीं रहती | यद्यपि जनवरी १६५२ से रिजर्व वैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी 
बिल बाजार योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को वाणिज्यिक हुण्डियों की जमानत के 
आधार प्र वित्तीय सहायता देना आरम्भ किया था, तथापि इस योजना से भी देश में 
वास्तविक बिल बाजार की स्थापना सम्भव नहीं हो सकी है । 

. (९) दोषपूर्ण स्थिति-वितरण एवं खातों को तैयार करना-- हमारे | 
में, बहुत से बॅक ऐसे हैं जिनकी प्रबृत्ति दोषपूण व्यवस्था को छिपाने की होती है और इस 
कार्ये के हेतु वे स्थिति विवरण भी दोषपूर्ण तैयार करते हें । अनेक dal के संचालक 
अकेक्षकों से मिलकर या उन्हें गलत रूप से प्रभावित करके त्रुटिपूणं बॅकिंग व्यवस्था होते 
हुये भी अंकेक्षण की अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं । 

- . रिजर्व बेक द्वारा इन दोषों को दूर करने के उपाथ--रिजवं बैंक की 
“स्थापना १९३५ में हुई थी। तब से निरन्तर रिजवं बेक ने भारतीय बैंक प्रणाली को | 
सुधारने तथा सुसंगठित करने के उपाय किये हैं। इस समय रिजर्व बेक के चार विभाग _ 
84. इनमें से निर्गम विभाग (Issue Department) तो पत्र मुद्रा के संचालन तथा 
faa से सम्बन्ध रखता है।. दुसरा विभाग बेकिंग विभाग (Banking Department) 
है जो. बेकिंग सम्बन्धी सब प्रकार के कामों का संचालन करता है। इन कामों में 
. निरीक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श आदि के कार्य भी शामिल हैं। रिजवे बॅक का 
तीसरा बिभाग कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) है l 
oat विभाग के, द्वारा कृषि साख की सुविधाओं का विस्तार तथा, सहकारी आन्दोलन 
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को सहायता देने का काम किया जाता है । रिजवं बेक सहकारी आन्दोलन की प्रगति का | 
अध्ययन करके उसमें सुधार के सुझाव पेश करता है । रिजव बेक की स्थापना से सहकारी 
आन्दोलन के पुनर्गठन तथा कृषि साख सुविधाओं के विस्तार में बड़ी सफलता मिली 
है । रिजर्व बेंक का चोथा विभाग विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control कट 
Department) है जो विनिमय बेकों की कार्य प्रणाली का नियन्त्रण करता Bate 
विदेशी विनिमय की समस्याओं को हल करने में सरकारी नीति का संचालन करता हे: 
इस प्रकार रिजवं बेक भारतीय बेकिंग प्रणाली के विभिन्न भागों को न केवल 
आथिक सहायता प्रदान करता है वरनु उसके कार्यों पर नियन्त्रण भी करता है। साथ 
ही उन्हें एक मित्र की हैसियत से सलाह देता है। रिजवं बेक द्वारा प्रतिवर्ष एक बुलेटिन 
प्रकाशित किया जाता है जिसमें साल भर की बेकिंग समस्याओं की प्रगति का सर्वेक्षण 
रहता है । साथ ही उनकी कमियों का उल्लेख तथा उन्हें दुर करने के सुझाव 
रहते हैं । र 
feat बेक दर नीति (Bank Rate Policy) तथा खुले बाजार के काये. क्रमों ¦ 
(Open Market Operations) के द्वारा साख नियन्त्रण का कार्य भी करता 21 
१९४६ में जो बेकिंग कम्पनी एक्ट (Indian Banking Companies Act) 
किया गया था उससे रिजवे बैंक को अन्य बेंकों पर (सहकारी dat को छोड़कर 
नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गये थे। बेकिंग कम्पनीज एक्ट, १९४ 
सन्‌ १६६३ में हुए संशोधन से रिजवं बेक के अधिकारों और नियन्त्रण क्षेत्र में ओर 
अधिक विस्तार हो गया है । इसके अनुसार अव रिजवं बेक को वाणिज्य dal की 
विभिन्न दिशाओं पर अधिकार विस्तार के अलावा यह भी अधिकार मिल गया है कि 
वह उन समस्त संस्थाओं पर नियन्त्रण करे जो जनता से डिपाजिट वसूल करने तथा | 
बेकिंग से सम्बन्धी अन्य कायें करती हैं। 
सन्‌ १९६३ के बेकिंग कम्पनीज एक्ट में संशोधन में बेकिंग की दशा 
सम्बन्धी निम्नांकित कार्य हुए--() बेकिंग कम्पनियों का असुरक्षित ऋण (Unsec 
Loans) प्रदान करने पर रोक लगा दी। इस प्रकार के ऋण केवल कुछ रत 
अवस्था में ही प्रदान किए जा सकते हैं। (1) रिजवं बेक की अनुमति के बिना 
भी बेकिंग कम्पनी को भुगतान न करना । (iii) किसी एक पार्टी को. अधिकतम 
ऋण दिया जावे, इसका निर्धारण रिजवं बैंक द्वारा किया जाता है । (iv) रिजर्व बॅ. 
बें किंग कम्पनी से सम्बन्धी किसी व्यक्ति को हटा सकता है यदि उससे जनता, बे किंग 
` कम्पनी तथा प्रबन्ध का हित हो । परन्तु हटाया जाने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से | 
अपील कर सकता है । (४) रिजर्व बॅक किसी कम्पनी में अतिरिक्त डायरेक्टर की नियुक्ति 
कर सकता है, यह नियुक्ति एक वषं, तीन वर्षे या उससे अधिक समय के लिए हो 
है, शर्ते यह है कि डायरॅक्टरों की संख्या बोडे द्वारा निर्धारित डायरैक्टरों की 
अधिक न हो पावे । 1 iiai 
जमा बीसा निगम (Deposit Insurance Corporation)— 
दशाब्दियो में बेको के विफल होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप जनता का aay 
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समाप्तप्रायः हो चला था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बेकिंग को लोकप्रिय बनाने का 3 
भरसक प्रयत्न किया गया । बैंकों के फेल होने पर डिपाजिटरों को संरक्षण देने. के लिये 
१ जनवरी सन्‌ १६६२ को जमा बीमा निगम की स्थापना की गई । इसके अधीन 
सितम्बर सन्‌ १६६३ फे अन्त में २६४ बेक कार्य कर रहे थे | बाद को इसे केन्द्र 
शासित प्रदेशों तक फैला दिया गया । रिजवं बेंक ने भारत में एक -सुसंगठित विपत्र 
बाजार की स्थापना के लिए भी एक योजना चालू की है । ह | 

प्रशन २-भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताश्रों का वर्णन कीजिये। . 
इसके दोषों पर हृष्टिपात को जिये । - जा 


१ 


(आगरा १६६०) _ 
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अथवा ¢ 
भारतीय gat विपणि के मुख्य दोषों का बर्णन कीजिये और इन्हें दूर _ 
“करने के लिये निश्चित सुझाव दीजिये । l 
: (विक्रम बी० काम० (Part 111) T. Y. D. C. १ ९६२) 
| अथवा 
| भारतीय मुद्रा बाजार को मुख्य विशेषतायें क्या है । इसके संगठन में 
किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ? 
अथवा | 
भारतोय मुद्रा बाजार के मुख्य भ्रंग कोन से हैं। भारतीय सुद्रा बाजार 
के दोषों को समभाडये ! (आगरा १६६२) 
Discuss the main features of Indian Money Market and point — 
out its main defects. (Agra 1960) — 
Or $ i 
What are the main defects of the Indian Money Market? 
Give your suggestions to remoye them. 
(Vikram B. Com. (Part III) T. Y. 0. C. 1962) | 
न Or > 
What are the main features of the Indian Money Market? 
In what way can its organization be improved ? 


Or 
( What are the constituent of the Indian Money Marke | 
_ Explain the defects of the Indian Money Market. (Agra 1962) 


_ SAT बाजार का अ्र्थ--हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अनेक संस्थाये | 


` ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये रुपया उधार देती हैं तथा अनेक व्यक्ति | 
अतथा संस्थायें ऐसी हैं, जिन्हें रुपया उधार लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार | 
Bal सम्बन्धी क्रय-विक्रय करने वाली संस्थायें अथवा व्यक्ति देश के मुद्रा बाजार को | 


2 


निर्धारित करते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में इसी बात को व्यक्त करना 
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हम कहेंगे कि किसी भी देश में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वेक तथा अन्य साख. 
संस्थायें उस देश के मुद्रा बाजार को निर्धारित करती हैं, जहाँ एक ओर मुद्रा जमा करचे 
वाले व्यक्ति मुद्रा का विक्रय करते हैं तया दुसरी ओर ऋण लेने वाले व्यक्ति, मुद्रा का 
क्रय करते हैं और मुद्रा के इस क्रय-विक्रय का मूल्य ब्याज के रूप में लिया और दिया 
जाता है । “विस्तृत अर्थ में मुदा बाजार शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार के व्यवसायों की 
वित्तीय व्यवस्था करने वाला सम्पूर्ण यंत्र आता है । परन्तु अधिक साधारण प्रचलन में _ 
मुद्रा बाजार शब्द ACTH ALA ऋणों के लेत-देन तक सीमित है । अतः मुद्रा बाज़ार शब्द 
ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ अल्पक्रालीन धनराशियो का is 

य-विक्रय किया जाता है ।* रिजर्व वेक ऑफ इण्डिया के अनुसार “एक मुद्रा बाजार | 
मुख्यतया अल्पकालीन प्रकृति की मोद्रिक परिसम्पत्ति को क्रय-विक्रथ करने का एक वे 
होतां है, यह उधारकर्त्ताओं की अस्पक्रालोन; साख आवश्यकताओं को पूरा करता 
तथा उधारदाताश्रों को तरलता प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर 
व्यक्तियों का व्यक्तिगत संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं की विनियोग योग्य अतिरेक पूंजी 


assets, it meets the ‘short-term requirements of borrowers 
provides liquidity to the lenders. It is the place where short- 


tions and individuals are bid by borrowers, again comparis 
institutions and individuals and also the government itself.) t 


विभाजित किया जाता है-- ; 

(i) माधुनिक बॅक तथा साख संस्थायें (Modern Banks and Credi 
Institutions) । | 

(ii) देशी बेकसं (Indigenous Bankers) | 

0) प्राधुनिक बेंक तथा साथ संत्यायें (Modern Banks)—gq श्रेणी के | 

aia वे सभी संस्थायें आती हैं, जिनका संगठन तथा कार्य विधि विदेशी संस्थाओं के 


आफ इण्डिया, मिश्रित पूँजी वाले बक अर्थात्‌ वाणिज्य बेंक तथा सहकारी बेक 
` विदेशी विनिमय बैंक शामिल हैं । p 
(0) देशो बेंकर्स (Indigenous Bankers)— इस श्रेणी के अन्तर्गत देशी 


कै “In the broad sence of the term, money market i 
mechaniam used for financing all types of business. But the more 
Usage of the term money market is restricted ‘to borrowing and lendin 
term funds. Thus money. market may be defined as a place where sho: 
are bought and sold,’ 
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वाँदी तथा कुछ विशेष प्रकार की जमानत के अन्तर्गत ऋण प्रदान करना होता है। | 
रुपया जमा करना तथा चैक आदि कीं सुविधाथें देना उनकी कार्य विधि में शामिल | 
नहीं है । वास्तव में ये लोग रुपये के लेन-देन का काम एक सहायक व्यवसाय के रूप में 
करते हैं जबकि इनका मुख्य व्यवसाय कुछ और होता है जैसे सर्राफा का काम, आढृत | 
का काम तथा जमींदारी आदि । 
उपरोक्त दोनों प्रकार की साख संस्थाओं में इतना अन्तर है कि इन्हें एक ही 
gat बाजार का अंग कहना उचित प्रतीत नहीं होता क्योफि इन दोनों के बीच किसी 
विशेष प्रकार का सम्पर्क अथवा समन्वय भी नहीं पाया जाता । किन्तु देशी बेकसं सम्पूणं 
देश के प्रत्येक गाँव तथा नगर में इस प्रकार फैले हुये हे कि कृषि तथा कुटीर उद्योग 
धन्धों की साख सम्बन्धी आवश्यकता मुख्य रूप से उन्हीं के द्वारा पुरी की जाती Zl 
इसलिये उन्हें भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है । वास्तव में 
देशी बॅकसं का न तो अस्तित्व समाप्त किया जा सकता हे भोर न उन्हें आधुनिक afar 
प्रणाली के अन्तर्गत पुनर्गठित किया जा सकता है । आवश्यकता केवल इस बात की हुँ 
कि भारतीय मुद्रा बाजार में इन दोनों के बीच परस्पर सम्पकं तथा समन्वय स्थापित 
किया जाये और देशी बेकसं की कायं प्रणाली में जो दोप हैं उन्हें दुर किया जाए । 
श्री Fo dto चाको (K. C. Chacko) के मतानुसार भारतीय मुद्रा बाजार 
कै संगठित क्षेत्र के चार प्रमुख अंग हँ--() याचना राशि बाजार (Call Money 
Market), (ii) बिल बाजार (Bill Market); (iii) अल्पकालीन सरकारी प्रति 
भूतियों का बाजार (Market for Short-term Government Securities) तथा 
(iv) सहायक ऋण बाजार (Collateral Loan Market) | 
भारतीय मुद्रा बाजार के दो ष--डा० पानन्दीकर (Panandikar) के शब्दों 
में, “भारतीय मुद्रा बाजार दोषपुर्ण है तथा इसकी तुलना पश्चिमी देशों के अधिक 
विकसिन मुद्रा बाजारों से नहीं की जा सकती” (The money market in India 
is defective, and cannot be compared with the highly developed 
money markets of western countries) | भारतीय मुद्रा बाजार में निम्नलिखित 
'दोष पाये जाते हैं-- i R: 
_, (१) मुद्रा बाजार के विभिन्न ग्रंगो में परस्पर संगठन तथा समन्वय की 
कमी--जिस प्रकार अन्य विकसित देशों में, सम्पुर्ण देशों में एक संगठित तथा अन्य eS 
मुद्रा बाजार पाया जाता है उस प्रकार विकसित, संगठित तथा BES मुद्रा बाजार की _ 
भारत में कमी है, भारत के मुद्रा बाजार में परस्पर सहयोग तथा संगठन का अभाव 


व 
É 
l 
> 


कलकत्ता, देहली, कानपुर तथा अहमदाबाद FR नगरों में केन्द्रित है । इसी प्रकार | , 
__ सहकारी साख संस्थाओं, देशी बेकसँ तथा वाणिज्य बेकों में परस्पर समन्वय की कमी | 
है । वाणिज्य बैक एक दुसरे से कड़ी प्रतियोगिता करते हैं, यही कारण है कि भारत भे 

भि समानता पायी जाती है, . 
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(२) ब्याज की दरों में भिन्नता--जैसे कि ऊपर कहा गया है कि भारतीय | 
मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में विभिन्न 0-->->2->->-९-८ -०-०-०-०-०-० cy 
कार्यों के लिये ऋण प्रदान करते समय जो । भारतीय मुद्रा बाजार के दोष | 
प्रचलित व्याज की दरें पायी जाती हैं, उनमें १. मुद्रा बाजार के विभिन्न ? 
भारी असमानता देखने को मिलती है। अंगों में परस्पर संगठन | 
इतनी ही नहीं बेक दर (Bank Rate) के तथा समन्वय की कमी । t 
परिवर्तन भी प्रचलित ब्याज की दरको २. ब्याज को दरों में भिन्नता । $ 
अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं कर पाते | ३. संगठित बिक बाजार का f 

$ 
| 


केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति (Central अभाव | ; 
Banking Inquiry Committee) के १ ४. द्रव्य बाजार में धन की è / se 
मतानुसार, “araa ब्याज दर (Call Rate) कमी | a 


५. मुद्रा बाजार में लोच तथा । 
स्थायित्व का अभाव। | 
६. देश में मुद्रा की मौसमी 


3%, हुण्डी ब्याज दर (Hundi Rate) 
३%, बेक दर (Bank Rate) ४ प्रतिशत, 
छोटे व्यापारियों के बिलों पर बम्बई में 


"७--०--०---०--०--०--०- -0--9--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०-. "०--२--२--२-र>र-०--०--०--०-.-०--०--०--०- 


व्याज दर ६३ प्रतिशत तथा छोटे व्यापारियों कमी । ee ( : 

के विलों पर कलकत्ते में व्याज की दर | ७. देशी बॅकसं तथा महाजनों | 

१० प्रतिशत एक समय पर ही पाई जाती की ग्रधिकता | प 

है जिससे विभिन्न बाजारों के बीच साख की । ८. शाखा बेकिंग को धीमी 

गतिशीलता में असाधारण रूप से कमी उन्नति। 

प्रकट होती है । ९. बैंकिग सुविधाओं का | | 
(३) संगठित बिल बाजार का सामान्य अभाव । > 


अभाव- भारतीय मुद्रा बाजार का एक दोष ८--०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००००७ 
इससे व्यापारिक बिलों तथा हुण्डियों की कमी होतां भी है, जबकि विदेशों में व्यापारिक 
बकों की सम्पत्ति का एक बड़ा भाग faai में ही विनियोजित होता है, तब भारत में 
व्यापारिक बक्स की कुल जमा का केवल तीन से छः प्रतिशत तक ही बिलों के रूप में। 
विनियोजित होता है । रिजव बॅक की स्थापना के समय इस बात की आशा थी कि यह 
बेक ga: कटौती (Re-discount) आदि की सुविधा देकर भारतीय मुद्रा बाजार का | 
विस्तार करने में सहायता प्रदान करेगा तथा आवश्यकता के समय धन के अभाव की | 

कमी दूर हो सकेगी परन्तु इस दिशा में fad बॅक एक सुव्यवस्थित बिल बाजार की | 


स्थापना करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है । भारत में सुव्यवस्थित बिल बाजार 
की कमी के निम्नलिखित कारण हैं— : 


6) Het द्वारा धन का प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में विनियोग-- | 
भारतीय बेकों की प्रवृत्ति आरम्भ से ही अपने पास नकद कोष की मात्रा अधिक रखने | 
की रही है और इसीलिए अपनी सम्पत्ति में तरलता बनाये रखने के लिए उन्होंने इसका | 
प्रयोग प्रथम श्रेणी को प्रतिभूतियों (First Class Securities) भे किया । इस प्रवृत्ति 2 
के कारण भारत में बिल बाजार का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सका ।. | 
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(i) स्वीकृति get का विकास--भारत में बिल बाजार के पूर्ण रूप से 
विकसित न होने का एक कारण यह भी है कि भारत में स्वीकृति गृहों (Acceptance’ 
Houses) का अभाव है जिससे बिल सम्बन्धी व्यापारियों की आथिक दशा का अनुमान 
लगाना बहुत कठिन हो जाता है । ऐसी दशा में वेक विलों को भुनाने में कठिनाई 
अनुभव करते हैं । 2 

(iii) बिलों को पुनः सुनाने वाली संस्था का अभाव रहा है--भारत में 
रिजवं ae की स्थापना से पहले fadi को भुनाने में बड़ी असुविधा होती थी। वैसे 

तो इम्पीरियल बेक उस समय बिलो को भुनाने का कार्य करता था परन्तु अन्य वेक 
इससे बिल भुनाने में संकोच करते थे क्योंकि यह अन्य बेकों से प्रतियोगिता करता था | 

Gv) व्यापारिक बिल तथा अर्थ बिल सें स्पष्टता का अभाव--व्यापारिक 
बिल तथा अर्थ बिल में भेद स्पष्ट न होने के कारण बैंक उन्हें भुनाने में हिचकते थे । 
बेंकों को बिलो में भेद करने का कोई सही माध्यम नहीं था । इसलिये वे बिलों को 
भुनाने में कठिनाई का अनुभव करते थे । 

(v) हुण्डियों में विबिधता-हुण्डियों में विविधता का अर्थ इस बात से है 
कि हुण्डियां प्रान्तीय भाषाओं में प्रान्तीय रूढ़ियों के अनुसार लिखी जाती हैं। इसका 
फल यह होता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में उनका रूप, भाषा तथा प्रकृति में भी भिन्नता 
पाई जाती है। ऐसी दशा में एक स्थान की हुण्डी को सारे देश में उपयोग करने में 
असुविधा होती है । हुण्डियों की भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण वेक उलझन में पड़ जाते 
हैं, अतः उन्होंने हुण्डियों में अपने धन का बहुत कम उपयोग किया है । 

(vi) नकद में ऋण देना भ्रधिक अच्छा साना जाता है--अधिकतर वेक 
बिलो को भुनाने की अपेक्षा नकद ऋण प्रदान करना ही उचित समभते हैं । यद्यपि इससे 
बॅक और ग्राहक दोनों ही पक्षों को लाभ होता है परन्तु यह बिल प्रणाली के विकास में 
मुख्य अवरोधक है । रिजवं बैंक के प्रकाशन “भारत में वेकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रकृति” 
के अनुसार “भारत में बिलों के प्रचलन के अभाव का कारण अधिविकर्ष तथा नकद 
साख के रूप में मितव्ययी एवं अधिक gagi साख है।” अनुमानन: भारत में 
व्यापारिक वॅक्स अपनी कुल णमा राशि का केवल ३ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक ही 

बिलों के भुनाने में लगाते हैं । 

(vil) कोष विपत्रों का निर्गसन-- केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारे अपनी 
आवश्यकताओं की पुति कोष विपत्रों (Treasury 0115) के द्वारा करती हैं । व्यापारिक 
बिल्स की अपेक्षा कोष विपत्रो में विनियोग को अधिक सुरक्षित समझा जात्ता है। कोष 
विपत्रों का एक गुण यह भी है कि इन्हें स्टॉक-एक्सर्चेज पर तुरन्त बेचा जा सकता él 
. इस सुविधा के कारण कोष विपत्रों की अपेक्षा व्यापारिक बिलों का विकास बहुत 

कम हुआ | ः 3 
(viii) भारो स्टास्प कर--बिल बाजार के पुर्ण रूप से विकसित न होने का 
एक यह भी कारण है कि'बिलों के चलन पर भारी स्टाम्प कर लगाया जाता है.। इस 
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कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार नै १९४० में इस कर में कुछ छूट दै दी थी। भब 
यह दोष इतना महत्वपूर्ण nat | | : 

(४) द्रव्य बाजार में धन की कप्ती--भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापार तथा 
उद्योगों की मांग की अपेक्षा मुद्रा तथा साख की बहुत कमी रहती है । अनेक 
कारण हैं जैसे विनियोग के साधनों तथा बेंकिंग व्यवस्था का अभाव, बेको का समयः 
समय पर फेल होना, देश में आय तथा वचत की कमी, आय के वितरण में समानता न 
होने के कारण लोग अपनी बचत को उत्पादन कार्यो में विनियोग करने को अपेक्षा उसै 
दबाकर रखते हैं अथवा उस धन का सोना इत्यादि खरीद लेते हैं जिससे ag अचल 
सम्पत्ति बन जाता है । इसके साथ-साथ देश में गरीबी का होना भी वचत कम करने में 
सहायक है । अब सरकार ऐसे प्रयत्न कर रही है जिससे देश की निधनता द्र हो war 
लोग अधिक मात्रा में पूंजी का संचय कर सकें जिससे कि मुद्रा बाजार . में धन को कमी 

होने पाये । 

6 (x) मुद्रा बाजार,सें लोच तथा स्थायित्व का भभाव--रिजवं बैंक को 
स्थापना से पहले भारतीय मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव था क्योंकि 

देश में साख-नियन्त्रण का कार्य तो इम्पीरियल बॅक हारा किया जाता था ओर मुद्रा | 
नियन्त्रण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता था । परन्तु रिज्ञवं बंक की स्थापना के | 
पश्चात्‌ यह कमी किसी हृद तक दूर हो गई है Rad बेंक की स्थापना के पश्चात्‌ नोट 
निर्गम का अधिकार रिजवे बेंक को .दे दिया गया तथा खुले बाजार कौ नीति के द्वारा 

भी रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार [के दोषों को दूर करने में बहुत सहायता प्रदान की । 
परन्तु आधुनिक युग में मुद्रा की माँग बहुत अधिक बढ्ती जा रही है लेकिन भारतीय 
बैंकिंग अपने सीमित साधनों के कारण उसे पूरा करने में असमर्थ हे । : ES 

(६) देश में मुद्रा को सोसमी कमी- भारतीय मुद्रा बाजार में प्रतिवर्ष. 
नवम्बर से होकर जून तक के व्यस्त समय में पूँजी की दुलंभता एवं ब्याज की ऊंची दरो 
का अनुभव किया जाता है । इसका कारण यह है कि इस दौरान में देश के उत्तरी भागों ; 
से वन्दरगाहों तक फसलें पहुंचाने के हेतु धन प मांग बहुत अधिक रहती है । ae 

(७) देशी बेंकर्स तथा महाजनों को अधिकता- भारत में देशी बेकर्से _ 
अर्थात्‌ महाजनो तथा साहूकारो आदि को संख्या अधिक है । साय ही साथ इन x 
सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है । देशी dad तथा आधुनिक बेकिंग 
व्यवस्था में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है जिसके कारण मुद्रा बाजार अस्त-व्यस्त _ 
o S 
(८) शाखा बेकिंग को घीमी उत्चति--दितौय महायुद्ध से पूर्व हमारे देश में _ 
बैंकिंग व्यवस्था का बहुत कम,;.विकास हुआ भा,। , द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत में... 
बेकिंग व्यवस्था की कमी हुई लेकिन अधिकांश बेक तथा उनकी शाखायें शहरों में ही 
खोली गईं तथा ग्रामों में इस प्रकार की संस्थाओं का पूर्ण रूप से अभाव रहा जिसमें कि 
ग्रामीणों में बंचत की भावना का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका है। | 2 
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(€) बॅकिंग सुविधाओं का सामान्य श्रभाव--हमारे देश में बेकिंग सुविधाओं 
का सामान्य अभाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आधुनिक वॅकों की एक भो 
शाखा को स्थापना नहीं हुई है । जहां अमरीका में ३३३७ व्यक्तियों के पीछे एक वेक 
है वहाँ भारत में केवल १३०,००० व्यक्तियों के पीछे ही एक बैंक है। हमारे देश में 
ग्रामीण व्यक्तियों की औसत आय इतनी कम है कि उन्हें बेंकों की विशेष आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती । सन्‌ १९५५ में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसके स्थान पर 
स्टेट बेक की स्थापना द्वारा इस कमी को एक बड़ी सीमा तक दूर करने का प्रयत्न 
किया गया है 1 

मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के gwta 

भारतीय मुद्रा बाजार के विक्रास के लिये समय-समय पर कदम उठाये गये a | 

इसमें कुछ कमीशतों ने जो सुझाव दिये हैं उनमें निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण है-- 

(i) भण्डार-गृहों का निर्माण (Licenced Ware ४०॥५९५)--भारत में भी 
अन्य देशों की भांति प्रान्तीय सरकारों को अपने संरक्षण में लाइसेंसदार भण्डार-गृहों को 
बनाने के लिये उनको उत्साहित करना चाहिये । इस व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक इनमें रखी 
हुई धरोहर पर ऋण देने की सुविधा का अनुभव करेंगे । 

(ii) पुनः भुनाने की सुविधा (Rediscounting Facilities) --इस समय 
यद्यपि रिजवं बेक तथा स्टेट बॅक ऑफ इण्डिया व्यापारिक daa को पुनः कटोती की 
सुविधायें प्रदान कर रहे हैं तयापि इन सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाना 
aiaia है । पुनः कटौती की सुविधायें मुद्दती हुण्डियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
बढ़ाई जानी चाहियें । 

(छ) हुण्डियों का प्रमाणीकरण होना चाहिये-इसका अर्थ यह है कि भिन्न 
भिन्न हुण्डियों की भाषा, स्थान तया उस पर लगाने वाली स्टाम्प फीस एक आधार पर 
नियम्‌ बाधित कर देनी चाहियें जिससे कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैंक उसे बिना किसी 
हिचकिच।हट के स्वीकार कर सकें। इससे हुण्डियों का.प्रचलन बढ़ जावेगा | 

(iv) afaa भारतीय det एसोसियेशन का निर्माण--इस प्रकार की 
एसोजियेशन के बन जाने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि महाजन तथा साहुकार 
आदि को वेकों से मिलकर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा । इस प्रक्रार एक दुसरे 
के सम्पर्क में आने से वे अपनी कठिनाइयों को आसानी से दूर कर सकेंगे ` इससे बेकिंग 
व्यवस्था के विकाश में सहायता मिलेगी तथा इस प्रकार के संघ के द्वारा अनेक बैंक अपने 

' सम्बन्धों को केन्द्रीय बेंकों के साथ बढ़ा सकते हैं । सर्वप्रथम १९२६ की केन्द्रीय बेकिंग 

जांच समिति ने अखिल भारतीय बेकसं संघ की स्थापना का सुझाव दिया था । इस 

प्रकार का संघ १९४६ में बम्बई में बनाया गया | इसके सभी अनुसूचित बैंक सदस्य हूँ । 

` परन्तु इस संघ से सदस्य बेंकों को कठिनाइयों कों दूर करने तथा बैंकिंग प्रणाली को 

मुद्रा बाजार के लिए अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में जो आक्षाये की गई थीं, वह 

पूर्ण करने मे असमर्थ Batic (नित्‌: इस संगठन E-a aE AE ESE o EAN ea कायं करने 
| 


TN Ti 
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(0 देशी बॅकस का रजिस्ट्रेशन तथा उनके कार्यों पर नियन्त्रण 
अनुसूचित बेंकों (Scheduled Banks) की भाँति देशी बॅकसं का भी रजिस्ट्रेशन होना 
चाहिये तथा रिजर्व बेक को उनके नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये । 

(vi) समाशोधन गुहों का पुनर्गठन (Re-Organisation of Clearing 
॥०॥५९५)--भारत में समाशोधन Yet की कार्य प्रणाली अकुशल तथा पिछड़ी हुई है। 
इसके विकास के लिये यह आवश्यक है कि भारत में इनकी कार्य प्रणाली को विदेशों 
की भांति ही रखा जाये। 

(vii) धन हस्तान्तरण की सुविधाय (Remittance Facilifies)—रिजवं 
बेंक को चाहिये कि बह महाजनों तथा देशी बेंकसं को ऐसी सुंविधायें प्रदान करे जिनके 
द्वारा वे अपने धन का हस्तान्तरण आसानी से कर सके | यह भी आवश्यक है कि 


डाकबाने की हस्तान्तरण दर को कम कर दिया जाये जिससे कि ग्रामीणों को लाभ 
हो सके । 


रिजर्व बेक की स्थापना तथा १९४९ व १६५० के बेकिंग कम्पनीज एक्ट के 
बाद भारतीय मुद्रा बाजार के बहुत से दोष दूर हो गये थे। सन्‌ १६६३ के संशोधन से 
इन दोषों को और भी अधिक सीमा तक दूर कर देने का प्रयास किया गया है । भारतीय 
मुद्रा बाजार के विस्तार के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न बेंकों में किसी प्रकार 
की प्रतियोगिता उत्पन्न न होने पाये तथा वे पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करेंगे । इसके 
साथ ही साथ सरकार भी अनेक उपायों द्वारा देश में बचत को बढ़ाने का प्रयत्त 
कर रही है जिससे कि उत्पादन कार्यों के लिये देश में पूंजी की कमी दूर हो सके । इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार के दोष अब बहुत दूर हो गये हूं । 
भारत में बिल बाजार का विकास Me 
यह बात सब लोग भली प्रकार जानते हैं कि भारतीय बेकिंग की उन्नति तथा | 


विकास के साथ-साथ देश में एक सुसंगठित बिल बाजार की भी उतनी ही अधिक | 


आवश्यकता है | भारत में बिल बाजार बहुत सीमित रूप में है। इस समय देश में जो | 
कुछ भी विल बाजार है उसका विकास Rad बेक द्वारा १६५२ के बाद ही किया गया 


है । १६२६ में केन्द्रीय वेकिग जाँच समिति (Central Banking Enquiry उ 


Committee) ने इम सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये थे जिनमें से कुछ पर सरकार. 
द्वारा कायं किया जा चुका है तथा शेष को रिजवं बेक ऑफ इण्डिया कार्य रूप देने का | 
प्रयत्न कर रहा है । यह सुझाव निम्नलिखित थे-- | 


0) केन्द्रीय बेक की स्थापना--यह सुझाव कार्य रूप में परिणत हो चुका है =: RNS 
और १६३५ में रिजवं बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी.स्थापना की जा चुकी है। . Ex | 
रिजवं बैंक की स्थापना से भारतीय बॅकिंग का जो विकास हुआ है वह हमें भली प्रकार जक 


विदित है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Gi) agt दर में कपो--विनिमय विपत्रो (Bills of Exchange) के प्रयोग | र 
को प्रोत्साहन देने के लिए महं आवश्यक है कि इनकी बट्टा दर (Discount Rate) 
34 कमी की जाये । इसका SRT यह्‌ है कि जिन उपायों के हारा आजकल बेंक साख as # 
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` प्रदान करते हैं वह पर्याप्त नहीं है तथा साख प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण तथा 
क सुगम साधन अर्थात्‌ विनिमय विपत्रों.का प्रयोग भारत में विस्तृत रूप से नहीं होता जिसे 
| . प्रोत्साहित करने के लिये बिल बाजार के विकास की आवश्यकता है । 
(iii) समाशोधन गृहो का निर्माण--बिल बाजार के विकास के लिए एक 

अन्य सुझाव यह है कि देश में समाशोधन ग्रहों (Clearing Houses) का निर्माण प्रमुख 

| व्यापारिक केन्द्रों तथा प्रान्तीय राजधानियो में किया जाना चाहिए जिससे कि बिलो के 
“| m तथा भुगतान करने में सुगमता हो । अभी तक यह कार्य रिजवं वेक स्वयं कर 
रहा है । 
| (iv) व्यापारियों की श्राथिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञान--जो व्यापारी विनिमय 
विपत्रों के द्वारा ऋणं प्राप्त करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति 
का ठीक ज्ञान बॅक को होना चाहिये ताकि ऋण देते समय कोई भूल न होने पाये । 
इसके लिए देश में ऐसी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए जो व्यापारियों तथा उद्योग- 
पतियों की आथिक स्थिति के विषय में समुचित रूप से ज्ञान प्रदान कर सकें ऐसा 
होने सै व्यापारियों में विश्वास agar तथा विनिमय विपत्र अधिक लोकप्रिय हो सकेंगे । 
अभी तक यह कायं बेक स्वयं ही करते हैं । 
(४) विनिमय विपत्रो में एकरूपता--अभी तक देश के विभिन्न भागों में जो 
| विनिमय विपत्र प्रयोग में लाये जाते हैं, उनमें भाषा तथा लिपि की भिन्नता पाई जाती 
| है जी दूर की जानी चाहिये । 
| (vi) स्टास्प दर मे कमी--भारत में बिल बाजार के विकास में स्टाम्प कर 
की ऊँची दर मुख्य बाधा रही । अतः इस दर में कमी की अपेक्षितता है । १६४० में 
| ae दर मे कमी करदी गई है । यह बाधा अब इतनी अधिक महत्वपुर्ण नहीं रह 
गई है। , 

| (vil) खड़ी फसलों की आड पर बिलों की स्वीकृति--बिल बाजार के 
| . विकासाथं खड़ी फसलों को आइ पर त्रिलों को स्वीकार किया जाना तथा इन बिलों के 


आधार पर ऋण देने की व्यवस्था करना सवंथा अपेक्षित है । 
ford बॅक ऑफ इण्डिया ने १६५२ में बिल बाजार के निर्माण तथा उसके 
विकास के हेतु एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी fre कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न 
बेकों के सहयोग की आवश्यकता थी । बिलों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 
Rad बेंक ने कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टाम्प दर का आधा भाग स्वयं देने की 
व्यवस्था,की तथा बेकों को जो बिलों के द्वारा साख प्रदान करते हैं उन्हें बैंक दर में 
बे प्रतिशत की छूट देना स्वीकार किया । रिजर्व बेक द्वारा चलाई गई बिल बाजार 
योजना की समीक्षा करते हुए यह कहा जा सकता है कि इस योजना के द्वारा केवल 
ह बेको को सस्ती ब्याज की दर पर रिजवं बेक से अग्निम प्राप्त करने का साधन मिल गया 
. है, परम्तु यह योजना भारत में एक पूर्ण बिल बाजार की स्थापना करने में सफल सिद्ध 


Hapa ils. लि) 80089 ली, बेक अपने माँग | 


आफैं बोम्बे' १०४० में और बेक आफ मद्रास १८४२ में स्थापित हुआ। सरकारने . 
* इन तीन बेकों में अपनी हिस्पा पूँजी रखी । इन बेको को- नोट छापने का अधिकार भी : | | 
` दिया गया जो लोकप्रिय नहीं हो सक्रा । यह तीनों प्रेमीडेन्सी बॅक १९२० तक सफलता- | w 

' पूवंक चलते रहे और १६२१ में इन्हें मिलाकर इम्पीरियल बेक आफ इण्डिया का २ 


| ओर धीरे-धीरे इनकी संख्या बढती गई 3६ चकों, ८सँख्या”१४ हो गई 
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प्रतिज्ञा नोटों (Demand Promissory notes) के बदले प्रत्येक वेको के लिए स्वीकृत 
निर्यात faai (Holdings of Usance export 0115) के बदले उधार ले सकते zi 
इसके अलावा रुपया निर्यात बिलों (Rupee export bills) के बदले भी वेक दर पर 
इस शर्त पर रुपया उधार लेने की अनुमति दी गई कि वे निर्यात कत्ताओं से बैंक दर से 
१३ प्रतिशत अधिक व्याज न वसूल करें । इससे बिल बाजार के विस्तार में सहायता 
मिलेगी । i e 
भरन ३--भारत में 'बिल बाजार? पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। . 
oe (आगरा वी० काम० १६६२) 

.Write a short note on ‘Bill Market in India’. 

7 (Agra B. Com. 1962) 

नोट---इसक्रे उत्तर के लिए कृपया प्रश्न संख्या २ के उत्तर में से विज्ञ बाजार 

के विकास को पढ़िये । ; 


भशन ४--भारतीय बॅकिंग के fasta तथा मुख्य समस्याओं पर . एक 
निबन्ध लिखिये। ` १ 


अथवा 
भारत में बेकिंग संगठन के मुख्य दोष बया हैं? उनके दूर करने के 
उपाय बताओ । (आगरा बी०. काम० १६६२) 
Write an essay on the evolution and development of Indian 
Banking pointing out its main problems, . af 
Or i ज्र 
What are the main defects of the Banking organisation in २ 
India ? Suggest remedies (Agra 8. Com. 1962) 


' भारतीय बेकिंग का विक्रास यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही बेकिग . | 
संस्थार्ये तथा बेकिंग व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है तथा उसका डु 
महत्वपुर्ण स्थान रहा है किन्तु आधुनिक बेकिंग का विकास अंग्रेजी शासन कालमेंह्ा | 
है । सर्वप्रथम “दी बैंक ऑफ हिन्दुस्तान” के नाम से १७७० में एक युरोपियन बैंक की २ 
स्थापना हुई, जो १८३२ में हुट गया । इस काल में कई. बेक स्थापित हुए और हूरे। .. | 
इसके परचातं ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के आज्ञा पत्र के अनुसार तीन प्रेसीडेन्सी बेकों की | 
स्थापना हुई । इनमें से ae ऑफ कलकत्ता १८०६ में स्थापित हो चुका था, 'बंक | 


निर्माण किया गया | | : 
सीमित दायित्व तथा मिश्रित पूंजी वाले बेकों की स्थापना १८६० के बाद हुई oOo क 
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थी । इसी काल में भारत के adaa प्रमुख वक अर्थात्‌ पंजाब नेशनल बैंक (१८६४) 
दि बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड, इलाहाबाद बेक ' 
लिमिटेड तथा बैंक आफ बड़ौदा आदि की स्थापना हुई । बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ Í 
होते ही मिश्रित पूँजी वाले बेक्स की स्थापना तीव्रता से होने लगी। सनु १६०५ के | 
स्वदेशी आन्दोलन ने तो भारतीय व्यापारिक बेक्स की स्थापना को बहुत हीं प्रोत्साहन ! 
दिया | १६१३ के बाद वेंकों के इतिहास में संकट का समय आया जिसमें बहुत से बॅक | 
फेल हो गए । इस बेकिंग संकट तथा वेकों के टूटने के अनेक कारण थे जिनमें से मुख्य i 
कारण यह था कि देश में केन्द्रीय बेक जेसी कोई संस्था नहीं थी और न ही aH सम्बन्धी i 
कोई उचित विधान था जिसके कारण at की कार्यविधि पर न तो कोई नियन्त्रण था j 
और न ही किसी प्रकार का मार्ग दशंन । बॅक कर्मचारियों की अयोग्यता, बॅक के 
संचालको द्वारा बेक के साधनों का निजी स्वार्थो में उपयोग, वको में परस्पर अनुचित | 
प्रतियोगिता, धन का ae के व्यवहारों में विनियोग तथा कम अनुपात में नकद कोष का | 
रखा जाना आदि ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बेंक जनता में पुरी. तरह विश्वास 
उत्पन्न न कर सका और भारी संख्या में उसका पतन हो गया । 
प्रथम महायुद्ध के प्रथम अर्धकाल १६१७ तक संकट की स्थिति रही किन्तु उसके 
पश्चात्‌ स्थिति में सुधार होता गया । युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण वेकों का | 
व्यवसाय बढ़ा, जमा रकम में वृद्धि हुई तथा पुनः नये बेकों की स्थापना होने लगी । 
जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों को मिलाकर इम्पीरियल i 
बॅक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई थी । गत अनुभव के कारण सरकार तथा जनता. 
ने यह अनुभव किया कि बेकिंग के विकास के लिए पर्याप्त नियन्त्रण की आवश्यकता 
है । अतः १६३० में केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry 
Committee) की नियुक्ति की गई जिसका उद्देश्य बैंकिंग विधान के सुधार के लिए सुझाव 
देना था । इस समिति ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें से प्रथम केन्द्रीय बेक की 
स्थापना तथा द्वितीय देश में बेकिंग बनाये जाने से सम्बन्ध रखता था । रिजवं बॅक की 
स्थापता १९३५ A तथा भारतीय कम्पनी अधिनियम में १९३६ के संशोधन के हारा इन 
दोनों सुझावो को काये रूप प्रदान कर दिया गया । 
१९२९-३१ को विश्व व्यापी मन्दी का भारतीय बैंको पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 


द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक चलता रहा । १९३६-३९ के बीच असफल होने वाले; 
ant में दक्षिणी भारत के ब्रेंकों की संख्या सर्वाधिक थी । इससे पूर्व पंजाब, उत्तर प्र aa 
और बम्बई में अधिकांश बेक फेल हुए केवल १६३६ में ४० बेक ट्रावनकोर में विलय 
हुए | यद्यपि १९३५ में रिजवं बेक की स्थापना तथा १९३६ में इण्डियन कम्पनीज एक्ट | 
. के अन्तगंत बेकिंग कम्पनीज सम्बन्धी नियमों में सुधार हो जाने पर भी बॅकों के फेल 

होने में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई । 4 


दूसरे म में a 
र ` कों FE मम भारतीय णे, काफी तेजी के साथ oat 
हों का विस्तार हुआ तथा की स्थापना हुई । इस काल में बेको 
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जमा राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा रिजवं बॅक ऑफ इण्डिया के नेतृत्व में वेकिंग 

व्यवस्था का संचालन सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित आधार पर होने लगा । इस काल में बेको 
~ की आय बढ़ी तथा उनकी विनियोग की नीति में भी महत्वपूर्ण परिवतेन हुआ । 
| इम्पीरियल बेक की प्रतियोगिता, सरकार की पक्षपातंपुणं नीति, dat में परस्पर 
प्रतियोगिता के कारण यह उन्नति तथा विकास सही दिशा में बेकिंग का विस्तार नहीं 
कर सका । युद्ध के दिनों में बैंकिंग का जो विस्तार हुआ उसके अनेक कारण ये जैसे 
मुद्रा प्रसार के कारण वस्तुओं के मुल्य में वृद्धि तथा व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा 
अधिक लाभ का कमाया जाना, बहुमूल्य धातुओं तथा कम्पनियों के Rad के मुल्य में 
वृद्धि तथा रिजवं बेक की साख सम्बन्धी उदार नीति। इस काल में बेक की साख 
निर्माण की शक्ति बढ़ गई थी और ऐसे व्यावसायिक तथा मौद्रिक कारण उत्पन्न हो गये 
थे जिनकी वजह से वेकिंग का विस्तार स्वाभाविक था । इस काल में जो दोष देखने को 
मिलते थे वे यह थे कि देश के सभी भागों में बेकिंग सेवाओं का वितरण असमान 
तथा अनाथिक था और उनमें परस्पर अनुचित प्रतियोगिता थी । इसके अतिरिक्त aF 
की प्रवृत्ति, लाभ का समुचित उपयोग न होना आदि इसके अन्य दोष थे । 

जो प्रवृत्ति द्वितीय महायुद्ध के काल में उत्पन्न हुई थी वही युद्ध के वाद के काल 

में बनी रही । १६४७ में देश में विभाजन के कारण बेकिंग को भारी ठेस पहुंची तथा 
कई प्रमुख बेकों को भारी हानि उठानी पड़ी । इस काल में रिजवं बेक ऑफ इण्डिया 
अधिनियम में अनेक संशोधन किए गये जिनका उद्देश्य रिजर्व बॅक को किसी भी बेक के 
परीक्षण करने का अधिकार प्रदान करना तथा निर्वाचित बेंकों के पुनर्वास के लिये 
' आथिक सहायता देने आदि की व्यवस्था करना था । 
| स्वतन्त्रता प्राप्त करने तक भारतीय बेकिंग में लगभग वे सभी दोष पाये जाते थे 
— जिनका उल्लेख हम ऊपर Ht Bh हैं जिनमें से कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार थे-- 

(i) अनेक बेंकों की स्थापना जिसमें परस्पर सहयोग की कमी । (i) बेंकों के 
प्रबन्ध तथा व्यापार के तरीकों में भिन्नता । (iii) अपर्याप्त जमानत पर ae के कार्यों 
के लिये ऋण प्रदान करना । (iv) कार्यकुशलता की कमी । (४) नयी शाखाओं के खोले 
जाने में अव्यवस्था अर्थात्‌ ऐसे स्थानों पर शाखाओं को खोलना जहाँ पहले से अन्य बको 
ने शाखायें खोल रखी थीं। (iv) बकों के स्वामी तथा संचालकों द्वारा अपनी तथा 
अपने मित्रो की व्यावसायिक संस्थाओं को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करना | 
(vii) देशी बेकसं पर नियन्त्रण का अभाव । (viii) बेकिंग विधान सहकारी Fat पर 


"लागू नहीं होना । | [A 


Ns 


ना 


सन्‌ १६४६ में बेकिंग कम्पनीज एक्ट पास हुआ जिसके अन्तर्गत रिजवे बेक को | 


बेंकों द्वारा शाखाओं के विस्तार पर नियन्त्रण का अधिकार मिला ।' इसके अनुसार 
प्रत्येक बेक को नवीन शाखा स्थापित करने या वर्तमान शाखा का स्थान बदलने से 


qa रिजव बैंक की अनुमति पाना आवश्यक हो गया । बाद में इस व्यवस्था का समावेश _ हः a 
१६४९ के बेकिंग कम्पनोज एक्ट में कर दिया गया | इस प्रकार भारतीय बेकिंग २ = 
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विस्तार का जो क्रम १९४२ में युद्ध के कारण प्रारम्भ हुआ था वह १६४९ में समाप्त 
हो गया । ; i o 
प्रश्न ५-भारतीय बेकिंग में १९४७ के बाद होने वाले परिवतंनों तथा | 
प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये। भविष्य के लिये इससे क्या सबक मिलता है? 
5 (राजपूताना १६५६) | 
Discuss the main trends of development in Indian Banking in | 

the post Independence period. What inference can be drawn from it i 
for the future ? (Rajputana 1956) — 

१९४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय युद्धोत्तर काल की प्रवृत्तियाँ देश 

में विद्यमान थीं । देश के विभाजन के कारण कुछ समय के लिये अनेक बैंकों को भारी 

हानि उठानी पड़ी तथा कई बेंको का पतन हुआ और कई बेको के पतन को रोकने के : 

लिये अन्य बेंकों के साथ उनका राष्ट्रीयकरण किया गया । बेंकों के पतन की इस प्रवृत्ति | 

| को रोकने के लिए तथा विभाजन के दुष्परिणामों से भारतीय बँकिंग की रक्षा करने के | 
लिए जो भी प्रयत्न १९४७ तथा ४८ में किये गये उनके अतिरिक्त १९४६ में भारतीय 
बेकिंग अधिनियक का पास किया जाना एक ऐसी महत्वपुर्ण घटना थी जिसका प्रभाव | 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद के काल में भारतीय बेकिंग की उन्नति तथा विस्तार से. 
घनिष्ट सम्बन्ध रखता है । § 
इस काल में बेकों के संचालन के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बेकिंग ३ 
सिद्धान्त तथा व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा पर बल दिया गया तथा बैंकों से पारस्परिक 
सहयोग की भावना उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया गया | t 
१९५० में भारत सरकार ने भारतीय बेकिंग विधान में संशोधन किया जिसका 
अभिप्राय बेंकों के समुचित एवं afaa एकीकरण को प्रोत्साहन देना था । यद्यपि 
एकीकरण की प्रवृत्ति पहले से ही विद्यमान थी जैसा कि वे किंग इतिहास बताता है कि 
१९३१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बेकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई 
तथा १६३५ में रिजवं बेक की स्थापना के बाद स्वयं रिजर्व बैंक ने ही इस क्षेत्र मे 
महत्वपूर्ण कायं किया तथा १६४७ में क्वीलोन बैंक तथा ट्रावनकोर नेशनल बैंक का 
एकीकरण हुआ और विशेष रूप से द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ एकीकर 
. को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला । १९४५ में रिजर्व बॅक की ही सहायता से कोकि 
क कारपोरेशन लिमिटेड न्यु. स्टैप्डडं बैंक का समावेश कराया गया तथा १६५ 

बंगाल के चार बेक मिलाकर' यूनाइटेड बॅक ऑफ इण्डिया का निर्माण किया 
५९ में बेकिंग विधान में जो संशोधन किया गया उसके पश्चात्‌ एकीकरण 
ले बैंकों में प्रमुख उदाहरण पंजाब नेशनल बैंक का है जिसमें 


ला || 
में 
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अपेक्षाकृत जटिल, असुविधापूर्ण तथा अपव्ययी थी । अतः बेकों के निस्तारण को सरल 
भौर मितव्ययी बनाने के हेतु १९५३ का संशोधन विधान पास किया गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय बैंकिंग के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण 
घटना हुई है, वह इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण है। १६५१ में रिजर्व बेक ऑफ 
इण्डिया ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के हेतु जो समिति नियुक्ति की थी 
तथा जिसकी रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित हुई उस समिति ने ग्रामीण साख समस्या 
का अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण करने के पदचात्‌ यह सुझाव दिया कि देश में 
स्टेट बॅक ऑफ इण्डिया नामक संस्था की स्थापना होनी चाहिये जो सहकारी बेको तथा 
अन्य बेंकिंग संस्थ [ओं को आथिक सहायता पहुंचाते हुए सरकार की आथिक नीति की. 
सफलता में योग दान दे सके । इस प्रकार १९५५ मे इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयकरण 
करके इसे स्टेट बेक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया । यह भी व्यवस्था की गई कि 
अगले पाँच वर्षो में स्टेट बॅक की ४०० नयी area स्थापित की जायेंगी जो बड़े नगरों 
को छोड़कर ऐसे स्थानों पर होंगी जहाँ पर वे ग्रामीण साख के पुनर्गठन में सहायता स्का 
प्रदान कर सकें । इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता इसलिए भी उत्पन्न 
हुई थी कि स्वतन्त्रता से पूर्व इम्पीरियल बैंक एक वाणिज्य बैंक के समस्त कार्य तो 


` करता ही था किन्तु उसके साथ सरकारी बेक तथा रिजवं बॅक के सहायक के रूप में भी 


कार्य करता था | जिन स्थानों पर सरकारी खजाने नहीं होते वहाँ सरकारी लेन-देन का 
काम इम्पीरियल बेक को हो मिला हुआ था । इस प्रकार अन्य. व्यापारिक बेंकों को 
इम्पीरियल बेंक की प्रतियोगिता सहन करनी पड़ती थी जो उनके विकास के लिए बाधक 
थी । कई बार यह अनुभव किया गया कि इम्पीरियल बॅंक कोया तो एक वाणिज्य 
बॅक स्तर पर ले जाया जाये या उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये | स्टेट बेक की 


स्थापना से यह स्थिति लगभग सुधर गई है और भविष्य में स्टेट बॅक एक निश्‍चित क्षेत्र 
सें अपने कार्यक्रम का प्रसार करेगा । 


युद्धोत्तकालीन भारतीय बेंकिंग व्यवस्था पर विचार प्रकट करते हुए डाक्टर 
जॉन मथाई ने कहा था कि भारतीय बेकिंग व्यवस्था की तुलना श्रेष्ठता और कुशलता 
में ggde और अमेरिका की बेकिंग व्यवस्था से की जा सकती है, यद्यपि यह अपेक्षा _ 
कृत कम यंत्रवत है । १९५५ में स्टेट बेक ऑफ इण्डिया का उद्घाटन करते हुए रिज 
बैंक के तत्कालीन गवर्नर सर बी० रामा राव ने कहा था कि भारत को उत्तम बेकिंग | 
के. साथ चतुर बेकिंग (Wise Banking) की आवश्यकता है, युद्धोत्तर काल में 
भारतीय बेकिंग का बड़ी तीब्र गति से विकास हुआ है। वास्तव में भारतीय बेकिंग में 
पाई जाने वाली नवीन प्रबृत्तियाँ भारत की विकसित भर्थ-व्यवस्था की ओर संकेत करती 
हुँ । स्टेट बेंक की ४०० नई शाखाएं ५ वर्षे की अवधि से पहले ही सन्‌ १९६० तक | 
स्थापित की जा चुकीं थीं । र 5 

सन्‌ १९६३ के अन्त में देश में सूचीबद्ध बेक्स के कार्यालयों की कुल संख्या . 

५,५१२ थी जो कि सन्‌ १६६२ के अन्त में केवल ४,६४४ थी । सन्‌ १९६३ में frag 
बैंक ऑफ इण्डिया, ए, स, १९३४ के अनुसार बेक की वितीय अनुसूची में एक चेक बोर 
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शामिल किया गया और दो वेक निकाल दिये गये ga प्रकार कुल अनुसूचित बेको 
की संख्या ८१ से घटकर ८० हो गई । सहायक दफ्तरों सहित शुरू संख्या ५०१२ थी। 
निम्न तालिका सूचीबद्ध बेक्स के दायित्वों और परिसम्पत्तियों को दिखाती है-- 


(करोड़ Fo में) | 


१९६१ | १९६२ १९६२ 


>>> 


माँग निक्षेप ७२७"२५ ८१६'१२ Elony 
समय-निक्षेप १०६८०५ १२२३०४ १२२५२४ 
कुल निक्षेप १८२५३० २०४२२५ २२४६०९ 
अन्तर-बेंक उधार ३६११ ५१:८१ ४७-६० 
नकद कोष ए४"न्द ५३७१ ६००५५ 
सरकारी प्रतिभ्नुतियों में fafa- ५७६६९ ६५२५० ७०७१२० 


योग बेंक साख (अग्रिम, अन्त- 
दशीय एवं विदेशी विपत्र खरीदे 
और कटौती किए गए) १२७६'२३ १४२२*३८ १५७४ ८६ 


भारतीय बॅकिंग पद्धति के geg विकासार्थ सुाव--भारत की वेकिंग | 

पद्धति के सुसंगठित विकास के हेतु मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं-- | 

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में बेकिंग सुविधाओं का विकास-- ग्रामीण क्षेत्रों में भी | 

` . आधुनिक बे किंग सुविधाओं को पहुंचाया जाये । देश की आथिक उन्नति के साथ ग्रामीण | 
जनता की आथिक स्थिति में भी सुधार होना अनिवायं है । ग्रामीण क्षेत्र में बँटी हुई | 
प्रति व्यक्ति आय को उत्पादन कार्यों में ले जाने के लिये यह आवश्यक है कि बचत को | 
प्रोत्साहन दिया जाये । इस प्रकार बेकिंग सुविधाओं के विकास से ग्रामीण जनता को | 
धन बचाने तथा उसका विनियोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा और सस्ती दर पर उन 
उत्पादन कार्यो के लिए साख की सुविधायें प्राप्त हो सकेगी । इसके लिए व्यापारिक dal 
तथा सरकारी बकों से पुर्ण सहयोग तथा सामंजस्य की आवश्यकता है । स्टेट बेक 
इण्डिया की स्थापना से यह समस्या हल होने की सम्भावना है । 3 
(२) स्वदेशी बेकिंग एवं आधुनिक बेकिंग में ससन्वय- देशी बँक्स तथा 
आधुनिक बेको में सामन्जस्य की भी बहुत अधिक आवश्यकता है । .भारत में देशी ब 
लाखों की संख्या में लेन-देन का कायं करते हैं। उनके संगठन की आवश्यकता है 
साथ ही उनकी कार्य विधियों में समानता स्थापित की जाने की जरूरत है । यह 
Raa बेक को करना चाहिये । देशी बेकसं भी रिजवं बेंक के नियन्त्रण में कार्य : 
आधुनिक बेकिंग संस्थाओं के साथ इनका सामंजस्य तथा सहयोग होना चाहिये 
३) विपत्र बाजार को स्थापना- जैसा कि ऊपर कहा गया है 
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यह एक मुश्किल कार्य है जिसके लिए काफी सोच-विचार की आवश्यकता है । 

(४) लोगों में बॅकिंग को madi का विकास- शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा 
जनता को वॅकों के लाभ से परिचित कराया जावे और उन्हें बचत करने तथा कंकों में 
रुपया जमा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जावे । भारत में चेक (Cheques) का बहुत | 
कम प्रयोग होता है । लोगों को चैक तथा अन्य साख पत्रों के प्रयोग तथा फायदोंसे 
परिचित किया जावे । ; ८ ; 

(x) पारस्परिक प्रतियोगिता का श्रन्त-आपसी प्रतियोगिता के स्थान पर 
परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन दिया जावे । विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थायँ एक दुसरे _ 
के पूरक के रूप में कार्य करें और उनमें आपसी सहयोग हो तभी बेकिंग प्रणाली की 
उन्नति हो सकती है । १ क 

प्रश्न ६ भारत में वाणिज्य dat की वर्तमान स्थिति क्या है ? इनके | 
मुख्य दोष क्या हैं। १९४६ -में बॅकिंग कानुन द्वारा इन्हें दुर करने में कया _ 
सहायता मिलतो हे ? (दिल्ली १६३५, ४०, ५०, पंजाब ४८) 
अथवा जा 
वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये। यह बेंक उद्योगों के 
लिये किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? 2 
(पटना १९६२, राजस्थान १९६३, विक्रम १९६२) 
What are the present positions of Joint Stock Banks in a 
` Yndia ? What are their main defects? How far bave they been re- 
moyed by the Banking Act of 1949 ? > 
(Delhi 1935, 40, 50, Punjab 48) 6 


Or 
What are the main functions of Commercial Bank? How can 5 
these banks be helpful for industries ? (Patna 1962, Rajasthan 1963) ठ 
` आधुनिक भारतीय मुद्रा बाजार (indian Money Market) में मिश्रित | 
पुँजी वाले वाणिज्य dal का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। -१६ वीं शताब्दी वे 
अन्त में भारतीय पूँजी से देश में कुछ वाणिज्य बेंकों की स्थापना हुई थी । तब रे 
ज्यों-ज्यों घरेलू व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ है उसी के साथ-साथ भारत में | 3 
बहुत से वाणिज्य बैंकों की स्थापना हुई है तथा इनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है। . 
आज भारत के प्रत्येक प्रमुख नगर तथा व्यापारिक केन्द्र पर इन बेंको की शाखायें स्थापि 
हो चुकी हैं | 1 ees 

वाणिज्य dat को दो भागों में विभाजित किया जाता है-- 

(१) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) | 

(२) गैर अनुसूचित बैंक (Non-scheduled Banks) । ठ bs 

(१) अनुसूचित बेंक--वह बैंक जिसकी चुकता पूँजी (Paid up Ca 
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* लाख रुपया या इसे अधिक है और जिसका नाम रिजवं बेक ऑफ इण्डिया की अनुः | 
सूत्री में दजे है, एक अनुसूचित वेक कहलाता है । अनुसूचित वेके बनने के लिये बेंक | ३ 
को रिजर्व वेक के पास प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है। जब रिजर्व वेक इस प्रार्थना पत्र | 
को स्वीकार कर लेता है और बैंक का नाम अनुसूची में दर्ज कर लेता है तो वह वेक १ 
अनुसूचित वेक बन जाता हे । सन्‌ १६६३ के दौरान में रिजर्व बेक ऑफ इण्डिया एक्ट re 
१९३४ की द्वितीय अनुसूची में एक बैंक शामिल किया गया तथा दो daa अलग कर 
दिए गए। इस तरह १९६३ के अन्त में अनुसूची बेस की कुल संख्या ८१ से घटकर 
८० रह गई | E 
i अनुसूचित बेंक को अपनी माँग देनदारी (Demand Liability or Current 
Deposits) का ५ प्रतिशत तथा समय देनदारी (Time Liability or Fixed De- 
posits) का २ प्रतिशत रिजवं बेक के पास जमा करना पड़ता है । उन्हें प्रति सप्ताह 
. अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा रिजवं बैंक के पास भेजना पड़ता है, ,जिसमें यह दिखाया 
| जाता है कि वेक के पास कितना नकद रुपया है, कितने कर्ज बैंक ने दिये तथा कितंने 
faqat को भुनाया । | 
“अनुसूचित वेंकों को रिजव बेंक से अनेक प्रकार की सुविधायें तथा सहायतायें | 
भी प्राप्त होती हैं । उदाहरण के लिए वे आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से उधार ले- 
सकते हैं, विनियोग विपत्रो को दुबारा भुना सकते हैं (Rediscount) तथा नि.शुल्क रुपये 
को एक स्थान से दूसरे स्थान को-भेज सकते हैं । a 
१६५६ के रिजवं बेंक आफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियम के अनुसार रिजर्व 
बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह अनुसूचित बेकों से अपनी माँग ` देनदारी 3 
(Demand Liability) का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा समय देनदारी 1 
(Time Liability) का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक अपने पास जमा करा सकता है। | 
यह अधिकार इसलिए दिया जाता है कि बेंक द्वारा साख सृजन पर frad बेक का अधिक 4 
कठोर नियन्त्रण रह सके । a 
(२) गेर भ्रनुसूचित बेंक--गैर अनुसूचित बेक वे होते हैं जो रिजर्व वेक से | 
इतना निकट का सम्बन्ध नहीं रखते । उनके नाम रिजर्व बेक को अनुसूची में दर्ज नहीं _ 
होते । उन्हें वे सुविधाये प्राप्त नहीं होतीं जो अनुसूचित बेको को होती हैं। ३१ मार्च. 
२१९५६ मे भारत में कुल गैर अनुसूचित बेकों की संख्या ३८४ थी । E 
ओ वाणिज्य बेको के कार्य- भारतीय वाणिज्य बेक्स के कार्यों के अन्तर्गत 
लु, स्थिर एवं बचत जमाओं को स्वीकार करना, शीघ्र भुनाई जाने वाली प्रतिभूतियो | 
विरुद्ध व्यापार को अल्पकालीन अग्रिम प्रदान करके वित्तीय सहायता करना, नकद- | 
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वाणिज्य बैंकों द्वारा तीन प्रकार के खातों में रुपया जमा किया जाता ह 
प्रकार है-- - ह 
(ग्र) चालू खाता (Current 4/C)--चालु खातों में रुपया जमा करने T ल 
को यह अधिकार होता है कि दिन में जितनी बार चाहें रुपया जमा कर सकते हैं श्र 
चैक द्वारा निकाल सकते हैं । इस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता उल्टा कुछ न कुछ : 
करता है। यह खाता व्यापारी वर्ग की सुविधा तथा सहायता के लिए होता है । 
जमा रुपया बेक की माँग देनदारी (Demand Liability) होती है क्योंकि जमा 5 
वाला किसी भी समय उसे माँग सकता है । A: 
(ब) निश्चित खाता (Fixed Deposit 4/0) इस प्रकार के खाते में 
- रुपया जमा करने वाला उसे एक निश्चित समय से पूवं नहीं निकाल सकता । 
समय श्रायः एक साल या ६ माह होता है । इस खाते पर बैंक ३३ प्रतिशत अथव 
प्रतिशत का ब्याज देते थे सनु १९६५ से इस खाते में ब्याज की दर बढ़ाकर ५ प्र 
से ६ प्रतिशत तक कर दी गई है। समय समाप्त होने से पुर्वं जमा करने वाले को | 
इच्छा बतानी पड़ती है कि वह. अपना रुपया वापिस लेना चाहता है अथवा जमा 
: चाहता है । निश्चित खाते में जमा रुपया बैंक की समय देनदारी (Time Liab. 
कहलाती है । हर 
(स) बचत खाता (Saving Bank A/C)— यह खाता उन लोगों के 
है जो छोटी बचत का पैसा बैंक में जमा करना चाहते हैं। इन खातों में से सप्ता 
केवल एक या दो बार रुपया निकाला जा सकता है। इस खाते पर बैंक १३% 
२ प्रतिशत ब्याज देते थे । अब वृचत खाते में व्याज की दर बढ़ाकर ४ प्रा [शत १ 
दी गई है । य 
(२) रुपया उधार देला--वाणिज्य बैंक उचित ज॑मानत पर अप 
. को साख की सुविधायें प्रदान करते हैं। यह साख अल्पकाल के लिये प्रदान की 
है। अभी तक इस पर बेक ५% या ६% का व्याज लेता था, परन्तु अब हाल में 
दर ७% से ८% तक हो गई है। अभी हाल में ही रिजवं बैंक की साख i: 
कुछ कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गये हैं। साख प्रदान करने के दो तरीके हैं- 
(ग्र) नकद साख (Cash Credit)—aaz साख में बेक सामान अथवा 
प्रकार की उचित ज़मानत पर रुपया उधार देता है । Ea 
(ब) wax ड्राफ्ट (Over Draft)—gae अन्तगेत वेके अपने ग्रा व 
अपने चालू खातों में से कुछ सीमा तक अधिक रुपया निकालने की अनुमति 
इस प्रकार जो रुपया निकाला जाता है वह एक प्रकार का उधार है जिस पर बेंक 
वसूल करता है । ; | ॥ 
(३) हुण्डी तथा विनिमय विपज्ञों को भुनाना-व्यापारिक 


जो इस | 


Vidyalaya 


५0६ 
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(४) वाणिज्य बैंक का अपने ग्राहकों के भ्रभिकर्ता (Agents) के रूप में 
काय करता-वाणिज्य बेक्स अपने ग्राहकों की एजेन्सी के कार्य करते Fi इस रूप में 
ये अपने ग्राहकों के विनिमय साध्य साख-पत्रो का भुगतान एकत्रित करते हैं, ग्राहकों की 
ओर से रुपये का भुगतान करते हैं और इसे प्राप्त करते, है, उनकी ओर से प्रतिभूतियों 
का क्रय-विक्रय करते हैं अथवा रुपये का एक स्थान से दूसरे स्थान को अन्तरण 
करते हैं । 
| (५) रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में सहायता देना-- 
बॅक. ड्राफ्ट (88710 drafts) के द्वारा रुपया सुगमतापूर्वंक एक स्थान से दूसरे स्थान को 
भेजा जा सकता है। बेंक द्वारा रुपया भेजने की पद्धति काफी सस्ती, सुरक्षित तथा 
सुगम है । 

वाणिज्य बेंकों के दोष-देश के विस्तृत आकार एवं जनसंख्या को देखते 
हुये वाणिज्य बेंको का विकास एवं उनके द्वारा की गई साख सम्बन्धी प्रगति अभी तक 
अपर्याप्त ही है । जबकि स्विटजरलेड में प्रति १३३३ व्यक्तियों के पीछे एक बेकिंग संस्था 
है तथा इंगलेंड में प्रति ३६०० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, तब भारत में प्रति 
२,७६,००० व्यक्तियों के पीछे एक afar संस्था है । इन आँकड़ों से भी यही स्पष्ट 
होता है कि भारत में वाणिज्य बेंकिंग का बहुत मन्द गति से विकास हुआ है । देश में 
वाणिज्य बेकों के समुचित विकास में आने वाली मुख्य कठिनाइयाँ इस प्रकार हैँ 

(१) नकद कोषों (Cash Reserves) की कसी--चैक के प्रयोग की अ'दत 
का देश में प्री तरह विकास न होने के 


SOOO OI OI OO 0s OO OY 
वाणिज्य बेंकों के दोष ४ कारण dail को अधिक मात्रा में नकद रुपये 
१. नकद कोषों को कमी | अपने पास रखने की आवश्यकता पड़ती है । | 
१ २. बेकिंग के अतिरिक्त अन्य १ मुनाफे के लालच में बहुधा बेक अपने नकद 
| व्यवसायों में भाग लेना । | कोष का विनिमय कर देते हैं अथवा उधार 
३. बेंक के साधनों का गलत ; देते हैं। प्रारम्भ के काल में काफी मात्रा में - 
| उपयोग । ` | नकद रुपया अपने पास रखना बॅक की 
| ४ दोषपूर्ण पूँजी संगठन । | सुरक्षा के लिये आवश्यक है । इस नीतिका 
५. दोषपूर्ण विनिमय नीति। $ पालन न करने के कारण ही अकसर बैंक 
६. आपसी प्रतियोगिता । | फेल हो जाते हैं । 
७. प्रशिक्षित तथा कुशल | (२) बॅंकिंग के अतिरिक्त अन्य 
कमंचारियों का अभाव । { व्यवसायों में भाग लेता--बहुधा बेक 


| -2_-०--०--०-"०--०--०--०--०--०--०--०-:-०-०--०--०- 4 अपने क्षेत्र के बाहर के व्यवसायों में भी 


भाग लेने लगते हैं जिसमें सट्टा. तथा वाणिज्य आदि शामिल हैं। यह नीति बॅक के लिए 


घातक सिद्ध हो सकती है। 
(३) बंक. के साधनों का गलत उपथोग--भारत के अधिकांश वाणिज्य बेंक 


उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किये गये हैं । इन बेको के areal का उपयोग वे मुख्य 


को बेंकों की सुरक्षा में विश्वास नहीं रहता | 
(४) दोषपूर्ण पुंजी संगठन--भारतीय बंकों की चुकता पूँजी (? 


उनकी अधिकृत पुँजी (Authorized Capital) की भाँति ही अधिक होनी चाहिये ताकि 
बेंक की नींव कमजोर होती है तो उस पर बनी इमारत मजबूत कसे हो सकती है। 
(५) दोषपूर्ण विनिमय नीति-बेकों की पूंजी के विनिमय की नीति भी 
बहुधा दोषपूर्ण रहती है । वेकों के डायरेक्टर अकसर इस प्रकार की कम्पिनियों में बे ke 
की पुँजी का विनियोग करते हैं जिनमें स्वयं रुचि रखते हैं। विनियोग करते सम 
की सुरक्षा का इतना अधिक ध्यान नहीं रकबा जाता जितना व्यक्तिगत स्वार्थ का 
रक्खा जाता है । यह नीति देश में मजबूत बैंकिंग प्रणाली के विकास में घातक 
हुई है । क 
(६) पारस्परिक प्रतियोगिता--हमारे देश के वाणिज्य बेंकों के बीच गला- 
काट प्रतियोगिता. (Cut throat Competition) उनकी अविकसितता का एक 
कारण है । प्रायः व्यापारिक बेंकों की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे नई an 
भी उन्हीं स्थानों पर खोलते हैं जहाँ कि पहले से ही अन्य बेकों की शाखायें मौजूद 
हैं । इम्पीरियल बेक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी यह बॅक देश के 
aaa के साथ तीव्र प्रतियोगिता रखता था जेसा कि केन्द्रीय वेकिग जाँच समिति TI 
Central Banking Enquiry Committee) के इन शब्दों से स्पष्ट है, “एक ओर 
वे स्वदेशी Faq द्वारा अपने खतरनाक प्रतियोगी के रूप में देखे जाते हे तथा : 
वे स्वयं को पुराने स्थापित विनिमय वेक्स और शक्तिशाली इम्पी रियल बॅक 
से विरोधी पाते हैं । इस हालत में रहते हुए वे गलाकाट प्रतिस्पर्धा को सहन 
हीं रहे हैं 1” ; 
(७) प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों का अभाव-बेंक 
के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित तया कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता | 


अनुभव की गई और यह कानुन १६४६ में पास हुआ तथा 
आवश्यक संशोधन किये गये । इस अधिनियम की मुख्य विशेषतायें 

(१) इस विधान के sata वाणिज्य बेकों की 
पर नियन्त्रण लगाया गया है । गइ व्यवस्था की गई है कि 
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आख का स्थानान्तरण नहीं कर सकता तथा ५० हजार २० से कम पुँजी वाली कोई 
साख स्थापित नहीं की जा सकती । 

(२) जो व्यक्ति किसी वेक का डायरेक्टर अथवा मॅनेजिंग एजेन्ट है, वह दूसरे 
बेक में यह पद ग्रहण नहीं कर सकता । 

(३) कोई वेक बेकिंग के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए अपनी कोई 
सहायक कम्पनी स्थापित नहीं कर सकता और न अपनी चुकता पुँजी अथवा उस 
सहायक कम्पनी को चुकता पूँजी का ३९ प्रतिशत से अधिक उसमें विनियोग कर 
सकता है | 
(४) बेंक स्वयं अपने शेयरों (Shares) की जमानत पर अथवा बिना जमानत 

कै किसी भी डायरेक्टर अथवा किसी फर्म अथवा कम्पनी को उधार नहीं दे सकता जिस 
का बेक स्वयं अथवा उसका डायरेक्टर साभीदार है अथवा उसमें रुचि रखता है । 

(१) प्रत्येक बेक को सुरक्षित कोष (Reserve Fund) रखना पडेगा जिसमें 
उसे प्रतिवर्ष अपने लाभ का २० प्रतिशत उस समय तक जमा करना पड़ेगा जब तक कि 
वह्‌ सुरक्षित बेक कोष वेक की चुकता पूंजी के बराबर न हो जावे । 

(६) प्रत्येक बेक को अपनी माँग देनदारी का ५ प्रतिशत व समय देनदारी का 
२० प्रतिशत नकद कोष के रूप में अपने पास अथवा रिजर्व बैक के पास रखना पड़ेगा । 

(७) प्रत्येक बेंक को अपने पास विभिन्न खातों में जमा हुआ कुल धन का 
कम से कम २० प्रतिशत नकदी, सोने अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना 
पड़ेगा । i 

(८) विभिन्न खातों में जमा कुल धन के ७५ प्रतिशत भाग को भारत में रखना 
पड़ेगा । 

उपरोक्त अधिनियम द्वारा रिजव बैंक को व्यापक तथा विस्तृत अधिकार प्रदान 
कर दिये गये हैं ताकि यह वाणिज्य वेकों पर कठोर नियन्त्रण रख सके । यदि सार्वजनिक 
हित में आवश्यक हो तो रिजवं बेक इन बैंको की साख नीति (Lending Policy) का 
स्वयं निर्धारण कर सकता है । रिजर्व वैक को इन dai के हिसाव-किताब की जाँच 

_ करने का अधिकार है और वह अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर सकता है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि १६३९ के इस अधिनियम से वाणिज्य बैंको के 
. दोषों को दूर करने में बड़ी सहायता मिली है । रिजवं बैंक को जो अधिकार दिये गये 
i हैं उनका उसने बड़ी समझदारी के साथ प्रयोग किया है। यह कहना अनुचित न होगा 
` कि यह अधिनियम dat को सुसंगठित करके उनके दोषों को दूर करने का इस दिशा में 


महत्वपूर्ण कदम है । 


we में संशोधन किये गये । संशोधन द्वारा अन्य बातों के अलावा निम्नांकित 


स्थाए की गई-- 


ee 


} 


| मि 
+ 
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सन्‌ १६६३ का संशोधन--सन्‌ १६६३ में सन्‌ १६४६ के बेकिंग कम्पनीज 


१) शेयर होल्डस का अधिकतम वोटिंग अधिकार (Voting right) ५ प्रतिशत 


नय TC गण 


wa 
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से हो । $ 2 ~ ne 
(३) बैंकिंग कम्पनियों को ऐसे ऋणों कें भुगतान से रोकता जिन पर रिजवं 
बेक की पूर्व अनुमति न हो तथा जिनका भुगतान इसलिये होता हो कि कम्पनी | 
के किसी डाइरैक्टर का हित उसमें निहित हो । ८ दर 
इसी वर्ष रिजर्व बैंक और स्टेट बेक के अधिनियमों में भी संशोधन gat . १ 
अधिनियमों में संशोधन का उद्देश्य रिजर्व वेक के नियन्त्रण और नियमन क्षेत्र को गैर . | 


बे किंग संस्थाओं तक विस्तृत करना तथा वाणिज्य बैंकों के सम्बन्ध में उसकी शक्तियों | 
को बढ़ाना ओर विस्तृत करना था । | ® 
प्रश्‍न ७--भारत में मिश्रित पूंजी वाले बेंकों को कार्य प्रणाली को. 
नियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए जो अधिनियम बनाये गये हैं, उनकी 
व्याख्या कीजिए । ae 


अथवा - जक 
भारतीय सम्मिलित पूंजी वाले बेंकों की कमियाँ तया ठनाइयाँ क्या 
हैं? इनके सुझाव दीजिये । 20 
. अथवा न 
` सिश्चित पूँजी बेक्स के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये । क्या स्टेट | 
ऑफ इण्डिया को आप मिश्रित पूंजी बैंक कह सकते हैं? कारण सहित | 


दीजिये । (आगरा 
Discuss the legislative measures adopted in India to regul 


contro} and working of Joint Stock. Banks. 
Or 


What are the draw-backs and difficulties of Indian Joint | 


Banks ? Give suggestions for their improvement. 
or | 

Describe the main functions of Joint Stock Banks. Can you 

the State Bank of India a Joint Stock Bank ? Give reason 


answer. FS 
भारत में मिश्रित पुँजी वाले बेकों का विकास ईस्ट इण्डिया कम्पनी 


शाधन काल में हुआ । प्रथम विशुद्ध भारतीय मिश्रित पूँजी बेंक “अ 
ga की स्थापना १८७१ मे हुई । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक faf 
Sat ने देश में अधिक प्रगति नहीं की । रिजवं बेक की स्थापना के | 
महायुद्ध का ल में भारतीय बेकिंग का तीब्र गति से विकास हुआ परन्तु तु 
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विभाजन की समस्या के कारण कुछ बैंक फेल हो गये । १९४९ के बेंकिग कम्पनीज एक्ट 

तथा Rad बॅक संशोधन भधिनियमों के अन्तर्गत रिजवे वेक को प्राप्त अधिकारों के 

कारण अब देश में मिश्चित पूँजी वाले बैंकों का दृढ आधार पर विकास होने लगा है । 
विगत दस वर्षो में भिश्चित पूंजी वाले gat की संख्या में कमी हुई है, जितका 

कारण TH का एकीकरण है । सन्‌ १९६२ के अगस्त भास में देश में कुल २९७ मिश्रित 

पुँजी वाले वेक थे, जिनकी परिदत्त पूँजी और संचित कोप ७८४८ करोड़ रुपये था । 

- निम्न तालिका भारत में मिश्रित पूंजी के विकास की परिसूचक है-- 


१९५५-५६ १६५६-६० १९६१-६२ 
मिश्रित पूँजी dat की संख्या ४६६ ३६१ २३२ 
परिदत्त पूँजी. और संचित 
कोष (करोड़ रु० में) ७६१५ ८११८ ७७:६१ 
निक्षेप राशि (करोड़ २० में) १०५६ ०० १८८४०० १९६१ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षो में एकीकरण के कारण मिश्रित 
पूंजी बैंकों की संख्या में क्रमिक ह्लास हुआ है। इसी प्रकार परिदत्त-पूजी और संचित 
। कोष की मात्रा प्रारम्भ में बढ़कर घट गई है परन्तु निक्षेप राशि लगातार बढ़ रही है। 
मिश्रित पुँजी वाले qai के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं--- 
(i) निक्षेप स्वीकार करना- ये बेक निश्चित कालीन, चालू तथा सेविंग वेक 
खातों के अन्तर्गत निक्षेप स्वीकार करते हैं और साधारण ब्याज देते हैं । 

(1) ऋण देना-ये वेक हिस्सों, प्रतिज्ञापत्रों, समुचित प्रतिभूतियों, कृषि उपज, 

तैयार और अद्ध तैयार माल और व्यक्तिगत जमानत प॑र ऋण देते हैं । 

(iii) बिल व्यवसाय - ये बेक अन्तर्देशीय व्यापार से सम्बन्धित विनिमय fact 

को भुनाते, स्वीकार करते श्रौर क्रय-विक्रय करते हैं । 

(iv) अन्य काय - इन कार्यो के अलावा ये aH धन का स्थानान्तरण करते 
` हूँ, कमीशन पर ग्राहकों की वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप 
में कार्यं करते तथा देश के आयात-निर्यात व्यापार को वित्तीय व्यवस्था में भाग 
लेते हैं ! 


afa पुंजी बेको के दोष--यद्यपि भारतीय मुद्रा बाजार में मिश्रित पुँजी | 
कों ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है, तथापि इनकी व्यवस्था और कार्य प्रणाली 
क हष्टि से दोषपूणं हैं-- 
_ (१) अंग्रजी भाषा का प्रयोग -ये बेक अपने ष्यवसाय में अंग्रेजी भाषा का 
ते हैं जिससे साधारण जनता को कठिनाई होती है । 
___ (२) यूरोपीय प्रणालो-भारतीय वाणिज्य बेक्म की कार्य-पद्धति केवल i 
युरोपियन बक्स की कार्य प्रणाली का अनुकरण मात्र है तथा उन्होंने देश की परिस्थितियों | 
को साम ए किसी उचित तकनीक का विकास हीं किया है । उनकी व्यवस्था हु 
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व्ययपुणं है तथा स्टाफ बहुत अकुशल हे । बॅक के अधिकारी | 
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अपनी संस्था के नियोजन एवं पुनगंठन के बारे में बहुत कम ध्यान देते हैं । उतकी 
लाभदायक एवं हानिकर क्रियाओं के बीच किसी तरह का भेद नहीं है | 

(३) विनिमय बिलों में विनियोग का अनुपात कम होता--भारतीय 
भिश्चित पूँजी वैंक विनिमय बिलों को भुनाने या क्रय करने के स्थान पर अग्निम देना 
अधिक पसन्द करते हैं जिससे ये बिल बाजार कै विकास में सहायक नहीं हो सके हैं। 

(४) लाभांश की ऊंची दर-- अपनी ओर जनता का विश्वास पैदा करने की 
afte से भारतीयं संयुक्त स्कन्ध बेक्स ऊंचे लाभांश को वितरित करते रहे हैँ । यह बात 
पुराने और HTT FT की अपेक्षा नए भर अकुशल daa के साथ अधिक देखने को 
मिलती है । परिणामतः ये qaa अपने आन्तरिक कोषों का निर्माण नहीं कर पाते ओर 
समय-समय पर आशिक कठिनाइयाँ सहन करते रहते हैं। 

(x) व्यक्तिगत साख पर ऋण का AAT — मिश्रित पूँजी बॅक व्यक्तिगत 
साख पर बहुत कम ऋण देते हैं जबकि पाश्‍चात्य देशों में व्यक्तिगत साख पर ऋण देने 
का अनुपात बहुत अधिक रहता है । 43० 22258 ; 

(६) अयोग्य संचालक- इन बेंकों के संचालकों में बेकिंग व्यवसाय सम्बन्धी 
कुशलता का अभाव पाया जाता है जिससे-वे जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा करने में 
असफल रहते हैं | 

(७) पारस्परिक प्रतिस्पर्धा--भारत में बेकिंग व्यवस्था का यह मुख्य दोष 
रहा है कि कुछ समय पूर्व तक मिश्रित पूंजी बेंकों का कोई संगठन नहीं था । आजकल ~ 
भी इन बैंकों में परस्पर सहयोग के स्थान पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ही अधिक पाई 
जाती है । 

fafa पुँजी बेंकों के सुधार के हेतु सुफाव-डुछ मुख्य सुधार इस अशा | 
हँ--(१) सरकार को उपेक्षा की नीति त्याग कर इन dat को प्रोत्साहन की नीति 
अपनानी चाहिये । (२) मिश्रित पूँजी बेंकों की शाखा विस्तार के लिए रिजवं बेक से | 
सक्रिय सहयोग मिलना चाहिये । (३) इन बेकों को निक्षेपों पर ब्याज की नीची दर | 
देनी चाहिये । (४) इन बेंकों द्वारा अपने व्यवसाय में भारत की हिन्दी तथा क्षेत्रीय | 
भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिये । (५) इन्हें अपनी कार्य प्रणाली को सरलीकृत 
एवं मितव्ययी बनानी . चाहिये । (६) इन्हें व्यक्तिगत साख के आधार पर ऋण देना _ 
अपेक्षित है । (७) वेंकों को यथासम्भव प्रशिक्षित तथा कुशल कमंचारियों की सेवा | 
उपलब्ध करनी चाहिए। (८) इन बेंकों को साहसी वरे में बेकिंग व्यवसाय के प्रति 
विश्वास उत्पन्न करने के हेतु वैजानिक आधार पर प्रचार करना चाहिये । . K] 


irnia 


प्रश्‍न ८--भारत में बेंकों के राष्ट्रोयकरण को आवश्यकता को पुर्ण ST 


से विवेचना कीजिये । (बिहार १६६३, गोरखपुर बी० कॉम १९५९) 


वाणिज्य बैंकिंग फे राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में अपने तकं देकर - : 
विवेचना कोजिए । हमारे देश में इस ओर अभी हाल सें हो क्या पग उठाये 
गये हैं । - (आगरा बी० mito d 
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` हाथ में ले लेना चाहिये । इम्पीरियल वेक 


- राष्ट्र-निर्माण क्रियाओं में लगाने के हेतु 
आथिक तथा वित्तीय कार्य करने चाहियें 4 
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‘Discuss fully the case for the Nationalisation of Banks in 

India ? (Bihar 1963, Gorakhpur B. Com. 1 959) 
Or 


Discuss and examine the arguments for and against the २. 
nationalisation of Commercial Banking, What steps have been taken 
recently in this direction in our country. (Agra B. Com. 1956) 

भारत में आथिक नियोजन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का 
महत्व दिन-प्रतिदिन बढ्ता जा रहा है । अतएव अब इसके मत के मानने वालों की वृद्धि 
होती जा रही है कि सरकार को शनैः. शनैः सभी महत्वपूर्ण आथिक कार्यों को अपने 


ऑफ इण्डिया तथा जीवन बीमा निगम के 


राष्ट्रीयकरण ने दसरी वित्तीय संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जनमत 
को प्रभावशाली बनाया है तथा यह सिद्ध कर दिया है कि देश के आथिक साधनों को 


सरकार को सभी आंवश्यक एवं महत्वपूर्ण 
इसी संदर्भ में जनमत द्वारा वाणिज्य बेकों के 


राष्ट्रीयकरण की आवाज भी उठाई जाती है । 
बेंको के राष्ट्रीयकररण के पक्ष में तके- देश के आथिक तथा सामाजिक 
जीवन में बेंकों के महत्व को देखते हुए तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान 
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बेको के राष्ट्रीयरण के | 
पक्ष सें तर 

१. साख का राष्ट्र के हित में $ 
उपयोग । ( 

- व्यापार चक्रों से सुरक्षा) | 
: उचित प्रतियोगिता की | 
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वृद्धि । 
- बैंको के साधनों का राष्ट्रीय 
विकास के लिये उपयोग । 
७. बॅकिंग का सवंतोन्मुखी 
विकास | 
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त नहीं होती तो कम से कम उ 


में रखते हुए बेको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तकं पेश किये जा सकते हैं-- 
( साख का राष्ट्र के हित में उपथोग--हम जानते हैं कि साख के निर्माण 


का कार्य आधुनिक बेंक का एक प्रमुख कार्य 
है। इसका उपयोग कुछ थोड़े व्यक्तियों 
अथवा एक निश्चित वर्ग के लोगों के निजी 
हित के लिए किया जाना अधिक उचित 
नहीं हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद इस शक्ति 
का प्रयोग सम्पूर्ण राष्ट्र की आवश्यकताओं 
में उचित समायोजन राष्ट्रीयकरण के बाद 
बुगमतपूर्वक हो सकता है। . 

(i) व्यापार-चक्रों से सुरक्षा- 
निजी अश्वा पूँजीवादी श्र्थ-व्यवस्था में 
व्यापार-चक्रों (Trade Cycles) का घटित 
होना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती 
है जिसके अभिशाप से बचाने अथवा उनके 
प्रकोप को बड़ाने में बैंकों का उत्तरदायित्व 


बहुत अधिक होता है। राष्ट्रीयकरण के बाद 


व्यापार-चक्रो की सम्भावना यद्यपि पूर्ण 


सका वेग तथा उनका अभिशाप कम अवश्य | i 
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07) श्रनुचित प्रतियोगिता की समाप्ति-वेकरों के राष्ट्रीयकरण का विशेष | 
लाभ यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद ant में पाई जाने वाली परस्पर अनुचित : : 
प्रतियोगिगा को समाप्त किया जा सकता है । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध हैयह बात | 
सबको भली-भाँति विदित है कि इस अनुचित प्रतियोगिता के कारण प्रारम्भ से a 
भारतीय बेकिंग के विकास में बाधा पड़ी हैं तथा जनता में बेकों के प्रति उदासीनता 
रही है। | 

(iv) बॅकों के प्रति विश्‍वास सें वृद्धि--भारत में समय-समय पर da के फेल. 
होते रहने के कारण जनता में बेकों के प्रति विश्वास की कमी पाई जाती है। p 
भारतीय बेकिंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो जनता में पूर्ण विश्वास पैदा a 
जायेगा जो देश तथा समाज के लिए लाभकर सिद्ध होगा क्योंकि इससे लोग 
बचत करने की भावना उत्पन्न होगी और नई पूँजी का निर्माण हो सकेगा। | 

(१) Seat के साधनों का राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग -अभी तक 
देखने में आया है कि भारतीय वाणिज्य an अपने साधनों का उपयोग राष्ट्र के साम 
हित में न करके अपने संचालको तथा कुछ व्यक्तियों के निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए 
करते हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद पंचवर्षीय योजनाओं तथा ग्राथिक विकास के अन्य कार्य- 
क्रमों के लिए सुगमतापूवंक इन साधनों का प्रयोग हो सकेगा । क 

(vi) बॅकिंग का सर्वेतोन्मुखी विकाप्त--भारत में बेकिंग का आधुनिक विकास | 
एकपक्षीय है । बेको के असंतुलित विकास को दूर करने के लिए यह आवश्यक है क़ि | 


स्वामित्व स्थापित हो जाने के बाद विभिन्न प्रकार के बेंको का विकास योजनाबद्ध 

से हो सकेगा । 5 i 
(छ) सेवा लागत में कसी--बेकिंग कम्पनियों की विस्तृत संख्या तथा saa 

बडी संख्या में शाखाओं की उपलब्धि से जमाकर्ता और व्यापार तथा वाणिज्य दोनों 


स्वीकृत बे किंग संरचना इस सेवा लागत को बहुत कम कर देगी । 
राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क--यद्यपि भारतीय बेकिंग के राष्ट्रीयकरण के 
पक्ष में बहुत-सी बातें कही गई हैं किन्तु इसके विपक्ष में भी अनेक प्रभावशाली 
प्रस्तुत किये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं--- 
0) भ्रकुशलता को प्रोत्साहुन-बेको के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में सबसे | 
महत्वपूर्ण तके यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बेको की कार्य प्रणाली में थोडं ही बहुत 
कुशलता जो इस समय पाई जाती है वह समाप्त हो जायेगी जैसा कि हमारा अब - 


उद्योग अथवा व्यवसाय होते है । यह बात जीवन बीमा व्यवसाय तथा 2 
संचालन के विषय में भी कही जाती है । यद्यपि कार्ये-कुशलता का य 
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है । पर्याप्त अनुभव की कमी के कारण यदि प्रारम्भ में कार्यकुशलता में कमी पाई जाये 
तो वह धीरे-धीरे दूर की जा सकती है । 

(ii) एकाधिकार व्यवस्था के दोष--एक सामान्य मत यह है कि भारतीय 
बेकिंग प्रणाली को मजबूत तथा सजग बनाये रखने के लिये परस्पर प्रतियोगिता का होना 
आवश्यक है। प्रतियोगिता के अभाव में उनमें शिथिलता का आ जाना स्वाभाविक है। 
इस प्रकार भारतीय बेकिंग प्रणाली में भी वे सभी दोष उत्पन्न हो जायेंगे जो किसी भी 
एकाधिकारी व्यापारिक संस्थान में पाये जाते हैं। 

(iii) राष्ट्रीयकरण बेकिंग के भोलिक सिद्धान्तो के विरुद्ध है--यह कहा 
जाता है कि बेकिंग व्यवसाय विश्वास एवं व्यक्तिगत निर्णय पर चलता हे । एक 
सार्वजनिक निगम कठिनाई से इन शर्तों को पूरा कर सकेगा। सार्वजनिक निगम की 
विनियोग नीति व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित न होकर सरकारी निर्देशकों से प्रभावित 
होगी | इस प्रकार राष्ट्रीयकरण वे किंग के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है । 

निष्कर्ष -राष्ट्रीयकरण के पक्ष-विपक्ष में उपरोक्त तको पर विचार करने के 
बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय बेकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने 
तथा देश में समाजवादी समाज (Socialistic Pattern of Society) के लक्ष्य को 
प्राप्त करने के ध्येय से वेविंग का राष्ट्रीयकरण करना सर्वथा अपेक्षित है। रिजवे बेंक, 
इम्पी रियल बेक और जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण हो जाने से बेकिंग के राष्ट्रीयकरण 
की सम्भावना और भी अधिक बढ़ गई है । ६ 

प्रश्‍न €--इस्पीरियल बॅक को स्टेट बॅक सें दयों परिवर्तित किया गया ? 
इसको स्थापना सें ग्रामीण क्षेत्र में बॅकिंग की समस्या कहाँ aw हल हो 

केगी 
अथवा i 

किन कारणों से इस्पीरियल बॅक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 
है ? क्या श्राप समभते हैं कि यह एक सही प्रयास है। 

(आगरा ato कॉम० १९६१, विक्रम १६६२) 
अथवा 

स्टेट बॅक श्रॉफ इण्डिया की कार्य प्रणाली और खास करके नयी-नयी 
शाखायें बोलने की नीति और उसकी श्रौद्योगिक ऋण नीति की सतक 
(Critical) परीक्षा करो । : (विक्रम १९६१) 

Why was the Imperial Bank converted into the State Bank of 
India ? How far will its establishment solve the problem of Rural 


a _ Banking ? Or 


aa. What were the reasons which led io the nationalisation of the 
; शाची Bank of India ? Do you think this is a correct step ? 
ae B. Com. 1961) 
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भारतीय बेकिंग प्रणाली में इस्पीरियल बॅक का स्थान - इम्पीरियल बॅक 

की स्थापना १६२१ में बम्बई, मद्रास तथा बंगाल के तीनों प्रेसीडेन्सी बैंको को मिलाकर 

की गई थी । इम्पीरियल वक की पुँजी तथा व्यवसाय अंग्रेजों के हाथ में थी । FB तो 
ag बेंक एक व्यापारिक बैंक ही था किन्तु इसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो अन्य ६ 
व्यापारिक वको को नहीं थे । इस वेंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यो के 
अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक के कायं करना भी था। जब तक रिजर्व वेक की स्थापना नही: | 
थी तब तक इम्पीरियल बेंक ही वे सब कार्य करता था जो आज रिजवं बँक द्वारा 
किये जाते हैं अर्थात्‌ सरकारी वेकर का कार्य, बेकों का वेक तथा साख का नियन्त्रण 
आदि का कायं इम्पीरियल बॅक ही करता था । सन्‌ १६३९ में रिजव बैंक की स्थापना 
हो जाने पर इसके ये कार्य समाप्त हो गये और यह एक विशुद्ध वाणिज्य बॅक रह गया 


योजना प्रस्तुत की । इस समिति ने देश में आथिक नियोजन के बढ़ते हुये महत्व को ; 
हुए तथा देश के विस्तृत भागों में सहकारी भागों में सहकारी बँकों तथा समितियों 
afar सुविधायें व्यापक रूप से प्रदान करने के हेतु राज्य की सामेदारी में “स्टेट 
आफ इण्डिया” की स्थापना की सिफारिश की । चूँकि इम्पीरियल बैंक देश के समस 


इम्पीरियल बेक के स्टेट बंक में परिवर्तेन के कारण | 

(१) इम्पीरियल बेंक सदैव से एक अजीब प्रकार की स्थिति में रहा है । न 

यह पूरी तरह एक व्यापारिक वेक ही था और न केन्द्रीय बेंक । इसका पूँजी ध्रः 

अंग्रेजों के हाथों में था । वेक के उच्च पद के कर्मचारी भी अंग्रेज ही हुआ करते 

यह लोग भारतीय ग्राहकों के साथ पक्षपातपू्णं नीति अपनाते थे । दूसरे इस | 

सरकार की हमेशा कृपा इष्टि रहती थी, जिससे अन्य बेक इससे ईर्ष्या रखते 

इम्पीरियल-वेक को कुछ कार्यों में एकाधिकार प्राप्त था । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के र 
इसकी पुरानी स्थिति बनाये रखना सम्भव नहीं था । इसलिये इसका राष्ट्री क ण 

` करना आवश्यक हो गया | १ 


दुसरे, इसके राष्ट्रीयकरण की माँग काफी जोर पकड़ती जा रही थी इसलिये सरकार क 

उस पर विचार करना पडा । Ke 
(३) रिजर्व बेक का राष्ट्रीयकरण १९४९ में ही कर दिया गया था । 

इम्पीरियल बंक का राष्ट्रीयकरण होना भी स्वाभाविक ही था । 


(All India Rural Credit Survey Committee) ने भी अपनी रिपो 
बेक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की । उपरोक्त समिति के विचार 
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पुनर्गठन में इससे सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बॅकिंग सुविधाओं का 
प्रसार हो सकेगा । 
उपरोक्त कारणों से १ जुलाई १९५५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 
की गई । स्टेट बेक ने इम्पीरियल वैंक की समस्त शाखाओं को अपने हाथ में ले लिया । 
इस प्रकार इम्पीरियल बेंक, स्टेट वेक ऑफ इण्डिया में परिवर्तित हो गया । स्टेट बेंक 
, ऑफ इंडिया की स्थापना से जिन महत्वपूर्ण परिणामों की आशा की गई उनकी 
अभिव्यक्ति साख-सर्वेक्षण समिति के इन शब्दों में होती है, “हमारे सुझावों का उद्देश्य 
एक geg समन्वित सरकार-संचालिन एवं सरकारी स्वामित्व वाला एक ऐसा व्यापारिक 
संगठन स्थापित करना है जो कि सम्पूर्ण देश से अपनी शाखाओं की प्रभावपूर्ण व्यवस्था 
करके, गेर-वेकिंग ट्रेजरियों तथा सहायक-ट्रेजरियों से नकदी का कार्य लेगा, सहकारी एवं 
दूसरे बेकों को बहुत व्यापक सुविधाएं प्रदान करेग 1, अपने ज॑से दूसरे बेबस की स्थापना 
को प्रोत्साहन देगा तथा अपने ऋण देने के कत्तंव्य का पालन करते हुए एक ऐसी नीति 
का चालन करेगा जो कि राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने के साथ-साथ व्यापारिक 
सिद्धान्तों पर भाधारित होगी 1” १ 
स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया का संविधान 
स्टेट वेक का शासन एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता हे जिसके निम्नलिखित 
सदस्य हैं-- (१) रिजर्व बॅक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष 
तथा एक उपाध्यक्ष | (२) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति तथा केन्द्रीय बोड द्वारा नियुक्त 
एक या दो डायरेक्टर । (३) रिजर्व बॅंक की सलाह से केन्द्रीय बेंक द्वारा नियुक्त आठ 
डायरेक्टर जिनमें से दो सरकारी संस्थाओं के कायं प्रणाली से भली प्रकार परिचित होने - 
चाहियें। (४) रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य शेयर होल्डसं (Share Holders) हारा 
चुने गये ६ डायरेक्टर । (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर । (६) रिजवं 
बैंक द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर । 
स्टेट बॅक की पुँजी- स्टेट बेक की अधिकृत पुँजी (Authorized Capital) 
२० करोड़ रुपये I ५६२५ करोड़ रुपये की चुकती पुँजी (Paid up Capital) रिजवं 
बैंक को हस्तान्तरित कर दी गई। यह पुँजी १००-१०० रुपये के २० लाख हिस्सों में 
विभाजित है । इस समय बैंक के ५४% हिस्सों पर रिजवं बॅक का तथा ४५% अंशो पर 
प्राथियों का अधिकार हे । 
स्टेट बेक के सन्‌ १९५९ के उपबेंक (Subsidiary Banks) अधिनियम सें 
संशोधन--सन्‌ १६६३ में बेकिंग विधान बिल (Banking Law Bill) के अन्तर्गत 
स्टेट बेक के सन्‌ १९५९ के उपबेक अधिनियम में संशोधन किया गया । जिसके अनुसार 
सहायक बेको में शेयर होल्डस का मतदान अधिकार स्वीकृत पुँजी के ५ प्रतिशत से घटा 
कर १ प्रतिशत कर दिया गया। ' 
= स्टेट बेंक के कार्य--स्टेट बेक वे सब कार्य करता रहेगा जो उसकी स्थापना 
पुव इम्पीरियल बॅक द्वारा किये जाते थे । हैदराबाद स्टेट बेंक, पटियाला स्टेट बैंक 


ope ay गौरा | EA | में a. 
साराष्ट्र बंक को स्टेट बेंक में मिला दिया गया है । वाणिज्य बेंक के कार्यों के साथ- 
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साथ स्टेट वैंक रिजवं बॅक के अभिकर्ता (Agent) के रूप में भी कार्य करता रहा है। s 
स्टेट बेंक को कानून द्वारा आदेश दिया गया है कि वह ५ वर्ष के अन्दर अपनी ४०० नई २. 
शाखायें स्थापित करे जिससे सारे देश में बेकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सके। 
१ जौलाई १९५५ से अब तक स्टेट बॅक ४०० नई शाखायें स्थापित कर चुका हे जसा | 
कि उसके संविधान में निर्धारित किया गया था । नई शाखाये खोलने के कार्यक्रमको . 
तेजी से बढ़ाया जा रहा है । 322 

ग्रामीण बॅकिंग तथा स्टेट बेंक--भारत में भी बहुत दिनों से यह कमी अनुभव 
की जा-रही थी कि आधुनिक बेकिंग की सुविधाये ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होतीं 
देश के वाणिज्य बेंक इस ओर कोई ध्यान नहीं देते तथा अपना कार्य॑-क्षेत्र केवल | 
व्यापारिक केन्द्रों तथा बड़े नगरों तक ही सीमित रखते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की साख तथा 
बेकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का भार सहकारी संस्थाओं पर है। 
सहकारी संस्थायें पूँजी के अभाव तथा आथिक कठिनाइयों से पीडित हैं। उनके तथा 
वाणिज्य बेंकों के वीच किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। भारतीय बेकिंग प्रणाली का 
ag एक भारी दोष है। स्टेट बेंक की स्थापना से यह दोष बहुत कुछ दुर हो जावेगा 
कारण यह है कि स्टेट बैंक अपने कार्य-क्षेत्र का ग्रामों की ओर विस्तार करेगा। इससे. 


संस्थाओं को स्टेट बॅक से आथिक सहायता प्राप्त होगी । इम्पीरियल बेक के राष्ट्रीयक 
द्वारा स्टेट बेक को ४७१ शाखाये प्राप्त हुई थीं। स्थापना के बाद इस बेक पर पाँ 
वर्ष की अवधि में ४०० नवीन शाखायें खोलने का दायित्व रक्खा गया जो कि इसने 
अवधि से पूर्व ही पूरा कर दिया । अब तक इस बेक की एक हजार से अधिक शा 
हो गई हैं। नवीन शाखाओं की स्थापना में होने वाली क्षति-पुति के हेतु स्टेट बैंक लि र 
एक एकीकर एवं विकास कोष (Integration and Development Fund) : eres 
व्यवस्था की EI 

स्टेट बैंक की स्थापना से ग्रामीण बचत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इस बचत के 
संग्रह का समुचित प्रबन्ध हो सकेगा । यह कहना अनुचित न होगा कि स्टेट बैंक ग्रामीण 
साख का एक.शक्तिशाली साधन बनेगा और सरकारी बिक्री तथा गोदामो के विकास में 
महत्वपूर्ण योग देगा । 

भारत के वित्त उप-मन्त्री ने स्टेट बेंक के विषय में अपने विचार व्यक्त : 
हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ कि ७० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 
ग्रामों में रहती है, ग्रामीण साख का विशेष महत्व है जिसके अभाव में ग्रामीण 
ऋण के भार से दबी हुई है । वर्तमान ग्रामीण ऋण का अनुमान ७५० करोड़ 
भारतीय ग्रामों में एक भारी संख्या भूमिहीन किसानों की भी है। इन्हें रोजग 
तथा उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिवे भी सुसंगठित साख-व्यव 
आवश्यकता है । 3 

भारतीय बेकिंग के इतिहास में स्टेट बॅंक की स्थापना एक महत्व पूर्ण 
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जितका ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । देखना यह है कि स्टेट बेक 
अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सफलता प्राप्त करता है । 
स्टेट बॅक की प्रधति--स्टेट वेक ऑफ इण्डिया की आरम्भ से लेकर अब तक | 
सभी कार्यक्षेत्रं में बेक की प्रगति काफी सन्तोपप्रद रही है । दिसम्बर १९६२ को स्टेट 
बेक के कुल कार्यालयों की संख्या (सहायक वेक सहित) १५२८ थी जिनमें से ५१८ 
सहायक बैक्स के कार्यालय तथा १०१० स्टेट बेंक के कार्यालय थे। अन्तर बैंक जमाओं 
को शामिल करते हुए स्टेट वेक की कुल जमाओं की मात्रा दिसम्बर १६६२ में ५ ३१-५ ₹० 
 थी। सन्‌ १९६२ में इस बेक ने विभिन्न कार्यों के हेतु २६८:१ करोड़ रु अग्निम के 
रूप में प्रदान किये जिनमें से १९३ करोड़ wo उद्योगों के लिए, २५:६ करोड़ ३० 
वाणिज्य के लिए, १९-२ करोड़ २० वित्तीय संस्थाओं के हेतु, ००'३ करोड़ ३० कुषि- 
कार्ये के हेतु, २३“३ करोड़ २० व्यक्तिगत व्यवसायों के हेतु तथा ६:७ करोड़ ₹० दुसरे 
कार्यो के हेतु प्रदान किये गये । हि | 
प्रश्न १० रिजर्व बेंक श्राफ इण्डिया की कार्य प्रणाली की विवेचना 
कीजिये | (पंजाब ४०, ४५, ५०, दिल्ली ५२, बम्बई ५२, विक्रम १६३०, ६२) 
अथवा 
भारतीय अथ-व्यवस्था में रिजवं बेक aig इण्डिया का स्थान निर्धारित 
कोजिये। . (आगरा, बी० कॉम० १६६१) 
अथवा 
साख नियन्त्रण में रिजर्व बॅक श्रॉफ इण्डिया के aga की चर्चा करते 
हुए इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये । (मगध १९६१, नागपुर १६६०) 
अथवा 
रिजवे बॅक श्रॉफ इण्डिया के केन्द्रीय बेंक के नाते क्या काये हैं ? देश में 
अध्य बेंकों पर यह किस प्रकार से नियन्त्रण रखते हैं ? 
: (पटना १९६२, राज० १९५९, १९६२) | 
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अथवा 
कृषि वित्त के बारे में रिजवं बॅक को जो नीति है उसका विवरण करो । 
(विक्रम १९६१, राजस्थान १९६३) 


अथवा - 

बॅक वर भ्रथवा खुले बाजार को क्रिया का साख नियन्त्रण के यन्त्र के | 

रूप सं उल्लेख कीजिये । (बिहार १६६३ A) _ 
ग्रथवा 


साख नियन्त्रण को आवश्यकता श्रौर प्रयोजनों को चर्चा कीलिये। | 
- केन्द्रीय अधिकोष साल का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (सागर १६६५) 
Describe the various functions performed by Reserve Bank of 

ia. (Punjab 40, 45, 50, Delhi 52, Bombay 52, Vikram 1960) : 


A ES 
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Or 
Describe the role of the Reserve Bank of Indian economy, 


(Agra B. Com. 1961) 
Or 


Explain the main functions of the Reserve Bank of India, 
bringing out their importance in credit control. 
(Magadh 1963, Nagpur 1960) 
Or 
What are the Central Banking functions of the Reserve Bank 
of India ? How its exercise control on other Banks in the country. 


(Patna 1962, Raj. 1959, 1961) 
Or 


What efforts has the Reserve Bank of India made to facilitate 
rural credit? Show how far these efforts have been successful. 


(Rajasthan 1963) 
Or 


Discuss the importance of either bank role policy or open 
market operations as an instrument of credit control by Central Banks, 
(Bihar 1963 A) 
रिजर्व बेंक की स्थापना- हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commis- 
sion) ने १९२५ में भारत में एक केन्द्रीय बॅक की स्थापना की सिफारिश की थी जिसे | 
सरकार ने स्वीकार कर लिया था और १६३४ में रिजवं बेंक आफ इण्डिया अधिनियम 
पास किया गया जिसके आधीन १९३५ में रिजवे बेंक की स्थापना हुई । रिजव वेक की 
स्थापना से भारतीय बेकिंग के विकास तथा सुधार में महत्वपूर्ण योग मिला है । 

१६३४ के एक्ट के अनुसार रिजर्व बेक एक हिस्सेदारो का बैंक था जिसकी कुल 
पूँजी ५ करोड़ रुपये थी । १९४९ में रिजर्व बेंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । 
सरकार ने प्रत्येक १०० रुपये के शेयर को ११८ रुपये ११ आने देकर मोल लें लिया । 
इस प्रकार अव Rai वेक पुरी तरह सरकारी बेंक है । भारतीय संसद द्वारा 
सनु १९४८ के राष्ट्रीयकरण अधिनियम को पास करने के दो उद्देश्य थे--(क) सरकार 
की उस नीति को कार्यशील बनाना जिसक्रे अनुसार बेक को एक राजकीय संस्था के 
रूप में कार्यं करना था और (ख) सरकार की मौद्रिक, आथिक एवं वित्तीय नीतियों के 
बीच समन्वय स्थापित करना । 

; रिजवं बेंक का विधान 

प्रबन्ध-रिजवं बेंक के प्रबन्ध का भार एक केन्द्रीय संचालन समिति (Central | 
Board of Directors) के दाथ में है । इस संचालन समिति के १६ सदस्य हैं। एक 
गवर्नेर तथा दो उप-गवनंर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है, चार संचालक स्थानीय 


MS के लिये नाते हैं और ८ केन्द्रीय सरकार स्थानीय रण्डलों से नामजद करती है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रत्येक स्थानीय AS में तीन सदस्य होते हैं जो प्रादेशिक हितों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 
पुँजी--रिजव बॅक की पूँजी आज भी ५ करोड़ रुपये ही है जो भारत सरकार 
के साथ में है । इसका अब किसी हिस्सेदार से कोई सम्बन्ध नहीं है । - 
रिजर्व बॅक के विभाग--रिजवं बेक के प्रमुख विभाग पांच हैं-- 
(१) निर्गम विभाग (Issue Department) 
(२) बेकिंग विभाग (Banking Department) 
(३) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) 
(४) विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department) 
(x) बेकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development) 
उपरोक्त विभाग में पहिला विभाग पत्र-मुद्रा के निर्गम तथा संचालक (Issue 
and Regulation of Paper Currency) का कायं करता है | दूसरा विभाग अर्थात्‌ 
बेकिंग विभाग तीन उप-विभागो की सहायता से सामान्य बेकिंग का कार्य करता है। 
इसका मुख्य उद्देश्य देश की बैंकिंग प्रणाली का नियन्त्रण करना है। इससे तीन उप- 
विभाग इस प्रकार हँ--(अ) संचालक विभाग (Operation Division) (ब) निरीक्षण 
विभाग (Inspection Division), (स) निस्तारण विभाग (Liquidation Division) | 
यह तीनों विभाग अपने-अपने क्षेत्र में कायं करते हैं। वेक का तीसरा प्रमुख विभाग 
कृषि साख विभाग है जो कृषि साख का संचालन करता है तथा सहकारी साख संस्थाओं 
को साख प्रदान करता है । यह विभाग उस कमी को पूरा करता है जो भारत में एक 
अखिल भारतीय सरकारी वेक न होने के कारण पाई जाती है । रिजर्व बैंक का चौथा 
विभाग विनिमय नियन्त्रण विभाग है जिसकी स्थापना दुसरे महायुद्ध के काल में हुई 
थी । यह विभाग विनिमय बॅकों का काम करता है तथा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
. समस्याओं को हल करने में नियन्त्रण सरकार की सहायता से करता है । बैंकिंग विकाम 
विभाग की स्थापना WAAL १९५० में हुई थी । इस विभाग का मुख्य कार्य छोटे नगरौं 
और गांवों में बेकिंग सुविधाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण वित्त की समस्याओं 
का अध्ययन करके उनका समाधान करना है । इस विभाग का महत्वपूर्ण कार्यं ग्रामीण 
बेकिंग जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना है | : 
रिजर्व बैंक के सन्‌ १९३४ के श्रधिनियस में संशोधन -- सच १६६३ के 
बँकिंग कानून बिल (Banking Laws [Miscellaneous Provisions] Bill 1963) 
केद्वारा रिजवं बैंक के सन्‌ १६३४ के कानून में संशोधन किया गया । जिसका मुख्य 
उद्देश्य रिजवं वेक के गैर बे किंग संस्थाओं पर नियन्त्रण लागू करना तथा वाणिज्य बैंकों 
. के नियन्त्रण और नियमन में वृद्धि करना था । संशोधित अधिनियम गैर-बेंकिंग संस्थाओं . 
_ के प्रचार तथा प्रोस्पैक्टस निर्गमन सम्बन्धी मान्यता तथा अस्वीकृति का कार्य करता है । 
ford बेक़ को यह भी अधिकार है कि वह गैर बेकिंग संस्थाओं को जमा स्वीकार करने 
जिसमें देय व्याज दर भी शामिल है, जमा के समय आदि की _दिशा निर्धारित करे। 
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रिजर्व बेंक को वित्तीय संस्थाओं से उनके कार्य सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करने और उनका | 
मागदर्शन करने का भी अधिकार है । ८ 
ह रिजर्व बंक के कार्य--रिजवं वेक भारत का केन्द्रीय वेक दै इसलिये इसे वे 
सब कायं सोंपे गये हैं जो एक देश के केन्द्रीय वेक को करने चाहियें । रिजवे बेक ऑफ 
` इण्डिया एक्ट, १९३४ की प्रस्तावना (Premale) के अनुसार “बँक का मुख्य कार्ये भारत 
में मौद्रिक स्थिरता कायम करने तथा देश की चलन एवं साख पद्धति का इसके fand | 
कायन्वियन करने के विचार से नोटों के निर्गमन तथा रक्षित कोषों का नियमन करना | 
@ (The main function of the Bank is to regulate the issue of Bank- ~ 
notes and the keeping of reserves with & view to securing monetary | | 
stability in India and generally to operate the currency and credit a 
system of the country to its advantages) i रिजर्व बँक के मुख्य काय 
निम्नलिखित हैं pe 
(१) पत्र-सुद्रा का निर्गमन-रिजवं बैंक को नोट निकासी का एकमात्र. za 
अधिकार प्राप्त है। १६५६ से पुव यह बक आनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर. 
नोट निर्गेमित करता था । उस समय कुल पत्र-मुद्रा निर्गम का ४०% भाग स्वण के l 
सिक्कों, धातु तथा विदेशी प्रतिभूतियो में रखना आवश्यक था । १६५६ में रिजर्व बेक 
ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया तथा नोट निर्गमन की युनतम कोष पद्धति 
अपनाई गई । १६५६ के संशोधित अधिनियम के अनुसार ११५ करोड़ २० का स्वर्ण 
कोष और ४०० करोड़ २० की विदेशी विनिमय रखकर रिजवं बेक को आवश्यक मात्रा 
में नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया । ३१ अक्टूबर १९५७ में एक अध्यादेश के ae 
द्वारा इस संनियम में और परिवर्तन हुआ तथा न्युनतम कोष की मात्रा स्वर्ण कोष और | 
विदेशी विनिमय दोनों को मिलाकर २०० करोड़ रु० निर्धारित की गई । इसमें 


=i 


.नोति का अनुसरण करते हुए रिजर्व वेक को यह भी अधिकार दिया गया कि वह भार 
सरकार की पूर्व स्वीकृति से विदेशी विनिमय कोष (८४ करोड़ २० के बराबर) 
मात्रा शून्य तक कर सकता है । सन्‌ १९६३ के संशोधन से यह राशि ५० करो 


एरा २४ के अनुसार रिजर्व बेंक २ २०, ५ Go, १० Fo, foo Fo और १०० 
के नोट प्रकाशित करता है । x 
(२) सरकार का बेंक--रिजवं बैंक भारत सरकार तथा राज्य सर: 
भी बेक है। सरकार का सारा रुपया रिजवं बेक में जमा रहता है तथा रिजवं 
सावंजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है । रिजर्व बेक सरकार को जमा 
ब्याज नहीं देता। सरकारी पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने 
बेंक करता है । ६० दिन तक की अवधि के लिये अल्पक़ालोत ऋण रि 
को प्रदान करता है । P 
(३) बॅको का बेंक-रिजवं बेक भारत की अन्य बेकिंग । 
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भी है। वह इनका रुपया अपने पास जमा रखता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें 

हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है और उनकी कार्य विधि पर नियन्त्रण रखता 

है । रिजबं बैंक अन्य वेंकों का पथ-प्रदर्शक, मित्र तथा सलाहकार भी है। बेंकों 

के कार्यों का निरीक्षण करना तथा साप्ताहिक रिपोर्ट माँगने का भी इसे अधिकार है। 

भारत के जो अनुसूचित बेक हैं वे विशेष रूप से रिजवं वक के सरक्षण में हैं। उन्हे 

हर प्रकार की सहायता रिजवं वेंक से मिलती है । १९४९ के वं किग कम्पनीज एक्ट के 

अनुसार रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य वंक का. सम्बन्ध और भी घनिष्ट हो गया है साथ 

ही रिजर्व बॅक को उन पर नियन्त्रण से अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। 

वास्तव में रिजर्व वेक अन्य वेंकों की विनियोग नीति तथा साथ सम्बन्धी नीति का 

निर्धारण स्वयं करता है। यह सब कार्य उसे जनत्ता के हितों की रक्षा के लिये करने 

पड़ते हैं। रिजवं बेक ने बहुत से वेकों को फेल होने से वचाया है और समय पर उनकी 

सहायता की है | 
) (४) साख नियन्त्रण--साख नियन्त्रण रिजर्व वेके का सबसे महत्वपूर्ण कायं 
. है । दूसरे महायुद्ध के काल से भारत में मुद्रा प्रसार का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके 
कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 
भी सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था अथवा मुद्रा प्रसार का सहारा लेना पड़ा है 
जिससे स्थिति के अधिक गम्भीर होने का भय है । ऐसी हालत में मुद्रा प्रसार विरोधी 
नीति का एक आवश्यक अंग साख नियन्त्रण है। १६५६ के संशोधित अधिनियम के 
अनुसार fad वेके को साख नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिये 
गए हैं। जी० पी० गुप्ता के शब्दों में “वस्तुतः साख नियन्त्रण के कार्य द्वारा केन्द्रीय 

बैंक मौद्रिक नीति के तीन उद्देश्यों--विनिमय-स्थिरता, मूल्य-स्थिता ओर आथिक- | 

स्थिरता--की पूति करता है।” रिअर्व बेक साख नियन्त्रण के लिये निम्नलिखित उपाय | 

प्रयोग में लाता है-- १ 

| (भ्र) बंक दर नीति (Bank Rate 7010)- बैंक दर उस दर को कहते | 
हैं जिस पर रिजवं बेंक अन्य बेंकों के विपत्रों को दुबारा भुनाने (Rediscounting) की 
सुविधा प्रदान करता है । बॅक दर को प्रायः स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। बंक दर बढ़ जाने से अन्य बंक साख 
सजन के लिये हतोत्साहित होते हैं। भूतकाल में भारत का मुद्रा बाजार पूरी तरह 

संगठित न होने के कारण बेक दर की नीति अधिक सफल नहीं हुई थी । दूसरे महायुद्ध * 
के बाद संसार के लगभग सभी देशों ने मुद्रा प्रसार कम करने के लिए इस नीति को 
सक्रिय रूप से अपनाया है । रिजवं बेंक की स्थापना से १६५१ के नवम्बर तक at 
दर ३% रही । १५ नवम्बर १६५१ को वेक-दर बढ़ाकर ३१% कर दी गई। १६ मई 
१६९५७ को यह पुनः बढ़ाकर ४% कर दी गई। २ जनवरी १६६३ को बेकिंग व्यवसाय 
बन्द हो जाने के बाद से बेक-दर ४३% हो गई है। १७ फरवरी सनु १६६५ को बॅक 
र प्रतिशत कर दी गई थी। मरणीय है कि रिजर्व डेक की 


बढ़ाकर ६ 
= क-दर रीति iaa गए ईश की कीरग हैं?* मे oe 


Si 
~ 
a 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६/1५/३ भारतीय बेकिंग प्रणाली द ४३ | 


के कारण मुद्रा का व हुल्य है जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं को जनता से बड़ी मात्रा re 
में जमा राशि प्राप्त होती है श्रौर वे साख-निर्माण एवं आथिक सहायता के हेते रिज 
बक पर बहुत कम निर्भर रहती हैं। (ii) अभी तक रिजर्व बॅक और दुसरी बित्तीय. ह 
संस्थाओं के बीच निकट का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है ) £ 
(ब) खुले बाजार को.क्रियाये (Open Market Operations)—रिज्वं 
बक साख नियन्त्रण के लिये खुले बाजार की क्रियाओं का भी विशेष प्रयोग करता है । 
इस रीति के अनुसार साधारण परिस्थितियों _?०-*-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५९ 
में Rai बेक विपत्रों को अनुसूचित dat १ रिजर्व बेक के मुख्य कार्य-- 
के द्वारा न खरीद कर स्वयं खुले वाजार $ १. पत्र मुद्रा का निर्गम (Issue 
से खरीदता है । यह नीति उस समय अधिक of Paper Money) 
प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है जब देश में ? २. सरकार का बैंक (Banker 
सुसंगठित मुद्रा बाजार तथा विपत्र बाजार of the Government) 
स्थापित हो जाए । इस समय रिजर्व बैंक . बेंकों का बॅक (Banker of 
को खुले बाजार में केवल सरकारी प्रति- the Banks) 
भूतियों का ही क्रय-विक्रय करना पड़ता . साख का नियन्त्रण (Cont- 
है । यदि वह अधिक मात्रा में सरकारी rol of Credit) 
प्रतिभूतियों का ही. क्रय-विक्रय करता रहे तो. $ ५. विनिमय नियन्त्रण (Exch 
इसमें सरकार को.साख कम होने का भय ange Control) 
रहता है क्योंकि रिजवं वैंक सरकारी बेक - कृषि साख की व्यवस्था | 
है और सरकार का ही अभिकर्ता भी है | (Supply of Agricultural 
१९५१ में Rad बेक की खुले बाजार की Credit) ee 
नीति में भी परिवतंन हुआ है तथा १६५२ . सरकार की आथिक 
में बिल बाजार योजना के घोषित हो जाने वित्तीय नीति का संचा 
_ से इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है । खुले (Regulation of the E 
बाजार की क्रियाओ्रों से सम्बन्धित रिजवं - nomic and Financ 
बैंक की नवीन नीति के तीन मख्य परिणाम - Policies of the State) 
हुये हैं-प्रथम, साख नियन्त्रण 'अधिक ६ ८. राष्ट्र की धात्विक वि 
सप्रभाविक हो गया है, द्वितीय, बेंक दर की को धरोहर के रूप में 
5 प्रभाविकता में वृद्धि हुई है तथा तृतीय, (Custodian of Na 
È मुद्रा-बाजार में मुद्रा की पुतिकी लोच | Metallic Reserve) — 
-. अधिक हो गई है। 
(स) नकद कोष--अनुसू चित वेक जो नकद कोष (Cash Ri 
` पास रखते हैं उनका प्रतिशत बढ़ाकर Rad बेक साख नियन्त्रण कर र 
: यह*अधिकार प्राप्त है यद्यपि अभी उसने इस नीति का प्रयोग नहीं किया 
(द) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct 4८४००) _ रिजवं बेक को x 


iy कि बह्‌ किसी CC-0 को si किंग = INIA, करने से। रोक, 


aw 


as 


an 
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करता है और आत्रश्यक्रता पड़ने पर उनकी साख-सम्त्रन्धी नीति (Lending Policy), 
स्वयं निर्धारित करता है । i 
सन्‌ १९६३ से सैलेक्टिव साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) को 
अधिक लोचपूर्ण ढंग से लागु किया गया है । A — का शी 
(५) विनिमय नियन्त्रण- वित्तिमय नियन्त्रण का कार्य रिजवे वेके. अपरे 
विनिमय नियन्त्रण विभाग द्वारा करता है। विनिमय नियन्त्रण दूसरे महायुद्ध के दिनों, 
में लगाया गया था | अब कोई भी धन रिजर्व बेंक की अनुमति के मिना देश से र 
नहीं भेजा जा सकता । भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति के अनुसार तथा विदेशी Í 
भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए ag विनिमय नियन्त्रण करता है। देश में | 
जितने भी विदेशी विनिमय वेक हैं वे समी रिजर्व वेक के पूरे नियन्त्रण में हैं भोर Et 
बेक द्वारा उन्हें लाइसेंस (Licences) प्रदान क्रिये गये gi यह नीति पंचवर्षीय योजना दे 
की anna के लिये अधिक कडोरता से अपनाई जा रही है.। ; ty 
(६) कृषि साख व्यवस्था (Provision of Agricultural Cyedit)—fa a 
बेक की स्थापना से पूर्व भारत में सहकारी साख आन्दोलन की स्थिति बड़ी असन्तोष a 
जनक थी । उसे मजबूत बनाने के लिये तथा साख की सुविधाओं का पुचित प्रबन्ध; 
करने के लिये भारत में एक अखिल भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना होती चाहिएकी 
थी किन्तु यह भार रिजवं बेक को सौंप दिया गया है । रिजर्व वेक प्रान्तीय सहकारी रह्‌ 
बेक को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आथिक सहायता प्रदान करता है, देश में सहकारी 
आन्दोलन की गतिविधि की देखभाल करता है और उसमें सुधार के सुझाव सरकार BG 
सामने पेश करता है । कृषि साख के पुनगंठन के हेतु रिजर्व बेक ने हाल ही j A ; 
afar भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) १ ; i 
आयोजन क्रिया था । इसकी सिफारिशों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए | 
हैं जिनमें इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भी शामिल है । स्टेट बॅक की स्थाप्र किया 
ग्रामी क्षेत्र में आधुनिक बेकिंग की सुविधाय प्रदान करने तथा सरकारी आन्दोलन | 
आथिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से ही की गयी है । रिजर्व बैंक की aag 
साख सम्बन्धी नीति के बारे में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है 0) अब रण 


faq बॅक ते कृषि को केवल अल्पकालीन साख सहायता ही प्रदान की. है। य दा भर 
व बैंक के अधिका, 


केवल मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और महाराष्ट्र के चार राज्यों ने ही fora बक न ji pi 
सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया है तथा दूसरे राज्यों में feta बक rs T . 
सरकारों की गारन्टी पर ही ऋण प्रदान करता है। | $ eo 


यो 


(७) सरकार की आथिक तथा faata नीति का संचालत-- fe, 
० चाइ । 


ड शि © , ESE it डक नाई cI). 
* आधिक नीति समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को आधार मानकर बनाई Ti k. 
` वर्षीय विकासप्योजताओं"्के "युग. Hong tfe "छुक elaro की सः 
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` नये सरकार को अपनी वित्तीय नीति में समय-समय पर हेर-फेर करना पड़ता है । यह 
): र-फेर मुद्रा प्रसार विरोध नीति, विदेशी भुगतान सम्बन्धी नीति, घाटे की अर्थ-ब्यवस्था 
\ था सार्वजनिक ऋण आदि से सम्बन्ध रखते'हैं। इस विषय में रिजबं वेक सरकार को 
गी [वश्यक परामर्शं देता है और सरकारी नीति को HAST देने अथवा उसे सफल बनाने 
योग देता है । राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व -वेक भारत सरकार की आथिक नीति के 


४23: फेर 


चालन का एक महत्वपुण साधन है । न 
(द) राष्ट्र की धात्विक निधि को धरोहर के रूप में रखना-देश के... 
र| स्वर्ण कोष, रजत कोष तथा विदेशी विनिमय कोषों को रिजवे वेक धरोहर के रूप में ` | 
शी | अपने qra रखता हैं और उनका संचालन करता है । य a 
गह... Rad बक को ग्रसफलतायें ath 
a (१) आन्तरिक मूल्य-स्तर को स्थिर रखने में असफल--रिजवं वेके | 
ता! देश के आन्तस्कि मुल्य-स्तर को स्थिर रखने में असफल रहा है-। रिजवं वेक की समस्त _ 


ot मुद्रा प्रसार नीतिथों के बाद भी भारत में मुद्रा प्रसार का जोर है ओर मूल्यः i 
वं बहुत ऊँचा है । सन्‌ १६६४ से मूल्य स्तर अपने उच्चतम शिखर पंर पहुँचा हुमा है । इस 
प- अप्फन्नता के अनेक कारण हैं जिनका उल्लेख अन्य प्रइनों के उत्तर में किया जा चुका है]. | 
| (२) बॅकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने में ग्रधफल--रिंजर्व वक भारत . 
हिं की बेकिंग प्रणाली को पुणं रूप से विकसित करने तथा उसे मजबूत बनाने में भी असफल 
रहा है । यद्यपि इस स्थापित हुए भी २० वर्ष से अधिक हो चुके. हैं । ः Se 
कारी (३) सुप्तंगठित बिल बाजार की स्थापना करने में असफल--रिजवं बेक 
[र्‌ केभी तक भारत में एक सुसंगठित बिल बाजार की स्थापना करने में भी असफल रहा | 
| न ॥ । रिजवं बेक ने १९५२. में इसकी एक योजना लागू की है किन्तु अभी तक उसे कोई . 
) शवशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है । a 


कया है ।  .. ; 
(५) मद्रा बाजार के विभिन्न अंगों मं. सामन्जस्य. स्थापित करने 
raga --रिजवं बॅक भारतीय मुद्रा बाजार के स्वदेशी तथा आधुनिक अंगों के ए. 
“तरण में असफल रहा है जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में ब्याज की दर 
| यद्याभिन्नता पाई जाती हे | ike 
fast (६) यह बेकिंग संकटों को पूर्ण रूपेंण दुर नहीं कर पाया है । हाल ही 
+ और प्लाई बेकों की असफलता इसका प्रमाण है। | 

ja उपसंहार--उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कुछ दिशाओं में रिजर्व वेक का 
४ सन्तोषजनक न होते हुए भी यह कहा जा(सकरता है. कि इसके सक्रिय . प्रयत्नों 


६ EE 
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राजहंस के सरल अध्ययन |? 


राष्टीय आय तथा राजस्व 


राजस्व के सिद्धान्त (भारतीय राजस्व सहित 


युरोप का इतिहास 


. प्राचीन भारत 

. मध्यकालीन भारत 

. आधुनिक भारत 

- मुगलकालीन भारत 

. भारत का इतिहांस (शुरू से १५२६ तक) 
. भारत का इतिहास (१५२७ से wa तक) 
. राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त 

. आधुनिक राजनीतिक बिचारधाराएँ 

- प्रमुख देशों को शासन प्रणालियां 

. भारतीय संविधान तथा राष्ट्रीय आन्दोलन 
. प्रमुख राजनीतिक विचारक 

. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 7 

. भारत का संविधान 

. भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन 

- मानव भुगोल 

« भारत का भूगोल 

. क्रियात्मक भूगोल एवम्‌ मौखिक परीक्षण 
= यूरोप का भुगोल 

, एशिया का भूगोल 

2 भौतिक भुगोल 

. समाजशास्त्र के भूल सिद्धान्त (भाग १ व २) 
, भारतीय समाज एवम्‌ संस्थाय 
« सामाजिकं कल्याण और सुरक्षा 


. भारतीय समाज एवम्‌ संस्कृति (भारतीय जातिया 


तथा जनसंख्या सहित) 


o भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक अध्ययन 
राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ (go प्र०)। 


¢ 
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, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (आगरा, विक्रम ब वी० कॉम भाग १ च २) --प्रवध किशोर तसरे 
. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) 
, भारतीय ग्रर्थशास्त्र 

« मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


—wae किशोर सकते 


--प्रवध किशोर ते f 


"अवध किशोर 
—प्रवध किशोर 


= एस० Ale JALAN दपा प्रकाश 
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का | = मारतीय लोक वित्त 


(INDIAN PUBLIC FINANCE). 


—— का Ss 

प्रश्‍न १-संघीय वित्त व्यवस्था के निर्देशक सिद्धान्तो को व्याल्या 
कोजिये। _ 

Explain the guiding principles of Federal Finance system, 

संघवाद का अथ - संघात्मक शासन पद्धति का प्रमुख लक्षण यह है कि 
इसमें सावजनिक कायं सत्ताओं के दो वर्गों के बीच में विभक्त होता है अर्थात्‌ एक ओर्‌ 
केन्द्रीय अथवा संघ सरकार तथा दूसरी ओर इकाइयों (राज्यों प्रथवा प्रांतों) के बीच । 
जहाँ तक उनके अपने कार्यो एवं अधिकार-क्षेत्रो का सम्बन्ध है, सत्ताओं के ये दोनों a 
वर्ग स्वतन्त्र या न्यूनाधिक रूप में स्वतन्त्र होते हैं । सत्ताओ के इन दोनों वर्गों के बीच 
कार्य-विभाजन का मुख्य आधार सामान्यतया यह होता है कि जो कार्य सम्पूर्ण राष्ट्र के 
लिए महत्वपूर्ण होते हैं अथवा राष्ट्र के लिये प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न किये जा सकते 
हैं, वे कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये जाते हैं और जो कार्य स्थानाय ढंग पर प्रभावः 
शाली ढंग. से सम्पन्न किये जा सकते हैं, वे कार्य इकाइयों अथवा राज्यों को सौंप दिये 
जांते हैं। संघात्मक राज्य में जिस प्रकार कार्य-विभाजन होता है, उसी प्रकार करारोपण, 
सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी अधिकार भी संघ और इकाइयों के बीच 
विभक्त कर दिये जाते हैं, इस तरह संघीय वित्त-व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के 
_ वित्तीय सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है तथा तत्सम्बंधित सामान्य सिद्धान्त 

निर्धारित किये जाते हैं । “संघीय वित्त की दो प्रमुख समस्‍यायें हैं, एक तो इस बात का 
निर्णय करना कि दोनों प्रकार की सत्ताओं में से प्रत्येक को सावंजनिक आय के कौने- 
कौन से साधन सौँपे जायें ताकि वे अपने कार्यो को. सुचारु रूप से चला सकें और 
दूसरी समस्या यह है कि कुछ ऐसा सामंजस्य स्थापित किया जाये कि दोनों सत्ताओं के 
बीच, धर्म के अभाव एवं अतिरिक्त (Shortages and Surpluses) को कम किया जा 
सके । संघीय .वित्त व्यवस्था के निर्देशक सिद्धान्त संघीय वित्त व्यवस्था में साधनों के 
विभाजनः एवं सामंजस्य की स्थापना के हेतु कुछ निर्देशक सिद्धान्त निम्नांकित हैं 
(१) स्वतन्त्रता - संघीय वित्त व्यवस्था में प्रत्येक सरकार को स्वतन्त्र वित्तीय 

अधिकार प्राप्त होने चाहियें अर्थात्‌ प्रत्येक सरकार को आय के पृथक्‌ वित्तीय साधन प्राप्त 
होने चाहिये तथा प्रत्येक सरकार को करारोपण करने, व्यय करने तथा उधार लेने के 
सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिये ताकि वे अपने कायों को सुचारु रूप से 


सम्पन्न कर सुक | RES 
१३६॥२०/१ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ky 


साधनों की पृथकता की इस व्यवस्था से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं । 
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(२) एकरूपता-संघ की हरएक इकाई को संघीय व्यय के लिए समान रूप | 
से भ्रंशदान करना चाहिये । दूसरे शाब्दों में, संघीय करों की अदायगी के सम्बन्ध में 
किसी एक इकाई अथवा राज्य के व्यक्तियों को अन्य राज्यों के व्यक्तियों की अपेक्षा काई 3 
विशेष सुविधा नहीं:मिलनी चाहिये। | i 

(३) पर्याप्तता--प्रत्येक सरकार को सौंपे जाने वाले वित्तीय साधन उन कार्यो _ 
के लिये पर्याप्त होने चाहिये जोकि उसे पूरे करने हँ । यह पर्याप्तता केवल चालू 
झावश्यकताओऔं के लिये ही नहीं वरन्‌ भावी आवश्यकताओं के लिये भी होनी चाहिये । 
अतएव केन्द्र और इकाइयों के बीच सरकारी आय का विभाजन इस प्रकार होना चाहिये 
कि उससे (क) केन्द्र को उसकी सामान्य आवश्यकताओं क पूव के हेतु यथेष्ट मात्रा में 
धन उपलब्ध. हो जाए और साथ ही साथ आकसमिक संकट काल के हेतु पर्याप्त मात्रा में 
साधन. .उपलब्ध हो जायें, (ख) राज्य सरकारों को सामान्य व्यय के हेतु तथा राष्ट्र 
निर्माण सेवाओं (यथा--शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं कृषि आदि) के सामान्य विकासार्थे 
अतिरिक्त एवं अधिक से अधिक सादन मिल जायें, (ग) विगत अनुभव के आधार पर 
तथा परिवर्तित परिस्थितियों में आय के बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन किये जा सके 
अर्थात्‌ देश का वित्तीय ढांचा पर्याप्त लोचदार होना चाहिये ताकि परिवतित ओद्योगिक 
एवं आथिक दशाओं के अनुरूप उसमें भी हेर-फेर किया जा सके । 

(४) प्रशासनिक उपयुक्तता-संबीय वित्त व्यवस्था का यह सिद्धान्त होता 
चाहिये कि वित्तीय प्रशासन में कुशलता बनी रहे तथा करदाताओं का हित सुरक्षित रह 
सके । करारोपण इस तरह किया जाना चाहिये कि उद्योग-व्यापार पर उसका बुंरा _ 
प्रभावःनःपड़े, करों की चोरी कम से कम हो तथा उनके अत्यधिक केन्द्रीकरण के | 
कारण-स्थानीय प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व में किसी तरह की कमी न आने पाये । इसके . 
अलावा. यह.भीः आवश्यक है कि जो राज्य जिस कर को लगाये और वसूल करे वही _ 
उसकी आय का भी उपयोग करे। ऐसा न होने पर एक ओर तो कर के प्रबन्ध में कुशलता 
नहीं आएगी ओर दूसरी ओर करों की वसूली में लापरवाही तथा इनके ब्यय में अपव्ययिता 
का. भय बना रहेगा | 

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आय के जो साधन सौंपे जाते हैं, उनका मुख्य 
झाधारः सामान्यतः वैसा ही होता है जैसा कि उन कार्यो का होता है जिन पर कि. उन्हे 
ध्यय करने पड़ते हैं, इस तरह केन्द्रीय सरकार केवल उन करों को ही उगाहती है | 
जिनका सम्पूर्ण देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है । दूसरी | 
ओर, वे कर, जिनका कि उन राज्यों को छोड़कर जिनमें से वे एकत्रित किए जाते हैं, अन्य 
राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साधारणतया राज्यों को ही सौंप दिये जाते हैं। 


(i) इस व्यवस्था में हरएक सरकार आत्मनिर्भर बन जाती है | इस तरह प्र | 
सत्ता इस योग्य बन जाती है कि वह अपनी आय सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसा रह 


केन्द्रीय सरकार अपने उपयोग के हेतु उन पर सरचार्जः लगा देती है। ` 
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(1) प्रत्येक सरकार को प्राप्त होने वाली वित्तीय स्वतन्त्रता उसे इस योग्य बना | 
देती है कि वह अपने कार्यों को कुशलता एव पूर्णता के साथ तथा बिना किसी बाधा 
के सम्पन्न कर सके । 

Gii) इससे प्रत्येक सत्ता में उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो जाती है क्योंकि 
प्रत्येक सत्ता अपने व्यय की पूर्ति के हेतु स्वमेव ही वित्तीय साधन जुटाती है। ane 

यह स्मरणीय है कि साधनों की इस gasar को निम्नांकित दो कारणों से 
व्यवहार में पूर्णतया लागू नहीं किया जा - सकता-- 

(क) कराधान के वे साधन जो केन्द्र के लिये उपयुक्त हैं उनके तथा उन्न. 
साधनों के बीच, जोकि इकाइयों के लिए उपयुक्त हैं, कोई स्पष्ट विभाजन की रेखा नही 
खींची जा सकती । 2 

(ख) अधिकाधिक सावधानी एवं दुरदशिता के बाद भी साधनों की 
पृथकता से मूलभूत वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा होने की सम्भावना रहती है । के 

अतएव संघीय वित्त-व्यवस्था में संघ और इकाइयों को आय के स्वतन्त्र साधत 
प्रदान करने के साथ ही साथ पर्याप्तता, लोच एवं प्रशासनिक कुशलता के हेतु कुछ 
संतुलित कारकों की व्यवस्था करनी पड़ती है। . 

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्यों से सहायतार्थ अनुदान लेती है अथवा राज्य सरकारें 
संघ को अंशदान करती हैं। 

(घ) कुछ करों को लगाने और वसूल करने का अधिकार संघ सरकार को हो 
है, जबकि उनकी प्राप्तियाँ पूर्णतया राज्य सरकारों को उपलब्ध होती हैं । me 

(ङ) कुछ करों को लगाने और उगाहने का अधिकार तो केन्द्रको प्राप्त होता 
है परन्तु उनकी प्राप्तियाँ संघ व इकाइयों. के बीच बॉट ली जाती हैं फ 

(च) कुछ कर केन्द्र द्वारा लगाये जाते हैं और राज्य सरकारें अपने उपयोग 
हेतु उन पर सरचार्ज लगा देती हैं अथवा ये कर राज्यों द्वारा लगाये जाते हैं उ 


` प्रश्‍न २--भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के बीच आय के साधनों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? केन्द्र तथां 
राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर At प्रकाश डालिये। । A 
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‘and State governments in our country ? Is the distribution satisfactory ? 


(Agra B. Com.1965, 1961) 


iia 


भारत के नवीन संविधान में राज्य और केन्द्र के बीच १९३५ के भारत >. 
'सरकार अधिनियम (Government of India 40) के आधार पर ही आयके |, 

' साधनों का विभाजन किया गया है तथा इसी एक्ट के आधार पर केन्द्र और इकाइयों 
क्के बीच वित्तीय सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है । संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य | 
सरकारों की आथिक स्थिति को संतुलित रखने के हेतु उचित व्यवस्था की गई है। | 

7 


संविधान के अनुसार सावेजनिक कोषों का राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच वितरण 
किये जाने की व्यवस्था के फलस्वरूप एक से अधिक बजट बनाये जाते हैं और एक से 
अधिक सार्वजनिक खजानों की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में यह व्यवस्था है कि 
G) नियम अधिकारी (Authority of Law) के अलावा कोई कर लगाया या वसूल 
नहीं किया जा। सकता (7) संविधान हें बताये गये तरीकों के अलावा सावंजनिक कोषों से 
wre खचे नहीं किया जा सकता । (iii) एक्जीक्युधिव अधिकारी को सावंजनिक रुपये का 
` पालियामेंट द्वारा स्वीकृत तरीके से खर्च करना चाहिए । नए संविधान के अन्तर्गत आय 
के साधनों के वितरण सम्बन्धी की गई व्यवस्था के तीन प्रमुख लक्षण हू? 
: (क्‌) संघ और राज्यों के बीच आय के साधनों में यथासम्भव अधिक से अधिक 
स्पष्ट भेद किया गया है । 
(a) कुछ कर संघ द्वारा लगाये और उगाहे जाते हैं परन्तु उनकी प्राप्तियाँ 
राज्यों को उपलब्ध होती है । ड्रग है 
(ग) कुछ कर संघ द्वारा लगाये और उगाहे जाते हैं और उनकी प्राप्तियाँ संघ | 
व राज्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं । . र 
संविधान में आय के स्रोतों का वितरण इस प्रकार किया गया है-- | 
() आय के संघीय ख्रोत--रेल-डाक-तार, टेलीफोन, वेतार का तार, THVT 
व संचार के अन्य स्वरूप, सीमा-कर, निगम-कर, कम्पनियों की पूँजी पर लगाये जाते | 
चाले कर आदि सघीय आय के मुख्य स्रोत हैं। इन स्रोतों से उपलब्ध प्राप्तियों के उपयोग 
का संघ सरकार को पूरा अधिकार है । —— M 
| d) आय के राज्योय साधन--मालगुजारी, कृषि-आय ,कर, नशीली | 
वस्तुओं पर उत्पादन कर, ब्रिकी कर, मनोरंजन कर आदि राज्यों की आय के मुख्य | 
स्रोत हैं। इन करों को लगाने और वसूल करने तथा इनसे उपलब्ध प्राप्तयों के उपयोग | 
करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पूरी आजादी है | ENR हज 
Gy वे कर जो संघ द्वारा लगाए और उगाहे जाते हैं परन्तु उनकी. 
' प्राप्तियां संघ और राज्यों के बीच बांट दी जाती हैं -इनमें ये कर सम्मिलित हुँ | 
; कृषिगत आय को छोड़कर अन्य आयों पर लगाये जाने वाले कर, नशीली वस्तुओं भौर _ 
यृ'गार सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन करों को छोड़कर अन्य उत्पादन कर | - 
(बेकर जो संघ gt ai और ao जाते हैं परन्तु उन 
प्राव्तिरया' राज्यों की साप दो आती ey करें सम्मिलित हैं 
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भुमि को छोड़कर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार कर तथा आस्ति-कर, रेल माग 
हि या वायु-माग द्वारा भाने-जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमान्त-कर 
arfa । z 
(१ वे कर जो संघ द्वारा लगाये जाते हैं परन्तु उनका संग्रह राज्यों 
द्वारा होता है तथा उनको प्राप्तियाँ भी राज्यों को ही उपलब्ध होती हैं--इन 
करों में कुछ स्टाम्प-शुल्क तथा औषधि व शृङ्गार सम्बन्धी सामांग्रयों पर उत्पादन-कर 
शामिल हैं 1 
सन्तुलन के तत्व--नवीन संविधान में वित्तीय स्थिति में संतुलन स्थापित करने 
वाले तीन तंत्वों का उल्लेख किया गया है-- BA 
(अ) कृषि के अतिरिक्त दूसरी आयो पर लगने वाले करों तथा संघीय उत्पादद | 
करों से उपलब्ध प्राप्तियों को संघ व राज्यों के बीच बांटने की व्यवस्था की गई है। oem 
(ब) संघ सरकार की ओर से राज्य सरकारों के हेतु सहायक - अनुदान की 
'व्यवस्था की गई है । : { त 
(स) संघ सरकार संरचाजे लगाकर ऐसे किसी भी कर में वृद्धि कर सकती है .. 
जो कि राज्यों में बाँटे जाने हैं अथवा पूर्णतया राज्यों को सौंपे जाने हैं । ie 
प्रथम वित्तीय आयोग (First Finance Commissi07)—भारतीय संविधान 
गु होने के २ वर्ष बाद राष्ट्रपति ने प्रथम वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जिसका 
उद्देश्य केन्द्र द्वारा प्रबन्धित तथा विभाजनशील आय में से राज्यों का भाग निर्धारत | 
करना तथा राज्यों को मिलने वाले सहायता अनुदानों की मात्रा निर्धारित करना था। 
प्रथम वित्तीय आयोग ने १६५२ में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी मुख्य 
सिफारिश इस प्रकार थीं-- कर र 
(१) आय-कर की प्राप्तियों का विभाजन-आय कर में से राज्यों को ५०% 
के स्थान पर ५५% भाग दिये जायें। प्रत्येक राज्य का अपना हिस्सा ५% जनसंख्या 
के आधार पर तथा २% कर वसूली के आधार पर दिया जाये। उस समय के राज्यो | 


को निम्नलिखित प्रतिशत मिलना तय हुआ-- 2 ड छ. 
'बम्बई १७:५० प्रतिशत O राजस्थान ३५० प्रतिशत. 

उत्तर प्रदेश १५:७५ ,, “Gara pa a 

मद्रास १५२५ ` „ ट्रावनकोर-कोचीन २:५० |, 
पश्चिमी बंगाल ११२५ „ | झासाम २२५ ay |. 
बिहार ६०१९ मसूर २:२२ . ९ 
मध्यप्रदेश . ५२५ ,, मध्य भारा CT | 
हैदराबाद ४:५० p सौराष्ट्र se a 
उडीसा ३:५० , पेप्सू oO’ »,.. 


(२) संघीय -उत्पादन करों का वितरण--केन्हरीय उत्पादन करों म 
तम्बाकू दियासलाई तथा वनस्पति तेल से प्राप्त होते वालो आय का ४० प्रतिशत भाः 


राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया TT २; 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ९“ 
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(३) जूट-निर्यात कर के बदले सें सहायक अनुदान- वित्त आयोग ने 
पश्चिमी बङ्गाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा राज्यों को जूट-निर्यात करने के उपलक्ष 
में क्रमशः १५० लाख रुपये, ७५ लाख रुपये और १५ लाख रुपये वापिक अनुदान देने 
की सिफारिश की । : 

(४) सहायक अघुदान--सहायता अनुदान के विषय में वित्तीय आयोग ने 
„कई सुझाव दिये थे। आयोग के अनुसार मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश 

हैदराब्राद, राजस्थान, मध्य भारत तथा पेप्सू को सहायता अनुदान की कोई आवश्यकता 
नहीं है । पश्चिमी बङ्गाल, उड़ीसा तथा सौराष्ट्र को प्रतिवर्ष ५० लाख et, ७० लाख 
रुपये तथा ४०'लाख रुपये दिये गये । पंजाब और आसाम को १२५ करोड़ रुपये तथा - 
१ करोड़ रुपये दिये गये । मंसूर तथा ट्रावनकोर-कोचीन को ४० लाख तथा ४५ लाख 
रुपये के वाषिक अनुदान दिये गये । 
दूसरा वित्तीय आयोग--१६५६ में राष्ट्रपति ने दूसरा वित्तीय आयोग नियुक्त 
किया जिसका कार्य प्रथम वित्तीय आयोग की ही भांति केन्द्रीय तथा राज्यों के बीच 
आय कर .के बंटवारे, उत्तराधिकार कर तथा रेण के भाड़ों पर लगाये गये करों के 
“वितरण पर विचार करना था । इसके अतिरिक्त संविधान की धारा २७३ तथा २७१ के 
अन्तर्गत निर्धारित प्रश्नों पर विचार करना ari दूसरे वित्तीय आयोग की रिपोर्ट 
१४ नवम्बर १९५७ को वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचारी द्वारा भारतीय संसद में पेश की गई 
जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया । आयोग को सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य यह था 
कि “सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होनी चाहिये ताकि वे अपने सामान्य 
व्ययो को पूरा कर सकें तथा योजना व्यय के .सम्बन्ध में आय-खाते की निर्धारित 
देनदारियों को पूरा कर सके ।” इसकी मुख्य सिफारिश निम्नलिखित हैं 

(१) aia कर का वितरण--आयोग ने राज्यों को आय कर में से ५५% के 
स्थान पर ६० प्रतिशत भाग प्रदान करने की सिफारिश की । प्रत्येक राज्य के हिस्से का 
निर्धारण ९० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत वसूली के आधार पर 
करने की सिफारिश की । 

(र) संघीय उत्पादन. करों का विभाजन--आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन में | 
से तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति तेल के अतिरिक्त--कहवा, चाय, चीनी, कागज 
-तथा वनस्पति, गैर आवश्यक तेल (Vegetable, Non Essential Oils) । पांच वस्तुओं 
के उत्पादन कर की आय का. २५% भाग राज्यों में बांटने की सिफारिश की ।- -. : 

(३) सहायता अनुदान--भारतीय गणराज्य के. १४ वर्तमान राज्यों. में.से 
११ को आयोग ने काफी.बड़ी मात्रा में सहायता अनुदान देने की सिफारिश की, आयोग 
ने मद्रास्‌, बम्बई, उत्तर प्रदेश को किसी भी प्रकार की अर्थ सहायता देने की आवश्यकता 
| नहीं समुझी | अन्य राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिये जावेंग्रे-- 

 « अग्रांकित अनुदानों को. देते समय इस बात का कोई, बन्धन नहीं, खखा गया कि | 
प्रारम्भिक शिक्षा a किसी | वशेष] Es (लिये. ही व्यय किये जाय | 
(४) कर का पँवतरण-आ रिति कर संघ-सरकार द्वारा स्थावर TAT 


z 


y- 5 = S: > \ "ळे x. r 
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अस्थावर दोनों ही प्रकार को सम्पत्तियों पर लगाया जाता है तथा इसकी सारी 


आय को राज्यों में उनकी सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर बाँटने का सुझाव दिया 


` क्रम संख्या ` राज्य | अनुदान (करोड़ रुपये में 
१ आन्ध्र प्रदेश - २०१०० 
र आसाम ; j २०२% 
३ बिहार - . Woo 
¥ केरल ८७५ 
ue मध्यप्रदेश .  । १५०० . 
६ मंसूर ३००० 
७ उड़ीसा १६७५ 
दु पंजाब स सकि Eo ११२५ 
& - राजस्थान | १२:५० ` 
१० पश्चिमी बंगाल a १३२५ ` 
११ जम्मू तथा काइमीर १५०० | 


| योग | Moe oY 


(१) रेल-झाडों पर लगाये जाने वाले कर का वितरण-वित्त 
रैल-यात्री-भाड़ा-कर से प्राप्त आय को राज्यों में वित रित करने का सुझाव र 
सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को प्राप्त अनुमानित भाग इस प्रकार रखा गया--. 


१ आन्ध्र प्रदेश 
२ आसाम 
३ बिहार २ 
x बम्बई 
-- yo | केरल 
उ ६ . मध्य प्रदेश - 
७ मद्रास 
८ मंसूर 
६ . | उड़ीसा 
राजस्थान 
- पंजाब ` 


श्चिमी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय लोक-वित्त '१३६/३०/१ 


७ 


(६) प्रतिरिक्त उत्पादन करों का वितरण--मिल का सूती कपडा, चीना 
तथा तम्बाकू से विभिन्न राज्यों को प्रति वर्ष लगभग ३२:५० करोड़ sot की आय 
विक्री कर के रूप में होती है। इस कर के स्थान में जो उत्पादन कर में वृद्धि की गई 
उससे राज्यों की बिक्री कर की हानि होगी। आयोग ने उसकी क्षति-पूर्ति के रूप में 
उपरोक्त अतिरिक्त कर उत्पादन को सम्बन्धित राज्यों में बांटने की सिफारिश की । 

तीसरा वित्त आयोग (Third Finance Commissi0n)—तीसरे वित्त 
आयोग की नियुक्ति श्री अशोककुमार चांदा के नेतृत्व में २ दिसम्बर, १९६० को की गई 

«जिसने अपनी रिपोर्ट १४ दिसम्बर, १९६१ को ससद में पेश की । आयोग की सिफारिशों 
के अनुसार राज्यों के करों में हिस्से तथा केन्द्रीय सहायता का विवरण पृष्ठ ११ पर दी 
गई सूची में दर्ज है। इस आयोग की मुख्य सिफारिशों निम्न प्रकार है--- 

(१) आय कर का वितरण--आयोग ने आय कर की प्राप्तियो में राज्यों का 
हिस्सा ६०% से बढ़ाकर ६६३% कर देने की सिफारिश की । 

(२) संघीय उत्पादन करों का विभाजत--वित्त आयोग ने संघीय उत्पादन 
करों की प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा २ ५% से घटाकर २०% कर दिया तथा 
दियासलाई, तम्बाकू, वनस्पति तेल, चीनी, कॉफी, कागज और वनस्पति के अनावश्यक 
तेलों, ८ वस्तुओं के अतिरिक्त २७ अन्य वस्तुओं के संघीय उत्पादन करों की प्राप्तियों 
को भी राज्यों में बाँटने का सुझाव दिया । 

(३) अतिरिक्त उत्पादन करों का वितरण--आयोग ने अतिरिक्त उत्पादन 
'करों से प्राप्त आय में से १५ केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा डेढ़ प्रतिशत जम्मू-काश्मीर को 

दिने का सुझाव दिया तथा दूसरी राज्य सरकारों को गारनटी की गई रकम देने के बाद 
शेष राशि को राज्यों में अंशतः उनकी आपेक्षिक जनसंख्या और अंशतः १९५७-५८ से 

` उनके बिक्री-करों में होने वाली आय में वृद्धि की प्रतिशत के आधार पर वितरित करने 

.का सुझाव दिया | 

(४) आस्ति-करों का बंटवारा-आयोग ने आस्ति-कर के बंटवारे के मुख्य 
सिद्धान्तो मे कोई पारिवतन नही किया अपितु १६६१ की जनसंख्या के आंकड़ों के ्राधार . 
पर प्रत्येक राज्य के हिस्से मे संशोधन कर दिया । 

(x) रेल-यात्री भाड़ा-कर को क्षतिपूति स्वरूप राज्यों को सहायता-- 
१ अप्रेल, १६६१ से रेल-यात्री भाड़ा-कर हटा लेन पर राज्य सरकारो को पर्याप्त हानि 
की सम्भावना हुई । अतएव वित्त आयोग ने इस कर से प्राप्य आय में से प्रत्येक राज्य 
के हिस्से की क्षति-पूति करने के हेतु प्रति वषं १२:५ करोड़ रुपये की सहायता देने का 

सुझाव दिया। ; 

निट; (६) राज्यों को सहायकं अनुदान--वित्त आयोग ने आन्ध्र प्रदेश को & करोड़ 

. À, असम को ५'२५ करोड़ रुपये, गुजरात को ४-२५ करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 

fe करोड से, केरल को ५५० करोड अ, नसे, करोड सपय, 
करोड़ रुपये, मसूर को ६:२५ करोड़ पये, उड़ीसा को ११५० करोड़ २०, 
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` राजस्थान को ४-५० करोड ३० अर्थात्‌ १० राज्यो को कुल ११०:२५ करोड़ स्पये 
` का सहायक अनुदान देने का सुझाव दिया । 
` चतुर्थ वित्त आयोग (Fourth Finance Commission)—aqzt वित्त आयोग 
'की नियुक्ति डा० पी० वी० राजमन्नार की अध्यक्षता में ५ मई सन्‌ १९६४ को की गई 
थी । इस आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर आलोचना प्रत्यालोचनाओं का क्रम जारी है! 
| ` पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों के बीच संसाधनो का Tass 
| (Transfer of Resources to States under Five Year Plans)--प्थम, द्वितीयं 
| ओर तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र द्वारा राज्यों के लिये हस्तांतरित किये गये 
| 


| ' साधनों का वितरण निम्नांकित सूची से स्पष्ट होता है-- 
| ied . . राज्यों में साधनों. का वितरण 


| 


nn मी 
; Seite) अनुदान . | 


करव | ---- 


| | EF केन ऋण | योग 
काल | ड्युटीज आय खाता पुंजी ata के टय | ; 
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प्रश्न ३--भारतीय कर प्रणाली को मुख्य विशेषताओं तथा दोषों पर 
प्रकाश डालिये तथा इस दिशा सें सुधार के लिये उठाये'गये कदमों का उल्लेख 
कीजिये। | अथवा _ ० 
अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेबताये होती हैं ? भारतीय कर पद्धति 
में ये विशेषतायें किस ga तक हैं.? उत्तर को सुसज्जित करने के लिये उदाहरण 
दोजिये । a (राजस्थान १६६३) . 
7 Diséitss the main characteristics and defects of the’ Indian Tax 
j System. What steps have been taken to remove them ? zi 
J Pa, 20९ a Or . ु 
_ What are the features of a good Tax System ? To what extent 
does the Indian Tax System possess these features ? Give example. to 
illustrate your answer. i (Rajasthan 1963) 
भारतीय कर प्रणाली पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हमें विदित होगा कि इसकी 
मान कर प्रणाली पूर्णरूप से संघात्मक वित्तं (Federal Finance) के सिद्धान्तों पर 
इस कर प्रणाली की विशेषतायें तथा दोष निम्नलिरि खत हज | 
ibi कर्ली E ee यन विदित हे 
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कि भारत एक अधं-विकसित देश है । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देश की as 
सरकार ने आर्थिक विकास का जो संकल्प किया है तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा इस. 
दशा में जो प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं उनको देखते हुए यह पता २ 
है कि देश की कर प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयुक्त नहीं है । अंग्रेजों व 
शासन काल में भारतीय कर प्रणाली का जो भी स्वरूप था, वह उस समय की 
तथा राजनीतिक: परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा उन्हीं के अनुकूल बनाया गर 
था । उस समय इतने बड़े पैमाने पर देश के आथिक विकास की योजनाओं 'की बात 
स्वप्न में भी नहीं सोची जा सकती थी । स्वतन्त्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थ 
व्यवस्था तथा उसके बाद समाजवादी ढंग के समाज की रचना का जो लक्ष्य अपने स 
. रखा है उसके कारण देश में निजी क्षेत्र के विकास के साथ-साथ सार्वजनिक 
उद्योगों के विकास के हेतु बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यक्रता 
जो अतिरिक्त करों, आन्तरिक ऋण, विदेशी सहायता तथा विदेशी ऋण आ 
पूरा किया जा रहा है। 5 =, Bae eae ; 
जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई थी उ समय 
व्ययं की बहुत बड़ी राशि निश्चित नहीं की गई थी ओर इसलिये योजना 
सरकार को बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं । 
के पासं पौंड पावने (Sterling Balances) एकत्रित थे । उनकी वजह से 
की कठिनाइयाँ भी अपेक्षाकृत कम थीं । इस योजना के काल में साद जनिक क्षेत्र 
अधिक विस्तार देने का उद्देश्य नहीं था तथा निजी क्षेत्र के विकोस के लिये निर्ज 
वर्ग के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी जो उन्होंने युद्ध काल में निजी लाभ 
प्राप्त की थी । आशा की जाती थी कि यह पूँजी विकास कायो में लग जायेग 
में अनुभव की कंमी तथा अधिकं आशावादी दृष्टिकोण के कारण आथिक 
जो योजना बनाई गई, उसको कार्यान्वित करते समय अनेक वित्तीय कठिना 
पड़ीं तथा पर्याप्त साधनों की कमी के कारण सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था 
Financing) का सहारा लेना'पड़ा जिससे सामान्य मूल्य स्तर में जो वृद्धि हुई 
कठिनाइयां पेश आयीं उनको देखते हुए सरकार इस बात पर विचार करे 
मजबूर हो गई कि भारतीय कर प्रणाली की पूरी तरह से जांच को ज 
आवश्यक हो तो उसमें आवश्यक सुधार कर दिये जायें ताकि वह आधिक 
कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकून 
इसलिये श्री जॉन मथाई की अध्यक्षता में कर जाँच आयोग को नियुक्ति की 
रिपोर्ट १९५५ में प्रकाशित हुई थी तथा जिसकी मुख्य सिफारिशो का उल्ले 
चलकर करेंगे । Ri oa ae 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाते समय सरकार ने अघि 

लिया । यद्यपि इस योजना का आकार पिछली योजना की 
परन्तु फिर भी सरकार ने घाटे at ee की अपेक्षा 
करारोपण को ही प्रधानता दी। तीसरी पंचवर्षीय योजन 


-CC-0.In Public Domain. Panini Kany 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
at No fe 
१४ ` भारतीय लोक-वित्त १३६/1/१ 


पुरा करने के ध्येय से योजना काल में राज्यों व केन्द्र द्वारा १७०० करोड़ रुपये के 
अतिरिक्त कराधान को व्यवस्था की गई है । यद्यपि देश की प्रणाली में कुछ संशोधन तथा 
सुधार किये किन्तु फिर कर प्रणाली का वर्तमान ढांचा आज भी आथिक नियोजन की 
वित्तीय आवश्यकताओं को पुरा करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है । इस समय भारतीय कर 
प्रणाली में निम्नलिखित दोष हैं--- 

भारतीय कर प्रणाली के दोषं 

(१) वज्ञानिक आधार पर faata नहीं--भारतीय कर प्रणाली का विकास 
वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुमा अर्थात्‌ अच्छी कर प्रणाली की यह विशेषता है कि बह एक 
ओर आय प्रदान करने वाली तथा दूसरी ओर सामाजिक असमानताओं को दूर करने 
वाली होनी चाहिये, ये गुण भारतीय कर प्रणाली में नहीं पाये जाते न तो भारतीय कर 
प्रणाली पर्याप्त आय प्रदान करने वाली ही है और न असमानताओं को दूर करने वाली 
ही । इस कर प्रणाली में विभिन्न करों के भाग तथा उत्पादन, वितरण और उपभोग पर 
पड़ने वाले प्रभावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । यही कारण है कि भारतीय 
कर प्रणाली एक सुसंगठित कर प्रणाली नहीं है । 

(२) लोचहोनता--भारतीय कर-पद्धति का दूसरा मुख्य दोष इसकी लोच- 
हीनता है । केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बढ़ते हुए व्यय को देखते हुए इसमें पर्याप्त 
वृद्धि नहीं हो सको है और न यह सम्भव हो है । यही कारण है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारें कराधान से अपनी आय बढ़ाने में लगभग असमर्थं रही हैं। 

(३) करों की चोरी--इस कर प्रणाली का एक बहुत ही गम्भीर दोष यह 
भी है कि इसमें इस बात को पुरी तरह रोक-थाम नहीं हो पाती कि विभिन्न प्रकार के 
करदाताओं के द्वारा कर को बचाने (Tax Evasion) की प्रकृति को रोका जा सके । 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही प्रकार के करों की वसूली दोषपूर्ण ढंग से की जाती है तथा 
सम्बन्धित नियमों के दोषपूणं होने के कारण सरकार को हानि होती है तथा बहुत से 

करदाताओं को ईमानदारी के साथ कर देने का प्रोत्साहन मिलता है । 

(४) भारतीय कर प्रणाली का चौथा दोष यह है कि इसमें प्रत्यक्ष करों की 
अपेक्षा परोक्ष करों का अनुपात अधिक है जबकि आथिक हृष्टि से विकसित देशों में 
स्थिति इसके बिल्कुछ विपरीत पाई जाती है। कर जाँच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 
१६५३-५४ में केन्द्रीय सरकार, राजय सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को अपनी कुल 
आय का केवल २४ प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ था जबकि अमेरिका में 
८८ प्रतिशत, जापान. में ७० प्रतिशत, कनाडा में ६१ प्रतिशत तथा इङ्गलेंड में ५५ 

. प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से ,प्राप्त होता है । 
i (५) प्रतिगामी-प्रवृत्ति-भारतीय कर प्रणाली पर प्रतिगामी होने का आरोप 
भी लगाया जाता है क्योकि परोक्ष करों की अधिकता होने के कारण करो का भार धनी 


लोगों की अपेक्षा निधन तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर ही अधिक पड़ता है । कुछ थोड़े से 


प्रत्यक्ष करों को छोड़कर शेष सभी कर प्रतिगामी हैं । 
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(६) देश को कम जनसंख्या पर प्रभाव--योजना आयोग (Planning 
Commission) के मतानुसार भारतीय कर-पद्धति का एक प्रमुख दोष यह है कि देश 
की विस्तृत जनसंख्या को देखते हुए भी 3(++०-++३ ०+++++++++++++++९०++++++- ++ क 
जनता का एक छोटा-सा भाग कर-पद्धति से $ भारतीय कर प्रणाली के दोष 
प्रभावित है। अनुमानतया प्रत्यक्ष करों का १. वेज्ञानिक आधार पर विकास 
प्रभाव भारतीय जनता के केवल १% $ नहीं हुआ । Be 
व्यक्तियों पर ही पड़ता है | २. लोच का AA | 

(७) आय की भपर्याप्तता-कुछ $ ३. कर से बचने को प्रवृत्ति 
विद्वानों के मतानुसार भारत में केन्द्रीय, के पूर्ण रोक का ANTA । . 
प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारें कुल मिलाकर £ ४. परोक्ष करों की अधिकता | 
देश की राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत $ ५. प्रतिगामी कर प्रणाली । 
करों के रूप में प्राप्त करती हैं जबकि इङ्गलेंड $ ६. कर से कम लोग प्रभावित । 
में ay प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में २२ प्रतिशत $ ७. करों के रूप में प्राप्त आय 
तथा अमेरिका में २३ प्रतिशत आय -इन बहुत ही कम | 
करों से होती है 1 इससे विद्वान्‌ यह निष्कषं +**-******००*४०*४१००४*४४४४४१११४*५+ % 
निकलते हैं कि भारत में और अधिक करारोपण की अभी काफी गुजायश है। इस | 
सम्बन्ध में हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि भारत की स्थिति इन विकसित देशों व 
अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तथा देश 
अधिकांश saat wal में रहकर कृषि से अपना पेट पालती है। इन लोगों को 
क्षमता लगभग शून्य के धराबर ही है। 

नोट--कर प्रणाली में सुधार की दिशा में किये गये प्रयत्नों के लिये प्रश्‍न 
तथा ५ का उत्तर देखिये | : 

प्रश्न ४--कर जांच समिति की मुख्य सिफारिशों पर एक विवेचनात्मक 
निबन्ध लिखिये । 


+++ 


+++ 


१११५१५५९११ "(१0५११५५१४३ 
er 5 


Enquiry Committee. 
- भारत स्वतन्त्र होने के बाद सरकार को अनेक प्रकार के कार्यों को करते 


आवश्यकता हुई । जब अंग्रेज भारत से गये तो हमारी सरकार के सामने बड़ी भारी: 
समस्‍यायें थीं जिनको सुलकाना आवश्यक था । भारत में खाद्य समस्या थी तथ 
आदि का पूर्णतः अभाव था, जिनको विदेशों से मंगाना पडता था। भारत का 
ढांचा भी अस्त-व्यस्त था अर्थात्‌ औद्योगिक विकाम बिल्कुल न था। इन सभी र मस्याउ 
- को हल करने के लिये. सरकार को बहुत बड़ो आय की जरूरत थी । आय का एव 
. कर भी'है। अतः भारतीय सरकार ने'भारत में कर प्रणाली सम्बन्धी रिपोर्ट तै 
के लिये अप्रैल सन्‌ १६५६.६० में एक कमीशन की नियुक्ति की। डा० 
(Dr. John Matthai) इसके चेयरमैन थे । भारतीय करों को जो समस्‍यायें 
सरकार के सामने थीं उनका विस्तृत ब्योरा डा० जॉन मयाई के | नेतृत्व में क 
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(Tax Enquiry 0011101591) ने प्रस्तुत कया है । 
इस कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करने के लिये की 
गई थी-- - 
(i) भारत में लोगों के विभिन्न वर्गों पर केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय करारोपण 
के भार (Incidence of Taxation) की जांच करना ग्रौर यह देखना कि भारत के 
{बिभिन्न राज्यों में कर का भार विभिन्न ani में केसा है ? i 
(i) प्रचलित कर-पद्धति के औचित्य की जाँच करना अर्थात्‌ संघीय, राज्यीय 
| एवं स्थानीय तीनों प्रकार की कर-पद्धतियों का देश के विकास-क्रायंक्रप में आवश्यक 
| साधन के रूप में और देश में धव व आय के वितरण की विषमता को कम करने के रूप 
| में जाँच करना । 

(iii) इस कर प्रणाली के स्तर (Level) तथा ढांचे (Structure) का देश में 
पूजा: के निर्माण तथा आय पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना और इस कर प्रणाली 
का व्यक्तिगत उद्योगों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना । 

(79) मुद्रा प्रसार (Inflation) तथा मुद्रा संकुचन (Deflation) की अवस्था में 
कर्‌ प्रणाली का व्यक्तिगत उद्योगों के साधन के रूप में जांच करन! 
`. (९) अन्य प्रासंगिक का समझना । 

- कर सम्बन्धी सारी नीति का विस्तृत ज्ञान कराने वाली रिपोर्ट नवम्बर ay 
१६५४ Fo में सरकार के पास जमा कर दी गई थी । इस रिपोट में केन्द्रीय, प्रान्तीय 
तथा स्थानीय करों का इनमे सम्बन्धित अन्य सामग्री तथा सावंजनिक व्यय का इसमें | 
पूर्ण विवेचन कर दिया गया है । हम यहाँ पर इस कमीशन की कर सम्बन्धी सिफारिशों 
का वर्णन करेंगे । इन सिफारिशों में कमीशन ने कर नोति के चार उद्देश्यों पर विचार 
व्यक्त किये हैं--(1) धन के वितरण में सुधार होना चाहिये । (7) सावंजनिक हितों में 
विकास होना चाहिये । (111) व्यक्तिगत उत्पादन क्षेत्र की उत्पत्ति भें सुधार किया जाये, 
तथा (iv) मितव्ययिता को बड़ाथा जाये । 

संक्षेप में कराधान जांच समिति की मुख्य सिफारिश निम्नलिखित है-- 

(१) कमीशन ने कर नीति के उद्देश्य के सम्बन्ध में बताया है कि कर नीति की 
आवश्यकता तो उद्देश्यो का सन्तुलन स्थापित करने के लिये हुआ करती है। एक ओर 
हम कर नीति द्वारा भाथिक समानता को प्राप्त कर सकते हैं तथा दुसरी. भोर बचत तथा 
पुजी के विनियोग के प्रवाह को तैयार कर"सकते हैं जो कि उत्पादन का लगातार विकास 

करते रहते हँ । कर नीति इन दोनों का संतुलन स्थापित करती है । कमीशन के शब्दों में 
कर नीति का महत्वपूर्ण प्रश्‍न था--“कर-सयंत्र के द्वारा आथिक समानता प्राप्त करने के 
उद्देश्यों के बीच सन्तुलन कायम करने की आवश्यकता तथा उत्पादक उपक्रमों की 
अनवरत प्रगति को बनाये रखने वाले विनियोग एवं बचत के स्तर को कायम रखने की 
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maintaining unimpdired the flow of investment and Savings which 
make for the continued progress of productive enterpri-e). ; 
(२) अतः कमीशन ने भी अधिक उत्पादन तथा अच्छे वितरण के महत्व को. 
स्वीकार किया है । यद्यपि यह ठीक है कि उत्पादन में वृद्धि करना, मसमादता को दूर 
करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है -लेकिन आथिक समानता की समस्या को भी छोड़ा 
नहीं जा सकता । अधंविकसित अर्थ-व्यदस्था (Underdeveloped Economee) में घन 
की असमानता हुआ करती है। इस असमानता का नाप करना कठिन है लेकिन इतना 
अवशय है कि मुद्रा प्रसार (Inflation) ने दबाव डालकर इस असमानता को बनाया है। 
तरिलासिता की वस्तुओं के उपयोग पर कर लगाकर तथा सम्पूणं कर लगाकर इस 
असमानता को कम किया जा सकता है, ऐसा कमीशन का विश्वास था। ' 
(३) कमीशन का मत था कि राजस्व प्रणाली के सम्बन्ध में जो समानता का 
सिद्धान्त (Principle of Equality) है उसको सामूहिक रूप से देखना चःहिये अर्थात्‌ 
केवलमात्र यह देख लेना ही काफी गहीं है कि देश में करों का भार कंसा है, साथ ही हमें 
देख लेना चाहिये कि इन करों से प्राप्त आय को तो सरकार व्यय करती है उसका 
लाभ (Benefit) कितना है । कर भार तथा व्यय दोनों के सामुहिक अध्ययन के आधार 
पर समता नियम कः पालन होना चाहिये। कमीशन का यह भी मत था कि एक अविक o 
सित देय के आथिक विकास के लिये सरकार को कर प्रणाली की करदान क्षमता 
(Ability to Pay) से विदा करके एक निश्चित सीमा पर पहुंचा देवा चाहिये ताकि यर 
एक "निश्चित समय में आथिक विकास की स्थिति में देश पहुँच सके । | a 
(४) सरकार को कर प्रणाली की ऐसी सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिये जिससे 
उत्पादन प्रणाली को कोई धक्का पहुंचे । औद्योगिक विकास के लिये विनियोग और 
बचत की आवश्यकता होती है । अतः कर प्रणाली इनको प्रोत्साहित करनी चाहिये न 
कि हतोत्साहित । fare 
(५) आयोग ने कर-पद्धति के सम्बन्ध में सिफारिश करते हुए कहा कि इससे - 
नागरिकों में उपभोग को कम करक्रे बचत एवं विनियोग की मात्रा अधिक करने की 
चेतना और उत्साह Ger होना चाहिये। सरकार को अपनी .आय बढ़ाने के हेतु 
विलातिता की वस्तुओं के साथ-साथ साधारण वस्तुओं के उपभोग पर बिक्री कर तथा 
उत्पादन कर लगाना चाहिये | 
(६) करों की सीमाका वर्णन करते हुये हमें कमीशन ने बताया कि भारतीय 
करों से आय लगभग कुल राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत या ८ प्रतिशत प्राप्त हो रही है 
जो कि अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत में सावंजनिक व्यय समाज के हितार्थी 
व्यय (Beneficent Expenditure) की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस व्यय में मितव्य- 
, यिता तथा कुशलता का अभाव है । इस व्यय की सेवाओं द्वारा लोगों को करदान 
क्षमता की सीमा ब ६ रही है । 
i ) हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing) की नीति के प्रयोग के सम्बन्ध 
कृमेटी ते-कहा कि इस्‌ नीति के कार्यान्वयन से देश में स्फीतिकारक प्रवृत्ति का पैदा होना 
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अपेक्षित नहीं है, क्योकि इस नीति के arate जितनी gar की अतिरिक्त निकासी होगी | 
उसका प्रयोग देश में उत्पादन का स्तर एवं उत्पादन की मात्रा बढाने में किया जायेगा । | 
लेकिन किसी समय विशेष पर सरकार द्वारा हीनाथे-प्रवन्ध की नीति के अन्तर्गत कितनी i 
अतिरिक्त gar की निकासी की जाये इसका निर्णय सरकार के ऊ नि 
(=) कमीशन का सुझाव है क्रि मग्दी काल में अर्था 
कर के स्तर को नीचा गिरा कर सरकार को घाटे की बित्त- 
अधिक व्यय करना चाहिये तथा मुद्रा प्रसार में अधिक कर. ल 
कर के रूप में ले लेना चाहिये । 
(६) कमीशन ने देश के विकास के लिये आय बढ़ाने के बारे में क 
कर में तथा उत्पादन करों में ब्रि कर देनी चाहिये, भूमि की आय में सुधार, कृषि के | 
आय कर की दरों में वृद्धि, सम्पत्ति कर को लगाना, विक्री कर की दरों. को बढ़ाना तथा | 
बिजली की योजनाओं का विबास afa उपायों से आय में बृड़ि की जा सवती है। | 
(१०) कमीशन ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी प्रान्तों का आपसी व्यापार / 
सन्तुलित रूप से ठीक प्रकार चल सके, इसके लिये सभी राज्यों की कर प्रणाली में . 
सहकारिता तथा एकता होनी चाहिये । इसका बर्थ यह है कि उनमें बुछ न कुछ न्यूनतम 


pa't a 


कराधान परिषद्‌ (All Indian Taxation Council) होनी चाहिये जो कि केन्द्र य 

तथा प्रान्तीय दोनों ही सरकारों का प्रतिनिधित्व करे gat सदस्य केद्र तथा प्रान्तो के 
वित्त-मन्त्री हों तथा स्थानीय संस्थाओं के सदस्य । इस समिति का sg . कर नीतियों 
की सहकारिता, करों का विधान तथा केन्द्र और राज्य के बीच इनको लागू करने आदि 


की व्यवस्था का निर्माण करना होगा | ही 
प्रशन ५- भारतीय कर प्रणाली के सम्बन्ध में प्रोफेसर काल्डर के weg 
सुझावों को विवेचना कोजिथे | 


Discuss fully the main proposals of reforms in the Indian Tax | 

Structure as put forward by Prof. Nicholas Kaldor E 

Sto निकोलस काल्डर (Dr. Nicholas Kaldor) को भारत सरकार ने १६५६ | 

में इस बात की जांच करने के लिये आमन्त्रित किया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के | 

हेतु पर्याप्त साधनों को उपलब्ध करने के लिये भारतीय कर प्रणाली में क्या परिवर्तन | i 

किये जायें। प्रोफेसर काल्डर स्वीडेन के माने हुए अर्थशास्त्री हैं। आपने अपनी रिपोर्ट ' 

माच १६५६ में पेश की जिसमें व्यक्तिगत आय सम्बन्धित करारोपण के ढ,चे में महत्वप्रर्ण 

. Rada का सुझाव दिया गया था यद्यपि प्रोफेसर काल्डर के रुभाव द्वितीय पंचवर्षीय 
. योजना के सम्बन्ध में थे, किन्तु उनका उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को ऐसे सुदृढ 
आधार पर पुनगंठित करना था जिस से कि भविष्य में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के हेलु | 
पर्याप्त आय हो सके अर्थात्‌ कर प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में लोच उत्पन्न की जा सके। | 
० काल्डर ने भारतीय कर प्रणाली के सम्बन्ध में जो सुझाव प्रस्तुत विये वे ह यतया || 
अर्थात्‌ कऽ-भएतिम्मेः परोक्षाकसे बी अप्रेक्ष्परत्येक्ष/करारीधणलको- व्यापक अधिकार i 


EN 
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प्रदान किया जाये और करों की चोरी को रोकने की दिशा में  म्पत्ति की प्राप्ति या 
विक्रय से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये जायें। 

_ Sto काल्डर ने यह मत प्रकट किया कि भारत में प्रत्यक्ष करों को लगाने की 
वर्तमान a न केवल अकुशल है वरनु उसमें असमानता के दोष भी पाये जाते Ši 
उनके अपने शब्दो में “इसमें असमानता इसलिये है कि करारोपण का वर्तमान आधार, 
बा जिस रूप में कानून द्वारा परिभाषित किया गया है. वह दोषपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण 
हैं, जसका दुरुपयोग कुछ विशेष वर्ग के करदाताओं के द्वारा किया जा सकता है।” 
इसके अकुशल होने के सम्बन्ध में उनका विचार था कि जो विवरण करदाता प्रस्तुत 
करते हैं, वह ago है तथा उसमें सम्पत्ति से सम्बन्धित सौदों का पूर्ण विवरण नहीं होता 
जिसके फनस्वरूप लोग अपने लाभ की रकम को कम दिखाकर अथवा सम्पत्ति सम्बन्धित 
आय को छुपाकर कर की चोरी कर लेते हैं । 

Sto काल्डर द्वारा विभिन्न करों के विषय में जो सुझाव दिये गये थे तथा उस पर 
सरकार ने जो वदम उठाये उनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- : 
(१) पूँजीगत लाभ पर कर (Tax on Capital €भ0)--पुँजीगत लाभ पर | 
अन्य सामान्य आय के समान कर लगाने का सुझाव श्री काल्डर ने दिया । इस कर की 
अधिकतम सीमा ४५ प्रतिशत रक्खी गई । उनके मतानुसार यह लाभ उन लोगों को 
होता है जिनके पास पूँजी है तथा अन्य - सामान्य आय की भांति पुँजीगत लाभ से भी 
क्रय-शक्ति में वृद्धि होती है । यदि इस प्रकार के लाभ को कर मुक्त रखा जाये तोन 
कवल आय कर से बचने तथा कर की चोरी करने का प्रोत्साहन मिलता है, वरन्‌ आय 
कर की उच्चतम दरों का महत्व भी कम हो जाता है। l 
? भारत सरकार ने नवम्बर १९५६ में पूँजीगत लाभ पर कर लगाने का निर्णय 
कया । यह कर उस पुँजीगत लाभ पर लगाया गया जो १ अप्रैल १९ ६ के वाद उपलब्ध | 
हुई थी । कर की दर वही रखी गई है जो समान आय पर आय कर की है जिसमें एक. 
तिहाई पुँजीगत लाभ को जोड दिया जाता हे । मिश्रित पूँजी वात्री कम्पनियों के सम्पूर्ण 
लाभ पर साम,न्य आय कर की दर से कर लगाया जाता है । यदि कोई व्यक्ति अपने | 
रहने के मकान को बेचकर दुसरा नया मकान खरीदे तो पुराने मक.न की बिक्री पर होतो 
TA लाभ पर कर नहीं लगता | ; = 
(2) सम्पत्ति कर (Wealth 19%)--भारतीय कर सुधार सम्बन्धी अपनी | 
रिपोर्ट में sto काल्डर ने वाषिक सम्पत्ति कर लग.ने वा gwa तीन तकों के आधार | 
पर दिया-- () आय कर और सम्पत्ति कर को सम्मिलित रूप से लागू करनेसे ही | 
कराघात को नागरिकों की करदान क्षमता कै अनुरूप बनाया जा सकता है। (ii) सम्पत्ति 
कर अपेक्षाकृत जोखिमपूर्ण निवेशों को कम हतोत्साहित करते हैं। (iii) यदि सम्पत्ति कर 
और आय कर को एक साथ लगाया जाये तो उनका प्रबन्ध अधिक कुशलता के साथ | 
किया जा सकता है और दोनों ही करों से बचने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। | 
उपरोक्त सुझाव के अनुसार सम्पत्ति कर लगाने की व्यवस्था १६५७ xe के 
बजट में की गई जिससे कि १५ करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया। यह 
हे oe 
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Foe AS OS 


कर व्यक्तियों, हिन्दू परिवारों तथा कम्पनियों की ga सम्पत्ति पर लगाया जाता है। 
व्यक्तियों के लिये २ लाख रुपए, हिन्दू संयुक्त परिवारों के लिये २ लाख रुपये तथा i 
कम्पनियों के लिये ५ लाख रुपये तक की सम्पत्ति कर से मुक्त है। इस कर के सम्बन्ध | 
में करदाताओं तथा कर विभाग के बीच अनेक कानूनी वाद-विवाद उत्पन्न हुए हैं तथा 
इसके विषय में अनेक शासकीय बठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। 
सम्पत्ति कर से १० करोड़ रुपए की आय हुई थी और सन्‌ १९६५-६६ 
आय १२ करोड़ रुपये होने का अनुमान था । इसके अलावा १५ करोड़ रुपये अतिरिक्त | 
आय की आशा थी । ५ 
3 
3 


i hs rier 


K 
MGs his 


(३ ) व्यय कर (Expenditure 72%) सम्पत्ति कर के साथ-साथ श्री कल्डर : 

ने व्यय कर लगाने का भी सुझाव दिया जो कुछ हद तक वर्तमान आय कर प्रणाली के | 

_ स्यान पर स्थानापन्न माना जायगा । श्री कात्डर के मतानुसार 'आय' स्वयं करारोपण | 

का एक अच्छा आधार नहीं है जिसके कारण करदाता कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग 7 

करक्रे कर बचाने में सफल हो जाते हुँ । अतः आय के स्थान पर व्यय को करारोपण का 4 

एक उत्तम आधार माना जा सकता हे । उनके मतानुसार आय कर काम करने, बचाने | 

तथा विनियोग करने की इच्छा पर वुरा प्रभाव डालता है जबकि व्यय कर का उस समय 

तक कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि व्यक्ति को अपने निजी सुख के साधनों का 
उपभोग करने की स्वतन्त्रता रहती है। यदि आय कर के स्थान पर व्यय कर को 
करारोपण का आधार मान लिया जाये तो सबसे बड़ी कठिनाई व्यय की मात्रा के अनुमान 
लगाने के विषय में होगी क्‍योंकि किसी के व्यक्तिगत व्यय की जानकारी उसके परिवार S 

के लोगों को आसानी से नहीं हो सकती । फिर भी श्री काल्डर का सुझाव था कि प्रति 
व्यक्ति व्यय के आधार पर दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक के व्यक्तिगत व्यय पर | 
प्रगतिशील दरों के अनुसार यह कर लगाना चाहिये | a 
१९५७ में सरकार ने व्यय कर कानून पास किया तथा ऐसे व्यक्तियों तथा हिन्दू | 

संयुक्त परिवारों पर यह कर लगाने की व्यवस्था की, जिनकी वाधिक आय (आय कर E 

के लिये) ६० हजार रुपये से अधिक हो । कर में छूट तथा कटौती क्री व्यवस्था हैं। $ 
करदाता तथा उसकी पत्नी के लिये २४ हजार रुपये तथा प्रत्येक बच्चे पर ५ हजार | 
रुपये के हिसाब से छूट दी गई । इससे आगे १० हजार रुपये के व्यय पर १० प्रतिशत | 

से लेकर ५० हजार रुषये से ऊपर के व्यय पर १०० प्रतिशत कर लगाने की व्यवन्था 
 है।सन्‌ १६६१-६० में इस मद से 5५ लाख रुपये प्राप्त हुए थ। १६६३ के प्रशासनिक 
कठिनाइयों के कारण इस कर को समाप्त कर दिया गया है । 
_ (४) उपहार कर (Gift 73%) -प्रो०.काल्डर ने भारतीय कर सुधार सम्बन्धी. 
पोटं में यह सुझाव दिया कि १० हजार रुपये से अधिक मुल्य के उपहार प्राप्त करने | 
व्यक्तियों पर आरोही दरों से उपहार कर लगाया जाना चाहिये । ये आरोही दरे 
र प्राप्तकर्ता के कुल वास्तविक धन के मुल्यानुसार लगाई जानी चाहियें। उन्होंने . 
सस्ताव भा रखा. कि यारितकर, एक SASSER डाळयफ्षित है ओर इस. 
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कारण वर्तमान आस्तिकर का स्थान अन्ततोगत्वा एक सामान्यं र 
१ न्यं उपहार ले 
लया जाना चाहिये। | x te 
भारत में उपहार १९५८ में लागु किया गया । प्रो० जे० के० मेहता 
(उ. K. Mehta) के शब्दों में “यह कर एक प्रत्यक्ष कर है और इसे 'व्यक्तियों 
अविभाजित हिन्दू परिवारों, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के संगठनों द्वारा दिए गए 
उपहारों पर लगाया जायेगा ।” उपहार कौ दरें निम्नांकित हैं--- ; 


विगत वर्षे में दिये गये उपहारो का मुल्य - दर 
१. प्रथम ५० हजार रुपये पर हि 
२८.०70१ a a ४ प्रतिशत 
३. „ ५० हजार „` „. : £ 
¥. » Xo हजार n.» १० क्र 
Les BOR ० श्र 3 
६. » रेलाख , , १५, 
७. ,, ५लाख ,, ,, | बज 
८. » १०लाख yy y २५ ; 
९ )) १० लाख he 30 

१० » २० लाख ,, u ३५ ह 

११. n ५० लाख to से अधिक पर oo 


उपरोक्त सुझाव तथा उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो कदम उठाये = हैँ 
उनसे ५ वर्ष में ६५० करोड़ रुपये की आय तथा १०० करोड़ रुपये की आय मालगुजारी 
को दुगुना करके तथा उपभोग की वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाकर प्राप्त हो सकेंगी। 
काल्डर के सुभावों के विषय में यह कहा गया है कि यद्यपि उनमें नवीनता तथा प्रगति- 
शीलता पाई जाती है किन्तु कुछ सुझाव ऐसे हैं जो आवश्यकता से अधिक आशावादी 
दृष्टिकोण को लेकर बनाये गये हैं । उदाहरण के लिये, व्यय कर संसार के किसी भी देश 
में नहीं पाया जाता तथा व्यय कर थोड़े से देशों में पाया जाता है । इन सुभावों के 
अपनाने से सरकार को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक सफलता प्राप्त हो सकेगी यह 
कहना अभी असम्भव प्रतीत होता है । 


प्रश्न ६--व्यय” कर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखियै । (बिहार १ Ss l 


अथवा 
उपहार कर, सम्पत्ति कर और व्यय कर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
र ` (आगरा बी० migo १६६१) 
Write a short note on ‘Expenditure Tax’, (Bihar 1960) 
Or | E 
Write a short note on Gift Tax, Wealth Tax and Exdenditure 


Tax. - (Agra B. Com. 1961) 


नोठ--उत्तर के लिये प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये | B 
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प्रश्‍न ७-६ संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की आय तथा 

व्यय की मुख्य भदों का विवरण दीजिये तथा नवीनतम आंकड़ों ले उनकी पुष्टि 

कीजिये । । (विहार १६६१ A, इलाहाबाद १९६०) 
अथवा 

भारत सरकार के आय को मुख्य साधनों पर प्रकाश डालिये Rie आय 

की वृद्धि के मागे भी सुचित कीजिए । (राज० १६५६) 


Describe the main sources of revenue and expenditure of the 
Union Government under the Indian Constitution and illustrate your 
answer with latest facts and figures. 

(Bihar 1961 A, Allahabad 1960) 


Or 
Indicate the main sources of income of the Government of India 
and indicate ways of increasing the income (Raj. 1960) 


किसी भी देश में राजकीय आय-व्यय उस देश की आधिक-दशा उस देश की 
सरकार की आथिक नीति के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं! राजकीय व्यय का आकार 
एवं प्रकृति देश की माथिक परिस्थिति पर अवलम्बित होते हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद से भारत सरकार ने देश में आथिक विकास, आथिक नियोजन तथा धन के समान 
वितरण की नीति अपनाई है | इसलिये यह कहा जाता है कि “आजकल वेन्द्र एवं 
राज्यों के बजट स्वतन्त्रता-प्राग्ति से पूर्व के बजटों की तुलना में पर्याप्त लम्बे हो ग्रये हैं।” 
(Today the Governments both of the Centre and the Provinces have 
their budgets much larger than what they were in pre-independence 
days.) - 
सारत सरकार की आय फे साधन 

(१) कस्टम्स अथवा आयात-निर्यात कर (Customs) 

(२) संघीय उत्पादन कर (Central Excise Duty) 
(३) कार्पोरेशन टॅक्स (Corporation Tax) 

(४) आय-कर कार्पोरेशन कर के अतिरिक्त (Income Tax) 

(५) मृत्यु कर (Estate Duty) 

(६) 'धन-कर (Tax on Property) 

(७) ब्याज से आय 

(८) अफीम ` 

(९) सिविल शासन 
(१०) करेन्सी तथा टकसाल 
(११) सिविल निर्माण काये 
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(१४) रेलवे से प्राप्त आय र उ 
आय के उपरोक्त साधनों का विस्तृत व्यौरा इस प्रकार दै-- Das 
(१) कस्टम्स naar आयात-निर्यात कर--यह कर भारत से बाहर जाने. 
वाले अथवा देश के अन्दर आने वाले सामान पर लगाया जाता है । यह भारत सरकार 
की आय का एक प्रमुख साधन है । विदेशी प्रतियोगिता से देश के उद्योगों की रक्षा 
करने के उद्देश्य से तथा आय के एक अच्छे स्रोत के नाते आयात कर लगाये जाते हैं । 
इनसे यह दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैँ । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ इनका | र 
महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है । भायात-निर्यात कर सामान के अनुसार अथवा परिमाण 
के अनुसार लगाये जाते हैं । पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत का निर्यात व्यापार. 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । कुछ आवश्यक उपयोग को वस्तुओं का आयात बन्द 
हो जाने के कारण आयात कर में कुछ घाटा आ गया है जिसे केन्द्रीय उत्पादन कर के 
द्वारा पूरा किया जा रहा है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में _ 
विशेष वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव आयात-निर्यात कर द्वारा प्राप्त आय पर भी पड़ा है। . 
१६६५-६६ के बजट में इस स्रोत से ४०५०० करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। | 
इसके अतिरिक्त १४-४५ करोड़ रुपये नये करों से प्राप्त होने का अनुमान है जिसकी 
व्यवस्था आयात-निर्यात कर के अन्तर्गत नये बजट में की गई है। . = 
(२) केन्द्रीय उत्पादन कर (Central Excise Duty)—sto जे० के० मेहता 
(J. K. Mehta) के seai में, “एक देश में जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसके 3 
उत्पादन के पश्चात्‌ और उस वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचने से पूवं उत्पादन की मात्रा 
पर जो कर लगाया जाता है, उसे उत्पादन कर की संज्ञा दी जाती है।” भारतीय 


Me 


मादक औषंधियों को छोड़कर, भारत में निमित किये गये अन्य सभी पदार्थों पर र 
कर लगा सकती है । १६३९ से पुर्वं सरकार को आय के इस साधन से केवल ८. 
रुपये की आय प्राप्त होती थी.। १९६५-६६ के बजट में केन्द्रीय उत्पादन 
८२७९१७ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान हे | इसके साथ ७'९ 


सरकार अपने बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने में सफलता प्राप्त 
है । दूसरा कारण यह है कि देश में तेजी के साथ औद्योगिक विकास हो रहा है 
aega पहले विदेशों से आयात होती थीं वे अब देश में बतने लगी हैं । उनक 
'या तो बन्द हो गया है या बहुत कम हो गया है । इससे इन उद्योगों को 
प्रतियोगिता से छुट्टी मिल गई है दूसरी ओर सरकार की आय जो प : 
आधार के कारण आयात कर से होती थी वह बन्द हो गई है। उसे पूरा क 


कक 
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इसका भार सहन करना पड़ा था भोर उसे वस्तु का अधिक मूल्य देना पड़ता था और 
अब उत्पादन कर के नाम से देना पड़ता है । वैसे दोनों परोक्ष कर हैं और दोनों का 
अच्तिम भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है । i ; 

(३) आय-कर- केन्द्रीय सरकार की आय के साधनों में इसका सबसे अधिक 
महत्व है । देश के औद्योगिक तथा वाणिज्य विकास के साथ-साथ आय कर का महत्व 
"भी बढ़ता जा रहा है । आय कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा भारत 

सरकार ही उसको वसूल भी करती है किन्तु बाद में इसका कुछ भाग राज्य सरकारों 
को भी दिया जाता है । भारत सरकार तथा रांज्य सरकारों के बीच आय कर के वितरण 
का प्रश्‍न विवादपूर्ण रहा है । सर ओटोनियर तथा श्री देशमुख आदि ने इस पर अपने 
निर्णय दिये । वतमान वितरण प्रथम वित्त आयोग (Finance Commission) की 
-सिफारिशों के आधार पर होता है । प्रत्येक पांच साल के बाद एक नया वित्त आयोग 
नियुक्त किया जाता है जो इस सम्पूर्ण प्रशन पर विचार करके अपनी सिफारिशों पेश 
करता है । भारत का दुसरा वित्त आयोग नियुक्त हो चुका है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र 
सरकार के सामने पेश होने वाली है । १९६५-६६ के बजट में आय-कर से 
२९४ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है । १६५७-४८ के बजट के 
अनुसार ३६०० रुपये प्रतिवर्ष की भाय are व्यक्तियों पर आय कर लग जाता है । इससे 
पुवे ag सीमा ४२०० रुपये प्रतिवर्ष थी । 

(४) ina कर--कम्पनियों की आय पर लगाये जाने वाले अति-कर (Super 
Tax) को ही निगम कर कहा जाता है । यह कर कम्पनियों द्वारा अदा किया जाता है 
तथा उन करों से पूर्णतया भिन्न है जोकि कम्पनियों के हिस्सेदारो द्वारा mai के 
रूप में प्राप्त की गई आमदनियों पर लगाये जाते हैं। १९६५-६६ के बजट में इस कर 
से ३५६ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है । साथ हो १४४ करोड़ रुपये इस 
सम्बन्धं में खर्च होने का अनुमान है अतः विशुद्ध आय ३७१६ करोड़ रुपये होने का 
झनुमान हैं । 

(५) मृत्यु कर-मृत्यु कर अधिनियम १९५३ में पास किया गया था | इस 
कानून के अनुसार मरने के बाद हर व्यक्ति की सम्पूर्णं चल और अचल सम्पत्ति का ै 
मुल्यांकन किया जाता है ओर यदि उसकी सम्पत्ति का मुल्य ५०००० रुपये से अधिक दे >> 
तो उस पर मृत्यु कर. अथवा उत्तराधिकार कर उसके उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता > 
है । इस कर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की थालोचनाये की गई हैं किन्तु यह कर. 
न्यायोचित ही है गोर लगभग सभी देशों की कर प्रणाली में इसको महत्वपूर्ण स्थानं 
प्राप्त है । इस कर की आय राज्य सरकारों को दी जाती है। अभी तक इस कर से 

. आय प्राप्त नहीं होती किन्तु भविष्य में होने की आशा है । १९६५-६६ के बजट में इस 
. कर से कुल ७४ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान gl ` 

ओ (६) घन कर--यह एक नये प्रकार का कर है जो १६४७-४८ के बजट में 
लगाया गया था । यह एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है । १६६५-६६ के बजट में सम्पत्ति 
कर से. १२ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है । इस वषं के बजट प्रस्तावों 
H ae _ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 
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कै अनुसार कुछ हेर-फेर की गई है जिसके आधार पर १-५ करोड रुपये की अतिरिक्त | हु 
आय प्राप्त होने का भी अनुमान है । 

(७) व्यय कर--धन कर की भांति यह कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जो 

- व्यक्तियों तथा कम्पनियों आदि के व्यय पर एक निश्चित सीमा के वाद लगाया जाता है। ८ 

सन्‌ १९६५-६६ के बजट में व्यय से कुल १:५५ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होनेका ` = 

h अनुमान है। नड 

% (a) बान कर--“उपहार कर उस कर at कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति 

AE अपने जीवन काल में दिये गये एक निश्चित मुल्य से अधिक उपहारों पर | 

अदे>/किया जाता है 1” १६६५-६६ के बजट में इस कर से ३'१० करोड़ रुपये को 

आय प्राप्त होने का अनुमान है। 

(९) करेन्सी तथा टकसाल-- संघ--सरकार को १ रुपए का नोट छापने तथा 
अन्य सांकेतिक सिक्को को ढालने का अधिकार प्राप्त है। एक रुपए के अतिरिक्त दूसरे 
नोटों को छापने का अधिकार ead वेक ऑफ इण्डिया को प्राप्त है । इससे भी संघ 
सरकार को कुछ आय प्राप्त होती है । १९६५-६६ के बजट के अनुसार इन साधनों से 
६११६९ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमाने लगाया जाता है । 

(१०) परिवहन व संचार-- भारत सरकार को रेलों में लगी हुई पुँजी 
४2८ की दर से लाभांश मिलता है । इसके अलावा डाक व तार की सेवा भं 
सरकार की ओर से प्रदान की जाती है । १९६५-६६ के बजट के अनुसार इस साध 
६'७५ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है । 

(११) अन्य साधन- अन्य साधनीं में व्याज की आय, सिविल शासन, र 
निर्माण आदि से भी आय होती है । १९६५-६६ के बजट में इनसे अनुमानित आय 
व्यौरा इस प्रकार है-- ; 

प्रशासनिक सेवायें 

व्याज 

सामाजिक विकास सेवायें 

बहुध्येयी नदी योजनायें 
सावंजनिक कार्य 
विविध 

अनुदान आदि 

असाधारण मदें 
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२६ भारतीय लोक वित्त. १३९/।%/२ 
भारत सरकार को आय के स्नोत 
१९६४-६५ १९६५-६६ 
3 É 

शाय की मदें (लाख रुपयों में) (सोडि) | (बजट अनुमान) 

१ सीमा शुल्क | ३,८५,०० ४०,५०० 

-H १४,५० 

२. संघीय उत्पादन कर ७,७३,०५ ८5५२७, १७ 

— ७,९८ 

३,८९.० o 

३० निगम-क्रर ३,४२,०० -- १४,४० 

४, आय-कर २,६८,०० २,९४,०० 

५. मृत-सम्पत्ति शुल्क ७,०० i ७,४० 

६. सम्पति-कर 3 ? ? ? x १ र, ०० 

| न १५५० 

७. व्यय-कर ` | ७५ १,५५ 

Ge दान-कर १ ३,१० _ ३,१० 
९. अन्य म्दे -१,९३ २,८७ 

| १०.व्याजसेवाये | २,६५.५७ २,६६,७३ 

3 ११. शासकीय सेवायें ; ६१३ स्का & ६,११ 
>> १२. सामाजिक व विकास सेवायें २०४० 3२१५९७ 


१३, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनायें 


१४, सावंजनिक कार्य ३,६० . 
Ag: परिवहन एव संचार ७,१४ 
१६. मुद्रा व टकसाल : ५२,११ 
fafaa - २१,३५ 
३२,७१ 
१,२४,६२ 


A १२३,७७ . 
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व्यय की सदे 
भारत सरकार की व्यय की aT इस प्रकार हैं-- 
१--राज्य की सीधी माँग । 
२--प्रतिरक्षा व्यय । ` 
३--सिविल शासन । 
४--क्रण पर ब्याज । 
५--साव जनिक निर्माण कार्य । 
६--राज्य सरकारों को अनुदान । 
७--शरणाधियों. पर व्यय । 
८--असाधारण व्यय । 
६--पेन्शन । 
१०--करेन्सी तथा टकसाल । 
११--अन्य व्यय । 
१९६५-६६ के बजट में भारत सरकार का कुल व्यय १८४२०४० करोड़ रुपये 
' होने का अनुमान है । 2 
(१) राजस्व की. सीधी मांगे--भारत सरकार की अधिकांश आय करों 
से प्राप्त होती है । विगत वर्षों मै आथिक नियोजन के हेतु वित्तीय साधन-जुटाने और 
समाज में आय के वितरण की विषमता को कम करने के ध्येय से अनेक नए कर लगाए 
गए हूँ । फलतः करों में एकत्रित करने के हेतु नए कर्मचारियों की नियुक्ति को जा रही 
है जिससे कर-प्राप्ति व्यय में हने: शनेः वृद्धि. होती जा रही हैं। १६६५-६६ के बजट 
में इस मद पर २८८८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । र्‌ 

(२) प्रतिरक्षा व्यय (0९१९००९)-_भारत सरकार को देश की सुरक्षा के 
लिये सेना रखनी पड़ती है, यह सरकारी व्यय की सबसे बड़ी मद है। पाकिस्तान और 
चीन की शन्रुतापूण नीतिःके कारण'सरकार को इस पर अधिक व्यय करना पड़ रहा 
है। १६६५-६६ के बजट अनुमान के अनुसार प्रतिरक्षा पर ७४७१८४ करोड़ रुपया व्यय 
किया जायेगा | भारत TA गरीब देश के लिये यह व्यय बहुत: अध्षिक है किन्तु देश की. 
वर्तमान राजनेतिक स्थितिको देखते हुए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । 
प्रतिरक्षा व्यय के ये अनुमान पाकिस्तान आक्रमण से पहले के हैं, वस्तुत: व्यय इससे 
कहीं अधिक होगा । 

(३) सिविल शासन-इस मद के अन्तरगत भारत सरकार के विभिन्न 
मन्त्रालयों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से मन्त्रालय 
की संख्या भौर आकार बहुत बढ़ गया है । १९६५-६६ के बजट के अनुसार इस मद 
पर ६१३६ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है । कुछ क्षेत्रों में यह विचार 
प्रकट किया जाता. हैं कि भारत सरकार जनता के पेसे को फिजूलखर्चा के साथ ब्यय 
करती है । विशेषकर विदेशों में भारत के दूतावास इस आलोचना के वास्तव में पात्र हैं। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(४) ब्याज पर व्यय--भारत सरकार विकास योजनाओं के चलाने के लिए 
जनता से तथा विदेशों से बड़ी मात्रा में ऋण लेती है जिस पर उसे व्याज देना पड़ता 
है । पंचवर्षीय थोजनाओं के कारण यह व्यय पिछले कुछ वर्षो में aga अधिक घढ़ गया 
है । १६६५-६६ में इस मद पर ३५६११ करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है । 

(५) शरणार्थियों पर व्यय-पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणांधियों को 
oe बसाने के हेतु १९६४-६५ के बजट में ८:४६ करोड़ रुपये की घ्यवस्था की 
गई है । 

(६) agama आदि--राज्य सरकारों को अपनी विकास योजनाओं को चलाते 
के लिए धन को आवश्यकता होती है । भारत सरकार अनुदान तथा ऋण के रूप में 
उनकी सहायता करती है । १९६५-६६ के बजट के अनुसार चालू वर्ष में राज्यों को 
अनुदान-स्वरूप ३२७११ करोड़ रुपये दिए जाने का अनुमान है । 

(७) gar तथा टकसाल-इस मद पर १९६५-६६ के बजट के अनुसार 
१६४० करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है । 

(८) श्रन्य व्यय--उपरोक्त मदों के अतिरिक्त सिचाई पेन्शन, करेन्सी तथा 
टकसाल आदि पर भी सरकार खर्च करती है । 
सारत सरकार को व्यय की मदे 
eee eee ea eee 


2 = +3 १९६४-६५. | १६६५-६६ 
व्यय की मर्दे (लाख रुपयों में) पंग घत | ne 
१. कर वसूली पर व्यय «४ २६४४१ २८,८८ 
२. ऋण सेवायें ३,१७,६१ ' ३,५६.११ 
३. प्रशासनिक सेत्रायें ८२,१७ ९१,३६ 
४. सामाजिक तथा विकास सेवायें १,६५,११ १,८४,६९ 
५. बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें १,३३ १,९८ 
` ६, सार्वजनिक निर्माण-कार्य २०,६६ २२,६८ 
७, परिवहन एवं संचार सेवायें १०,३७ १०,६२ 
८, मुद्रा एवं टकसाल १५,३६ १६,४० 
&. विविध व्यय « | oo — 
(अ) पेंशन arte . ES — 
(ब) शरणाथियों पर व्यय न 
(स) अन्य व्यय ९५,१७ १,१६,२७ 
१०. (i) राज्यों को अनुदान २,८८,५६ ` ३,२७,११ 
(1) उत्पादन कर में राज्यों का अश | : १,२७, ३४ १,४०,८४ 
‘ (iii) अन्य व्यय “ r ४,३२ ४,६६ 
 ११.अमाधारणमदें . १,२८,०४ ... ६५,८४ 
१२. प्रतिरक्षासेवाये - . . | ७,१६,८१ १२ प्रतिरभाःसेवायं ` . . | ७,१६९,८५१ | -७,४७,७४. _ 
T | oi व्यय | १९,९६६,२९६ - २१,१६,४८ 
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उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि व्यय की विश 
सावंजनिक व्यय की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है । यद्यपि कुछ मदों में प्रश 
फेर बदल के कारण व्यय में कमी भी है । उपरोक्त विवरण भारत सरकार 
खात (Revenue Account) से सम्बन्ध रखता है । बजट के अनुपार व्यय का 
ब्योरा पीछे दी गई तालिका में दिया है 


मशन ८-भारतीय राज्य सरकारों की आय तथा व्यय की यु 

को विवेचना कीजिये। | 
ग्रथवा 4 

भारत में राज्यों के आय व व्ययको मदे क्या हैं? उत्तर प्रदे 
उदाहरण लेकर उनका वर्णन कीजिये । 
` (आगरा बी० कॉम० १९६०, १९६२) | 
र यथवा _ 
भारत में राज्य सरकारों के आय के मुख्य स्रोत क्या हुँ? उ 

के स्रोतों को बृद्धि के लिये श्राप क्या सुझाव दे सकते हैं ? Rs 
(पजाव १६६०, राजस्थान ` 


अथवा 
भारत में राज्य सरकारों के श्राय के साधनों तया व्यय को स 
अपने आलोचनात्सक विचार लिखिये । (आगरा बी० To 


Give the main sources of rcyenue and expenditure of th 

in Government in India 

Or 

What are the main items of income and expenditure ० 
India ? Describe them with the examples from Uttar Pradesh. - 
(Agra छे. Com. 19: 
Or ज 
What are the main sources of Income of State Gover 
India ? What suggestions can you give to increase their -sou 
Income ? (Rajasthan 1963, Punjab 1 
सडा Or 
_ Comment on the sources of revenue and items of e 
a state Government in India 
भारतीय राज्यों को सविधान के अनुसार आय के जो साधन त 
मदे प्रदान की गई हैं उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं 
श्राय के साधन 
(१) मालगुजारी (Revenue) अहुत 


so he Oi 
KN 
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प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है तथा ७० प्रतिशत के करीब जनता कृषि पर निर्भर 
है । प्रत्येक काइतकार को या तो सरकार को या जमोंदार को भूमि के प्रयोग के बदले 
कुछ न कुछ अनिवार्य रूप देना पड़ता है । इसका पिद्धान्त यह है कि देन की सारी भूमि 
राज्य (State) की सम्पत्ति है, fat जोतने का अधिकार किसान को राज्य से प्राप्त 
होता है इसलिये उसे मालगुजारी देनी चाहिये 
अपने अधिकार जमींदार को दे देती दार मालगुजार सरकार को देने के उत्तर- 
दायी होते हैं परन्तु लगान के रूप में उन से इसे aga करने का अधिकार होता 
है । स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ जमींदारी प्रथा का कई राज्य में उन्मूलन कर 
दिया गया और अब किसान का सरकार से सीधा sews स्थापित हो गया है । उत्तर- 
प्रदेश भी इन राज्यों में से एक है। कर जाँच समिति (Taxation Enquiry Com- 
mittee) ने मालगुजारी को - राज्य सरकारों की आय का एक लोचरार साधन बनाने के 
लिये आवश्यक सुझाव दिये है । समिति के अनुसार जमं दारी प्रथा से उन्मूलन के 
पश्चात्‌ राज्य सरकारों को लगभग ७० करोड़ रुपये साल की आय इस एक साधन से 
होने लगी है जवकि पहले केवल ३०४० करोड़ रुपये की आय हुआ करती थी । माल- 
गुजारी की दर निर्धारित करने की प्रथा दोपपूणं होने के कारण इससे अधिक आय नहीं 
हो पाती । उत्तर प्रदेश सरकार को इसका सत्‌ १६६३-६४ में 5३० लाख रुपए की 
आय हुई थी, सच्‌ १९६४-६५ के बजट के अनुसार यह आय ५८० करोड़ TA होने 
की आशा है । 


NN 


(२) राज्य उत्पादन कर (Sta'e Excise Daties)—aredta संविधान के 


अनुसार राज्य सरकारों को (i) मानवीय उपभोग के हेतु बनाई गई शराव तथा (1) 
अफीम, भांग, गांझा व अन्य मादक औषधियों एवं पदार्थो पर उत्पादन कर लगाने का 
अधिकार प्राप्त है । इन करों के लगाने के मुख्यतया दो ध्येय हैं--(अ) राज्य देः लिये 
आय प्राप्त करना तथा (ब) नशीले पदार्थो के उपभोग को नियन्त्रित करना | रवतन्त्रता 
प्राप्त होने के पश्चातु इस साधन से प्राप्त होने वाली आय प्रतिवर्ष घटती जा रही है। 
इसका कारण यह है कि कांग्रेस सरकार शुरू से. नशाबन्दी के पक्ष में रही है। सरकार 
का अन्तिम लक्ष्य. समस्त देश में पूर्ण नशाबन्दी (Prohibition) लागु करना है । उस 


समय स्रोत समाप्त हो जायेगा | बम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में नशाबन्दी लागू.करने | 


की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं)। वर्तमान नीति यह है कि राज्य सरकारों _ 
की अनिश्चित आथिक स्थिति के कारण नशाबन्दी के कार्यक्रम को कुछ समय के लिये _ 


स्थगित कर दिया गया । वैसे नशाबन्दी के विषय में विद्वान एक मत नहीं है । आथिक 
बिचार से आबकारी राज्य की आय का एक अच्छा साधन है किन्तु यह अभिशाप है 
और इसे समाप्त करना चाहिये । इस कर से उत्तर प्रदेश सरकार को सन्‌ १६६३-६४ 
में १४३ लाख रुपये की आय हुई थी | सन्‌ १९६४-६५ के बजट के अनुसार यह आय 
१४५ लाख एपये होने की आशा हे । 


(३ ) मनोरंजन कर (Entertainment Ta%)--मनोरंजन कर लगभग सभी 


कि 
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साधनों पर लगाया जाता है। इस कर की वसूली मनोरंजन शुल्क के साथ कर ली 
जाती है । उत्तर प्रदेश में इस कर की दर ५० प्रतिशत कर दी गई है। अन्य राज्यों में 
इस कर की दर भिन्न-भिन्न है। दिसम्बर सप्‌ १९६५ से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कर 
१५ प्रतिशत और बढ़ा दिया है | 
(४) बिक्री कर (Sales 185)--१६ ३६ के पूर्व भारत के किसी भी राज्य 
में बिक्री कर नहीं लगाये जाते थे किन्तु आज इनका: महत्व बहुत बढ़ गया है । यह कर 
सबसे पहले मद्रास राज्य में १६३६ में लगाया गया था । इस कर के लगाये जाने का एक 
मुख्य उद्देश्य आय की उस क्षति की पूर्ति करना था जो नशाबन्दी के कारण आवकारी 
की आय में आई थी | 
Haig और 5100) के शब्दों में “बिक्री-कर उस कर को कहा जाता है जो 
क्रि कर के कातून में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर दृश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति की सभी ae 
व्यावसायिक बिक्रिरों पर लगाया जाता है चाहे यह विक्री फुटकर दशा में हुई हो अथवा | 
थोक या निर्माण की दशाओं में” (Sales tax is any tax which includes within = 
its scope all business sales of tangible personal property at either the २ 
retailing, wholesaling, or manufacturing stage with exceptions noted _ 
in the taxing law.) 
वाणिज्य तथा व्यापार की वृद्धि के साथ-साथ इस कर का महत्व भी बढ्ता जा 
-रहा है । इस कर से सब राज्यों को मिलाकर लगभग ६० करोड़ रुपये की वाषिक आय 
प्राप्त होती है.। बिक्री कर की दर सब राज्यों में एक समान नहीं है । इप दर में समय- 
समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तेन. झी किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को सन्‌ | 
१९६४-६५ के बजट के अनुसार इस कर से १०.२५ करोड़ रुपये की आय होनेको | 
आशा थी । दु 5 
व्यवहार में बिक्री कर की सबसे बडी समस्या यह है कि इससे देश के अन्तर्राष्ट्रीय | 
व्यापार में बाधा उपस्थित होती है । क्योंकि व्यापार को हर एक मद पर प्रत्येक राज्य 
अपनी दर से करारोपण करता है। फलतः व्यापार में अनावश्यक बाधा और असुविधा 
srr होती हे । भारत सरकार ने इस समस्या को न्युनातिन्युन करने के हेतु अनेक 
वस्तुओ को जीवन रक्षक घोषित कर दिया है तथा इन वस्तुओं पर राज्य सरकारों को | 
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना बिक्री कर ama का कोई अधिकार नहीं है। ` ६ s fe टु 
(x) वनों से आय- राज्य सरकारों को वनों से भी आय प्राप्त होती है ॥ कक 
वन राष्ट्र की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैँ 1 उनसे देश को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त 3 a 
होते हैं। जंगलों की लकड़ी काटने तथा जानवरों को चराने के टेके देकर राज्य सरकारी. 
आय प्राप्त करती हैं । पिछले कुछ काल में जंगलों को तेजी से विनाश होता आ रहा 
है । जंगलों के महत्व को देखते हुए सरकार ने उनके विकास की योजना चलाई है ओर बुक 
गलत ढंग से जंगलों को काटे जाने की रोक-थाम की है। जंगल भविष्य में सरकारकी | 
आय के अच्छे साधन बन सकते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को सन्‌ १९६४-६५ में बनों से ae 
८६ लाख रुपये की आय होने की आशा थी 1 
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| 
| 
३२ 
(६) लिचाई--राज्य सरकारों द्वारा सिचाई कीं जो सुविधायें प्रदात की जाती 
उसके शुल्क के रूप में उन्हें काफी आय प्राप्त होती है ! यह सुविधाय नहर, बिजली 
के बुओं तथा तालाबों आदि से प्रदान की जाती हैं। प्रथम तथा gad पंचवर्षीय 
| 
| 
| 
1 


l 
योजनाओं में सिचाई के साधनों के विकास से कृषि की उन्नति हुई ओर राज्य सरकारों 
OTE * votes ses) की आव बढी । इमी प्रकार ठृतीय योजना 

न्तीय सरकारों के श्राय के में भी सिचाई के विकास में कृसि की उन्नति 

साधन-- सम्भव हुई । उत्तर प्रदेश सरकार को सन्‌ 

१. मालगुजारी । १६६४-६५ में सिंचाई, नौकावहन, atai 

२. MARI | आदि से 55'५ लाख रुपये की आय की 
३. मनोरजन कर | आशा थी । 

४. बिक्री कर | (७) रजिस्ट्रेशन (Registration)— 


~ 


सम्पत्ति के 
का रजिस्टर 


हस्तांतरण तथा अन्य सोदों 
शन कराते समय सरकार को 


५. वनों से श्राय । 
६. सिचाई सुविधा से प्राप्त 


६. कृषि आय कर । 

7१०. आय कर का भाग। 

३.११. केन्द्रीय सरकार से ग्रनुदान | 
$ १२: अन्य कर | 2 
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FIT । उसका शुल्क देना पड़ता है । सरकारी शुल्क 
७. रजिस्ट्रेशन । दिये बिना यह कार्य नहीं हो सकता । 
८. स्टाम्प्स । रजिस्ट्रशन से राज्य सरकारों को बहु 


अधिक आय प्राप्त नहीं होती। यह आय 
का महत्वपूर्ण साधन नहीं 
६५ में उत्तर प्रदेश सरकार को रजिस्ट्रेश 
स्रोत से १७ लाख रुपये की आय का 
अनुमान था ; 


। सनु १६६० 


(८) स्टाम्प्स (Stamps) अदालतों में जो मुकदमे होते हैं उन पर कोर्ट फीस 
देनी पड़ती है । इसके लिये सरकार द्वारा स्टाम्प्स की बिक्री की व्यवस्था है, मुकदमेबाजी 
कम हो जाने के कारण अत्र इस साधन से होने वानी आय भी. कम होती जा रही है। 
उत्तर प्रदेश को सन्‌ १९६४-६५ में इससे १४५ लाख रुपये आय की आशा थी । 
(€) क्षि श्राय कर (Agriculture Income 3%)—वेसे तो आय कर कृषि 
आय पर लागु नहीं होता किन्तु राज्य सरकारों को अलग से कृषि पर आय कर लगाने « 
का आदेश दिया गया है । उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा उड़ीसा राज्य ने कृषि आय कंर 
लगाया है। कुछ अन्य राज्यों ने भी इनका अनुकरण किया है । जमींदारी उन्मूलन के र 
कारण इससे प्राप्त.होने वाली आय घट गई है । अभी तक इस कर की प्रगति उत्साह- | 
जनक नहीं है । उत्तर प्रदेश को निगम कर के आलावा आय करों से सन्‌ १९६४-६५ के न 

बजट के अनुसार ४३२३-६१ लाख रुपये की आय होने की आशा थी । - 2 
(१०) आय कर का भाग (Share from Income Tax) तीसरे वित `| 
भयोग की सिफारिश के आधार पर आय की कुल प्राप्तियों का ६३३ प्रतिशत भाग | 
' में वितरित कर दिया जाता है 


क 
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(११) केन्द्रीय सरकार से ग्रनुदान--राज्य सरकारों की व्यय की मंदों को 
देखते हुए उनकी आय के साधन पर्याप्त हैं । भारत के संविधान के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में आथिक सहायता देती है । इस सम्बन्ध में हर 
पांच साल के बाद वित्त आयोग अपनी faster पेश करता है । तीसरे वित्त आयोग ने 
अपनी सिफारिशों में आय-कर, मृत्यु-कर, सम्पत्ति-कर तथा केन्द्रीय उत्पादन कर का कुछ 
भाग राज्यों में विभाजित करने के हेतु जो दर निर्धारित की है उससे राज्यों की आय 
पूव पिक्षाकृत अधिक हो जायेगी । यही नहीं तीसरे वित्त आयोग ने भारत सरकार द्वारा | 
राज्यों को अनुदान-स्वरूप विस्तृत राशि देने की भी सिफारिश की है । सन १६६४-६५ 
में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान तथा अन्य छपों में केन्द्र से २०७३:८१ लाख रुपये 
की आव होने की आशा थी । . a 

(१२) अन्य कर--अन्य करों में मोटर गाड़ियों तथा पॅट्रोल की बिक्री पर कर. . 
तथा बिजली कर आदि शामिल हैं । ae 
व्यय की मदे 
राज्य सरकारों की व्यय की मुख्य मदें निम्नोक्त हैं-- EEE 
Mtoe 94499994464-99939£445-99494949 ३ (१ ) सिविल waa (Civil = 
प्रान्तीय सरकारो की Administration)-—रज्य सरकारों की 
ओ- व्ययको मदे | व्यय की यह सबसे महत्वपुर्ण मद है । इसके 
१. सिविल शासन | अन्तगंत सामान्य शासन, पुलिस, जेल 
२. राजस्व को सीधो मांगे । आदि की व्यवस्था आती है । राज्य 
३. राष्ट्र निर्माण के कार्य - सरकारें अपनी कुल आय का लगभग २५% 
. ९) शिक्षा । भाग इस मद पर व्यय करती हैं। उत्तरः 


So Yi TR M1) Th 0 


` (अ) स्वास्थ्य सेवा । प्रदेश सरकार का सन्‌ १९६४-६५ में इस 
(iii) उद्योग । मद पर २७७ लाख रुपये खर्च होने काः | 

(४ कृषि सुधार तथा $ अनुमान था। 2 ए = 

सामुदायिक विकास | (२) स्वराज्य को सीधी माँग... 

(४) सहकारिता । राज्य सरकारों को भी विभिन्न करों आदि... 

(vi) सिविल निर्माण, । 'को वसूल करने के लिये धन व्यय करना ज्र 

४. ब्याज । f पड़ता है। यह व्यय इस मद के अन्तगंत 


4-+++ ++++++ ++++ +-+++ ९-९-+६-++५+-+५ ++ +++60 0400400000 4046 
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304 ९+९५+३+++++++९११+++ /+++-+++५+++++ 0 आता है । सन्‌ १९६४-६५ में उत्तर प्रदेश 5 z 
सरकार को राजस्व की सीधी मांगों पर ४१४ लाख रुपए खर्च होने का अनुमान था O 
i (३) सामाजिक एवं विकासाथे सेवार्ये--स्वतन्वता प्राप्ति: के पश्चातु 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना का ध्येय अपनाने, आथिक नियोजन को कार्यान्वित 
करने तथा देश में समाजवादी नमूने के समाज की स्थापना के उद्देश्य को अपनाने के 
कारण राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक एवं विकासाथं सेवाओं पर अधिकाधिक व्यय. 
किया.जा रहा है । इन सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा, सावेजनिक 
स्वास्थ्य, सहकारिता, सिचाई, सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार परियोजतायें 
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बहुध्येयी नदी घाटी परियोजनायें, सड़क निर्माण, श्रम-कल्याण ओद्योगिक विकास ग्राम्य- 
विकास एवं कृषि-सुधार सम्बन्धी कार्य गिने जाते हैं 

: (४) ब्याज राज्य सरकारें जो ऋण केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अथवा मद्रा 
बाजार में लेती हैं उन पर उन्हें प्रति वर्ष काफी व्याज देना पड़ता है । पंचवर्षीय 
योजनाओं के कारण राज्य सरकार को आशिक मात्रा में ऋणों की आवश्यकता पड़ने 
लगी है तथा इस मद के अन्तर्गत होने वाला व्यय बढ़ गया है । उत्तर प्रदेश सरकार को 
सन्‌ .१६६४-६५ के बजट के अनुसार व्याज के रूप में १०-३२ करोड़ रुपए खच होने की 
आशा थी । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हमारी राज्य सरकारें धन की कमी से 

पीड़ित हैँ । उन्हें जो कां सापे गये हैं उनकी तुलना में आय के पर्याप्त साधन प्रदान 
नहीं किये हैं । प्रथम वित्त आयोग के सामने यह प्रश्‍न आया था । काफी विचार करने 
के बाद आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अधिक मात्रा 
में वित्तीय सहायता प्रदान करे । इधर देश के आथिक विकास की गति तीव्र होती जा 
रही है जिससे राज्य सरकारों के वित्तीय उत्तरदायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं । तीसरे वित्त 
आग्रोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफारिश की 
हैं। आयोग ने आय-कर में से राज्य सरकारों का अंश ६०% से ६५% कर देने की 
सिफारिश की है । यद्यपि केन्द्रीय उत्पादन कर में राज्यों का भाग ४०% से घटाकर 
२५% कर दिया है तथापि इस अभाव की पूति के हेतु केन्द्रीय उत्पादन कर में सीम्मलित 
होने वाली वस्तुओं की एक लम्बी सूची बना दी है । इसी प्रकार सम्पत्ति कर, मृत्यु-कर 
और सहायक अनुदान के स्वरूप में तीसरे वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को विस्तृत 
राशि दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों 
से शायद राज्य सरकारों की आय के साधनों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिससे | 
उनकी वित्तीय अभाव को समस्या काफी सीमा तक दूर हो जावेगी । 


प्रश्‍न भारतीय सार्वजनिक ऋण के आकार तथा स्थिति पर प्रकाश 


डालिये। क्या श्राप स्थिति को सन्तोषजनक मानते हैं (कलकत्ता १६५५) 
: Describe the size and position of India’s public debt. Do you | 
regard the position as satisfactory ? (Calcutta, 1955) | 


` ` आधुनिक युग में प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्व इतने अधिक बढ़ गये हैं कि | 
उन्हें पूरा करने के लिये भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है । यह धन करों के _ 
द्वारा तो प्राप्त किया जाता है किन्तु कुछ आय के लिये सरकार ऋण लेकर भी अपना | 
कार्य चलाती है.। सार्वजनिक ऋण प्रायः विकास की दीर्घकालीन योजनाओं को चलाने | 
के लिये, युद्ध के लिये अथवा अल्पकालीन तथा अस्थाई कमी को पुरा करने के हेतु लिये | 
जाते हैं। जिस प्रकार राजस्व में सार्वजनिक व्यय तथा आय का. महत्व है उसी प्रकार | 
` . ` सार्वजनिक ऋण का भी है। प्रो० Ho $o मेहता (J. K. Mehta) के m में, | 
ee सार्वजनिक ऋण एक वर्तमान घटना है और इसका उदय [वश्व में जनतान्त्रिक सरकारों _ 
aon . छे विकास के SIT. हुता हे. ०(09719/0 9078 macompasativelyimodern pheno- A 
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‘mena and has come into existence with: the development of demo- ३ 
‘cratic form of Governments in the world) सार्वजनिक ऋण. के सम्बन्ध में एक | 
अन्य महत्वपुर्ण प्रश्‍न उनके भुगतान का है। इसके लिये सरकार के पास कई उपाय रहत 
है । प्रथम तो पुराने ऋणों में बदल दिया जाता है, gat, सरकार अपनी राजस्व 
'की आय में कुछ भाग प्रतिवर्ष एक अलग सुरक्षित कोष में जमा करती जाती है और 3 
अन्त में उसी में से क्रण का भुगतान कर दिया जाता है । सरकार ऋण का भुगतान 
करने को मना भी कर सकती है (Bepudiation) किन्तु यह साधारण परिस्थितियों में 
नहीं होता 1 विद्वानों का मत है कि सार्वजनिक ऋणों का भार आने वाली पीढ़ियों. पर 
पड़ता है इसलिये सरकार को देख लेना.चाहिए कि ऋण उचित कार्य के लिये ही लिए 
जा रहे हैं । अनुत्पादक कार्यों के लिये जो ऋण लिये जाते हैं वे देश पर एक प्रकार. के 
भार के रूप में होते हैं। यह बात केवल घरेलू ऋणों पर ही लागू नहीं होती | 
विदेशी aa पर भी लागू होती है। | - >: जा आओ 
भारतीय सावँजनिक ऋण का आकार तथा स्थिति--भारत में सार्वजनिक 
ऋण का प्रचलन ईस्ट-इन्डिया. कम्पनी द्वारा किया गया। ईस्ट-इन्डिया कम्पनी ने 
सावेजनिक क्रण प्राप्त करके भारत में कई युद्ध लड़े और अपने शासन का विस्तार 
किया | जिस समय भारत का शासन कम्पनी. के हाथ से ब्रिटिश सरकार के हाथ 
आ.ग़या उस समय भारत का कुल .सावेजनिक ऋण लगभग १० करोड़ पौंड | 


इसका कुछ भाग रुपये के रूप में और कुछ स्टलिग के रूप में था। . | 


Rago केः पश्चात्‌ भारत सरकार ने उत्पादक कार्यों के लिये कर्ज प्राप्त fad T 
इन कार्यों में नहरों तथा रेलों का बनाना प्रमुख था । १८७६ में भारत का उत्पादन ३ 
८५९:करोड़ रुपये तथा अन्य.क्रण- १०५'८ करोड़ रुपये था । २० वीं शताब्दी 
प्रारम्भ तक भारतीय रेले घाटे में ही चलती रहीं और रेलों का निर्माण बजट की 
में से न होकर ऋणों के- द्वारा ही होता रहा । १८६५८ में भारत का उत्पादक 
१६९'३ करोड़ रुपये तथा साधारण ऋण ६३ करोड़ रुपये हो गया था। 

_ १८९९ से १६१३ तक भारत के उत्पादक ऋणों में अधिक वृद्धि हुई। इसका 
कारण .यह था कि सरकार ने रेलवे कम्पनियों से कुछ रेले खरीद लीं । 
साधारण ऋण को उत्पादक ऋणों में बदल दिया । १६१४ में प्रथम महायुद्ध fas 
जिसके फलस्वरूप भारत के अनुत्पादक ऋण बढ़कर २०४६४ करोड़ रुपये हो गये यही 
स्थिति उत्पादक ऋण की भी थी । यह १९१४ में ४११-२ करोड़ रुपये से बढ़कर. 
में ४४६-२ करोड़ रुपये हो गया था | रेलों की उन्नति पर और अधिक धन व्यय 
के-कारण यह १६२४ में ५७८३ करोड़ रुपये हो गया । सन्‌ १९२९-३१ की. 
व्यापी आथिक मन्दी के समय सरकार को घाटे के बजट बनाने पड़े तथा १६३४ 
सरकारी ऋण की' मात्रा'बढ़कर १२२४ करोड़ रुपये हो गई। सन्‌ १९३९ में 
महायुद्ध fag जाने पर सरकारी ऋण को मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। ' 
भारत का सरकारी ऋण १८६० करोड़ रुपये था । युद्धकाल में भारत के स 
की बनावट में भी महान परिवतंन हुए । सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह हुई कि. 
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'का पौण्ड-ऋण जो १६३६ में ४६४६ करोड़ रुपये था, १६४५ में घटकर केवल ३ ३:१९ 
करोड़ रुपये रह गया । इसका कारण यह था कि युद्ध-काल में ब्रिटेन ने भारत से काफी 
मात्रा में सहायता और ऋण प्राप्त किया था । 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर आशिक नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों 
की वित्तीय व्यवस्था करने के सन्दर्भ में भारत के सार्वजनिक ऋण में काफी वृद्धि हुई 
है। प्रथम योजनावधि में ३६० करोड़ रुपये के आन्तरिक ऋण प्राप्त हुए तथा द्वितीय 
योजनाकाल में १२०० करोड़ रुपये के आन्तरिक ऋण प्राप्त हुए । तीसरी योजना में 
१४०० करोड़ रुपये आन्तरिक ऋणों के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान रक्खा गया | 
: पृष्ठ ३७ की सुची से स्पष्ट होता है कि भारत पर कुल मिलाकर सन्‌ १९६३-६४ 
भें ८५६६९५ करोड़ रुपये का ऋण था । सन्‌ १९६४-६४ में यह राशि ६६५८ करोड़ 
रुपये हो जाने का अनुमान है । 
भारत का सार्वजनिक ऋण वाषिक राजस्व की आय का लगभग आठ गुना 
afam है। यह स्थिति देखने में बड़ी गम्भीर प्रतीत होती है किन्तु त्रास्तव में स्थिति 
इतनी खराब नहीं है। जो भी धन विकास के कार्यों के लि उधार लिया जाता है उससे 
देश की राष्ट्रीय भाय में वृद्धि होती है और यह ऋण देश के लिये आवश्यक ही है । 
भारतीय सावंजनिक ऋण की एक बड़ी विश्षेपता यह है कि अब तक इसका - 
६० प्रतिशत से भी अधिक भार ऋण (Rupees Loans) के <q में है जो देश के 
' अन्दर प्रसारित किया गया है । विदेशी कों को मात्रा अपेक्षाकृत कम gı द्वितीय 
योजना काल में भारत सरकार को ६०० करोड़ रुपये घरेलू ऋण के रूप में, ५०० 
करोड़ रुपये अल्प बचत के रूप में तथा ७५० करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में 
प्राप्त होने का अनुमान था। अमरीका, रूस, पश्चिम जम नी, जापान तथा अन्य देशों | 
से भारत को विदेशी ऋण प्राप्त हो पाये । इन सबका सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि देश 
के सावंजनिक ऋण की मात्रा और अधिक बढ़ जायेगी । यदि हम झी घता के साथ देश 
का विकास करना चाहते हैं तो यह कार्य करना ही पड़ेगा । : 
भारत सरकार जो ऋण लेती है उसका कुछ भाग राज्य सरकारों को भी ऋण 
के रूप में दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को इस पर ब्याज प्राप्त होता है। १६६४- 
६५ के बजट के अनुसार भारत सरकार ने कुल मिला कर ८६०५-३३ करोड़ रुपये ऐसे 
कामों के लिये दिये हुये हैं, जिनसे उसे ब्याज मिलता है । इसके अतिरिक्त सरकार के | 
पास नकदी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ आदि हैं जिनमें पुँजी का विनियोग किया हुआ है। | 
इन सब का मुल्य कम कर देने के वाद कुल सार्वजनिक ऋण जिस पर सरकार को ब्याज | 
देना पड़ता है, उसका मूल्य केवल ८८४ करोड़ रुपए रह जाता है। शेष पर सरकार 
` एक ओर से व्याज वसूल करती है और दुसरी ओर दे देती है। घरेलू ऋणों के कारण | 
. करदाताओं पर अवश्य कुछ भार रहता है किन्तु देश की सामान्य आथिक स्थिति पर _ 
. कोई भार नहीं पड़ता, क्योंकि देश का धन देश के अन्दर ही रहता है। तिदेक्षी ऋणों 
. का देश के भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु अभी तक ऐसे कर्जो का भार _ 
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भारत में सार्वजनिक ऋण (करोड़ रुपयों में) 
प्राप्ति का स्रोत AT १९३८-२३६ (ERR 
(पूर्वकाल में)» (द) पूर्वकाल “| १७६३-६३ | विवा 


आन्तरिक ऋण (Internal Debts) 


१. ऋण ४३७८ ३११४-४६ | ३२२२” 
२. दू ष ४६३० | १३५९५५ १६३५.५६ 
है. गर कोषीय ऋण र २२५१३ २११२६४ | २२१८३१ 
(i) सयुक्त राज्य सरकार निवेश जमा कोष — ४०८०३ | ३२३-१६ 
(ii) afra फण्ड १-०३ ०:२६ | . ०,२४ 
(iii) १० वर्षीय ट्रेजरी सेविग 2 
डिपोजिट सर्टोफिक्रेट = ७६ aY 
(iv) १० वर्षीय सुरक्षा जमा सर्टीफिकेट — co ao 
(४) डाकखाना बचन वेक जमा ८१८८ ५०५"२२ | ५३८७२ 
(vi) अनिवार्यं जमा — १५०० २५:०० 
(शॉ) क्युमूलेटिव टाइम डिपोजिट ` — २०२३ | ३२:२३. 
(viii) १२ वर्षीय राष्ट्रीय योजना । 

; बचत सर्टीफिकेट — ३४२° "ay 
(ix) १२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टीफिकेट — १ fens E 
(x) डाकखाना नकद और सुरक्षा बचत Fol ५६-४७ ०'६४ | ००४७ 
(५1) राष्ट्रीय बचत सर्टीफिकेट — ९६-८३ ८४-७७ 
(xii) १० वर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टीफि| -- १५:६१ | . १४-७१ 
(ziii) राज्य प्रावधान कोष ' ७२"४० ४२०५६ | ४७४८८ 
(xiv) अन्य १०२५ २२:४३. २३८१ 
४. जमा २७:३४. | २२१'५७'| २६४-३६5 
(i) हास विकास भोर सुरक्षित कोष २७:३४ २००५० | २४३-६७ 
(ii) अन्य जमा — '२१"३७.|. .; २०६६ 


कुल आन्तरिक ऋण | ७३६६४ | ६८०८५२ | ७२४०४४ 


विदेशी ऋण (Foreign Debts) _ ; 
१. संयुक्त राज्य à — ७७६'२० | १०४८-६४ 
२. अमरीका आयात-निर्यात बेक से ऋण — १००१२२ | १०४५४ 
३. सोवियत रूस — १६७७५ २३६००... 
४. ब्रिटेन (सरकार) १ — २२००० ¦ २३६-३१ 
५. ब्रिटेन (रेलवे सम्बन्धी) ४४४३२ ०९०६ | ००८ 
६. जमेनी _ — १७२३१०८ ¦ १६१०४ 
७. विश्व बेंक - = Raga ¦ १७६९०११ 
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निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में 
सार्वजनिक ऋण का भार अपेक्षाकृत बहुत कम है, भारत सरकार का लिया हुआ ऋण 
देश की राष्ट्रीय आय का केवल ६०% है जवकि अमरीका और इङ्गलँड की सरकारों 
द्वारा लिये हुए ऋण उन देशों की राष्ट्रीय आयों के क्रमशः १२६% आर २४६% हैं। 
Sto So के० मेहता (J. K. Mehta) के शब्दों में यह कहना पर्याप्त होगा कि “हमें 
अपने राष्ट्रीय ऋण के भार को देखकर घवराने की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में 
इसमें आगे भी वृद्धि का क्षेत्र है । हमारे राष्ट्रीय ऋण का ७५% भाग उत्पादक होने से 
हम सव भाग्यशाली हैं । रिजर्व वेक aia इण्डिया की सहायता के माध्यम से भारत 
सरकार ऋणों को उचित उद्देश्यों के लिये आरी कर रही है । अतएव ऋण की कुल . 
मात्रा में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है 1” 
. (This should be enough to tell us that we need not to be afraid 
of the magnitude of our national debt, In fact there is scope for a 
further increase in it. We are all fortunate as roughly 75% of our 
national debt is productive, Through the help of the Reserve Bank 
of India the Government is floating loans on sound lines and there 
is nothing to worry about quantum of loan). E) 


प्रश्‍न १०-भारत सें स्थानीय सरकारों की वित-व्यवस्था के सिद्धान्तों 

की व्याख्या कीजिये तथा उनकी श्राय ओर व्यथ की मुख्य adi का उल्लेख 
कीजिये । | (सागर १६६१) 
£ Discuss the principles of local finances and describe the main 
“ sources of revenues & expenditure of local bodies in India, र 
छ (Sagar 196 1) 
प्रावकथन--वस्तुतः किसी देश के नागरिकों को जनतन्त्रीय भावना की शिक्षा. 

देने के हेतु स्थानीय संस्थायें महत्वपूर्ण इकाइयां हैं । स्थानीय संस्थाओं का उद्देश्य 
नागरिकों की प्रत्यक्ष सेवा करके उनमें स्वाभिमान और प्रातृभाव भरना होता है । | 
डा० atto एन० भागंव (R. N. Bhargava) के शब्दों में, “स्थानीय संस्थायें जने- | 
तन्त्रीय नेताओं के लिए प्रशिक्षण-श्षेत्र प्रदान करती हैं तथा कुछ सामाजिक सेवाओं, | 
` जंसे--प्राथमिक शिक्षा, जागरूकता, व्यापक जलानुवेधन का नियन्त्रण, जल-पूर्ति, प्रकाश, । 
पाक; स्थानीय सड़कें आदि को प्रदात करने की हृष्टि से भी इनका विशिष्ट महत्व है।” | 
स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, “स्थानीय स्वशासन fat भी अच्छी 
_ लोकतन्तरीय व्यवस्था का सुदृढ आधार होता है और होना भी चाहिये । हमें कुछ ऐसी. 
आदत पड़ गई है कि हम लोकतन्त्र की उपरी अवस्था के बारे में सोचते हैं, उसकी 

` निचली. अवस्था के बारे में नहीं । लोकतन्त्र की ऊपरी अवस्था के बारे में तब त 
a सफलता नहीं मिलेंगी जब तक कि निचली अंवस्था से ही उसको सुदृढ न किया जाये ।' 


देश क. महानगर, पालिका, 07९/921, (664९701145), नगरपालिका 
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(Municipalities), जिला-परिषदू (District Boards) तथा ग्राम पंचायत (Village 
Panchayats) आदि स्थानीय संस्थायें पाई जाती हैँ। : 
स्थानीय वित्त-व्यवस्था के नियम-प्रोफेसर कॅनन के अनुसार स्थानीय | t 
करारोपण में सरकार को निम्नलिखित दो सिद्धान्तो का पालन करना चाहिये-- | 
(१) स्थानीय नागरिकों को स्थानीय सरकार की सेवाओं से जितना प्रत्यक्ष 
लाभ प्राप्त होता है उसी के अनुपात में उसे कर देना चाहिये । र 
(२) प्रत्येक कर दाता को अपनी कर देने की योग्यता के अनुसार कर प्रदान. 
करना चाहिये । ai 
यदि उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार करारोपण किया जाये तो ऐसी करः व्यवस्था 
न्यायपुर्ण मानी जायेगी किन्तु व्यावहारिक रूप से इन सिद्धान्तो का पालन करना 
कठिन कार्य प्रतीत होता है क्योंकि करदाता की योग्यता तथा प्रत्यक्ष लाभ का 
उचित तथा सरल मापदण्ड नहीं हो सकता । 
स्थानीय सरकारों की आय तथा व्यय की व्याख्या करते समय सर्वप्रथम ह्मः 
नगरपालिका की आय के साधनों की व्याख्या करेंगे । : : 
तगंरपालिकाओं को आय के साधन--भारत में नगरपालिकाये a 
जिन साधनों से आय प्राप्त करती हैं, उन्हें हम. निम्नलिखित ant में विभाजित 
सकते हैं-- 
() प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) | 
(ii) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) दु 
(1) व्यापारिक कार्यों. से प्राप्त आय (Income. from Comm 
Functions) १ 
(iv) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (Grants-in-Aid from 
Government) >> ni 
() प्रत्यक्ष कर- स्थानीय संस्थाओं द्वारा रोपित प्रत्यक्ष करों सें. सर्म्पा 
का महत्वपूर्ण स्थान है । सम्पत्ति कर मकान मालिकों पर, उनके मकान के. 
किराये के आधार पर, लगाया जाता है । अनेक राज्यों, स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
कर में प्रगतिशीलता (Progressiveness) का अंश पाया जाता है । आजकल 
स्थान पर मकानों के किरायों की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण नगरपालिक 
आय की मात्रा भी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है, लेकिन दूसरी ओर अगर 
का किराया कम हो जाग्ने तो आय की मात्रा भी कम हों सकती है । मकान 
अलावा यह संस्था व्यापार तथा पेशे आदि पर भी कर लगाकर आय प्राप्त 
करती है । लेकिन इस प्रकार के कर का महत्व केवल मद्रास, बंगाल तथा म 
ही है, क्योंकि अन्य प्रान्तों में इन करों को नहीं लगाया गया है। बंगाल उ 
उड़ीसा, बिहार तथा आसाम के प्रान्तों में नगरपालिकाये व्यक्ति पर भी 
Persons) लगाती हैं। यह कर मनुष्य की समाज में स्थिति, उनके परिवार 


की संख्या तथा उनकी आमदनी के आधार पर लगाती है। कभी-कभी 
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नौकरों (Domestic servants), कुत्तों, पशुओं, यात्रियों (Pilgrims), धोबियों, 
गाड़ियों, बाजारों तथा मनोरंजन आदि पर भी कर लगाकर छाय प्राप्त करती हैं । 
भारत के अनेक राज्यों में सम्पत्ति कर नगरपालिकाओं की आय का महत्वपूर्ण जोत है। 
अनुमानतः पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार व उड़ीसा की नगरपालिकाओं तथा मद्रास व. 
बम्बई ,नगरों की नगरपालिकाओं को अपनी कुल आय का क्रमशः ८२%, ७०%, 
७७%, ४७% भौर ४६% सम्पत्ति कर से प्राप्त होता है । 

(ii) अप्रत्यक्ष कर (indirect 725)-नगरपालिक्ा कुछ परोक्ष कर लगाकर 
भी आय प्राप्त करती है । परोक्ष करों में प्रायः निम्नांकित तीन प्रकार के करों में से 
कोई लगाया जाता है-- 

(A) चुङ्की कर (Octroi Tax) -प्रत्येक नगर में अन्य स्थानों से कुछ सामान 
आया करता है । चाहे यह सामान रेल द्वारा थाये या सड़क अथवा पानी के मार्ग से, 
उस स्थान की नगरपालिका जिस स्थान पर यह माल आता है, इस सामान पर चुद्धी. 
कर लगाती है । यह कर बहुत ही प्राचीन काल से भारत में लगाया जा रहा है। इससे 
भी नगरपालिका को बहुत आय प्राप्त होती है । यह कर वस्तु के मुल्य के अनुसार वसूल 
किया जाता है । कुछ वस्तुओं पर इस कर की छूट दी गई है, जैसे वे वस्तुये जिन पर 
सीमा कर अथवा उत्पादन कर लग गया हो FA नमक तथा शराब आदि यात्रियों के घरों 
भें काम आने वाले सामान, डाक पासंल आदि पर भी यह कर नहीं लगाया जाता । 

चुङ्गी कर के दोष--इस कर के मुख्य दोष ये हैं-- (0) एकत्र करने में बहुत 
दोष पाये जाते हैं । (ii) ब्यापार की उन्नति में बाधक । (11) लोग कच्चे बीजक अथवा | 
HS बीजक दिखाकर बहुत कम कर देने का प्रयत्न करते हैं और कई बार सफल भी हो | 

-जाते हैं । (iv) इस कर में सुविधा तथा निश्चितता का गुण नहीं पाया जाता। (५) इस | 
कर से भ्रष्टाचार फलता है क्‍योंकि मुन्शी व्यापारियों से घूस लेने का प्रयत्न करते हैं । 
इन दोषों के कारण अनेक fest ने इस कर का विरोध किया है.। लेकिन इससे पर्याप्त. 
आय प्राप्त होने के कारण नगरपालिका इसे छोड़ नहीं सकती । 

(B) सीसा कर (Terminal Tax)—ag कर केवल उन्हीं वस्तुओं पर 
परिमाण के आधार पर लगाया जाता है जो रेल द्वारा अन्य स्थानों से आता है। सीमा | 
कर पानी अथवा सड़क द्वारा आने वाले माल पर नहीं लगाया जाता वरन्‌ उस माल पर 
तो सीमा मागं शुल्क (Terminal To]! Tax) लगाया जाता है । १ ce 
(0 मागे शुल्क (Toll Tax)—ase तथा पानी के मार्ग द्वारा आने वाले. 
माल पर जब परिमाण के आधार पर कर लगाया जाये तो उसै: मागं शुल्क कहते हैं. 
जिन स्थानों पर AST नहीं होती वहां की नगंरपालिकाय सीमा कर (Termi 
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सकती है । | ; 
(A) नगरपालिका इन पर दो प्रकार से कर वसूल करती है-- 
(i) सबसे सामान्य कर लेना (Flate Rate) | ; 
(1) पानी के उपभोग के अनुसार कर लेना. (Meter system) । 
(B) बिजलो--कुछ स्थानों पर नगरपालिका स्वयं ही बिजली को तैयार 
उपभोक्ताओं में, वितरित करती है, जिससे उसको आय प्राप्त होती है । 
(0) गेसे-कलकते जैसे स्थानों पर नगरपालिका स्वयं गैस का उत्पाद 
उपभोक्ताओं के पास स्वयं बिजली की भांति पहुँचाती है, जिससे आय प्राप्त होतं 
(D) आवागमन के साधनों का प्रबन्ध--दिल्ली तथा बम्बई जैसे कु 
बड़े शहरों की नगरपालिकाय नगर मे बसें तथा ट्राम गाडियाँ चलाती हैं जिनसे 
के रूप में काफी आय प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त यह सड़क बनाने तथा. 
करने में व्यय करती हैं, सड़क से लाभ पाने वालों से भी शुल्क के रूप में कुछ 
. जेसे साइकिल सवार से, रिक्शा; बस, मोटर, ट्रक आदि के मालिक से जो कि 
नगर की सड़कों पर चलाते हैं । | न. 
(iv) राज्यों द्वारा प्राप्त अनुदान (Grants-in-aid from Provincia 
Governments)—aqafa सभी राज्यों की सरकारों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को 
अनुदान दिये जाते हैं, तथापि ये. अनुदान अभी तक स्थानीय संस्थाओं की | 
महत्वपूर्ण स्रोत नहों हैं। यह सहायता मुख्य रूप से विभिन्न संस्थानों की 
लागतों के कुछ भागों को पूरा करने के हेतु दी जाती हैं, यथा वाटर aaa, 
सम्बन्धी योजना, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना, अस्पतालों, शिशु कल्याण : केन्द्र 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम आदि । ये अनुदान अधिकतर कुछ खर्चो के हेतु. 
अनुपात में दिये जाते हैं। इसलिए इनका किसी संस्था विशेष की आवश्यकता 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता । स्थानीय वित्त-व्यवस्था में सहायक अनुद 
महत्व तीन दृष्टिकोण से है-- (क) सहायक अनुदानों द्वारा राज्य सरकारें अपने 
अधिकार क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एकरूपत 
हैं । (ख) इन अनुदानों के द्वारा राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं को कु 
. वांछुनीय उपाय बरतने को बाध्य कर सकती हैं। (ग) सहायक अनुदान स्थानीय सर 
को अपना आधार YES बनाने तथा अपने कार्यों को अबाध गति aS 
बना देते हैं। | 0 
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नगरपालिका का व्यय (Expenditure of the Municipalities) — 
नगरपालिका के व्यय को हम दो भागों में बांट सकते हैं--प्रथम वे व्यय जिन्हें अनिवार्य 
रूप से करना ही पड़ता है तथा दुसरे, वे व्यय जिन्हें करना उसकी इच्छा पर निर्भर . 

- करता है-- 

(१) श्रनिवार्य कार्यो पर व्यय (Expenditure on obligatory functi- 
` 019)--नगरपालिका को कुछ कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं जैसे सफाई, स्वास्थ्य 
प्रारम्भिक शिक्षा, पानी, आवागमन के साधनों का प्रवन्ध तथा प्रकाश आदि । इन कार्यों 
पर होने वाले व्यय को अनिवार्य व्यय कहते हैं । 

(२) निर्णयात्मक कार्यों पर व्यय (Expenditure on Discretionary 
1प्रा८0०015)--नगर॒पा लिका अतिवाये कार्यों के अलावा भी लोगों के मानसिक विकास 
के लिये कुछ अन्य कार्यों को करने का भी निर्णय कर लेती है जैसे पुस्तकालय तथा 
वाचनालय की स्थापना तथा प्रबन्ध, पार्क व व्यायामशालाओं की व्यवस्था, मेलों भादि . 
के प्रबन्ध । इन कार्यों पर व्यय होने वाले व्यय को ऐच्छिक व्यय कहते हैं । 

नगरपालिकाओं के अनिवार्य कार्ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतएव इन कार्यों 
पर नगरपालिका को अनिवायंतः व्यय करना पड़ता है। परन्तु महत्व की दृष्टि से 
नगरपालिकाओं का निर्णयात्मक कार्यों पर व्यय भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि 
प्रमुख कार्यो के साथ-साथ इन कार्यों का भी नागरिकों के हेतु समान महत्व है । अत 
व्यवहार की दृष्टि से कार्यों का यह विभाजन महत्वपूर्ण नहीं है। आजकल नगरपालिकाओं 
के ऐच्छिक कार्यं भी अनिवार्य बनते जा रहे हैं। 

ः जिला बोर्डो की आय तथा व्यय ै 

जिला बोर्डो के आय के साधन (Resources of Income)—जिला परिषदों 

के करारोपण के अधिकार अपेक्षाकृत सीमित होते हैं । ग्राम: पंचायतों के विकास के 

कारण इन संस्थाओं द्वारा कर लगाने का अधिकार तथा क्षेत्र बहुत अंश तक सीमित 
होता जा रहा है। इसकी आय के साधन निम्नलिखित हैं--- 

4 +++३++१+++++++++++++ *+:३++३-++++++ औ (१) भूमि पर उप-कर--जिला 


$ जिला बोर्डो की आय के $ परिषदों के करारोपण सम्बन्धी अधिकार 
$. साधन ‡ अपेक्षाकृत सीमित होते हैं 1. ग्राम पंचायतों: 
i १. भूमि पर उपकर | f के विकास के कारण इन संस्थाओं के कर 
ER सम्पत्ति या परिस्थिति पर $ लगाने का अधिकार और क्षेत्र बहुत अंश तक 
। कर । | सीमित होता जा रहा है। इनका सर्वाधिक 
=e | ३. माग शुल्कः (Tol Tax) | $ महत्वपूर्ण कर भूमि उपकर (Land Cess) 
E ४. कांजी हाऊस | “३ है जो कि मालगुजारी के अनुसार लगाया 
FOE: c a ` त्य जाता है। : 
$' ६. सहायक अनुदान । 3 (२) सम्पत्ति या परिस्थिति पर 


164/4+4+++++-+++११+++++++++> कर (Tax on Property and Circum- 


s JE कर मः हैसियत "करे RA से" YR “क्षति हैं । यह कर | 


27 raga 2 
॥, 28०६ nN 
+ है? + 
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मनुष्य की कुल आय पर लगाया जाता है । यह एक प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर (Progres- 


sive Direct Tax) है। उत्तर प्रदेश में यह कर २०० रुपये तक नहीं लगाया जाता 
बल्कि इससे अधिक सम्पत्ति पर कर वसुल किया जाता है | eee pee 7 
( ३) मागं शुल्क (Toll Tax) जिला बोर्ड भी नगरपालिका की भांति म 
शुल्क प्राप्त करती है । इसमे. थोड़ी बहुत आय प्राप्त हो ही जाती है । जिस जिले 
बोर्ड की सीमा में जो नदी पड़ती है, उस नदी के घाटों को. ठेके पर देकर यह शुल्क वसूल 
किया जाता है । घाटों का ठेका देने में जिला बोर्ड बोली लगाती है क्योंकि इस नीति 
अधिक आय प्राप्त हो सकती है | ठेकेदार इस जिला बोर्ड को दिये गये शुल्क को- 
करने के लिये उनसे कर वसूल करता, है जो उस घाट पर उतरते हैं। इस कर बड़ी 
आलोचना की जाती है क्योंकि ठेकेदार ग्रामवासियों को बड़ा तंग करते हैं जिसके कारण 
वे अपना अधिकांश अनाज -मण्डियों में न ले जाकर गांवों में ही बेच देते हैं। इससे उनक 
कम मुल्य पाकर हानि सहन करनी पड़ती है । 
(४) काँजी हाऊस (Cattle pounds)—faar बोर्डो को इस हाउस से भ 
कुछ आय प्राप्त हो जाती है। , ; : AE 
(५) मेले (79175)- जिंस जिला बोड के क्षेत्र में जो मेले i 
उस स्थान के किराए के रूप में काफी आमदनी प्राप्त हो जाती है, Ta मेरठ 
नौचन्दी तथा गढ़ के मेले से जिले के जिला बोडं को आय प्राप्त होती है। | $ 
; (६) सहायक श्रनुदान (Grants-in aid)— fer परिषदों को अपनी आ. 
के अधिकांश भाग के लिये राज्य सरकारों के अनुदानो पर निर्भर रहना पड़ता है 
इनके अपने आय के स्रोत बहुत सीमित भोर बेलोच हैं। राज्य सरकारों 
परिषदों को आवर्ती और समबद्ध दोनों ही प्रकार के अनुदान दिए जातै: 
परिषदों को. अनुदान उनकी सामयिक सहाग्रतानुसार दिये जाते हैं। इस | 
व्यवस्था के द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय संस्थाओं में समरूपता लाने 
नियन्त्रित करने का अधिकार मिल गया है। 
जिला RE का व्यय (Expendit0re)—एक नगर में जो कामः 
करती है, वही काम ग्रामों में जिला बोर्ड को करना. पड़ता है । अतः जिः 
कार्यो को नगर में करने के लिये नगरपालिका को जिन-जिन मदों पर व्यय करन 
है, ठीक उन्हीं मदों पर जिला बोर्ड को भी व्यय करना पड़ता है। संक्षेप में, हम पुनः 
व्यय की मदों की ओर संकेत कर देते हैं जैसे प्रारम्भिक शिक्षा के. विस्तार 1 
चिकित्सा तथा अस्तपतालों की स्थापना पर व्यय, चेचक, प्लेग, कोलरा आदि 
की रोक में व्यय, मेले तथा प्रदशनियों की व्यवस्था में व्यय, पशुओं की दशा 
करने में व्यय, सड़कें बनवाना, इनके किनारों पर पेड़ लगवाता, तालाब. 
सफाई पर व्यय करना पड़ता है । अतः जिला बोड की व्यय की मदे भी 
की मदों के समान काफी महत्वपूर्ण है । इन पर व्यय अधिक | ( 
पालिका तथा जिला बोड की आय के साधन बहुत ey 


a 
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ग्राम पंचायतों की आय तथा व्यय 

आय के साधन (Resources of 172८077०)-प्राम पंचायतों को भी भनेक 
साधनों से आय प्राप्त हो सकती है। हम इसकी आय कें साधनों को दो भागों में बाँट 
सकते हँ-- 

ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों में भिन्न-भिन्न 
हैं। सामान्यतया सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य सम्पत्ति कर लगाया 
जाता है । अधिकांश राज्यों में पंचायतों को सेवा कर, मालगुजारी पर कर, .व्यापारों, 
वृत्तियों और आजीविकाओं पर कर तथा जनवरों व गाड़ियों पर कर लगाने का अधिकार 
प्राप्त है । इसके अलावा कुछ राज्यों में पंचायत चु गी, माल की बिक्री पर कर, यात्री- 
कर, मार्ग-कर, थियेटर-क़र, मेलों और त्यौहारों पर कर तथा विवाहों पर कर लगाती हैं। 

(२) करों के अलावा भी ग्राम पंचायतों को अनेक साधनों से आय प्राप्त हो 
सकती है जैसे सार्वजनिक स्थानों के किराये, घात तथा वृक्षों की विक्री से आय, कूड़े 


` करकट से आय, झगड़ों का फैसला करने की फीस तथा जुर्माने आदि से प्राप्त आय । 


राज्य की सरकारें भी ग्राम पंचायतों को कुछ आथिक सहायता प्रदान करती हैं । 

ग्राम पंचायत का व्यय--ग्राम पंचायत के व्यय को भी हम अनिवार्य तया 
ऐच्छिक दो भागों में बाँट सकते हैं । मार्ग व नालियों के बनवाने, शुद्ध जल की व्यवस्था 
करने, तालाब तथा कुओं की सफाई करने, मरम्मत तथा रक्षा करना, रोशनी का 
प्रबन्ध करना, मेले तथा TS का प्रबन्ध करना, पाठशाला की स्थापना करना, चिकित्सा 
का प्रबन्ध करना, भयंकर रोगों को रोकना आदि पर होने वाले व्यय अनिवार्य व्यय के 
अन्तर्गत आते हैं। बाग लगाना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, खेल कूद के मंदानों की 
व्यवस्था करना, व्यायामशालायें बनवाना, पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित करना 
निःसहांय तथा पीड़ियों की सहायता करना, आग बुझाने का प्रबन्ध करना, आंकडे 
एकत्रित करना तथा उद्योग-धन्धों व व्यापार की उन्नति में सहायता करने आदि पर 
होने वाला व्यय ऐच्छिक है । भतः नगरपालिका तथा जिला ais को ही भांति ग्राम 
पंचायत के भी कार्य बहुत हैं जबकि आय के साधन सीमित हैं, जिससे इसके सामने सदा 
afas कठिनाई रहती है। अतः आय के साधनों में कुछ सुधार होने चाहिये | 

सुधार सम्बन्धी सुझाव-डा० maaa (Gyan Chand) के शब्दो में 
भारत में स्थानीय संस्थाओं के साधनों की गरीबी सभी को विदित है तथा स्थानीय वित्त 


की समस्या में इस पर वाद-विवाद करने की कोई आवशयकता नहीं है। वस्तुत 


स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय साधन दिए बिना उनके कत्तंव्यो में वृद्धि कर देना, 
सरदार बल्लभ भाई पटेल के दाब्दों में “ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी मृत स्त्री के 


AEA पट्टी करना | 


` अंतः हमारे सामने अब ट यह प्रश्‍न है कि इनकी आयों में सुधार निश्चित रूप से 
होना चाहिये क्योंकि यही संस्थायें भारत की आधारशिलाये हैं। यही देख का अच्छा 
= बिकास कर सकती हैं । इनके विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक सुझाव दिये गये 


| 
नु १९५१ में प्रकाशित स्थानीय अथ-प्रबन्ध जचि समिति (Local Finance 
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Enquiry Committee) की रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे | 
(i) मालगुजारी की मात्रा में थोड़ी-सी कमी कर दी जाए ताकि स्थानीय संस्थाय 
भी कुछ कर वसूल कर सके । पंचायतों के क्षेत्रों से वसूल होने वाली मालगुजारी. 
कुछ भाग पुनः पंचायतों को भी मिलना चाहिये। - हु 
(ii) गाड़ियों पर कर (Tax on Vehicles), अचल सम्पत्ति कर (Immovat 
Property Tax), मनोरंजन कर (Entertainment Tax) तथा बिजली कर ३ 
लगाने का अधिकार राज्यों से छीनकर स्थानीय संस्थाओं को दे दिया जाये । he 
(ii) रेल सड़क तथा वायुयान द्वारा लाये व ले जाये गये यात्रियों पर सीमा 
कर (Terminal Tax) लगाकर इनसे प्राप्त तमाम आय को स्थानीय संस्थाओं : 
देना चाहिये 1. l 
(iy) नगरपालिका को विज्ञापन कर लगाने का अधिकार दिया जाये 1. 
() स्थिति, पेशे तथा सम्पत्ति करों की दशा में पुनः सुधार किया जाये 
जिन स्थानों पर जो संस्थाएं यह कर नहीं लगातीं उन्हें यह कर लगाने चाहियें। | 
(vi) Jat कर के लिये उचित सारणी (Model Schedule) बनाई ज्‌ 


चाहिये | | 
(vii) मोटरों' के आयात (Import duty) का अधिकार केन्द्र को न 
प्रान्तों को होना चाहिये तथा प्रान्तों को इस आय का कुछ भाग स्थानीय संस्थाम्रों 
देना चाहिये । MNS ES fs 
(vii) कुछ चुने हुये स्थानों पर इन संस्थाओं को विवाह के पंजीकरण प 
लगाने का अधिकार मिलना चाहिये । | र 
(ix) होटल- के यात्रियों पर इन संस्थाओं द्वारा कर लगाया जाए। 
(x) इन संस्थाओं के आय-व्यय पर पूर्ण नियन्त्रण की व्यवस्था हो । 
(xi) राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं को 'पुव पिक्षाकृत अधिक अनुदान 
(xii) जिन राष्ट्रीय हित के कार्यों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाये करती हैं वे र ज्र 
सरकारों को हस्तांतरित कर दिये जायें । MI अल 
डा० ज्ञानचन्द (Dr. Gyan Chand) के शब्दों में, "स्थानीय वित्त की समस्याय 
संकुचित अब में केवल वित्त की समस्‍यायें ही नहीं हैं, वरन्‌ वे राष्ट्रीय पुर्नान 
समस्यायें हें । अतएव इन समस्याओं को हल करते समय हमें अधिक विस्तृत ॥ 
से उनके उच्च महत्व को ध्यान में रखना है । स्थानीय स्वायत्त शासन का अघिः 
विकास करने के हेतु स्थानीय साधनों का qaa विकास करने एवं वित्तीय कुशलत 
एक ऊँचे स्तर को कायम रखने की आवश्यकता है।' _ Ree 
शेषता 


प्रशन ११--गाँधीवादी अर्थशास्त्र को मुख्य वि 
को जिधे। ; 


भिन्न अथंकास्त्रियो, समाज सुधारको तथा राजनीतिज्ञ ने - अपने 
'गाँ महान्‌ पुरुषों में से एक हैं, ' अथ 
दात्या घी ऐसे Public dain Panini Š ya 


Sy 
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सुधारक तथा राजनीतिज्ञ सभी कुछ कहा जा सकता है । यद्यपि आपने एक अर्थशास्त्री 
की भाँति जीवन पर्यन्त आधिक समस्याओं का अध्ययन तो नहीं किया तथापि आपने 
समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार आथिक समस्याओं पर अपने विचार अवश्य 
व्यक्त क्रिये। समय-समय पर गाँधी जी हारा व्यक्त किये गये विचारों के संकलन को ही 
गाँधीवादी अर्थशास्त्र के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा है । संक्षेप में गाँधीवार्द 
अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषतायें निम्तांकित J— 

(१) गाँधी जी के विचारों की पश्चिमी अर्थशास्त्रियो के विचारों से 
'तुलना-पूर्वी-पश्चिमी विचारधाराओं में महान्‌ अन्तर पाया जाता है। इसी कारण 
पश्चिमी अर्थंशास्त्रियों -जँसे--माशंल, पीगू तथा रोविन्स आदि श्रथंशास्त्रियों के विचारों 
से गांधी जी के विचार भी मेल नहीं खाते। इसका मूल कारण यह है कि पश्चिमी 
विद्वान्‌ यदि भौतिक साधनों को अधिक महत्व देते हैं, तो पूर्वी आध्यात्मिकता तथा नैतिकता 
को अधिक महत्व देते हें । अतः गाँधी जी का भोतिक साधनों की उपेक्षा करना 
स्वाभाविक ही है। गाँधी जी के जीवन पर हिन्दू धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, 
इसलिये गाँधी जी के विचारों में नैतिकता तथा लाध्यात्मिकता का ge पश्चिमी 
अर्थशास्त्रं की अपेक्षा अधिक पाया जाता है । गाँधी जी के विचार कुछ पीगु के 
विचारों से अवश्य मिलते हैं। गांधी जी के भ्र्थशास्त्र की मुख्य विशेषता यह है कि 
इनका अर्थशास्त्र, व्यक्तिवाद (Individualism), समाजवाद (Socialism) तथा नेतिक- 
वाद (Ethicism) से मिला-जुला है 1 

(२) गाँधी जी हारा अपनाई गई प्रणाली--गांधी जी द्वारा अपनाई गई 
प्रणाली अन्य अर्थशारित्रयों से भिन्न है । आपका अध्ययन प्रमाण तथा तरको पर आधारित 
तो है ही साथ ही साथ आपने नैतिकता तथा आत्मशक्ति को अपने अध्ययन से दूर नहीं 
रखा है । इसीलिये आलोचक (विशेषतया पश्चिमी) इनके अर्थशास्त्र को आलोचना 
करते हैं क्योंकि उनके अनुसार नैतिकता विषय श्रलग विषय होने के कारण अर्थशास्त्र 
में नहीं जोड़ा जाना चाहिये | | 

(३) वणे-व्यवस्था-गांधी जी ने वर्ण-व्यवस्था का विरोध. किया, उन्होंने 

“बताया है कि वर्ण-व्यवस्था का अभिप्रायः श्रम विभाजन से है अर्थात्‌ व्यक्तियों को जाति 
के आधार पर न ater जाकर श्रम के आधार पर बांटा जाना चाहिये । गाँधी जी का 
'इस विषय पर जोर देने का कारण शूद्रों की दयनीय दशा से प्लावित होना था। . 

` ` (४) द्रव्य सम्बन्धी विचार--गाँधी जी के मतानुसार मनुष्यों को सोना-चाँदी 
अथवा धन से मोह नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनसे मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता । 
Marca के लालच में न तो मनुष्य को मानसिक शक्ति ही मिलती है और न संतोष 
 ही। इसके विपरीत मानव का जीवन संकटमय बना. -रहता है । इसलिये सुख प्राप्ति. 


~~ 


__ के लिये धन का लालच न करना ही हितकर है । 


(१) विकेन्द्रीकरण. (06८०11911291100)--“गाँधी जी सत्ता तथा उद्योगों 
की इकाइयों के केन्द्रीकरण के पक्ष में न होकर विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे । दुसरे शब्दों 
उद्योगों की इक की कहव रोपित करप मेत ये । इही 
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प्रकार सत्ता को जनता के हाथ में सुपुदं करने के पक्षपाती थे 1 ; 
(६) राज्य के आथिक कार्य-गांधी जी के विचार में प्र a 
स्वतन्त्रता देने के पक्षपाती थे । उनके भनुसार व्यक्ति के व्या as on 
प्रदान करने से ही सम्भव है । दुसरे शब्दों में, गांधी जी सरकार की शक्ति तथा हस्त fs 
के विरोधी थे । सरकार: की शक्ति को बढ़ते देखकर आपने चिन्ता व्यक्त की थी = = i 
शब्दों से स्पष्ट है । “मुझे राज्य की बढ़ती हुई शक्ति, बहुत भयभीत करती है oa ee 
यद्यपि ag शोषण को कम से कम करके भलाई करती है तथापि यह वैयक्तिकता को 
समाप्त करके, जिस पर मानव जाति की प्रगति आधारित है, मानव जाति को बहुत बड़ा 
नुकसान पहुंचाती है ।” र 38 
I look down upon an increase in the power of the state with 
the greatest fear, because although it apperently does good by 
minimising exploitation it does the greatest harm to -man kind ‘by 
destroying individuality what lies at the root of the progress. - 
—M. K. Gand 
. (७) कुटीर उद्योग-गांधी जी बड़े उद्योगों की अपेक्षा कुटी ए-उद्योगों 
अधिक महत्व देते थे, क्योंकि कुटीर-उद्योगों में रोजगार अधिक मिलता है । मांग ओ 
पुति में सन्तुलन बना रहता है। इसलिये आपने weal आन्दोलन प्रारम्भ किया ओर 
ग्रामीण क्षेत्रों में सुत कातने, कपड़ा बुनने आदि छोटे उद्योगों के अपनाने का सुझाव 
दिया था । न र a 
(८) वितरण तथा राजस्व- गांधी जी ने केवल उपभोग और सम्पत्ति पुर 
ही बल नहीं दिया, वरन्‌ धन के समान वितरण पर भी जोर दिया है। आपने कर | 
प्रणाली में करदान क्षमता (Taxable Capacity) को ध्यान में रखकर कर लगाने का 
सुझाव दिया था । गाँधी जी ने सरकार को अपनी आय-व्यय करने के लिये सुझाव दिया 
कि वह आय व्यक्ति, वर्ग अथवा धमं पर व्यय न करके सार्वजनिक हित के कार्यों पर 
व्यय करे। . aa ट E 
(९) कृषि सम्बन्धी विचार-गांधी जी ने कृषि उद्योग को अधिक. महत्व 
दिया क्योंकि उनके. विचार में भारत की उन्नति कृषि विकास से ही सम्भव है। आ 
जमींदारी उन्मूलन करने तथा महाजनों पर कठोर नियन्त्रण लगाने पर जोर दिया। 
यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत के विभिन्न प्रान्तो ने जमींदारी प्रथा का उन्मुलन करचे | 
के लिये विभिन्न कानुन बनाये । गाँधी जी के विचार में जमींदार तथा महाजन निर्धनो | 
का शोषण करते हैं। हि i eas 
(१०) जनसंख्या--गांधी जी के मतानुसार किसी देश की जनसंख्या में अत्य s 
वृद्धि देश के जिथे हानिकारक है । किसी देश की जनसंख्या उतनी ही होनी.चाहिये। _ 
जिसका पालन-पोषण सफलतापूर्वक करने में समथ हों अन्यथा इसके विपरीय अवस्था 
में जनसंख्या पर नियन्त्रण रखना चाहिये । आप. कृत्रिम साधनों से जनसंख्या 
लगाने के कट्टर विरोधी थे । भारत की जनसंख्या के विषय में उतका मत 
è x CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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| के प्राकृतिक साधनों को दृष्टि में रखते हुये भारत की जनसंख्या अधिक नहीं है। भतः 
प्राकृतिक साधनों का विकास करने की आवश्यकता है | 
(११) बड़ी सशीनों के प्रयोग पर विचार--गाँधी जी का मत था कि मशीनों 
का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिये, जिनमें मानव शक्ति का प्रयोग किया 
जाना असम्भत्र हो । गाँधी का विचार था कि एक मशीन के प्रयोग के हजारों श्रमिक 
बेकार हो जाते हैं। नगर की जलवायु तथा वातावरण मशीनों से खराब हो जाता है । 
माँग ओर पुति में असन्तुलन हो जाता है । इन दोषों को हृष्टिगत रखते हुए गाँधी जी ने 
मशीनों के प्रयोग की अवहेलना की है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पश्चिमी ad- 
शास्त्रियो ओर गाँग्री जी के आथिक विचारों में बहुत अन्तर हे । ®) 
प्रश्न १२--सर्वोदय के क्या उद्देश्य और सिद्धान्त हैं ओर वे कहाँ 
तक व्यावहारिक हैं ? (इलाहाबाद १६६१) 
भारत एक आध्यात्मिक देश है, इसीलिये यहाँ नवीन विचारधाराओं को जन्म 
देने वाले महान्‌ पुरुषों का जन्म प्राचीन काल से होता आया है । परिस्थिति के अनुकूल 
भारत भूमि महान्‌ पुरुषों को जन्म देकर देश को संकट से अतीत काल से वचाती आई 
है । उदाहरणार्थं त्रेता युग में राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित जनता का उद्धार करने के 
“लिये भारत भूमि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी को जन्म दिया । इसी प्रकार कंस 
के अत्याचारों से पीडित मानव समाज का उद्धार श्री इष्ण जी को जन्म देकर किया । यही 
नहीं आधुनिक युग में इस पवित्र भूमि ने राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी को जन्म देकर देश ५ 
को अंग्रेजों से स्वतन्त्र कराया । आज भारत राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र है। परन्तु 
भारत में असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी आदि समस्याओं का समाधान होना अभी शेष 
है । ऐसे समय में जबकि निर्धनता, असमानता आदि जैसी अनेक समस्यायें देश को काल 
के गाल में भेजने को तत्पर हैं, संसार को आश्चयं चकित कर देने वाले “सर्वोदय” 
नामक विचारधारा को जन्म देने वाले महपि श्री विनोबा जी का प्रादुर्भाव भी इस पवित्र 
जन्म भूमि पर ही हुआ है। यु टु 
सर्वोदय का उद्देश्य--'सर्वोदिय” का शाब्दिक अथं है “सबका उदय” । दुसरे 
'शब्दों में, संसार के प्रत्येक प्राणी की उन्नति करना सर्वोदय का अर्थ है । प्रत्येक देश के 
प्रत्येक प्राणी को सुखपूर्वंक समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। 
ससार में एक ओर ऐसा पूँजीपति वर्ग है, जिसे संसार के सभी सम्भव वैभव प्राप्त हैं 
` दुसरी ओर निर्धन व्यक्तियों का ऐसा वर्ग भी विद्यमान है, जिसके पास खाने के लिये 
भोजन, रहने के लिये मकान तथा पहनने के लिये वस्त्र भी नहीं हैं । अतः इस असमानता 
. की गहरी खाई को अहिसा, स्वेच्छा और सद्भावनाओं के साथ पाटना ही सर्वोदय का 
| उद्देश्य है । इसके अतिरिक्त सर्वोदय का उद्देश्य राज्य-सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना भी 
 है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक विकास की दृष्टि से आवश्यक सभी शक्तियों (जैसे रेले 
` मागे, वायु मागे, जल-पथ, खनिज, फौलाद बनाने वाले कारखाने तथा डाक तार आदि) 
डर को छोडकर केफ मझी ० Pala पिता; vi गु, तेल, चमड़ा आदि 
“अस्य स्थानीय उद्योग, सिंचाई, कृषि तथा सड़कें इत्यादि): ग्राम पंचायतों कों छोड़ दिये 
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जायें । इस विकेन्द्रीकरण से जनता को अपनी इच्छा व आवश्यकतानुसार शासन कार्य ' 
में भाग लेकर अपना विकास करने का अवसर प्राप्त हो जायेगा अर्थात जनता में o o 
स्वावलम्बन की भावना का उदय हो जायेगा । “neg 

“सर्वोदय जनता में स्वावलम्बन उत्पन्न करने श्रौर राज्य की वाक्तियों के काम 
करने अथवा विकेच्द्रित करने का सिद्धान्त है। सत्ता का विकेन्रीक़रण होने पर राज्य 
के पास बहुत थोड़े कार्य रह जायेंगे, जिन्हें वह कुशलतापुवंक संचालित कर सकते में 
सफल हो सकेगा ।० महात्मा गाँधी । 

यह्‌ सिद्धान्त समाजवादी कल्पना पर आधारित होने के कारण . व्यक्तिवादी | 
सिद्धान्त कह कर टाला नहीं जा सकता । “सर्वोदय की कल्पना में एक मौलिक क्रान्ति 
छिपी हुई है, जिसका ध्येयः वर्तमान केन्द्रित, राजनीतिक तथा आथिक व्यवस्था को समाप्त 
करके एक अहिसक व स्वावलम्बी समाज का निर्माण करना है । दूसरे शब्दों में हम इसे 
शान्तिपूर्णं क्रान्ति की योजना कहकर भी सम्बोधित कर सकते हैं । सन्त विनोबा अपनी | 
संसार को चकित कर देने वाली सर्वोदय विचारधारा से भारतीय समाज में नदीन एवं 

हिसक क्रान्ति लाने के लिये प्रयत्नशील हैं । भारतवासियों का परम कत्तव्य है कि देश | 

और समाज के हित में इस विचार की आलोचना के स्थान पर इसे मान्यता प्रदान करें 
जिससे भारत भविष्य की छिपी हुई विप्लवकारी घटनाओं से अपने को बचाकर अपनी 
सुसंस्क्कति को स्थिर रखने में सफल हो सके । | 

बया ag सिद्धान्त व्यावहारिक है (Is this Principle practicable) ? £3 
सरसरी दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि यह विचार अव्यावहारिक प्रतीत होता है | | 
तथापि यदि गहन हृष्टि से इस पर मनन किया जाये .तब स्पष्ट हो जायेगा कि यह o 
सिद्धात्त अव्यावहारिक नहीं, वरन्‌ व्यावहारिक है । सर्वोदय कार्यकर्ताओं के अथ क. 
परिश्रम तथा जनता की सदभावनाओं के आधार पर यह निसंकोच कहा जा सकता 
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अप्रत्यक्ष रूप से समाज की स्थापना करना चाहता है । कुछ देशों ने शस्त्र के बल 
समाजवाद की स्थापना की है, परन्तु भारतीय चूँकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के समर्थे 
इसलिये अहिसा और सद्भावनाओं के बल पर ही यह सिद्धान्त यहाँ व्यावहारिकता 
कर सकता है । सौमाग्यवश सर्वोदय को देश के महान्‌ नेताओं (जैसे, सवे श्री Hele 


x What I should prefer would be not a centralization of pov 

hands of the state, but an expension of the sense of Trusteehsip as in r 
the violence of private ownership is less injurious than the viole f 
however if it is unavoidable; I would support a minimum st 
— Mahatma Gandhi (Tide N. K. Bose 


द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें सरकार अपने विचारों को बच्चों के मस्तिष्क में i 
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की मांग तथा सरकार के रख के आधार पर यह आशा की जाती है कि यह विचारधारा 
भविष्य में व्यावहारिकता प्राप्त कर लेगी । विनोबा जी का भूदान आन्दोलन इसकी 
व्यावहारिकता के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है ! 
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सर्वोदव'के सिद्धान्त 

(१) सर्वभानर भारतवर्षं की विचारधाराओं में एक नवीन विचार पाया 
जाता है । यद्यपि पश्चिमी देशों में भी समाजवाद पाया जाता है परन्तु भारत का | 
समाजवाद विशाल है । पश्चिमी देशों में समाजवाद का अर्थ है “सब मनुष्यों को समान 
अधिकार प्राप्त होना”, जवकि भारत का समाजवाद अपने में गौ वंश को भी सम्मिलित 
करता है अर्थात्‌ यहाँ का समाज जो रक्षा मानव को दी जायेगी बही गायों को भी 
प्रदान की जायेगी । यही भारतीय समाजवाद की विज्ञालता है कौर यही उदारता ॥ | 
पश्चिमी देशों का सिद्धान्त है, “अ्रधिकतम सानवोदथ होना” परन्तु भारत का विशाल | 
समाजवाद “सर्वझानवोदय” अर्थात्‌ “समस्त मानवों का कल्याण होना चाहिये” पर 
“आधारित है । ड 
(२) नारायणी सत्ता--विनोबा जी के अनुसार केन्द्रीय सत्ता को परमेश्वर का | 
अनुकरण करना चाहिये ।.जिस प्रकार परमेश्वर सब ac [वश्यकतानुसार बुद्धि 
बाँटकर स्वयं क्षीर-सागर में शयन करता है, उसी प्रकार केन्द्रीय सत्ता को अधिकतर : 
अधिकार अपने.हाथ में न रखकर जनता के हाथ में सोप देने चाहिये । दसरे शब्दों में 
ग्राम राज्य हों । उदाहरणाथ सभी कानुन दिल्ली में र गाँवों में बनाये जायें और | | 
उनका ग्रामीणों द्वारा पालन किया जाये ताकि मनुष्य य ही न सकें कि कोई केन्द्रीय 

सत्ता भी है । सर्वोदय का सर्वोत्तम लक्षण सार्वत्रिक होता है । 
(३) गाँव की सत्ता गाँव सें-_विनोबा जी कहते हैं कि सर्वोदय के लिये यह 
` आवश्यक है कि भ्रधिक से अधिक अधिकार गाँवों को प्रदान किये जायें । प्रत्येक छोटे से 
छोटे ग्राम में भी पूर्ण सत्ता हो । ग्राम आयोजन (Village Planning) दिल्‍ली में न . 
किया जाकर ग्रामों में किया जाये । प्रत्येक कारोबार ग्राम में हों तथा आयात-निर्यात पर 
अधिकार ग्रामों का होना चाहिये । ग्रामीणों को अपने निर्णय सर्वानुमति से करने चाहियें। | 
इस प्रकार ग्रामों को शक्ति वनी रहेगी । í 
(४) सरकार क्षीण होनी चाहिये-विनोंबा जी का मत है कि “सर्वोदय? की | 
विचारधारा धीरे-धीरे सरकार को क्षीण कर देगी । हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये | 
जिप्तसे सरकार के हाथों में कायं न रहकर जनता के हाथों में आ जाये । उदाहरणार्थ a 
यदि जनता स्वयं अपनी कुछ संस्थाये बीमारो की सेवा करने में लगादें तो अवश्य ही. 
सरकार का स्वास्थ्य-विभाग समाप्त हो जायेगा । जनता में श्रद्धा-युक्त चिकित्सा पद्धति | 
का विकास होगा । इसी प्रकार आज शिक्षालयों में विद्याथियो की पाठ्य-पुस्तकें सरकार 
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पहुंचाने का प्रयास करती है । उदाहरणाथ यदि देश में कांग्रेस सरकार है तब वह कांग्रेस | 
के i सिद्धान्त सिखायेगी, यदि सोशलिस्ट सरकार है, तब वह बच्चों को सोशलिस्ट बनायेर 
| यदि ails यवादी सरकार है. neo aha वु के गुण गाये जायेगे । afas a 
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को खतरे से छुटकारा दिलाने के लिये शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य है । 


- सरकार पर आधार रखते हैं। यह स्वाधीनता नहीं गुलामी का लक्ष्य है ।” अत बिनोवा 
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कि वच्चों के मस्तिष्क को स्वतन्त्रता नहीं मिल पायेगी ।. अत हमारे देश में 

श्रीकृष्ण काल की शिक्षा होनी चाहिये भर्थात्‌ जिस प्रकार संदीपन गुरु पर बासुदेव की _ 
सत्ता नहीं चलती थी, उसी प्रकार राज्य की सत्ता . शिक्षकों पर नहीं चलनी चाहिये । | 
दुसरे शब्दों में संदीपन गुरु द्वारा श्रीकृष्ण को लकड़ी चीरने का काम देने पर भी fea 
प्रकार वासुदेव को कोई आपत्ति नहीं थी, उसी प्रकार जनता के हाथ में सत्ता आने पर | 
सरकार का कोई हस्तक्षेप शिक्षा-शास्त्रियों पर न रह पायेगा । इससे सरकार का शिक्षा... 
विभाग समाप्त होकर जनता के हाथ में आ जायेगा । इस प्रकार से संसार में असा | 
भोर शान्ति स्थापित होगी । इसके विपरीत केन्द्रीय सत्ता के हाथ में जनता के रहने से 
संसार खतरे में बना WaT । 

(५) जनता की सरकार पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिये-विज्ञाखापट्टम 
मे भाषण करते हुये विनोबा जी ने कहा था, “कभी-कभी मैं सोचता हुँ कि १५ अगस्त | 
हमारी स्वतन्त्रता का दिन है या परतन्त्रता का दिन है ? क्योंकि इसके पहले हम लोग | 
कुछ न कुछ करते थे, बिहार में भूकम्प हुआ, जमना लाल भी वहां दौड़े गये, जनताने 
काम शुरू किया | गुजरात में बाढ़ आई तो वल्लभ भाई भी वहां दौड गये, वहाँ को | 
बाढ़ में लोगों ने खुब काम किया और लोगों का काम देखकर अंग्रेजी सरकार को शर्म 
आई और वे काम करने लगे | आज अगर वाढ आई तो कोई एक दुसरे की मदद नहीं । 
करता, कहते हैं सरकार स्वयं मदद करेंगी । पिछले वर्ष बिहार बाढ़ पीढ़ित क्षेत्र में मेरी i 
यात्रा चलती थी । मुजपफर पुर और दरभंगा जिले में जबरदस्त वाढ थी और सीतामढी 
के बहुत से देहात पानी के अन्दर डूबे थे, परन्तु सीतामढी शहर में सिनेमा बन्द नहीं 
हुआ था । मैंने वहाँ की सभा में कहा--लोग पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिये कम से 
कम दस-पन्द्रह दिन के लिए सिनेमा बन्द करो । इतनी निष्ठुरता क्यों ? इसका कारण : 
यह है कि वे सोचते हैं कि सरकार करेगी, उसमें हमारा क्या कत्तंव्य है? हर बात TE 


जी के इस कथन से स्पष्ट है कि सरकार को जनता पर निर्भर नहीं रहता पड़ता । | 

(६) मानव हृदय का उद्धार होना चाहिये-किसी भी एक व्यक्ति के हा 
में सारे देश को ऊपर उठाने और नीचे गिराने की शक्ति होती चाहिये अर्थात्‌ जनता 
के हाथ में सारी शक्ति होनी चाहिये । बिनोवा जी का कथन है कि नेतिक शक्ति के 
आधार पर मनुष्य किसी की माने तब वह बुरा नहीं परन्तु इसमें भी यह बात _ 
स्मरणीय है कि बिना विचारे कोई बात स्वीकार न की जाये । जन-शक्ति लोक-हृदय | 
अथवा समदाय का चित्त शुद्ध करना ही सर्वोदय का उद्देश्य है। इस प्रकार देश और संसार 


(७) स्वावलम्बन- सर्वोदय से अभिप्राय: ऐसे सर्वोदय समाज की कल्पना से 
जिसमें समाज स्वयं प्रपनी जिस्पेडारी को पहिचान कर स्वावलम्बी तथा प्रनुशासित 
जीवन व्यतीत कर सके । सर्वोदय समाज की रचना में agaa कुठुम्बकम्‌' को भावना 
बलवती होनी चाहिए । स्वावलम्बन से भ्रभिप्राय प्रजा द्वारा अपनी आवश्यकताओं 
पृति.के लिए सभी अधिक्रम (इनी शियेटिव) अपने हाथ में लेने से है अर्थात्‌ जि 
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- शासन का कायं स्वल्प हो | दूसरे शब्दों ï, इस अ के राज्य में संसार में अनेक राजय 
की आवश्यकता नहीं रहेगी ATT समस्त ससार में प्रेम और करुण 1 का केवल एक रा 
ही होगा और जिसे “प्राज्य', “राम राज्य या aa राज्य कहकर सम्त्रोधित क्या 
जायेगा । इस प्रकार ये राज्य शासन, miam नियोजन त्या शका 1 सभी 
_टृष्टिकोणों से स्वयं पूर्ण और स्वावलम्बी इकाई होंगे 1 एन राज्य ऐसे करोड़ ग्र 
राज्यों के बीच संयोजन तथा सामंजस्य स्थापित न के लिए केवल एक संघ के रूप में. 
` काम करेगा, जिसकी सत्ता शासन-सत्ता न कहलाई जाऊर सेवा की सत्ता कहलायेगी । 
संक्षेप में, सर्वोदय के उक्त सिद्धान्त ह । यह विचार भारत के लिए बिकुल | 
नवीन नहीं है क्योंकि राम-राज्य तथा ग्राम राज्य का वणन हमारे इतिहास में आया है 
इतिहास बतलाता है कि किस प्रकार राम के राज्य में तथा अ rat के काल में ग्रामी | 
gagis स्वतन्त्रता का जीवत व्यतीत करते थे । भ्रादरणीय विनोबा जी की 
'सर्वोदय' विचारधारा का यह स्वप्न यदि पूरा हो गया ता वास्तव म भारत ९ 
'स्वर्गं की भाँति चमचमा उठेगी । अतः प्रत्येक देशवासी को विनोबा जी के इर 
राम-राज्य की कल्पना को साक्षात्कार कर दिखाने के लिए सहयोग प्रदान करना 
` परम कत्तव्य समझना चाहिये | T= 
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® न्न © S १९, 
' अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक 


(INTERNATIONAL MONETARY FUND AND WORLD BANK) 


भशन १-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई 
ओ, मुद्रा कोष काथ प्रणाली को विवेचना कीजिये । 
(आगरा १९४७ 5, १६६० 5) 
अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमय दरों की उपयुक्तता बनाये रखने 
में किस प्रकार सहायक होता है? (आगरा १९५९६) 
अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली की व्याख्या कौजिये। यह 
प्रपते से कहाँ तक सफल हुझ़ा (राजपुताना १६५७, १६५८, पंजाब १९६०) 
अथवा 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कायं प्रणाली की संक्षिप्त विवेचना कीजिये । 
यह अपने; उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुआ है ? 
(राजस्थान १९६३, Final Year of T. Y. D. 6) 
अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
(नागपुर १६६०) 
झथवा 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार अपने सदस्य देशों की उनको मुद्रा 
के मुल्य को स्थिर रखने में सहायता करता है ?.भारत को उनकी सदस्यता से 
क्या लाभ हुआ है? (राजस्थान बी० काँम० १९६३, आगरा बी० कॉम० १६६२) 
मथवा 
झन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य-मुख्य सेवायें क्या हैं? भारत को 


इसको सदस्यता से कहाँ तक लाभ हुआ हे? वर्णन कोजिये। . 
(आगरा बी० कॉम० १६५६) 


अथदा 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों, संविधान और कायो को आलोचना- 

CAT व्याख्या कोजिये । (आगरा ato कॉम० १६५६) 
अथवा 


` अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोब की संक्षेप में व्याख्या कोजिये। इस बात को 
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व्याख्या कीजिये कि यह ग्रपने उद्देश्यों सें कहाँ तक सफल हुआ है ? हँ 


(राजस्थान १६६२) . 

What were the main aims of the establishment of International 

Monetary Fund ? Discuss the working of the I. M. F. (Agra 1957) 
Or 


How does the 7. M. F. help in keeping the suitability of the 
rates of exchange ? 


फ्रि“ 


Or 
Discuss the working of the I. M. F. How far it has been 
successful inits aims and objects ? 
(Rajputana 1957, 58, Punjab 1960) 
Or 
Write a short note on I. M. F. ` (Nagpur 1960) - 
Or 
How does I. M. F. helps its member countries to maintain 
stability in value of their currencies ? How has India gained by its 
membership ? (Rajasthan 1963, Agra B. Com. 1962) त 
$ ७: F 
What are the main services of the International Monetary 
Fund ? How far has India benefitted by becoming a member ? Describe See 


(Agra B. Com. 1959) 


>. 


Or र 
a Briefly explain the working of the International Monetary fund — 
and explain how far it has succeeded in its objects ? 
EE (Rajasthan 1962, Final Year of T. ४. D. C. 
Or 
$ Examine critically the objectives, 
the International Monetary Fund. 


constitution and functions of 


(Agra B. Com. 1956) — 
Or Ag 


Explain briefly the organisation and functions of the F. M. F. 


ET 


किष्ट, 
= 


Or ; 
Discuss briefly the working of International Monetary Fund 
how far it has succeeded in its objects. (Rajasthan 1! 


राष्ट्रीय gat कोष--प्रथम महायुद्ध के बाद प्रायः सभी दे 
दर सम्बन्धी अस्थिरता उत्पन्न हो गई । युद्धकाल में मुद्रा 
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वि tee त में ; अस्त-व्यस्तता और व्यापार में अनेक असुविधायें | A 
कारण देशों के राष्ट्रीय औ ७ aes ह gi शि मुदमस्य उ rs ES 
सु ean र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में शिथिलता आ गई । j ऐसी स्थिति. 
का स्थिरता बनाये रखने के. लिये इंगलेंड तथा अन्य देशों को प्रत्यक्ष O 
ue va vam नियन्त्रण की नीति भपनानी पडी । द्वितीय महायुद्ध के काल ee 
द्ध : [र संचालित करने के लिये यह आवश्यक हो गया था कि कठोरता 
के साथ विनिमय नियन्त्रण को लागु किया जाये और ऐसा ही किया भी गया। जब 
द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने को था तो यह सोचा गया कि युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिये ताकि विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक | 
मौद्रिक सहयोग स्थापित हो सके और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायता मिले) | 
अ्न्तर्राष्ट्रीथ घुद्दा कोष को स्थापना- उपरोक्त मौद्रिक समस्याओं पर | 
विचार करने के लिये अमेरिका सरकार ने जौलाई १६४४ में ब्रेटनवुड्स (Bretton | 
Woods) नामक स्थान पर एक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ बुलाई जिसमें ४४राष्ट्रोके 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में जो योजना तैयार की वह ब्रेटनवुड्स o 
एग्रीमेंट (Bretton Woods Agreement) के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुद्रा पस्षिद 
का उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना था जो कि युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, . 
विदेशी व्यापार का विकास, आथिक पुनविकास तथा पुननिर्माण की समस्याओं तथा 
विदेशी पुँजी के समुचित आयात-निर्यात में सुविधा प्रदान कर सके ताकि जो देश युद्ध | 
के कारण बरबाद हो चुके थे अथवा जो देश आथिक स्थिति से अविकसित हैं, उनके | 
विकास-स्तर में समानता स्थापित की जा सके । इस प्रकार इन ४४ राष्ट्रों हारा स्वीकृत 
योजना के अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा ४ 
अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास वेक (International Bank of Reconstruction LAS 
and Development) की स्थापना की गई 1 इनमें से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की. 
स्थापना तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और 
सदस्य-राष्ट्रो के भुगतानाशेषों के अस्थाई असंतुलन की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से 
की गई और अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकासार्थं बेंक (विश्व वेके). की स्थापना विश्‍व 
के विकसित देशों के पुननिर्माण तथा अर्घ-विकसित देशों के आधिक विकास की आधिक 
समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से की गई । ae 
HAUSA मुद्रा कोष के उद्देश्य- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकोते कं 


Aon ६१३ 


न 


“धारा १ के अनुसार कोष के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हूँ 
` (१) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का सहयोग रूप में एक स्थाई संस्था द 
नियन्त्रण। ` 2 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विस्तृत एवं संतुलित करता | | 
(३) बिनिमय स्थिरता व सदस्य देशों सै नियमित विनिमय क्रम 
` करके प्रतिस्पर्धाजनित अवमूल्यन आदि .स्वार्थपूणं हरकतों को रोकना । 
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(४) व्यवसायों रो सम्बन्धित बहुदेशीय भुगतान प्रणाली की स्थापना करना 


वनिमय सम्बन्धी अ्ररोधों को हटाने में सहायता करना | 
_ (५) समुचित सुरक्षा के अन्तर्गत सदस्य देशों के लिये कोष के साधनों को 
उपलब्ध करके उनमें विश्वास उत्पन्न फर इस प्रकार उन्हें ऐसे उपायों के लिये 


र करना और व 
जा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैभव को नष्ट करते हैं, बचाना । 
(६) उपरोदत व्यवस्थ!ओं के अनुकूल सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेष के 
असन्तुलन की अवधि और मात्रा को कम करना । 
इस प्रकार मुद्रा-कोष की स्थापना का उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता 
चाचा तथा प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय असन्तुलन को दूर करना है । 
E मुद्रा कोष के साधन अथवा पुंजी-मुद्रा कोप की कुल पूँजी १० हजार 
मिलियन डॉलर निश्चित की गई थी जो कोप के सदस्यों के द्वारा प्रदान की गई थी । 
aa sa में प्रत्येक सदस्थ देश का कोटा निश्चित कर दिया गया था । कुछ प्रमुख 
दश के कोटे इस प्रकार है--अमरीका २७५०, फ्रांस ४५०, ETAT १३५०, भारत Yoo 
तथा आस्ट्रेलिया २०० मिलियन डालसँ । १६०६ में कोप के गवर्मस की वापिक बैठक 
जो नई दिल्ली में हुई थी उसमें कोष के ताधनों में बृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
(International Development Association) की स्थापना का वर्णन किया गया । 
इस भकार सदस्य देशों के कोटों में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। पश्चिमी | दु 
जमनी, जापान, कनाडा आदि देशों ने अपने कोटे से भी अधिक चन्दा देने का वचन | 
दिया है । इस प्रकार कोष की कुल पुँजी १० हजार मिलियन डॉलर से बढ़कर १५ हजार 
मिलियन डॉलर हो गई है । प्रत्येक देश को अपने कोटे की रकम का कुछ भाग सोने में | 
प्रथा शेष अपने देश की मुद्रा में देना पड़ता है । सोने का अंश उस देश के कोटे का २५% | 
अथवा उस देश की स्वर्ण तथा डॉलर निधि का १० प्रतिशत इन दोनों में जो भी कम 
हो, के बराबर होता है और शेष उस देश की मुद्रा अथवा सरकारी प्रतिभूत्यो केख्प | 
में दिया जाता है। दिसम्बर १९४५ के बाद मुद्रा कोप के सदस्य बनने वाले देशों कें _ 
Tee तथा जमा की जाने वाली स्वर्ण-राशि मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित की जातीहै। | 
येक ५ वर्ष के बाद हूँ के बहुमत से अथवा किसी सदस्य देश की प्रार्थना पर उस देश 
के कोटे की मात्रा को बदला जा सकता है । इस समय कुछ प्रमुख देशों के अभ्यंशो की 
मात्रा इस प्रकार है--अमरीका ४१२५ मि डॉलर; इंगलेंड १९५० मि० डॉलर; फ्रांस 
७८७५ मि० डॉलर; भारत ६०० मि० डॉलर; कनाडा ५५० मि० डॉलर और जापान | 
५०० मि० डॉलर | ३० अप्रैल १९६२ को मुद्रा कोष की सदस्य-संख्या ७६ थी | A 
é कोष के सदस्यों पर प्रतिबन्ध - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिये यह आवश्यक समभा गया है कि सदस्य देशों पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये जावें जो 
इस प्रकार हैं-- 2 A 
(१) कोई भी सदस्य देश कोष से उधार ली गई राशि का प्रयोग ठीक २ 
रेगा जिससे a के sga की प्रात होती हो अथवा जिस कार्य के । 

[र हो । r 
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(२) सदस्य देश सोने का क्रय-विक्रय केवल उन्हीं दरों पर कर सकेगा जो कोष... 
द्वारा निश्चित की गई 
(३) कोई भी देश मुद्रा कोष की अनुमति प्राप्त किये बिना एक निश्चित सीमा 
से अधिक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन अथवा ुनर्मूल्यन नहीं करेगा । अपनी मौद्रिक नीति 
में कोई भी देश किसी प्रकार के पक्षपात से काम नहीं लेगा । 
(४) चालु अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में कोई देश किसी प्रकार का प्रति- 
वन्ध नहीं लगायेगा | 
; कोष का कायं क्षेत्र- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 5 
से सीधा व्यवसाय नहीं कर सकता । सदस्य देश कोष के साथ जो व्यवसाय करेगा वह _ Pe 
या तो अपने केन्द्रीय वेक के द्वारा या स्थिरता कोष अथवा अन्य किसी मौद्रिक संस्था के 
द्वारा ही करेगा । किसी सदस्य देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति 
में कोप को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार-नहीं है । वह केवल पूछे जाने वाले परामर्श 
दे सकता है अथवा अपने विचार व्यक्‍त कर सकता है । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
का कार्ये अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा सदस्य देशों को अपने 
व्यापार संतुलन में सामन्जस्य स्थापित करने के लिये सहायता देना है ताकि विदेशी 
भुगतान के क्षेत्र में अधिक - से अधिक स्थिरता बनी रहे और उस प्रकार की समस्यायें 
उत्पन्न न हों जो प्रथम महायुद्ध के बाद के काल में उत्पन्न हुई थीं | प 
कोष का संविधान तथा प्रबन्ध--कोष के संविधान की धारा १२ के अनुसार 
कोष का प्रबन्ध करने क्रे लिए निम्नलिखित अधिकार होते हैं 
( १) गनेर मण्डल (Board of Governors)—Ra4 प्रत्मेक देश द्वा 
पाँच साल के लिए नियुक्‍त किया गया एक गवर्नेर होता है जो पुनः नियुक्त किया जा 
सकता है । इस गवर्नर मण्डल की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है । 
(२) संचालक मण्डल (Executive Directors) —ga मण्डल में १२ सदस्य 
होते हैं जिनमें ५ स्थाई सदस्य उन देशों के होते हैं जिनके कोटे सबसे अधिक है । भार 
भी इनमें एक है जो रूस के स्थान पर स्थाई मान लिया गया है । दक्षिणी अमेरि 
राज्यों द्व रा दो सदस्य तथा अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा ५ सदस्य चुने जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त कोष का कार्य संचालन करने के लिए अन्य विशेषज्ञ पर 
समितियाँ तथा विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध रहती हैं । कोष का प्रधान कार्यालय 
में है यद्यपि उपकार्यालय अन्य देशों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। कोई a 
देश साधारण सूचना देकर कोष की सदस्यता को छोड़ सकता है । 2 
कोष के अन्तर्गत विनिमय दर का निर्धारण- मुद्रा कोष के मुख्य 
विनिमय की स्थायी दर का निर्धारण करता तथा उसे स्थिर रखना है । 
कोष का सदस्य बनता है तो उसे अपनी मुद्रा का मुल्य सोने के एक निरि 
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नहीं है । ae ee a Ari वाले एक पक्षीय उच्चावचन seit स्थिति उचित 
ae त ee SMG में समता दर में परिवतंत की व्यवस्था है किन्तु. 
व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्य = po ER वि इनके कारण रा का 
दर निर्धारित हो जाने के ane i Tr का, = ae 
सकती है an iS प्रतिशत तक उसमें कमी अथवा वृद्धि की जा 
है और कोप की स्वीकृति लेने की कोई आ वश्यकता नहीं होती किन्तु यदि कोई 
श सीमा से अधिक अपनी विनिमय की दर में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ऐसा 
करने से पूर्व मुद्धा कोष की अनुमति लेनी पड़ती है । = 
ee eet मुद्रा कोष के अन्तर्गत स्वर्ग की स्थिति--मुद्रा कोष की 
न a a 4 अन्तर्राष्ट्रीय A मान स्थापित करने का प्रयत्न किया 
भेव १ क अपनी मुद्रा का मुल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य 
A पत करना पड़ता है । उसी के आधार पर विभिन्न देशों से उसकी विनिमय 
की दर निर्धारित होती है । दुसरी ओर, प्रत्येक सदस्य को अपने कोटे का एक निश्चित 
प्रतिशत कोष के पास सोने के रूप में रखना पड़ता । हॉम (Halm) के शब्दो में ia द्रा 
कोष की स्वरा व्यवस्थाये प्रदर्शनमात्र नहीं हैं । स्वर्ण यथार्थ में मुद्रा Ae zs fee 
न n = तया साथ ही सदस्य देशों की मुद्राओं को समान रूप से स्थिरता प्रदान 
je = za ह चि मुद्रा कोष की योजना को स्वर्णमान से पूर्णतया 
तात हुए लाड कीन्त ने २३ मई १६४४ को हाउस ऑफ लाङस में अपना | 
हि व्यक्त किया था, “जैसा कि मैं इसे समझता हूँ स्वर्णमान का अर्थ एक | 
ek ति से R जिसमें राष्ट्रीय चलन इकाई का वाह्यमूल्य पूर्णतया स्वर्ण की एक 
E pale र sd on हे और जिसे केवल प्रधान शक्ति की अनुमति से ही परि- 
a a जा eral चि ह इ एक ऐसी वित्ताय नौति सन्निहित होती है जिसके 
ee ग इकाई के आन्तरिक मूल्य को इसके बाह्यमूल्य के बराबर रखना पडता 
है दुसरी ओर, स्वर्ण को केवल एक ऐसे सामान्य मापक के रूप में प्रयुक्त करना 
ठ Si राष्ट्रीय चलन इकाइयों के सापेक्ष मूल्य में बिना किसी तरह | 
7 समय-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, स्वर्णमान से विल्कुल | 
भारत और कोष--() भारत के प्रारम्भ से ही सन्‌ १६४४ के बेटनहाउस 
सम्मेलन af सर जरमी रईसमंन के नेतृत्व में प्रतिनिधि उपस्थित थे । सम्मेलन के | 
समस्त निर्णयों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। दिसम्बर १६४५ Ñ 
भारत ने अपना कोटा भी नियमानुसार जमा कर दिया था । भारत भी कोषका ए 5 
सल है और इसे संचालक मण्डल (Board. of Executive Directors) 
fe i शासकीय संचालक (Executive Director) नियुक्‍त करने ' t 


(ii) कोष का सदस्य होने के कारण भा ये ir Valu 
R ॥ n T = (P KA y: al f; 
Sead १ CC-0.In Public इ Panini T भारत के Ve ठ 23822 85 
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+A 


tau डॉलर वे ies Fi 
एडम डालर के क्रमशः ०*१८६६२१ ग्राम विशुद्ध साना तथा २१ सेन्ट निश्‍चित | 


किया गथा है । 


~ 


ov as के कोष का सदस्य हो जाने के कारण रिजव वेक आफ इण्डिया में 2 
a ही साथ a दो डा a ae a as निवि Sa दा | 
पर इनका क्रय-विक्रय भी करेगा। कोण गेष द्वारा निश्चित दरों के आधार : 
मुदा की मन्य रथो han च. का सदस्य हो जाने के कारण अत्र भारतीय र 
bility) सथा द सु वहुपाक्षिक परिवतनशीलता (Multiple Converti- : 
y) स्थापित हो गई है । ; 
(1) कोष सदस्य हो जाने के कारण अव भारतीय मुद्रा का स्टलिंग से सम्बन्ध | 
Re गया है। कोप द्वारा निर्धारित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करने का 
भार रिजवं वेक को सौंप दिया गया है । परन्तु विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय २ लाख O 
रुपए से कम नहीं होगा । AAA 
कोष से भारत को लाभ ies. 
: भारत को इस कोष का सदस्य बन जाने से अनेक लाभ हुए हैं जो निम्नलिखित | 
ह्‌ा cere 
(i) विदेशी मुद्राश्रों की प्राप्ति--कोष की आरम्भना से लेकर ३१ दिसम्बर . 
१९६३ तक भारत ने कोष से २७४ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मद्राओ कीखरी- | 
दारी की जिनमें से १९४ करोड रु० का इस अवधि तक भुगतान कर दिया गया । : 
Gi) रुपया स्टलिग की दासता से मुवत हो गया-कोप का सदस्य बन जाने... 
से भारतीय रुपए को पौंड की दाभता से मुक्ति मिल गई है और उसने स्वतन्त्र रू 
धारण कर लिया है । पहले भारतीय रुपए का मूल्य पौंड में निर्धारित होता था लेकि्ति 
अत्र सोने में होता है । भारतीय रुपए का सम्बन्ध सोने से हो जाने के कारण अब यहं 
किसी भी देश की मुद्रा में वदला जा सकता है जिसके कारण अब भारत का विदेशो | 
व्यापार ऐसे देशों से भी हो सकता है जिनका सम्बन्ध स्टलिंग से नहीं है । F 
61) aa भारत कोष की नीति निर्माण में भी हिस्सा ले सकता है-- 
रूस के कोष की सदस्यता स्वीकार न करने के कारण अब भारत को कोष के संचालन. 
मण्डल में एक शासकीय संचालन (Executive Director) नियुक्त करने का अधिकार 
मिल गया है । पाँच बड़े-बड़े सदस्यों में से एक होने के कारण भारत निर्माण नीति ! 
भाग लेता है । Re 
(iv) आन्तरिक आथिक समस्याग्रों को हल करने में सो कोष काफी 
सहायता करता है--इस सम्बन्ध में कोष की भारत को पंचवर्षीय योजनाओं से सम्ब 
faa सलाह उल्लेखनीय है । Lo 
(४) कोष का सदस्य होने से भारत विश्व बैंक का भी सदस्य वनकर आ 
सहायता प्राप्त कर रहा है । पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिये अनेक ऋण ! 
बॅक से भारत को मिल चुके हैं। हु : 
बोई आफ़ गवनंस की सितम्बर-अवटूबर १६६३ को वाशिगटन में होने : 


भक 


l CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. } जे 
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प्र 


अठारहवीं बेंठक में रिजर्व वैंक आफ इण्डिया के गवर्नर शामिल हुए थे दिसम्बर १६६३ 
मे कोष से एक मिशन भारत आया था, जिसने सरकार से विनिमय नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में बातचीत की थीं । 

कुछ आलोचकों का मत है कि कोप की सदस्यता से भारत को कुछ हानियाँ भी 
2, TAR, भारत की अभ्यंश लाभों की तुलना में अधिक है । द्वितीय, gar कोप ने पौण्ड- 
पावने की समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं किया । तृतीय, भारत बिना विधान 
.सण्डलों की स्वीकृति के मुद्रा कोप का सदस्य बन गया । वास्तव में आलोचना के ये तकं 
मुद्रा कोष से मिलने वाले लामों की तुलना में अर्थट्रीन हैं । 


- अशन gaga असन्तुलन क्या है ? किस प्रकार झम्तर्राष्ट्रीय सुद्रा 
या दशा का लेन-देन की बाकी का सन्सुलत पुनः प्राप्त करने में सहायता देता 
है (आगरा दी» कॉम १९६१) 
अथवा ; 

समझाइये कंसे त्रस्तराष्ट्रोय gat कोष एक देश को लेन-देन की बाकी 

का सन्तुलन प्राप्त करने में सहायक होता है। - (आगरा बी० कॉम १६६०) 


What is ‘fundamental dis-cquilibrium’ ? How does the Interna- 
tional Monetary Fund helps a country in restoring balance of payments 


equilibrium ? (Agra B. Com, 1961) 
Or 

Explain how the International Monetary Fund helps a country 

in restoring balance of payments equilibrium. (Agra B. Com. 1960) 


आधारभूत श्रसम्तुलन का अर्थ--जत्र किसी देश की विदेशों से लेनदारी देन- 

दारी से कम होती है तो उस समय देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल (Unfavour- 
able) अथवा असन्तुलित (Unbalanced) समझा जाता है । यह भुगतान सन्तुलन कई 
कारणों से प्रतिकूल हो जाता है जैसे निर्यातं की अपेक्षा आयातों का अधिक हो जाना, 
विदेशियों का देश में आकर काम करना, विदेशी पुँजी का देश में लग जाना आदि। 
जब कोई देश पिछड़ा हुआ होता है और कृषि व औद्योगिक दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं 
होता तो उसे विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि देश में उत्पादन आवइ- 
यकता. से कम होता है । विदेशी बाजार में वह पिछड़ा देश निर्यात के लिये कुछ भी 
भेजने A पाता | इसका परिणाम यह होता है कि विदेशी देनदारी बढ़ती चली जाती | 
है 1 पिछड़े देश में उत्पादित पदार्थ की उत्पादन लागत (Cost of Production) भी 
. “अक्सर अधिक होती है, जिससे बाज़ार में वह अन्य विकसित देशों के मूल्यों की अपेक्षा | 
धक मूल्यों पर वेची जाती है। ऊँचे मूल्य होने के कारण उपभोक्ता अपने देश की | 
बनी वस्तु न खरीदकर अन्य देशों की बनी वस्तुए' खरीदता है। इससे विदेशी आग्रातों | 
प्रोत्साहन मिलता है और विदेशी देनदारी बढ़ती चली जाती है । ऐसा देश यदि अपने. 
खड़ा होते के लिए विकास कार्य भी प्रारम्भ करता है तो उसे विदेशों से मीने 
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है । विदेशी वितियोगों (Foreign Investments) का स्वागत क्रिया जाता है और | 
i उत्पन्न व्याज अथवा आय विदेशों को विदेशी मुद्रा में ही भेजी जाती है। यह o 
£ थतियाँ मिलकर विदेशी मुद्रा की माँग को बढ़ा देती हैं जिससे विनिमय को दर | 
CG Foreign Exchange) भी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में 
जा भुगतान असन्तुलन होता है, उसे नाधारभूत असन्तुलन (Fundamental 15९१५ 
librium) कह सकते हैं | 21 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ग्राधारसूत . असन्तुलन- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा | 
कोप के प्रत्येक सदस्य देश को अपनी प्रधान मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में घोषित करना 
ae € । इस प्रकार से एक देश की प्रधान मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की प्रधान मुद्रा के 
रूप सें निकाला जा सकता है । एक देश अपनी मुद्रा के विदेक्षी मुल्य में १० प्रतिश 
तक कमी अथवा वृद्धि कर सकता है । यदि कोई सदस्य देश विनिमय दर में १०% 
२०% के वीच में परिवर्तन करना चाहता हे तो इसक्रे' लिए कोष से अनुमति 
आवश्यक है । इस सम्वन्ध में कोष को अपना निर्णय ७२ घण्टे की अवधि में 
आवश्यक है । २०% से अधिक सम-मूल्य में परिवतंनों के सम्बन्ध में निर्णय देने के लि 
कोष द्वारा अपने 2 सदस्यों का पक्ष लेना आवश्यक है । एक देश अपनी प्रधान मुद्रा 
बाहरी मूल्य को घटाकर अर्थात्‌ अवमूल्यन की नीति अपनाकर इस आधारभूत अ 
को ठीक कर सकता है | इसका कारण यह है कि मुद्रा के बाहरी मूल्य के कम हें 
से विदेशी माल देश में आकर महंगा हो जाता है ओर अवमूल्यन की नीति अपना 
देश का माल विदेशों में पहले से सस्ता हो जाता है। इससे देश में विदेशी माल 
से कम विकता है और देशी माल बिदेशी बाजारों में भी अधिक बिकने लगता है 
देनदारी को कम तथा लेनदारी को अधिक कर देगा जिससे बची विदेशी मुद्रा का 
भुगतान सन्तुलन को अनुकूल करने में क्रिया जा सकता है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
अवमूल्यन की नीति की स्वीकृति देकर एक देश को अपने भुगतान के आ 
असन्तुलन को सन्तुलित करने तथा विदेशी मुद्रा का संग्रह करने में सहायता प्रदा 
सकता है | सितम्बर १६४६ में ग्रेट ब्रिटेन और स्टलिंग क्षेत्र के दूसरे देशों ने 
'चलन इकाइयों में ३०९५ प्रतिशत अवमुल्यन किया था और मुद्रा कोष ने Se ऐ 
की आज्ञा प्रदान कर दी थी | यह स्मरणीय है कि कोष द्वारा आधारभूत अस 
कोई परिभाषा नहीं दी गई g l डक 
प्रश्न ३- अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास बेंक पर एक 
लिखिये। भारत ने इस बेंक को सेवाग्रों से क्या लाभ उठाया है। | 
(आगरा १६५४, ५५, ५७, विः 


SE, अथवा बक्क 
झत्तर्राष्ट्रीय पुर्तानर्माण व विकास बेक की स्थापना के | 
भारत को उससे क्या सहायता मिली है ? (आगरा बी० कों 
| सयवाः ० ९७ 
विकास तथा पुर्ननिर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बंक 
कीजिए। ` Pan 
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अथवा 
विक्षास तथा पुननिर्माण matea बेंक पूर संक्षिप्त टिप्पणी 
लिखिए । र (विहार १९६०) 
j अथवा 
संक्षिप्त नोट लिखिए- अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं बिकासार्थ बैक । 
(आगरा १९६५) 
Write an essay on.the International Bank of Reconstruction 
and Development ? What advantages India has obtained by its 
membership ? (Agra 1954, 55, 57, Vikram 1960) 
Or 
What have been the object of the establishment of the Inter- 
national Bank for Reconstruction and Development ? How has it 
helped índia ? (Raj. 1965, Agra B. Com. 1962) 
Or 
Discuss the functions of the Bank for International Develop- 
ment and Reconstruction. (Agra 1960) 
Or 
Write a short note on International Bank of Reconstruction and 
Development. (Bihar 1960) 
Or 
Write short not on International Bank for Reconstruction and i 
Development. (Agra 1965) | 
विश्व बेंक की स्थापना तथा उद्द श्य--१९४४ में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 
जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किया गया तो उसी समय एक 
सहायक सस्था के रूप में सदस्य देशों के विकास तथा पुननिर्माण में सहायता प्रदान करने 
के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय बेक की स्थापना का भी निर्णय हुआ | $o Ho कुरीहारा 
KK, oe) के शब्दों में “विश्व बेक राष्ट्रों के बीच कुछ पूवं निर्धारित विस्तृत 
B: योजनाओं जिनमें वृत्ति स्थैयं भी है, के अनुसार दीर्घकालीन पूँजी के आवागमन को 
| ; नियन्त्रित करने की दिल्या में प्रथम प्रयास है। इसके संगठन का बहु-राष्ट्रीय स्वरूप iat 
`= "भिक्षुक मेरा पड़ौसी” नीति का कट्टर विरोधी है ।” विश्व बेक के निम्नलिखित मुख्य 
उद्देश्य है-- | Fe BS 
(१) सदस्य देशों के निर्माण तथा ग्राथिक विकास में सहायता प्रदात | 
1--जो देश द्वितीय महायुद्ध में बरबाद हो गये थे, उनकी स्थिति पर अन्तराष्ट्रीय | 
सम्मेलन में बिचार किया गया और यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे देशों को | 


यता तया विदेशी ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से | 
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(२) विदेशी पूँजी के विनियोग में सुविधायें प्रदान करना विश्व बॅक 
का दूसरा उद्देश्य व्यक्तिगत विनियोग-कर्त्ताओं को अन्य देशों में अपनी पूँजी विनियोग 
करने के लिए प्रोत्साहन देना है । इसके लिए विश्व वैंक उनकी पूँजी की गारन्टी देता है 
अथवा उनका अन्य प्रकार से हाथ derar है । यदि पर्याप्त मात्रा में निजी पुँजी विनियोग 
के लिए उपलब्ध नहीं होती तो विश्व वेक अपने साधनों में से अथवा अन्य उपायों से | 
सदस्य देशों को विकास ऋण प्रदान करता है। दुसरे शब्दों में विश्व बेंक का उद्देश्य | 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों द्वारा पूंजी के विनियोग की क्रियाओं में स्थिरता उत्पन्न करना है। | 

(३) दीघेकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना-विश्व वे 
का एक उद्देश्य यह भी है कि विकसित देशों के दीर्घकालीन विदेशी व्यापार को प्रोत्स 
दे तथा उनके सन्तुलित विकास के लिए प्रयास करे । विश्व बैंक दारा प्रत्येक देश 
विदेशी व्यापार के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न 
जाता है। 


सहायता प्रदान करना--विश्‍व बेंक की स्थापना का तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय महायुद्ध 
की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शा 
कालीन अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करना था ताकि उनकी अर्थ- 
व्यवस्था में स्थिरता उत्पन्न हो जाये | ee 
सारांश यह है कि विश्व बैंक की स्थापना दीर्घकालीन विदेशी विनियोगों 
प्रोत्साहित कर सदस्य देशों के आथिक विकास तथा पुननिर्माण में योग देकर उनके 
दीर्घकालीन भुगतान संतुलंनों को ठीक करना है। ee 
बिइव बेंक की सदस्यता तथा पुँजी--जो भी देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष: 
` सदस्य हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से विश्व बैंक की सदस्यता भी स्वीकार करनी पड़ती | 


rar. - Bet 


यदि कोई देश मुद्रा कोष की सदस्यता को त्याग देता हे तो उसका यही अर्थ सम at 
जाता है कि उसने विश्व बेंक की भी सदस्यता को त्याग दिया है। (अपने पक्ष में | 
७५ प्रतिशत मत होने पर ही कोई देश मुद्रा कोष की सदस्यता त्याग देने पर विश्व वेक 
का सदस्य रह सकता है) । यदि कोई देश विश्व बेंक के नियमों का पूरी तरह पा 
करे तो भी वह बॅक की सदस्यता से अलग किया जा सकता है। प्रारम्भ में विश्व क 
के कुल सदस्यों की संख्या केवल ४४ थीं और अव यह बढ़कर ८२ हो गई है । विश्व 
` बेक अधिनियम के छठे अनुच्छेद के अनुसार किसी भी समय बैंक को लिखित q 
देकर इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, परन्तु उस राष्ट्र की सरकार को = ग 
पत्र स्व्रीकृति की तिथि तक अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ेगा । | 
३० जून १६६२ को विश्व बेक की अभियाचित पूँजी २०४८४८ मि 
_ डॉलर थी जो १,००,००० डॉलर के अंशों में ७५ सदस्यों में विभक्त थी । । 
देशों के अभ्यंश इस प्रकार हैं--अमरीका ६३५० मि० डॉलर, इड्धलेंड २ 
डॉलर, फ्रांस १०५० मि० डॉलर और भारत ८०० मि० डॉलर। | 
प्रत्येक सदस्य देश अपने हिस्से की पूँजी का २० प्रतिशत 
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देता है और शेष ८० प्रतिशत उस समय देने के लिए बाध्य है जब बैंक द्वारा उसकी 
माँग की जाए । प्रत्येक देश अपने हिस्से की पूँजी का २ प्रतिशत स्टलिग अथवा डॉलर में 
और शेष १८ प्रतिशत अपने देश की मुद्रा के रूप में देता है । 

विश्व बँक ay कार्य--विश्‍व वेक को इस वात का अधिकार नहीं दिया गया 
है क्रि वह प्रत्यक्ष रूप से निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से लेन-देन करे ag केवल 
सदस्य देशों की सरकारों के माध्यम से ही कार्य करता है । किसी भी देश को कितनी 
मात्रा में ऋण प्राप्त होना चाहिए वह उस देश के हिस्से की पूँजी पर निर्भर नहीं होता । 
साधारणतय विश्व बैंक स्वयं अपनी पुँजी मे से ऋण नहीं देता वरन्‌ व्यक्तिगत ऋणों को 
ही प्रोत्साहन देता है और उनकी गारन्टी देता है । गारन्टी देने से पूर्व बैंक उस देश की 
सरकार से गारन्टी प्राप्त कर लेता है तथा इस बात की पुरी तरह छानबीन कर लेता है 
कि ऋण किस काम के लिए लिया जा रहा है तथा ऋण लेने वाले की माँग कहाँ तक 
वास्तविक है । विश्व बेक निम्नलिखित तीन प्रकार से ऋण प्रदान करता है अथवा प्रदान 
कराने में सहायता करत! है -- : 

(१) ऋण की गारन्टी देना--विश्व वेक किसी सदस्य देश के व्यक्तिगत 

विनियोग कर्त्ताओं (Private Investors) को उनकी गारन्टी देकर, जरूरतमन्द देशों 
की सरकारों से गारन्टी ले लेता है। विश्व वेक स्वयं ऋण देने की अपेक्षा दूसरों के 
द्वारा दिये गये ऋणों की गारन्टी देना ही उचित समझता है । इस प्रकार जो गारन्टी दी 
. जाती है उस पर वेक अपना कमीशन लेता है । वैयक्तिक विनियोजकों के ऋणों के 
भुगतान की गारन्टी देते समय ये शते afaa होती हैँ--(क) जब विश्व बेक किसी 
दुसरे देश द्वारा दिए गए ऋण की गारन्टी करता है तो वह यह देखता है कि ऋण प्रदान 
करने की शर्ते उचित हैं। (ख) जिस योजना के लिए ऋण लिया गया है वह विकास- 
जन्य एवं उत्पादक है, (ग) क्रणी के पास भुगतान करने के पर्याप्त साधन हैं और 
(घ) जिस देश के वैयक्तिक वितियोजक को यह ऋण दिया गया है वहाँ की सरकार ने 
इस ऋण के भुगतान की गारन्टी प्रदान कर दी है । 

(२) उधार लेकर ऋण प्रदान करना--विशव वैंक सदस्य देशों को ऋण 
देने के लिए स्वयं पुँजी उधार ले सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब अन्य 
उपायों से पर्याप्त मात्रा में ऋण की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होता । जो देश विश्व. 
बॅक से ऋण माँगता है उस देश की सरकार को मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की | 
गारनटी देनी पड़ती है। बेंक ब्याज की जिस दर पर स्वयं ऋण प्राप्त करता है उससे | 


‘ 


| 
| 
/ 
| 


ऊंची दर पर सदस्य देशों को ऋण देता है और इस प्रकार्‌ स्वयं भी लाभ कमाता है। 
- (३) तकनीकी सहायता देला--विश्व॒ वेक अविकसित तथा अध॑-विकसित 


दवारा स्वयं आधिक समस्याओं के विश्लेषण में कठिनाई को समते हुए इस 
में अपने विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करता है । बॅक ने भारत, लंका, बर्मा था 
i ने विशेषज्ञों को समय-समय .पर ऐसे मामलों में सलाह देने के लिए भेजा 
तिरिक्त विश्व बेक सदस्य राष्टों के व्यक्तियों को विकास योजनाओं के 
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(४) अपने साधनों में से ऋण देना-विशव बैंक एक निश्चित सीमा तक स्वयं 
अपनी पूंजी में से भी ऋण दे सकता है। विइव वेक को सदस्य राष्ट्रों से जो चन्दा 
स्वर्णं या डालरों के रूप में प्राप्त होता है (कुल TÈS २% भाग) उस मात्रा को वह. 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी सदस्य राष्ट्र को ऋण देने के लिए उपयोग कर सकता zl 
परन्तु विश्व बेंक को जो चन्दा सदस्य राष्ट्रो से उनकी मुद्राओं के रूप में प्राप्त होता है 
(कुल चन्दे का १८% भाग) उस मात्रा को बके ऋण के रूप में तब तक नहीं दे सकता 
जब तक कि वह उन देशों से आज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है। . 
विश्व बॅक का विधान तथा प्रबन्ध- बैंक के प्रबन्ध के लिये एक गर्वेर 
मण्डल, एक कार्य-कारिणी समिति, एक अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। बेक के | = 
सचालन का अधिकार गवर्नर मण्डल के हाथों में होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्यका | 
एक-एक प्रतिनिधि रहता है। दिन प्रतिदिन का कार्य कार्यकारिणी समिति करती ह | 
जिसमें १२ सदस्य होते हैं। ५ सदस्य बड़े-बड़े पाँच अभ्यंश वाले देशों द्वारा नियुक्त किये | 
` जाते हैं ओर शेष ७ सदस्य मुद्रा कोष की भाँति प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली द्वारा | 
निर्वाचित किये जाते हैं frat हर सदस्यं को २५० मत तथा १ लाख डॉलर चन्दे के | stor 


पीछे एक और मत प्राप्त होता है । कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष को चुनती हैजोनतो | 
कार्यकारिणी का सदस्य हो सकता है भौर न गवर्नर मण्डल का । इसके अतिरिक्त 
गवर्नेर समिति कम से कम सात सदस्यों की एक सलाहकार समिति का भी निर्वाचन 
करती है। जब किसी ऋण का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जाँच के लिए 
बेंक एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करता है । कोई भी देश कोष की सदस्यता त्याग कर. 
अथवा लिखित त्याग-पत्र देकर इसकी सदस्यता छोड़ सकता है । a 
नवम्बर १९४९ में भारत ने विश्व वेक की सदस्यता प्राप्त की | भारत विशव 
बेक का एक मौलिक सदस्य है । इसका अभ्यंश ८०० मि० डॉलर है तथा इसे बँक at 
कार्यकारिणी में स्थाई रूप से अपना एक डायरेक्टर रखने का अधिकार है । सदस्य देशों २ 
, भारत को विश्व बक से सर्वाधिक सहायता मिली है। बैंक की स्थापना से लेकर | 
३१ सितम्बर १६६३ तक वेक द्वारा २४९ करोड़ २० के मूल्य के ऋण सार्वजनिक क्षेत्र. 

कके हेतु तथा १५४ करोड़ २० के मूल्य के ऋण निजी क्षेत्र के हेतु अर्थात्‌ कुल ४०३ . 
- करोड़ २० के ऋण स्वीकृत किए गए । इस राशि में से २० करोड़ रुपये का उपयोग | 
प्रथम योजना से पूर्वं काल में किया गया, १४ करोड़ २० का उपयोग प्रथम योजनाकाल | 
में किया गया और २२३ करोड़ रु. का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया गया । | 
शेष स्वीकृत राशि में से ७९ करोड़ ₹० का उपयोग ३१ दिसम्बर १६६३ तक किया | 
गया | जिन स्कीमों के हेतु वेक ने ऋण प्रदान किये वे निम्न हैं | र 
(i) भारतीय रेलवे के लिये इन्जिन और दूसरा सामान खरीदने के हेतु । — 

(ii) जंगली भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाने के लिये कृषिगत मशीनरी | 

की खरीदारी के हेतु । ce 
A Gii) दामोदर घाटी निगम की सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के हेतु 1 
शा (iv) एयर इण्डिया कारपोरेशन द्वारा वायुयानों की खरीदारी के हेतु । 


` 
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(४) कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों के विकास के हेतु । 
| (vi) महाराष्ट्र में कोयचा नदी पर जल विद्युत्‌ शक्ति परियोजना के हेतु । 
| (vil) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम के हेतु । 
l (viii) बम्बई के निकट ट्रॉम्बे में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के हेतु । 
| (ix) निजी क्षेत्र में कोयला उद्योग “के विकासार्थ । 
(x) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम को सहायता के रूप में ताकि 
वह्‌ प्राइवेट कम्पनियों को वांछनीय ऋण प्रदान करने के योग्य हो सके । 

__ विश्‍व बेक के बोर्ड ऑफ nada की १८ वीं बैठक सितम्बर-अवटूबर सन्‌ १६६३ 
को वाशिंगटन में हुई थी, जिसमें भारत से आथिक कार्यों के विभाग के सँक्ट्ररी शामिल 
हुये थे । | 

आलोचना--भारत ने जो भी ऋण इस वेक से लिये हैं उनके सम्बन्ध में 
निम्नलिखित आलोचनायें की जाती हैं 

0) बंक से ऋण एक निश्चित उद्देश्य के पुरा करने के लिये ही लिये 
जाते हैं--जो ऋण जिस उद्देश्य के लिये लिया जाता है वह उस मद पर ही खर्च करना 
पड़ता है । लेकिन भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित उद्देश्य ऋण 
(Specific Loans) न लेकर सामान्य ऋण (Block Loans) लेने की प्रार्थना बैंक से की है । 

(ii) ब्याज की दर श्रधिक--बेक़ ने भारत से विभिन्न ऋण पर २:५ प्रतिशत 
से ४-७5 प्रतिशत तक्र व्याज की दर (अपने कमीशन के अतिरिक्त) वसूल की है जो 
कि बहुत अधिक है । एक भारत stat निर्धन देश इसको अदा नहीं कर सका । इसलिये 
भारत के भूतपूर्व अर्थसचिव ने कहा था कि एशिया के भारत जैसे देशों को वेक पर 
निर्भ नहीं रहना चाहिये। 

(ii) एशियाई देशों को अपेक्षाकृत कस ऋण मिलता है--एक ऐसा 
अनुमान लगाया जाता है कि एशियाई देशो को कुल ऋण का & प्रतिशत भाग ही मिला 
है जब कि यूरोपीय व अमेरिका के देशों को क्रमशः १५ प्रतिशत और २४ प्रतिशत भाग 

` मिलाहै। : 
(0) भारत को बेंक से बहुत कम ऋण मिलता है--भारत की आधिक | 
| स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत को बहुत कम ऋण मिला है, लेकिन | 
. कुछ लोगों का यह विचार है कि हमें इस बैंक पर निर्भर न रह कर अपने ही देश से | 

` व्यक्तिगत पुँजी निकालने के साधनों की तलाश करनी चाहिये । E 
3 उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विश्व वेक से मिलने वाले ऋणों में ६३ प्रतिशत | 
ऋण सावंजनिक क्षेत्र के हेतु प्राप्त हुये हैं तथा विश्व बेंक से प्राप्त होने वाले कुल ऋणों | 
४५ प्रतिशत केवल रेलों के विकासार्थं प्राप्त हुआ है । 
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खराड ८ 
मारत का विदेशी व्यापार 
(India’s Foreign Trade) 
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5 ' भारतीय विदेशी व्यापार 


INDIA’S FOREIGN TRADE 


प्रश्‍न १--भारत के विदेशी व्यापार में गत २० वर्षो से हुये परिवतंनो 
की विवेचना कीजिये। (दिल्ली ५०, ५२, बम्बई ५२, कलकत्ता ५ 
ATAT 
भारतीय विदेशी व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
अथवा 
हमारे विदेशी व्यापार की रूपरेखा में सन्‌ १९३९ से हुए परिवतंनों 
की व्याख्या कीजिये । | | (राजस्थान १६६३) 


संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--भारतीय विदेशी व्यापार में आधुनि 

प्रवृत्तियाँ । (आगरा १ 

Explain the main changes in India’s foreign trade during t 

last 20 years. (Delhi 50, 52, Bombay 52, Calcutta 
कक रू 

Write a short essay on the foreign trade of India. 

Or (Agra 1: 

‘Discuss and explain the changes in the directio. 
composition of our Foreign Trade since 1939. (Raj. 

Or : 


(Agra 1 


सभी मामलों में पूर्णतया आत्म-निर्भर एवं आत्म-पर्याप्त होने का दावा न 
सकता तथा उसे कुछ न कुछ वस्तुओं अथवा सेवाओं के हेतु विदेशों पर अवश्य 


महत्व हे । भारत जैसे अविकसित देश के लिए तो विदेशी व्यापार का 
भी अधिक है क्योंकि देश की -अर्थ-व्यवस्था में चल-रहे विभिन्न विकास 
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व्यापार का विशेष महत्व है । 

पिछले २० वर्षों से भारतीय विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 
हैं जिन पर दुसरे महायुद्ध, देश के विभाजन, रुपये के अवमूल्यन तथा पंचवर्षीय 
योजनाग्रों का विशेष प्रभाव पड़ा है । हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा तथा उसके 
आयात-निर्यात की वस्तुओं, विदेशी भुगतान की स्थिति तथा जिन देशों से भारत 
का विदेशी व्यापार होता है इन सब में गत २० वर्षों से आधारभूत परिवतंन हो | 
गये हैँ । दुसरे महायुद्ध से पुवे भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल था। उस समय". 
भारत एक पराधीन देश था और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उसे अपनी इच्छानुसार | 
नीति अपनाने की स्वतन्त्रता नहीं थी । भारत से मुख्यतया कच्चा माल विदेशों को जाता | 
था मौर उसके बदले उपभोग की वस्तुये तथा मशीनें आदि आयात की जाती थीं 


भारतीय उद्योगों को पूरी तरह उन्नति करने की सुविधायें नहीं थीं । 

द्वितीय महायुद्ध काल में विभिन्न देशों ने युद्ध की तैयारी के उद्देश्य से .. : 

अपने प्रतिरक्षा उद्योगों को तीव्र गति से विकसित करना तथा भारी मात्रा में स्टॉक र 

| एकत्रित करना शुरू कर दिया । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं 
की माँग ओर उनके मूल्यों में. वृद्धि हुई । युद्धकाल के प्रारम्भिक दो वर्षो तक भारत 

के आयात व निर्यात दोनों ही बढ़े तथा इस प्रक्रार कुल विदेशी व्यापार का विस्तार 


Sent 


_ हुआ ॥ १६४२-४३ में निर्यात और आयात में भारी कमी हुई 1 १९४६-४४ में 
भी विदेशी व्यापार की स्थिति में कोई परिवतंन नहीं आया । १९४५ में आयात- 
निर्यात दोनों ही बढे परन्तु आयातो में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई । युद्धकाल के सभी 
वर्षों में भारत का व्यापाराशेष अनुकूल रहा । 

१६४६ में इङ्गलेंड तथा अन्य स्टलिंग क्षेत्र के देशों का अनुकरण करते हुए 
भारत ने भी रुपये का अवमुल्यन किया.। इस अवमुल्यन का भारत के विदेशी व्यापार 
पर प्रभाव अल्पकालीन रहा तथा १९५१-५२ तक अवमूल्यन से देश को होने वाले 
लाभ लगभग समाप्त हो गये। १९५१ के बाद से भारत की पंचवर्षीय योजनायें चालु 
हो गईं । इन विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को अनेक महत्व- 
पूर्ण कदम उठाने पड़े हैं। बहुत-सी वस्तुओं का आयात बिल्कुल बन्द हो गया है 
भोर वे aega भारत में ही बनने लगी हैं। जो aega भारत पहले आयात करता था 
उनमें से कुछ का अब देश से निर्यात होता है । इसके. विपरीत अब बड़ी मात्रा में 
विदेशों से मशीनें, लोहा, इस्पात अन्य पूँजीगत सामग्री भारत में मंगाई | 
जा रही है । विदेशी व्यापार में जो परिवर्तन हुए हैं उनका विस्तृत ब्यौरा इस | 

प्रकार है-- a 5 > 
(१) हमारा विदेशी व्यापार मृत्य तथा मात्रा की हृष्टि से बहुत 
धिक बढ्‌ गया हे--गत वर्षो में न केवल भारत के निर्यात वरन्‌ आयातो की 
वा तथा मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। १६३८-३६ सें भारत का कुल व्यापा 
रीड रुपये था, जोकि १९५१-५२ में बढ़कर १००४२ करोड़ रुपये 


r 
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१९६२-६२ में १७७२"४५ करोड़ ह्पये का .(++००++५७++४७३५+++५+++++५+ eer ++०+++++ 
हो गया। इस वृद्धि का एक कारण भारत ‡ भारत के विदेशी व्यापार में 
तथा अन्य देशों में मुद्रास्फीति है जिस परिवतंन 


की वजह से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि १ १. मुल्य तथा मात्रा में वृद्धि । 
हो गई है । देश के विभाजन के कारण ‡ २. आयात-निर्यात की वस्तुओं में 
जूट तथा कपास का व्यापार जो पहले परिवर्तन । 


भारत के घरेलू व्यापार में शामिल 2 ३. विदेशी व्यापार क्षेत्र का 

था अब विदेशी व्यापार का अंग बन विस्तार। 

गया है । भारत के विदेशी व्यापार का ‡ ४. विदेशी भुगतान के सन्तुलन में 

मुल्य तथा आयात-निर्यात की मात्रा का अन्तर | i 
अनुमान नीचे दी गई तालिका से ? w डालर क्षत्र से विदेशी व्यापार | 
लगाया जा सकता है-- की कठिनाइयाँ । | 


तालिका से यह विदित होता $ ६' व्यापार TAMA 
है कि गत दस वर्षों में भारत के १ ७. निर्यात को प्रोत्साहन देते का 
विदेशी व्यापार का सन्तुलत प्रतिकूल प्रयत्न । 


रहा है तथा आयात की मात्रा निर्यात Herrerrererceeerreeceeseerees—eottesee 
से अधिक रही है । 


++++++ ०-+-++०-++++-+ ++ C444 4444440 644504 +++०+२+++++++ 
i ATT ERS OT 


भारत का विदेशी व्यापार e pe 
(करोड % में) | 


mn SSB त लके डी Fy: 
निर्यात भार 

तो विदेशी व्यापार. ooo 

आयात | (पुर्नानर्यातों को का कुल मूल्य | x t 


aq 


| | शामिल करते हुए / ° a : 
ae TOE ६००:६८ १२५१:१४ i 
१६५५-५६ ७७४-३६ ६०८८३ १३८३ १६ Bae 
१६६०-६१ ११२२"४८ ६४२-३२ १७६४५० eee 
१९६१-६२ १०९१"५१ ६६०५५ १७५२०६. .- त 
१९६२-६३ १०७८७६ ६६३-९९६ १७७२४५ 
१६६३-६४ (अप्रेल ६३५२७ ४३६५५ . १०७१८२ 
से अक्टूबर तक) 


(२) aaa निर्यात की agi में परिबतन-पहले कपास, जू. . 
अनाज, पदार्थ तथा तिलहन इत्यादि मुख्य रूप से भारत के निर्यात में शामिल थे। | 
इसी प्रकार कपड़ा, मशीनें, मोटरकार तथा साइकिलें इत्यादि भारत में आयात 
होती थीं । देश की स्वतन्त्रता तथ। विभाजन से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। अब _ 
हमें कपास तथा कच्ची जूट पाकिस्तान से आयात करनी पड़ती है । इसी प्रकार भारत ee 

गो गत वर्षों में बहुत अधिक मात्रा मै अनाज विदेशों से मंगाना पडा है। इसके | 
बिपरीत अब भारत से कच्चे माल का निर्यात काफी कमः होः गया है। अब देशसे | 
बनी हुई वस्तुयें जैसे कपड़ा, चीनी, सिलाई की मशीतें, बिजली का सामान, वनस्पति | i 
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घी इत्यादि विदेशों को जाता है । दुसरी ओर अब भारत में उपभोग की वस्तु 
जिनमें कपड़ा, साइकिलें, मोटर, हजामत के ब्लेड, दवाइयाँ तथा इस प्रकार की अन्य 
वस्तुओं का आयात कम हो गया है और इनके स्थान पर मशीनों आदि का आयात 
बढ़ गया है । 

(३) विदेशी व्यापार क्षेत्र का विस्तार---द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत 
का विदेशी व्य!पार मुख्यतः seas, राप्टूमण्डल के देशों, जापान तथा अन्य कुछ 


देशों तक ही सीमित था । इस काल में भारत ने बहुत से देशों से अपने व्यापार 


सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के व्यापार में काफो- 
वृद्धि हुई है । इसी प्रकार आस्ट्रेलिया, कनाडा, वर्मा, fea, यगोस्ला वया, चीन, 
रूस, Nets, हंगरी, रुमानियाँ तथा पश्चिमी जर्मनी आदि से भी भारत के मजबूत 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। इन सम्बन्धों को अधिक व्यापक करने 
के प्रयत्न जारी हैं। सत्‌ १६६२ में चीन द्वारा भारत की सीमा पर हमला करने के 
बाद चीन से भारत का व्यापार बहुत कम हो गया है । 

(x) विदेशी भुगतान के सम्तुलन में अन्तर--द्वितीय महायुद्ध काल के 
सभी वर्षों में भारत का व्यापाराशेप अनुकूल ही रहा । सन्‌ १६४२-४३ gar 
१९४३-४४ में जहाँ देश के कुल विदेशी व्यापार के परिमाण में हास हुआ, वहाँ 

अनुकूल व्यापाराशेष में वृद्धि हुई । सन्‌ १९४४-४५ में भारी मात्रा में आयात बढ़ 
जाने से कुल विदेशी व्यापार तो बढ़ा परन्तु अनुकूल व्यापाराशेष नगण्य हो गया । 
इसके पश्चात्‌ से भारत के विदेशी. व्यापार का सन्तुलन प्रतिकुल होने लगा। इसके 
बाद आथिक नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के ध्येय से 
भारी मशीनें और पूंजीगत माल का आयात बढ़ता ही जा रहा है जिसके फलस्वरूप 
प्रतिकूल व्यापाराशेष का परिमाण भी बढ़ता ही जा रहा है । प्रथम और द्वितीय 
'पचवर्षी योजनाओं में भारत के प्रतिकूल व्यापाराशेप का परिमाण क्रमश: 
५७७ करोड़ ₹० और २२६१ करोड़ रु० रहा । । 
विदेशी व्यापार-सन्तुलन के प्रतिकूल होने का विवरण इस प्रकार है-- 


सा (करोड़रुण में) (करोड़ zo में) 

= eee : व्यापाराशेष 
१ ९५०-५१ : i ४९७८ 

हे १९६०-६१ ; 0 ४८०११ ६ य 
१९६२-६३ ची 


क (त अनवर तक)... १७५०२. | | १६६३-६४ (अप्रैल से अक्टूबर तक) १६६८-७२ 


; ae) डालर क्षेत्र से विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ महद age 
क्षेत्रों के: देशों से भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल रहा करता था । किन्नु युद्ध 
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के दिनों में स्थिति बदल गई । युद्ध के बाद के काल में भी भारत को इन देशों से 
प्रतिकूल विदेशी भुगतान की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यद्यपि सरकार 
ने स्थिति को सुधारने के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं जिनमें रुपये का अवमूल्यन तथा | 
आयातों पर प्रतिबन्ध भी शामिल है किन्तु पंचवषीय योजनाओं के कारण तथा देश 
की खाद्य संकट स्थिति के कारण कोई सुधार नहीं हुआ । दुसरी पचवर्षीय योजना के 

ल में स्थिति के और अधिक बिगड़ जाने की सम्भावना थी। भारत के वित्त 

‘at श्री टी० dto कृष्णामाचारी अमेरिका तथा कनाडा गये थे किन्तु उन्हें कोई 
सफलता प्राप्त नहों हुई थी । तीसरी योजना के सन्‌ १९६४ और सनु १९६५ के वर्षों 
मे खाद्य की कमी के कारण स्थिति वास्तव में बहुत अधिक बिगड़ गई है । अ्रमेरिकन 
बाजार में भारी प्रतियोगिता के कारण भारतीय वस्तुओं की अधिक खपुत नहीं हो 
पाती । भारत सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन समिति (Export Promotion . 
Committee) नियुक्त की at जिसने अपनी रिपोर्ट ३ नवम्बर aq १९५७ को 
प्रकाशित की थी । इस समिति ने डालर क्षेत्र के देशों को निर्यात बढ़ाने के विषय में 
बहुत से सुझाव दिये थे । र 

(६) व्यापार समझौते--गत वर्षों में भारत सरकार ने. अनेक देशों से सीधे 
व्रापार समभौते किये है । इन समझौतो का उद्देश्य सीधा सम्पर्क स्थापित करके 
उन वस्तुओं को प्राप्त करना है जो प्रचलित व्यापार प्रणाली के आधार पर आसानी - 
से उपलब्ध नहीं हो सकतीं । इन समभौतों से दोनों सम्बन्धित देशों को लाभ होता , xa 
है । भारत ने इन समभोतों के हारा अपनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया po 
भौर उनके बदले दुभ वस्तुयं Ta अखबारी कागज, पुँजीगत सामग्री तथा इस्पात .. i 
का सामान इत्यादि प्राप्त की हैं। ये वस्तुयें भारत के औद्योगिक तथा आथिक | 
विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं । आपसी व्यापार समभौतों से विदेशी भुगतान की | 
जटिल समस्यायें भी उत्पन्न नहीं होतीं जिन देशों से भारत ने इस प्रकार के समझते , 
किये हैं उनमें से कुछ के नाम ये हैं--स्विटजरलेंड, हंगरी, पोलेड, मिस्र, ईराक, आस्ट्रिया। | 
अफगानिस्तान, बर्मा, आस्ट्रेलिया, चैकोस्लोवाकिया, पश्चिम. जर्मनी, हिन्दचीन तथा 
जापान । इन समभौतों के सामूहिक प्रभाव में भारत को अपने विदेशी व्यापार को. 
सन्तुलित करने तथा आवश्यकता की वस्तुयेँ प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली है । _ 
सन्‌ १६६३ के अन्त में भारत सरकार द्वारा किये गये विभिन्न व्यापारिक समभोतो _ 
की संख्या ३१ थी । 
(७) निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न-द्वितीय योजना काल में सरकार . 

ने निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये जो कायं किये उन्हें तीन श्रेणियों में 
बांट सक्ते हैं--(अ) निर्यात प्रोत्साहन षरिषदों की स्थापना की गई है। ये सूती 

स्त्र, रेशम, रासायनिक पदार्थ, तम्बाकू, मसाला, चमड़ा, प्लास्टिक्‌, अभ्रक, 
इन्जी निर्यारेग की sega तथा खेल के सामान के निर्यातों को बढ़ावा देती हैं। इनके 
अलावा निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना से भी तिर्यातों को प्रोत्साहन मिला 
है। सरकार ने विदेशों में भारतीय उत्पादित वस्तुओं के मेले, प्रदशनी तथा विज्ञापन 
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द्वारा नवीन बाजार खोजने का प्रयास किया है । (ब) सरकार ने निर्वात नियन्त्रणं 
को हटा लिया है । निर्यात वस्तुओं पर उत्पादन कर में कमी की है तथा निर्यातः 
' उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए विशेष अनुज्ञाप दिये हैं। | 
(स) राज्य व्यापार निगम के द्वारा सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोप के देशों के साथ _ 
व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाकर निर्यात के हेतु नवीन बाजार खोलने का प्रयास | 
किया है । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गत २० वर्षों में विशेषतया स्वतन्त्रता 
प्राप्त होने के बाद भारत के बिदेशी ब्यापार में हर दिक्षा में ब्यापक तथा मूल परिः 
वतन हुए हैं । इन परिवतेनों का भारत की अर्थ व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव 
हुआ है। अब भारत सरकार की व्यापारिक नीति एक स्वतन्त्र देश की ब्यापार | 
नीति है जिसका एकमात्र उद्देश्य देश के आधिक विकास में सहायता प्रदान करना 1 
तथा देश के उद्योगों का विकास करके देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग 
करना है ताकि भारत शीघ्र एक उन्नतिशील देश वन सके | 
प्रश्‍न २- भारतीय बिदेशी व्यापार की प्रमुख श्रायात-निर्यात की 
aega बया हैं ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिदेशी व्यापार के सम्बन्ध में 
सरकार की क्या नीति है ? 
What are the chief commodities of import and export in 
India’s foreign trade. What is the policy of Government in relation 
to Third Five Year Plan ? १ 
निर्यात व्यापार--विगत वर्षो में भारत के निर्यात व्यापार में परिमाणात्मक 
एवं गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से वृद्धि हुई है । भारत के निर्यात व्यापार में सम्मिलित 
की जाने वाली वम्तुओ में चीनी, वनस्पति तेल, चाय, जुट, का सामान, तम्बाकू, फल, 
सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, हैण्डी क्राफ्ट, रूई, चमड़ा और जूते, कच्चा लोहा, इन्जीनियरिग 
का साम.न, रसायन, प्लास्टिक आदि मुख्य हैं । नीचे निर्यात व्यापार की कुछ प्रमुख 
वस्तुओं का ब्यौरा दिया गया है--- 
, (१) जूट का सामान-भारत के विदेशी व्यापार में जूट के सामान को एक 
विशेष महत्व का स्थान प्राप्त है। डालर क्षेत्रों के देशों में जूट के सामान की काफी | 
मांग है, जिससे भारत को काफी डालर की आय होती है कुछ समय तक भारत | 
को जुट के सामान कै क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था, किन्तु देश के बंटवारे से स्थिति | 
. ऊँछ बदल गई है । कच्चा जूट पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गये | 
हैं और अधिकांश जुट की मिलें भारत के हिस्से में आ गई हैँ । भारत-पाकिस्तान 
यापार सम्बन्धो में कुछ agai पड़ जाने से भारत को सुगमतापूवंक पाकिस्तान 
जुट Wer करने में कठिनाई होती है। इस कारण भारत में जूट के सा 
लागत भी कुछ बढ़ गई है । जिन देशों को भारत से जुटका स 
नमें अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंगलेड, ब्राजील, ATERT 
जावा, मिस्र तथा बर्मा सम्मिलित हैं। १६४८-४६, 
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१९६०-६१, १६६१-६२ और १६६२-६३ में क्रमशः ६६ करोड़ To, १०६ करोड़ २०, 
१३२ करोड़ Go, १४० करोड़ To और १५२१२ करोड़ २० का जूट का सामान 
विदेशों को निर्यात किया गया । 

(२) सुती कपड़ा--द्वितीय महायुद्ध के बाद से भारत के बने सूती कपड़े का 
निर्यात कई गुना बढ़ गया है । भारतीय सूती वस्त्र उद्योग ने दक्षिण-पूर्व एशिया 
तथा मध्य-पू्वं के देशों. के बाजारों पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारतीय 
सूती कपड़े के मुख्य खरीदारों में मलाया, आस्ट्रेलिया, हिन्द-चीन, बर्मा, श्रीलंका, 
faa, ईराक, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, सूडान, हाँगकांग तथा दक्षिण 
अफ्रीका शामिल हैं । सन्‌ १६६०-६१ और १६६१-६२ में क्रमशः ५७०५४ करोड़ २०, | 
४८:२५ करोड़ To और १६६२-६३ में ४६:५४ करोड़ २० का ही सूती वस्त्र निर्यात 
किया गया । 

(३) aagi तथा खाले- भारतीय व्यापार निर्यात में इनका झो 
हत्वपूणं स्थान रहा है । यह कच्ची तथा कमाई हुई स्थिति में निर्यात की जाती हे । 
अमेरिका, इङ्गलेंड, जमंनी और फ्रांस भारत के मुख्य ग्राहक हैं। सन्‌ १६६२-६३ में 
११-०१ करोड़ To के चमड़े और खालों का निर्यात किया गया । $ 

(४) तम्बाकू--भारतीय तम्बाकू इङ्गलेड, जापान, स्वीडन, नीदरलैंड तथा 
बेल्जियम आदि देशों को निर्यात किया जाता है। १६५८-५६, १६६०-६१, 
१६६१-६२ और सन्‌ १६६२-६३ में क्रमशः १६ करोड़ Go, १५ करोड़ Go, १४ 
करोड़ रु० और १७:६६ करोड़ Vo का तम्बाकू निर्यात किया गया । 

(५) चाय तथा अन्य खाद्य पदार्थ-भारतीय निर्यात व्यापार में जूट के... 
सामान के बाद चाय का दूसरा स्थान है। चीन के बाद चाय के उत्पादन में भारत 
संसार के दूसरे नम्बर का देश है । भारत अपनी चाय की कुल पैदावार का ७५ 
प्रतिशत विदेशों को निर्यात कर देता है । कुल निर्यात का लगभग ७० प्रतिशत भाग O 
केवल इङ्गलेड द्वारा खरीदा जाता है। अन्य खरीदार देशों में कनाडा, अमेरिका, | 
आस्टेलिया, फ्रांस, हालेंड तथा मिश्र शामिल हैं। १६६०-६१ और १६६१-६२में | 
क्रमशः १६८ करोड़ ₹० तथा २१४ करोड़ ₹० की चाय एवं अन्य खाद्य निर्यात किमे | 
गये । इनमें से केवल चाय का मूल्य ही सन्‌ १६६०-६१ में १२३:२६ करोड़ रुपये, _ 
सन्‌ १६६१-६२ में १२२:२६ करोड़ रुपये और सन्‌ १६६२-९३ में १२६१६ करोड | 
रुपये था । - oe @ 
(६) तिलहन--भारत में इङ्गलेंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, स्विटजरलेंड, © जी 
फ्रांस तथा अमेरिका को तिलहन निर्यात किया जाता है । इसमें मूंगफली, सरसों, _ aS 
तिल, अलसी आदि शामिल हैं । १६५२-५३ में भारत से १'९ करोड़ रु० के मूल्य = 
का तिलहन निर्यात किया गया। +. "' कु = as a ह 

(७) वनस्पति तेल--भारत से तिल का तेल तथा वनस्पति तेल का निर्यात | 
किया जाता है । खरीदार देशों में लंका, अरब, बेल्जियम, इटली, मिसन, जर्मनी, 
अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, कनाडा णादि शामिल हैं। सन्‌ १६६२-६३ में १३१७ | 
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करोड़ रु० के मूल्य का वनस्पति खेल निर्यात किया गया । 


(८) कॉफी--चाय की भाति कॉफी भी भारत से निर्यात होती है, हालांकि 
भारतीय कॉफी की संसार में इतनी अधिः मांग नहीं है जितनी चाय की है । खरीदार 


j [| 
देशों में इङ्गलेड, जमंनी, sta, ईराक, आस्ट्रेलिया, हालेंड आदि सम्मिलित 21 
WT १६६२-६३ में ७६१ करोड ₹० का निर्यात किया गया ! 

(€) मसाले--भारत से काफी समय पूर्व से मसालों का निर्यात होता आया 
है। इसमें काली मिर्च का विशेष स्थान है । भारत से मसाले अरव, स्वीडन, अमेरिका, 
amas और पाकिस्तान आदि देशों को भेजे जाते हैं। १ 
करोड़ Fo के मुल्य के ya भारत से निर्यात किये ग 

(१०) खनिज ५दार्थ--लोहा, तांता, मैंगनीज, जस्ता, अभ्रक, क्रोमाइट, 


६५३-५४ में १६-३३ 


\ 


~ 


क्रमशः १२९७१ करोड़ २० और ११९९६ करोड २० के खनिज पदार्थ निर्यात किये 
सनु १६६२-६३ में यह निर्यात १३:१६ करोड़ रुपये का रहा | १ 
उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कोयला और कोक श्री लंका तथा पाकिस्तान 
को निर्यात किया जाता है । इसी प्रकार गोंद, लाख और राल, ऊनी और सुती 
कपडा, नारियल का सामान, फल और सब्जी, काजू तथा रबर एवं रबर का सामान 
भारत के निर्यात व्यापार में हामिल हैं । 
भारत के आयात--विदेशों से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में 
निम्नलिखित वस्तुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है-- j 
(१) खाद्यान्न--भारत को hgh कुछ वर्षों से एक गम्भीर खाद्य स्थिति . 
का सामना करना पड़ रहा है । प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भारत में अनाज का 
उत्पादन अनुमान के अनुसार नहीं चल पाता और अनाज की कमी को पुरा करने के 
लिये भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
अर्जेनटाइना तथा बर्मा शामिल हैं। १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में 
क्रमशः २१४ करोड़ Go, १२६ करोड़ Fo और ६१:८६ करोड़ रु० के खाद्य पदार्थ 
आयात किये गये । सनु १६६४-६५ और सन्‌ १६६५-६६ में तो खाद्यान्नों का 
आयात और भी अधिक हुआ है। | | 
` (र) सामान्य इन्जोनिर्यारग का सामान--इनमें मशीनें, औजार, कृषि _ 
न्ट, पस्पिग, टाइप की मशीनें, डिजिल इन्जिन, बोयलर तथा इस प्रकार. की अन्य 
aaga शामिल हैं। देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ इनके आयात के मूल्य 
में भी बृद्धि होती जा रही है । जिन देशों से ये मशीनें आदि आयात की जाती हैं 
उनमें इङ्गलंड, अमेरिका, जमंनी आदि का प्रमुख स्थान है। सन्‌ १६६१-६२ में 
२२६६६ करोड़ रु० की मशीनरी तथा ३३:६ करोड़ रु० की परिवहन सम्बन्धी 
वस्तुओं का आयात किया गया। सच १६६२-६३ में २४७-१४ करोड़ रुपये की - 
 मशीनेंमंगाईगई। | i - RA: 
(६) बिजली का सामान यद्यपि भारत विविध प्रकार के बिजली के 
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सामान का उत्यादन स्वयं करने लगा है किन्तु फिर भी भारत को काफी मात्रा में 
विविध प्रकार का बिजली का सामान आयात करना पडता है। सन्‌ १९६२-६३ में 
६२:१६ करोड़ २० का बिजली का सामान आयात किया गया । 

(४) यातायात की सामग्री इसमें रेल के इन्जिन, समुद्री जहाज, हवाई 
जहाज, मोटर कार तथा यातायात सेवाओं से सम्बन्धित aega सम्मिलित हैं। a 
१९६२-६३ में ६३:०९ करोड़ २० के मुल्य की यातायात सामग्री का आयात किया 
गया। 

(५) कच्चा माल--भारत को मिस्र, सूडान, ब्रिटिश पूर्वी, अफ्रीका तथा 
अमरीका से लम्बे रेशे वाली कपास तथा पाकिस्तान से जूट का. कच्चा माल आयात 
करना पडता है। १६६१-६२ में ५५ करोड़ To तया १९६२-६३ में ५६-९१ करोड़ 
रु० के मुल्य की कपास का आयात किया गया । 

(६) कच्ची ज्ूट- कपास की भाँति जूट पर भी देश के विभाजन का गहरा 
प्रभाव पड़ा है । विभाजन से पूर्व भारत कच्ची जुट का निर्यात करता था । अब भारत 
को अपने जुट के कारखाने चालू रखने के लिये पाकिस्तान से जूट का आयात करना 
पड़ता है । १६५४-५५ में भारत ने १३ करोड़ रु० का जुट आयात किया | १९५५-५६ 
में १६:३२ करोड़ रुपये के मुल्य की कच्ची Ge मंगाई गई । १६६१-६२ में भारत में 
६-२७ करोड़ रुपये का कच्चा जूट आयात किया गया। भारत सरकार देश में कच्चे 
जूट के उत्पादन को बढ़ाकर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न कर रही है । ' 
इसीलिए कच्चे जूट के आयात में कमी होती जा रही है। सन्‌ १६६२-६३ में तो 
कच्चे जूट का भायात घट कर केवल ३३५ करोड़ रुपये ही रह गया था । 

(७) खनिज तेल- खनिज तेल के उत्पादन में भारत बहुत पीछे है | मोटर, 
बसेँ तथा हवाई जहाज आदि चलानें के लिए भारत को खनिज तेल आयात करना | 
पड़ता है। ये वस्तुयें मुख्यतया ईरान, ममरीका तथा बर्मा से आयात की जाती है। ४ 
सनु १६६२-६३ में ८०९४ करोड़ २० के खनिज तेलों का आयात कियागया॥ . 

(८) मोटर-गाड्याँ-१९५४-५५ में ३५-७ करोड़ रुपये तथा १६५-५६ . 


में ५५ करोड़ रुपये के मूल्य की मोटर-गाड़ियां तथा ट्रक आदि भारत में आयात. किये 
गये । यद्यपि इनका निर्माण भारत में भी शुरू हो गया है । किन्तु अभी कुछ वर्ष 5 a 
तक भारत को इनका निर्यात जारी रखना पड़ेगा । मोटर-गाड़ियाँ इंगलेंड, अमरीका . . ह 
तथा कनाडा से निर्यात की जाती हैं। सन्‌ १६६०-६१ में ३४:०३ करोड़ रुपये की OO 
मोटर-गाड्याँ आयात की गई । E 
(€) रासायनिक पदार्थ तथा दवाइयाँ--भारत में विदेशों से रासायनिक . 

पदार्थ और दवाइयाँ भी मंगाई जाती हैं। सन्‌ १६६२-६३ में ३७:३ करोड़ रू के 
रासायनिक पदार्थों का आयात किया गया । ae a 
` ` (१०) शीशे और चीनी मिट्टी का सामान-इसमें शीट, ग्लास, प्रयोग- - 
शालाओं के लिए शीशे का सामान तथा चीनी मिट्टी के aca इत्यादि सम्मिलित हे । | 
ये 'वस्तुयें लगभग १५ करोड़ रुपये के मूल्य की प्रतिवर्ष आयात की जाती R | टे 
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(१९ ) कागझ--विविघ प्रकार का कागज, जिनमें अखबारी कागज, भी सम्मि- 
लित है, विदेशों से मंगाया जाता है जिसका वापिक मूल्य लगभग १२ करोड़ रुपये है । 
( १२ ) ऊनी वस्त्र आदि- भारत ऊनी कपड़े तथा ऊनी सामान के आयात 
का भमुख स्थान रहा है, किन्तु पिछले कुछ दिनों से सरकार की नीति इसे कम करने 
की रही है। १९५३-५४ में भारत ने कुल ९'८६ करोड़ रुपये के मूल्य का ऊनी 
सामान विदेशों से आयात किया । 
(१३) निर्मित वस्लु्थे--आथिक नियोजन के अन्तर्गत भारत में निमित 
बस्तुओं का आयात क्रमशः बढ़ता जा रहा है। १६६०-९१ और १९६१-६२ में क्रमशः 
२०:३७ करोड़ Fo और १६७४ करोड़ ३० के मूल्य की निमित वस्तुओं का आयात 
किया गया । सनु १९६२-६९३ में इनका आयात मूल्य १७:७७ करोड़ रुपये रहा । 
तोसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय सरकार की विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी नीति-- नियोजन काल के प्रथम दस वर्षा में भारतीय सरकार की निर्यात 
व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई सक्रिय रीति नहीं रही किन्तु तीसरी 
योजना में सरकार निर्यात व्यापार को प्र त्याहून देने के विषय में बहुत प्रयत्नशील है । 
तीसरी योजना में निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के हेतु मुख्या ५ सुझाव दिये गये 


0) उपभोग पर नियन्त्रण--निर्यात बढ़ाने के हेतु उपभोग पर नियन्त्रण 
GI उन वस्तुओं की बचत की जायेगी जो विदेशी बाजारों में स्थान पा सकती हैं । 

Gi) निर्यात को सापेक्ष लाभ देना--सरकारी उद्योगपतियों को विदेशी 
बाजार की ओर आकर्षित करने के हेतु वित्तीय नीति का सहारा लेगी । 

Gi) लागत-व्यय में कमी करके उत्पादकता बढ़ाना- भारतीय उद्योगों 
को और विशेषकर निर्यात उद्योगों को लागत-व्यय में कमी करके विदेशी बाजारों में 
स्थान पाने के हेतु प्रतियोगिता शक्ति उत्पन्न करनी होगी । 

Gv) निर्यात प्रोत्साहनं के पक्ष में जनमत बनाना तथा सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार से सम्बन्धित संगठन में सुधार किया जायेगा तथा विदेशों में व्यापारिक 
प्रतिनिधित्व बढ़ाया जायेगा ।' 

(४) देश के विदेशी व्यापार में वृद्धि करने तथा अन्य देशों के साथ व्यापारिक 
रूप के विस्तृत करने के व्यापक प्रयास के अंग-रूप में निर्यातों में विविधता तथ 


भइन ३--भारत में द्वितीय महायुद्ध के बाद के भुगतानाशेष में घाटे 


किये गये उपायों का वर्णन कोजिए। 
Discuss the factors which have been responsible for a defect 


के लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं? सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए 


in India’s balance of payment after the Second World War and 
_ comment upon the ‘Measures adopted by the Government to meet 


he situation, 
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भुगतानाशेष और व्यापाराशेष में ग्रन्तर होता है । व्यापाराशेष अर्थात्‌ व्यापार क्‌ 
सन्तुलन (Balance of Trade) में वस्तुओं के आयात-निर्यात की राशियां शामिल की z 
जाती g । इस प्रकार व्यापार सन्तुलन में केवल प्रत्यक्ष मदे ही शामिल होती हैं। | 
परन्तु भुगतानाशेष अर्थात्‌ भुगतान संटुलन में परोक्ष मदे जँसे देश का ऋण, दान, | 
डाक, बीमा; यातायात-व्यय, विदेशी यात्रियों के द्वारा खर्च भादि बातें शामिल होती 
हैं । भुगतान सन्तुलन पर विचार करने से पहले भारत के व्यापार सन्तुलन पर प्रका | 
डालना आवश्यक है । = 

भारत का व्यापार संतुलन-- द्वितीय महायुद्ध काल और उसके कुछ समय 
बाद तक भारत का व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल था, इसका कारण यह थाकि 
युद्धकाल में भारत से बड़ी मात्रा में कच्चे माल के पदार्थ अधिक मात्रा में निर्यात किंए . 
जाते थे और तैयार माल के पदार्थ आयात किये जाते थे । इसके अतिरिक्त युद्धकाल 
में भारत से विभिन्न प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं और युद्ध की सामग्रियों का विदेशों 
विशेषकर ब्रिटेन को निर्यात हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने विशाल मात्रा 
विदेशी पुँजी कमाई । १६४५ तक युद्ध जारी रहा, तब तक व्यापार संतुलन भारत | 
अनुकूल था, परन्तु इसके बाद खाद्यान्न आयात बढ़ने तथा अन्य कारणों से व्यापार 
सन्तुलन भारत के प्रतिकूल हो गया । वह प्रतिकूलता निरन्तर बढ्ती गई । १६४ 
भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने से प्रतिकूलता कुछ कम हो गई। १९४९-५० 
प्रतिकूलता केवल १०६ करोड़ रुपये तथा १६५०-५१ में ५० करोड़ रुपये ही : 
परन्तु पंचदर्षीय योजनाओं की ओद्योगिक आवश्यकताओं और दवितीय यो 
खाद्यान्न आयात की आवश्यकता आदि बातों के कारण व्यापार सन्तुलन फिर प्रतिः 
हो गया, है यहां तक कि १९६०-६१ में यह प्रतिकूलता ३५४८७ करोड़ रुपए तः : 


जा पहुँची थी । ; i =i 
भारत का भुगतान संतुलन--ट्वितीय विश्व युद्ध के बांद भारत का व्य 


सन्तुलन तो विपरीत हुआ ही, साथ ही भुगतान सन्तुलन भी विपरीत हो गय 
एक ओर तो आयात निर्यात की अपेक्षा बढ़ गया । दुसरे साथ ही ae 
सन्तुलन भी भारत के प्रतिकूल हो गया । विभिन्न प्रकार के क्रणों के ब्याज 
यातायात व्यय में वृद्धि आदि के कारण seer मदो का शेष भी बढ़ गया | विगत कुछ 
वर्षो में भुगतान सन्तुलन की स्थिति निम्नांकित सूची से s होती है-- । 

भारत का भुगतान सन्तुलन (लाख रुपय सें) 


वर्षं `` श्रहहय सदो का शेष | व्यापार संतुलन | गतान 
7 z 
सन्‌ १६५६-५७ . — aa १९५ | २०० | ; ४६४३००८ ८३४ 
n» १९५७-५८ १३८१० ६३९५० _ 
„ १९५८-५९६ | १२६६० ४५०७० | 
19 १९५९-६० ११२८० ३०१३० 
19 १९६०-६१ ६१०० . ४५६१० 
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भुगतान सन्तुलन बढ़ गया, परन्तु १६५८-५९ में इसमें पुनः कमी आ गई, १६५९-६० 
में भुगतान सन्तुलन घटकर १८८५० लाख रुपये ही रह गया, इसका कारण यायातों 
में कमी और निर्यातों में वृद्धिं थी । परन्तु १९६०-६१ में भुगतान सन्तुलन पुनः बढ़कर 
३६५१० लाख रुपएं अर्थात्‌ लगभग दो गुना हो गया । १६६०-६१ के भुगतान संतुलन 
में २४०२० लाख रुपये सरकारी शुद्ध ऋण, ७५७० लाख रुपये पूंजीगत सौदों से, 
५९२० लाख रुपये विदेशी विनिमय कोष से अपहरण और ७० लाख रुपये विविध 
wal से थे । इसमें से मुद्रा कोप से १०७० लाख रुपये की वह राशि निकाल दी गई, 
जो मुद्रा कोष से ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी । इस प्रकार कुल मिलाकर ३ ६५१० 
लाख रुपये से भुगतान सन्तुलन विपरीत रहा । 

भुगतान सन्तुलन की विपरीतता के कारण-युद्रोत्तर काल में भुगतान 
सन्तुलन निम्नांकित कारणों से प्रतिकूल हो गया है-- 

(१) सुद्रा-प्रसार--युद्धकाल में भारत से निर्यात तो बहुत हुए, परन्तु उनका 
भुगतान देश को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक नोट 
छापने पड़े । इसका परिणाम यह हुआ कि युद्धोचर काल में देश की मुद्रा का मूल्य 
बहुत गिर गया । इससे विदेशी माल यहां महँगा पड़ने लगा और यहाँ से सस्ता भाल 
बाहर जाने लगा । अतः अधिक निर्यात होते हुए भी व्यापार asset प्रतिकूल रहा 
जिससे भुगतान सन्तुलन भी विपरीत हो गया । : 

(२) खाद्यान्नों का अधिक आयात- युद्धोत्तर काल में भारत के खाद्यान्नों 
का आयात भी बहुत बढ़ गया । पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को 
प्राथमिकता देने के कारण खाद्यान्न आयात में कुछ कमी हुई थी । परन्तु दुसरी योजना 
में पुनः अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न आयात करने पड़े जिमसे भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल 
होने में सहायता मिली । तीसरी योजना में यद्यपि कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी गई 
थी, परन्तु प्रकृति की अनुदारता, सरकार/की उदासीनता आदि कारणों से खाद्यान्नों का 
उत्पादन अपेक्षित मात्रा में नहीं बढ़ सका। अत; खाद्यान्न आयातों में और अधिक वृद्धि 
करनी पड़ी है जिससे भुगतान संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 

(३) मुद्रा का ग्रवमुल्यन--१६४९ में इङ्गलेड की देखा-देखी भारत ने भी 
अपनी मुद्रा का भवमुल्यन कर दिया । पाकिस्तान आदि देशों की मुद्रा का अवमूल्यन 
नहीं हुआ था, निर्यातो से लाभ प्राप्त न हो सका, उल्टे वहाँ से आयात वस्तुओ पर 
अधिक मुल्य देना पड़ा, इससे भुगतान सन्तुलन विपरीत हो गया । 

._. (४) देद्य बिधाजन- भारत-पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप भारत में 
गेहूँ; कच्चा जूट, कपास आदि वस्तुओं का उत्पादन काफी कम हो गया । अत. हमें 
अपने जूट उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग की माँग को पूरा करने के लिए कच्चे जूट 
ice कपास का बहुत बडी मात्रा में आयात करना पड़ा । इसका देश के भुगतान संतुलन 
पर विपरीत प्रभाव रहा । ; Shae 

“ (५) कच्चे माल के पदार्थों के निर्यात पर रोक- पुद्धोतर काल में और 


विशेष रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया 
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गया और कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि निर्यातो के मुल्य में बहुत कमी हो गई । 

(६) aada का आयात- देश को औद्योगिक विकास की ओर प्रगतिशील 
बनाने ẹ fad स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में मशीनों का आयात बहुत बढ़ गया । 
उससे आयात मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई । 

(७) उत्पादन सम्बन्धी दोष--एक तो भारत में उत्पादन का पैमाना 
बहुत छोटा है, gat. उत्पादित वस्तुर्ये बहुत निम्न कोटि की होती हैं. और उनकी 
उत्पादन लागत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक पड़ती है । इस बात का अवश्य- 
म्भावी प्रभाव यह है कि देश से अधिक मात्रा में तैयार माल का निर्यात नहीं किया 
जा सकता, वरन्‌ देश में उत्तम वस्तुओं की माँग की पूर्ति विदेशों से आयात की हुई 
वस्तुओं से करनी होती है। , र 

(८) विदेशी ऋण--हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करने के 
लिए मित्र राष्ट्रों से बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ा है । उस ऋण के ब्याज के भार के _ 
फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन विपरीत पड़ गया है। 


(९) अन्य कारणः विदेशो में जाने वाले यात्रियों, विदेशों में प्रशिक्षण पाने 


के लिए गये विद्यार्थियों, विदेशों में दूतावासों की स्थापना, प्रतिनिधि मण्डलों का 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना आदि के कारण भी देश की अदृश्य मदों का aq बढ़ा 
हुआ है, जिसका भुगतान सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव पडता RI ; 
प्रतिकूल भुगतान शेष को -सुधारने के उपाय-कुछ समय के लिए. 
भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल रहना हानिकर नहीं होता, परन्तु Aima तक भुगतान 


सन्तुलन प्रतिकूल नहीं रक्खा जा सकता, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद प्रतिकूल _ i 
भुगतानाशेष की कीमत के बरावर सोना देना पड़ता है । अतः भुगतानाशेष कं श्च 


2८2 


प्रतिकूलता को.रोकना आवश्यक है । भुगतान सन्तुलन को- सुधारने के लिये निम्नांकित ad 


उपाय किये जा सकते हैं-- र 


(१) ग्रायातों परः रोक-- यदि विदेशों में होने वाले आयातो पर प्रतिबन्ध . 
लगा कर उन्हें कम कर दिया जावे तो आयात मूल्य बढ़ने से भुगतानाशेष अनुकूल 
हो सकता है । भारत सरकार ने समय-समय पर आयातो पर प्रतिबन्ध लगाकर _ ee 


भुगतानाशेष को अनुकूल करने के प्रयास किये हँ । 


(२) निर्यात वृद्धि--यदि देश से विभिन्न पदार्थों के निर्यात में वृद्धि कर दी | 
जाती है, तो निर्यात मूल्य में वृद्धि होने से भुगतानाशेष अनुकूल हो जाता है। भारत | 
में १९४६ में नियुक्त गोरवाला निर्यात प्रोत्साहन कमेटी ने निर्यातों को प्रोत्साहन देने _ 


की सिफारिश की थी । इसके लिये निर्यातों पर कम से कम हस्तक्षेप, निर्यातों पर 
कर लगाना, निर्यातों से ag की प्रवृत्ति को हटाना तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं 
की किस्मो में सुधार आदि बातों पर इस कमेटी ने जोर डाला था। कमेटी के 
सुभावों के भनुसार सरकार ने ये कदम उठाये थे- (अ) सरकारने निर्यात सलाहकार 


परिषद्‌ की स्थापना की । भब बहुत-सी वस्तुओं के लिये निर्यात प्रोत्साहन कोसिलें E 
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भी चालू हैं, जो देशी उत्पादकों और विदेशी आयातकर्त्ताओं के वीच सम्पर्क स्थापित 
करती हैं। (आ) सरकार ने निर्यातकर्त्ताओं को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिये 
रियायती दर पर आय कर लगाये हैं। कुछ वस्तुओं के लिये निःशुल्क लाइसेन्स दिये हँ 
तया डाक भौर पार्सल दरों में कमी है । इसके अलावा निर्यात की वस्तुओं में रेल- 
भाड़े की कमी तथा निर्यात वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क की वापिसी आदि बातों पर 
ध्यान दिया है। (इ) सरकारी व यैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों को विदेशी बाजारों 
और व्याषारिक सम्बन्धो के अध्ययन के लिए भेजा गया है! (ई) निर्यात जोखिम 


J} 


(उ) उत्पादको को उनके कुल उत्पादन का कम से कम १ ५% भाग निर्यात के लिए 
सुरक्षित रखने को राजी किया गया है 1 

(३) मुद्रा-प्रसार पर नियस्त्रण-सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहित करने 
के लिये मुद्रा-प्रसार को रोकने के भी प्रयास किये हैं । बचत आन्दोलन, मुल्य 
नियन्त्रण, कोटों का निर्धारण आदि बातें इस दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं । 

(४) अवसुल्यन--भारत ने १९४९ में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, 
frat निर्यातों को काफी प्रोत्साहन मिला और आयात कम हुये । ; 

(५) उत्पादन वृद्धि--सरकार ने उत्पादन वृद्धि के लिये अधिक उत्पादन 
करो' आन्दोलन चलाया, जिससे कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में काफी 
वृद्धि हुई, इससे आयात कम हुये और निर्यातों में वृद्धि हुई । 

(६) विनिमय नियन्त्रण-भारत में रिजर्व बेक को विनिमय नियन्त्रण का 
अधिकार प्राप्त है । देश के सभी व्यापारियों को अपने विदेशी विनिमय सम्बन्धी सौदे 
` रिजवं बेक द्वारा करने होते हैं । 

(७) राजकीय व्यापार निगस- भारत सरकार ने १६५६ में राजकीय 
व्यापार निगम की स्थापना करके आयात-कर्त्ताओं की हरकतों पर रोक लगादी है। 

(८) द्विपक्षीय व्यापारिक ससझौते--भारत ने विदेशी व्यापार में 
द्विपक्षीय ब्यापारिक समभौतों की नीति अपनाई है । इस नीति के अनुसार जिन देशों 
से आयात किया जाता है, उन्हें उनकी वस्तु के मुल्य के बराबर निर्यात की भी 
व्यवस्था हो जाती है, इससे भुगतानाशेष सन्तुलित रहता है । 
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मारत कौ 
वर्तमान खाद्य समस्या 
एवस्‌ 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा 
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योजना का प्रथम वर्ष 
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वर्तमान खाद्य समस्या 

(Present Food: Problem) 


कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत खाद्यान्न समस्या से ग्रस्त है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके 
फलस्वरूप कृषि उत्पादन में उत्लेखनीय प्रगति हुई थी और देश खाद्यान्न आयात की 
समस्या से मुक्त हुआ प्रतीतं होने लगा था । परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ 
होने पर स्थिति में पुनः बिगाड़ आने लगा । जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि, कृषि के स्थान 


पर औद्योगिक विकास को प्राथमिकता, अतिवृष्टि और अनावृंष्टि की समस्या आदि बाठो 1 
| के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा मांग की अपेक्षा कम होती चली गई, जिप्तके 
¦ फलस्वरूप जाद्यान्नों के आयात में वृद्धि हो चली, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिभरता | 
| प्राप्ति के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना में. पुनः कृषि. विकास कार्यक्रमों को Br 
प्राथमिकता प्रदान की गई | योज॑ना के आरम्भिक वर्षों में स्थिति सन्तोषजनक थी, O 


। परन्तु सन्‌ १६६२ में चीनी अतिक्रमण के फलस्वरूप स्थिति में कुछ fams हृष्टिगोचर 
| हुआ । सनु १९५६ में १४४३ हजार Alo टन अनाज का आयात हुआ था । सन्‌ १९६१ 
में आयात बढ़कर २४६५ हजार मी० टन हो गया, जिसमे से ३०६२ मी० टन गेहूँ 
' था। इसके बाद सन्‌ १६६२ में ३६४० हजार मी० टन अनाज आयात हुआ। आयात 
- की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । सन्‌ १९६२ में ४८४ हजार मी० टन चावल . 
| और ४०७२ हजार मी० टन गेहू का आयात किया गया ।,इतना होते हुए भी सनु १९६३ . 
| तक खाद्यान्न स्थिति सब बातों को ध्यान में रखते हुए सन्तोषजनक थी, परन्तु सन्‌ १६६४ | 
। में खाद्य संकट काफी विकट रूप से हृष्टिगोचर हुआ । वस्तुओं के मुल्य बढ्ते-बढ्ते द 
| उच्चतम शिखर पर पहुँच गये । सन्‌ १९६४ में जितना खाद्यान्न मंगाया गया उसकी | 
' कीमत के अलावा ७४०४ करोड़ रपये उसके यातायात (Transport) पर ही खर्च हो 
गये थे । सन्‌. १९६५ तक स्थिति ऐसी ही चलती रही । दुर्भाग्य से इसी समय पाकिस्तानी 
` आक्रमण का सामना करना पड़ा | विदेशों से विशेषकर अमरीका से खाद्यान्न आने की 
"सम्भावनाये कम दिखाई पड़ीं। जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय ऐसी a 
' सम्भावनायें देखने में आई कि यदि भारंत-पाकिस्तान में युद्ध चलता रहातो अमरीका | 
अनाज भेजना बन्द कर देगा । ऐसी दशा में खाद्यान्नों की पूति के विषय में ` सम्भावित 
संकट की विभिषिका और भी अधिक बिगड़ती दिखाई पड़ी । देश को खाद्यात्नों क 
पूति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के नारे बुलन्द किये गये । सुरक्षा के बाद कृषि कार्यक्रमों | 
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के । वकास को प्राथमिकता प्रदान की गई । परन्तु gauas इस वर्ष देश व्यापी सुखे 
(Draught) की समस्या उत्पन्न हो गई । इससे खाद्य स्थिति भे और अधिक विगाइ के 
लक्षण प्रतीत होने लगे । वर्तमान खाद्य मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम के मतानुसार अव देश में 
८० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिवर्ष की प्राप्ति की समस्या है । 
खाद्यान्न स्थिति बिगड़ने के कारण--भारत में विद्यमान खाद्य समस्या के 
कारणों को हम उपयुक्त विवेचन के आधार पर निम्नांकित शीर्षकों में उपस्थित कर | 
सकते है-- - | 
(१) जनसंख्या सें तीब्रगति से घुद्धि- भारत में जनसंख्या का बाहुल्य है, | 
| 


e 
a 


जनसंख्या मैं वृद्धि की दर भी बहुत अधिक तेज है । बढ्ती हुई जनसंख्या के अनुपात सें 
खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी खाद्यान्न 
की स्थिति बिगड़ती जा रही है और खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि हो रही है। ५ 

(२) पाकिस्तानी झाक्रम्मण-- भारत की खाद्य पुति का एक बड़ा स्रोत | 
संगुक्तराज्य अमरीका है । अमरीका पाकिस्तान के बड़े मददगारों में से रहा है । अमरीका 
से उपलब्ध सैनिक साज-सज्जा के घमण्ड पर हो पाकिरतान ने सितम्बर सन्‌ १९६५ में 
आक्रमण किया, पाकिस्तानी नेताओं के फुसलाने से soma में ऐसा प्रतीत होने लगा 
था कि अमरीका भारत को खाद्यान्न भेजना अन्द करेगा | साथ ही यह भी सम्भावना | 
अभिव्यक्त की जाने लगी थी कि खाद्यान्न प्ति के प्रश्‍न को लेकर अमरीका भारत पर 
कुछ राजनीतिक दबाव डाल सकता है, इन सब वातों के फलस्वरूप खाद्य समस्या के 
सम्बन्ध में काफी डर फैल गया | वस्तुओं के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा । देश 
को अपनी खाद्यान्न पूति के लिए स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया जाने लगा । 

(३) प्राकृतिक कारण--प्राकृतिक कारणों में मुख्य स्थान वर्षा का है। 
भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता रहा है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी | 
भारतीय कृषि की प्रकृति पर निर्भरता कम नहीं हुई है । खाद्य स्थिति और विदेशी... 
आयात की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सरकार ने कृषि विकास को र 
प्रोत्साहन देकर खाद्यान्नों के लिये विदेशी निर्भरता को समाप्त करने का संकल्प किया | 
तो प्रकृति उसके मागे की बाधा बन गई देश में गेहूँ की पैदावार को प्रोत्साहन दिया 
गया । स्कूलों के खेल के मैदानों तक में गेहूँ की बुआई कराई गई, परन्तु जाड़ों की वर्षा 5 
(माहोट) न होने के कारण उत्पादन के सम्भावित लक्ष्यों की प्राप्ति स्वप्नमात्र बनकर | 
रह गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मंसूर आदि में. 
अनावृष्टि के कारण कृषि उत्पादन बहुत कम रहा, जिससे खाद्यान्न पूर्ति की समस्या ( 
भोर भी अधिक विकट हो गई है । 

(४) सरकार की अवहेलनात्मक नोति-कुछ विरोधी दल के नेताओं ने. 
सदन में खाद्यान्न संकट की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व सरकार पर डाला है। उनका. 
कहना है कि सरकार ने कृषि विकास कार्यक्रमों को जागरुकता से लागु करने में 
उदासीनता दिखाई है। २ दिसम्बर सनु १६६५ को अनावृष्टि, खाद्य उत्पादन और | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


वर्तमान खाद्य समस्या ण 


= an 2 STE z की गई और कहा गया कि नीतियाँ ठीक भी 
नही होने लगेगा eee See या em _तव तक अनाज अपने आप पैदा 
नेताओ ने सरकारी नीति की कडी ee की उपलब्धि आदि प्रश्‍नों पर विभिन्न 
“अंग्रेजों द्वारा वनाई गई दिया आलोचना की। डा० राम मनोहर लोहिया त 
ह. परता त ड भक्ष संहिता के अनुसार खाद्य की जिम्मेवारी राज्यों की 

A अनुसार यह केन्द्र का प्राथमिक कर्त्तव्य है । सरकार ने 
कि इन्कार करके अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की है” । आगे उन्होंने कहा 
रगा Re स युद्ध हो रहा हो तो मैं दुभिक्ष भी सहन कर लूँगा और चुप 
R जस बन्दूक से मरे वंसे भूख से । परन्तु यदि युद्ध नहीं हो रहा हो, Far 
आजकल है, तो मैं दुसरा रास्ता अपनाऊंगा ।” इस प्रकार प्रतिपक्षी नेताओं ने खाद्य 
समस्या के लिए सरकार को उत्तरदायी बताया है | 

, खाद्य समस्या में सुधार के लिए किये जा रहे प्रयत्न- भारत वर्तमान 
खाद्य संकट स्थिति में सरकार सम्भावित दुभिक्ष को स्थिति से बचाने के लिये 
प्रयत्नशील हे ओर इस विषय में उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त होने के भी लक्षण दिखाई 
देने लगे हे । ७ दिसम्बर १९६५ को खाद्य मन्त्री सुब्रह्मण्यम ने लोकसभा में कहा था कि 
अगले महीनों में खाद्य की कमी से जो संकट पैदा होने वाला है, हम उससे अवश्य उबर 
सकेंगे और फिर चौथी योजना के अन्त तक या इससे पहले देश को अन्न में आत्मनिर्भर 
बना देंगे। खाद्य स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हुए हैं उन्हे 
मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है-- (१) स्थानीय रूप से खाद्य पुति को बढ़ाया 
जाना, (२) खाद्य के सदुपयोग की व्यवस्था और (३) विदेशों से आयात करके । 

(१) स्थानीय रूप से खाद्य पुति बढाना--स्थानीय रूप से खाद्य पुति 
बढ़ाने से तात्पयं देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने से है। भारत सरकार ने इस विषय में 
निम्नांकित उपायों को प्रोत्साहन दिया है-- 

0) पंचवर्षीय योजनाप्रो में कृषि को प्राथमिकता--भारत सरकार ने चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना को एक वर्ष पीछे हटाने पर भी विचार किया है और इस बात पर जोर दिया 
गया कि सन्‌ १६६६-६७ में केवल कृषि और रक्षात्मक कार्यों पर ही खच किया जावे, 
खाद्य स्थिति पर बहस का सूत्रपात्र करते हुए श्री सुब्रह्मण्यम ने 5 दिसम्बर सन्‌ १६६५ 
को लोकसभा में कहा था कि चाहे वित्तीय साधनों की जितनी भी कमी रहे चौथी 
योजना में कृषि कार्यक्रमों के खचों को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जावेगा । 
प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री का भी यह कहना है कि यदि कृषि कार्यक्रम को 
अधिक ATH बनाना सम्भव हुआ तो उसे कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध 
करने में संकोच नहीं किया जावेगा | AT १६६६-६७ में चालू वर्ष की अपेक्षा ४० से 
५० प्रतिशत अधिक ad किया जावेगा । खाद्य मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार अगली 
खरीफ की फसल में उवंरकों की सहायता से अच्छी फसल पैदा करने के उद्देश्य से 
२० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा तुरन्त देने की स्वीकृति दे दी गई है । इस प्रकार 
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सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करके खाद्य समस्या का समाधान करने 
के लिए चेष्टारत है । | 

(४) sara की स्थिति में सुधार--सरकार उदेरको की पूर्ति बढ़ाने के 
लिए उर्वेरको के कारखानों को प्रोत्साहन दे रही है । चालु कारखानों की उत्पादन 
क्षमता बढ़ाई जा रही है और नवीन कारखानों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है । 
१७ दिसम्बर सन्‌ १६६४ को पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री हुमायूं कबीर ने बताया था 
कि रूस, जैकोस्लावाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया देशों से उर्वरक कारखानों की 
स्थापना के लिए तत्परता दिखाई गई है । सरकार अतिरिक्त कारखानों की स्थापना के 
| विषय में विचार कर रही है । यह तो निश्चित ही है कि भविष्य में सरकार . उवेरकों 
| के अभाव को दूर करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न कर रही है। 
TT १९६६-६७ में ६६ करोड़ रुपये के उर्वरक आयात होंगे । 

s गेहूं की पेदावार को श्रधिक प्रोत्साहन--आयात किये जाने वाले 
खाद्यान्नों में गेहूँ का स्थान सर्वोपरि है । सरकार देश में गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने के 
लिए गन्ने आदि के मुल्य को नीचा रखने का प्रयत्न कर रही है। प्रधान मन्त्री 
श्री लालबहादुर शास्त्री के अनुरोध पर कोठियो की बागबानियों तथा सँदानो में और 
स्कूलों के सेल के मैदानों आदि में गेहूँ की फसल बोने का आन्दोलन चलाया गया है । 

(iv) गहरी कृषि को प्रोत्साहन--गह्री कृषि के सम्बन्ध में विशेष प्रतिनिधियों 
के एक त्रिदिवसीय केन्द्रीय सम्मेलन (A three day Central Conference 
of key personnel) हुआ, जिसमें विभिन्न पक्षों के मन्त्रियों को बुलाया गया, जिन्होंने 
देश की खाद्यान्न सम्बन्धी मांग को ध्यान में रखकर गहरी खेती के प्रचलन के सम्बन्ध 
में विचार fana किया । देश में कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ कृषि की गहनत 
को बढाने का भी प्रयास किया जा रहा है। | 

(१) खाद्य-श्रात्म-निभेरता-योजना की घोषणा--चौथी पंचवर्षीय योजना में - 
खाद्य-आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की योजना की घोषणा करते हुए खाद्य मन्त्री श्री 
घुब्रह्मण्यम ने १ दिसम्बर १६६५ को लोक सभा में बताया था कि अगली योजना के 
अन्त तक प्रतिवर्ष २५० लाख टन अतिरिक्त भन्न उत्पन्न होने लगेगा | इस उत्पादन- 
वृद्धि का कारण गहरी कृषि होगी । इस अवधि में ३५० लाख एकड़ भुमि को पानी की | 
पुति प्रदान की जावेगी कृषि विकास की यह योजना वेज्ञानिकी और अर्थविदों के | 
द्वारा बनाई गई है । इसका उद्देश्य बीज फार्मो, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, सिचाई. 
कार्यों a आधुनिकीकरण, पौधों की रक्षा के उचित उपाय, किसानों के लिए साख की | 4 
सुविधायें, फसल बीमा और बड़े वैज्ञानिक खोज संस्थानों की स्थापना आदि बातों को | 
समान रूप से प्रोत्साहित करना है । खाद्य मन्त्री ने विभिन्न नीतियों और निर्णयों पर | 
भी जो कृषि योजना के सम्बन्ध में लिखे गये, प्रकाश डाला । 4 
(२) खाद्यान्नों के उपयोग एवम्‌ वितरण पर नियन्त्रण-_ खाद्यान्नो की पुति 
“के सुप्रबन्ध T साथ ही खाद्यान्नों के सदुपयोग की व्यवस्था करना भी आवश्यक वि uh 
sl nna oe 
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उसका एक बड़ा भाग उपयोग न क्रिया जाकर बरबाद किया जाता रहें तो समस्या 
सुधरने के स्थान पर और अधिक बिगड़ जायेगी | इसके अलावा खाद्यान्नों के समुचित 
वितरण की व्यवस्था न होने पर कुछ स्थानों पर बनावटी अभाव हो सकता है । सरकार 
ने खाद्यान्नों के उचित उपयोग और समुचित वितरण की व्यवस्था के लिये निम्नांकित 
उपाय हाथ में लिए हैं-- 

(i) राशनिग--सरकार ने ८-१०:लाख से अधिक आवादी वाले शहरों के लिए 
अनिवार्य राशनिग की व्यवस्था कर दी है। दिल्ली में राशनिंग ८ दिसम्बर सच १९६% 
से हुआ । अन्य बड़े-बड़े नगरों में राशमिग की प्रवृत्ति जारी है ।. 

(i) स्टाकिग पर रोक द्वारा व्यापारियों परः प्रतिबन्ध--सरकार ने अनाज 
का अनावश्यक रूप से अत्यधिक स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी है। 
व्यापारियों द्वारा मूल्य-वृद्धि और बनावटी अभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। 

Gii) किसानों द्वारा संचय पर रोक--कमी-कभी बाजार में अनाजों की कस | 
gia किप्तानों की संचय करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप भी हो जाती है । किसान लोग 


ऊँचे मूल्यों की आशा में अपने अनाज को बेचने से रोक लेते है । सरकार ने किसानों की | 


उस प्रतरृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयत्न. किया है । इसके लिए 
उन्होंने किसानों को अपनी उपज के एक निश्चित भाग से अधिक संचित करना अवध 


घोषित कर दिया है ताकि किसान लोग अपनी उपज को संचित रखकर बनावटी | ( 5 


अभाव की उत्पत्ति करने में सफल.न हो सके । 


(iv) अनाज की बचत--प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज की बचत. टर 
पर काफी जोर दिया है । उन्होंने जनता से सप्ताह में एक बार भोजन न करने की DFN 
अपील की है। सोमवार की शाम को ये स्वयं भोजन नहीं करते। देश के अधिकार | 


नागरिकों ने उनका अनुकरण किया.है। बहुत से शहरों में सोमवार की शास को होटलों | 


में खाना नहीं बनता | 


(४) सरकार द्वारा अनाज का क्रय- सरकार ते अलग-अलग स्थानों | प्र 
सरकारी अनाज गौदामो का निर्माण किया है, जिससे किसानों से खरीदे हुए भोर विरेशों | 


से आयात किए हुए अनाजो के संग्रह ओर आवश्यकता पड़ने पर उनके उपभोक्ताओं 


cage i 
vp 
a f k 


में वितरण की व्यवस्था की जाती है । सन्‌ १६६४ में सरकारी. क़य-विक्रय का प्रश्‍न | es 


काफी विवाद का विषय रहा था । इसके विरोध में अनाज व्यापारियों ने प्रदश्शंन भोर ` 
औपचारिक हड़तालों का भी आयोजन किया था । सरकार अभी इस योजना को पूर्ण _ 
रूप से लागू करने में समर्थं नहीं हो पाई है । विभिन्न राज्यों की खाद्य वितरण नीतियों 


में अन्तर देखवे में आता है जिससे खाद्य समस्या के आकार. और गहनता में विभिन्न 


'राज्यों में भिन्नता देखने में आती है। प्रधान मन्त्री ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और ET- | g i 


प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाकर इन राज्यो की खाद्य समस्या पर विचार- 
विमक्ष किया है और आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिए हैं 1 


(३) बिदेशी आयात (Foreign Import)—aret समस्या के विषय में जब है : 
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से ही भारत को अनाज के लिए विदेशों का मुह ताकने को 


मन्त्री सुब्रह्मण्यम के अनुमानुसार अब देश को ८० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की प्रति- 
वर्ष आवश्यकता है | ऐसी अवस्था में विदेशों से खाद्यान्न आयात का सहारा लेना बड़ा 
आवश्यक है। भारत के लिए खाद्यान्न पूर्ति का मुख्य स्रोत अमरीका है । इसीलिये शीर्षक 
R (Title 2’) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य सरकार सि अन्न की विशेष 
सहायता के लिये प्रार्थना की है । 
यद्यपि विदेशों से खाद्यान्न आयात की नीति की आलोचना कौ 
परन्तु खाद्य मंत्री सुव्रह्मण्यम के वक्तव्य के अनुसार खाद्यान्नों का विदेशों से आयात करना 
वर्तमान खाद्य संकट का सामना करने के लिए अत्यावश्यक है । संयुक्त राज्य से की गई 
प्रार्थना के उत्तर में संयुक्त राज्य की ओर से आश्वासन मिला है कि भारत की 
आवश्यकता के अनुसार अनाज प्रदान किया जाता रहेगा । राष्ट्रपति जानसन के 
केथानानुसारं संयुक्त राज्य भारत को प्रतिवर्ष १० मिलियन अनाज प्रदान कर सकता 
है । इस प्रश्‍न परं कि तुरन्त ही भारत को कितना अनाज भेजा जावे, राष्ट्रपति ने कहा 
कि यह सब भारत की इच्छा और वहाँ में बन्दरगाहों की अनाज उतारने की क्षमता पर 
निर्भर करता है । दुर्भाग्य से अभी भारत के बन्दरगाहों की अनाज उतार कर उनके 
संग्रह करने की क्षमता भी बहुत कम है । कुछ बन्दरगाहों की संग्रह क्षमता बढ़ाने के 
प्रयत्न किए जा रहे हैं। अमरीका ने १५५ मिलियन अनाज के भारत के लिए लदान की 
अनुमति दिसम्बर सन्‌ १६६५ के आरम्भ में दे दी गई थी । भारत और पाकिस्तान के 
बीच जारी विगत युद्ध की स्थिति में यह सम्भावनायें भी जारी रही थीं कि अमरीका भारत 
को अनाज भेजना बंद कर देगा और अनाज पूर्ति के माध्यम से भारत पर राजनैतिक 
दबाव डालने कां प्रयत्न करेगा। अमरीकी राजनीतिज्ञो के तत्कालीन वक्तव्यों के 
आधार पर भारतीय नेताओं में काफी क्षोभ हष्टिगोचर हुआ था परन्तु अब संथुक्त 
राज्य के राजंनीतिज्ञो' ने पाकिस्तान की बुरी नियत और काले कारनामो को समक 
लिंया है, जिससे अभरीका की नीति भारत के लिए पुनः उदार हो गई है और अमरीका 
से सम्मानपूर्ण समभौतों ` के आधार पर अपेक्षित मात्रा में वांछित खाद्यान्न पुति होती 
रहने को सम्भावनाये हैँ। ' | 
भारत के खाद्य मंत्री ने २० दिसम्बर से २४ दिसम्बर १६६५ के लिए संयुक्त 


a ४0% 


_ (सज्य के लिए प्रस्थान किया, जिसमें उन्ह पी० एल Xo Lad भारत के लिए | 
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खाद्यान्न पूति की दीर्घकालीन योजना पर विचार किया । इसी दौर में उन्होंने चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय कृषि के विकास area में अमरीकी सहायता की 
नीति का स्पष्टीकरण किया । खाद्य मंत्री को पूर्ण विश्वास हैं कि भारत सरकार की कृषि 
योजनाओं के फलस्वरूप सन्‌ १६७१ तक भारत खाद्यान्न पूर्ति के लिए आत्म-निर्भर हो 
जावगा । सुब्रह्मण्यम का कहना है कि भारत के लिए आयातों की निर्भरता को समाप्त 
करने के लिये कृषि विकास कार्यक्रमों का बहुत अधिक महत्व है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत तथा अन्य देशों की कृषि के विकास के सम्बन्ध 
में एक अध्ययन किया है, जिसके आधार पर उसने भारत के लिए महत्वपुर्ण कृषि उपाय 
(Key farm measures) का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत देश की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गये हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसी 
प्रकार के महत्वपूर्ण सुझावों के द्वारा विकास कार्यक्रमों का पथ-प्रशस्त किया जावेगा, 
जिससे योजना के अन्त तक या योजना के अन्त से पहले ही खाद्यान्न पुति के लिए देश 
आत्म निर्भर हो जावेगा । 

संयुक्त राज्य के अलावा भारत को अन्य देशों से भी खाद्यान्नों का आयात करना 
पड़ता है । चालु वर्ष में 0. A. R. से भारत को २'५' करोड़ रुपये का चावल उपलब्ध 
होगा । पिछले वर्ष वहाँ से १.२५ करोड़ टन चावल का आयात किया गया था । भारत 
बर्मा, मलाया आदि देशों से भी चावल का आयात करता है । गेहूँ का आयात संयुक्त 
राज्य के अलावा आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना आदि देशों से भी किया जाता है । परन्तु 
संयुक्त राज्य के अलावा अन्य देशों से बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो पाते है | 
अमरीका सरकार ने भारत को अधिकाधिक मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करने की समर्थता 
अभिव्यक्त की है । संयुक्त राज्य की क्षमता अपने यहाँ खाद्यान्न उत्पादन को दो गुना 
कर देने तक की है | 

वास्तव में हमें तो अपनी ओर देखना है, अमरीका अपने यहाँ उत्पादन क्षमता 
को १०० गुना ही क्यों न कर ले, भारत को अपने यहाँ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि किए 
बिना खाद्य संकट से मुक्ति नहीं मिल सकती | भारत एक विकासशील देश है 1 विभिन्न 
बिकास कार्यक्रमों के लिए उसे विदेशी विनिमय की आवश्यकता है । यदि विदेशी पुँजी 
का अधिकांश भाग खाद्यान्नों के आयात पर खरचं होता रहा तो इससे या तो भुगतान 


संतुलन विपरीत हो जावेगा या आवश्यक पूंजीगत एवम्‌ कच्चे माल सम्बन्धी आयातों | 
को कम करना पडेगा, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए एक अत्यस्त घातक प्रवृत्ति _ 


सिद्ध होगा । अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश में कृषि विकास कार्यक्रमों को 


पूर्ण लगन के साथ विकसित किया जावे और उसके द्वारा देश को खाद्यान्न के लिए | z 
आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न किया जावे । ऐसा किए बिना देश से खाद्य संटका | 


टलना मुश्किल है । पी० एल० ४८० की दया पर अब बहुत अधिक समय तक निर्भर 
नहीं रहा जा सकता | मि० पैटर एलवर्ष (P S P), saaa मेहता (Cong), Sto 
राम मनोहर लोहिया (SSP) और fao Fo So मालवीय (Cong.) ने सरकार 


A खाद्यान्न, भायात और कृषि विकास कार्यक्रमों की अवहेलना के विषय सें सरकार , 
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१० 'वतेमान खाद्य समस्या 


की कटु आलोचना की है । fro मालवीय का कहना है कि सरकार के कुछ विभागों की 
पी० Ute ४८० पर निर्भरता आत्म-निर्भरता के लिये पूर्णतः अन्याय पूर्ण और अस्थिरता 
के दोष से युक्त है। इसके विरोध में उन्होंने कहा था । “I object to the fundà- 
mental strategy of this nation to depend on PL—480.” 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत 
में अब खाद्यान्न पुति की समस्या विकट रूप में उपल्यित है। इसके समाधान के लिये 
अल्पकालीन उपाय तो विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना मात्र ही हे । देश में एकदम 
इतने खाद्यान्न उत्पन्न नहीं किये जा सकते कि देश की समसत आवश्यकताएँ उनके द्वारा 
संतुष्ट की जा सकें । यदि खाद्यान्नों का आयात न क्रिया जावे तो देश में दुर्भिक्ष फैल 
जावे और देश की गरीब जनता खाद्यान्न उपलब्ध न होने से भूख से तड़प-तड़प कर मर 
जावे । अतः दुर्भिक्षं की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये खाद्यान्नों का आयात किया 
जाना अत्यावश्यक है । परन्तु साथ ही इस बात को कदापि न भुला देना चाहिये कि 
वर्तमान में खाद्यान्नों के आयात से भते ही कुछ काम चल जावे, परन्तु भविष्य के लिये 
खाद्यान्नों का आयात बहुत घातके सिद्ध हो सकता है, थतः खाद्यान्न उत्पादन के लिये देश 
को ग्रात्म-निर्भर बनाने के लिये अविलम्ब कदम उठाए जाने चाहिये ! चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना में कृषि विकास कार्य-क्रमों पर २४०० करोड़ रुपये चर्च किये जाने का अनुमान 
है, जिससे आशा की जा सकती है कि सम्भवतः चतुर्थ योजना के अन्त तक भारत 
खाद्यान्न उत्पादन के लिये आत्म-निर्भर हो जावेगा । 
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ON ON 
पारोशिष्ट / 2 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा 
(Outlines of Forth Five Year. Plan) 

भारत में आथिक आयोजन करने का स्वतन्त्रता .प्राप्ति से पूर्व भी.. व्यक्तिगत 
रूप से, सामुहिक रूप से, कांग्रेस पार्टी द्वारा तथा स्वयम्‌ सरकार द्वारा समय-समय पर 
सुझाव रक्खा जाता रहा.था । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण और 
विकास के लिये तो आथिक आयोजन का महत्व और भी अधिक ag गया । परन्तु 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूवं इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका । देश के 
संसाधनों के अत्यधिक अनुकूल और सन्तुलित प्रयोग (“Most effective and 
balanced utilization of the countries resources”) के fat भारत सरकार ने 
स्वर्गीय do जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मार्च GT १६५० में योजना आयोग की 
नियुक्ति की । प्रथम पंचवर्षीय योजना को दिसम्बर सन्‌ १९५२ को लोकसभा में प्रस्तुत 
किया गया था । आयोजन के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया था--' ‘A process 
of development which will raise living standard and open out to the 
people new opportunities for a richer and more varied life." आर्थिक ies 
आयोजन को उस वृहत्‌ कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना गया है, जिसका उद्देश्य संकुचित | 
तकनीकी दृष्टि से केवल संसाधनों का विकास ही नहीं है वरन्‌ साथ ही साथ मानवी- 
गुणों का विकास ओर जनता की आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के लिये उपयुक्त | i 
संस्थात्मक ढांचे कां निर्माण करना है | i Pace 

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च सन्‌ १६५६ को और द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च सन्‌ १६६१ को समाप्त हो गई थी। बीसरी पंचवर्षीय 
योजना जो पहली अप्रैल सन्‌ १९६१ से आरम्भ हुई थी । ३१ मार्च सन्‌ १९६६ को > 
समाप्त हो जावेगी ॥ इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना को समाप्ति के कुछ ही महीने टं र 
शेष हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि भारत ने आथिक विकास के मार्ग की तीत सीढियाँ 
पार करली हैं भौर चतुर्थ सीढ़ी पर पदार्पण करने को तैयार है । se 

चीन-पाक आक्रमण का योजना पर प्रभाव--भारत पर पाकिस्तान और 
चीन की आक्रामक कार्यवाहियों का परिणाम यह हुआ हे. कि इससे देश को सुरक्षात्मक 
कार्यवाहियों के प्रति अधिक ध्यान देना पड़ा है । पाकिस्तान से जब युद्ध. जारी हुआ तो डं 
सैनिक साज-सामान की प्राप्ति के लिये पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्यों में कटौती i 
करने के लक्षण प्रतीत होने लगे । परन्तु सरकार ते काफी हृढ़ता से काम लिया और दु 
औपचारिक रूप से पंचवर्षीय योजना के खर्च में कटौती के लिये कोई कदम द nei 
(क्र भी इस आठ है इंकार adt किया ज सकता कि इस युद्ध के प्रभाव से सवीय 
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१२ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा 


योजना के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। सच पूछिये तो सन्‌ १९६१ के चीनी अतिक्रमण 
और सन्‌ १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण से भारत की तीसरी पंचवर्षोय योजना को 
वडा आधात हुआ है और यदि इस योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति.न होने के कारणों की 
अभिव्यक्ति की जावे तो इस बात के कहने सें कोई संकोच नहीं किया जावेगा कि चोन 


पाक आक्रमण इसके लिये एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है । यद्यपि दोनों युद्धों के सगय 


सरकार को जनता से पूर्ण सहयोग और योगदान प्राप्त हुआ हे और आपेक्षित मात्रा में 
विदेशों से संनिक सहायता उपलब्ध हुईं है, तथा योजना के विकास कार्यक्रमों के संचालन 
में समय और व्यय की दृष्टि से काफी गतिविक्षेप आया है, जिससे योजना के लक्ष्यों 
की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हुई है । 
संकटकालीन योजना का विचार--चीन और पाक से युद्ध बन्दी हो जाने 
पर भी अभी युद्ध की आ्ंक्ायें पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं । निरन्तर सीमोल्लंधन की 
प्रवृत्ति इस का स्पष्ट संकेत करती है कि युद्ध के बादलो से अभी क्षितिज मुक्त नहीं हो 
पाया है । ऐसी अवस्था में युद्ध के प्रति सुरक्षात्मक तैयारियों को भुला देना कोरी मूखंता 
होगी 1 इसीलिये केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी और योजना आयोग 
के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने ८ अक्टूबर सन्‌ १९६५ को कहा था कि अगले वर्ष 
अर्थात्‌ अप्रैल सन्‌ १९६६ से चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ नहीं होगी ! आगामी वर्ष 
से एक वर्ष की संकटकालीन योजना आरम्भ की जावेगी, जिसमें प्रतिरक्षा और अन्न 
उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जावेगा । श्री कृष्णामाचारी और अशोक मेहता ने 
बताया कि अगले वर्ष की योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना का ही एक अङ्ग समभा 
जावेगा । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रूप-रेखा अगले वर्ष मार्च तक तैयार हो 
जायेगी । उन्होंने बताया था कि अगले वर्ष प्रतिरक्षा और तृतीय वर्ष की योजनाओं पर 
खर्च के वाद जो रकम होगी वह पिछले किसी भी एक वर्ष में उपलब्ध रकम से कम 
होगी । इस वर्ष केन्द्रीय सहायता में भी अन्य वर्षो की अपेक्षा भारी कटौती की जाने की 
सम्भावना बताई गई । राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि वे अपने खर्च स्वयमु के 
साधनों से धन राशि जुटा कर ही चलावें। संकटकालीन इस योजना के लिये मूल्यों की 
स्थिरता पर बहुत अधिक जोर डाला गया और बताया गया कि यदि मूल्यों में स्थिरता 
सम्भव नहीं हुई तो सारी योजना व्यर्थ हो जावेगी, मूल्य वृद्धि का ही परिणाम यह है 
कि सनु १६५९ में सरकारी कमंचारियों को जहाँ केवल २० करोड़ रुपये महंगाई भत्ता : 
प्रदान किया जाता था, वहाँ सन्‌ १६६४ में उसकी राशि बढ़ कर २१० करोड़ रुपये हो 
गई । इसीलिये मूल्य रेखा को स्थिर रखने और निश्चित आय वाले लोगों के लिये 
सहकारी स्टोरों की स्थापना पर जोर दिया गया | वित्त-मन्त्री ने बताया कि केन्द्र की 
“काले धन' को रोकने की योजना.यद्यपि पुणंतः सफल नहीं हुई है, परन्तु उसने काले घन 
` के प्रचलन को रोक दिया है । केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिये 
'बित्त-मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया a 
. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार (Size of the Fourth Five Year 
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सन्‌ १९६५ को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के अधिवेशन की संक्षिप्त aon के वाद किया 
गया । -योजना का आकार परिषद्‌ के एक प्रस्ताव द्वारा २१५०० करोड़ रुपये fafaa 
किया गया । प्रस्ताव में प्रधान मन्त्री को यह अधिकार दिया गया कि आयात कालीन 
स्थिति को देखते हुए रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिये अगली योजना में समुचित 
संशोधन, परिवर्तन और हेर-फेर कर लें । रक्षा की व्यवस्था के साथ ही विकास की 
जरूरतों को भी महत्व प्रदान करने पर जोर दिया गया । 

विनियोग ([०४९७०॥१)--परिषद्‌ ने अपने प्रस्ताव द्वारा यह तय किया कि 
चौथी योजना में १९ हजार करोड़ रुपये का विनियोग किया जायेगा । सनु ६ €६३-६४ 
की कीमतों के आधार पर २५०० करोड़ रुपये चालू कार्यक्रमों पर खर्च किये जावेंगे । 
कुल राशि में से १४५०० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में और ७००० करोड़ रुपये निजी 
क्षेत्र में लगाये जायेंगे । सरकारी क्षेत्र में पूर्वे नियत राशि २२५०० करोड़ रुपये थी, इसमें 
१००० करोड़ रुपये के विनियोग की कमी कर दी गई है 

योजना की वित्त-व्यवस्था (Financial organization of the plan)— 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का सफल संचालन मित्र देशों के सद्भाव तथा 
योजना को क्रियान्वित करने में हमारे प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करेगा । योजना में 
३००० करोड़ रुपये अतिरिक्त करों से तथा ४००० करोड़ रुपये की मुद्रा विदेशों से प्राप्त 
की जायेगी । चालू करों से ११५०० करोड़ रुपये तथा ३००० करोड़ रुपये अतिरिक्त करों 
से प्राप्त किये जावेगे । ७००० करोड़ रुपये गैर सरकारी विनियोग के रूप में उपलब्ध 
होंगे । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में धन राशि की उपलब्धि निम्नांकित रूपों में होगी-- 


चौथी योजना की वित्त-व्यवस्था 


प्राप्ति का स्रोत प्राप्त घत राशि 

वर्तमान करों से २७५५ करोड रुपये 

रेलवे से ४०५ n » ] कुल १३७५ 
केन्द्रीय उद्योगों से ७२० p 7? करो उ 
राज्यों के उद्योगों से २५७ 9, ४ ) 
बाजार ऋण से र १५०० p n 

लघु बचतों से १००० p n 

वाषिक जमा a २०० +» 7? 

प्रोविडेन्ट फच्ड से {Yo ,, on 

अन्य साधनों से GRO n 39१ 

Rad बॅक से ५०० |) m 

विदेशी मदद २७५० ,, 7? 


कुल ११४८० करोड़ a ge या ११५०० करोड रुपये. 
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| ' विभिन्न मदों पर खर्च का वितरण 
| 

j 


S 
खर्च की मद | खर्च होने दाली राशि की मात्रा 
कृषि पर है २३७२ करोड़ रुपये 
| सिचाई पर . Ble CR 
| लघु उद्योगो पर FE RP 
। संगठित उद्योगों पर २८५६ फी 7 
| परिवहन और संचार SO क 
| विद्युत 2 रा क 
| शिक्षा १२९६०. F 
| वेज्ञानिक अनुसंधान ' RMT aa 
स्वास्थ्य 405 0160 
पानी को व्यवस्था ३७१ „,, ५, 
आवास २६७ 
पिछड़े वर्ग के कल्याण पर | १८८ ` 
समाज कल्याण | LO ST 
पुनर्वास दा सती 
पहाड़ी जिलों तथा विशेष इलाकों पर | र Sp 
शिल्पिको के प्रशिक्षण और श्रम | 
कल्याण कि या र PR क की PERT 


बेठक की श्रध्यक्षता प्रधान मन्त्री थ्री शास्त्री ने की तथा वरिष्ठ केन्द्रीय मन्त्रियों 
के अलावा राज्यों के मन्त्रियों और मुख्य भन्त्रियों ने इसमें हिस्सा लिया । स्वीकृत प्रस्ताव 
में कहा गया कि अगले वर्षो में आत्म निर्भरता की स्थिति पर पहुँचने तथा लोगों की 
जरूरतों को पूरा करने{के लिए चौथी योजना का आकार बड़ा रखना ही होगा । पहली 
तीन योजनाओं में बड़ी मात्रा में धन लगाने के बावजूद लोगों का जीवन स्तर बहुत 
ओ- ऊंचा नहीं उठा है । जनसंख्या में वृद्धि तथा कृषि में उत्पादन की कमी इसका मूल कारण रु 
- रहा है। इसके अलावा रक्षा का भार चीन और पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण बढ़ 
गया है, जिससे stadt में वृद्धि हो गई है जो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए 
कठिनाई का कारण बन गई है। इसके लिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकना है । 
कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की जावेगी । बजट में घाटे की वित्त-व्यवस्था 
[न नहीं दिया जावेगा ।: इन्हीं सब उपायों के द्वारा मूल्यों में वृद्धि को प्रवृत्ति 


... 02०0 Re ६४४७७ re कनात 


गं से अपील राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने किसानों और कारखानों में | 
"अपील की है कि वे अपनी पुरी शक्ति से काम करके योजना ae 93343 
दान करें । सुखी ; 
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हित तथा अपने हित में हिस्सा लें 

चतुर्थ योजना में श्रौद्योगिक उत्पादन को सन्तोषपूणं ढंग से जारी रखने के लिए 
मशीनों तथा कच्चे माल के आयात की जरूरत होगी | यह तभी हो सकता है, जव हम 
` अपना निर्यात बढ़ायें । परिषद्‌ ने निर्यात सम्बन्धी नीति प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति 
दे दी । मशीन, रासायनिक-खाद तथा धातु का उत्पादन देश में बढ़ाकर उसका आयात 
कम करना होगा । फिर भी अनेक चीजों के आयात की बहुत जरूरत पड़ेगी । इस प्रकार 
तीसरी योजना में दूसरी योजना की अपेक्षा कहीं अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
पड़ेगी । इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद ने काफी सोच-विचार कर चौथी योजना की | 
रूप-रेखा बनाई है. 

गैर-सरकारी क्षेत्र और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
के दौरान होने वाले क्षेत्र के विनियोगों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का 
संगठन किया गया है । समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है । वित्त आयोग | 
की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार के राजस्व में ६५० करोड़ १ 
रुपये की कमी का अनुमान लगाया है । बताया जाता है कि प्रशासन खर्च में कमी, करों | 
की वसूली में तेजी तथा सरकारी उद्योगों में खर्च की कमी के साथ-साथ उनमें लाभको | 
ओर विशेष ध्यान देकर तथा जरूरत पड़ने पर और अधिक कर लगा कर ६५० करोड, 
रुपये का प्रबन्ध किया जा सकता है। करों का बकाया पूर्ण रूप से वसूल करता पड़ेगा। ` 
यदि वित्तीय अनुशासन लागू नहीं किया गया तो चौथी योजना के लिए साधनों में काफ़ी | 
कमी हो जावेगी । आयोग ने यह भी कहा है कि बकाया करों की वसूली के अलावा | 
सरकारी क्षेत्र में क्षमता का पूर्ण उपयोग अत्यावश्यक है । उनके खरचं में भी कमी की जावेगी, | 
उत्पादन मूल्य को घटाने और उन्हें दिए गये कजं पर सूद लिये जाने की सिफारिश की 
गई । करों की वसूली बढ़ानी होगी । आम प्रशासन के खर्च में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से फर 
अधिक वृद्धि नहीं होनी - चाहिये । गैर योजना खर्च में प्रतिवर्ष साढ़े तीन प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि न करता उचित बताया गया । ; ह : ee 

योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से ७००० करोड़ रुपये विनियोग किये जाने की | 
आशा है:। कृषि विकास, : परिवार नियोजन, निर्यात संवर्धन तथा ' पीने के पानीकी _ 
व्यवस्था के लिए धन की पूर्ण व्यवस्था की जावेगी । ग्रब-तक विनियोग किये गये धत _ 
का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के पूर्ण प्रयत्त करने की कोशिश की जावेगी ज $ 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजता में सुरक्षा के बाद कृषि को प्राथमिकता-चतुर्य 
पंचवर्षीय योजना में कृषि को सुरक्षा के बाद संबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की जावेगी 
लोक सभा में ६ दिसम्बर सन्‌ १९९५ कों खाद्य स्थिति को ध्यान में रख कर लिये गये a 2 
निर्णय में बताया गया कि कृषि की आवश्यकताओं जैसे उवेरक, दवाइयों और p 


लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था पर जोर दिया गया दै। : कृषि ares T योज 
आयोग को चौथी योजेता में ८० करोड़ रुपये कृषि उपकरणों पर SE कोरता ता g 
दिया है । कृषि मन्त्रालय ने योजना आयोग को ३:३४ करोड़ स्ये किसासो के मण ० 
पर खर्च करने का भी सुझाव दिया ह | 


z 
र 
2५५० 
Seri 
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SÄRA की व्यवस्था--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ७७० करोड़ रुपये उर्वरकां 
और दवाइयों पर खर्च होंगे, जिनमें ७०० करोड़ रुपये उवंरको पर और ७० करोड़ रुपये 
दवाइयों पर खर्च होंगे । दुसरा मुख्य निर्णय सन्‌ १६६७ में उर्वरकों के आयात के. 
सम्बन्ध में लिया गया । इस उद्देश्य के लिए वित्त आयोग में ४६ करोड़ रुपये के स्थान पर 
६६ करोड़ रुपये खच करने का निश्चय किया गया । उर्वेरको के आयातो के सम्बन्ध में 
गृह मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सव कमेटी (Cabinet 
Sub-Committee) की स्थापना की गई है, जो सन्‌ १९६८-६९ से Vital के वितरण 
और मुल्य नियन्त्रण का काम करेगी | 

कृषि को गति प्रदान करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन- केन्द्रीय उद्योग 
मन्त्री श्री टी० एम० सिंह ने इस बात की घोषणा की कि चतुर्थ पंच में 
कृषि को गति प्रदान करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जावेगा ! 

श्रोद्योगिक उत्पादन (Industrial Production) — चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 
में संगठित उद्योगों पर २८ ६६ करोड़ रुपये खर्च किये जावेंगे | उद्योगों में इस्पात, तेल 
ओर रसायन उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी । सार्वजनिक क्षेत्र का चतुर्थ 
इस्पात कारखाना जो बोकारों में बनाया जा रहा है, रूस से सामग्री आने पर 
सनु १६६६-६७ से चालू होगा । इस्पात उत्पादन का आरम्भ सन्‌ १६६६ से होगा । 
श्री रेड्डी के वक्तव्य के अनुसार चौथी पंचवर्षीय, योजना में इस्पात उत्पादन का अस्थाई 
लक्ष्य १६५ लाख टन का रक्खा गया है। योजना में कुछ किस्म के इस्पात का आयात 
और कुछ किस्म फे इस्पात का निर्यात किया जावेगा । इस्पात उत्पादन में उत्तरोत्तर 
वृद्धि हो रही है। सनु १९६५ में सन्‌ १६६४ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक इस्पात का 
उत्पादन हुआ। इस वषं ३ लाख टन इस्पात का निर्यात हुआ जिससे १२ करोड़ रुपये 
की विदेशी मुद्रा की बचत हुई । अन्य संगठित उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हो गया 
है । सन्‌ १९६६-६७ में उद्योगों के लिए ५०० करोड़ रुपये खच करने की व्यवस्था 


Bt कुटीर Vay ग्रामोद्योग-- चतुर्थ योजना में लघु उद्योगों पर ३६५ करोड़ रुपये 
खर्च होंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री उच्छरंग ने पत्र के द्वारा प्रधान- 
मन्त्री का ध्यान चौथी योजना में खादी और ग्रामोद्योगों की ओर आकर्षित किया । 
उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों के लिए कुटीर उद्योगों पर २८ करोड़ रुपये खर्च करने की 
योजना बनाई गई है । हे 

शिक्षा 0700८9007)--चौधी योजना में शिक्षा पर कुल १२६० करोड़ रुपये 
खच किये जाने का लक्ष्य है । २८ अक्टूबर से चन्डीगढ में राज्यों के शिक्षा afat 
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, संस्थाओं के पूर्ण प्रयोग पर वल दिया गया । इस सम्मेलन की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री 
.श्री एम० सी० छागला ने की । विकास कार्यक्रमों में केवल उन्हीं को हाथ में लेने पर 
` जोर दिया गया जो टैक्नीकल विकास से सम्बन्धित हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रस्ताव रक्खाः गया कि प्रवेशों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जावे ताकि योग्य छात्रों को 
ही प्रवेश. प्राप्त हो सके । 'अण्डर ग्रेजुएट” अध्ययनों के लिये छात्रों की छाँट के लिये 
परीक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया गया । जो छात्र छांट के द्वारा 
प्रवेश से अलग कर दिये गये हों उन्हें उच्च शिक्षा के इच्छुक होने पर पत्र व्यवहार 
सम्बन्धी पाठ्य-क्रम की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया । चौथी योजना में 
दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में भी पत्र व्यवहार पाख्य-क्रम 
की व्यवस्था पर जोर दिया गया । 

कालेजों में दूसरी पारी में शिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया गया है । 
नौकरियों में लगे व्यक्तियों के लिये सायंकालीन दाखिलों और पत्र व्यवहार सम्बन्धी 
पाख्य-क्रमों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है । पत्र व्यवहार द्वारा दिये जाने वाले 
शिक्षण में रेडियो का भी प्रयोग किया जा सकता है । सेकेन्डरी शिक्षण के क्षेत्र में विशेष 
विज्ञान पाठ्य क्रमों के लिये भी सुविधा बढ़ाई जावेगी । विज्ञान विषय न लेने वाले 
छात्रों के लिये सामान्य विज्ञान की अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जाने की व्यवस्था 
की जावेगी । बायलोजी विज्ञान के पढ़ाये जाने पर भी जोर दिया जावेगा ताकि नसों, 
दाइयों तथा अन्य कमंचारियों की प्राप्ति में सुविधा हो । £ 
तकनीकी हाई स्कूलों और जूनियर टैक्नीकल स्कूलों में जिस प्रकार के 
शिक्षण की व्यवस्था है, उनमें धन्धों से सम्बन्धी पहलु पर अधिक जोर दिया जावेगा । 
इससे इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्रों को नौकरी की प्राप्ति करना 
सरल हो जावेगा । शिक्षा संस्थाओं से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये भी एक विधेयक का 
मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसके द्वारा लोभी व्यक्तियों द्वारा अपताये जाने वाले 
भ्रष्ट तरीकों का उन्मूलन हो सकेगा | ee 

सहकारिता (९०-०१००४०-चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के | 
विकास के लिये २१२ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इसमें से 
१४० करोड़ रुपये राज्यों के कार्यक्रमों पर और शेष ७२ करोड़ रुपये केन्द्रीय कार्यक्रमों 
पर खर्च किये जावंगे । सहकारी हाट व्यवस्था तथा सहकारी भण्डार व्यवस्था के लिये 
अलग-अलग २६ करोड़ रुपये खरच किए जावेगे। सहकारी चीनो मिलों पर १० करोड़ 
रुपये खर्च होने की सम्भावना है । हाट व सेवा सहकारो की भण्डार क्षमता ४० लाख | 
टन कर दी जाने का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त में यह क्षमता केवल Re साब. 
टन होने की है । इस प्रकार चतुर्थ योजना में इस क्षमता को दो गुना कर दिया ae ae: 

सहकारिता सम्बन्धी नये कार्यक्रम मुख्यतया 5 निम्नांकित हू हं), 
प्राथमिकं सहकारी समितियों का संगठन, इन समितियों को सरकाः शेयर पूँजी तथा 
प्रबन्ध व्यवस्था के रूप में सहायता दी जावेगी । (7) २४०० वतमान प्राथमिक सहकारी 


समितियों को मजबूत बनाना । (7) हाट संघों की सहायता तथा बड़े हाट से 


wi 
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| मजबूत बनाना । (iv) चौथी योजना में ३८ नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की 
H 


जावेगी और वर्तमान मिलों का विस्तार किया जावेगा । (४) केन्द्रीय कार्यक्रमों में चीनी 


मिलों के अलावा बड़े सहकारी उद्योगों के लिये (जिनकी पूँजी लागत २० लाख रुपये 
से अधिक है) की सहायता की व्यवस्था है । 
सहकारिता को सम्पूर्ण देश में समन्वित रूप 
राज्यों में सहकारिता के विकास की गति कुछ धीमी है, इसीलिए इन राज्यों को 
सहकारिता के विकास के लिये २ करोड़ रुपये की विशेष. व्यवस्था की गई है । 
परिवार नियोजन (Family Plasning)--ेन्द्रीय सरकार का लक्ष्य अगले 
१० वर्षो में जन्म दर को घटाकर २'५ प्रतिशत कर देना है । स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला 
नयर ने परिवार नियोजन सप्ताह का उद्घाटन करते हुए कहा है कि परिवार 
नियोजन को जनता ने जीवन के रास्ते के रूप में स्वीकार कर लिया है अ 
को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। अब तक लूप कार्यक्रम (Loop 
programme) में १५६४ डावटरों को ट्रेनिंग दे दी गई है। राज्यों को ९५ लाख qa 
प्रदान कर दी गई हैं, जिनमें से २:९४ लाख को प्रयोग किया जा yar है । ३१ मार्च 
१६६६ से पहले १० लाख लूप्स के प्रयोग करने का लक्ष्य था | इस कार्यक्रम को 
प्रोत्साहित करने के लिए १२ हजार डावटरों में से १२०० डाक्टरों की सन्‌ १६६६-६७ 
में आवश्यकता होगी । इन डाक्टरों को नि:शुल्क या अल्प मल्य पर लुप्स प्रदान किये 
जावेगे | अधिक औरत डाक्टरो की पूति बढ़ाने के लिये ard में लडकी विद्याथिनियों 
को १०० रुपये महीने स्टाइपन्ड (Stipend) देने की योजना पर विचार हो रहा है। 
डाक्टर सुशीला नैयर ने १७ दिसम्बर सनु १६६५ को बताथा था कि परिवार 
नियोजन कार्य केवल लूप पद्धति पर ही आधारित नहीं है. साथ ही साथ रटैरिलिजेशन 
(Sterilization) का कार्य भी चल रहा है । औरतों और पुरुषों दोनों का 
स्टरिलिजेशन होता है । सन्‌ १६५६ के बाद से अब तक ११२६ लाख स्ट॑रिलिजेशन 
“पूरे हो चुके थे । स्टैरिलिजेशन केन्द्रों की संख्या भी ३०४४ हो गई है । चौथी योजना में 
यह कार्यक्रम काफी विस्तृत रूप से चलने लगेगा । 
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चौथो पचदर्षीय योजना के लक्ष्यों की अनिश्चितता-चतुर्थ पंचवर्षीय योजना | 
के लक्ष्यों के सम्बन्ध में जो ऊपर विवरण दिया गया है, वह पुर्णतः निश्चित नहीं है, क्योंकि | 
योजना की रूप-रेखा में बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर परिवर्तन किए जा we le 

चोथी योजना के दो रूप (Two Faces for the Fourth P1an)-योजना . 
आयोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को दो रूपों में तैयार कर रहा है, जिनमें एक रूप | 


देश में उपलब्ध आथिक संसाधनों को ध्यान में रखकर और दुसरा रूप संयुक्त राज्य तया. 


 अच्य देशों से प्राप्त सहायता सहित उपलब्ध आथिक संसाधनों को ध्यान में रख क 
बनाया गया है । संयुक्त राज्य से तीसरी योजना के लिये अब तक १८०० मि० डॉलर व 
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ae क्या योजना फे Gal में कमी की जावे- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये 
नर्धारित २१५ रॅ करोड़ रुपये की व्यय राशि बहुत अधिक मान कर कुछ विद्वानों ने 
- राशि में वांछित कटौती करने के सुझाव दिये हैं । कहा गया है कि चौथी योजना 
में आय से अधिक खर्च न किया जावे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री सेनोय का कहना है कि 
चौथी योजना १०,००० करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं किये जाने चाहिये । उनका 
कहना है कि यदि विदेशी सहायता वर्तमान रूप में मिलती रही, तो हमें चौथी योजना 
की अवधि में ३४५० करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी । इसके अलावा सरकार को इस 
अवधि में आन्तरिक बचत के रूप में ६५०० करोड़ रुपये की आय होगी किसी भी हालत 
में योजना पर कुल खर्च, बचत--विदेशी सहायता व आन्तरिक बचत से अधिक नहीं 
होना चाहिए । उनका कहना है कि केवल वड़ी योजना बना लेने मात्र से अधिक प्रगति 
नहीं हो जाती । 9 

योजना के खर्चो में कटौती करने की दलील की सूचना व प्रसारण मन्त्री श्रीमति 

इन्दिरागांधी ने आलोचना की है । उनका कहना है कि योजना के व्यय के लक्ष्यों में 
कटोती करना उचित नहीं है । योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था को पहले ही स्थान 
नहीं दिया गया है । करों में वृद्धि को इस हष्टि से गलत नहीं ठहराया जाता कि देश के 

भावी विकास कै लिये वर्तमान में त्याग करना उचित नहीं है । 

पंचवर्षीय योजनाश्रों को आलोचना (C7८७०) _ आन्ध्र प्रदेश के मुख्य 

मन्त्री श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कहा है कि विगत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के १५ वर्ष 
गुजर जाने के बाद भी करोड़ों व्यक्तियों को पंचवर्षीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं हुआ 
है । अरबों रुपये खर्च होने पर भी करोड़ों व्यक्ति योजना के लागौं से वंचित हैं। 

सरकार सारे देश को योजनाओं की सफलता के लिए संगठित नहीं कर सकी है, जिससे 
योजनायें जनता की योजना नहीं बन सकी हैं | उनके मतानुसार जब तक परियोजनाओं 
के बटवारे में प्रादेशिक असमाततायें रक्खी जाती हैं, तब तक योजनाय राष्ट्रीय योजना 

नहीं बन जातीं । l 

मुख्य मन्त्री ने कहा कि किसी भी उद्योग का स्थान कहाँ हो, यह निश्चय 
प्रभाव तथा अन्य कारणों से होता है । इस बात का भौ ख्याल नहीं किया जाता कि 
योजना पर कितना खर्चे होगा । कुछ राज्यों को तो जो कुछ वे चाहते हैं, मिल जाता है 
कुछ को जिस चीज की जरूरत होती है, वह भी नहीं मिलती योजनाओं को सफल बनाने 
और उनके द्वारा देश को अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए | 
` योजना के खर्चो का समुचित रूप से वितरण कर देना चाहिए । 

-कुछ आलोचक भारत की भावी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों आदि बातों को 
, ध्यान में रख कर यह आलोचना करते हैं कि सुरक्षात्मक उपायों को उसी अनुपात में 
स्थान दिया जाता चाहिए जिस अनुपात में पाकिस्तान ने दिया हुआ है । geg सुरक्षा 

. व्यवस्था होने पर ही आथिक विकास के कायंक्रपों को वास्तविक रूप में सफल बनाया जा 
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_ ब्रिदेशों पर निर्भर रहना या करों में वृद्धि करके जनता पर भार बढ़ाना उचित नहीं है । | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ee 


_ वद्धेक हे । निराशावादी बन कर लक्ष्यों को घटाना या कम रखना उचित नहीं 
'जा सकता । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


में हमें कमर कुछ ज्यादा कसनी होगी । अगर विदेशी सहायता मिलती है तो भी | 
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प्रत्यालो चना- वित्त मन्त्री श्री क्रप्णामाचारी ने आलोचना सम्बन्धी उपय. | 
वातों का खण्डन किया है । पाकिस्तान की सफलता के साथ तुलना करने को Freep 
बताते हुए वित्त मन्त्री ने कहा कि भारत का आर्थिक आधार पाकिस्तान की अपेः- 

T अधिक बड़ा है । उन्होंने कहा क्रि स्वतन्त्र प्रवक्ता शायद ऐसे आयोजन के पक्ष 

जिससे निहित स्वार्थो को लाभ पहुंचे, उनकी सम्पत्ति बढ़े । योजना का अर्थ यह न 
कि आथिक मामलों को बेलगाम छोड़ दिया जावे । श्री एम० आर० मसानी के एक्र त 
का उत्तर देते हए उन्होंने कहे जना रे में पेशगी ने पर श्रो मसा? ' 
ने मुझ पर उद्दंडता का आरोप लगा में उन्हें बताना च 
चौथी योजना की बल्कि पांचवीं योजना क } 
१० वर्षों का अग्निम चिन्तन आवश्यक है । उनर्क 
सकती है। अगर ऐसा है तो मैं यह दोष स्वीक ता हूँ 

कुछ विरोधियों की आलोचना है कि देश दिवालिया हो गया है ओर aa 
प्रवमुल्यन की माँग की भी निन्दा की है । वित्त मन्त्री ने कहा है कि कुछ ऐसी बातें 
होती हैं जब विरोधी पक्ष के घचार के प्रयत्न पर र हत क मिक्ता दी जा 
चाहिए । अनेक सभ्य देशों में दो दलीय विदेशी नीति है | सरकार को मूल्य नीति. 
सम्ब्रन्ध में काफो चिन्ता है । मूल्य वृद्धि हमारे उद्देश्य की विफलता, जीवन स्तर i 
ऊंचा उठाने के लक्ष्य की विफलता, योजता के 1 की विफलता आदि केलि 
उत्तरदाई हो सकती है । अतः मुल्य में वृद्धि की शक्तियों पर नियन्त्रण तथा नियमन, 
अलावा कोई चारा नहीं है 1 भारत को मल्य वृद्धि की अन्य देशों मे मूल्य वृद्धि से तु a 
करते हुए नित्त मन्त्री ने कहा है कि ५९५० और aq १९६५४ के बीच 2. 
२-५ प्रतिशत वाषिक की atsa चक्र वृद्धि दर से थोक मूल्य बढ़े है इसी अव्र 

स्ट्रेलया में थोक मूल्यों में ३२ प्रतिशत, फ्रांस में ४-४ प्रतिशत, जापान 

२६ प्रतिशत, न्युजीलेड में ३ प्रतिशत प्रौर ब्रिटेन में २:७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
संकेत तो निःसदेह अधिक उत्साहजनक हैं । वित्त-मन्त्री ने आज्ञा प्रकट की कि fafi 


=? 
2 
i 


कर सकता है तो उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत योजना में विश्वास i 
स्वयं में विश्वास की और हढ़ संकल्प की है। k i 

चौथी योजना के लिये ४००७ करोड़ रुपये तक की विदेशी gar जुटा गते, 
बारे में कुछ क्षेत्रों में प्रगट किए हुए संदेहों पर श्री कृष्णामाचारी ने कहा कि मुझै आशे 
है कि भारत ये साधन जुटाने में सफव होगा । अगर सफल नहीं होता तो कुछ दिशा 


वृद्धि बढ़ जावेगी अगर नहीं मिलती तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी । | 
इस प्रकार आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं पर इष्टिपात करने के बॉ 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य उत | 
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- i चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष 


परसा. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६६६-६७ के लिए वार्षिक 
(feat राशि अब तक की अन्तिम सूचनाओं के अनुसार २०५० करोड रुपये होने की 
त्रोंऱ्यवस्था रक्खी गई है । इस राशि में से १५० करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय क्षेत्र में 
ता खर्च होगी, जिसमें ८० करोड़ रुपये से ८५ करोड़ रुपये तक केन्द्र शासित प्रदेशों 

(Union Territories) पर खर्च होंगे । राज्यों के क्षेत्र में लगभग ६०० कंरोड़ रुपये 
(इव्यय होंगे, जिनमें से ५०० करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता के रूप में उपलब्ध होंगे 1 कर 
E राज्यों का निजी योगदान वर्तमान संसाधनों को हष्टिगत रखते हुए २५० : 
| रपये आंका गया है । इस प्रकार इस वषं में राज्य १२० करोड़ रुपये अतिरिक्त साधनों 


तिते भाप्त कर सकेंगे । इसके. बावजूद भी ३० करोइ रुपये की जो कमी रहेगी उसको i 
संभवतः केन्द्र द्वारा लगाये गये अतिरिक्त करों में से राज्यों के हिस्से (State's Share 


l Rof additional taxation at the Centre) से पूरा किया जावेगा ।. 


योजना आयोग ने अब तक १२ राज्य सरकारों से उनकी वाषिक योजनाओं पर 
सुविचार fama किया है । कुछ राज्यों की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया | 
K 


तुतः 
रहा सका ह | 


rn की राशियों में अभी अन्तर (Gaps) विद्यमान & | उदाहरणाथ महाराष्ट्र १ 


अ तको योजना निश्चित हो चुकी है । अतः इस अन्तर को पूरा करने का प्रश्न है । इस अन्तर 


बा "को इन राज्यों के संचयों (Reserves) से तथा कर वसूली की पद्धति में सम्भावित 


वाषिक योजना (Annual Plan)— 34 राज्यों की वाषिक योजनाओं में ; 


की योजना में 8-६ करोड़ रुपये और मद्रास की योजना में २'५ करोड़ रुपये । इन राज्यों. 


; सुधार करके आसानी से पुरा किया जा सकरे की आशा है । महाराष्ट्र में संसाधनों की _ 


4 रि में qag ष्टिपात किया जावेगा | 
स्थति पर जौलाई सन्‌ १६६६ मे WE 
| योजना आयोग राज्यों और केन्द्र दोनों की वाषिक योजनाओं को जनवरी 


at fan मरू कर देगा | योजना भायोग त्ते 
] के अन्त से पहले ही अ प प्रदान कर्‌ 
गास ये १६६६ क अन्त हले ही 


“राज्यों द्वारा संसाधनों के कार्यक्रमों का निरीक्षण किया है ओर उसकी प्रशंसा की है । 
ै (राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने विकास के तरको पर सहमति दे दी है | 
| योजना आयोग का मत है कि वर्तमान की स्थिति RN हो, परन्तु उत्पादन 
हांचे के अन्तर को पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में २५०० करोड़ रुपये की 


ज्र 
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हि 
ie 


` | विदेशी सहायता अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए । चौथी योजना के काल में ४००० करोड : 
क उपये की विदेशी सहायता की श्रावश्यकता पड्ने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें क 
री भारत सहायता संघ (Aid-India Consortiam) देशों, साम्यवादी ब्लाक ओर विश्व 
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बेंक से प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है । इसके अलावा चौथी योजना में १४ 
करोड़ रुपये ऋण सेवाओं के रूप में उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता होगी । बि 
सहायता कै सम्बन्ध में सोवियत संघ और अँकोस्लोवाकिया.से बातचीत हुई 
देशों से प्राप्त सहायता को योजना और गैर योजना दोनों कार्यों के लिए प्रयोग हि 
जा सकता है । सोवियत सहायता को सुरक्षा सामग्री के लिये भी खच किया जा सब 
है । पश्चिमी देशों की सहायता के सम्बन्ध में अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता । जब; 
संयुक्त राज्य तथा अन्य देशों से सहायता स्थगन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक! 
हीं कहा जा सकता कि पश्चिमी देशों से कितनी सहायता मिल सकेगी । | 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षे अर्थात्‌ सन्‌ १९६६-६७ में जैसा कि पह : 
भी बताया जा चुका है, कृषि और सुरक्षात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया जावेगा | 


विभिन्न राज्यों. की योजनाओं में भी कृषि विकास सम्बन्धी क! ! । सब से अधि 


महत्व दिया गया है । इसका कारण;देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट की स्थिति है जिज 
बचने के लिए सरकार विदेशों से खाद्यान्न भायात की व्यवस्थाओं में लगी है । सरकार! 
योजना के. प्रथम वर्ष में ही कृषि उत्पादन में वृद्धि के ऊंचे लक्ष्य हैं । चतुर्थ योजन,न 


के अन्त अर्थात्‌ सन्‌ १९६६-६७ तक तो देश को खाद्यान्नों की eles से आत्म-निर्भर बनअ 
देने की आशा है । | @ f 


Y 
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[| भारतीय अर्थशास्त्र प्रश्न-पत्र परिशिष्ट 


Agra University, Agra 
क B. A. Part I. Examination. 1958 


१. “प्राचीन काल से भारतीय ग्रथं-व्यवस्था बहुत कुछ स्थिर चली आती है 
८ जनसंख्या की वेग-युक्त वृद्धि की माँग के अनुसार उसमें उचित परिवर्तन नहीं 
11” 
अ क्या श्राप ऊपर दिये हुये कथन से सहमत हैं ? अपना उत्तर कारण सहित 
बये । 
m, २. “भारत में कृषि-समस्या . बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उस समय तक 
madi हो सकता जब तक सीमान्त प्रणाली का कोई भी चिन्ह रहता है और जब 
amaf तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता और सहकारी खेती को प्रोत्साहन 
@ दिया जाता 1” 
| अपर दिये हुये कथन पर, उत्तर प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से ध्यान में 
| हुये बहस कीजिये । ८ 
३. उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण साख-सहकारिता को पुनः 
ठत करने के लिये क्या किया गया है ? 
। ४, गन्ना, कपास, चाय और कोयला भारत में कहां-कहां होता है ? भारतीय 
भार और उद्योग के लिये उनक्रा क्या महत्व है ? 
` ५, भारतीय ्रथं-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व का परीक्षण कीजिये। 
वैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों का ये किस प्रकार सामना कर सकते हैं ? 
६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय झौद्योगिक नीति पर बहस कीजिये 
। यह बताइये कि इसे क्रियात्मक रूप देने के लिये क्या-क्या करते का विचार है ? 
| ७, “यदि भारतीय मजदूर कारखानेदार से मिलकर उत्पादन में वृद्धि नहीं 
i, तो इससे केवल समाज को ही नहीं बल्कि उनके अपने हितों को भी हानि 
[गी ।” इस कथन का ध्यानपूर्वक विश्लेषण कीजिये 1 ५४.६ 
a. हमारे यातायात के साधन ग्रामीण क्षेत्रों की प्रावश्यकता कहाँ तक पूर्ण 
| हैं ? उनके विकास के उपाय बताइये । हक 
| &. भारतीय रेलों के पुनः समूहकरण से वया-क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ? रेलों 
é i कम करने के लिये श्राप क्या बतालायेंगे ? 
` ` go, निम्तलिखित में से किव्हीं दो पर टिप्पणी कीजिये 
(क) नैसगिक और कृत्रिम रोक, (ख) भूमिबन्धक बेंक, (ग) प्रबन्ध प्रभि- 


d । प्रणाली, ; (mare लें, आधूनिक प्रवृत्ति । Collection. 
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१९५६ 
१. भारतीय ग्रर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिये और 


यह बतलाइए fe gard राष्ट्रीय ग्रर्थ-व्यवस्था का कम विकास कहां तक इन पर ` 


आधारित है ? 

२. भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । 
हमारी पंचवर्षीय योजनायें इतके उद्यम-सम्बन्धी वितरण को कहां तक प्रभावित कर 
सकती हैं ? 

३. खेतों के विभाजन थौर टुकड़े-टुकडे हो जाने के कारणों और परिणामों 
पर प्रकाश डालिये | इस बुराई को रोकने श्रौर दूर करने के क्या उपाय किये 
गये हैं ? 

४. भारत की वर्तमान आर्थिक दशाश्रों को देखते हुये वृहत्‌, लघु तथा अन्य 
उद्योगों को एक साथ ही उन्नत करने की ग्ावइयकता है क्या आप इससे सहमत 
हँ ? भ्रपने उत्तर को कारणों सहित स्पष्ट कीजिये । 

५. भारतवर्ष की जल-विद्युत्‌ शक्ति के विषय में क्या जानते हो ? बहुउद्देशीय 
विद्युत-शक्ति की योजनायें सरकार ने चलाई हैं, उनके विषय में विस्तारपूर्वक लिखिये | 

६. भारत में प्रस्तुत खाद्य-संकट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । श्रशोक महता 
समिति द्वारा दी गई हुई कुछ प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिये । 

७. भारत में कृषि को उपज बिक्री की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिये। 
उनको दूर करने के लिये उपयुक्त उपाय बताइये । 

८. भारत की ग्रामीण श्र्थ-व्यवस्था में बैलगाड़ी के महत्व का विवेचन 
कीजिये । 

९. द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये । 

'यह प्रथम पंचवर्षीय आयोजना से किन. विशिष्ट बातों में भिन्न है? 

१०. निम्न में से farat दो पर टिप्पणी लिखिये-- 

(क) भारत में मिट्टी के कटाव को समस्या, (ख) भारत में वनों की उप- 
योगिता, (ग) भारत में श्रम-कल्याण' योजनायें, (घ) परिवहन समन्वय | 


१६६० 
१. भारतवर्ष को खनिज सम्पत्ति का विवरण दीजिये एवं विकास की भावी 
नीति पर प्रकाश डालिये । 
२. इस समय भारत में कितने प्रकार की कृषि-प्रथायं प्रचलित हैं ? वतमान 
परिस्थितियों में सहकारी कृषि देश के लिये कहाँ तक लाभदायक सिद्ध होगी ? 
 ३.संक्षेपमें भारतीय किसान की कठिनाइयों का वर्णन कीजिये जिनके 


गरन्तगंत वह ATH सम्पत्ति बेचता है । इन कठिनाइयों को दूर करने के कयां उपाय 
केये गये हैं ? 
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४. “तृतीय पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तगेत कुटीर एवम्‌ लघु उद्योगों के विकास 
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को भारी और बड़े पैमाने के उद्योगों के विस्तार की श्रपक्षा प्रधिक प्राथमिकता 
मिलनी चाहिये ।” 

उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिये । 

५. भारत में औद्योगिक -वित्त की कमी क्यों है ? इस कमी को दूर करने के 
लिए कोन से प्रत्यन किये गए हैं ? 

६. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय लौह-उद्योग के विकास की व्याख्या सरकार 
के योग को विशेष रूप से दर्शाते हुए कीजिये । 

७, स्वतन्त्रता के पश्चातु श्रोद्योगिक श्रमिकों की जीवन-स्थिति और उनके 
कायं को सुधारने के लिये भारत में जो कदम उठाये गये हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या 
कीजिए | 

=. “सड़क यातायात अधिक लोकप्रिय हो रहा है जिससे रेलों की श्रामदनी 
घटती जा रही है ।” इस कथन की व्याख्या करते हुये रेल-सड़क यातायात के समन्वय 
के लिए अपने सुझाव दीजिये । 

६. किन-किन भिन्न प्रकारों से किसी देश के वन उस देश को लाभ पहुँचाते 
हैं ? इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ग्राधुनिक नीति क्या है 

१०. निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 

(प्र) भारत को राष्ट्रीय भ्राय, (ब) कुटुम्ब रचना, (स) सेवा सहकारी 
समितियाँ, (स) भारत में बन्दरगाहो की न्यूनता । 


. di 


१९६१ 
१. पिछले दस वर्षों से श्राथिक नियोजन द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था की 
मूल बातों में होने वाले परिवर्तनों का विवेचन कीजिये । 

२. भारत में खाद्य-पदार्थों की कमी की समस्या की विवेचना कीजिये । इस 
समस्या को हल करने के लिए प्रथम श्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्रयत्न 
किये गए हुँ? 

३. भारत में कृषि-भूमि किस प्रकार वितरित है? भूमि के पुनवितरण पर 
अपने विचार प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश में भविष्य में हो सकने वाले भुमि सुधारों 
का विवेचन कीजिये। | 

४. भारत में कृषि के वित्त-प्रबन्ध की विद्यमान total के कार्य का 
विश्लेषण करें । क्‍या गत वर्षो में इनको पुनः संगठित तथा समन्वित करने का कुछ 


` उपाय किया गया R | 
५. एक-उद्देशीय तथा “बहु-उद्द शीय सहकारी समितियों में क्या भ्रन्तर है ? 


भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के महत्व का 


विवेचन कोजिये । 
१९४८ से भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति की विवेचना कोजिये । 


कया इससे विदेशी पूँजी के विनियोग में कमी ग्राती है ? 
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७, एक श्रम-संघ के प्रमुख कार्ये क्या हैं? क्या श्रापके मत में हमारे श्रम- 
संघों ने अपने कार्य सन्तोषजनक किये हैं ? 

८, स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में जो रेलों का विकास और उन्नति 
हुई है, उसका वणान कीजिए । रेलों के क्षेत्रों में सामूदीकरण से रेलों की कार्यक्षमता 
में कहाँ तक वृद्धि हुई है? इस पर श्रपना मत व्यक्त कीजिए | 

९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? यह कहाँ तक सफल 

१ 
व १०. निम्नलिखित में से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(क) राज्य श्रौर कृषि का सम्बन्ध, (ख) भारतीय श्र्थ-व्यवस्था में कुटीर- 
उद्योगों का महत्व, (ग) भारत का श्रौद्योगिक वित्तनिगम, (घ) भारतीय विदेशी 
व्यापार की भ्राधुनिक प्रवृत्तियां । 


१६६२ 


१. भारत में आथिक जीवन के विकास पर जाति-प्रथा तथा संयुक्त परिवार 
प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है ? पूर्णतया समभाइये । | 
२. भारत में प्रति एकड़ कृषि-उत्पत्ति कम होने के क्या कारण हैं? दसे बढ़ाने 
के उपाय बताइये | | 
३. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि-सुधार के प्रमुख 
जञक्षणों का वर्णन कौजिये। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश का विक्षेप उल्लेख कीजिये । 
४. भारत में सामुदायिक-विकास योजनाग्नों तया राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के 
उद्देश्य एवं प्रगति का वर्णन कीजिये । 
५, भारत में राज्य ग्रथवा सर्वोपरि सहकारी बैंकों की व्यवस्था, कार्यों तथा 
महत्व का विवेचन कीजिये । 
६. भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था में कुटीर-उद्योगों के महत्व का विवेचन कीजिये । 
नके उचित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के भ्रन्तगंत क्या उपाय किये गये हैं । 
७. भारतीय चीन-उद्योग के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । इसकी 
बर्तमान समस्‍यायें क्या हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? 
८. गत दस वर्षों में भारतीय जहाजरानी के विकास का वर्णन कीजिये । 
e तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्द श्यो, व्यय का प्रतिरूप तथा वित्तीय 
साधनों का वणंन कीजिये । | 
१०. निम्नलिखित में से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए-- 
(a) भारत में जनसंख्या नियोजन, (ब) भारत की खनिज सम्पत्ति, 


Je: (स) भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति, (द) भारत में श्रम की कायं-क्षमता । 
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Agra University, Agra 
3. A. Pt. 1. Examination, 1963 
Second Paper—Indian Economic Conditions & Planning. 


१. “भारत निधंनों से बसा हुआ एक समृद्ध देश है ।” इस कथन का पूर्ण- 
तया विवेचन कीजिये । २. भारत में जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि होने के कारणों 
का उल्लेख कीजिए । इसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिये ? ३. भारत में 
लाभकारी कृषि जोत की समस्या का विवेचन कीजिए । इसके उपचार के लिए बया 
उपाय किये जा रहे हैं? ४. भारत में खाद्य-समस्या के उपचार के लिये किए गए 
उपायों का विवेचन कीजिए । इस सबम्न्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। ५. भारत 
में सहकारी विपणन के महत्व तथा विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। ६. भारतीय 
सूती मिल उद्योग के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए) इसकी वर्तमान 
समस्‍यायें क्या हैं ? ७. एक श्रम-संघ के कार्य क्या हैं? क्या भारत में श्रमिक-संघ 
आन्दोलन उचित ढंग से विकास कर रहा है? पूर्णतया समभाइये। ८. भारत 
में सड़क-यातायात (परिवहन) का क्या महत्व है ? गत वर्षों में राज्यों द्वारा सम्पन्न 
मोटर यातायात (परिवहन) के राष्ट्रीयकरण से प्राप्त लाभों का विवेचन कीजिये। 
९. तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके श्रन्तगंत भ्रोद्योगिक 
विकास कार्य-क्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। १०. टिप्पणी लिखिये--भारत 
की राष्ट्रीय प्राय, भूमि-बन्धक बैंक, हाथ करघा उद्योग, भूदान | 


Bihar University, Muzaffarpur 
B. A. Examination 1963. 


Economics ILI Paper— Indian Economics 
1. Give an idea of water power resources of India and their 
exploitation and development under the Five-Year Plans, 2. Discuss 
the present position and future possibilities of cottage and Small- 
scale industries in India. 3. Examine the present position and 
problems of the iron and steel industry in India. 4. How has India 


progressed industrially during the First and Second Five-Year | 


Plans ? Give a brief critical estimate. 5. ‘The industrial workers i २ 
3 


India are not ‘pulled’ so much as they are “pushed” to the city.’ . 
Explain. Describe the the living conditions of factory labourers in | 
India and its various effects on them. 6. Discuss the main 
provisions of the Minnimum Wages Act of 1948. How for has this S 
Act helped: the industrial workers ? 7. What is the importance of 
foreign capital in a developing economy ? Discuss the policy of 
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the Government of India towards foreign capital since 1947 

8. Discuss the progress made by Indian Railways during the Five- 
Year Plans. What are the present problems of railways in India ? 
9. Discuss the adequacy or otherwise of the ways adopted for 
financing the Third Five Year Plan of India. 1 0. Bring out the 
significance of the small enterprises and mobilization 0 simple, 
inexpensive, indigenous resources in planning in India. Or Discuss 
the arguments for and against family planning in India. 


Bhagalpur University, Bhagalpur 
B. A. Examination, 1963-A. 
Economics III Paper——Indian Economics. 

1. “Forests are: the handmaid to Indian - agriculture.” 
Elucidate and examine the forest policy of the Government of India 
during the plan period. 2,-Give a short account of the mineral- 
oil resources in India. Examine briefly the steps taken by the 
Government of India during the last decade to’increase the supply 
of mineral-oil. 3. What are the special features of the population 
problem in India- ? Examine critically the population policy of the 
Government of India. 4. Examine the present position and problems 
of any one of the following industries in India-(a) Jute Mill 
Industry. (b) Iron and Steel Indusiry. 5. What do you under- 
stand by the triple formula as laid down in the policy of discrimi- 
nating protection ? Discuss the effect of the application of this 
formula on the development of Jndustries in India. 6. Describe in 
brief the pattern of Co-operative movement 11 India. What are the 
main ‘causes of its failure? 7. Discuss briefly the role of the: 
Reserve Bank of: India in the banking structure of the country. 
Why has it been nationalised ? 8. What are the main items of our 
export trade ? Discuss the importance of promoting our exports. 
at the - present time. 9. Give a short account of the financial 
aspects of the Third Five-Year Plans. Why has it been called an 
ambitious plan ?: 10. Write short notes on any two of the 
following—(a) Empolyees State Insurance Act, 1948. (b) Minimum 
Wages Act 1948. (c) State Finance Corporation, (d) The Package- 


Programme. i 
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Economics 11 Paper—Indian Economic Conditions, 

१. भारत में जल-शक्ति का श्राथिक महत्व स्पष्ट कीजिये । कहां तक इसका 
विकास हो पाया है? इसके भ्रधिक विकास के लिये सुझाव दीजिए । २. भारत की 
जनसंस्या-सम्बन्धी समस्या का विवेचन कीजिए । देश की जनसंख्या-पम्बन्धी नीति 
क्या होनी चाहिए ? ३. भारत में कृषि-पुनसंगठन की भावी रूप-रेखा क्या होनी 
चाहिए ? पंचवर्षीय योजनाश्रों के भ्रन्तगंत कृषि के विकास के लिए किए गये उपायों 
का वर्णन कीजिए। ४. कृषि-श्रमिकों की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उनकी 
श्रवस्था को उन्नत करने के लिये श्राप क्या सुझाव दे सकते हैं ? ५. भारत में पूँजी- 
निर्माण के महत्व को बताइये । किन कारणों से इसकी प्रगति धीमी है? ६. क्या 
आप सहकारी सेती के पक्ष में हैं? तक प्रस्तुत कीजिये। ७: भारत में श्रमिकों को 
उपलब्ध सामाजिक-सुरक्षा के स्वभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । 
८. किसानों की दीघंकालीन ऋण की आवश्यकता की परीक्षा कीजिये । कौन सा 
साधन ऐसा ऋणा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
सफलता पर एक आलोचनात्मक नोट लिखिये ? १०. भारत के विदेशी व्यापार को 

` बर्तमान TART बताइये | चीन-भारत युद्ध के फलस्वरूप सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ 
जाने के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? ७ बे 


Jabbalpur Uuiversity, Jabbalpur 

Final Examination for B. A., 1963. 
‘Economics IIL Paper—Indian Economics दुद 
1. What is the difference between a developed and an under- 
developed economy ? What characteristics of the Indian pee! 
make people think that India isa under-developed country £ 
2. What is the significance of population control in the circumst- 
ances of the Indian economy to-day ? What steps has the Govern- 
ment taken to control population growth in the country ? न 3. Des- 
cribe the growth of national income in India under the Five Year 


Plans. 4. Discuss the causes of law productivity of Indian agriculture? os 
and suggest measures for improvement. 5. Discuss the problems n 


of any one of the following industries—(a) Iron and Steel, (b) Jute 
and (c) Sugar. 6. What causes have been responsible for the slow. 
growth of co-operative movement in India ? Suggest measures ich 
ifs development, 7. What is the difference between balance of 
trade and balance of payments ? What suggestions would you make 
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to improve India’s balance of payments position ? 8. How does 
the Reserve Bank of India control the Indian Money Market ? 
Has this control proved satisfactory during the last ten years ? 
9. Indicate the principal sources of revenue of the Government of 
India. Do you agree that too much emphasis on indirect taxes is 
not proper. Give reasons for your answer. 10. Describe the main 

objectives of India’s Third Five Year Plans. 

Magadh University, Gaya 
B. A. Examination 1963-A. 
Economics III Paper— Indian Economics 
_ 1. Discuss the importance of forests in the economic life of 
India. Describe the measures taken by the Government to develop 
forests during the two Five-Year Plans. 2. Grow more food 
campaign without grow less children will be ineffective.” Discuss 
critically. 3. Examine land reforms policy of different State Govern- 
ments. What should be the suitable Jand policy for India at the 
present time ? 4. Trace the growth and development of Trade 
Unionism in India. What are the drawbacks of the movement and 
how can they be removed? 5. Examine the role of Village and 
Small Scale Industry in the Indian Economy. What steps are being 
taken to develop them during the Third Five-Year Plan ? 6. Discuss 
briefly the effects of protection on development of Sugar and Steel 
industries in India. 7. Describe any one of the following indus- 
tries— (a) Engineering Industry and (b) Jute Industry. 8. Examine 
the functions of the Industrial Finance Corporation and State 
Finance Corporation in India. 9. Discuss the Present trends in 
India’s foreign trade. What methods would you suggest to correct 
the adverse balance of payment? 10. Give an account of the 
working of the Reserve Bank of India. How far has it helped in 
‘providing agricultural credit ? 
Saugar University, Saugar 
_B. A. (Final) Examination, 1963. 
Economics 111 Paper—Indian Economic Problems 

1, What are the causes of sub-division and fragmentation 
of holdings ? How has this problem been met in Madhya 
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Pradesh ? 2, What is- the importance of irrigation to Indian 
agriculture ? Asses the progress made in irrigation during the 
last two plans, 3. State briefly the problem of rural finance in 

` India. What suggestions have been made by the All India Rural 
Credit Survey Committee to solve the problem ? 4, Give a brief 
survey of the development of either the Coal industry or the Iron 
and Steel industry in India after 1947. 5. Discuss the provisions | 
of the Employee's State Insurance Act and the Employee's Provi- 
dent Fund Act. 6. Explain the changes in the direction and 
composition of India’s foreign trade in recent years. 7. Give a 
critical account of the organisation and functions of the Industrial 
Finance Corporation ? 8; Why was the Rupee devalued in 1949 ? 
What were the effects of this devaluation ? 9. Discuss the objec- 
tives and priorities of India’s Third. Five Year Plan. 10. Why has 
the problem of landless labourers arisen ? What measures would 
you suggest to solve it ? 


Vikram University, Ujjain 
8, A. Examination, 1963. 
Economics I Paper—lIndian Economic Conditions and Planning — 


१. सन्‌ १६६१ की जनगणना के धनुसार भारत में जनसंख्या की मुख्य 


प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिये । २. भारत में शक्ति के कौन-कौन से साधन सुलभ हैं ? 
राष्ट्रीय भ्रथं-व्यवस्था में उनके सापेक्ष महत्व की विवेचना कोजिए। ३. भारत में 
कृवि के क्षेत्र में राज्य के योगदान की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए । ४. 'वकिज्ध 
ग्रूप प्रॉन कोआपरेटिव फामिङ्ग' की रिपोर्ट के प्रकाश में भारत में सहकारी कृषि 


की मुख्य समस्याश्रों का विवेचन कीजिए। ५. भारत में सड़क यातायात के राष्ट्रोय- ' 


करण के लाभों भौर हानियों को समफाकर लिखिए । ६. भारत को तीसरी पंचवर्षीय 


योजना की मुख्य समस्याग्रों पर प्रकाश डालिये। ७. ग्रामीण साख के क्षेत्र में | 


सहकारिता ग्रान्दोलन की श्रसफलता के मुख्य कारण क्या हैं ? इन दोषों के उपचार 
के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? ८. भारत में गोधन की समस्या की विश्लेषणात्मक 
विवेचना कीजिये । ६. भारत के कोयला उद्योग की वतमान स्थिति तथा समस्याओं 
का वर्णन कीजिए । १०. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त समालोचनात्मक 
टिप्पणियां लिखिए--(क) औद्योगिक नै वित्त निगम । (ख) रेल-सडक समन्वय 


(Co-ordination) । (ग) आत्म-प्ेरित (Self-generating) अर्थे-व्यवस्था । 
(घ) आथिक चक्र (Economic Holding) । 
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Patna University 1963-4. 
Indian ‘Economics ° 

1. Indicate the present position of the Indian Jute industry 
What are the problems facing the industry ? 

2. Explain the importance of cottage industries in the 
national economy of India. What steps have been taken by the 
Government for the improvement of cottage industries ? 

3. Discuss the present industrial policy of the Government 
of India | 

4. Analyze the main exports and imports of India in recent 
years. Are you satisfied with the present position 

5. What are the causes of the low efficiency of industrial 
labour in India ? Suggest suitable remedies 

6. Discuss the various labour welfare measures adopted in 
India since Independence: Are they adequate ? | 

7. Describe briefly any two major large-scale industries of 
Bihar, 

8. Discuss the economic benefits from railways in India 
and indicate the development of railways under the Plans. 

9, ‘Industrialize or Perish.’ Is this motto suitable for India ? 

10. Write short notes on any three of the following— 

(a) Rail-road competition 

(b) Industrial Finance Corporation. 

(c) Steel plants in the public sector. 

(d) Industrial Estates in Bihar. 

' (८) Nagpur Plan of road’ development. ` 
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University Papers 


University of Rajsthan 
‘Ist Yr. T. D. C. Arts 
ECONOMICS 
(Economic Development of India) 
1963 

1. Describe the main system of land tenure prevalent in 
India before the abolition of Zamindari. . 

2. Write a short essay on the development of the co-opera- 
tive movement in India. Account for its failure in the period before 
the second world war. 

3. How was the construction of Railways in India financed 
and carried out in the second half of the nineteenth century ? 
What were the Economic effects of railway development ? 

4. Write short notes on any two of the following— 

(a) Decline of handicrafts. (७) Recurrence of famines. 
(c) Discriminating protection. et 
र्‌ 1962 à 

1. Trace the growth of industrial development in India in 
the twentieth century upto the end of the second world war. ~ 

9. What were ‘the . salient features of Indian foreign trade 
before 1947 ? Discuss with reference to important commodities of 
export. and import. 

3. Examine the position of Indian agriculture in the later 
half of the 19th century. pi 

_ 4. What are the important means of modern transport 
prevailing in India ? Discuss thier relative advantages and disad- . 
vantages in brief. 

a, 1961 “ath 

1. “As economic conditions change, social institutions als 
change. This tendency is observable in India today.” Discuss 
the above statement in the light of the new changes brought about . 
in the social structure of our country. 


“2. What measures have been recently adopted by the Govern- 


ment of India to improve the position of the cottage industries of ` = 


ir country? २ ३ ing’ in India. | 
ae 3 Write a critical note on ‘co-operative farming” in India. 
a Trace -the. growth of the, Trade Union Movement in 


India. Describe the present position of Trade Unions. - 5 
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1960 

1. Describe the important features of the social structure of 
the people of India. Examine their influence on our Economic life. 

2. Explain the origin and development of Gold Exchange 
Standard, Indicate the causes of its breakdown during the first 
world war. 

3. What position does Reserve Bank of India occupy in our 
monetary system ? 

4. How far do you agree with the view that sub-division 
and fragmentation of holdings is largely responsible for the back- 
wardness Indian agriculture ? 

University of Rajasthan 
B. A. Examination 
ECONOMICS 
(Indian Economic Conditions) 
1960 

1. Discuss the influence of social conditions on the economic 
life of India, 

2, The most urgent economic problem of India to day is 
the problem of population versus food. What solution of the 
problem would yeu offer and why ? 

3. Discuss the effects of the abolition of Jagirdari system 
on the rural economy of Rajasthan. 

4. Trace the growth and development of Cotton Industry 
in India, What are the problems with which the industry is faced 
at present ? 

5. Describe the steps taken during recent years for extension 
of irrigation facilities with particular reference to Rajasthan. 

6. What are the chief defects of agricultural marketing in 
India ? How would you remedy them ? 

7. Discuss the causes of industrial disputes in India. What 
measures have been abopted in recent years to promote industrial 
peace in the country ? ५ 

8. Give a brief account of the development of water trans- 
port in India in the post-war period. 

9. What important changes have taken place in the nature, 


0. Write a critical note on the economic progress achieved 


AO asia i he Fi À 
in India as a result of the Five-year plans; sixes 
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11. Write brief notes on any three of the following— 

_ (a) River Valley Projects. (नदी घाटी योजनायें) (b) Co-operative 
Farming. (सहकारी खेती) (0) National Extension Service Scheme, 
(राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना) (d) Discriminating protection, (विवेचनात्मक 
संरक्षण) 
| ; 1961 

1. What are the factors which account for the growth of 
population in India ? What measures are being adopted to check 
this growth ? 

2. Discuss this possibilities of developing agriculture and 
industries in Rajasthan, giving facts and figures in support of your 
answer. 

3. What is the difference between the ‘Zamindari’ and 
‘Ryotwari’ systems of land tenure (भुमि अधिकार) ? How have they 
been affected by recent land reforms (भुमि सुधार) ? 

4. Discuss the nature of the food problem (खाद्य समस्या) in 
India. What measures would you advocate for the solution of the 
problem ? E 
5. Examine the importance of cottage industries (कुटीर उद्योग) he 
in Indian economy. What steps are being taken for their development. 

6. Discuss the causes of. inefficiency of industrial labour 
(भौद्योगिक श्रम को भ्रफुशलता) in India. Indicate the lines of reform == 
you would suggest. के 

7, Trace the growth and present position of jute industry (पटसन 
उद्योग) in India. What are the future prospects of this industry ? Re 

8. Examine the need for, and the possibilities of export 
promotion (निर्यात वृद्धि) during the Third Plan period. Saee 

9. Examine the role of co-operative movement (सहकारी a, 
आन्दोलन) in the development of agriculture in India. is 

10. Write short notes on any three of the following— 

(a) Multi purpose projects (बहुउद्देशीय योजनाये)  . 

(b) Rationalisation of Industries (उद्योगो का नवीनीकरण)... dk 

(0 Service Co-operative Societies (सेवा सहकारी समितियां) = 

(d) Adverse balance of payment (भुगतान का असन्तुलन) 

(e) Discriminating protection (विवेचनात्मक संरक्षण) ee 

| ` 1962 Ae 

1. Describe the principal river valley projects (नदी घाटी | 
बोजनायें) in India and point out their influence on Indian agriculture a | 
arid’ industries. i i ह र 
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2. Account for the two yield of agricultural crops in India 
and suggest methods of improvement, _ 

3. Write a note on the abolition of the Zamindari system in 
India. What has been done in this direction in Rajasthan ? 

4, Point out the importance of the development of cottage 
industries in Indian Economy. Discuss the Steps taken by the 
Government in recent years for their development. 

: 5. Critically examine the role of Industrial Finance Corpora- 

tion (औद्योगिक वित्त निगम) and the state Finance Corporations (राज्य 

' वित्त निगम) in India as regards the supply of capital requirements 
of our industries. 

6. Discuss the importance of waterways (जल मार्ग) in our 
transport system and give a brief account of their development in 
‘the postwar period (युद्धोपरान्त काल). 

7. Give an account of the Foreign Trade (विदेशी व्यापार) of 
India with reference to the direction of trade and the principal 
commodities of imports (आयात) and exports (निर्यात). 

8. Briefly trace the development of either Cotton Textile 
Industry (सुती वस्त्र उद्योग) or Jute Industry (पटसन उद्योग) in India, 
Discuss the problems (समस्याएं) facing the industry you select and 

‘suggest remedies. 2 ५ : 
= _ 9. Give in brief the main features (मुख्य विशेषताएं) of the 
Third Five Year Plan (तृतीय पंचवर्षीय योजना) for India. . 

_ 10. Write short notes on any. three of the following — 

(a) Economic effects of Laws of Inheritance (उत्तराधिकार 
नियमों के आथिक प्रभाव), (b) Sub-division and Fragmentation of 
Holdings (जोत के उप-विभाजन श्रौर अपखंडन). (c) Land Mortage Banks 
(भूमि बन्धक बैंक), (d) Inefficiency of Indian Labour (भारतीय श्रमिको की 
'अकुशलता). (e) Occupational Distribution of Popolation (जन-संख्या का 
पेशेवार वितरण). - 

pede . 1963 | 

1. Point out the importance of irrigation in the development 
of agriculture and describe the steps taken during recent years for 

the extension of irrigation facilities in India. रः 

2. How far do you agree with the view that the rapid 
growth of population in India stands : in the -way . of economic 

progress ? What should be our national population policy ? 
712 3, Discuss the main problems (मुख्य समस्यायें) of agricultural 
Marketing (कृषि उपज की बिक्री) -in India, What improvements would 
you suggest in the present system of agricultural marketing in India, 
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5 $ Point H the distribution of sugarcane, cotton, jute and 
coal in India and discuss their importance in Indian 
क i trade and 


; 5. Discuss the causes of low efficiency of industrial labour 
in India and suggest remedies for improving their efficiency, 
6. Discuss the existing means of financing cottage and small 


scale industries (कुटीर एवं लघु स्तर उद्योग) in India. Suggest measures 
to make up the deficiencies therein. र 


7. Briefly and critically discuss the development and pro- 
gress of railways in india. 

8. Give a brief account of the Iron and Steel Industry (लोहा 
व इस्पात उद्योग) in India. What steps are being taken by the Govern- 
ment for its development. र 
9. Describe in brief the main features (मुख्य विशेषतायेँ) of the 
Third Five Year Plan (तृतीय पंचवर्षीय योजता) for. India. 

10. Write short notes on any three of the following— 

(a) Evils of caste system. (b) Service Co-operative Societies 
(सेवा सहकारी समितियां). (c) Community Development Projects 
(सामुदायिक विकास. योजनायें) .. (d) Land Mortgage Banks (भुमि बन्धक 
बैंक), (e) The Industrial Finance Corporation of India (भारतीय 
'प्रौद्योगिक वित्त निगम). | 

B. A. Examination 1964 
ECONOMICS 
_ Second Paper—Indian Economic Conditions and Planning 

1. What. do you understand by the National ‘income of 
India ? Explain the causes of.its meagreness and slow increase. 

भारत की राष्ट्रीय ग्राय से ग्रापका क्या: तात्पयं है? इसको कमी तथा मन्द 
वृद्धि के कारण समभाइये । . . 


2. Discuss fully the need for and the progress of family 

planning in. India... | fet | क = 
`` भारत में परिवार नियोजन की आ्रावश्यकता तथा उसकी. प्रगति का पूर्णतया 
विवेचन कीजिये।... . ४ 0४4 त 
- 3. What has been the influence of social and religious 
insititutions on the development of economic life in India ? Discuss. 
भारत में आथिक जीवन के विकास पर सामाजिक तथा धामिक संस्थाप्रों 


का क्या प्रभाव है ? विवेचन कीजिये। | 
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4. Discuss the importance and Progress of co-operative 
‘farming in India. What are service co-operatives ? 

भारत में सहकारी कृषि के महत्व तथा प्रगति का उल्लेख कीजिये । सेवा- 
सहकारी समितियां क्या हैं ? 

5. Discuss the main features of lend reforms undertaken in 
India since Independence, What has been done to tackle the 
problem of landless workers ? 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त भारत में. सम्पन्न भूमि सुधार के प्रमुख लक्षणों 
की विवेचना कीजिये । भूमिहीन किसानों की समस्या सुलभाने के सम्बन्ध में क्या 
किया गया है? 

6. What is the importance of the role of cottage and small 
‘industries in the planned development of India ? Describe their 
progress in recent years, 

भारत के नियोजित विकास में कुटीर तथा लघु-उद्योगों का क्या महत्व है ? 
गत वर्षो में उनकी उन्नति का वर्णन कीजिये । 

7. Discribe the Progress of the iron and steel industry in 
India since Independence, with spicial reference to the role of the 
State in its development. ®: 

भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त लोहा व इस्पात-उद्योग के विकास का 
बर्णन सरकार के योग को विशेष रूप से दर्शाते हुये कीजिये । 

8. Write a short essy on the importance and development." 
of air transport in India, 
भारत में हवाई यातायात के महत्व तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध _ 
लिखिये | क" ; 
9. What are the main objectives of economic planning in 
India, and to what extent have they been achieved ? Discuss fully. 

भारत में ग्राथिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा कहां तक वह प्राप्त 
हो सके हैं ? पूर्णतया विवेचन कीजिये । ; 

10. Write short notes on any two of the following— 

(a) Trade union movement in India. (b) Managing agency 
system. (c) Community development projects. (d) Food problem. 

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 
(क) भारत में श्रम-संघ आ्रान्दोलन-। (ख) प्रबन्ध प्रभिकायं-प्रणाली । (ग) सामुदायिक 
विकास-योजनायें । (भ) खाद्य-समस्या । | 


Shen 0 
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आगरा विश्वविद्यालय 


१६६४ 

१. भारत की राष्ट्रीय आय से आपका क्या तात्पर्य है ? इसकी 
वृद्धिके कारण समभाइये । ee 0 

२. भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसकी प्रगति का पूर्णत 
विवेचन कीजिये । ee 

३. भारत में आथिक जीवन के विकास पर सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का 
क्या प्रभाव पड़ा है ? विवेचना कीजिये । - 

४. भारत में सहकारी कृषि के महत्व तथा प्रगति का. उल्लेख कीजिये । सेवा- 
सहकारी समितियां क्या हैं ? ै 

५, स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि सुधार के प्रमुख लक्षणों 
का विवेचन कीजिये । भूमिहीन किसानों की समस्या सुलभाने के सम्बन्ध में क्या किया 
गया है ? 

६. भारत के नियोजित विकास में कुटीर तथा लघु-उद्योगों का क्ष्या महत्व है ? 
` -गत वर्षों में उनकी उन्नति का वर्णन कीजिये । 

७. भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त लोहा व इस्पात उद्योग के विकास का 
वर्णन सरकार के योग को विशेष रूप से दशति हुये कीजिये । ; 

८. भारत में हवाई यातायात के महत्व तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध 
लिखिये । 

'&. भारत में आथिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा कहां तक वह प्राप्त 
हो सके हैं ? पुर्णंतया विवेचन कीजिए । | | 
- १०. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये-- 


(क) भारत में श्रम-संघ आन्दोलन, (ख) प्रबन्ध अभिकायं-प्रणाली, ` (ग) सामु- = 


दायिक्र विकास योजनायें, (ध) खाद्य-समस्या। 
१९६५ 


-करते हैं ? | | 
(ब) रेलों में भीड़ कम करने के लिये आप क्या बतलायेंगे ? 


२. भारतीय भर्थ-व्यवस्था के कुटीर-उद्योगो के महत्व की विवेचना कीजिये i , a के 


उनके उचित विकास के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? 
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` १, (अ) हमारे यातायात के साधन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता कहा तक पूर्ण : r 
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३. अच्छे और सफल श्रमिक-संघ की क्या विशेषतायें हैं ? भारतीय श्रमिक संघ 
के मार्ग की बाधाओं का विवेचन कीजिये । 

४. हमारे देश में पानी: से बिजली की उन्नति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या" 
है ? देश में पन-बिजली बढ़ाने की कुछ हाल ही की योजनाओं पर प्रकाश डालिये । 

५. (अ) भारत में औद्योगिक वित्त की कमी क्यों है ? 

(ब) भारत में कृषि के वित्त प्रवन्ध की विद्यमान ऐजन्सियों के कार्यों का विश्लेषण 
कीजिये । 

६. “भारत में कृषि समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उस समय तक हल 
नहीं हो सकता जव तक सीमान्त-प्रणाली का कोई भी चिह्न नहीं रहता और जब तक 
आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता ।” ऊपर दिये हुये कथन का, उत्तर प्रदेश 
की स्थिति विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये विवेचन कीजिये । 

७. भारत में प्रस्तुत खाद्य-संकट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । इसको सुलभाने 
के लिये सरकार क्या कर रही है ? 

८. सामुदायिक विकास योजनाओं के क्या कत्तंव्य हैं ? 

&. एक-उद्देशीय तथा बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों में क्या अन्तर है? 
भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बहु-उद्द शीय सहकारी समितियों के महत्व का विवेचन 
कीजिये । 

go. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिये 

(क) परिवार नियोजन, (ख) भारतीय विदेशी व्यापार में आधुनिक प्रवृत्तियां, 
(ग) भारत में श्रम-कल्याण योजनायें, (घ) भारत में वनों से लाभ । 


आगरा विश्वधिद्यालय ato कॉम द्वितीय वर्ष 
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(Economic Development of India) 

१. भारतवर्ष में सुती वस्त्र उद्योग की उन्नति, वर्तमान स्थिति और भावी 

आशाओं का उल्लेख कीजिये | 
२. सरकार की उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण देने की वतमान | 
नीति क्या है? संरक्षण किन दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है ? | प 
i 3. कृषि मूल्यों के स्थानीकरण के लिए दी गई विभिन्न पद्धतियो के परस्पर गुणो 
का वर्णन कीजिए । 3 
४. भारत की कृषि अथे-व्यवस्था की समस्याओं का विवेचन कीजिए । 2 
१. उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मुलन तथा भुमि सुधार अधिनियम की मुख्य | 
विशेषताओं पर विचारपूणे लेख लिखिए । किसानों की आथिक स्थिति पर इसका क्या ._ 


करने के लिए कानुन में क्या उपाय निर्धा 


SiS 
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७. सामाजिक बीमा विधान का क्या उद्देश्य है और भारत में यह कहां तक 
, प्राप्त किया: जा चुका हे ? = 
८. इस विचार की व्याख्या और. जांच करें कि. “जल स्वर्ण से भी अधिक 
मूल्यवान है।” भारत की मुख्य सिचाई तथा जल-विद्युत योजनाओं का अब तक को 
उन्नति का वर्णन कीजिए | 
&. भारत के आथिक विकास पर सामाजिक रीति-रिवाजो और जाति-प्रथा का 
क्या प्रभाव पड़ा है ? समुचित परीक्षण कीजिये । 
१०. नोट लिखो-- 
(अ) बंगाल का अकाल सन्‌ १९४३-४४, (ब) संयुक्त परिवार प्रणाली, 
(स) सामुदायिक विकास योजना, (द) भारत की राष्ट्रीय आय । pe 
१९६४ 
१. हमारे किसानों का भाग्य हमेशा 'जल-देवता” की दया पर आधारित रहता 
है, आलोचना करते हुए भारत में अकालों के कारण तथा प्रकृति का विशेष अध्ययन 
कीजिए और उनके उपाय बताइये । 
२. भारत की भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन तथा बिखरे हुए होने के | 
कारण और उसके आथिक प्रभाव बताइए, उनको दुर करने के सुझाव भी दीजिए । 
३. भारत की खाद्य-समस्या पर प्रत्येक दृष्टिकोण से एक लेख लिखिये । 
४. भारतीय श्रम-संगठन की क्या-क्या कमजोरियां हैं? सुधार के लिये अपने _ 
सुझाव दीजिए। \ 
५, भारत में श्रम-कल्याण का महत्व बताइए । इस सम्बन्ध में हाल के गत वर्षो. 
में विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्या महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं ? आ 
६. भारतीय सीमेंट उद्योग की समस्याओं, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य का | 
विवेचन: कीजिये । 
७. विवेकपूर्ण संरक्षण विषयक अपने अनुमान की दृष्टि से भारत में उद्योगों के 
विकास के लिये समुचित राजकोषीय नीति का सुझाव दीजिये । ie. | 
८. भारत सरकार की स्वर्ण कन्ट्रोल नीतिका देश के सार्वजनिक आथिक विकास | 
पर क्या सम्भावित प्रभाव पड़ सकता है ? व्याख्या कीजिये । | = 
8. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संक्षिप्त समीक्षा कीजिये और तीसरी पंचवर्षीय 
योजना की निर्धारित औद्योगिक प्रथमतायें सहित अब तक की प्रगति की रिपोर्ट दीजिये। . 
१०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये-- Bite 
(a) 0) औद्योगिक बस्तियाँ, (1) आधिक नियोजन । oi 
(a) 0) भाखड़ा नांगल योजना, (7) दामोदर-घाटी योजना, (ii) चम्बल 
योजना, (iv) हीराकुड बाँध योजना, (४) मयूराक्षी जल-भण्डार योजना, (४) तुङ्गभद्रा 
ग्रोजना | पछि र 3 
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१९६५ 
. १, “द्रव्य वही है जो द्रव्य का कार्यः करता है ।” इस कथन का विस्तार-पूवंक 
वर्णन कीजिये । यदि द्रव्य देश से यकायक लुप्त हो जावे तो ऐसी अवस्था में क्या होगा ? ; 
२. भारतवर्ष की वर्तमान पत्र-मुद्रा चलन प्रणाली का विस्तारपुवंक वर्णन 
कीजिये । . | 
३. “स्वर्णमान एक स्वयं संचालित पद्धति है 1” इसमें विनिमय दरों की 
स्थिरता पाई जाती है । इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
४. द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त से क्या अभिप्राय है ? मूल्य-स्तर के उतार चढाव 
का यह सिद्धान्त कहाँ तक वर्णन करता है ? 
५. 'द्रव्य-स्फीति ग्रनुचित है एवं द्रव्य संकुचन अव्यवहारिक है, परन्तु इन दोनों 
में शायद द्रव्य संकुत्रन ही अधिक बुरा है।' इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं ? 
६. विदेशी विनिमय क्या है ? विनिमय दर एवं स्वणं-बिन्दु में क्या सम्बन्ध है ? 
i ७. द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा तथा विनिमय पर प्रभाव का विवेचन 
कीजिये । 
८. उन विभिन्न रीतियो का वर्णन कीजिये जिनमें वेक अपना धन विनियोग | 
करते हैं । 
९. कृषि सम्बन्धी वित्त-प्रबन्ध प्रणाली को रिजवं वेक किस प्रकार सहायता 
पहुँचाता है ? विस्तारपूर्वक समकझाइए | 
१०. निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिये 
(अ) बेक रेट। (ब) निकासी गृह । (स) ग्रीन daa. (द) चिट फन्ड | 
_ (ई) बेकिंग का राष्ट्रीयकरण । 


गोरखपुर विश्वविद्यालय 
a i बो० ए० प्रथम वर्ष 

ap १९६३ 

(Indian Economic Conditions) 


१. भारत में जल शक्ति का आथिक महत्व स्पष्ट कीजिये कहाँ तक इसका | 
पाया है ? इसके अधिक विकास के लिये सुझाव दीजिये। . . ५ 
की जनसंख्या सम्बन्धी समस्या का विवेचन कीजिए । देश की जनसंख्या 3 
क्या होनी चाहिये ? 
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५. भारत में पूजी-निर्माण के महत्व को बताइये । किन कारणों से इसकी प्रगति | 
धीमी है? - 
६. क्या आप सहकारी खेती के पक्ष में हैं? तकं प्रस्तुत कीजिये । 


. ७. भारत में श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के स्वभाव का आलोचनात्मक 
परीक्षण कीजिये । 


, ८. किसानों की दीघंकांलीन ऋण की आवश्यकता की परीक्षा कीजिये । कौनसा _ 


साधन ऐसा ऋण देने के लिये सर्वश्रेष्ठ है ? 
९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता पर एक आलोचनात्मक नोट लिखिये | 
१०. भारत के विदेशी व्यापार की adam अवस्था बताइये । चीन-भारत युद्ध के . 
फलस्वरूप सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ जाने के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 


विक्रम विश्वविद्यालय 
बीर Qo द्वितीय वर्ष | 
, १९६४ 


१. भारत की अर्थ-व्यवस्था (Economy) की ya विशेषताओं का वर्णन 
कीजिये और इसके पिछड़ेपन के कारणः बतलाइये । 


२. क्या भारत में जनाधिक्य (Overpopulation) है ? क्या आप परिवार . न 


नियोजन (Family Planning) के पक्ष में हैं ? 


३. भारत की खाद्य समस्या की प्रगति समझाइये और इसको हल करने के लिये _ 


अपनाये गये प्रयत्नों का वर्णन कीजिये। . : 


४, भारत में खेती की उपज की बिक्री (Marketing) के दोषों का वर्णन कीजिये | ; 


और इनको दूर करने के लिये उठाये गये Heal ar उल्लेख की जिये । : $ 


५. भारत में चीनी उद्योग के विकास और वर्तमान समस्याओं का वर्णन कीजिये. 


. और इनको हल करने के उपाय बतलाइये । ad 
६. भारत में भुमि सुधारों. का महत्व समभाइये और मध्य प्रदेश में भूमि न ae 


का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 


७, भारत में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation = 


of India) के कार्यों और प्रगति की समीक्षा कीजिये । 


। ` ` च. भारत.में सड़कों का महत्व समभाइये और योजन]काल में सड़कों के विकास 
का वर्णन कीजिये । i गो 


करने में हुई प्रगति बतलांइए।- . 
१०. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये l 
(क) भुसिबन्धक बेक, (ख) चम्बल परियोजना, 


प्र x 


(ग) भारत पर कृषि पुनवित्त निगम, (भ) सेवा सहकारी समिति र 7 x 
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l FR : 
६. भारत को तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य समफाइये और इनको उपलब्ध २ 


Sa 


Pa 1 
any: 
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१. “भारत सम्पन्न है किन्तु भारतवासी दरिद्र हैं।' सम्पन्नता के बीच गरीबी के 


इस विरोधाभास का समाधान कीजिये । 


२. १६२१ के पश्चात्‌ भारत में जन संख्या की” तेजी से वृद्धि के कारण समभाइये 


और भारत के लिये एक विवेकपूर्ण जनसंख्या नियन्त्रण के लिये सुझाव दीजिये । 
३. भारतं में खेती की कम उपज के कारणों का विवेचन कीजिये और सुधार के 


सुझाव दीजिये । 
. ४ अपने राज्य में हुये भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये 1 उनका खेती की 


उपज पर क्या प्रभाव पडा हे ? 


४५, भूमि बन्धक बैंको का संगठन और कार्य समभाइये ? इनसे किसानों को क्या 


लाभ हैं ? 

६. भारत में कुटीर उद्योगों का महत्व समभाइंये और उनकी मुख्य कठिनाइयों 
का वर्णन कीजिये । - 

७. भारत में श्रमिक संघों के विकास में अधिकांश बाधायें आन्तरिक हैं वह स्वयं 
श्रमिकों क्री ओर से आती है'। विवेचन कीजिये? `: ४. ४७ ६ 


८. भारत में जल परिवहन का महत्व समकाइ्ये और इसके विकास के लिये 


अपनाये गये उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 
` &- भारत में आर्थिक आयोजना के उद्देश्य समभाइये और तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के वित्तीय साधनों का विवेचन कीजिये । 
१०, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(क) सहकारी संयुक्त कृषि । RE. 
(a) ag उद्देशीय सहकारी समितियाँ । 
(ग) सावेजनिक क्षेत्र में इस्पात के कारखाने । 
(घ) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया । 


(Pes विक्रम विश्वविद्यालय ato काँम० प्रथम वर्ष 
०४ ६78 » ७४ ROR ot feds अं 


(Elements of Economic Planning) 


आथिक नियोजन: के मुख्य तत्वों का विवेचन ay . 
रत में आथिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं ? क्या पिछले १२ सालों में इन 


I ee 2०. 


Digitized by Arya Samat सै श्र ० कहते व्वा 5 and eGangotri vii 


५. तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए । 
६, भारतीय आर्थिक नियोजन में कुटीर उद्योगों के महत्व का विवेचन कीजिए। 
७. योजनाकाल में देश में हुई आथिक प्रगति का सूक्ष्म वर्णन कीजिए । 
८. तृतीय पंचवर्षीय योजना के अर्थ-प्रबन्धन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये । 
&. 'वतंमान चीनी आक्रमण से भारतीय आर्थिक नियोजन पर बुरा असर 
पड़ेगा ।' अपनी सम्मति दीजिये । 
विक्रम विश्वविद्यालय ato कॉम० द्वितीय वर्ष 
१९६३ 
(Economic Problems of India) 
१. “भारत में कृषि एक व्यवसाय न होकर उपजीविका का एक साधन है”. 
स कथन की पुष्टि कीजिये । be. 
२. भारत में कृषि ऋण की प्रकृति तथा उसके परिमाण के विषय -में विचार | 
व्यक्त कीजिये । इससे कृषि की कहां तक हानि होती है ? E 
३. भारत में सहकारी आन्दोलन के, संगठन तथा उसके ढांचे को स्पष्टतया 
समभझाइये ॥ साथ ही उसके विभिन्न अंगों द्वारा सम्पन्न कार्यों का भी पूर्णतया उल्लेख 
कीजिये । 2 ( र 
४, “विभिन्न एजन्सियों द्वारा जो कृषि-साख आजकल प्रदान की जाती है वह 
हीक मात्रा से कम है, ठीक प्रकार की नहीं है और आवश्यकता की कसोटी कोघ्यानर्मे | 
रखते हुए बहुधा ठीक व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाती --(गोरवाला समिति) 1 इस 
कथन की व्याख्या कीजिये । ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी-साख को विस्तृत करने के लिये 
हाल में क्या किया गया है ? 

- ४५. भारत में कृषि-वित्त की व्यवस्था में रिजव बॅक ऑफ इण्डिया के कार्यों पर 
विचार कीजिये । l 
६. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की समीक्षा कीजिये । क्या निगम 

को उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता मिली है ? e हु 
७. भारत में सुती कपडा उद्योग के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिये औ ieee 

उसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिये। उद्योग के सम्मुख क्या-क्या समस्याय हे te 

समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था किसे कहते हैँ ? इस समाजकी | 

स्थापना के लिये द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाये गये हैं ? 

> या 

आथिक नियोजन का क्या अर्थ है? भारत जैसे पिछड़े हुए देश के विकास के | 

लिये आथिक नियोजन क्यों आवश्यक है ? _ 

९. पिछले ३० वर्षो में भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हूं? | 

इस वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में उत्पन्न आथिक समस्याओं के निराकरण के लिये क्या ._ 


उपाय अपनाये जा रहे हैं? ty दण jee ee 


-e D> SE s 
á 


3 के (मो १ 
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१९६४ 
१. “भारत की गरीबी दूर करने के लिये कृषि और उद्योग में समन्वय स्थापित 
करना ही एकमात्र उपाय है।” इस कथन की विवेचना कीजिये और बताइये कि वह 
सुझाव कहां तक प्रयोगात्मक हो सकता है | 
$ २. भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा 
अपनाये गये उपायों की समीक्षा कीजिये । इन उपायों को अपनाने का क्या प्रभाव हुआ है 
और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए हैं ? 
३. भारत में भूमि के उप-खण्डन व उप-विभाजन के क्या कारण हैं तथा उनका 
क्या प्रभाव हुआ है ? | 
४. हमारे देश में आरम्भ की गई सामुदायिक विकास योजनाओं की क्या प्रमुख 
` विशेषताय हैं ? ग्रामीण पुनसंगठन में इसकी उपयोगिता का विवेचन कीजिये । 
, ५. भारत में कृषि के लिये ऋण प्राप्त करने के कौन-कौन से मुख्य साधन हैं, 
तथा उनको आपस में क्या महत्वता है ? उनमें सुधार के लिये कुछ उपाय बताइये । 
Pe. : ` अथवा 
भारत में “सहकारी कृषि कहां तक उचित है यह बताइये । इसके मार्ग में जो 
बाधायें हैं उनको इंगित कीजिये । 
६. हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सूती वस्त्र उद्योग के विकास का 


वर्णन कीजिये तथा इस उद्योग की वर्तमान समस्याओं की आलोचनात्मक विवेचना 


कीजिये | 
७. भारत में श्रमिक-संघों ने किस प्रकार मिल-मजदूरों के कायं करने और रहने 
की दशाओं को सुधारने में सहायता की है ? : 


> &. हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिये और 
` इसके अन्तरगत उद्योगों से सम्बन्धित प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण दीजिये. ` 

१०. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिये-- 

(अ) भारत में सहकारिता का पुनगंठन । 

` (ब) भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम के उद्देश्य एवं कार्य । 
_ (स) भारत में श्रम-कल्याण । 


सागर विश्वविद्यालय बी० ए० भ्रन्तिम वर्ष 


सम्बन्ध ~ 
सम्बन्ध ग 
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२. सामुदायिक विकास योजनाओं का क्या महत्वं है? मध्य प्रदेश N ये wer 
तक सफल हुई हैं ? 

३. भारत में ग्रामीण साख की पूर्ति करने वाली विभिन्न संस्थायें कौनसी हैं ? 
रिजवं बेक ग्रामीण साख की उपलब्धि में किस तरह सहायता करता है? 

४. बतलाइये कि निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय उद्योग का aq १९४७ 
के पश्चात्‌ क्या हुआ है-- 

(ब) चीनी उद्योग, (ब) लोहा और इस्पात उद्योग । 

५. भारतीय उद्योगों में पुँजी का विनियोग कम होने के कारण बताइये । इसे 
बढ़ाने के लिये उपाय सुझाइये । 

६. सन्‌ १६४८ से भारत में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में आयोजित किये गये 
उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 

७. पूर्णतः समझाइये कि अभिनव काल में भारतीय निर्यात व्यापार को बढ़ाने के 
लिए क्या उपाय किए गए हैं ? 

८. तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा संक्षेप में समझाओ । 

९. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कायं क्या हैं ? भारत को कोष से क्या लाभ प्राप्त 
हुआ है ? : 
१०. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये-- =e 

(अ) मुद्रा अघमूल्यन, (ब) समाजवादी समाज की रचना, (स) भूमिहीन.मजदुरों 
की समस्या, (द) सहकारी कृषि । | च 


: बी० go पार्ट 1 (द्वितीय वर्ष) तृतीय प्रेइन-पत्र 


१९६५ af 
१. समभाइये कि क्यों, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनायें वतमान भारत के तीथे 
स्थान हैँ? .- 
२. भारत के चीनी उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख . 
समस्याओं के बारे में लिखिए। . a नी 
३. कृषि का यन्त्रीकरण भारत के लिए कहां तक उपयुक्त है ? विवेचन कीजिए । 
४. भारतीय कृषि के पिछड़े होने तथा किसान का गरीबी का एक मुख्य कारण) , 
भुमि का अनन्त उपविभाजन तथा उप॒खण्डन है । इस कथन पर निम्नलिखित दो शीषंकों 
पर विचार कीजिए- 
` (क) इसके दुष्परिणाम, (ख) समाधान के लिए किए गए उपचार । 
५. भारत में भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किए 
जाने चाहिये । 3 DE 
६. भारत में कृषि उपज की कमी के क्या कारण हैं ? इसके बढ़ाने के उपाय 
समकाइये । í 3 70 क्ट 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x. ` Digitized by Arya Samaj रशि Goqneeyand eGangotri 


... छ, ee में औद्योगिक वित्त के समभौतों का उल्लेख कीजिये और इस बात 
.की विवेचना कीजिये कि वे कहां तक पर्याप्त हैं ? 


८. देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सहकारी साख समितियों के महत्व की. 


व्याख्या कीजिये । 
९. सामुदायिक विकास योजना का क्या अर्थ होता है ? भारत में अब तक की 
इसकी कार्य-शीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । 
१०. भारत में भूमि सुधार के हेतु हाल में जो कदम उठाये गये हैं उनका संक्षिप्त 


विवरण दीजिये । 
बी० go qè 1 (फाइनल) तृतीय प्रश्‍त-पत्र 
१९६५ 


ओ १. भारत के विभिन्न प्रकार के सिचाई के साधनों का वर्णन कीजिये और उनका 
तुलनात्मक महत्व बतलाइये । 
२. भारत में कृषि के पिछड़े होने के कारणों का विवेचन करो । 
, ३. ग्रामीण वित्त समस्या की विवेचना करो और इसके मुख्य स्रोत बताओ 
२: भूमि सुधार क्या है ? मध्य प्रदेश में अभी तक इस दिशा में क्या किया गया 
है और इसके परिणाम क्या हुए हैं ? 
५. निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये वित्त के समभौतों का वर्णन करो | 
६. जूट अथवा सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का 
विश्लेषण करो । 
७. तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना करो । इनकी कहाँ 
तक पूर्ति हुई है ? 
८. रिजर्व बॅक ऑफ इण्डिया साख नियन्त्रण के लिये जिन तरीकों और साधनों 
को प्रयोग करता है, उनका वर्णन करो । 
e भारतीय विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो और निर्यात 
बढ़ाने के तरीके बताओ । 
१०. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- 
| (अ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, (ब) ग्रामीण ऋणग्रस्तता, (स) सामुदायिक विकास, 
_ (द) सहकारी कृषि | 


Ravi Shankar University. Raipur 1965 
= B.A. (Prey.) Exam. Economics Paper III (Indian Economics) 
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३. क्षेत्र के अर्न्तावभाजन तथा अपखंडन के दुष्परिणामी को बतलाइये | इसके 
उत्मूलन के लिये मध्य प्रदेश में कौनसे कदम उठाये गये हैं। 
| ४. -भारत के. औद्योगिक वित्त प्रबन्धन मण्डल के काय-प्रणाली की संक्षेप में 
समालोचना कीजिये।. | 

५. भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता लगभग चिरकालिक क्यों हो गई है ? ऋण- 
ग्रस्त कृषकों की सहायता मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयत्लों का संक्षेप में उल्लेख 
कीजिये । - 

६. भारतकी किव्हीं दो प्रधान सिंचाई परियोजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी 
लिखिये 1 ; 

७. भारतीय कृषि की दशा सुधारने में सहकारी समितियां कहां तक सहायक 
हुई हैं ? इनकी मुख्य त्रुटियां क्या हैं ? He 

८. भारत में भूमिहीन श्रमिकीं.की समस्या की ' विवेचना कीजिये । इस समस्या. 
को हल करने के लिये आप कौनसे सुझाव देंगे ? sea 

e भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं.की मुख्य विशेषताओं का वणन | 
कीजिये । ये ग्रामीण उत्थान के कार्य में कहां तक सफल हुई हैं ? + 

' १०. भारत में औद्योगिक. वित्त की कमी कें क्या कारण हैं.? इनकी पूति के लिये _ 

अभी तक जो प्रयोग किये गये हैं उनका वर्णन कीजिये। 


Jabbalpur University, Jabbalpur 
Final Examination for B. A., 1963 
Economics IIL Paper—Indian Economics 


1. What is the difference between a development and an und 
developed economy ? What charactgzistics of the Indian econ 
make people think that India is a under-developed country ? : 

2. What is the significance of population control in the circt 
tances of the Indian economy to-day ? What steps has the Gover! x 
taken to control population growth in the country ? , 1 

3. Describe the growth of national income in India unde 
Five Year Plans a 

4. Discuss the causes of the low productivity of Indian Agi 
ture and suggest measures for improvement. £ 

5. Discuss the problems of the following industries—(a) Iron ~ 


and Steel, (b) Jute and (c) Sugar. ae RE 


o-operative movement In India ? Suggest measures for its ९ 


ment. 
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7: What is the difference between balance of trade and balance 
of payments position ? 

8. How does the Reserve Bank ‘of India control the Indian 
Money Market ? Has this control proved satisfactory during the last 


ten years ? 
9. Indicate the principal sources of revenue of the Government 


of India, Do you agree that too much emphasis on indirect taxes is 
not proper, Give reasons for your answer 
10. Describe the main objectives of India’s Third Five Year 


Plans 
नागपुर विद्यालय बी० ए० द्वितीय वर्ष 


१९६३ 
१, भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (१६४६) के प्रमुण निष्कर्ष कौनसे थे ? 
. ३. भारत में भूमि के अपखण्डन तथा विभाजन की समस्या की चर्चा कीजिये । 
इस समस्या को हल करने की दृष्टि से कुछ सुझाव रखिये। 

३. अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा (१६५१-५२) में ग्रामीण साख के 
सम्बन्ध में कौन सी बातें प्रकाश में आई ? ग्रामीण साख के पुनगंटन के सम्बन्ध में समीक्षा 
समिति ने जो प्रमुख सुझाव रखे हैं उनकी रूप-रेखा बतलाइये । 

४. भारत सरकार की ३० . अप्रैल १९५६ की नवीन: औद्योगिक नीति की प्रमुख 
विशेषताओं का. टीकात्मक परीक्षण,कीजिये।.. . 

५. भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बतलाइये । इसे 
` सुधारने के लिये आप कौनसे उपायों का सुझाव करेंगे? | क E 
६. भारत में प्रचलित मुद्रा पद्धति का वर्णन कीजिये। . . . _ 
ane भारत के अधिकोषण रचना में रिजव बेक ऑफ इण्डिया का महत्व बतलाइये। 
` रिजवं बेक के प्रमुख कार्य कौन.से हैं. ? . ; 
 , ५» भारत की केन्द्रीय सरकार के प्रमुख आय के साधनों की समालोचना कीजिये । 
९. आथिक नियोजन क्यों आवश्यक होता है ? अविकसित राष्ट्रों के विकास के 
योजन के कौन से तन्त्र इष्ट होंगे ? '. ` ` 


क्रा वर्णन क्रीजिये । इस सम्ब्ररक् में राजस्थान का विशेष उल्लेख कीजिये | 


= ॥ । Shoe ee 


तिची को 
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राजस्थान विइवबिद्यालयें 
१९६४ 
बो० ए० प्रथम वर्ष 
(Indian Economy) 
१. भारत में आथिक जीवन के विकास पर जाति प्रथा तथा संयुक्त परिवार 
प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है ? पूर्णतया समभाइये । 


२. भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिये । इसे | 
रोकते के लिये क्या उपाय करने चाहिये ? 4 


३. आथिक जोत किसे कहते हैं? भारत में कृषि जोतों के उपविभाजन तथा 


í 
अंपखण्डन के कारण और दोष संक्षेप में बताइये तथा इस समस्या के उपचार के लिये. 
सुझाव दीजिये । | 

४. भारतीय कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी आन्दोलन २ 
कहां तक सफल रहा है ? इसके पुनगंठन सम्बन्धी ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की 
सिफारिशों का संक्षिप्त की जिये । i 

५. भारतीय श्रर्थे-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? इनके उचित 
विकास के मार्ग में मुख्य बाधाओं का उल्लेख कीजिये | $ 

६. भारत में सूती वस्त्र-उद्योग अथवा चीनी उद्योग के विकास तथा विशेष 
समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । D a 

७. भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन के जन्म तथा विकास: का विवरण दीजिये । 
इसकी क्या कमजोरियाँ हैं ? ine 

८. भारत में सड़क यातायात के महत्व तथा. विकास का संक्षिप्त विवरण 
दीजिये । मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ हैं ? 

€. स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार के मुख्य लक्षणों 
का पूर्णतया उल्लेख कीजिये । 

१०. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये। | `` 

(क) भारत की खनिज सम्पत्ति, (ख) भारतं में आथिक संक्रान्ति, (ग) भारत 
में भूमि सुधार, (घ) विवेचनात्मक संरक्षण । t i 


त १९६५ 2 $ 
१. भारत में वनों से क्या आथिक लाभ हैं? भारत सरकार को वन-नीतिका 
संक्षिप्त वर्णन कीजिये । र 
२. भारत में परिवार नियोजन के महत्व तथा उसकी प्रगति का पूर्णतया ae 


विवेचन कोजिये । E 
३. स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात्त भारत में सम्पन्न भूमि सुधार के प्रमुख लक्षणों 


SAR : [4 


be He 
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४. सहकारी कृषि से क्या अथं है ? भारत में इसके महत्व तथा प्रगति का 
उल्लेख कीजिये । i 

५. भारत में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की व्यवस्था तथा कार्यों का 
उल्लेख कीजिये । गत वर्षों में उनके पुनर्गठन के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं ? 

६. भारत-सरकार की औद्योगिक नीति के मुख्य लक्षण बताइये । देश के तीव्र 
औद्योगीकरण के लिये यह कहाँ तक सहायक है ? 

७. भारत में फैक्टरी विधान की प्रगति का वर्णन कीजिये । इससे हमारे 
औद्योगिक श्रम को उचित कार्य स्थिति कहाँ तक प्राप्त हुई है ? 

८, भारत में वायु-परिवहन के महत्व तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध 
लिखिये । 

e. १६३६ के उपरान्त भारत के निर्यात-व्यापार के मुख्य लक्षणों का वर्णन 
कीजिये गत वर्षो में निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? 

१०. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये > 

(क) हस्तकलाओं का पतन । (ख) खाद्य-समस्या । (ग) तृतीय पंचवर्षीय 
योजना (घ) भारत में कृषि जोत । 


Glo Uo (ओल्ड कोस) 
१९६४ 


(Indian Economic Conditions) 
१. “भारत के प्राकृतिक साधन बहुत बड़े हैं । आवश्यकता है उनको सुरक्षा, 
विकास और विदोहन की ।” इस कथन की व्याख्या कीजिये । 
२. भारत की जनसंख्या समस्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कोजिये। 
३. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में किये गये भूमि सुधारों का संक्षेप में 
वर्णन कीजिये । 
४. ग्रामीण भारत की वर्तमान वित्त-श्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये। क्या 
_ स्थिति संतोषजनक है? यदि नहीं तो स्थिति में सुधार के लिये अपने सुझाव दीजिये । 
। भू, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिये-- 
(अ) “खाद-समस्या का युद्ध-स्तर पर मुकाबला करना चाहिये। `| 
(ब) “नदी घाटी योजनायें वतमान भारत के तीथे-स्थान हैं ।? | 
(स) “हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा रीति-रिवाज 


“निर्यात वृद्धि तात्कालिक आवश्यकता है | 2 
की अथं-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? ' 


Rex, तिथी... >) 
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८. हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की वर्तमान स्थिति ta: डालिर्य तथा 
उन्नति के लिये सुझाव दीजिये । 
e ९. पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप भारत में हुई आथिक प्रगति का वर्णन 

जये । 

१०. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये 

(अ) बहुउद्देश्य सहकारी समितियाँ । (ब) राजस्थान नहर । (स) सहकारी 
खेती । (द) विवेचनात्मक संरक्षण । 

बी० Uo अन्तिम वषं 


१९६४ 
(Indian Economic Conditions) 

१. कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार का क्या महत्व है ? अपने देश में हुए 
भूमि सुधार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं ? 

२. सामुहिक खेती से आप क्या समझते हैं ? यदि भारत में सामुहिक खेती 
की जाय तो किन कठिनाइयों के उत्पन्न होने की सम्भावना है ? 

३. भारत में ग्रामीण ऋण बढ़ रहा है या घट रहा है ? इस समस्या का समाधान 
आप केसे करेंगे ? 

४, ग्रामीण साख समितियों का रूप क्या होना चाहिये ? ग्रामीण समाज की 
उन्नति के लिये इसे कया कार्य करने चाहियें ? 

५. ओद्योगिक वित्त की समस्याओं को समभाइये । इस देश में औद्योगिक वित्त 
की समस्या के हल करने के लिये सरकार द्वारा किये हुए कार्यों का भी उल्लेख कीजिये । 

६. भारत सरकार की औद्योगिक नीति को भली-भांति समझ।इये । क्या आप 
उस नीति से संतुष्ट हैं ? अपना उत्तर कारण सहित दीजिये । 

७. इस देश'में आन्तरिक व्यापार के लिये उपलब्ध अनेक प्रकार के परिवहनों 
की धुरी चर्चा कीजिये। क्या आप चाहेंगे कि इनमें से कुछ को विशेष रूप से प्रोत्साहित 
भौर उन्नत किया जाय ? कारण लिखिये । He 

८. स्फीति की परिभाषा कीजिये और इससे उपजे आथिक परिणामों का | x 
उल्लेख कीजिये । अपने देश के अनुभव के आधार पर अपने उत्तर को उदाहरण सहित | 
समभाइये | 

` उद्योग को संरक्षण का अनुदान उत्पादन के लिये हितकर और उपभोक्ता के | 
लिये हानिकारक है।' आलोचना कीजिये | FE 
| १०. राजस्थान सरकार की आय-व्यय को क्या मदे हैं ? निरन्तर बढ़ते व्यय को 
' . देखते हुए अपनी सरकार की आय बढ़ाने के लिये आप केसे सुझाव देंगे ? | 
ry ११. आयोजित अर्थ-व्यवस्था के गुण और दोष क्या-क्या हैं ? भारत में आयोजन 
` के कुछ अच्छे और बुरे परिणामों का उल्लेख कीजिये। _ j a X म 
RR. भारत में बढ़ते हुये राष्ट्र ऋण का क्या आप समर्थन: करते है? यह ड 


निशानी उन्नति की है या दरिद्रता की ? 
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१९६५ 3 
१. जनसंख्या की वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव है? यदि भाप 
आय में वृद्धि वांछित समभते हैं तो जनसंख्या के बारे में आपकीशक्या नीति होगी, 
२. भारत में खाद्यान्न की कमी के क्या कारण हैं क्या आपके नि 
मुल्य नियन्त्रण और राशनिंग समस्या को हल कर सकते हैं ? ॥ 
३. राजस्थान में भूमि-सुधार की प्रगति से आप कहां तक संतुष्ट हैं ?. 
के संतोष के लिये और अधिक क्या करना चाहिए ? E 
४. ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं की विवेचना कीजिये । किस सीमा त. 
उद्योग ग्रामीण बेकारी और अद्भ वेकारी की समस्याओं को हल कर सकते हैं? । 
हमारे बड़े उद्योगों को अर्थ (finance) किन साधनों से प्राप्त होता है ? |; 
“को उपयुक्त अर्थ प्रदान करने के हेतु वर्तमान सुविधाओं में आप किस प्रकार , 
करेंगे ? a क in 
६. औद्योगिक श्रम की उत्पादकता कम होने के क्या कारण. हैं ? हमारे २८ 
पति उत्पाकता बढ़ाने में कहां तक सहायक हो सकते a? E 
७. भारत में शिक्षित बेकारी (educated unemployment) के zo: 
हैं ? इनको दुर करने के उपाय बताइये । l ne 
८. स्वतन्त्रता के बाद से वेकिंग की उन्नति की विवेचना कीजिये। : 
बेकिंग प्रणाली में रिजवं वेक का क्या स्थान है?) o ‘di 
९. क्या आपके विचार से हमारी मौद्रिक नीति वर्तमान मूल्य वृद्धि ' 
उत्तरदायी है ? मुल्य-स्तर को कम करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे ? ct 
१०. हमारे आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुयें बताइये । किस प्रक 
अपने विदेशी व्यापार के स्वरूप (pattern) को औद्योगिक उन्नति के दृष्टिकोण) 
. सकते हैं ? a 
११. भारत में सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि में क्या कारण हैं? क! 
व्यय की वृद्धि से सहमत हैं ? । 1 
१२. भारत में आथिक नियोजन के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना की 
भारत की अर्थव्यवस्था को आथिक नियोजन से किन दिशाओ में लाभ हुआ है 0 | 


Magadh University, Gaya a 
B. A. Examination. 1964 § | : : 


1. Give an estimate of the mineral resources. of India, 
= Special reference to Bihar. Discuss the mineral policy of the 
ment of India. S 
2. “The existing misery of India is due not as much Wn 


USS 


8,” Discuss, मि ars Fe a sad 
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3 _ The future of Indian agriculture lies in the intensification 
[प ¡vation rather than extension of the cultivated area.” Examine 
गी tement. ; 
वि. “Small-scale and cottage industries constitute an integral ) 

F our national economy.” Discuss and state the steps taken 
ao Government of India for the development of small-scale and * 

2 industries. 
पा त 5. Examine ‘the present position and schemes of development 
? jer (a) the Iron and Steel Industry or (b) the Jute Industry 
7 ; 
कार्‌ 6. “Economic development is as much a fumction of the 

iament as it.is of private enterprise.” Comment on this statement 
Meeference to the place of public sector in India’s Plans. 

! 7. “Consideration of foreigan exchange have largely influenced 
@loreign Trade Policy ‘of the Government of India.” Discuss the 

nent in the light of the recent trends in India’s foreign trade. 

1 | 8. Discuss the present position of the Trade Union Movement 
‘dia. What are its shortcomings ? y 
azi 9, Examine the working of the policy of discriminating - 
ction in India, What new principles of protection were recom- 
gged by the Fiscal Commission of 1949-50 ? 
gi 10. Discuss the part that the Reserve Bank of India has 
d in-the development of rural banking system in India. What २ 
| को 31015 can you offer for improving the system ? दु 


छ Bihar University, Muzaffarpur 
' कृ) : 8, A. Examination - 
z ` 1984 A 


' 1, Discuss the conditions under which the Indian cultivator 
ts. Analyze the causes and cure of rural indebtedness. Bute 52a 
A 2. What do you understand by co-operative farming ? How 
iain your opinion, ‘is -it  Jikely to be successful in our country ? २. 
3 i ; १ gs 
। | 3, Examine the present position and future prospects of the 
$n textile industry in India. ee ee 
. 4. Examine critically the importance of cottage industries in 


‘‘gcheme of economic planning in india. 
0 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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5. Mention the names of two important Western countries 
whom India has trade relations. Discuss their chief import 
exports from and to India | 

6. Discuss in detail the present controlling organization 0 


ways in India 
7. Examine the present position and future POS 


transport in India 

8..What do you understand by ceiling on land hold 
Will it be successful in our country ? Discuss E 

9. Discuss in detail the achievements of the Second Five 
Plan with regard to key Industries 

10, What changes have been made in the agricultural | 
of the Government of India since the end of the Second Plan, i 


ind 
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3 यदि श्राप हि 
४ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहा 
गदि विषयों पर ० 
स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार te 

पुस्तकं पढ़ना चाहते हैं i 
तब ad 
केवल राजहंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक ही पढ़िये । न : 
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SS 1३६... न 
j ट्त> 
1 0 ) ड 
ह भारतीय sal 
ies aa ६ 
old l UNIVERSITY OF BIHAR . 
| 
i one: Indian Economics . 
iv 
1965 
1] | 1. ‘India possesses all the natural resources for her econo- 


, lic development. Examine. Discuss som: of the important | रि 
१०8९2 which are being taken by thé Government for their deve- — 


opment 


| 2. Describe in brief the principal river valley projects. How 


fo they help the development of our agriculture and industries Tas 


ii., 3, ‘Careful population planning: is an urgent necessity In 
ndia, otherwise population growth would eat up economic ४ 
rowth. Discuss. i SR 


4.Do you agree with the view that the development of bs 
ottage industries is necessary to solve the problem of poverty — 
00 unemployment in India ? Mention the steps taken by the State 4 
rT aid their development. . 
0 5. Discuss the various measures adopted by the Stateto 
romote industrialization in India. Are these measures adequate ? 
j 6 How far has thé present industrial policy enunciated by i 
he Government of India influenced the industrial’ development of = 
he country ? Do you favour any change in this policy ? ak 
4 7, Examine the present position and problem of the sugar 
adustry. Why has sugar become scarce १ = 
i 8. Examine the functions of the Industrial Finance Cor- ४ 
oration and State Finance Cor-porations. a 
ait 9. Describe in brief the important problems of industrial 
abour in India 
i 10. Account for increasing price levels in recent years. What 
easures have been taken by the Government to control them ? 
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UNIVERSITY OF PATNA 
Indian Economics 
1965 
1. In what respects are the minor irrigation projects in India 
more important and urgent than the major ones ? 


2. Examine how population trends: in India have affected 
her rate of economic growth during the last ten years. 

3. Write a short essay on either the iron and steel industry 
or the cotton textile industry. 

4. Why are our agricultural holdings small in size and 
scattered over space? How would you remedy these defects ? 

5. ‘The Indian peasant is born in debt, lives in‘ debt and 
dies in debt.’ Comment. How would you improve his condition 
in this respect ? ५ ; 

6. What are the causes of low efficiency of industrial labovr 
in India ? Suggest measures to improve its efficiency, '८ 


7. Describe briefly the mineral resources of India. Are they 
adequate for industrialization of the country ? 


8. ‘Development of agriculture is essential. for the success 
of our Plans.’ Do you agree ? 


9. What arguments would you advance for expansion of 
cottage industries in India ? Are there any problems in the process 
of their expansion ? 


हु 10. Write short notes on any two of the fo!lowing— 


; (a) . Multi-purpose river vailey projects. 
(०) Optimum population. 
(c) Rail:10ad co-ordination. Sash 


(0): Democratic ‘socialism. 
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पृराज्गा प्रश्‍न-पत्न 
गरागरा B. A. 1 का 1 पेपर 


भारतीय अर्थशास्त्र 


१६६६ 

१. भारत की बच-सम्पत्ति का उल्लेख कीजिये। इस सम्पत्ति को सुरक्षित 
रखने और अधिक उपयोगी बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जाने चाहियें ? 

२. भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए । इस 
gfe को रोकने के सम्बन्ध में भारत में परिवार नियोजन के कार्य की विवेचना 
कीजिये । 

३. भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये हुये कुछ मुख्य लक्षणों 
का वर्णन कीजिये । 

४. (क) भारत में कुटीर उद्योग-धन्धो का क्या स्थान है ? 
(ख) भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति का वर्णन 


; ~ 


कीजिये । 

Ee ५. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताशों की व्याख्या कीजिये ओर 
यह बतलाइये कि हमारी अर्थव्यवस्था का कम विकास कहाँ तक इनके कारण हैं ? 

| ६. (क) श्रम-संघ के कायं लिखिये । 

१: (ख) भारत में सहकारी विपणन के महत्व तथा विकास पर टिप्पणी 


कीजिये । 
*d ७. “सडक यातायात अधिक लोकप्रिय हो रहा है जिससे रेलों की आमदनी 
E, में घाटा हो रहा है ।” इस कथन की व्याख्या करते हुये गत वर्षों में राज्यों द्वारा 
द किये गये मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभों का विवेचन कीजिये | 


८. “भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास बहुत धीमा रहा et” 
इसका विवेचन कीजिये और बताइये कि क्या भारत में भाज ओद्योगिक वित्त को 


कमी है ? | 

| - &. भारतीय अर्थव्यवस्था में जल-बिजली को योजनाझं के महत्व का विवेचन 
) कीजिये और ऐसी दो बडी योजनाओं के उदाहरण दीजिए । 

G १०. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिये-- 


(क) राष्ट्रीय प्राय, (ख) राज्य का कृषि से सम्बन्ध, (ग) भूमि-बन्धक बेंक, 
(घ) मिश्रित अर्थव्यवस्था । 
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E अर्थेशरस्त्र के सिद्धान्त (सम्पूर्ण) 
« भारतीय प्रर्थञ्ास्त्र 


राष्ट्रीय आय तथा राजस्व 


- यूरोप का ईतिहास 

« प्राचीन भारत 

* मध्यकालीन भारत 

. आधुनिक भारत 

- मुंगलकालोन भारत 

- भारत का इतिहास (शुरू से J तक) 
- भारत का इतिहास (१५२७ से श्रब तक) 
« राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त 

| आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं 

* प्रमुख देशों को शासन प्रणालियां 

० भारतीय संविधान छ्या राष्ट्रीय आन्दोलन 
> प्रमुख राजनीतिक विचारक 

१८. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 

१९. भारत का संविधान 

२०. भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन 

२१. मानव भूगोल 

२२. भारतःका भूगोल 

२३. क्रियात्मक भूगोल एवम्‌ मौखिक परीक्षण 
२४. यूरोप का भूगोल 

२५. एशिग्ना का भूगोल 

२६. भौतिक भुगोल | 

२७. समाजशास्त्र के मुल सिद्धान्त (भाग १ च २) 
२८. भारतीयं समाज एवम्‌ संस्थाय 

२९. सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


तथा जनसंख्या सहित) 


बी० Yo तथा बी० कॉम० कज्नाओं के £ 
राजहंस के सरल अध्ययन 


- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त (आगरा, विक्रम व dto कॉम० भाग १ व २ ) "प्रवर्ध 
- मुद्रा, बेकिंग, विदेशी बिनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


राजस्व के सिद्धान्त (भारतीय राजस्व सहित) 


३०. भारतीय समाज एवम्‌ संस्कृति (भारतोय जातियां 


३१. भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक अध्ययन 
राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ (So प्र०)। 


““श्रवध f 
=—श्रवध fi 


yay fi 

—भ्रवध fi 
Ugo सीन गुप्ता तथा दमा 5... - 
ना एस० सी० गुप्ता 
—Uto ato गुप्ता 
-—UGo ato गुप्ता 
--एस० सी० गुप्ता 
--एस० सीऽ गुप्ता 
“गुप्ता तथा उपाध्याय 
—गर्ग तया रस्तोगी 
--भटनागर तया रस्तोगी 
दगा प्रकाश रस्तोगी 
“दया प्रकाशन रस्तोगी 
--भित्तत तथा मित्तल 
-- क्या प्रछाश्न रस्तोगी 
उदय प्रकाश रस्तोगी 
>“दया प्रकाज्ञ रस्तोगी 
ईश्वरी प्रसाद गुप्ता 
--ईश्वरी प्रसाद गुप्ता 
--ईइदरी प्रसाद गुप्ता 
-AA प्रसाद गुप्ता | 
--ईश्वर प्रसाद गुप्ता 
नाडँश्वरी प्रसाद गुप्ता 
—मुलचन्द गोयल 
—प्रानन्द प्रका 
--ध्रानन्द प्रकाश 


UIT 


-मूलचन्द गोयल 
--जै० डी० जैन 


